मूल पुस्तव 40709 पएक्ाएशओआक प्रशिक्षण और 08600 प्रफ्रपथ्षशंक' एए285 
द्वारा प्रकाशित की गई है । प्रस्तुत संशोधित हिन्दी संस्करण में श्रधतन सूचनताएँ 
और आँकड़े संशोधनकर्तता द्वारा यथास्थान दे दिये गए हैं । 


पूर्ववर्ती संस्करणों के रूपान्तरकार तथा संशोधनकर्तता : 
डी० एस० कुशवाहा, (इलाहाबाद विश्वविद्यालय) 

पंचम संशोधित संस्करण के संझ्ोघनकर्तता : डी० डी० मेहता 
कि० एम० कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय) 


प्रथम हिन्दी संस्करण, १६५५ 
हित्तीय संशोधित हिन्दी संस्करण, १६६० 
तृतीय संशोधित हिन्दो संस्करण, १६६९ 
चतुर्थ संशोधित हिन्दी संस्करण, १६६२ 

 पंचम्र संशोधित हिन्दी संस्करण, १६६६ 


सु 


मूल्य 
खण्ड ११: ८ रुपये 
खण्ड २: ८ रापये 
सम्पूर्ण : १५४ रुपये 


प्रकाशक ८ राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्‍ली-६ 
मुद्रक : शाहदरा प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा, दिल्‍ली-३२ 


पर 


१६: औद्योगिक श्रम [8+ १८५... ६८-१०६ 


श्रम-सम्बन्धी बढ़ती हुई समस्याएँ--भ्रौद्योगिक श्रम की पूर्ति और उसका देशा- 
स्व र-गमनीय स्वभाव--देश्वान्तर-गमन के प्रभाव--औौद्योगिक श्रम का प्रभाव--मरती 
करने का ढंग--पा रिश्वमिक देने की अ्वधि--मजदूरी में से कटीती--जुर्माना--काम 
के घंटे और भ्रमणशील प्रवृत्ति--मिलों में काम करने की कठोर परिस्थिति--भारतीय 
कारखानों में श्रनुपस्थिति---श्रौद्योगिक श्रम की कार्यक्षमत्ता--भारतीय श्रम की 
प्रकुशलता के कारण--प्रावास (हाउसिंग) की परिस्थितिपाँ--श्रावास की कठिनाइयों 
और स्वच्छता की कमी के दुष्परिणाम--सुधरे आझावासों के लिए प्रयास--प्रौद्योगिक 
आवास-सम्बन्धी आधुनिक प्रयत्त--मज़दूरी की दर-- रहन-सहन का निम्न स्तर-- 
शराबखोरी पर व्यय--ऊँची मजदूरी का पक्ष--निम्नतम वैध मजदुरी--ऋणिता-- 
भारत में श्रम-विधान--भारत में श्रम-विधान का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ क्षेत्र-- 
श्रम-विघान की एकरूपता की आवश्यकता --भारत में फंक्ट्री-विधान का प्रारम्भ--- 
१६११ का कारखाना अ्रधिनियम ( फंक्ट्री एक्ट )--१६२२ का कारखाना अ्रधि- 
नियम--१६३४ का कारखाना अ्रधिनियम, १६४६ का संशोधन तथा १६४८ का 
अधिनियम--वम्बई की दुकानों श्रौर वारिज्यिक संस्थापन-सम्बन्धी भ्रधिनियम 
(१६३६) (दि वॉम्ब्रे शॉप्स एण्ड कमशियल एस्टेव्लिशमेंट्स एक्ट) --चाय के जिलों 
के प्रवासी श्रम अधिनियम १६३२ (दि दी डिस्ट्रिवट्स एमीग्रेंट लेबर एक्ट)--खानों 
के लिए श्रम-विधान--रेलवे के श्रमिकों से सम्बन्धित अधिनियम--सन्‌ १६२६ का 
श्रमिक क्षतिपूत्ति कानून (संशोधित रूप में)-सामाजिक बीमा--भारत में भ्रौद्योगिक 
भागड़ों का इतिहास--१६३६ के पश्चात्‌ श्रौद्योगिक भागड़े---प्रौद्योगिक कगड़ों की 
रोकथाम--व्यापार विश्नह विधान (ट्रेड डिस्प्यूट्स लेजिस्लेशन)--सन्‌ १६२३ का 
व्यापार विग्नह श्रधिनियम--जाँच किस प्रकार की होगी--जाँच-न्यायालय का 
निर्माए--समभौता बोडें--क्रिया-विधि--जनोपयोगी सेवाओं में हड़ताल--अवंध 
हड़तालें--१६३४ का बम्बई व्यापार विग्रह समझौता श्रधिनियम (दि बॉम्बे ट्रेड 
डिस्प्यूट्स कन्सीलेशन एवट)--बस्बई श्रौद्योगिक बिग्रह अधिनियम (१६ ३८)-- 
वम्बई झ्रौद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम (१६४६ )--भ्रौद्योगिक विग्नह भ्रधिनियम 
(१६९४७)--भारत में श्रम-संघ आन्दोलन--भा रत में श्रम-प्रान्दोलन की कठिनाइयाँ--- 
६६२६ का श्रम-संघ भ्रविनियम--झौद्योगिक कल्याण--कल्यारा-कार्य की प्रकृति--- 
कल्याण-कार्य का विभाजन--कल्याणा-कार्य के मद--शिक्षा--प्रौपधि सहायता--- 


प्रसवकालीन लाभ--आमोद-प्रमोद--आवास--सहका री समितियाँ---अस्त-वस्त्र की 
हकाने--चाय की दूकानें और केप्टीन ।. 


१७ : राष्ट्रीय आय १०७-१२६ 


राष्ट्रीय भ्राय के अनुमान--दादाभाई नौरोजी का अनुमान--राप्ट्रीय प्राय 
१८७५ से १६११ तक--वाडिया और जोझी का अनुमान--श्ाह और खंबाटा का 


मारतीय अर्थवास्त्र 


मारतीय अथथशास्त्र 


लेखकों की विख्यात पुस्तक ॥70शा 800०7०7४०४ का हिन्दी, रूपान्तर 
है 7 (८. ४ 


[खण्ड २] 


जे० बो० जथार, एस० ए० | 
तथा सा 
एंस ० जी० बेरी, एस० ए० 





मारतीय अर्थशास्त्र... 


लेखकों की विख्यात पुस्तक व0ंध्ाा 800707रांठ5 2 ह्न्द्री रूपान्तद 
[/ 6 ४४ है 
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30% 


जे० बो० जथार, एम० ए० . 
तथा... 
एंस० जी० बेरी, एम० ए० 





राजकमल प्रकाशन - 


पंचम संशोधित संस्करण की मूमिका 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत ने अ्रनेक दिश्ञाओं में प्रगति की है। अधिक 
समृद्धि किसी भी देश की शक्ति का प्रमुख आधार होता है। भारतीय अर्थ-ब्यवस्था 
भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। विविध योजनाश्रों द्वारा भारत श्रपने विस्तृत 
श्रौर मूलभूत साधनों के संतुलित विकास का माय ढूंढ़ रहा है श्लौर अपने श्राथिक 
ढाँचे को शीघ्र ही वदलने का प्रयत्न कर रहा है। भारत की स्वतन्त्रता और उसका 
भविष्य पंचवर्षीय योजनाञ्रों पर निर्भर है । 

इस दिशा में परिवर्ततशील होते हुए भारतीय अर्थशास्त्र का अ्रध्ययन शत्य- 
धिक रोचक एवं महत्त्वपुर्ण है। आज का भारतीय ग्र्थशास्त्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
देश की आर्थिक स्थिति के अ्रध्ययन में लगा हुआ है । जथार श्नौर वेरी ने १६२८ में 
अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र का अध्ययन! का प्रथम संस्करण प्रकाशित करके इस विषय 
के विस्तृत एवं गम्भीर अध्ययन में महत्त्वपूर्ण योग दिया था। तब से लेकर १६४६ 
तक उनकी पुस्तक के अनेक संस्करण प्रकाशित हुए, किन्तु दुर्भाग्य से सन्‌ १६४९ में 
श्री बेरी के देहान्त के कारण इस पुस्तक के श्रन्य संस्करण न निकल सके । 

उनका ग्रंथ प्रथम प्रकाशन से आज तक भारतीय अभ्भश्ञासत्र का विश्वकोश 
समभा जाता रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ग्रंथ को ्राधुनिकतम रूप देने 
तथा संशोधित करने का काये सौंपा गया है। मैंने १६६६-६७ के बजट; इण्डिया 
१६६४५, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का संस्कररण-पत्र श्र आर० बी० बुलेटित इत्यादि 
से पर्याप्त सहायता ली है। इस कार्य में मुझे मेरे शिष्य आनन्द वी० चन्दन से बहुत 
सहायता प्राप्त हुई है। मैं झ्रानन्द चन्दन का इसके लिए बहुत प्राभारी हूँ । 

मुझे पूरी श्राशा है कि यह पुस्तक प्र्थशास्त्र के विद्यार्थियों एवं श्रध्यापकों 
दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 


किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्‍ली-७ --डी० डो० सेहता 
जून, १६६६ 


सूची : खण्ड २ 


१४ : औद्योगीकरण : साधन तथा विधि ३-२० 


भारत में संरक्षण के पक्ष में प्रमुख तक--संरक्षण श्रोर राष्ट्रीय स्व-निर्भरता-- 
भारत में संरक्षण के पक्ष में प्रबल भावना---विवेचनात्मक संरक्षण--विवेचनात्मक 
संरक्षण नीति में युद्धकालीन व्यवस्था की आवश्यकता--संरक्षण से सम्भावित 
हानियाँ--संर क्षण के अतिरिक्त अश्रन्य आवश्यक तत्त्व--शिक्षा--भारत में औद्योगिक 
शिक्षा की स्थिति--एव्यट-वुड रिपोर्ट--युद्ध-उद्योगों के लिए प्राविधिक व्यक्तियों: की 
उपलब्वि--भण्डार-क्रय-नी ति---औद्योगिक अनुसंघान--प्रान्तीय उद्योग विभागों का 
कार्य---आयोजन और श्रौद्योगीकरण । 


१५: भारतीय उद्योग : नवीन तथा पुरातन /»7४«०++ २१-६७ 


ध्याय का क्षेत्र--सूत्ती मिल-उद्योग--सन्‌ १६४७ के बाद सूती मिल-उद्योग-- 
वस्त्र-उद्योग को संरक्षण--सूती मिल-उद्योग की कुछ कठिनाइयाँ--प्रंशुल्क-मण्डल 
द्वारा दूसरी जाँच (१९३२)--वस्त्र सम्बन्धी विशेष प्रशुल्क-मण्डल (१६९३५)--भारत- 
ब्रिटेन व्यापारिक समभोते के श्रन्तगंत प्रशुल्क-परिव्तेत (१६९३९)--१६३६-४५ के 
युद्धधाल और वाद में सूती वस्त्र-उद्योग--जूट-उद्योग--अवसाद-काल झ्रौर तदनन्तर 
जूट-उद्योग--जूट मिल-उद्योग पर द्वितीय विदवन्युद्ध का प्रभाव--जटठ-उद्योग की 
समस्याएँ--लोहा और इस्पात-उद्योग--लोहा और इस्पात का आयात--लोहा और 
इस्पात उद्योग को संरक्षण प्रदान करना-- इस्पात-उद्योग की परिनियत जाँच (१ ६ २६-२७) 
+-लोहे भ्रौर इस्पात के उद्योग के विपय में संरक्ष रण के अन्य कदम--लोहा और इस्पात- 
उद्योग की वर्तमान स्थिति--मृल्य-नीति--- योजना और इस्पात-उद्योग--स हायक उद्योग 
--उद्योग की समस्याएँ---चमड़ा सिझाने और चमड़े का उद्योग-- सिराव उद्योग की 
संरक्षण--रासायनिक उद्योग-- भारी रसायन-उद्योग तथा दवाइयाँ--तेल पेरने का. 
उद्योग--काग्र ज्-निर्माण--काग़ज़-उद्योग को संरक्षण--श्ीश्ा-निर्माण--शीशे का 
आयात और उत्पादन--शीशा उद्योग को संरक्षण--सी मेण्ट उद्योग---दियासलाई उद्योग 
--कुटीर-उद्योग--लघु प्रमाप उत्पादन के बने रहने के कारण--भारत में कुटीर उद्योग 
झौर उद्योगी कर-- सूती (हस्तचालित) करघा-उद्योग--ऊनो उद्योग---कच्चा रेशम और 
रेशम का निर्माण--अन्य कुटीर-उद्योग--छुटी र-उद्योगों को सहायता की विवियाँ-- 
कुटीर-उद्योगों की राजकीय सहायता के हाल के उपाय--योजना एवं झ्रौद्योगिक ' 
उन्नति । 


है 


अनुमान--फिण्डले शिराज़ का अनुमान--वी ० के० आर० वी० राव का अनुमान-- 
ईस्टर्न इकनामिस्ट का अनुमान--व्याख्या तथा तुलना की कठिनाइयाँ--अ्रन्तर्राप्ट्रीय 
तुलनाएं---गहन परीक्षण--क्‍्या भारतीय दरिद्रता घंट रही है--अधिक सही श्राकड़ों 
की आवश्यक्राा--बाउली-रावटंसन ' जाँच---आँकड़े संकलित करने का संकलन-- 
राष्ट्रीय आय की माप--उत्पादन-गणना--ग्रामीण सर्वेक्षण--राष्ट्री य श्राय-सम्बन्धी 
आधुनिक अनुमान-- भारतीय दरिद्रता को बढ़ाने वाली उपंयोग-सम्बन्धी कुछ भूलें । 


१८ : संवहन < 7 7/« व्र४-+ १२७-१६५ 


परिवहन का महत्त्व--रेलवे--स्वतन्वता से पूर्व--रेलवे के विकास के प्रधान 
काल-खण्ड----पुरानी गरारण्टी प्रथा--सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (१८६६-७६)-. 
नया गारण्टी सिस्टम (१८७६-१६००)--रेलों का शीघ्र विस्तार और लाभ का 
प्रारम्भ (१६००-१६१४)--रेलों का विघटन (१६१४-१६२१)--आकवर्थ-समिति 
(१६२१-२५)--भारत में सरकारी प्रवन्ध के पक्ष में मत--साधारण वित्त से रेलवें 
वित्त का पृथवकरण (१६२४-२५ से १६२९-३०)--अवसाद-काल (१९३०-३१ से 
१६३५-३६) तथा वेजबुड रेलवे-जाँच-समिति (१६३६-३७)--ट्वितीय विश्वयुद्धकाल 
भ्रौर उसके बाद (१६३६-१६४७)--राज्य और रेलवे के वीच सम्बन्धों की विविं- 
धघता--स्वतन्त्रता के परचात्‌ू--रेलवे के आशिक प्रभाव--रेलों के और अधिक विकास 
की श्रावश्यकता--रेलवे प्रशासन की समस्याएँ--स्वतन्त्रता से पूर्व--रेलवे-दर- 
नीति--अ्रंभावपूर्ण निरीक्षण का प्रभाव : रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन--भारतीयकरण की 
समस्या--रेलवे की समस्याएँ---स्वतन्त्रता के बाद--रेलवे में प्रगति तथा पंचवर्षीय 
योजनाएं---सड़क परिवहन--हाल का सड़क इतिहास--भारतीय सड़कों की विशेष- 
ताएँ---भश्रधिक सड़कों की आवश्यकता --सड़क बनाम रेलवे--सड़कों की प्रतिस्पर्घा 
को कम करने के लिए अपनाये गए उपाय--परिवहन संयोजन-नीति--रेल-सड़क- 
संयोजन पर वेजबुड-समिति और उसके बाद--सड़क के मोटर यातायात (ट्रेफिक) का 
नियमन--भारतीय सड़क-विकास-समिति और सड़क वित्त--नवीन सड़क नौति--- 
सड़क-खाते की आथिक दशा--सड़क-सम्बन्धी नवीन प्रस्ताव--नागपु र-योजना--- 
नयी सड़क योजना--पंचवर्षीय योजनाएँ और सड़क. परिवहन---जल-परिवहन--.- 
अन्तर्देशीय .जल-पथ --सामुद्रिक परिवहन---जलयान के सम्बन्ध में भारतीय सा 
की वाधाएँ---विलम्वित छूट व्यवस्था, दर-युद्ध इत्यादि--बव्यापारिक जहाजरानी 
समिति १६२३--तटीय यातायात को भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित करने का 
विल --विलम्वित छूट-व्यवस्था की समाप्ति-सम्बन्धी विल--जहाज़रानी पुर्नानर्माण 
नीति उप-समिति--भारतीय व्यापारिक वेड़े की गझावश्यकता--भारतीय 
जलयान-निर्माण उद्योग की स्थिति--विज्ञगापट्टम (अब विशाखापटनम) का जल- 
यान-निर्माण प्रांगख--वायु-परिवहन--नागरिक उड्डयन--बँंगलौर की वायुयान- 
फेक्ट्री 
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--टिप्पणी--द्वितीय काल (१८३५-७४)--तुतीय- काल (१८७४-६ ३)--चतुर्थ काल 
(१८६३-१६ ००)--भारत सरकार की वित्तीय कूठिनाइयाँ---विनिमय-दर की ग्रिरावट 
का भारतीय जनता पर प्रभाव--वित्तिमय और विदेशी पूंजी में गिराव--यूरोपीय . 
अधिकारियों की दशा--हर्शल समिति की सिफ़ारिशें---फाउलर समिति (१८६5)-- 
द्रव्य-सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाये गए उपाय--स्वर्ण का 
प्रचलत--नोट और रुपये जारी कर॒ना--स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप---१६०७ और. 
१६०८ का संक्ट--स्वर्णा प्रमाप अथवा स्वर्ण विनिमय: प्रमाप--स्वर्ण विनिमय 
प्रमाप का स्वरूप--कौंसिल ड्राफ्ट प्रथा--चेम्ब्नरलेन -आयोग---१६१४-१८ के युद्ध 
का भारतीय, करेन्‍्सी प्र प्रभाव--प्रथम युग (अगस्त, १६१४ से -फरवरी, १६१४५ 
तक)--ह्वितीय काल (फरवरी, १६१५ से १६१६ से श्रन्त तक)--चाँदी के मूल्य :में 
बवृद्धि--सरकार द्वारा किये गए उपाय--सरकार का विनिमय पर नियन्त्रण-- 
विनिमय-दर, की वृद्धि--रजत-क्रय--चाँदी की सुरक्षा श्रौर उसकी -मितव्ययुता--पत्र- 
मुद्रा-प्रसार---आधिक उपाय--बैविंगटन समिति---रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही-- 
विनिमय-नियन्तेण--सावरेन के कानूनी मुद्री-मूंल्य में परिवर्तत--युरद्धकालीन श्रति- 
बन्धों की समाप्ति-“-रिवर्स “कौंसिल की विक्री--सरकारी नीति की परीक्षा": 
मिष्क्रितां की नीति (१६२६-१५)--भारतीये पत्र-मुद्रा--प्रीरम्भिक इतिहास-- 
नकद भुगतान और कानूनी मुद्रा-संम्बन्धी प्रतिबन्ध--पत्र-मुद्रा| सुरक्षित कोप-पंत्र- 
मुद्रा सुरक्षितं कोष की अलोचता--१६ १४-१८ के युद्ध को पत्र-मुंद्रा पर प्रभावे--- 
पत्र-मुद्रा सुंरक्षितं कोष का पुनर्निर्माण--स्थायी विधान--३१ माँचे ६६२५ और 
१६३४५ के बीच पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की बनावट और स्थिति--नोटं प्रचलन और 
करेन्सी की खपत--कुल और सक्तिय नोट प्रेचलन--कैंरेंसी के विचित्र रूपों की 
खपत । 


२२ : चलार्थ और विनिमय (भाग २) /' ४. र४ई-रछ७६ँ 
_- कार्यरत हिल्टन यंग कंमीशन--स्वर्णा विनिमय प्रमाप के दोष--सुरक्षित कोष 
और शेष (वैलेन्सिज़)--विश्रेषित घनराशियों (रिमेटेन्सिज़) का श्रवन्ध---मुद्रगास्फीति 
और मूल्यों की वृद्धि--अविचारित एवं व्ययशील पद्धति--आ्रान्तरिक वनाम बाह्य 
स्थिरता-- स्वर्ण पिंड प्रमाप--स्वर्ण की क्रय-विक्रय दरें---नोटों की परिवर्तनीयता--- 
सुरक्षित कोष का एकीकरण और वनावट--स्वर्णा पिण्ड.बनाम स्वर्ण करेंसी प्रमाप-- 
स्वर्णा-पिण्ड प्रमाप की आलोचना--भारत में स्वर्ण करेन्सी प्रमाप का पक्ष--आयोग के 
प्रस्तावों के विरुद्ध भ्रन्य झ्रापत्तियाँ---रुपये का स्था यित्व--स्थायित्व का श्रनुपात--विम ति 
टिप्पणी (मिनट आ्रॉफ़ डिसेण्ट)--विभिमय दर के विवाद का परीक्षण--बहुमत के 
तकों की आलोचना---१ शि० ४ पैंस की दर के पक्ष का झ्ालोचनात्मक परीक्षण--- 
. अनुपात (विनिमय-दर) के विवाद का तदनन्तर विकास ([प्रप्नेल १६२० से सितम्बर 
१६३१ तक)--सरकार द्वारा हिल्टन यंग आयोग की रिपोर्ट का स्वीकरण-- मार्च 
१६२७ का करेन्धी एक्ट--स्टलिंग और स्वर्ण का सम्बन्ध तथा भारत में इसकी प्रति 


श्डे 


हुण्डी के बाज़ार की वृद्धि करने के उपाय--केन्द्रीय बैंक की उपयोगिता---इम्पीरियल 
बैंक की रचना--इम्पी रियल बैंक का विधान--इम्पीरियल बैंक के कार्य--सावंजनिक 
संस्था के रूप में कार्य--इम्पीरियल बैंक की आलोचना के विषय--इम्पीरियल बैंक 
श्रॉफ़ इण्डिया संशोधन एक्ट, १६३४--स्टेट बैंक श्रॉफ़ इण्डिया--रिज़र्व बैंक ऑफ़ 
इण्डिया एक्ट १६३४--रिज़ञव बैंक ऑफ़ इण्डिया कार्यरूप में-रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया 
(सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तान्तरण) एक्ट १६४८--१६४६ के बाद भारतीय 
बैंकिग--भ्ौद्योगिक वित्त--श्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १६४८--संचय करने 
की प्रवृत्ति--भारतीय वबेकरों की संस्था--बैंकों की वर्तमान स्थिति । 
कट पसभर 7 
२५ : वित्त.और कर ३३८-३८८ 
परिचयात्मक विचार---आ्राय के केन्द्रीय शीषंक--निराक्राम्य (कस्टम) प्रशुल्क 
का इतिहास--युद्धकालीन तथा उत्तर युद्ध-कालीन निराक्राम्य प्रशुल्क पद्धति-- 
केन्द्रीय उत्पाद-कर--भ्राय-कर का इतिहास--श्राय-कर में सुघार--कृषि-पझ्राय पर 
कर---उत्तराधिकार-कर---सम्पत्ति-कर--व्यय-कर-- उपहार-कर---भ्रफ़ीम --मा ल- 
गुजारी--अभ्रावकारी--झ्राय के अन्य साधन--प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के अन्तर्गत नये 
कर बिक्री-कर--भा रत में सार्वजनिक व्यय---नागरिक प्रशासन पर व्यय---कर-भार 
का वितरण-- भारतीय वित्त का संक्षिप्त इतिहास--घाठे के बजट--भारत में लोक 
ऋणा का सर्वेक्षण --- पौण्ड-पावना--भ्रान्तीय भौर केन्द्रीय सरकारों के बीच वित्तीय 
सम्बन्ब--१६ १६ के सुवारों के पूर्व के वित्तीय संबंध--१६१६ के सुधारों के श्रन्तर्गत 
पारस्परिक श्राथिक सम्बन्ध--मेस्टन परिनिर्णाय--प्रान्तीय अश्रंशदान का अन्त--- 
भारत में संघात्मक वित्त की समस्या--१६३४५ के विधान के अनुसार वेन्द्र श्रौर 
प्रान्तों के बीच झाय-स्नोतों का बेटवारा--सर श्रॉटो: निमेयर द्वारा वित्त-सम्बन्धी 
जाँच--प्रान्तों को सहायता--समभौते के सिद्धान्त--प्रान्तों द्वारा श्रापत्ति--केन्द्र की 
झ्रावश्यकताएँ--प्रान्तों को आय-कर का भाग अभ्रभिहस्तांकित करने में निमेयर सूत्र में 
संशोधन--देशमुख परिनिर्णय--वतेमान प्रान्तीय श्र्थ-प्रवन्ध--रेल वित्त--सेपेरेशन 
कान्वेंशन के श्रन्तगंत रेल विभाग के झ्रथिक परिणाम--स्थानीय वित्त--स्थानीय 
(गाँव-सम्बन्धी) बोडें---लगरपालिका वित्त --स्थानीय संस्थाओं के अपर्याप्त साधन 
---साधनों के अपर्वाप्त होने का कारण--साधनों की उन्नति । 
२६: बेरोजगारी < ४ पल ३८९६-३६&६ 
ग्रध्ययन का क्षेत्र-ग्रामीण वृत्तिहीनता : दु्भिक्ष का वर्तमान रूप श्रौर 
उसका उपचार--दुर्भिक्ष का उत्तरदायित्व--मध्यवर्गीय बेरोजगारी : समस्या का 
विस्तार क्षेत्र--मध्यवर्गीय वेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता और प्रसार--- 
विशेष रूप से प्रभावित वर्ग--वृत्तिहीनता के कारण--वृत्तिहीनता को दूर करने के 
उपचार : वृत्ति व्यूरो--वृत्ति विनिमयालय--प्रन्य॒ उपचार---सप्रू (व्त्तिहीनता) 
समिति--वेरोज़गारी तथा योजनाएँ । 


द्वितीय माग 


ग्रध्याय १२ 
ग्रौद्योगीिकरण : साधन तथा विधि 


१. भारत में संरक्षण के पक्ष में प्रमुख तक---संरक्षण के लिए भारतीय उद्योगों की 
स्पष्ट उपयुक्तता की शोर संकेत करते हुए १६२४ के अ्र्थ-आ्रयोग (फिस्कल कमीशन) 
ने प्रो० पीगू के निम्नलिखित शब्दों को उद्धत किया--“ उत्पादन के प्राकृतिक साधनों 
से सम्पन्न किसी भी कृषि-प्रधान देश में उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए संरक्षण की 
नीति का हढ़ता से समर्थन क्रिया जा सकता है। ऐसे देश में संरक्षण के फलस्वरूप 
देश के उत्पादन का विदेशी उत्पादन से कम विनिमय होने के कारण जो हानि होगी, 
अन्ततोगत्वा राष्ट्र को देश की उत्पादन-शव्ति के विकास की तीन गति द्वारा उसकी 
पूति से अधिक लाभ होगा | संरक्षण-कर, जिन्हें -कालवर्ट ने नये उद्योगों को चलना 
सिखाने वाली वैसाखी बताया है, उद्योगों के स्वतः चलना सीखने की अपेक्षा उन्हें 
इतनी जल्दी चलने की शवित प्रदान कर देती है कि बेसाखियों की लागत से कहीं 
ब्रधिक लाभ प्राप्त होता है ।” 

२. संरक्षण और राष्ट्रीय स्व-निर्भरता--जो लोग संरक्षण के पक्षपाती होते हैं, वे 
हर सम्भव उपाय से नियति को भी प्रोत्साहन देने का समथेन करते हैं। किन्तु यह 
स्पष्ट है कि यह आत्म-निर्भरता के आदर्श के विपरीत है, क्योंकि निर्यात के साथ- 
साथ आयात अ्रवश्यमेव बढ़ेगा । इसके अतिरिक्त यह प्रइन भी किया जा सकता है 
कि क्‍या एक राष्ट्र की स्व-निर्भरता व्यक्ति की आत्म-निर्भेरता से किसी भाँति श्रधिक 
वांछनीय है ? डॉ० एडविन केनन का कथन है कि “संरक्षण का कट्टर पक्षपाती उस 
साधु की भाँति है जिसे अपने पड़ोसी से कुछ भी खरीदना स्वीकार नहीं ।”* और 
एक सावु राष्ट्र एक साधु व्यक्ति से किसी भी भाँति अधिक प्रशंसतीय नहीं कहा जा 
सकता | साधारणतया गात्म-निर्भरता के आदर्श का पालन सापेक्षिक लागत के नियम 
द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही करना चाहिए और उन्हीं उद्योगों के सम्बन्ध में 
नीति पर विचार करना चाहिए, जिनके सम्बन्ध में एक देश को निद्िचत रूप से 
प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हों । 

राष्ट्रीय स्व-निर्भरता के सिद्धान्त का समर्थन बहुधा राष्ट्रीय सुरक्षा के हृप्टि- 

कोण से किया जाता है। भारत उत्पादन के विभशिन्त साधनों से सम्पन्त एक 
विशाल देश है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए बआात्मनिर्भरता ग्रेट 
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चाहिए जिनसे देश की आवश्यकता की केवल आंशिक पूर्ति हो सकती हो । 
कभी-कभी वाहरी देशों द्वारा राशिपातन (डम्पिग) करने पर संरक्षण अपनाया 
जा सकता है या उसमें वृद्धि की जा सकती है । जब यह स्पष्ट रूप से विदित हो जाए 
कि अन्य देश राशिपातन कर रहे हैं और इस कारण उस राष्ट्रीय उद्योग को हानि 
पहुँच रही है, जिसकी समृद्धि से राष्ट्र की समृद्धि सम्बद्ध है तो एक विशेष राशिपातन- 
कर आवश्यक हो सकता है । जिन देझ्ञों में मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो गया हो जिसके 
फलस्वरूप वे अन्य सुदृढ़ मुद्रा वाले देशों के साथ नीचे भाव पर निर्यात करने के 
योग्य हो गए हों, तो उन देशों की वस्तुओं पर भी ऐसे कर लगाना उचित ठहराया 
जा सकता है। १८६६ के १४वें अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी देश प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से निर्यात को आर्थिक सहायता देता है, तो गवनंर जनरल को यह अधि- 
कार है कि' भारत गज़ट में अधिसूचित करके ऐसी सहायता की वास्तविक मात्रा के 
वरावर आ्रायात पर अतिरिक्त कर लगा दे ।* 
अर्थ-प्रायोग के विचार में प्राय: नवीन उद्योगों को ही संरक्षण प्रदान करना 
चाहिए । फिर भी उनका मत है कि सुदृढ़ उद्योगों के साथ भी ऐसी आकस्मिक परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जब उन्हें संरक्षण देना उचित हो, ताकि वे उन का ररों 
से उत्पन्न संक्रमणकालीन मन्दी का सामना कर सकें, जिनका उपचार उनकी शक्ति 
के परे है । समय-समय पर सूती वस्त्र उद्योग को दिया गया संरक्षण इस कोटि में 
भली भाँति श्राता है, क्योंकि यह उद्योग अब अपनी शैशवावस्था में नहीं है । 
पूर्ण रूप से नवीन उद्योगों के विषय में अ्र्थ-आ्रयोग के सदस्यों का विचार 
था कि वास्तविक स्थिति का अध्ययन न कर नवीन उद्योगों के प्रवततकों के अनुमानों 
पर विश्वास करके संरक्षण प्रदान करना बहुत बड़ी जोखिम उठाना होगा ! किन्तु 
विद्यमान उद्योगों के सम्बन्ध में भी अनिश्चितता और अनुमान का सामना किये बिना 
नीति निर्धारित करना सम्भव नहीं है। परिकल्पना की मात्रा उन उद्योगों के सम्बन्ध 
में और भी अधिक होगी, जिनको अन्य शाखाएँ खोलने के लिए संरक्षण दिया जाएगा। 
फिर भी आयोग इस आधार पर संरक्षरा देने का विरोधी नहीं था। अतएवं यह 
स्पष्ट है कि उन सभी दशाओं में, जिनमें संरक्षण की माँग की जाती है, अनिश्चितता 
अवश्य विद्यमान रहेगी | संरक्षण प्रदान किये जाने वाले एक नवीन उद्योग के विपय 
में यह सम्भव है कि वाहरी देझ्यों से, जहाँ यह उद्योग भली भाँति स्थापित हो चुका है, 
ऐसे विश्वसनीय तथ्य प्राप्त हो सकें जिनसे यहाँ इस उद्योग के विपय में कोई शंका 
न रह जाए | अर्थ-श्रायोग का मत है कि आमतौर से नये उद्योगों के लिए संरक्षण 
आपत्तिजनक ही नहीं, बल्कि श्रवावष्यक सिद्ध होगा, क्योंकि सरकार की आथिक 





2. अप्रैल, १६३१ में पास हुए उद्योग-सुरक्षा-अधिनियम के अनुसार गवनेर जनरल को यह अधिकार 
दिया गया था कि वह उन सभी दशाओं में अतिरिक्त कर छूगा सकता छे, जिनमें उसके अनुसार 
विदेशी माल का इतने कम मूल्य पर आयात दो रहा हे कि उससे एक स्थापित उद्योग को संकट हे | 
३४५ मार्च, १६३४५ को यह अधिनियम समाप्त हो गया । 

२. अथ-आयोग (किस्कल कमीशन) रिपोर्ट!, पेरा ०० | 
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इसने औद्योगीकरण की सम्पूर्ण समस्या को ध्यान में न रखकर उद्योगों पर भ्रलग- 
अलग विचार किया है। फलत: श्रौद्योगिक विकास के पथ में ग्रनावश्यक बाधाएँ उत्पन्न 
हो गई हैं और इसका स्वरूप अनियन्त्रित-सा हो गया है । 
भारतवर्ष में विवेचतात्मक संरक्षण की असफलता का प्रमुख कारण देश के 
शीघ्र श्रौद्योगीकरण के प्रति ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति का भ्रभाव था। जैसा 
प्रो० बी० पी० अदारकर का कहना है, “पाश्चात्य देशों में सरकारों को सहायता से 
संरक्षण के अतिरिक्त और भी उपाय काम में लाये गए हैं, जैसे आथिक' सहायता, 
राजकीय सहायता, श्रौद्योगिक अनुसन्धान और औद्योगिक संस्थाओं का पथ-प्रदर्शन 
एवं नियन्त्रण । वास्तव में वहाँ विवेचनात्मक संरक्षण ने उद्योगों को उदासीन और 
अनमने भाव से नाम-मात्र की सहायता देने के अतिरिक्त झऔर कुछ नहीं किया है + 
तदनन्तर वे उद्योग अपने विकास के लिए स्वतन्त्र छोड़ विये गए हैं । प्रशुल्क-मण्डल 
और सरकार की विलम्बकारी नीति के कारण प्राप्त संरक्षण बहुधा लाभकर नहीं 
होता ।” इस भाँति भारतवर्ष में बहुत दिनों से औद्योगीकरण की समस्या का रूप 
ग्राथिक की अपेक्षा राजनीतिक अधिक रहा है। अ्रव स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है, अतएव 
इसका हल सरल हो जाएगा । 
५. विवेचनात्मक संरक्षण नीति में युद्धकालीन व्यवस्था की श्रावश्यकता--वास्तव में 
अ्रव युद्ध-समाप्ति के बाहरी देशों की तीज स्पर्धा और संरक्षण को श्रकस्मात्‌ समाप्त 
कर देने के फलस्वरूप उत्पन्न तीबन्र अ्रसन्तुलन की स्थिति से अपने उद्योगों को बचाने 
के लिए एक सामान्य संरक्षण काल की आवश्यकता है । १९४७ ई० से प्रशुल्क-मण्डल 
विभिन्‍न उद्योगों के संरक्षण के लिए आ्राये आवेदन-पत्रों पर विचार करने में लगा हुआ 
है और उनमें से वहुतों को संरक्षण मिल भी चुका है। 
प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में मण्डल निम्न बातों की जाँच करता है: (१) वह 
उद्योग भली भाँति स्थापित और संचालित है या नहीं; (२) एक निश्चित समय में 
उसके विकास की सम्भावना है या नहीं, ताकि फिर संरक्षरा अथवा किसी प्रकार की 
सहायता की आवश्यकता न रह जाए; (३) उस उद्योग को संरक्षण देना राष्ट्रीय 
हित में है अथवा नहीं और यह संरक्षण समाज को आशिक क्षति पहुँचाये बिना सम्भव 
है या नहीं । सरकार के श्रादेश पर मण्डल को निम्न कार्य भी करने पड़ते हैं--देश में 
पंदा होने वाली वस्तुओं के उत्पादन लागत की जाँच करना, थोक और फुटकर तथा 
अन्य मूल्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विदेशों की राशिपातन-नीति से उद्योग के लिए 
संरक्षण-सम्बन्धी सिफारिशों प्रस्तुत करता; आवश्यकता पड़के पर विभिन्‍न वस्तुओ्रों पर 


2. थ्री पी० सी० जेन द्वारा रम्पादित, दण्डस्ट्रियल प्रॉब्लम्स आॉफ़ इण्डिया? में अदारकर का 
(कल्कल और कमश्शल पॉलिसी? नामक लेख देखिए | | 

२. छुछ उदधोगों, जिनमें झूती बस्नोद्योय, लोहा और इस्पात, कागज्ञ और लगदी, “गनेशियम 
बलोराइड और चीनी थआदि के उद्योग भी सम्मिलित हैं, सरक्तित उद्योग की कोटि से हटा दिये 
गःद्दे | 
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मौलिक परिवर्तन हो जाए तो संरक्षण की नीति पर पुन: विचार करना और सम्भवतः 
संरक्षण की झवधि बढ़ाना होगा । 
अर्थ-आयोग का मत है कि प्रशुल्क-मण्डल के लिए सन्‍्तोपजनक नियन्त्रण 
बनाये रखने का एक ही रास्ता है कि वह संरक्षित उद्योगों की दशा की समय-समय 
पर जाँच करे श्र तर्कयुक्त निर्णय दे कि अभुक वस्तु पर कर बना रहने दिया जाए 
या हटा लिया जाए, और यदि बना रहने दिया जाए तो उसकी दर में परिवर्तन 
'किया जाए या नहीं । प्रशुल्क-मण्डल के सदस्यों के चुनाव में सबसे अधिक 
'साववानी रखने की आवश्यकता है। संरक्षण के प्रयोग की सफलता इस संस्था की 
'कार्य-प्रणाली पर निर्भर करती है ।' संरक्षण अपनाने वाले बहुत-से देशों में प्रशुल्क 
अधिनियम स्वार्थी गुटों से प्रभावित रहता है और समस्त देश के हित को ध्यान में 
“रखकर निश्चित की गई योजना का शायद ही कभी अनुसरण करता है। श्र्थ- 
ग्रायोग का मत है कि विधानसभा में भिन्‍न-भिन्‍न स्वार्थों के प्रतिनिधित्व और 
“विशेषकर कृषि तथा भूमि के सदैव बने रहने वाले महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के कारण 
भारतवपं में अन्य देशों की भाँति अष्टाचार का भय नहीं है। किन्तु सम्भवतः यह 
परिस्थिति का अनावद्यक एवं श्रति आशावारी हप्टिकोण से अध्ययन है तथा .राज- 
नीतिक भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाली हानियों को कम करके देखना है । संरक्षण 
द्वारा जो स्वार्थ फूलें-फलेंग वे अपने विरोधियों की अपेक्षा अधिक साधनयुक्त तथा 
सुसंगठित होंगे, क्योंकि विरोधी स्वार्य भिन्‍न-भिन्‍न भाँति के होने के कारण प्रभाव- 
कारो ढंग से संयुक्त नहीं हो सकते ।॥ विशेष व्यवहार की अपेक्षा रखने वाले उद्योगों 
की द्ाओ्रों में प्रशुल्क-मण्डल द्वारा की गई खोंजों का अ्रधिकाधिक प्रचार करने की 
आवश्यकता है । 
राजनीतिक श्रप्टाचार के अतिरिक्‍त संरक्षण द्वारा प्रोत्साहित दुस्तरा दोष, 
'जिससे बचने की झावश्यकता है, उत्पादकों का संयोजन है। किसी भाँति पैदा हुआ्ना 
पंयोजन वास्तव में देश के लिए हितकर है या नहीं, इसका उत्तरदायित्व प्रशुल्क- 
मण्डल पर ही है और यदि वह हानिकर है तो मण्डल को उम्र पर से संरक्षण उठा 





सन १६२६ के भारतीय आर्थिक सम्मेलन के सभापति-पद से भाषण करते हुए दिवंगत ग्रोफेसर 
एन० एस० सुब्बाराव ने यह सुकाव रखा था कि यूनाइटेड र्थ्ट्स के फेडरल ट्रेड कमीशन और टेरिफ 
कमीशन की भांति, जो अपनी विशद कार्य-अ्रणाली द्वारा सदेव नये-नये उपाय ढेँढ़ते रहते हैं, भारत 
में भी एक राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का निर्माण होना चाहिए | प्रशुल्क-मण्डल को उचित रूप से विस्तुत 
करना चाहिए ओर इसे उपसमितियों तथा व्यक्तिगत सर्वक्षकों की नियुक्कि की अनुमति देनी चाहिए | 
इसे स्वतः जाँच और सम्ज्ण करने तथा समय-समय पर अपने परामर्शों को सरकार के सम्मुख रखने 
का अविकार होना चाहिए | यह शीघ्रता से की जाने वाली वत्मानकालीन अव्यवस्थित खोजों को दर 
कर देगा, ज्यवस्थित आर्थिक विकास का मान अशस्त करेया आर देश में आवश्यक आओद्ोगिक सन्तुलन 
को सुलम बना देगा | सा, १९१६ की विधानसभा सें श्री एच० पी० मोदी ने सुझाव रखा कि झे टन 
भ्रिटेन की आयात-कर परामशंदान्री समिति की तुलना में भारतीय प्रशुल्क-मण्डल को अधिक गति- 
शील ओर अभावशा।ली वनाने के लिए इसकी कार्यविधियों में संशोधन होना चाहिए | 


श्रीद्योगोीक रण : साधन तथा विधि १९ 


(करीक्युलम) में रखी जानी चाहिएँ ।' हाथ से होने वाले कार्यों के प्रति भारतवर्ष में पाई 


जाने वाली भ्ररुचि के कारण मुख्यतया सामाजिक हैं । किन्तु इस तथ्य का एक कारण 
यह भी रहा है कि अभी हाल तक भारतवप के स्कूलों में वच्चों के लिए हाथ के कार्यो 
के लिए सन्तोपजनक प्रवन्ध का बिलकुल ग्रभाव-सा रहा है । कुछ कलाझों या उत्पा- 
दक क्रियाओ्रों के माध्यम से प्रारम्भिक स्कूलों में झिक्षा देने के महात्मा गांधी के मौलिक 
विचारों पर आधारित वर्बा-शिक्षा-योजना का उद्देग्य हमारी शिक्षा-पद्धति के उपर्युक्त 
दोपों को दूर करना है ।* वहुत-से प्रान्तों एवं राज्यों में इसका उपयोग हो रहा है ।* 
विद्यार्थी को अपनी श्ाँखों और हाथ का अधिकाथिक उपयोग सिखलाना उचित शिक्षा- 
पद्धति का एक उद्देश्य होना चाहिए | किसी भी भाँति की शिक्षा या उचित शिक्षा के 
अभाव से भारतीय श्रमिक वेवल श्रकुशल और अ्रविश्वसनीय ही नहीं हो जाता, वरन्‌ 
उसकी आत्मोननति की सारी अभिलापा ही मर जाती है। शिक्षा उसकी आवश्यकताश्रों 
को बढ़ा देगी, उनकी पूर्ति के लिए श्रधिक और अ्रच्छी तरह से काम करने के लिए 
उसे प्रेरित करेगी श्रौर इस प्रकार उसके जीवन को समुन्नत कर देगी । भारतीय 
उद्योगों की एक समस्या यह है कि कुशल कार्यकर्ता, निरीक्षक एवं यन्त्रों के चालक 
बाहर से मेंगाने पड़ते हैं ! ये मनुष्य स्वभावतः महंगे पड़ते हैं और उन्हें ऊँची दर से 
पारिश्रमिक देना पड़ता है। इसके अलावा उनको उनके देश वापस करते समय भी 
भारी खर्चे उठाना पड़ता है । श्रर्थ-आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को चाहिए 
कि विदेशी फर्मों को प्रार्डर देते समय शिक्षार्थियों (अ्रप्नेंटिसेज) के प्रशिक्षण की शर्त भी 
टेण्डर में रखे । कुशल कार्यकर्ताश्रों, निरीक्षकों एवं यन्त्र-चालकों के अतिरिक्त भारतीय 
प्रवन्धकों की भी श्रावश्यकता है। इस क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण के हेतु विदेश जाने 
के लिए राज्य द्वारा दी गई प्राविधिक छात्रवृत्तियाँ बहुत सीमित मात्रा में ही श्रावश्य- 
कता की पूर्ति कर सकती हैं । इस समस्या का एकमात्र वास्तविक हल यह है कि देश 
में ही हर श्रेणी के प्राविधिक विद्यालय खोले जाएँ ताकि भारतीय उद्योग प्रत्येक प्रकार 
के विदेशी श्रम से छुटकारा पा जाएँ। औद्योगिक समस्याओं में अनुसन्धान-कार्ये अत्यन्त 
महत्वपूर्ण श्रेणी का कार्य है । सरकार के शासन-सम्बन्धी आवश्यकताओं के उद्देश्य 

से बनायी गई अत्यधिक साहित्यिक ढंग की शिक्षा कुछ अंशों में विद्यालयों तथा विश्व- 
विद्यालयों में आ्राधुनिक विज्ञान के अध्यापन और उसकी बढ़ती महत्ता के कारण कम 
हो गई है। विशिष्ट सत्यों से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं प्रयोगशाला में सम्भव प्रमारणा- 
योग्य तके का अभ्यास मनुष्पों के विचारों और क्रियाओं को लाभकारी दिशा प्रदान 
करते हैं । वार्णिज्यिक एवं प्राविधिक स्कूलों तथा कॉलेजों के भी ऐसे ही वांछनीय 
फल होने चाहिएँ । जीवन-संघर्प की बढ़ती तीब्रता पढ़े-लिखे लोगों को सरकारी नौक- 
रियों की अपेक्षा व्यवसाय की ओर खींच रही है, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ असंख्य 


2५ ए० एव्वट और एस० एच० बुड, रिपोर्ट ऑन वोकेशनल एजुकेशन इन इंस्डिया?, प्ृ० ३४ | 
२. रिपोर्ट ऑफ़ द ज्ञाकिरहुसेन कमेटी”, सेक्शन १ । 
३. सरी० जे० बके, द वर्बा-म्कीम ऑफ़ एजुकेशन,” द्वितीय संरकरण, अश्रध्याय 8 । 
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असन्तोपषजनक ही रहीं श्रौर देश की विशालता तथा बढ़ती आवश्यकताञों को देखते 
हुए सरकार या व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा की गई व्यवस्थाएँ किसी भी भाँति पर्याप्त 
नहीं कही जा सकतीं । जैसा हारठोग-समिति ने कहा था कि व्यावसायिक एवं प्रावि- 
धिक़ प्रशिक्षण के प्रयत्न शिक्षा-पद्धति से विलकुल असम्बद्ध थे और इसलिए अधिकतर 
निष्फल सिद्ध हुए । 

१०, एब्बट-बुड रिपोर्ट--भसारत सरकार के निमन्त्रण पर इंगलैंड से दो शिक्षा-विशेषज्ञ 
श्री ए०-एव्बट और श्री एस० एच० वुड नवम्बर, १६३६ में शिक्षा के पुनसंगठन और 
खासकर व्यावसायिक शिक्षा की समस्याञ्रों पर परामश देने भारत आये । उन्होंने 
जुन, १६३७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । उनकी कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं : 

(१) प्रारम्भिक पाठशालाओं में छोटे बच्चों की शिक्षा पुस्तकों के ऊपर आधा- 
रित न होकर स्वाभाविक रुचि और क्रियाश्रों पर आवारित होनी चाहिए । 

(२) उच्च (हाई) या उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकण्डरी) स्कूलों में भार- 
तीय भाषाओं को यथासम्भव रूप से शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, किन्तु इन 
स्कूलों में अंग्रेजी सारे विद्याथियों के लिए अनिवायं रखी जाए । 

(३) व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार उद्योगों के विकास की तुलना में बहुत 
अधिक नहीं होना चाहिए । यदि व्यावसायिक शिक्षा अधिक विशिष्ट न हो और यदि 
उसका लक्ष्य विचारों में सहनशीलता और कुछ ऐसे व्यवितगत गुरणों को उत्पन्न करना 
हो जो समान रूप से बौद्धिक और नेतिक दोनों ही हों, तो उद्योग और वारिणज्य में 
वतंमान श्रावश्यकताओं की अपेक्षा और अधिक अनुपात में प्रशिक्षित मनुष्यों को काम 
मिल सकता है। 

(४) प्रत्येक प्रान्त को अपने उद्योग और वारिज्य की शिक्षा-सम्बन्धी आव- 
इयकताओ्रं का सर्वेक्षण करना चाहिए और इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के रूप तथा 
प्रतिवर्ष भरती किये गए व्यक्तियों की खपत का अनुमान लगा लेना चाहिए । 

(५) व्यावसाबिक शिक्षा के उपयुक्त और पर्याप्त होने के लिए यह आवश्यक 
है कि उद्योग और वारिएणज्य शिक्षा-संस्थाओं को सहयोग प्रदान करें। इस भाँति का 
सुसंगठित सहयोग भारत में अ्रभी कहीं भी विद्यमान नहीं है । 

(६) संगठित उद्योगों के विकास .की इस स्थिति में देखरेख करने वाले 
व्यक्तियों, जैसे मिस्त्री (फोरमेन) इत्यादि के शिक्षण और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए, क्योंकि उत्पादन की कुशलता की कुंजी इन्हीं के पास है ।' 

११, युद्ध उद्योगों के लिए प्राविधिक व्यक्तियों को उपलब्धि---देश की युद्ध-सम्बन्ची 
आवश्यकताओं की पूर्ति और औद्योगिक विकास के लिए प्रशिक्षित . एवं प्राविधिक 
व्यक्तियों की उपलब्धि के उद्देश्य से भारत सरकार ने १६४० में एक प्राविधिक 





१. एब्वट और बुड, पूर्व उध्ृत, अध्याय १४ । 
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कुछ लोग इस विचार के भी हैं कि यदि यहाँ की तैयार वस्तुओं की लागत कुछ 
अधिक हो तो उन्हीं की ख़रीदना चाहिए। उद्योग-आयोग की जाँच के श्रनुसार 
व्यवहार में कोटि एवं मुल्य में समान होने पर भी भारतीय भण्डारों की तुलना में 
ब्रिटिश भण्डारों को प्राथमिकता .दी जाती थी । विभिन्‍न सरकारी विभागों की माँगों 
की पूति करने के लिए लन्दन-स्थित भारतीय कार्यालय के भण्डार विभाग द्वारा 
माँगे गए टेण्डर के सन्वन्ध में प्रतिस्पर्दा करने में भी भारतीय- निर्मातात्नों को अनेक 
कठिनाइयों तथा बाधाश्रों का सामना करना पड़ता था । भण्डार-क्रय के नियम से 
लाभ उठाने तथा इस भाँति देश की निर्माण-शर्वित का पुर्णा विकास करने के प्रयत्न 
में असफल रहने के लिए सरकार ने यह सफाई दी कि खरीद करने वाले भारतीय 
अधिकारी को राय और सूचना देने के लिए कोई योग्य निरीक्षणात्मक एजेंसी नहीं है । 
इस कारण सारे उत्तरदायित्व और मुसीबवतों से छुटकारा पाने के लिए वह सारे श्रॉर्डर 
लन्दन-स्थित भारत-कार्यालय के भण्डार-विभाग को भेज देती थी । इस सफाई के 
विरुद्ध यह प्रश्न उठा कि विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए श्रावश्यक एजेन्सी 
की नियुक्तित का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया ? भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने 
के लिए क्रय-नीति को उपयुक्त रीति से नियोजित करने की नीति का भारतीय 
उद्योग-मण्डल ने भी समर्थन किया था। यदि भारतीय उत्पादकों को संरक्षणात्मक 
ग्रधिमान दिये विना ही उचित अवसर झौर निष्पक्ष व्यवहार की नीति श्रपनायी 
जाए तो सरकार के लिए अधिक मात्रा में कर-प्राप्ति स्ववमेव एक स्वस्थ और 
बहुमूल्य प्रोत्साहन का काम करेगी । 
औद्योगिक विकास की प्रगति के साथ-साथ सरकारी माँग की अ्धिकाधिक 
पूति स्थानीय उद्योगों द्वारा सम्भव होती जा रही है---विशेपषकर इसलिए कि निरी- 
क्षणात्मक एजेन्सियों तथा भारतीय भण्डारों की प्राप्ति के स्थान और मूल्य के विपंय 
में सूचना के अभाव के कारण उत्पन्त होने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रबन्ध 
किया जा रहा है । औद्योगिक आयोग की सिफारिशों के श्रनुसार नियुक्त भण्डार-क्रय 
समिति. १६२१ ने आयोग के इस सुझाव का सम्र्थेन क्रिया कि राजकीय भण्डार के 
निरीक्षण के लिए एक केस्द्रीय विशेपज्ञ एजेन्सी की स्थापना होनी चाहिए | फलस्वरूप 
भारतीय भण्डार-विभाग का संगठन हुआ, किन्तु प्रान्तीय सरकारों, नगरपालिकाओओं, 
बन्दरगाह-श्रधिका रियों, कम्पनी द्वारा प्रवन्धित रेलवे, अन्य सार्वजनिक तथा अ्रद्ध- 
सार्वजनिक संस्थाओं तथा .-भारतीय रियासतों के लिए भी इसकी सेवाएं प्राप्त हो 
सकती. हैं । यह विभाग क्रय और निरीक्षक एजेन्सी के रूप में परामर्शदाता की हैसि- 
यत से काम करता है। यह श्रॉर्डरों की जाँच इस हृष्टिकोश से करता है कि कोई 
भी ऑडेर व्यर्थ ही वाहर न भेजा जाए जबकि उस भाँति की वस्तुश्रों की उचित 
| मूल्य पर पूर्ति मारतीय' उत्पत्ति की वस्तुओं से सम्भव है । यह कुछ निदिप्ट वस्तुओं 
का भारत में क्रम करता है और निरीक्षण करता है, भण्डार के क्रम और मूल्यों से 
सम्बन्धित सारे मामलों पर सूचनाएं एकत्र करने के केन्द्रीय कार्यालय के रूप में काम 
करता है और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से श्रन्य श्रनेक काम: 
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१४, प्रान्तीय उद्योग-विभागों का कार्य--प्रौद्योगिक श्रायोग की सिफारिशों के अनु- 
सार प्रान्तीय उद्योग-विभागों की स्थापना की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं । इन 
विभागों के मुख्य कार्य तीन प्रकार के हैं-- (१) श्रौद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा का 
विकास, (२) श्रौद्योगिक शिक्षा की पूर्ति, और (३) श्रौद्योगिक प्रदर्शनियों, हस्तकला- 
भण्डारों एवं अर्थ (घन) द्वारा उद्योगों की सहायता । उनकी क्रियाएँ बड़े पैमाने के 
उद्योगों की अपेक्षा कुटीर तथा ग्रामोद्योगों से श्रधिक सम्बद्ध हैं ।' श्रौद्योगिक श्रायोग 
के काल से आज की श्ौद्योगिक दशा में महान्‌ परिवर्तन तथा घवाभाव के कारण 
उद्योग-विभागों ने श्रौद्योगिक श्रायोग द्वारा अनुमानित मात्रा एवं दिशा में सफलता. 
नहीं प्राप्त की । १६१६९ और १६३५ के वेघानिक परिवत॑नों के कारण औद्योगिक 
विकास का उत्तरदायित्व बहुत अंझों में प्रान्तों पर झा पड़ा। इससे भी एक 
व्यवस्थित और सम्यक्‌ औद्योगिक नोति अपनाने में बाधा पहुँची | अखिल भारतीय 
औद्योगिक सम्मेलन के वाधिक अधिवेशनों द्वारा, जिनमें प्रान्तों के मन्‍्त्रीगण तथा 
उद्योग-संचालक एवं कुछ भारतीय रियासतों के भी प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे, कुछ 
अंश्ों में उपयोगी संयोजन हो सका । बंगाल के उद्योग-विभाग ने अपेक्षाकृत श्रधिक 
सफलता प्राप्त की है। अपने पर्याप्त कर्मचा री-वर्ग तथा कलकत्ता में श्रनुसन्धान प्रयोग- 
शाला खुलने के उपरान्त औद्योगिक आयोग की निर्धारित नीति का पालन करने के 
लिए बंगाल का उद्योग-विभाग भली-भाँति सुसज्जित समभा जा सकता है। उदा- 
हरणार्थ मद्रास में स्याही बनाने के कारखाने की चर्चा की जा सकती है। अन्य उद्योग 
असफल हो गए हैं; जैसे उत्तर प्रदेश में गिर्री (बॉबिन) बनाने का उद्योग । 

«१६३४ के राजकीय सहाग्रता-नियम के अपर्थाप्त होने के कारण छोटे उद्यायो 
के लिए बम्बई विधानमण्डल ने एक प्रस्ताव द्वारा कुछ नये नियम बनाये हैं। ये 
नियम कई. प्रकार की राजकीय, सहायता की व्यवस्था करते हैं, जिनमें ऋशपत्नों या 

हस्‍सों पर व्याज की गारण्टी, हिस्सों या ऋणापत्रों का लेना, ऋण प्रदान करता 
भौर' अनुसन्धान-कार्ये के लिए सहायता देना ग्रादि सम्मिलित हैं । कुछ दिशाश्रों में 
उपरयूक्त नियमों. के श्रनुसार नये उद्योग श्रारम्भ करने के लिए व्यक्तिगत साहसोद्य- 
मियों को ऋण भी दिया जा सकता है । वास्तव में ये नियम बृहदु-प्रमाप उद्योगों की 
भ्रपेक्षा लघु-प्रमाप उद्योगों के लिए श्रधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं ।* बड़ी-बड़ी मिलों, 
जैसे कर्नाटक पेपर मिल्स (मद्रास) और इण्डियन स्टील वायर प्रॉडक्ट लिमिटेड (विहार), 
को दिये गए बड़े-बड़े ऋणों की असफलता से यह सिद्ध है कि बड़े उद्योगों को श्राथिक 
पहायता की समस्या हल करने के लिए विशेष उपायों की श्रावश्यकता है । 2 
उत्तर प्रदेश में. स्वर्गीय सर एस० एन० पोचखनवाला की अ्रध्यक्षता में 
१६३४ में औद्योगिक वित्त-समिति की स्थापना हुई। इसने प्रधान एवं अप्रधान 
“कक ला 
१६ शन क्रियाश्नों का पुनरावलोकन अगले अध्याय में किया गया है | 
२. देखिए, 'प्रोसीहिंग्स ऑव दि फिफ्थ इस्डस्ट्रीज कान्फरेंसः! (१६३३) तथा ढी० आर० गाडगिल, 
*एडर्ट्रियल इवानूरान भव इस्डिया, चतुर्थ संस्करण, ए० १२५ | 
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रसायन--भारी रसायन, रासायेनिक खादें, रंग, प्लास्टिक, दवाएँ; योतायात--रेल 
के इज्जन और डिब्बे, जहाजों का निर्माण, मोटर-गाड़ियाँ, हवाई जहाज; सीमेप्ट | 
उपभोग-पदार्थो के प्रमुख उद्योग, जितका और विकास करना है, निम्नलिखित 
वस्त्र--सुती, ऊनी और रेशमी,-शीशे का उद्योग, चमड़े की वस्तुझों का उद्योग, 
केंगज का उद्योग, तम्बाकू का उद्योग, तेल उद्योग । 

* बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ ही छोटे तथा कुटीर-उद्योगों के विकास का भी 
अंबन्ध किया गया था, तांकि योजेना की आरम्भिक श्रव॑स्था में पूँजी, विशेषकर 
बाहरी पूँजी की आवश्यकता कम हो सके और लोगों को काम मिल सके । 

.. वम्बई योजना का दूसरा भाग जनवरी, १६४४ में प्रकाशित हुआ । प्रधान 
योजना (मास्टर प्लान) के अ्रधीन उद्योगों के विकीरण तथा प्रादेशिक वितरण के 
संम्बन्ध में भी सुझाव रखे गए । कुटीर एवं लघु-प्रमाप॑ उंद्योगों के श्ोत्साहन की श्रौव- 
इयकता स्वीकार की गई और राजकीय तथा व्यक्तिगत साहस के उचित सहयोग पर 
जोर दिया गया । वम्बई योजना के निर्माताओं के तीन प्रमुख उद्देश्य थे : (क) पूर्व- 
स्थित झ्राथिक व्यवस्था के सुब्यवस्थित विकास की आवश्यकत्ता, (ख) केन्द्रीय नियन्बरा 
की अथथे-व्यवस्था, और अन्तिम (ग) समाज के सामाजिक और वितरणात्मक श्राद्शों 
के अनुकूल कृपि और उद्योग तथा उत्पादन के साधनों श्रौर वास्तविक उत्पादन का 
अधिकाधिकर विकीरण ।' 

' १६३८ ई० की राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना के वाद सरकारी और 
गेर-सरका री योजनाओं की भरमार-सी -ही गई । १६३६ में युद्ध की घोषणा के पदचात्‌ 
शीघ्र ही कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों क्रे छिन्‍्त-भिन्‍न हो जाने के बाद राष्ट्रीय आयोजन समिति 
का कार्य बिलकुल बन्द हो गया । पाँच वर्ष के विराम के पश्चात्‌ सितम्बर, १६४४ में 
समिति की पुन: बैठक 

४... मार्च, १६५० में भारत सरक़ार ने योजना-भ्रायोग की नियुक्ति की। जुलाई, 
१६५१ में योजना-आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा सामने 
रखी । दिसम्बर १६५२ में योजनां पालियामेण्ठः के सामने अपने श्रन्तिम रूप में रखी 
गई | योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ करंतो था जो रहन- 
सहन के स्तर को ऊपर उठाए तथा जनता को अधिक सम्पन्त और अनेक रूप में जीवन 
के नये अवसर प्रदाने करे । इस योजना “कैअन्तर्गत १६५१-४६ में २,०६६ करोड़ 
रूपये व्यय करना निश्चित क्रिया गया । बाद में यह राशि बढ़ाकर २,३५६ करोड़ रु० 
कर दी गई । 

यह योजना १६९७७ तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को दूना करने के उद्देश्य 
की प्राप्ति के प्रति पहला कदम है। बाद के अनुमानों के आवार पर यह पता लगा 

कि राष्ट्रीय श्राय १६६७-६८ तक दूनी हो सकती है तथा प्रति व्यक्ति आय १६७३- 

७४ में दूनी हो सकती है । प्रथम योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय झ्राय में १८०४ प्रतिगत 
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२. श्रध्याय का क्षेत्र--भारतीय उद्योग दो वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं : 
(१) कारीगरों के घरों में हस्तचालित यन्त्रों से सम्पादित उद्योग, जिन्हें कुटी र-उद्योग 
,कहा जा सकता है। यहाँ काम का प्रमाप छोटा, संगठन सीमित तथा उत्पादन मुख्यतया 
स्थानीय आवश्यकताम्रों की पूर्ति के लिए होता है। इस अध्याय के श्रन्त में हम इन 
कुटीर-उद्योगों का विवेचन करेंगे । (२) शक्ति-चालित यन्‍्त्रों से सम्पादित सुसंगठित 
उद्योग जो कारखानों या उद्योगशालागप्रों में चलाए जाते हैं। इन संगठित उद्योगों का 
आकार साधारण ग्रामीण कारखानों से लेकर कपड़े की बड़ी-बड़ी मिलों एवं-अभि- 
यान्त्रिकी उद्योगशालाश्ों के समान होता है जहाँ हज़ारों मजदूर कार्य करते हैं श्र 
निर्माण एवं व्यापार के लिए पूर्ण संगठन होता है ।' कृषि से सम्बन्धित संगठित 
उद्योग, जैसे चाय, कहवा, नील और चीनी उद्योग का वर्णन कृपि के श्रध्याय में हो 
चुका है । 
२. सुती मिल-उद्योग--भारत के वृहदु-प्रमाप के कुछ उद्योगों का विवरण नीचे दिया 
॥ रहा है | भारत में पहली सूत्ती-वस्त्र मिल १८१८ में कलकत्ता में स्थापित हुई । 
वम्बई में, जो सूती-मिल उद्योग का गढ़ है, पहली मिल पारसी साहस के फलस्वरूप 
स्थापित हुई और इसने १८५४ से कार्य आरम्भ किया । 
वित्तरण के हृष्टिकोश से १८७७ का वर्ष उद्योग के विकास को एक नवीन 
दिशा प्रदान करता है। कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के ठीक मध्य में स्थित नगरों, 
जैसे नागपुर, अहमदाबाद और शोलापुर, में इस वर्ष वड़ी तेजी से मिलों की स्थापना 





१« भारतीय उद्योगों के हाल के वर्गीकरण में संगठित उद्योगों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया 
गया है :; लघु-प्रमाप उद्योग तथा बृहद-प्रमाप उद्योग। उदाहरण के लिए बम्बई की अआओद्योगिक एवं 
शर्थिक सर्वेक्षण समिति का कहना दे कि ““लघु-प्रमाप उद्योगों से हमारा तात्पर्य उन उद्योगों से दे 
जहाँ शक्ति का प्रयोग होता है, परन्तु काम करने वालों की संख्या ५० से अधिक नहीं होती और 
न विनियोजित पूँजी ही ३०,००० रुपये से अधिक होती हे | मोटर की मरन्मत, तेल, दॉज़री, घड्टी- 
निर्माण, सावुन-निर्माण, चावल शोर भ्राटें की चक्कियाँ इसका उदाहरण हैं | बृहद-प्रमाप उद्योग वे 
हैं जहाँ शक्ति का अयोग होता हे परन्तु काम करने वालों की संख्या ५० से अधिक होती दे तथा 
विनियोजित पूँजी भी ३०,००० रुपये से अधिक होती है | इसका उदाहरण कपड़ा, कागज़ और शबदकर 
की मिले हैं (रिपोटनरा १५-१६) । नआआयोजन-समिति ने भी भारतीय उद्योगों को तीन वर्मा में 
विभाजित किया (१) कुटीर-डय्ोग, (२) लघु-प्रमाप (सध्यम आकार वाले) उद्योग, और (३) 
चुहद-प्रमाव उद्योग ।!? 

२. देखिए, खगड २, अध्याय ६ | 
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घर 


को हाथ के करघे या घरेलू शक्तिचालित करघों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए । इस 
सम्बन्ध में १६५४ में प्रस्तुत की गई कार्वे कमेटी की रिपोर्ट में भी हाथ के करघों के 
लिए उत्पादन सुरक्षित रखने की बात कही है । 

१६४१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ ने सूती वस्त्र उद्योग के इतिहास 
में एक नये युग का सूत्रपात किया । योजना में ग्रामीण श्रीर लघु-प्रमाप उद्योगों की 
सहायता की घोषणा राजकीय नीति के रूप में की गई । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
नीति अभ्रपनायी गई-- 

१. उत्पादन के क्षेत्रों का सुरक्षित करना । 

. बड़े पैमाने के उद्योग के विस्तार की क्षमता पर रोक लगाना । 
३. बड़े पैमाने के उद्योग पर उप-कर लगाना । 

४. कच्चे माल. की पूर्ति की व्यवस्था करना, तथा 

५. अनुसंधान, प्रशिक्षण इत्यादि का समन्वय करना | 

इस नीति के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना में सूती मूल उद्योग की १६५६ 
के अन्त तक कपड़े की उत्पत्ति ४,७०,००,००० गज़ तथा सूत की उत्पत्ति १६,४०० 
लाख पौंड तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उद्योग ने यह लक्ष्य सन्‌ १६५४ 
में ही पूरे कर दिए। पंचवर्षीय योजनाओं में सूती उद्योग ने काफी उन्नति कर ली है। 
सूत का उत्पादन १६६२-६३ में १८८५ मिलियन पौंड और कपड़ा ४६२१ मिलियन 
गज व्यवस्थित विभाग में था, १६६५-६६ में ५२५० मिलियन गज कपड़े का उत्पादत 
था| १६७०-७१ के अन्त तक ६,००० मिलियन गज तक उत्पादन होने की आशा की 
जाती है न्‍ 

सन्‌ १६५६ में ही सती मिल-उद्योग के सामने एक संकट आरा गया । मिलों के 
पास बिना विके हुए कपड़ों के स्टाक इकट्ठा होने लगे । इस संकट के प्रमुख कारण 
तीन थे--- 

« उद्योग के ऊपर अधिक उत्पाद-कर लगा हुआ था । 

सम्भवत: सरकार दूसरी योजना के श्रथे-प्रवन्धन के लिए इस प्रकार भ्रधिक 
धन इकट्ठा करना चाहती थी | | 

२. देश के अन्दर कपड़े के उद्योग को हतोत्साहित भी किया गया । उदाहरण 
के लिए केन्द्रीय सरकार ने जनता द्वारा बढ़े हुए उत्पाद-करों को न देने के लिए खूब 
प्रचार किया । न्‍ 

३. खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक पदार्थों के मूल्य बढ़ जाने के कारण जनता 
की घटी हुई क्रय-शक्ति के फलस्वरूप भी सूती कपड़े का क्रय कम हो गया । 

उपयुक्त संकटों के कारण अनेक मिलें बन्द हो गईं ॥ वछ्ोह साप्ता> 
(0एछगा6६, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई १६५८ में प्रस्तुत की, के श्रनुसार श८ 
मिलें बन्द हो गई जिसका अ्रर्थ यह हुआ कि ५,००,००० तकुए और ६,००० करघे 
बन्द रहे । 


वाशिज्य और उद्चोग के केन्द्रीय मन्त्री ने ३० नवम्बर १६५६ को लोकसभा 


ग। 
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संरक्षणात्मक करों की मान्ना वढ़ा दी गई । 
५. सुती-मिल उद्योग की कुछ कठिनाइवाँ--इधर हाल में सूती वस्त्र के नियति-व्यापार 
की कठिनाइयाँ और वढ़ गई हैं । इसका एक कारण तो यह है कि विद्वव-वाज़ार में 
पहुँचने वाले कपड़े की मात्रा घटती रही है | द्वितीय विदव-युद्ध से पहले प्रतिवर्ष 
६०,००० लाख गज़ कपड़ा विश्व-वाज़ार में खरीदा और बेचा जाता था । श्रव यह 
मात्रा घटकर ५०,००० लाख गज प्रतिवर्ष हो गई है। इसका दूसरा कारण यह भी 
है कि देश में मानवीकृत रेशों का उपभोग तेज़ी से बढ़ रहा है। तीसरे अब अनेक 
देशों ने सूती कपड़े का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है| श्रतएव विश्व-बाज़ार में प्रति- 
स्पर्धा और कठिन हो गई है । भारत को पाकिस्तान की नई मशीनों से सुसज्जित 
मिलों के बने कपड़े की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इधर चीन ने इस 
उद्योग में इतनी आइचयंजनक उन्नति की है कि वह विश्व के भ्रन्तर्राप्ट्रीय व्यापार में 
अपना स्थान बनाने का हौसला रखता है । दक्षिण -पुर्वी एशियाई बाजारों में जापान 
की तुलना में चीन १०-१५ प्रतिशत कम मूल्यों पर कपड़ा बेच रहा है ।' जापान तो 
अपनी प्रतिस्पर्धा-शक्ति के लिए मशहूर ही है | पुराने देशों के झ्रतिरिक्त इन नये देशों 
की प्रतिस्पर्धा ने सूत्ती कपड़े के नियति-व्यापार को चिन्ता का विपय वना दिया है । 
निर्यात-व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार भी चिन्तित है| सन्‌ १९४५४ में सूती 
चस्त्र-निर्यात प्रोत्साहन कौंसिल की स्थापना की गई । सरकार ने रियायतें तथा अन्य 
सुविधाएँ प्रदान कीं । इनके फलस्वरूप ही १६५६ में श्रधिक निर्यात सम्भव हो सका । यों 
तो उद्योग के सामने १०,००० लाख गज कपड़े के निर्यात का लक्ष्य है, किन्तु भ्रभी तक 
यह लक्ष्य काफी दूर है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किये गए 
हैं । पिछली जुलाई (१६५४८) में टेक्स्टाइल इन्क्‍्वायरी कमेटी ने यह सिफारिश की 
थी कि निर्यातकों को अपनी ज़रूरत के अनुसार मशझ्ञीन व रासायनिक रंजक पदार्थों को 
खरीदने की सुविधा दी जाए। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ३,००० स्वचालित 
करघों की स्थापना की स्वीकृति की सिफारिश भी कमेटी ने की । सूती कपड़े के 
निर्यात के आधार पर मशीन, कपास व रासायनिक रंजक पदार्थों के आयात के लिए 
उत्पादकों को छूट देने के सम्बन्ध में भी सरकार ने यथासमय घोपणा की । जनवरी 
१६९५६ में यह घोषणा की गई कि नवीकरण तथा पुनर्स्थापन के लिए अपेक्षित विशिष्ट 
साज-सामान के ग्रायात की श्राज्ञा उन मिलों को दी जाएगी जो १६५४-४५-५६ के 
झौसत निर्यात के ७५ प्रत्तिशत मूल्य से श्रधिक निर्यात करें या जिनका निर्यात १५०० 
र० प्रति करवा प्रतिवर्ष के हिसाव से अधिक हो ! इसी प्रकार की छूट सूत के निर्यात्त 
के लिए भी दी गई। फरवरी १६५६ में यह घोषणा की गई कि सूती कपड़े और 
सूत के नियतिकों को निर्यात के ६६७ प्रतिशत मूल्य के वरावर कपास आयात करने 


१. 6 507ए८ए 0 पाल वावादा एक खत! प्रातंप्रशाए, 9. 44. 
(7960) पातवंब्त (जाग क।ड स९्तशब्रांका, 30749. 
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अच्छी कपास की कमी है और भारत विदेशों से औसतन ५२ लाख करोड़ रु० की 
कपास का आयात करता है। 

६. अशुल्क-मण्डल द्वारा दूसरी जाँच (१६९३२)--चूंकि १६३० के श्रधिनियम में 
प्रस्तावित संरक्षण-करों की अवधि ३१ मार्च, १६३३ तक थी, भ्रतएवं प्रशुल्क-मण्डल 
को भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग के संरक्षण के विपय में पुन: जाँच करने की श्राज्ञा 
अप्रैल, १६३२ में दी गई । वस्त्र-उद्योग पर प्रशुल्क-मण्डल की रिपोर्ट के ऊपर सरकार 
को विचार करने का मौका देने के लिए १६३० में लगाये गए संरक्षणात्मक करों को 
३१ अक्तूबर, १६३३ तक बढ़ा दिया गया | अन्त में भारतीय विधानमण्डल ने २६ 
अप्रैल, १६३४ को १६३४ का भारतीय प्रशुल्क (वस्त्र-संरक्षण) संशोधन अधिनियम 
पास किया | यह अधिनियम १ मई से लागू हुआ । इसने भारत-जापान के समभौते 
(१६३४) तथा भारत और इंगलिस्तान के वस्त्र-डद्योग के गर-सरकारी समभौते 
(जिसे 'मोदी-ली पैक्ट” कहा जाता है)' के आधार पर प्रशुल्क-मण्डल की वस्त्र-उद्योग 
को पर्याप्त संरक्षण देने की सिफारिश को कार्यान्वित किया । इस अभ्रधिनियम ने गैर- 
ब्रिटिश सूती वस्त्रों पर मूल्यानुमार ५०% आयात-कर निद्चित किया, जो कि सादे 
भूरे कपड़ों पर कम-से-कम ५३ आना प्रति पौंड था ।' इस अधिनियम की अ्रवधि ३१ 
मार्च, १६३६९ तक थी । 

७. वस्त्र-सम्बन्धी विद्येष प्रशुल्क-मण्डल (१६३५)--मण्डल ने अपनी जाँच दिसम्बर, 
१६३४५ में समाप्त की श्रौर जून, १६३६ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने के लिए 
दे दी गई। साथ ही भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत एक श्रधि- 
सूचना द्वारा भारत सरकार ने प्रशुल्क-मण्डल के सुझावों के अनुकूल लंकाशायर के 
बने कपड़ों पर कर की दर में २५ जुन, १६३६ से तत्काल कमी की घोपणा की । 
प्रशुल्क-मण्डल की सिफारिशें निम्नलिखित थीं--- 

(१) सादे भूरे वस्त्रों पर मूल्यानुसार २४५% या ४छु आना प्रति पौंड (जो 
भी दर ऊंची हो) से घटाकर, कर की दर मूल्यानुसार २०% या ३३४. आना प्रति 
पौंड (जो भी ऊँची हो) कर दी जाए । 

(२) छपे कपड़ों के अतिरिक्त किनारेदार भूरे, कलफ किये या रंगीन बस्त्रों 
पर कर की दर २४ प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार २० प्रतिशत कर दी जाए। 

(३) कपास के सूत पर कर की दर पूव॑वत्‌ रहे । लंकाशायर में निराशा 
प्रकट की गई कि कर में उतनी कमी नहीं की गई जितनी होनी चाहिए थी । दूसरी 
तरफ प्रमुख भारतीय व्यवेत्नायियों ने सरकार की कर घटाने की नीति की कड़ी 
आलोचना की, क्योंकि यह भारतीय उद्योग, जिसके स्वभाविक विकास का क्षेत्र बहुत 





?. देखिए, अध्याय १३ | - 
२. ८ जनवरी, १६१४ से ब्रिटेन के बांहर के आयात की वस्तुओं पर यही आयत की दर थी | भारत- 
जापान समझौता के फलस्वरूप कर की दर ७५ प्रतिशत से घटाकर ५० अतिशत कर दी गई | 

३. रिपोर्ट शव दि स्पेशल 2रिफ़् घोड ऑन दि झाण्ट आँव ग्रोटेक्शन डु दि इंडियन कॉटन टेवस्टाइल 


दर ड्स्ट्री (१६ झ258), पएृ० ११०६-१४ | 
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चढ़कर पुनः ६० हो गए, पर १८ मई, १६४२ से कंम होकर ये फिर ५४ घण्टे प्रति 
सप्ताह हो गए श्रौर १० प्रतिशत करघे भी वन्द रहने लगे । विगत युद्ध में छव्बीस 
“मिलें संनिक भण्डार और सामग्री के उत्पादन के लिए ले ली गईं । यद्यपि उद्योग इस 
भाँति अपनी उत्पादन-क्षमता के २५ प्रतिशत भाग से वड्चित हो गया, परन्तु फिर 
भी यह युद्ध की माँग सहित सारी माँग की पूर्ति करने में समर्थ था । 

सन्‌ १६४७ और उसके उपरान्त विभाजन के फलस्वरूप जूट-उद्योग का (जो' 
भारतीय गणराज्य में है) जूट-उत्पादक क्षेत्र (जो पाकिस्तान में है) से सम्बन्ध-विच्छेद 
हो गया है। भारतीय गराराज्य कच्चे जुट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि 
पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्रेता है। विभाजन ने, विशेषकर मुद्रा-पवमृल्यन (सितम्बर, 
१९४९६) से, जूट-उद्योग को पुर्ण रूप से श्रव्यवस्थित कर दिया । पाकिस्तान ने भारत 
को जूट निर्यात करना पूर्णतः बन्द कर दिया ओर प्रत्युत्तर में भारत ने (दिसम्बर, 
१६४९६) पाकिस्तान को कोयले का निर्यात बन्द कर दिया | अविभाजित भारत के 
जूट उत्पन्त करने वाले क्षेत्र का केवल २५१ ही भारत के भाग में आया था। भारत 
कच्चे ज़ूट के विषय में आत्मनिर्भर होने के लिए तभी से प्रयत्नशील है । 

१९४७-४८ की तुलना में क्षेत्रफल तीन ग्रुना तथा उत्पादन ढाई गुना हो गया 
है । जूट-उद्योग की समस्याश्रों के सम्बन्ध में सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए सरकार 
ने श्री के० आर० पी० आयंगर की श्रध्यक्षता में जूट-जाँच भ्रायोग की नियुक्ति की । 
इंस आयोग ने मई १६५४ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने कच्चे जूट के 
सम्बन्ध में सापेक्षिक आत्मनिर्भरता की सिफारिश की । भारत को केवल उस कोटि 
का जूट बाहर से मँगाना चाहिए जो यहाँ पैदा न होता हो । शेप प्रकार के जूट की 
पर्याप्त मात्रा देश में ही उगानी चाहिए। आयोग की श्रन्य प्रमुख सिफारिशों इंस 
प्रकार-थीं 

“ () आयोग ने प्रति सप्ताह काम करने के घण्टों को सीमित करने तथा 
मंशीनों के कुछ भाग को बन्द करने से सम्बन्धित (व्किंग टाइम एग्रीमेण्ट) कार्यावधि 
सममभौते को समाप्त करने की सिफारिश की, क्योंकि इस समभोते के कारण अकुश 
मिल्नों को ग्रेवसर मिलता है तथा विदेशी मिलें लाभ उठातीं हैं। 

४.) कच्चे जूट के मूल्य के सम्बन्ध में आयोग का मत था कि उसे जूट के 
सामान के मूल्य-स्तर की तुलना में न्‍्यायोचित सम होना चाहिए । 

* (४) आयोग ने जूट उगाने वालों के दृष्टिकोण से सहंकारी समितियों व 
नियमित वांजारों के संगठन-जसे उपाय अ्धिक' महंत्त्वपूर्णं 5हरा[ए 

प्रथम योजना के अन्तर्गत जूट के उत्पादन का लक्ष्य ५१ लाख गाँढें तथा जूट 
के सामान के उत्पादन का लक्ष्य १२ लाख टन था । किंन्तु ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किये 
जा सके । १६५५-५६ में कच्चे जूट का उंत्पादनं ४१.६७ लाख गाँठें तथा जूट के 
सामान का उत्पादन' १०६९३ लाख 'ठन (१६५६ के लिंए) था । हितीय पंचवर्षीय 
योजना के ग्रन्तर्गत १६६५-६६ के'अन्त तक जूट के सामान के उत्पादन का १३ लाख 
टन तथा कच्चे जूट के उत्पादन का लक्ष्य ५० लाख गाँठें हुआ ।. जजूटे-तिमित वस्तुओं 
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तव से सरकार जूट की किस्म और उत्पादन की वृद्धि के लिए बराबर प्रयलशील है। 
सन्‌ १६५६-५७ में जूट (१,८८३ हज़ार एकड़) तथा मेस्टा (७३८ हज़ार एकड़) की 
खेती २,६११ हज़ार एकड़ भूमि में हुई थी । इस वर्ष जूट का उद्यादन ४,२२१ हज़ार 
गाँठे तथा मेस्‍्टा का उत्पादन १,४७४ हज़ार गाँठें था। प्रारम्भ में कच्चे माल की 
समस्या के समाधान के लिए जूठ की खेती पर लगे प्रतिवन्ध हटा लिये ग्रए। कच्चे 
जूट के मूल्य पर लगा नियस्वण हटा लिया गया । बेकार भूमि को खेती-योग्य बनाया 
गया तथा धान के कुछ क्षेत्र जूट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने लगे । इन सबका 
परिणाम यह हुमा कि अनेक ऐसे क्षेत्रों में जूट की खेती होने लगी जो जलवायु की 
हृष्टि से इस योग्य नहीं हैं । परिणाम यह हुआ कि उत्पादन में तो पर्याप्त वृद्धि हुई, 
किन्तु किस्म निम्न कोटि की ही रही। ग्रतएवं उच्च कोटि के जूट के आयात की 
समस्या ज्यों-की-त्यों बनी रही । फरवरी, सन्‌ १६४३ में भारत सरकार ने जूट की 
किस्म में सुधार करने के हेवु सुझाव देने के लिए एक प्रवर समिति (एक्सपर्ट कमेटी) 
नियुक्त की। इस समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार हारा मान ली गईं और 
जूट की किस्म्र सुधारने पर बहुत जोर दिया जाने लगा । जूट को मुलायम या तरम 
करने के लिए नये तालाबों के निर्माण तथा पुराने तालाबों को पुनः खोदकर तैयार 
करते का काम हाथ में लिया गया। वीज के कृषि-क्षेत्र स्थापित किय्रे गए ताकि 
उत्पादकों को अच्छा वीज मिल सके । 

१६५८-५६ में कच्चे जूट के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई । इस वर्ष जूद का 
उत्पादन ५१-८ लाख गाँठें तथा मेस्टा का उत्पादन १५८५ लाख गाँठें था | इस वर्ष 
४७-५८ की तुलना में कृषि का क्षेत्रफल १७४ लाख एकड़ से बढ़कर १५'३ लाख 
एकड़ हो गया । श्रति-एकड़ उपज भी १६५७-५८ की २:३३ गाँठों से बढ़कर २८६ 
गढें हो गई, किन्तु पाकिस्तान की प्रति एकड़ ३:६३ गाँठों की उपज की तुलना में 
है भव भी बहुत कम है। तत्पदचात्‌ मूल्यों के घटने के कारण १६५६-६० में कृषि 
के क्षेत्र में कमी आा गईं ।' कच्चे माल की समस्या के हल के लिए सामान्यतः: कृषि 
का विस्तार किया गया है। झ्रावश्यकता इस बात की है कि गहन खेती, अच्छे बीज 
शोर ओऔचारों की व्यवस्था तथा साख-सम्बन्धी सुविधाओं द्वारा श्रच्छे जूट के उत्पादन 
की मात्रा और ग्रति-एकड़ उपज में वृद्धि की जाए । कच्चे माल की समस्या हल करने 
के लिए इन सभी वातों के सम्बन्ध में सुकाव दिये गए हैं, परन्तु कृषि-विस्तार की 
्रपेक्षा इन पर कम घ्यान के कारण ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है । 
केन्द्र और प्रान्तों के भिन्‍त मत होने के कारण भी कुछ कठिनाई उठती है । 

पुन: इस समस्या को हल करते समय हमें जूट की किस्म के सुवार पर वरावर 
ध्यान देना चाहिए ) यों तो १६५८-५६ में उत्पादन की मात्रा के इृष्टिकोरा ते भारत 

, भालनिर्भरता प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उस वर्ष अपेक्षित 2 दर पर लाख गाँठे (डूट 
' और मेस्टा) थी और उत्पादन लगभग ६७६ लाख गाँठें (जूट और मेस्टा) था; किन्तु 


८ ]2सककरकौ#-७-१--+-++न---+-++- । ब्र २०६ | 
२. देखिए, कामर्स एनुअल, ववम्वर-दिसस्वर शेड) “” 


भारतीय उद्योग : नवीन तथा पुरातन ' ३५ 


कताई के तकुए लग चुके थे। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने २२ कम्पनियों (मिलों) 
को ४-५५ करोड़ रु० का ऋण मंजूर किया । इनमें से १६ कम्पनियों को ऋण मिल 
भी चुका है। युक्तीकरण के परिणामस्वरूप कुछ मिलें बन्द भी हो गईं, किन्तु सन्‍्तोष 
की बात यह है कि इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि श्रमिकों 
को उन मिलों में काम मिल गया जो बन्द हुई मिलों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी थीं । 
१४, लोहा और इस्पात-उद्योग--इंगलैण्ड की नवीन झ्ौद्योगिक व्यवस्था की ठोस नींव 
लोहा और इस्पात उद्योग तथा सहायक यांत्रिक उद्योगों के सुहढ़ आधार पर पड़ी थी, 
किन्तु भारतवर्ष में ऋन्ति का पथ ऐसे विकास से नहीं निश्चित हुआ है। हाल तक 
भारतीय उद्योग पूर्ण रूपेण श्रायात किये गए यन्त्रों, यान्त्रिक वस्तुओं और धात्विक 
वस्तुओ्रों पर साघारणतया निर्भर रहे हैं । 
सिहभूमि और मानभूमि जिलों की लोहे की खानों के नये स्रोतों के प्रयोग 
के साथ १६९१० में बंगाल कम्पनी के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात हुआ । टाटा 
कम्पनी की स्थापना उद्योग के इतिहास में दूसरा महत्त्वपूर्ण चरण था । स्वर्गीय जे० 
एन० टाठा द्वारा १६०७ में कम्पनी सिहभूसि जिले में सकची नामक स्थान पर स्था- 
पित हुई और कारखाने का निर्माण १६०८ से आरम्भ हुआ । दिसम्बर, १६११ में: 
पहली बार अशुद्ध लोहा तैयार किग्रा गया और वर्तमान काल में भारतवर्ष में इस्पात 
का उत्पादन पहली वार १६१३ में हुआ । १६१६ तक युद्ध की माँसों से उत्तेजना 
पाकर समस्त यस्त्र पूर्णा उत्पादन कर रहे थे । इस भाँति कुछ चित्तापूर्ण समय के बाद 
कारखाने सुदृढ़ श्राधार पर स्थित हो गए तथा इन्होंने फिलस्तीन, पूर्वी भ्रफ्रीका और 
सैलोनिका में सैनिक रेलों के लिए वृहद्‌ मात्रा में रेल की पटरी और स्लीपरों की पूत्ति 
करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की । १६१७ में विस्तार की एक बड़ी योजना सामने 
रखी गई जो १९२४ में पूरी हो गई । कारखानों में स्थित पहली मशीनें इस्पात का 
तैयार माल, जैसे रेल की पटरी, निर्माण॒-सम्बन्धी भारी वस्तुएँ, छड़ें, निर्माण-सम्बन्धी 
हल्की वस्तुएँ, हल्की रेल की पटरियाँ और फिशसप्लेटें . श्रादि बनाती थीं। १६२६ से . 
कारखानों में स्थित नये यन्‍्त्रों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अन्य वस्तुएँ प्लेटें, चहर . 
(काली और घातु चढ़ी हुई), चहरों की छड़ें श्लौर चद्दरों की सलीपर आदि थीं।' टाटा: 
के साहस की सफलता ने. कूछ नवीन कम्पनियों को जन्म दिया, जैसे कलकत्ता में मेससे 
बन एण्ड कम्पनी, १६०८ में श्रासनसोल के पास हीरापुर में स्थापित इण्डियन श्रायरन 
एण्ड स्टील कम्पनी, १६२३ में भद्रावती में प्रारम्भ किये गए मैसूर स्टेट आयरन ववसे: 
इत्यादि । 
१४, लोहा श्रौर इस्पात का श्रायात- अपने बढ़ते उत्पादन के बावजूद भी भारत 
बाहरी लोहे और इस्पात पर वड़ी मात्रा में निर्भर रहा । १६१४ के पहले भारत के 
लोहे और इस्पात का औसत ग्रायात्‌ ८,०८,००० टन था और इसका मूल्य १२४८ 
करोड़ रुपये था । १६१४-१८ के युद्ध-काल में औसत आयात घटकर ४,२२,००० टन 


2६ प्रशुत्क-सण्डल की इस्पाद-उद्योग पर रिपोर्ट (१६२४), पैरा १४-६१५॥ 
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.चस्तुग्नों पर एक आधारभूत कर और ब्रिटेन से बाहर वनी वस्तुओं पर एक अतिरिक्त 
कर भी लगाया गया । 
१८. लोहे श्रौर इस्पात के उद्योग के विषय- में संरक्षण के श्रन्य कदम--भारतीय 
अशुल्क (ओटावा व्यापार समझौता) संशोधन अधिनियम, १६३२ ने, जो १ जनवरी, 
१६३३ से लागू हुआ, जुलाई झौर भ्रगस्त, १६३२ में ओटावा में भारत सरकार और 
इंगलिस्तान की सरकार के वीच हुए समभौते तथा सितम्वर में लोहे श्रौर इस्पात के 
पूरक समभौते के फलस्वरूप हुए प्रशुल्क-सम्बन्धी परिवर्तनों को कार्यान्वित किया। 
लोहे और इस्पात की वस्तुप्रों की श्रेणी में केवल उन्हीं वस्तुओं को. प्राथमिकता दी 
गई जो संरक्षण करों से मुक्त थीं। १६२७ के श्रधिनियम द्वारा लगाये गए संरक्षण 
करों की कार्यावधि वढ़ाकर ३१ अक्तूवर, १६३४ कर दी गई । इसी वीच इस्पात- 
उद्योग (संरक्षण) श्रधिनियम, १६२७ के अनुसार प्रशुल्क-मण्डल ने संरक्षण के नवी- 
करण के प्रश्न की पूर्ण समीक्षा की । लोहा और इस्पात-कर अधिनियम, १६३४ ने 
प्रशुल्क-मण्डल द्वारा सुकाये गए संरक्षण के उपायों - को १ नवम्बर से लागू किया | 
मण्डल की सिफारिशों के अनुसार कुछ महत्त्वपूर्णा वस्तुओं के विषय में संरक्षण-कर के 
स्तर में कमी और उसके फलस्वरूप प्राप्त श्राय में कमी होने के कारण यह आवश्यक 
हो गया कि झाय के लिए ब्रिटिश भारत में इस्पात के पिण्डों के उत्पादन-पर '४ रु9 
प्रति टन का उत्पादन-कर और इस्पात के पिण्डों पर समप्रभावोत्पादक कर-लगा-दिया 
जाए । यह समप्रभावोत्पादक कर मण्डल द्वारा सुझाये गए संरक्षण-करों के अलावा है 
श्रौर जिन वस्लुओं को संरक्षण नहीं दिया गया उन पर मूल्यानूसार लगाये हुए: श्रागम 
करों का विकल्प है। जैसा कि प्रशुल्क-मण्डल का सुाव था, पूरक समकोता १६३४ 
में समाप्त कर दिया गया ॥* 
सब्र बातों को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि १६२४ के वाद 
भारत सरकार की नीति लोहा और इस्पात-उद्योग के विपय में सहायक रही । राज्य 
के सामयिक हस्तक्षेप के बिना उद्योग युद्धोत्तर-काल की प्रतिस्पर्धा के धक्के को ;सहन 
नहीं कर सकता था, फिर भी १६२४ और १६२७ के बीच प्राप्त संरक्षण: पर्याप्त 
नहीं था और टाटा स्टील कम्पनी किसी भाँति अपना काम चलाती थी.। इन प्रतिकूल 
परिस्थितियों के वावजूद भी उद्योग ने प्रशंसनीय उन्नति की, जैसा उत्पादन की वृद्धि, 
श्रम- की- कुशलता में सुधार, विदेशी कर्मचारियों की संख्या में कमी, कार्यशाला की 
लागत में विचारणीय कमी और श्रमिकों की दशा- में भी-विचारणीय सुधार, विशेष- 
कर,मजदूरी, आवास तथा जीवन की अन्य विभिन्‍न सुविधाश्रों के सम्बन्ध में उन्नति 
से स्पष्ट है |. 
उद्योग के स्थायी प्रसार की काँकी उत्पादन और आयात के आँकड़ों से मिल 
सकती है । शताब्दी के आरम्भ में-अशुद्ध लोहे-का उत्पादन ३५,००० टन से बढ़कर 
१. बी० एन० अदारकर, हिस्ट्री आव इण्डियन ८रिफ?, ए० २२१ 
क सिाशाध्शप्राए प९एछ३ 0 [009, 569/., 60, 9, 30.- 
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तैयार स्टील की माँग २८ लाख टन हो जाएगी। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में तीन प्रमुख उत्पादकों के तैयार स्टील का उत्पादन 
१०'७ लाख टन (१६९५१) से बढ़कर १२"६ लाख टन (१६५५) हो गया । योजना- 
वधि.में स्टील की खपत में वृद्धि हुई और आ्रायात १,७५,००० टन (१६५१) से बढ़कर 
६,००,००० टन (१६५५) हो गया । 

सन्‌ १६५४ में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने स्टील की भावी माँग का अनु- 
मान लगाने के लिए एक नये सर्वक्षण का सूत्रपात किया । इस सर्वेक्षण के अनुसार 
१६६१ तक तेयार स्टील की माँग ४५ लाख टन अथवा ६० लाख टन पिण्ड होगी । 
प्रतएव मार्च १६५५ में स्टील के कारखाने की स्थापना में रूसी सहायता का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया गया | अगले महीने तीसरे कारखाने की स्थापना के लिए सरकार 
ने ब्रिटिश मिशन को आमन्त्रित किया । तीसरे कारखाने की स्थापना के लिए दुर्गापुर 
चुना गया । जुलाई १६५४ में एक पूरक समभौते द्वारा रूरकेला के कारखाने को 
प्रारम्भ से ही दस लाख टन की क्षमता वाला कारखाना बनाना निश्चित किया गया । 

१६५६ से सरकारी क्षेत्र के तीनों कारखानों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया । 
उन्होंने ७,७०,००० टन पिग आइरन (भट्टी से निकला लोहा) तथा १,५०,००० टन 
स्टील (श्रद्धनिमित) का उत्पादन किया। १६५८ की वुलना में निजी क्षेत्र के दो 
कारखानों के उत्पादन में ४,५०,००० टन स्टील और ५,००,००० टन पिग आइरन 
(भट्टी से निकले लोहे) की वृद्धि हुई । 

लोहे और इस्पात के तीन प्रमुख उत्पादकों (टाटा आ्ाइरन एण्ड स्टील कं०, 
इण्डियन आराइरन एण्ड स्टील कं०, जिसमें स्टील कारपोरेशन आॉफ़ बंगाल विलयित 
है तथा मैसूर आइरन एण्ड स्टील वव्स) की प्रसार-योजनाओं के बाद भी इस्पात के 
उत्पादन में अ्रपेक्षित वृद्धि सम्भव नहीं है । यदि सब-कुछ ठीक रहे तो १६६३ तक 
४५ लाख टन तेयार स्टील के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो सकता है ।* 

लोहा तथा इस्पात बिजली की तरह ओ्रौद्योगिक उन्‍नति के लिए एक बहुत 
आवश्यक चीज़ है-। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनञ्रों में इसको बहुत महत्त्व का स्थान 
दिया गया है । पहली पंचवर्षीय योजना के श्रन्त तक तैयार इस्पात का उत्पादन 
१३ लाख टन था जो अधिकतर निजी क्षेत्र के कारखानों में हुआ । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को बड़ा करने के अ्रतिरिक्त तीन नये 
इस्पातं के कारखाने खोले गए (दस लाख टन क्षमता वाले)। तीसरी पंचवर्षीय 
योजना में तैयार इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य ६८ लाख टंन रखा गया | १९६५-६६ 
में इस्पात का उत्पादन ५५ लाख टन तक रहा । चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात 
(अद्धंनिमित) १*६५ करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है जो कि तीन सरकारी कारखानों 
के उत्पादन को बढ़ाने तथा एक चौथे कारखाने को बोकेरो (80£20) में खोलने पर.। 
चौथी पंचवर्षीय योजना में एक पाँचवें सरकारी स्टील कारखाने के खोलने का भी . 





१. २१ जून १६६० को डिफेन्स स्टक कालिज, वेलिंगडन के समच श्री नहांगीर घेंनी के भाषण से | 
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लड़ने चाले औज्ञार इत्यादि । ह 
यान्त्रिक औजार--स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत सरकार ने देश के यान्त्रिक 
औज़ारों के कारखानों को प्रोत्साहन दिया है, कई प्रकार की मशीनों तथा यस्‍्त्रों 
के कारखाने सरकारी क्षोत्र में खोले गए हैं और देश में दो-सौ करोड़ रुपये (२०० 
करोड़) का; वाधिक उत्पादन है। एक सेन्‍्ट्रल मशीन हल इन्हटीट्यूट (एशातव। 
>शब्रणांगल 700० पाइप) बंगलौर में डीसाईन, ट्रेनिंग, अनुसंधान-कार्यों के लिए 
खोली. गई :है.। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान मशीन हूल और हैवी इलेक्ट्रिकल इण्डिया 
लिमिटेड (छ३ए४ छ]००ए०व [709 7.0.) के खुल जाने के कारण इस प्रकार की 
चीज़ों का उत्पादन बढ़ जायेगा। उदाहरणतया १६६०-६१ में ७ करोड़ रुपये के 
मुकावले में १६६५-६६ में ३० करोड़ रुपये का उत्पादन हुआना श्नौर चौथी. पंचवर्षीय 
योजना के श्रन्त तक भारी बिजली के साज-सामान का उत्पादन १६६५-६६ के 
२० करोड़ के अन्तर में ३८. करोड़ रुपया वार्षिक हो जाएगा । 
२९. सहायक उद्योग--जमशेदपुर (पहले के सकची) के पड़ोस में स्थापित गौण 
उद्योगों के विकास पर भी हृष्टिपात कर लेता उचित होगा। प्रसार-योजना के अन्तर्गत 
उत्पादित वस्तुओं में कुछ निम्नलिखित हैं--स्टील ट्यूब, टिन प्लेट, कलई का सामान, 
तार, कील, रेल के डिब्बे, ढले हुए लोहे के स्‍्लीपर, चाय और जुट मिल के यन्त्र, 
कृषि के श्ौजार, बातु चढ़ी हुई वस्तुएँ, लोहे और इस्पात की ढली वस्तुएँ, भारी 
रसायन, गन्धकीय श्रम्ल, क्षारीय अम्ल, रासायनिक खादें, चूना, ग्रमोनियम सलफ़ेट 
इत्यादि । 
ह सरकारी क्षेत्र में स्थापित इन कारखानों के लागत-सम्बन्धी अ्रनुमानों की 
काफी आलोचना हुईं है । सच- तो यह है कि १६५५ के श्रन्त में संविदाओं को जल्दी 
में तैयार किया गया और इसलिए पालियामेंण्ट में पेश होते से पहले लागत-सम्बन्धी 
अनुमानों पर विस्तार से विचार नहीं हो सका । दूसरे, इन योजनाश्रों-सम्बन्धी विस्तृत 
रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनेक भूलों तथा अपेक्षित समायोजन्रों की ओर ध्यान झ्राक- 
पित हुआ । इस कारण भी अ्रधिक व्यय हुआ । तीसरे, द्वितीय योजना प्रारम्भ होने 
के समय इस झ्राकार की योजनाम्रों के कुशल संचालन के लिए ग्रावश्यक और उपयुक्त 
व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं थे । अन्त में, जिस गति से द्वितीय योजना के इन कार्य क्रमों 
को चालू किया गया, उससे विदेशी परामर्श भर ठेकों की निर्भरता अत्यधिक बंढ़ 
गई । तृतीय पंचवर्षीय योजना में हर प्रकार से भारतीय प्रसाधनों के प्रयोग पर ही 
जोर दिया जाएगा। कु ; ० 
२३. उद्योग की समस्थाएँ--उंद्योग को एक समस्या कच्चे माल के सम्बन्ध में है । 
यद्यपि हमारे यहाँ कच्चें लोहे के निश्षेप बहुत॑ हैं (लगभग २,१०,००० लाख टत प्रथम 
शेणी का लोहा), किन्तु कोकिग कोयला के निक्षेप का अनुमान लगभग २००१० 
लाख टंन ही है | यदि इस बात-को ध्यान में रखा. जाए कि एक टन स्टील बनाने में 
१.४ टन कोकिंग कोयला की श्रावश्यकता होती है: तो दीर्घकाल को ध्यान में रखते 
* हुए भविष्य अवदय ही अन्धकारपूर्ण है। अल्पकाल में भी इस्पात उद्योग तथा अन्य 
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पीरभाई ते बम्बई में स्थोन नामक स्थान पर वेस्टर्न इण्डिया श्रार्मी एण्ड इव्विपमेण्ट 
फैक्ट्रो स्थापित की । कुछ और फैविद्रयाँ विभिन्‍न केन्द्रों पर खोली गईं जहाँ तैयार 
माल के उत्पादन का प्रयास किया गया । यद्यपि यूरोप की सिभावशालाओं (टेनरीज़) 
और चमड़े का काम करने वाली फैकिद्रयों में यन्त्रों का पर्याप्त उपयोग होता है 
परन्तु भारतीय सिक्ावशालाशों में यह अभी हाल तक उपयोग में नहीं लाया गया । 
१६१४ के पहले सिभाये हुए चर्म और खालों का नियति-ब्यापार मुख्यतः दक्षिणी भारत 
में सौमित था, जहाँ दालचीनी के प्रकार के वृक्ष (कंसिया भ्रारिकुलाटा) की छाल, जो 
मद्राप्त में अवेरस श्रौर बम्बई में तरवार नाम से ज्ञात है, मिलती है। मद्रास में 
सिमावशालाप्ों की संख्या सवसे अधिक है ।' 
१६१७-१८ में ४८६ करोड़ एपये के मूल्य की ३,६१,६७४ हण्ड्रेडवेट सिकाई 
हुई खालों का निर्यात हुआ, जबकि १६१३ में १७५ करोड़ रुपयों की १,६४,७६३ 
हण्ड्ेडवेट खालें ही वाहर भेजी गई थीं। ईस्ट इण्डिया किप्स के नियति-ब्यापार क्के 
प्रतिरिक्त, युद्धकाल में भारतीय सिमावश्ञालाग्रों ने चमड़े के सभी तरह के सैनिक 
सामान तथा बूटों के उत्पादन में वृद्धि की । इस भाँति वास्त्रास्त्-परिपद्‌ के निर्देशानु- 
सार सरकार ने सिक्लाव-उद्योग को बहुत प्रोत्साहन दिया । निर्मित बूटों भ्रौर जूतों 
. का वापिक उत्पादन युद्ध-समाध्ति पर ग्रुद्ध के पहले के वर्षों से वीस गुना अधिक था । 
१६१४ के बाद बहुत तीज्न प्रगति हुई और भारतीय क्रोम चमड़े की खालों 

क्षोग्रेट ब्रिटेन में लाभदायक वाजार प्राप्त हुआ । भारत में क्रोम सिकाव उद्योग के 
विकास के सम्बन्ध में बहुत-सी कठिताइयों का अ्रनुभव हुम्ना है, जैसे रासायनिक शान 
और महंगी यान्त्रिक सामग्रियों की अपेक्षा रखने वाली उच्च प्राविधिक विधाएँ। 
भारतीय गायों की खाल श्रौर वकरियों के चर्म की एक पर्याप्त मात्रा इस श्रेणी 
के कार्य के लिए विशेष रूप से उपयुवत है श्रोर उद्योग के श्राशाजनक विकास का 
प्रनुमात किया जाता है। भारतीय सिकाव उद्योग की एक श्रौद्योगिक जाँच १६३६ 
में औौद्योगिक अ्नुसंवान व्यूरो (इण्डस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो) ते की। इसका उद्देश्य 
सिम्लाव की प्रविधि के स्तर में सुधार करना झौर इस भाँति अ्रच्छी किस्म के तैयार 
चमड़े के निर्यात-व्यापार को विकसित करना था। 

२४, सिज्लाव उद्योग को संरक्षण--१६१६ में १८६४ के भारतीय प्रशुल्क-प्रधिनियम 
का संशोधन हुआ श्रौर खाल तथा चरम पर १५ ग्रतिशत का निर्यात-कर लगाया गया। 
जो खालें और चर्म साम्राज्य के श्रन्य भागों को भेजी जाती थीं औ्रौर वहीं सिभाई 
जाती थीं, उन पर १० प्रतिशत की छूट दी गई। कर संरक्षणार्थे लगाया गया. था, 
. परन्तु भारतीय प्रयोगशालाएँ देश की कुल पूति का अल्पांश ही प्रयोग कर सकती थीं । 
अतएव छूट का समर्थेन इस भ्राधार पर किया गया कि वह भारतीय खालों के सिफाव 
को जर्मनी से हटाकर ब्रिटिश साम्राज्य की ओर ले जाएगा और इस प्रकार ताम्रा 
के सिफ्राव के लिए सहायक भिद्ध होगा । किन्तु यह प्रयोग किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति 


१. मोयेसन, पूरे उद्घृत, भाग २, श्रध्याय ५, एष्ठ ६४०५ 
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प्रमाप रासायनिक उद्योग की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने रेलवे किराये में कमी 
होने की स्वीकृति प्रदान की ।' काफी विलम्ब के बाद भारी रसायन-उद्योग (संरक्षण) 
प्रधिनियम १६३१ ने प्रशुल्क-मण्डल की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया | कर- 
मुक्त वस्तुओं की सूची से मंगनेशियम क्लोराइड को हटाकर इस पर तथा कुछ शन्य 
भारी रसायनों पर विभिन्‍न दर से संरक्षण-कर लगा दिये गए । केवल मंगनेशियम 
क्लोराइड, जिसका संरक्षण मार्च, १६३६ तक था, तथा आवश्यकता पड़ने पर इस पर 
कर बढ़ भी सकता था, के अलावा अन्य वस्तुओं पर लगाये गए कर ३१ मार्च, १६३३ 
तक के लिए थे । अधिनियम द्वारा लगाये गए ग्रन्य कर ३१ मार्च, १६३३ को समाप्त 
हो गए । 
सन्‌ १६५५ में भारी रसायन उद्योग की विकास-परिषद्‌ ([06ए2८०]फआञाला। 
(०णाणां।) की स्थापना की गई | सन्‌ १६५७ में इसे पुनर्गठित किया गया और इसका 
नाम क्षारीय तथा सम्बन्धित उद्योगों की विकास-परिपद्‌ रख दिया गया । परिषद्‌ का 
एक महत्त्वपूर्रो कार्य क्षमता के मानदण्ड (२०705 ० ४प्रिणंघा०१) प्रस्तावित करना 
है । इस निमित्त एक उपसमिति की स्थापना की गई | इस समिति ने परिपद्‌ के समक्ष 
क्षमता-सम्बन्धी विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किये | विद्युदंंशिक (0००४०४॥४०), कास्टिक, 
सोडा एश उद्योग के क्ष मता-सम्बन्धी मानदण्डों को इस समिति ने पुनर्वीक्षित किया, 
विशेषतः नप्क तथा शक्ति और वाष्प की खपत के दृष्टिकोण से । 
योजनाश्रों के लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन ठीक रूप से होता रहा | १६६५-६६ 
में लक्ष्य और उत्पादत में कुछ अन्तर रहा । 
भारत सरकार ने दिल्‍ली तथा अलवाई (८४)) में २ 70.0.7'. के कारखाने 
खोले हैं, जिनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए १.१० करोड़ रुपया और खर्चा जाएगा । 
इसके अ्रतिरिक्त पीपरी (पूना) में पेन्सिलीन तथा स्ट्रैपटोमाईसीन इत्यादि बनाने के कार- 
खाने खोले हैं । 
देश में रसायनों के उत्तादन की वृद्धि के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि 
निम्न रसायनों का श्रायात १६६० तक बन्द हो जाएगा : (१) पोटेशियम क्लोरेट, (२) 
हाइड्रोजन पौरॉक्साइड, (३) कास्टिक सोडा, (४) कलशियम कार्बाइड और प्रेसि- 
पिटेटिड कैलशियम कार्बोनिट । 
२९. तेल पेरने का उद्योग--वाष्प या अन्य यान्त्रिक शक्ति से काम करने वाली मिलों 
की संख्या में, खासकर सरसों, अरण्डी और मूंगफली के तेल के विषय में, गत वर्षो में 
काफी वृद्धि हुई है। तेल और खली के स्वत: निर्माण के स्थान पर तिलहन का निर्यात 
अनुचित और श्रनार्थिक है, क्योंकि इससे वह निर्माताओं के लाभ, पशुओं के भोजन तथा 
अच्छी खाद से वज्चित रह जाता है। इसके अतिरिक्त वनस्पति तेलों के और भी अनेक 
महत्त्वपूर्ण उपयोग हैं श्रौर सम्य समाज के श्राथिक जीवन में उनका बड़ा महत्त्वपूर्ण 


१. रिपोर्ट श्रॉव दि टैरिफ़ बोर्ड शॉन हैवी कैमिकल इण्डस्ट्री (१६२४), पेरा छ४ | _ 
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२१,००० एकड़ भूमि में ७४४१९ के रोपण के लिए कदम उठाए हैं | अनुमान किया 
जाता है कि १६६०-६१ तक सिभाये हुए चमड़े की माँग २३० लाख तथा सिभाव हुई 
खाल की माँग २६० लाख होगी । 
२६. रासायनिक उद्योग--एक आधुनिक राज्य में रासायनिक उद्योगों का ऐसे प्रमाप 
पर विकास करने के लिए कि वे राज्य के श्राथिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ां अंग बन 
जाएँ--जैसा कि इंगलैंड, जर्मनी और अमरीका में है--यह आवश्यक है कि कुछ आाव- 
इयकीय पदार्थ बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध हों। ये श्रावश्यक पदार्थ क्रमानुसार भारी 
रसायन, विशेषकर गन्धकीय (सत्फ्यूरिक) और उदुनीरिक (हाइड्रोक्लोरिक) श्रम्ल, 
चूना, कास्टिक सोडा, सोडियम काबोनिट, क्षारीय (नाइट्रिक) अम्ल इत्यादि हैँ । देशी 
साधनों से उत्पन्न अन्य रसायनों के निर्मारय में इनको उपयोग होता है। विभिन्‍न प्राकृ- 
तिक उत्पादनों या ऐसे उत्पादनों से बने पदार्थों के परिशोधन में भी इनका उपयोग 
होता है। अतएवं स्थिर और खनिज तेलों के शोधन में गंबकीय (सल्फ्यूरिक) अम्ल 
और क्षारों की बड़ी मात्रा में श्रावश्यकता होती है । प्रन्य दो आवश्यक पदार्थ (१) 
गरम करने, धात्विक क्रियाश्रों भौर शक्ति के लिए ईघन तथा (२) रासांयनिक स्थिर 
यस्त्र हैं ।' ह 

इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज़ तथा टाटा एन्ड सन्स के प्रंबन्ध के अन्तर्गत सोडा 
ऐश, कास्टिक सोडा और बाद में इसी प्रकार के श्रन्य रसायनों के उत्पादन के लिए 
दो कम्पनियों की स्थापना एक नवीन आकप्षंक विकास है । १६४८-४६ में सरकार 
द्वारा भारी मात्रा में सोडा ऐश और कास्टिक सोडा के श्रायात की अनुमति के कारण 
गृह-उद्योग को गहरा धक्का लगा। 

यदि विभिन्‍न: खनिज पदार्थों को केवल उचित रूप से -प्रंयोग में लाया जाए तो 
भारत में भारी रसायन के लिए कच्चे माल की कमी नहीं है । शुल्वेय (सल्फाइड) 
की खान, शोरा (यव क्षार--स्ाल्ट पीटर), फिटकरी, चूने का पत्थर, मंगनेसियम 
इत्यादि के रूप -में उसकी सम्पत्ति का पहले ही संकेत किया जा चुका है | - गंधकीय 
अम्ल के निर्माण में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो चुकी है जो सभी रासायनिक 
उद्योगों-के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पदार्थ है, यहाँ तक कि इसंके उत्पांदन को किसी 
देश की सम्पत्ति आँकने की कसौटी कहा जाता है। १६३६-४५ के युद्ध के पंहले-उद्योग 
को शक्तिमान यूरोपीय सिंडीकेठों के साथ तीत् प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा । 
जमंती और ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़े प्रतिहन्द्दी थे ।'* 

रसायन उद्योग के अन्य ग्रावश्यक पदार्थ ईंघन और यन्त्र हैं। इंघत-सम्बन्धी 
परिस्थिति की समीक्षा पहले ही की जा चुकी है और यह दिखाया जा छुका-है कि 
भारत की कोयले की खानें किसी भाँति असमान रूप से वितरित हैं। विद्युतू-चालित 


१. इण्डर्ट्रियल हेण्डचुक, पृ० भ्र८ | 
२. रिव्यू ऑव दि ट्रेड ऑव इण्डिया, १६३८-३६, ५० १०५ | | 
३- देखिए, रिपोर: आँव दि टैरिफ बोर्ड ऑन दि देवी कैमिकल इण्डस्ट्री (१६२७), पैरा ७२ | 
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प्रमाप रासायनिक उद्योग की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने रेलवे किराये में कमी 
होने की स्वीकृति प्रदान की ।' काफी विलस्ब के बाद भारी रसायन-उद्योग (संरक्षण) 
प्रधिनियम १६९३१ ने प्रशुल्क-मण्डल की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया । कर- 
मुक्त वस्तुओं की सूची से मंगनेशियम क्लोराइड को हटाकर इस पर तथा कुछ अन्य 
भारी रप्तायनों पर विभिन्‍न दर से संरक्षण-कर लगा दिये गए । केवल मंगनेशियम 
क्लोराइड, जिसका संरक्षण मार्च, १६३६ तक था, तथा ग्रावश्यकता पड़ने पर इस पर 
कर बढ़ भी सकता था, के अलावा अन्य वस्तुओं पर लगाये गए कर ३१ मार्च, १६३३ 
तक के लिए थे । अ्रधिनियम द्वारा लगाये गए अन्य कर ३१ मार्च, १६९३३ को समाप्त 
हो गए । 
सन्‌ १६५४५ में भारी रसायन उद्योग की विकास-परिषद्‌ (00ए००फकग्रशा। 
(०ए्गणो) की स्थापना की गई । सन्‌ १६५७ में इसे पुनर्गठित किया गया और इसका 
नाम क्षारीय तथा सम्बन्धित उद्योगों की विकास-परिषद्‌ रख दिया गया । परिपद्‌ का 
एक महत्त्वपूर्णां कार्य क्षमता के मानदण्ड (०3 ० हरीण्ंथा०५) प्रस्तावित करना 
है । इस निम्मित्त एक उपससिति की स्थापना की गई। इस समिति ने परिषद्‌ के समक्ष 
क्षमता-सम्बन्धी विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किये । विद्युदंशिक (०/९८०४०४४०), कास्टिक 
सोडा एश उद्योग के क्षमता-सम्बन्धी मानदण्डों को इस समिति ने पुनर्वीक्षित किया 
विशेषत: नमक तथा शक्ति और वाष्प की खपत के दृष्टिकोण से ॥ 
योजनाश्ों के लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन ठीक रूप से होता रहा | १६६५-६६ 
में लक्ष्य और उत्पादन में कुछ अन्तर रहा । 
भारत सरकार ने दिल्‍ली तथा अलवाई (&८०)) में २ 70.70.7'. के कारखाने 
खोले हैं, जिनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए १.१० करोड़ रुपया और खर्चा जाएगा । 
इसके अतिरिक्त पीपरी (पूना) में पेन्सिलीन तथा स्ट्रैपटोमाईसीन इत्यादि बनाने के कार- 
खाने खोले हैं । 
देश में रसायनों के उत्पादन की वृद्धि के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि 
निम्त रसायनों का आयात १६६० तक बन्द हो जाएगा : (१) पोटेशियम क्लोरेट, (२) 
हाइड्रोजत पौरॉक्साइड, (३) कास्टिक सोडा, (४) कैलशियम कार्बाइड और प्रेसि- 
पिटेटिड कैलशियम काबोनिट । | 
२६. तेल पेरने का उद्योग---वाष्प या अन्य यान्त्रिक शक्ति से काम करने वाली मिलों 
की संख्या में, खासकर सरसों, अरण्डी और मंगफली के तेल के विषय में, गत वर्षों में 
काफी वृद्धि हुई हैं। तेल और खली के स्वत: निर्माण के स्थान पर तिलहन का निर्यात 
अनुचित और भ्रनाथिक है, क्योंकि इससे वह निर्माताओं के लाभ, पशुओं के भोजन तथा 
अच्छी खाद से वज्चित रह जाता है। इसके अतिरिक्त वनस्पति तेलों के श्नौर भी अनेक 
महत्त्वपूर्ण उपयोग हैं और सम्य समाज के आर्थिक जीवन में उनका बड़ा महत्त्वपूर्रा 


१. रिपोर्ट ऑव दि टेरिफ़ बोर्ड ऑन दवी कैमिकल इण्डस्ट्री (१६२६), पेरा ७४ | 
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वाद-- अस्थायी रूप ही से सही--यह प्रतिस्पर्घा अधिकांशत: समाप्त हो गई । 

३१. फागज्ञ उद्योग फो संरक्षण---१६२४ में वाँसी कागज-उद्योग (बम्बू पेपर इण्डस्ट्री) 
(संरक्षण) श्रधिनियम पास किया गया जिसमें उद्योग को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के 
हेतु ३१ मार्च, १६३२ तक सात वर्ष के लिए एक प्राना प्रति पौण्ड का संरक्षण-कर 
लगाने की , व्यवस्था थी । प्रशुल्क-मण्डल के सुझाव के अनुरूप बॉसी कागज़-उद्योग 
(संरक्षण) अधिनियम (१६३२) ने ३१ मार्च, १६३६ तक के लिए संरक्षण-कर का 
पुनः नवीकरण कर दिया। बाँस की लुगदी के उत्पादन और उपयोग को निश्चित 
रूप से प्रोत्साहन देने के लिए इसी अधिनियम ने श्रायात की हुई लुगदी पर ४५ रु० 
प्रति टन के हिसाव से एक नया संरक्षण-कर लगा दिया। ३१ मार्च, १६३६९ के बाद 
भी कागज़-उद्योग को संरक्षण देने का ध्रश्न १६३७-३८ में प्रशुल्क-मण्डल की जाँच 
का विपय था। भारत सरकार ने मण्डल द्वारा प्रस्तावित दर से नीची दर पर उद्योग 
के लिए संरक्षण जारी रखने का निवचय किया और अपने निर्णय को भारतीय 
प्रशुल्क (द्वितीय संशोवन) अधिनियम, १६३६ पास करके कार्यान्वित किया । संरक्षण 
'तीन वर्ष के लिए दिया गया, किन्तु बाद में इसकी श्रवधि मार्च, १६४७ के लिए बढ़ा 
दी गई तया इसी वर्ष संरक्षण-कर समाप्त कर दिया गया ।' कागज़ की लुगदी पर 
३० २० प्रति ठन या मूल्यानुसार २४५ प्रतिशत का कर (जो भी अधिक हो) लगाया 
गया । कागज़ पर संरक्षण-कर ११ पाई प्रति पौण्ड के स्थान पर € पाई प्रति पौण्ड 
निश्चित किया गया । 

१६३६ से आयात के-कम हो जाने तथा जहाजरानी की कठिन परिस्थितियों 
के कारण बड़ी कठिनाई श्रनुभव की जाने लगी | देश में उत्पन्न विभिन्‍न प्रकार के 
कागज़ १६४४ के पेपर कण्ट्रोल आर्डर के श्रन्तगंत (मितव्यय) कर दिये गए और 
उत्पादन का वड़ा प्रतिशत सरकारी उपभोग के लिए निश्चित कर दिया जाने लगा । 
इससे नागरिक उपभोग के लिए कागज़ की कमी, विशेषकर विश्वविद्यालयों तथा श्रन्य 
'शिक्षण-संस्यात्रों के लिए, गम्भीर कठिनाई वन गईं । देश में कागज के उपभोग के 
'सम्बन्ध में पेपर पैनल (१६४७) का अनुमान (१६४१ के लिए) २,२०,००० टत 
'था। १६५६ में उपभोग की मात्रा ३,२०,००० टन अनुमानित की गई है । इस 
अनुमान में न्यूज़प्रिण्ट शामिल नहीं है । योजना-श्रायोग के अनुसार १६४५-५६ तक 
उपभोग की मात्रा २,००,००० टन हो जाएगी । न्यूज़प्रिण्ट के सम्बन्ध में उपभोग 
"का झनुमान १६५५-५६ के लिए १,००,००० टन था। 

सन्‌ १९५६ में लुगदी और कागज्ज-उद्योग की योजना बनाने तथा विभिन्‍न 
“प्राविधिक पहलुओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक पैनल (४7०) संगठित 
किया गया । इस निक्राय ने चार उप-समितियाँ बनाई, जो क्रमशः (१) कागज़ मिल 


१. कागज़ और कागज़ की लुगदी के उद्योगों पर अशुल्क-मण्डल की रिपोौ८ (१६३८), पैरा ७१ 
देखिए | 
२, माचे, १६४७ में आयात किये हुए कागज़ पर मूल्यानुसार ३० प्रतिशत कर लगता है | 
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उद्योग । यों तो देशी उद्योग सम्पूर्ण भारत में बिखरा हुआ है, किन्तु यह उत्तर प्रदेश 
के फिरोज्ञाबाद भर दक्षिण के बेलगाँव में विशेष रूप से केन्द्रित है। फिरोज़ाबाद में 
चूड़ी बनाने वालों की एक बड़ी बस्ती है और च्ुड़ी की लगभग ६० फंक्ट्रियाँ हैं । 
किन्तु जापान से आयात की हुई 'रेशमी” चूड़ियाँ देश में तैयार वस्तुओं की गम्भीर 
प्रतिद्वन्द्दी रही हैं । 
युद्धकाल (१९१४-१८) में अस्त्र-शस्त्र-मण्डल द्वारा स्वीकृत विशिष्ट प्रकार 
के शीक्षों की माँग के कारण मिले प्रोत्साहन के फलस्वरुप बहुत-सी फंक्ट्रियाँ शीगे 
की नलियों, फ्लास्कों, बवीकरों, पेट्री तश्तरियों और टैस्ट-ट्यूबों के उत्पादन में सफल 
रहीं और इण्डियन मेडिकल सविस द्वारा नियन्त्रित वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की माँग 
की पूृति के लिए भी कुछ फंक्ट्रियाँ आरम्भ की गईं । 
१६३६-४५ के युद्ध के दौरान उद्योग ने परिमाण तथा उत्पादव की विवि- 
बता दोनों ही दिशाओं में पर्याप्त उन्‍त्रति की । 
३३. शीशे का श्रायात और उत्पादन-- १६ १४-१८ के युद्ध-काल में चूड़ियों और लैम्प 
के सामानों का श्रायात कम हो गया और उनका स्थान आंशिक रूप से भारतीय सामान 
ने ले लिया। १६२६-३० में श्रायात का मुल्य २५२ लाख रुपये था और ये मुख्यतया 
जापान, इंगलिस्तान, जमेनी, वेल्जियम और चकोसलोवाकिया से आते थे । इससे प्रकट 
है कि भारतीय उद्योग उस समय भी अपनी शेशवावस्था में ही था। आयात का 
मूल्य १६२६-३० के २५२ लाख रुपये से घटकर १६३१-३२ में १२२ लाख रुपये रह 
गया | १६३७-३८ में वह बढ़कर १५२ लाख रुपये हो गया, किन्तु १६३८-३६ में घट- 
कर पुनः १२५ लाख रुपये रह गया। आयात-व्यापार में जापान का स्थान श्रव भी 
सवंप्रथम था । 
उद्योग की स्थापित सामथ्यें ३,६२,२८४ टन प्रतिवर्ष है। यह १९५८ की 
तुलना में ११.५ प्रतिशत अजिक है। १६५९-६० और १६६०-६१ में क्रमशः 
१८,४४५ टन प्रतिवर्ष तथा १५,४८० टन प्रतिवर्ष की क्षमता और बढ़ जाएगी । 
उद्योग के उत्पादन में श्रव॒ विविधता भरा रही है। नई वस्तुओं में रंगी हुई शीशे की 
चादरें, मोटरों श्रौर हवाईजहाजों के लिए शीशा (5४/०५४ 8/855), शीशे की पिचकारियाँ 
आदि हैं । 
इस समय शीशे के कारखानों (रजिस्टर्ड) की संख्या १३१ है । इन कारखानों 
की वाषिक क्षमता २,८६,००० टन प्रतिवर्ष है। इस क्षमता में ३५,००० टन चूड़ी- 
उद्योग का उत्पादन सम्मिलित नहीं है। इन १३१ कारखानों में १९ करोड़ रु० की 
' पूंजी लगी हुई है तथा ३०,००० श्रमिक काम करते हैं और १६-१८ करोड़ रु० के 
मुल्य का वापिक उत्पादन होता है। १६५८ में १३१ कारखानों में से 5४ कारखाने 
चालू थे, २५ अस्थायी रूप से तथा २२ स्थायी रूप से बन्द थे । इनके प्रधान केन्द्र, 
_ वम्बई, जबलपुर, इलाहाबाद, नैनी, वहजोई, अम्बाला, कलकत्ता थे । उत्तर प्रदेश में 
इलाहाबाद शौर नेनी को कच्चे पदा्थे और इंबन की पूति की सन्तिकटता के कारण 
वम्बई-जैसे प्रन्य केन्द्रों की तुलना में कहीं अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं.। 
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अन्य प्रधान साधन जापान, जमनी, इटली और वेलजियम थे । १६३८-३६ में सीमेण्ट 
के आयात में और कमी हुई और १० लाख रु० के मूल्य के २१,००० टन सीमेण्ट 
का आयात हुआ । १६४०-४१ में ६ लाख रुपये का ४२०० टन आयात हुआ । इस 
सम्बन्ध में देश अब लगभग आत्मनिर्भर हो गया। १६३२-३३ में भारत में 
५,६३,००० टन सीमेण्ट का उत्पादन हुआ जो १६३७-३८ में लगभग दूना हो गया । 
भारतीय सीमेण्ट ब्रिटिश सीमेण्ट से खराब नहीं और यूरोप के सस्ते सीमेण्ट से भरी 
भाँति स्पर्धा करता है । भारत के एसोशिएटेड सीमेण्ट कम्पनीज़ आऑँव इण्डिया 
लिमिटेड नामक एक प्रभावशाली संयोजन का निर्माण प्रगति की दिशा में एक बड़ा 
कदम था । दस प्रधान कम्पनियों के इस आइचयंजनक संयोग ने उद्योग के प्रौद्योगिक 
और वाश्िज्यिक संगठन में सुधार ला दिया है ।' जहाँ एक ओर १६३६-४५ के युद्ध 
ने उत्पादन-न्ागत बढ़ा दी वहाँ दूसरी शोर निर्यात के लिए पर्याप्त माँग के द्वार भी 
खोल दिए । सीमेण्ट-उद्योग पर उत्पादकों के दो समूहों का प्रभ्रुत्व है--असोशिएटेड 
कम्पनी और डालमिया, जिनके उत्पादन का योग कुल उत्पादन का 5४५ प्रतिशत है । 
गत वर्षो में सीमेण्ट की माँग बहुत बढ़ गई है श्लौर उद्योग की उत्पादन-क्ष मता बढ़ाने 
की अत्यन्त आ्रावश्यकता है । 

इस समय देझ्ष में सीमेण्ट की ३२ फैक्ट्रियाँ हैं। १६५८ के अन्त में उद्योग 
की उत्नादन- क्षमता ७०*५ लाख टन थी तथा १६५६ के अन्त में 5३१५ लाख टन 
थी। १६५८ और १६५६ में सीमेग्ट का उत्पादन क्रमश: ६०'६ लाख टन और 
६८'२ लाख टन था। 

सन्‌ १६४५८ में ४०,६०२ टन सीमेण्ट का निर्यात किया गया तथा १६४६ में 
१,७६,९६०२ टन सीमेण्ट का निर्यात किया गया । 

प्रशुल्क-मण्डल ने देखा कि उद्योग को कच्चे माल की सुविधाएँ प्राप्त थीं, 
किन्तु कोयले की खानों से दूर होने के कारण ईंधन के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई थी। 
चाज़ार के विपय में मण्डल का कहना है कि काठियावाड़ की फंक्ट्रियों को छोड़कर 
भारतीय सीमेण्ट फैविद्रयों के लिए देश के अन्दर के वाज़ार स्वभावत: संरक्षित बाजार 
हैं, क्योंकि वे किसी भी वन्दरगाह से ३०० मील से अधिक दूरी पर स्थित हैं । अन्यत्र 
भारतीय सीमेण्ट को विदेशी सीमेण्ट से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है । किन्तु, भारत की 
सीमेण्ट का प्रधान बाज़ार सुदूरवर्ती आन्तरिक भाग में न होकर वम्बई और कलकत्ता 
के बन्दरगाहों के समीप है, अतएवं भारतीय फैक्ट्रियों को बन्दरगाहों से दूर होने के 
कारण यहाँ असुविधा 

१६२४ में मण्डल ने इस आझ्राधार पर संरक्षण देने से इन्कार कर दिया कि 
उद्योग अति-उत्पादन से ग्रस्त था और मूल्य आयात के वजाय भारतीय उत्पादकों की 





तव से एक इकाई (कथ्नी सीमेण्ट कम्पनी) बन्द हो गईं है, परन्तु दो नई कम्पन्नियों ने कास. 
करना आरम्भ कर दिया हे ह * 
शुल्क-मण्डल की (सीमेण्ट-ठथोग) १६२५ की रिपो्८ देखिए, पेरा ८-१२ | 
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स्थापना उद्योग का महत्त्वपूर्ण विकास है। इस विदेशी व्यापारिक संस्था का भार- 
तीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण दियासलाई के भारतीय निर्माताओं 
ने इसका पर्याप्त विरोध किया । १६२८ में प्रशुल्क-मण्डल ने संरक्षण के सम्बन्ध में 
रिपोर्ट देते हुए कहा कि दियासलाई के मूल्य का नियमन आन्तरिक स्पर्धा द्वारा होता 
है तथा उपभोक्ता को वे यथासम्भव सस्ती मिल जाती हैं और इसलिए उद्योग बिना 
सहायता के ही श्रन्‍्य देशों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ है। किन्तु 
उन्होंने सिफारिश की कि एक रुपया आठ आना प्रति ग्रॉस का चालू झ्रायात-कर 
अनिश्चित काल के लिए एक संरक्षण-कर में वदल दिया जाए, ताकि उद्योग को 
आश्वासन प्राप्त हो सके कि अब तक प्राप्त सुरक्षा से वह एकाएक ही वड्नचित नहीं 
कर दिया जाएगा | इनका मत था कि स्वीडिश मैच कम्पनी भारत में उद्योग के प्रसार 
के सम्बन्ध में उपयोगी काम करती रही है। परन्तु उन्होंने कम्पनी को रुपये की पूंजी 
और भारतीय संचालकों की नियुक्ति द्वारा भारत की राष्ट्रीय एवं राजनीतिक चेतना 
के अनुरूप पुननिमाण करने की राय दी। उन्होंने कम्पनी की देख-रेख करने की 
आवश्यकता भी स्वीकार की ताकि वह अपने बृहद्‌ साधनों द्वारा एकाघिकार न स्थापित 
कर ले ।' 
प्रशुल्क-मण्डल के सुझाव के अनुरूप विधान सभा ने दियासलाई उद्योग 
(संरक्षण) अधिनियम (बिल) सितम्बर, १६९२८ में पास किया, जिसके भ्रनुसार एक 
ग्रॉस डिवियों पर (जिनमें एक दियासलाई में १०० सलाइयाँ होती थीं) १ रु० ८ आ० 
का कर निर्वारित किया गया।' 
इस समय भारत में दियासलाई के उत्पादन की इकाइयाँ २४२ के लगभग हैं । 
इनमें से वेस्टर्न इण्डिया मंच कम्पनी द्वारा प्रवन्वित पाँच इकाइयाँ यन्त्रीकृत हैं, २५ 
इकाइयाँ अंशतः यन्त्रीकृत हैं। इस समय (१६५६-६०) उद्योग (विकास और निय- 
मन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत (7९४१.) दियासलाई की ६१ फंक्द्रियाँ हैं तथा 
इस वर्ष इनका उत्पादन ५० ग्रॉस डिब्च्रियों के ६३७ हज़ार बक्से होंगे । गत वर्ष ऐसे 
६२६ हज़ार बकसों का उत्पादन हुआ । शेष कुटीर-उद्योग की इकाइयाँ हैं। रामनद 
जिले में सतुर, सिकवासी तथा तिनेवेली जिले में कोविलपट्टी कुटीर-उत्पादन के प्रधान 
केन्द्र हैं । देश की आवश्यकताम्रों को पूरा करने के अतिरिक्त उद्योग थोड़ा-सा निर्यात 
करने में भी समर्थ हो गया है । 
दियासलाई-उद्योग एक कुटीर-उद्योग की तरह संगठित किया जा सकता है 
और इपसे गाँववालों, विशेषकर महिलाग्रों को वड़ी सरलता से रोजजी मिल सकती है। 


१. मण्डल का मत था कि फेक्ट्रियों के बृहद, उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए कुदरोद्योग आधार पर 
दियासलाई का उत्पादन विलकुल असम्भव है | प्रशुल्क-मएडल (दियासलाई-उद्योग) की रिपोर्ट 
(१६२८), पेरा १३१-२ देखिए | 

२. १६३४ में दियासलाञ्यों पर उत्पादन-कर लगाने तथा आयात-कर के परिवतन का विवरण १२वें 
अध्याय में देखिए । 
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नहीं, किन्तु आधुनिक उद्योगों की प्रगति कितनी भी तौत्र क्यों न हो, सम्भवत: भारत 
की विज्ञाल जनसंख्या को यह पूर्ण रोज़गार नहीं दे सकती । श्रतएव छोटे पैमाने के 
उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है । बड़े उद्योगों के विपरीत, जो घन को 
कुछ हाथों में ही केन्द्रित करते हैं, छोटे उद्योग घन के समान वितरण का मार्ग प्रशस्त 
'करते हैं । 
भारत के क्ुटीर-उद्योग निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किये जा 
सकते हैं--- 
(१) हाथ की कताई जैसे कुछ पुराने उद्योग लुप्तप्राय हो गए हैं, किन्तु जैसा 
डेम पहले ही देख चुके हैं, कृषि के सहायक उद्योग के रूप में अब भी हाथ की कताई , 
के उद्योग के विकास की सम्भावना है । (२) कुछ अन्य उद्योग हैं जिनके उत्पादन 
यन्त्रोत्यादित वस्तुओं से स्पर्बा कर रहे हैं और इनकी दशा निश्वंकु-जैसी है । जो इन 
उद्योगों में लगे हुए हैं वे अपने पैतृक पेशे को छोड़ने की अ्निच्छा या फैविद्रयों में काम 
की कठोर दक्ाओं के कारण उन्हें नहीं छोड़ते । यह भी हो सकता है कि उनमें लगे 
रहने के लिए कारीगर ग्र्थ-प्रवन्धक सौदागर द्वारा बाध्य किये जाते हों, ताकि वह 
अनिश्चित काल तक उनका झोपरा करता रहे और अपना घन प्राप्त कर ले ।* 
(३) तीसरी श्रेणी उन कुटीर-उद्योगों की है जो श्रान्तरिक श्र निवारणीय न्रुटियों 
से मुक्त हैं तथा वर्तमान दशाओं में भी जीवित रहने योग्य हैं) उदाहरण के लिए, वे 
उद्योग जो खेती से सम्बन्ध रखते हैं और जिनमें सरल ओऔज़ारों की आवश्यक्रता पड़ती 
है, इसी प्रकार के हैं। उन्हें फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं से डरने का कोई कारण नहीं 
है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ कारीगरों ने नवीन दक्षात्रों के अनुरूप अपने को सफलता- 
'पुर्वंक ढाल लिया है और उत्तम कोटि के कच्चे पदार्थ तथा अच्छे श्ौज़ारों का प्रयोग 
सीख लिया है । वुनकर मिल के सूत का, रंगरेज कृत्रिम रंगों का, पीतल और ताँबे के 
कारीगर घातु की चादरों का तथा लुहार सुविधाजनक भागों में पर्त किये हुए लोहे का 
उपयोग करने लगे हैं । प्रत्येक दशा में उत्पादन की लागत कम हो जाने से कारीगरों 
को सुविधा हो गई है और उनका वाज़ार बहुत बढ़ गया है। निचले वंगाल में कुछ 
ज़िलों में बुनकर फ्लाई शटिल का उपयोग करने लग गए हैं और हाल ही में मद्रास 
के तटवर्ती जिलों में बड़ी श्रधिक संख्या में वुनकरों ने इसे अपनाया है | साथ ही अन्य 
स्थानों पर भी यह घीरे-वबीरे प्रयोग में आ रहा है। दर्जी आवश्यक रूप से सिलाई की 
मशीनों का प्रयोग करते हैं और शहरों के कारीगर शीघ्र ही यूरोप या अमेरिका में 
वने औज़ा रों को अपना लेते हैं । फलस्वरूप गाँव के सामुदायिक संगठन में कारीगरों 
में से कुछ अ्रत्॒ भी अपना प्राचीन रुयात स्थान अक्षुण्ण बनाये हुए हैं तथा पहले ही 


१- भाग १, अध्याय ८, पेरा १६ देखिए । 

कुटीर-उद्योगों के आर्थिक ओर अन्य कठिनाइयों-सम्बन्धी विस्तृत विवरण के लिए वॉम्बे इकनों मिक 
सुण्ड इण्डस्ट्रियल सब कमेटी की रिपो० देखिए, पेरा १०४--४२ । न्‍े है 
३« ओद्योगिक आयोग रिपोर्ट, पैरा २५५ | | 
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लिया । करघे के बुनाई-उद्योग ने श्रदुभुत जीवन-शक्ति और ग्रहणशीलता का प्रदर्शन 
किया है । 
अपने घरों में काम करने वाला बुतकर फैक्ट्री के मज़दूर से श्रधिक घण्टे काम 
करता है शौर उसे कोई पारिश्रमिक दिए बिना ही घर के कामकाज से फुरसत होने 
पर परिवार की स्त्रियों से सहायता मिल जाती है। १६४१ के श्रारम्भ में ही भारत 
सरकार ने हाथ के करघे की बुनाई के उद्योग को मदद देने के लिए आवश्यक उपायों 
को निश्चित करने के उद्देश्य से आँकड़ों के संकलन-हेतु एक तथ्य-निर्देशक समिति 
(फैक्ट-फाइण्डिग कमेटी) (करघे और मिलों की) नियुक्त की। इस समिति की रिपोर्ट 
से स्पष्ट है कि मध्यस्थों की एक शद्धला द्वारा लाभ के बड़े अंश को हथिया लेने के 
कारण उद्योग की उत्पादन-लागत ऊँची और वुनकर की आमदनी अनुचित रूप से 
कम है । 
महात्मा गांधी की प्रेरणा से अखिल भारतीय कतेंक संस्था (शरॉल इण्डिया 
स्पिनस एसोसिएशन) ने करघा-उद्योग के उत्थान के लिए बहुमूल्य काम किया | इस 
सम्त्नन्ध में प्रान्तीय सरकारों के कार्यों को आथिक सहायता देकर भारत सरकार ने 
भी १६३४ से सक्रिय प्रोत्साहन की नीति अ्पनायी । 
उद्योग की दशा को सुधारने के उद्देश्य से अखिल भारतीय (हस्तचालित) 
करघा परिपद्‌ की हाल ही में स्थापना हुई है जिसमें बुनकरों, प्रान्तीय सरकारों तथा 
उद्योग में मचि रखने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है । परिपद्‌ के इस सुकाव 
को सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उद्योग को यूत की पूर्ति का आश्वासन मिलना 
चाहिए श्र युद्धोत्तरतालीन विकास-योजना के पहले पाँच वर्प में लगाये गए तकुझ्रों 
के उत्पादन में से श्राधा सुरक्षित रखकर इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना के अन्तर्गत कपड़े के उत्पादन में १७,००० लाख गज की वृद्धि होगी । 
वृद्धि की इस मात्रा में १०,००० लाख गज़ कपड़े के उत्तादन का उत्तरदायित्व हस्त- 
चालित करघा-उद्योग पर है। इसमें से ७००० लाख गज़ कपड़ा मिल के सूत से तथा 
३००० लाख गज़ अम्बर चरखा के सूत से बनाने की व्यवस्था है । 
झखिल भारतीय (हस्तचालित) करघा परिषद्‌ के अध्यक्ष ने एक निर्यात- 
अभिवद्धंन समिति की स्थापना की । इस समिति में १४ सदस्य हैं। १६५६ के पहले 
छः महीनों में १५१-३ लाख गज़ कपड़े का निर्यात किया गया जिसका मूल्य २५६८ 
लाख रु० था, जबकि १६४८ में इतने समय में १६५'६ लाख गज कपड़ा बाहर भेजा 
गया जिसका मूल्य २३७-६ लाख रुपया था। निर्यात को भ्रोत्साहित करने के लिए 
« सहकारी क्षेत्र के भीतर और बाहर के सभी निर्यातकों को वस्त्र-रसायन, सूती सूत,. 
रंजक पदार्थ (००थाथा' 096४) के आयात के लिए निम्न दर पर पअनुज्ञा देने की व्यवस्था 
की गई है । 
(१) गज़ों में निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर प्रति १०० गज़ पर दस रुपये ॥ 
(२) वज़न से निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर प्रति २५ पौंड पर ७४० 
रुपये । 
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ग्रांडंरों को पूरा करने के लिए ऊनी मिलें अपनी पूर्ण क्षमता तक का कर रही थीं, 
अतएवं (हस्तचालित) करणघे की वस्तुओ्नों का स्थानीय बाज़ार बहुत बढ़ गया । युद्ध- 
काल की यह समृद्धि श्रल्पकालीन सिद्ध हुई, किन्तु उद्योग के लिए सहकारी उत्पादन 
और वियशणन श्रव भी नवीन संगठन और क्रियाश्रों को आशा दिलाते हैं । 

४१. कच्चा रेशस और रेशम का निर्माण--भारत में कच्चे रेशम के उत्पादन में जो 
भी सफलता मिली है वह देश के उन भागों--जैसे बंगाल, काइमीर और मैसूर--तक 
ही सीमित है जहाँ शहतूत के पेड़ शौर श्रम प्रचुरता से उपलब्ध हैं । 

मोटे तौर पर सत्रहवीं शताब्दी के प्रथम तीन-चतुर्थाश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
प्रमुख रूप से कच्चे रेशम के व्यापार की ओर आाक्ृष्ट थी | बाद में कम्पनी ने अनु- 
भव किया कि भारत-निर्मित रेशमी वस्तुम्रों को इंगलेण्ड भेजने से और अधिक लाभ 
सम्भव था । उन्होंने इस नीति को ऐसी सफलता से अपनाया कि इंगलेण्ड के बुनकर 
भयभीत हो उठे । ब्रिटिश बुनकरों के विरोध तथा अन्य कारणों से ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने पुनः कच्चे रेशम के व्यापार की नीति भ्रपना ली। कच्चे रेशम के उत्पादन 
को प्रश्नय देने श्ौर रेशमी उत्पादन को हतोत्साहित करने की नीति का देशी बुनाई- 
उद्योग पर प्रतिकूल प्रमाव पड़ा ।' 
संक्षेप में, अ्रभी हाल के वर्षों में कच्चे रेशम झ्लौर रेशम की बुनाई के उद्योग 

हासोन्मुख रहे हैं। भारत के कच्चे माल का निर्यात केवल घट ही नहीं गया है वरन्‌ 
उसका रूप भी बदल गया है। व॒तंमान समय में ग्रधिकतर रेशम का कोवा बाहर 
भेजा जाता है। भारत में रेशम लपेटने (रीलिंग) का काम इतनी बुरी तरह किया 
जाता है कि भ्रन्य देश भारत से कोवे लेकर सूत लपेटने का काम स्वयं करना पसन्द 
करते हैं । भारत में श्रायात किये गए रेशम की बढ़ती लोकप्रियता का भी यही कारण 
है । भारतीय बुनकर स्वयं देशी माल-की अपेक्षा जापान या चीन के एक-समान लपेटे 
सूतों को अधिक पसन्द्र करते हैं । भारतीय रेशम की किस्म को उन्तत करने के प्रयत्न 
किये जा रहे हैं । बंगाल. का कृपि-विभाग रेशम पैदा करने की शिक्षा देने के लिए दो 
विद्यालय चला रहा है। भ्रासाम, काइमीर और मैसूर के भारतीय राज्यों में भी रेशम- 
उत्पादन को प्रोत्साहन देने के प्रयत्त किये जा रहे हैं। १६३५ में भारत सरकार ने 
राजकीय रेशम-उत्पादन समिति (इम्पीरियल सेरीकल्चरल कमेटी) की स्थापना की 
ओर उसकी सिफारिश के अनुसार ६३;०००-रुपये की मदद विभिन्‍न प्रदेशों को प्रदान 
की गई, ताकि वे रेइम-उत्पादन के लाभ के लिए बंगाल, श्रासाम, मद्रास, बिहार श्रौर 
उड़ीसा तथा बर्मा में योजनाएँ कार्यान्वित करने -में समर्थ हो सकें ।' योजवबा्ों का 
लक्ष्य रोगमुक्त वीजों से उत्पादन बढ़ाना और रेशम के कीड़ों के रोग के विपय के 
प्रश्नों के अनुसन्धान में सहायता देना है । भारत सरकार ने १ अप्रैल, १६२४ से ३१ 
>>+-छककफ७ऊ  अ कफऊाे स्‍्--+++न 

१. निर्यात व्यापार के ऑँकड़ों द्वारा रेशम-उद्योग का हास विलकुल स्पष्ट हो जाता है । १८८६ में 


निर्यात हुए रेशमी-उत्पादन का मूल्य ३९,६६,००० रु० था, १६४४१-४४ में केवल २,६६,००० रु० था। 
२. देखिए, 'इण्डिया इन १६३४-३५)? पृ० २५ | 


५; 
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श्राडरों को पूरा करने के लिए ऊची मिलें अपनी पूर्ण क्षमता तक कार्य कर रही थीं, 
ग्रतएव (हस्तचालित) करघे की वस्तुओं का स्थानीय बाज़ार बहुत बढ़ गया | युद्ध- 
काल की यह समृद्धि अल्पकालीन सिद्ध हुई, किन्तु उद्योग के लिए सहकारी उत्पादन 
और विपणन अब भी नवीन संगठन और क्रियाझ्रों की आशा दिलाते हैं । 

४१. कच्चा रेशस और रेशस का निर्माण--भारत में कच्चे रेशम के उत्पादन में जो 
भी सफलता मिली है वह देश के उन भागों--जैसे बंगाल, काइमीर और मैसूर---तक 
'ही सीमित है जहाँ शहतूत के पेड़ और श्रम प्रचुरता से उपलब्ध हैं । 

'मोटे तौर पर सत्रहवीं शताब्दी के प्रथम तीन-चतुर्थाश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
प्रमुख रूप से कच्चे रेशम के व्यापार की ओर आक्षष्ट थी। बाद में कम्पनी ने अनु- 
भव किया कि भारत-निर्मित रेशमी वस्तुओं को इंगलैण्ड भेजने से और अधिक लाभ 

सम्भव था। उन्होंने इस नीति को ऐसी सफलता से भ्रपनाया कि इंगलैण्ड के बुनकर 

भयभीत हो उठे । .ब्रिटिश बुनकरों के विरोध तथा अन्य कारणों से ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी -ने पुनः कच्चे रेशम के व्यापार की नीति अपना ली। कच्चे रेशम के उत्पादन 
को प्रश्नय देने और रेशमी उत्पादन को हतोत्साहित करने की नीति का देशी बुनाई- 
उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।' 

संक्षेप में, अभी हाल के वर्षों में कच्चे रेशम और रेशम की बुनाई के उद्योग 
ह्वासोन्मुख रहे हैं। भारत के कच्चे माल का निर्यात केवल घट ही नहीं गया है वरन्‌ 
उसका रूप भी बदल गया है। वर्तमान समय में अधिकतर रेशम का कोवा बाहर 
भेजा जाता है। भारत में रेशम-लपेटने (रीलिंग) का काम इतनी बुरी तरह किया 
जाता है कि अन्य देश भारत से कोवे लेकर सत लपेटने का काम स्वयं करना पसन्द 
करते हैं । भारत में आ्रायात किये -गए रेशम की बढ़ती लोकप्रियता का भी यही कारण 
है । भारतीय वुनकर स्वयं देशी माल की अपेक्षा जापान या चीन के एक-समान लपेटे 
-सूतों को अधिक पसन्द करते हैं । भारतीय रेशम की.किस्म को उन्नत करने के प्रयत्न 
किये जा रहे हैं। बंगाल का कृपि-विभाग रेशम पैदा. करने की शिक्षा देने के लिए दो 
विद्यालय चला रहा है। आसाम, काइमीर और मंसूर के भारतीय राज्यों में भी रेशम- 
उत्पादन को प्रोत्साहन देने के प्रयत्त किये जा रहे हैं। १६३४५ में भारत सरकार ने 
“राजकीय रेशम-उत्पादन समिति (इम्पीरियल सेरीकल्चरल कमेटी) की स्थापना की 
और उसकी सिफारिश के अनुसार ६€३;००० “रुपये की मदद विभिन्‍न प्रदेशों को प्रदान 
की गई, ताकि वे रेशइम-उत्पादन के लाभ के लिए बंगाल, आसाम, मद्रास, बिहार श्र 
उड़ीसा तथा वर्मा में योजनाएँ कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें ।' योजनाओं का 
लक्ष्य रोगमुक्त बीजों से उत्पादन बढ़ाना और रेशम के कीड़ों के रोग के विपय के 
प्रइनों के अनुसन्धान में सहायता देना है। भारत सरकार ने १ अप्रैल, १६३४ से ३१ 


१. नियात व्यापार के ओकड़ों द्वारा रेशम-उद्योग का हात -विलकुल स्पष्ट दो जाता है। १८८६४ में 
नियात धुए रेशमी-उत्पादन का मूल्य ३९,६६,००० रु० था, १६४१-४२ में केवल २,६६,००० रु० «॥ |... 
२. देखिए, इण्डिया इन ६६2४-३५)? ए० २५ । ! 
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४२. भ्रन्य कुटीर-उद्योग--पहले भाग के पाँचवें अध्याय में विभिन्‍न कुटीर-उद्योगों की 
वर्तमान दर्शा का संकेत पहले ही किया जा चुका है (खण्ड १, अध्याय ५), जबकि 
तेल पेरने, चमड़ा सिझाने, शीशा बनाने और दियासलाई वनाने के उद्योग के विवरण 
में हमने इनकी कुटी र-शाखाओ्ं पर विचार किया है | कृषि के गौरा उद्योगों की दशा 
और उनके भविष्य पर भी क्ृषि-संगठन के अन्तर्गत (खण्ड ९, अध्याय १) विचार 
हो चुका है | भ्रन्य अनेक कुटीर-उद्योग भी हैं, उदाहरणार्थ कढ़ाई का काम, लकड़ी 
का सामान, धातु और छुरी-काँटा, सोने श्रोर चाँदी के तारों का उद्योग, वरतन, साबुन 
“बनाना, टोपी बनाना, खिलौने श्रौर मूर्ति-निर्माण, ग्रुटके बताना श्रादि को लिया जा 
सकता है । 

४३. कुटीर-उद्योगों को सहायता की विधियाँ--कारीगरों की अज्ञानता और निर्ध- 
'नता के कारण यह आवश्यक है कि उनको मदद देने की एक सर्वाज्भीण योजना 
बनाई और कार्यान्वित की जाए। इस दिशा में प्रकट रूप से पहला कदम अ्रधिक 
प्रच्छी सामान्य शिक्षा देना है जिसके द्वारा कुछ दस्तकारी श्रौर श्रौद्योगिक कारीगरी 
"को शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। वम्बई आर्थिक और झ्रौद्योगिक सर्वेक्षण समिति 
ने सिफारिश की कि प्रारम्भिक शिक्षा, विशेषकर गाँवों में दस्तकारी के माध्यम से 
दी जाए। इसके अतिरिक्त विशेष औद्योगिक स्कूलों में, विज्षेषकर उद्योग-संचालक 
द्वारा नियन्त्रित स्कूलों में, भी कारीगरों की शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है | प्रौद्यो- 
गिक आयोग ने भी सिफारिश की थी कि अ्रधिक तीक्र बुद्धि के कारीगरों के प्रशिक्षण 
के लिए सरकार की सहायता से प्रदर्शनार्थ हस्तचालित करघे के कारखाने खोले जाएँ 
और बुनाई के स्कूलों से एक वारिज्य विभाग सम्बन्धित कर दिया जाए, ताकि इस 
भाँति प्रशिक्षित साहसी कारीगर स्वयं अपनी छोटी करघा-फंक्ट्री खोल सके । जेल 
और सुधारात्मक स्कूलों को विशेषता उनमें रहने वालों को काष्ठशिल्प, बेंत और 
वाँस के काम-जैसी श्रौद्योगिक दस्तकारियों की शिक्षा देना है, ताकि छूटने पर कंदी 
कारीगरों की तरह जीवन प्रारम्भ कर सकें | विहार और उड़ीसा में प्रदर्शक उन्‍तत 
औज़ारों का घृम-घूमकर प्रदर्शन करते हैं । ये प्रदर्शन कुटीर-उद्योग विद्यालय (कॉटेज 
इंडस्ट्रीज. इंस्टीट्यूट) पर निर्भर हैं जो अपने विभिन्‍न विभागों में प्रयोगात्मक कार्य 
करता रहता है श्लौर करघों, रंग, अन्य सामान इत्यादि की पूर्ति का प्रबन्ध करता है 
तथा बुनकरों को नये कपड़ों तथा नये नमूनों से परिचित कराता है । भागलपुर रेशम 
विद्यालय द्वारा ऐसी ही सेवाएँ रेशम-उद्योग के लिए की जाती हैं और पटना प्रदेश के 
दक्षिण में गया की प्रयोगात्मक कम्बल फैक्ट्री प्राचीन कम्बल-उद्योग के लिए ऐसे ही 
प्रयत्त कर रही है । मध्य प्रदेश में उद्योग विभाग बुनकरों में अच्छे प्रकार की स्लेज़ के 
प्रयोग का प्रचार कर रहा है। प्रौद्योगिक प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिक परामर्श और. 
सुविधाएँ प्रदान करके तथा कारीगरों को नवीन तर्ज और उन पर काम करने के लिए 
नमूने देकर उन्हें बहुत मदद दी जा सकती है तथा उनकी बिक्री बढ़ाई जा सकती है। 
वम्बई आधथिक और झौद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने कुटीर-उद्योगों से सम्बन्धित सम- 
स्थाओं के अध्ययन के लिए कुटीर-उद्योग उपसंचालक के श्रवीन एक राजकीय कुटीर- 
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विक्रास के लिए विभिन प्रास्तीय सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाम्रों पर विचार 
किया । सरकार ने सम्मेलन में हस्तचालित करघा-उद्योग के विकास के लिए पाँच वर्ष 
तक ४५ लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने की घोपणा की ।' इस भाँति विभिन्‍न प्रान्तों 
में चालू को गई योजनाएँ विभिन्‍न प्रकार की हैं। इन योजनाम्रों में उनन्‍्तत उत्पादन- 
विधियों में बुनकरों का प्रशिक्षण, हाथ के करघे की वस्तुश्रों को बेचने के लिए विक्रय- 
गोदाम और बुनकरों की सहकारी समितियों की स्थापता, तथा नवीन तर्जों, नये 
नमूनों और उन्नत ओऔज्ञारों का प्रचलन भी शामिल है । प्रान्तों को अनुदान उनके 
व्यय और सूत की खपत के झ्राधार पर दिया जाता है । सातवें उद्योग सम्मेलन ने भी 
करघे के यन्त्रों तथा वस्त्रों के प्रदर्शन के पक्ष में निश्चय किया है। हम रेशम उत्पन्त 
करने के उद्योग को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाये 
गए उपायों की समीक्षा कर चुके हैं । 

१९३७ में स्थापित कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के श्रन्तर्गंत प्रान्तीय सरकारों से 
कुटीर-उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने की ओर विशेष ध्यान दिया। इण्डियन नेशनल 
कांग्रेस के तत्त्वावधान में १६३४ में स्थापित श्रखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ (श्ॉल 
इण्डिया विलेज इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन) ने भी देश की श्राथिक योजना में कुटीर-उद्योग 
के महत्व की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया । कुटीर श्र लघु प्रमाप उद्योगों को प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से विकसित करने के लिए १६४८ में अखिल भारतीय कुटीर-उद्योग परिषद्‌ 
की स्थापना की गईं । बाद में इसके स्थान पर अखिल भारतीय दस्तकारी परिषद्‌ 
(१६५२ में) तथा अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग परिपद्‌ (१६४५३ में) की 
स्थापना की गई। १६५७ में एक अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने खादी ग्रामोद्योग 
आयोग' की. स्थापना की । पहले की इस नाम की परिपद्‌ पुनः गठित कर आयोग के 
लिए परामर्श-निकाय के रूप में परिवर्तित कर दी गई | मुख्यतः हस्तचालित करघा- 
उद्योग की समस्याश्रों को हल करने के लिए अखिल भारतीय (हस्तचालित) करघा- 
परिपद्‌ की स्थापना भी १६५२ में की गई । 

नवम्बर १६४३ में झ्ाये फाउण्डेशन आयोजन दल ने छोटे पैमाने के उद्योगों के' 
सम्बन्ध में श्रपत्ती रिपोर्ट माचे, १६९५४ में प्रस्तुत की । सरकार ने निम्न सिफारिशों. 
को यथाशीक्र कार्यान्वित करने का निश्चय किग्रा । 

(१) चार प्रादेशिक प्राविधिक संस्थाओं (रीजनल टेक्नॉलॉजिकल 
इन्स्टीट्यू टुस) की स्थापना, 2 

. (२) विपणन-निगम (मार्केटिंग सविस कॉरपोरेशन) की स्थापना, तथा 

(३) लघृ-प्रमाप उद्योग नियम की स्थापना । 

फोर्ड फाउण्डेशन दल की सिफारिशों के अनुरूप भारत सरकार ने स्मॉल सके 
इण्डस्ट्रीज़ बोर्ड, श्रॉफ़िस आॉफ़ दी डेवलपमेण्ट कमिश्नर फ़ॉर स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज, 
नेशनल स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन आदि की स्थापना की, ताकि/मध्यम-प्रमाप 





स्टेट एक्शन इन-रिस्पेक्ट आँव इंडरट्रीज़, (8२५८-३५, पृष्ठ २० | 
२. अक्तूबर १६३५ में दिल्‍ली.में हुए उद्योग सम्मेलन के सातवें अधिवेशन की कारवाई | 


भारतीय उद्योग : नवीन तथा पुरातन ६५ 


विकास के लिए विभिन्‍त प्राल्तीय सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजवाग्रों पर विचार 
किया । सरकार ने सम्मेलन में हस्तचालित करघा-उद्योग के विकास के लिए पाँच वर्ष 
तक ४५ लाख रुपया प्रतिवर्य खर्च करने की घोषणा की ।' इस भाँति विभिन्‍न प्रान्तों 
में चालू की गई योजनाएँ विभिन्‍न प्रकार की हैं । इन योजनाओं में उन्‍्तरत उत्पादव- 
विधियों में वुनकरों का प्रशिक्षण, हाथ के करघे की वस्तुग्नों को बेचने के लिए विक्रय- 
गोदाम और वुनकरों की सहकारी समितियों की स्थापना, तथा नवीन तर्जों, नये 
नपूनों और उन्नत श्ौज्ञारों का प्रचलन भी शामिल है। प्रान्तों को अनुदात उनके 
व्यय और सूत की खपत के आधार पर दिया जाता है । सातवें उद्योग सम्मेलन ने भी 
करे के यत्त्रों तथा वस्त्रों के प्रदर्शन के पक्ष में निश्चय किया है । हम रेशम उत्पत्त 
करने के उद्योग को संरक्षण श्रौर प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाये 
गए उपायों की समीक्षा कर चुके हैं । 

१६३७ में स्थापित कांग्रेसी मस्त्रिमण्डलों के अन्तगंत्त प्रान्तीय सरकारों तने 
कुटीर-उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने की ओर विशेष ध्यान दिया। इण्डियन नेशनल 
कांग्रेस के तत्वावधान में १६३४ में स्थापित श्रखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ (ग्रॉल 
इण्डिया विलेज इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन) ने भी देश की ग्राथिक योजना में कुटीर-उद्योग 
के महत्त्व की ओर ध्यान ब्राकृष्ट किया । कुदीर झौर लघु प्रमाप उद्योगों को प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से विकसित करने के लिए १६४८ में अखिल भारतीय कुटीर-उद्योग परिषद्‌ 
की स्थापना की गई । वाद में इसके स्थान पर अखिल भारतीय दस्तकारी परिषद्‌ 
(१६५२ में) तथा अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग परिषद्‌ (१६१३ में) की 
स्थापना की गई। १६५७ में एक अधिनियम के श्रन्तर्गत सरकार ने खादी ग्रामोद्योग 
आयोग' की स्थापवा की । पहले की इस नाम की परिपद्‌ पुनः गठित कर आयोग के 
लिए परामश्श-निकाय के रूप में परिवर्तित कर दी गई । मुख्यतः हस्तचालित करघा- 
उद्योग की समस्याश्रों को हल करने के लिए अखिल भारतीय (हस्तचालित) करघा- 
परिपद्‌ की स्थापना भी १६५२ में की गई । 

तवम्बर १६४३ में श्राये फाउण्डेशन आयोजन दल ने छोटे पैमाने के उद्योगों के 
सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट मार्च, १६५४ में प्रस्तुत की । सरकार ने निम्न प्षिफारिशों 
को यथाश्ञीय्र कार्यान्वित करने का निश्चय किया । | विद 

(१) चार प्रादेशिक प्राविधिक संस्थाओं (रीजनल टेक्नॉलॉजिकल 
इन्स्टोट्यू ट्स) की स्थापना, ' ' 

(२) विपणन-निगम (मार्केटिंग सविश्त कॉरपोरेशन) की स्थापना, तथा 

(३) लघु-प्रमाप उद्योग निगम की. स्थापना । 

फोर्ड फाउण्डेशन दल की सिफारिशों के अनुरूप भारत सरकार ने स्मॉल स्केल: 
इण्डस्ट्रीज़ बोर्ड, श्रॉफ़िस ऑफ़ दी डेवलपमेण्ठ कमिइनर फ़ॉर स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज़, 
नेशनल स्पॉल स्क्रेल इण्डस्ट्रोज कॉरपोरेशन आदि की स्थापंता की, ताकि/मध्यम-प्रमाप 
२१. स्टेट एक्शन इन. रिस्पेद्ट आँव इंडस्ट्रीज, ६६२८-2५, एप्ठ २०। ह 
२. अक्तूबर १६३४ में दिल्‍ली:में हुए उद्योग सम्मेलन के सातवें अधिवेशन की कारवाई [. 
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संगठित औद्योगिक उत्तादन दुगुना हो गया (श्रौद्योगिक सूचांक १०० जो कि १६५१ 
में था १६६१ में १९४ हो गया) यह ठीक है कि कुछ क्षेत्रों में कमियाँ भी रह 
गईं (लोहे और इस्पात में, रासायनिक खाद उद्योग, भारी मशीनों के कारखानों में) । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना से यह सुझाव मिलता है कि विशेष रूप से प्रारस्थिक तथा 
आधार-सम्बन्धी उद्योगों पर ज्ञोर दिया जाए तथा तकनीकी क्षमता इस प्रकार 
बढ़े कि आने वाली योजनाओं में आशथिक व्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाए। इस प्रकार 
तीसरी योजना में ये प्रधानताएँ रखी गई--- 

(१) जो कार्य दूसरी योजना में कार्यान्वित नहीं हुए उन्हें पुर्णा रूप से किया 
जाए। 

(२) मशीनों, तकनीकी, रासायनिक खाद के उद्योगों को बढ़ा दिया जाए 
तथा विशेष स्थान दिया जाए (0एशशं५) । 

(३) झौद्योगिक उन्नति के लिए कच्चे माल तथा मध्यम किस्म की सामग्री 
तथा खनिज तेलों की उत्पादन-शक्ति वढ़ाई जाए । 

(४) उन उद्योगों को अच्छा स्थान दिया जाए जो प्रतिदिन प्रयोग होने वाली 
वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कि दवाइयाँ, कपड़ा, तेल, कागज तथा चीनी 
आदि । 

इस प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में खनिज तथा उद्योगों की उन्नति के 
लिए २,६६३ करोड़ रुपया निर्वारित हुआ । यह आशा की गई कि वापिक औद्योगिक 
प्रगति ११ प्रतिशत वढ़ेगी। तीसरी योजना के मध्य मुल्यांक (शांत प्रछ्या 
2 ए7.शं59) से यह पता चला है कि निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सके । 

चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रगति का कार्य एक प्रधानता के रूप में सुचारु 
रूप से हो। जो उद्योगों की वर्तमान स्थायी शक्ति है उसका ठीक प्रकार से प्रयोग 
हो । निजी क्षेत्र में विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तथा मध्यम वर्ग की वस्तुओं के 
उत्पादन पर जोर दिया जाए। चौथी पंचवर्षीय योजना में श्रौद्योगिक उन्नति पर 
५,६०० करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा जिसमें से निजी क्षेत्र में २,४०० करोड़ रुपया 
होगा । चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रोजेक्ट्स को 
ठीक प्रकार से चलाया जाए और समयानुसार पूर्ण कर लिये जाएँ। शौर जो च्ूटि 
डिज़ाइन बनाने तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में है, उसे दूर किया जाए जिससे राष्ट्र 
आत्म-निर्भर हो सके । 
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लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या का प्रायः जो अनुमान किया जाता है 
चास्तव में वह उतनी नहीं है | बहुतों का क्पि से प्रायः श्रप्रत्यक्ष सम्त्रन्ध ही होता है; 
उदाहरणार्थ , वे या तो किसी संयुक्त कृपक-परिवार के सदस्य होते हैं या उनका कोई 
घनिथ्ठ सम्बन्धी कृपि-कार्य करता है | अधिकांश शौद्योगिक श्रमिक गाँवों में ही पैदा 
होते हैं तथा उनका पालन-पोपण भी वहीं होता है | शत्रव तो कारखानों में काम करने 
वाले बच्चों की उम्र की निम्नतम सीमा बढ़ जाने से यह प्रवृत्ति और भी बढ़ रही 
है। वहुत-से श्रमिक अपना परिवार गाँवों में ही रखते हैं। शहर में श्रपने पति के 
साथ झाने वाली पत्नी भी प्रसव के समय प्रायः गाँव ही चली जाती है । हमारे उद्योगों 
के विकास के साथ ही गाँव से आने वाले मजदूरों की संख्या तेज़ी से वढ़ती ही जा 
रही है। ग्राथिक दृष्टिकोश से उपयुक्त होने पर ही वे गाँव जाते हैं । 
श्रमिकों के गाँव से शहर ञ्ञाने के कारणों पर हृष्टिपात करने पर हम देखेंगे 
कि कृषि पर पड़ने वाली विपत्ति का पहला असर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों पर ही 
पड़ता है, श्रतः उन्हें गाँव छोड़कर कारखानों, नौका-निर्माण स्थानों, बगीचों तथा 
रेल, सिचाई आदि सरकारी निर्माण-कार्य वाले स्थानों में ग्रधिक वेतन के लिये काम 
डूँढ़ने-हेतु जाना पड़ता है | उनके इस प्रवास-कार्य में संयुक्त परिवार-प्रणाली इस प्रर्थ 
में सहायक होती है कि परिवार के कुछ सदस्य अपने घर तथा खेत से सम्बन्ध-विच्छेद 
किये बिना ही उसे परिवार के श्रन्य व्यक्तियों की देख-रेख में छोड़कर गाँव से चले 
जाते हैं । कभी-कभी कृपक गाँव के साहुकार से बचने या भूमि और पशु खरीदने के 
लिए पर्याप्त घन कमाने के उद्देश्य से शहरों में नौकरी तलाश करते हैं। फिर कभी 
अपनी जीविका झौर भावी जीवन को उत्तम बनाने की श्राश्ञा से निम्न श्रेणी के 
गरमीण श्रमिक (जो कि दलित-वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं) शहरों श्रौर कस्बों को चले 
जाते हैं । चूंकि उनके नगर जाने का प्रधान कारण कष्ट है न कि महत्त्वाकांक्षा, अतः 
हम यह कह सकते हैं कि गाँवों से नगरों को प्रवास करने वाले लोग सबसे कम कुशल 
और अत्यन्त निरुपाय ग्रामीण होते हैं । | 
हे. देझ्ान्तर-यसन के प्रभाव--देशान्तर-गमन के परिणामस्वरूप कारखानों में काम 
करने वालों के कितने ही वर्ग अपने को एकदम अपरिचित रीति-रिवाजों और परम्प- 
राझ्रों के मध्य पाते हैं। यह भी हो सकता है कि वहाँ भापा भी दूसरी हो । पुरानी 
प्रथाम्रों श्र मान्यताओं के वच्धन ढीले पड़ जाते हैं। “वे सव वन्धन, जो ग्रामीण 
जीवन को सन्तुष्ट रूप प्रदान करते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, नवीन सम्बन्ध शीघ्रता से 
नहीं स्थापित हो पाते । फलतः जीवन अधिकाधिक वैयक्तिक हो जाता है ।” जलवायु 
के अत्यधिक परिवर्तन, दोपपुर्ण भोजन, स्थानाभाव के कारण अत्यधिक भीड़-भाड़, 
सफाई का झ्भाव तथा पारिवारिक जीवन से विच्छेद होने के बाद पुनः मिलने का प्रलो- 
भन, इन सबका संयुक्त प्रभाव श्रमिक के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है । कुछ दुब्ये- 
सनों के कारण श्रमिक के नंतिक जीवन का और भी पतन होता है। शराब और 
जुग्रा इन दुव्यंसनों के उदाहरण हैं जो कि गाँवों में अपेक्षाकृत शभ्रज्ञात हैं। भ्रामीरो 
अमिक का काम कभी-कभी होता है और काम के बीच उसे लम्वे-लम्वे विश्राम लेने 
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सध्यस्थों (जाँवर) या फोरमेन के माध्यम से ही श्रमिकों की भरती होती है | जहाँ पर 
विभागाध्यक्ष यूरोपियन हैं वहाँ उनके और मजदूरों के वीच भारतीय मध्यस्थ (जॉँवर) 
एक अनिवाये कड़ी है। उसकी महत्ता का एक कारण यह भी है कि नियोक्‍ता श्रम- 
संधों से दूर रहते हैं। यह कभी-कभी हड़ताल के नेता का भी काम करता है।' उसके 
कुछ कार्य पादचात्य श्रम-संघ के अधिकारियों की भाँति हैं । वह अनेक प्रकार से 
श्रमिकों के लिए श्रनिवाये बन जाता है। वह उन्हें घन देता है, कगड़ों में मध्यस्थ का 
काम करता है और कुट्म्ब-सम्बन्धी मामलों में राय देता है। चूंकि सभी श्रमिक 
उसी के द्वारा भरती किये जाते हैं, अत: तत्रीन श्रमिक स्थायी श्रथवा अस्थायी किसी 
भी प्रकार का काम पाने का एक-मात्र उपाय उसे घूस देना समभते हैं। कलकत्ता की 
जुट-मिलों में दस्तूरी के नाम पर घूसखोरी खूब फैली हुई है भौर सरदार द्वारा इधर- 
उधर से वसूल की गईं रकमों से उसकी आ्राय कभी-कभी मासिक मजदूरी की पाँचगुना 
तक हो जाती है, यहाँ तक कि तनख्वाह देने वाले छोटे-छोटे क्लर्क भी इस प्रकार की 
ग्रामदनी करते हैं ।! भरती करने वाला एजेण्ट प्राय: ऐसा प्रवन्ध करता है कि श्रमिक 
काम छूटते के भय से उसे कुछ-न-कुछ देने पर सर्देव मजबूर होता है। स्त्रियों को भी, 
विशेषकर विधवा होने पर, ओवरसियरों द्वारा मज़दूरों पर लगाये गए भार में भाग 
बेँटाना पड़ता है।* 

श्रम-भ्रायोग की सिफ़ारिशों के अनुसरण में कितने ही बड़े-बड़े संगठनों, जैसे ई० 
डी० सासून एण्ड कम्पनी तथा वर्मा शैल कम्पनी आदि, ने मज़दूरों की भरती श्नौर 
कल्याण के लिए “विशेष श्रम-कल्याण श्रधिकारी” नियुक्त किये हैं । वम्बई के मिल- 
मालिक संघ ने 'बदली-नियन्त्रण-पद्धति' जारी की है जिसमें केवल कार्ड रखने वालों 
को ही रिक्त स्थान पर रखा जाता है। कितने ही जुट-मिलों ने श्रम-नियोजनालय 
(ब्यूरो) स्थापित किये हैं जिनका एक प्रधान काम श्रमिकों की भरती है। 

कानपुर श्रम-जाँच-समिति (कानपुर लेबर इन्ववायरी कमेटी) ने श्रमिकों की नियु- 
वित से मिस्त्रियों को विलकुल अलग करने का सुझाव रखा और सरकारी नियन्त्रण में 
श्रम-विनिमय की स्थापना पर ज़ोर दिया जो कि फैक्टरियों की माँग पर प्राश्रियों 
को नौकरी देंगे ।' उत्तर भारत नियोवता संघ, कानपुर ने इन्हीं आधारों पर एक वृत्ति- 
विनिमयालय (एम्प्लायमेण्ट एक्सचेड्ज) स्थापित किया है । यह वाञड्छतीय होगा कि 
नियमित छुट्टियाँ मिलें और छुट्टियों में भत्ता देना भी शुरू किया जाए, ताकि मध्यस्थों 
(जॉयर) की शक्षित क्षीण हो जाए और एक सन्तुप्ट एवम्‌ कुशल श्षम-शक्तिति का 
निर्माण हो । ५. 

जनवरी, १६४० में हुए श्रम-मन्त्री सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों को स्वेतन 





२५ भारत के विभिन्‍न भागों में 'जॉबर! के सिन्‍न-मभिन्‍न नाम दे, यथा सरदार, सुकददम, मिस्त्री आदि। 
२. देजपिए, जे० एच० केलमेस, लेवर इन इश्टिया, एृ० श०घ-६ | 

५ ». ९ 
३2५ एऐपोट, पंरा ६६-४० | 


४<. 9 झा० प्र०, ३-२७ | 
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सरकार, परिनियत आवास परिपद्‌ इत्यादि द्वारा दिये गए रहने के मकान के लिए 
कटौती, बीमा चुकाने के लिए कटौती, तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए 
कठौती । १६५७ के संशोधित अधिनियम के अनुसार सेवा-नियम ($धशं०४ +िप८5) 
के अन्तर्गत किये गए जुमने कटौती में सम्मिलित नहीं होंगे । 

जुर्साना--किसी भी वृत्ति-प्राप्त व्यक्ति पर जुर्माना उसी दशा में किया जा 

सकता है जबकि हानि या भूल केवल भली प्रकार अधियूचित कार्यों के सम्बन्ध में उस 
स्थान पर हो, जहाँ काम होता है। पन्द्रह वर्ष से नीचे के किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना 
'नहीं किया जा सकेगा । 
इस अधिनियम के परिणामस्वरूप जुर्माना करना प्राय: वन्द-सा हो गया है, 
'परन्तु नियोक्ताओं ने अधिनियम से बचने के कितने ही तरीके निकाल लिए हैं | उदा- 
हरण के लिए, वे मजदूरों को बिना बैतन के छुट्टी पर जाने के लिए विवश करते हैं 
'तथा मजदूरी की भेदात्मक दरें प्रारम्भ करते हैं । 
८. काम के घंटे और अमणश्ञील प्रवृत्ति--भारत के नियोक्ता की हमेशा से यह 
“शिकायत रही है कि भारतीय श्रमिक लगातार स्थिर रूप से काम नहीं करता | वह 
अनेक वहाने बनाकर इधर-उथर समय विताया करता है। काम करने वाले अपनी 
मशीनों से अ्रनुपस्थित रहते हैं जितके बदले दूसरे भ्रादमियों को लगाना पड़ता है। 
१९०८ के भारतीय फैक्ट्री-आयोग (इण्डियत फैक्ट्री कमीशन) के अनुसार “यद्यपि 
भारतीय श्रमिक थोड़ी देर तक काफी शक्ति और कुशलता से काम कर सकता है, 
'पर्तु स्वभावत: वह काम को काफी देर तक फैलाए रहना चाहता है तथा उसकी 
प्रवृत्ति आराम के साथ काम करने और परिश्रम करने की श्रतिच्छा होने पर विश्राम 
लेने की होती है ।” काम के घण्टों में कमी, सफाई की दशा में सुधार, कारखानों में 
हवादानों का प्रबन्ध, उचित निरीक्षण आदि से घुमने की आदत केम हो जाएगी श्रौर 
' श्रम की कुशलता बढ़ जाएगी । उदाहरण के लिए, कलकत्ता की जूट-मिलों में भ्रमण 
की आदत कम है वयोंकि वहाँ श्रमिकों के काम करने की पारी (शिफ्ट) कम घपण्टों 
की है | यही हालत अ्भियन्त्रण की दूकानों की है जहाँ काम के घण्टे आठ से अधिक 
नहीं हैं । 

१६४८ के कारखाना-प्रधिनियम के ग्रन्तगेत काम करने के घण्डे ४८ प्रति 
सप्ताह तथा ६ घण्टा प्रतिदिन निश्चित किये गए हैं । काम का अधिकतम फेलाव 
फिसी दिन १ ण्डू घण्टे तक हो सकना है किन्तु इसमें वीच में आराम के शिए दिया 
गया मध्यान्तर भी शामिल है | बच्चों के लिए कार्यावधि ४४ पण्टा प्रतिदिन रखी गई 
है और कार्यावधि का श्रधिक्तम फैलाव ५ घण्टे तक हो सकता है। जहाँ कार्यविधि 
की उपर्युक्त सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है, वहाँ झधिनियम में यह व्यवस्था हैं 
कि (श्र) प्रत्येक श्रमिक के काम के घण्डे प्रतिदिन १० घण्टे से श्रधिक नहीं और प्रति 
सप्ताह ५० घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिए तथा (व) किसी भी दिन काम का 
फैलाव १२ घण्टे से श्रधिक नहीं होना चाहिए । जो व्यक्ति विश्चित अ्रवधि से अधिक 
काम करेंगे उन्हें उस समय के लिए सामान्य मज़दूरी की दूनी दर से पारिश्रमिक दिया 
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होती है ।' बम्बई, मद्रास और नागपुर जैसे आ्ौद्योगिक केन्द्रों में औसतन मिल- 
कर्मचारी १४ वर्य में प्रायः सब-करे-सच बदल जाते हैं । इस प्रकार कर्मचारियों की 
कुशलता घटने के साथ-ही-साथ उत्पादव-लागत भी बढ़ जाती है । 
११. श्रौद्योगिक श्रस की कार्यक्षतता--सर क्लीमेंट सिम्पसन के अनुमान के अनुसार, 
लंकाशायर की मिल का एक श्रमिक २९६७ भारतीय श्रप्तिकों के बराबर काम करता 
है। डॉ० ग्रिलवर्ट स्वेटर के मतानुसार, इन गणनाश्रों में भारतीय श्रमिक की अकुंश- 
लता अधिक वढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित की गई है । भारत झ्नौर इंगलेंड में एक करघे 
(घूम) को चलाने के लिए लगाये गए श्रमिकों की संख्या से परिस्थिति का यथार्थ 
अ्रंकत नहीं होता । भारत में श्रधिक व्यक्ति लगाए जाने का कारण यह है कि इनके 
उत्मादन का मूल्य दिये गए पारिश्रमिक की अपेक्षा अधिक होता है । इंगलैंड में पारि- 
धर्मिक ग्रधिक होने के कारण श्रमिकों की संख्या में मितव्ययता करनी पड़ती 
डॉ० स्लेटर भी यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि भारतीय श्रमिक की श्रकृशलता 
प्रविक वढा-चढ़ाकर प्रदर्शित की जाती है परन्तु इसका अस्तित्व असंदिग्ध हैं| इंग- 
तैंड के श्रमिकों की अपेक्षाकृत कहीं श्रच्छी शारीरिक गठन, लगातार काम करने की 
पक्षित, श्रनुशासनवद्धता के कारण इसमें कोई आ्राइचर्य नहीं कि वें भारतीय श्रमिक 
की ग्रपेक्षा अधिक कुशल हैं। उपर्युवत प्रकार के गरिितप्रक अनुमानों को अपनाने 
मे सावधानी से काम लेना चाहिए । भारतीय मिलों के कम उत्पादन का उत्तरदायित्व 
केवल भारतीय श्रमिक पर ही नहीं रखा जा सकता। इसका आंशिक कारण प्रवन्ध 
की अकुशलता भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त कपास की खराबी के कारण भी 
परत बराबर हूटा करता है, परिणामस्वरूप अधिक श्रादमी काम में लगाने पड़ते हैं । 
यह भी शिकायत है कि लंकाशायर के मिल-मालिकों की तरह भारत के मिल-मालिक 
अचतन मशीतों का उपयोग नहीं करते । 
उद्योग-ग्रायोग के मतानुसार निम्वतम मजदूरी के बावजुद भारतीय श्रमिक 
का उत्पादन पाश्चात्य श्रमिकों से सस्ता नहीं पड़ता । १६०८ में डॉ० नैयर मे कहा कि 
“यदि लंकाशायर का एक श्रमिक भारत के २६७ के वरावर है तो लंकाशायर भे 
काम करने वाले की मज़दरी ४ पेनी या ६० रु० है, जबकि मद्रास के एक मज़हूद 
की मजदूरी १५ रु० है । दस प्रकार स्पष्ट है कि समान व्यय करने पर अंग्रेज मिल- 
मासिक की तुलना में भारतीय मिल-्मालिक लगभग हूवा काम कया लेते हैं । हे 
इसका अभिप्राय यह हुश्रा ऊ्लि वस्तुतः भारतीय श्रमिक झधिक कुशल है । किम्धु अर 
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और उप्त प्रकार के श्रम को प्राप्त कर सके जिस पर प्रवात इन से कपास की मिलें 
चलती हैं ।' श्रन्य श्रौद्योगिक केस्त्ों की अपेक्षा अहमदाबाद में मजदूरों के रहने की 
व्यवस्था अधिक खराब है। प्रायः सभी श्रौद्योगिक केन्द्रों में घनी आवादी की समस्या 
बढ़ती गई है, क्योंकि प्रौद्योगिक विकास के लिए स्थान चुनने पर किसी प्रकार की 
नियन्बण तहीं रखा जाता । इस दुष्येवस्था का यही कारण है। श्रमिक वर्ग में से 
ग्रधिकांश चालों में रहते हैं जोकि प्रायः एके कमरे की होती हैं, लेकिन इनमें दो से 
ग्रधिक कमरे नहीं होते। इन चालों का प्रधान उद्देशय सस्ते-से-सस्ते में प्रधिक-सें- 
अधिक श्रमिकों को सिवास-स्थान देना है ।” 

१४, भ्रावास की कठिताइयों झौर स्वच्छता की कमी के दुष्परिणाम--प्रच्छे घरों 
का बर्य है, गृह-जीवन की सम्भाववा, सुख भर स्वास्थ्य; बुरे घरों का अर्थ है, 
गन्दगी, शरावखीरी, वीमारी, भ्राचारहीनता, व्यभिचार और अपराध । इतके लिए 
अस्पताल, जेल और पागलखानों की श्रावश्यकता होती हैं, जहाँ समाज के भ्रष्ट और 
पतित लोगों को छिपाया जाता है जो सवर्य समाज की लापरवाही के ही परिणाम 
हैं।” अपूर्ण और गन्दे मकान भी औद्योगिक अ्रशास्ति का कार्य हैं। ये सब वुराइयाँ 
घूनाधिक मात्रा में वम्बई में पाई जाती हैं । इनमें से एक सबसे बड़ी बुराई भ्रविक 
संध्या में शिशु-पृत्यु है जो वम्बई की गन्दी वस्तियों (स्लम्स) में पाई जाती है । 
यृत्यु-पंस्या निवास के कमरों के विपरीत अनुपात में है। उदाहरण के लिए, १६३६ 
में एक कमरे बाले लिवास-स्थानों में मुत्यु-संब्या ७५.३ अतिशत थी ।' सबसे गन्दे 
स्थानों में मृत्युद्दर २६८ प्रति-हजार थी जवकि साधारण दर ३२०० से २४० प्रति 
हवार ही थी ।' अन्त में चाल के जीवन की भर्यकर दरशाएँ तथा गोपनीयता के श्रभाव 
के कारण लोग अपने कुटुम्ब को नहीं ला पाते, जिससे श्रम की कुशलता झौर स्थिरता 
पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है । श्रम जाँच समिति (लेवर इलवैस्टीगेशन कमेटी) इसे 
परिणाम पर पहुँची कि शिक्षा और ओपषधि-सम्बन्धी सहायता की भाँति सरकार को 
ग्रौद्योगिक आवास का भी-उत्तरदायित्व सेभालना चाहिए । 

१४, सुधरे भ्रावासों के लिए प्रयास--१६२० तेंके लगरपालिंका (म्युनित्तिपेलिटी) ने 
भी अपने कर्मचारियों के लिए २,६०० मकान वनतवाए झौर २,२०० के लिए स्वीकृति 
दो । पोर्ट दृस्ट ने ५,००० व्यक्तियों के लिए मेकीच वसवाए-। इंधर लगर की जेर्ने- 
संण्या बड़ी तेज़ी से बड़ रही थी, परन्तु मिल-मालिकों ने अपने मज़दूरों के श्रावातत कें 


लिए कोई प्रयास नहीं किया । घनी श्रावादी से बचने के लिए ता ग्रच्छी ब्रावास- 


२. श्रणिक नियोद्ताओं द्वारा दी गई आवास-छ॒विवाओं से पूरान्पूरा लाभ नहीं उठाते । कारण यह दे 
कि इससे उन्ही स्वतस्वता में बाधा पहुँचती हे; क्योंकि हडताल और मिल-बन्दी के समय वें उन 
भावातों से निकाल दिये जाते दें । उनके अन्य कीर्यों की जिन्हें नियोक्ता अनुवित सममर्तो है दिग- 
राली भी ध्रदश्य होगी | बी० शिवराव) पइएडस्ट्रियल वकर इन इण्डिया! | 

३. एस्ट--पकुँदवतर, ए० २० अम-झयोग १॥ रिपोके पैसा २४१ भी देखिए । 

३. सपिई शक दि रेप्ड इलवायरी कमेटी, बस्वरे १६३६७ करा है । 

डे, ६० आफ प्र०, २७०? 
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साथ लागू किया जाए। [श्रम आयोग रिपोर्ट, अध्याय १५)* 
कानपुर श्रम जाँच समिति ने श्रपनी रिपोर्ट (पैरा २११-१२) में सिफारिश 
को कि प्रान्तीय सरकार को ५० लाख ऋरा लेना चाहिए और ५ वर्ष तक १० लाख 
प्रतिवर्ष इस्प्रूवमेंट टस्ट को श्रमिकों के लिए १२,००० मकान बनवाने के लिए दें । 
१६३८ में वम्बई सरकार द्वारा नियुक्त किराया जाँच समिति (रेण्ट इन्बबायरी कमेटी) 
ने एक दस-वर्षीय आवास-योजना अपनाने की सिफारिश की, जिरामें राज्य की सहायता 
से नगरपालिकाओ्रों द्वारा छोटे-छोटे श्रौर सस्ते मकानों के निर्माण का सुझाव रखा 
गया था। समिति ने यह भी सुझाव रखा कि १०,००० या इससे अधिक श्रमिकों को . 
रखने वाला नियोक्‍्ता कम-से-कम २४ प्रतिशत श्रमिकों के लिए श्रावास की व्यवस्था 
करे ।* 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में मकानों तथा शहरों की उच्नति पर २२७ करोड़ 
रपया रखा गया, चौथी योजना में ६८० करोड़ रुपया । निजी क्षेत्र में १३५० करोड़ 
फेपया रखा गया और चौथी योजना में १८७० करोड़ रुपया रखा जाएगा ।* 
ओद्योगिक आवास-सम्बन्धी श्राधुनिक प्रयत्त--श्रमिकों के आवास के लिए 
इयर हाल में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयलत किये गए हैं । अप्रैल १६४५८ में केन्द्रीय सरकार 
ने १० वपं में श्रमिकों के लिए १० लाख मकान बनाने का निर्णाय किया | श्रप्रैल 
१६४६ में श्रमिकों के आवास के लिए अपेक्षित पूँजी के आधार पर एक नई योजना 
बनायी गई। इसके अन्तर्गत 3 पूँजी केन्द्रीय सरकार तथा $ पूंजी प्रान्तीय सरकार 
था उसके द्वारा प्रस्तावित नियोक्ता देता। यह योजना भी सफल नहीं हुई क्योंकि 
राज्य सरकारों से उचित सहयोग नहीं मिल सका । 
राज्यीय सरकारों, नियोक्ताञ्नों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करते 
के बाद भारत सरकार ने सितम्बर, १६९४२ में आथिक सहायता प्राप्त श्रौद्योगिक 
आवास-योजना (सब्सिडाइज्ड इण्डस्ट्रियल हाउसिंग) को अन्तिम रूप दिया । यह 
१६४६ की योजना का संशोधित रूप था । 
१६६६ के भ्रन्त तक इस योजना के श्रन्तगंत ६४,५४९ मकान बन जायेंगे । 
इसके लिए तीसरी योजना में २६.८ करोड़ रुपया रखा गया था । 

. १,०५,२७७ घरों में से ७६,००० घर श्र्थात्‌ ७५% १६४५८ के अन्त तक बन 
चुके थे । स्वीकृत राशि में से १६९७१.४७ लाख रुपये की रकम १६४५८ के श्रन्त तक दी 
जा पुकी थी। १६९५७ में श्रावास-मन्त्रियों के दूसरे सम्मेलन की सिफारिशों को ध्यान में 
रखते हुए सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋणा की मात्रा ५० प्रतिशत से बढ़ाकर 
*४ प्रतिशत तथा तिजी नियोक्ताओं को दी जाने वाली ऋण की मात्रा ३ छह्ढे प्रतिशत 


या ्ममदमील न लिल कई ध 
१+ नगरपालिकाओं द्वारा आवास-सुधार में एक कठिनाई यह हे कि वे विशेष रूप से स्‍लम के मालिकों 
दारा अ्भावित और परिचालित होते दँ | 


*- रिपो् ऑॉक दि रेएट इलवायरो कमेटी (वम्बई), १६३६, पैरा ८५-७ | 
** रिजेंब वेक रिपोर्ट । 


औद्योगिक श्रम घ१ 


यह कहना बड़ा कठिन है कि अ्रधिनियम के अच्तगंत प्रस्तुत पा रिश्रमिक-सम्वच्धी 
प्रॉकड़े कहाँ तक एकरूप होते हैं। का रखानों को निम्त पाँच मदों के भ्रत्तर्गत सूचना देनी 

होती है । 
(१) आवार मजदूरी (390० ४४४८७), (२) नकद भत्ते, जिनमें मंहगाई का 
भत्ता भी शामिल है, (३) रियायत या छूट या द्वाव्यिक मूल्य, (४) बोनस तथा (५) 
बकाया (#प«व) । तीसरी मद में भिन्‍नता की पर्याप्त गुंजाइश है क्योंकि द्वाव्यिक 
.पूल्य निकालने के लिए कोई सर्वमान्य ग्राधार नहीं है | इसके अलावा सभी कारखाने 
पह सूचना प्रस्तुत नहीं करते । सूचना देने वाले कारखानों की संख्या प्रतिवर्ष अलग- 
प्रलग होती है। अतएवं इनके आवार पर प्रतिव्यक्ति वापिक पारिश्रमिक पूर्णतः 

तुलना योग्य नहीं होता । 
सरकार की उदार श्रम-नीति के कारण पारिश्रमिक में बढ़ने की स्पष्ट प्रवृत्ति 
है। सन्‌ १६४८ के विभिन्‍न निर्णंयों और समभौतों का परिणाम सम्बन्धित उद्योगों 
में किसी-त-किसी रूप में पारिथ्रमिक की वृद्धि ही रहा है । उदाहरणार्थ पश्चिमी बंगाल 
के सूती वस्त्र उद्योग में जून १६५८ के निर्णय के अनुसार वेसिक मजदूरी २८.१७ रुपये 
तथा महँगाई भत्ता ३२.४० रुपये और इस प्रक्तार कुल मासिक मश्दूरी ६०.६७ रुपये 
हो गई, जबकि १६४८ के श्रौद्योगिक ट्विव्युनल ने २० रु० २ भ्रा० ५ पा० की वेसिक 
मज़दूरी तथा ३० रु० का महगाई भत्ता निश्चित कर कुल मासिक मजदूरी ५० २० 
२ ग्रा०.४५ पा० निर्धारित की थी। बढ़ते हुए मूल्यों को दृष्टि में रखने पर मजदूरी 
की वृद्धि पर श्राइचर्य नहीं किया जा सकता । 
वास्तविक वेतन में बढ़ोतरी हुई, यद्यपि कीमयें बढ़ी हैं, इसका पता हमें निम्त 
तलिका से चलता है--- 


१६५७ १६६३ 

' (१) आम सूचांक वेतन का १७० १६५ 

(२) भारतीय श्रमिक संघ १२८ १श४ं 
उपभोक्ता कीमतों का सूचांक दर  + रा 

(३) वास्तविक बेतन का सूचांक १३४ १२६ 


पलक मकान शक शक शक लि मजाक व मिकमिलीत किक नीयत मन की 
१७. रहन-सहन फा निम्त स्तर--भारतीय कृपक की अकुशलता का एक प्रधात कास्ख 
उसके .रहन-सहन के स्तर की निम्नता भी है । पूर्ण कुशलता के लिए आवश्यक 
जीवन-यापन स्तर से भारतीय श्रमिक का स्तर वहुत नीचा है । इस श्रामदनी से सन्तोप- 
जतक जीवन-स्तर कायम रखना प्रायः असम्भव-सा ही है। काम करने वाला स्वास्थ्य" 
वर्बक भोजन नहीं खरीद सकता, चाहे वह अपनी भाव कितनी ही वरुद्धिमानी से खर्च 
करे । हम रहने के मकानों के सम्बन्ध में दयनीय भ्रवस्था का विवरण पहले ही कर 
ग्राए हैं। देश की गरम श्रावहवा को ध्यान में रखते हुए उसके कपड़े बहुत ही कम 
हैं। शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रायः नहीं के वरावर है । उसके फर्नीचर हैं कुछ 


झ्रौद्योगिक श्रम- ३ 


विन्तु यह वृद्धि कुछ ग्घिक दिन तक कायम रहे तो यह दशा समाप्त हो जाएगी । 
और यदि यह वृद्धि क्रमक होगी तो यह वेवकुफी की दशा शायद आए ही नहीं 
लेकिन यह कहना कि गरीब झादमियों की फिजुलखर्ची और वैवकूफी इतनी अ्रधिक है 
कि उसकी आय में वृद्धि ही अवाञ्छतनीय है, क्योंकि उससे आ्राधिक सुख-समृद्धि की 
वृद्धि ही नहीं होगी, नितान्त भ्रामक है ।” 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की दशा भी पारिश्रमिक को समता की ओर ले जाने 
में भयानक बाबा डाल रही है। यह तो मानना पड़ेगा कि कम-से-कम श्रल्पकाल के 
ही लिए कोई भी देश अपने श्रमिकों से भरपुर परिश्रम लेकर काफ़ी लाभ उठा 
सकता है। लेकिन इससे यह निष्कर्प नहीं निकाला जा सकता कि सभी देश इसी 
नीति का अनुसरण करेंगे । यह कहा जा सकता है कि अत्यन्त घोर परिश्रम से श्रजित 
व्यापार में स्थायी लाभ नहीं होगा, क्योंकि अन्त में इस प्रकार के श्रम का परिणाम 
है होगा कि कार्यक्षमता घट जाएगी । इसके विपरीत कोई भी सभ्य देश यह नहीं 
भूल सकता कि उत्पादन-वृद्धि के आ्राथिक आदर्श के समान ही महत्त्वपूर्ण श्रादर्श 
भानव-जीवन को उच्चत्तर बनाना है। 
२०. निम्ततम बंध सज़दूरी ---जनेवा में हुए १६२८ के ११वें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सम्मेलन में एक ऐसे यत्त्र के निर्माण श्रौर कायम रखने पर ज़ोर दिया, जिसके द्वारा 
' विशिष्ट व्यापार और उद्योग में लगे कर्मचारियों के लिए एक न्यूनतम वेतल का 
मानदण्ड निश्चित किया जाए। यह ऐसे उद्योगों, विशेषकर गृह-उद्योगों, से सम्बन्ध 
रखता है जिनमें वेतत का कोई निश्चित मानदण्ड नहीं है और जिनमें पारिश्रमिक 
काफी नीचा है | श्रम आयोग का सुझाव है कि न्यूनतम पारिश्रमिक-निर्धारक यब्त्र 
की स्थापना से पहले ऐसे उद्योगों को चुनना होगा जिनके सम्बन्ध में यह निश्चित 
वारणा है कि उनमें वेतत की दशा शोचनीय है और विस्तृत गवेषणा वाञ्छतनीय है। 
इन गवेपसाशओ्रों के आधार पर यह निश्चित किया जाए कि क्या न्यूनतम पारिश्रमिक 
. निर्वारण व्यवहार और वाज्छनीय है ? इस प्रकार के निर्णय के पद्चात्‌ व्यय पर 
विशिष्ट रूप से आंख रखनी होगी, वर्योंकि नियोक्ताओं की उदासीनता और कमंचारियों 
के अज्ञान के कारण इन नियमों के पालन में बंड़ी श्रसुविधा और शिथिलता होती है । 
यदि बिना भयंकर परिणामों के वाञऊछनीय उद्देश्य प्राप्त करना है तो गति को धीमा 
करना होगा ।* 
१९३८ में नियुक्त विहार श्रम-जाँचन्समिति ने जून, १६४० में रिपोर्ट दी 
तथा अन्त में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए १५० सिफारिशों कीं । ५ १६४७ के 
केन्द्रीय वेतन-प्रायोग की रिपोर्ट ने ऊँची श्रेणी से लेकर नीची श्रेणी के सरकारी 
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१. ए० सी० पीगू, 'इकनामिक्स ऑफ़ वेलफेयरः | 

२. देखिए, इश्डियत जरनल ऑफ़ इकनामिवस, कॉ-फरेन्स नवम्वर १६४०, मजदूरी विधान तथा 
भारतीय दशाओं से इसका सम्बन्ध, बी० आर० सेठ और एस० पी० सक्सेना | 

६ श्र० आ० प्र०, २१२०-१४ | 


आद्योगिक श्रम य्भ्‌ 


जाए जबकि श्रमिक कर्ज चुकाने योग्य होकर भी उसे अदा नहीं करता । श्रमिकों के 
अप्राप्य कर्ज को समाप्त करने में सरसरी विधि का उपयोग करना चाहिए और कर्ज 
की अ्दायगी को श्रमिक के वेतन के साथ इस प्रकार सन्तुलित करना चाहिए ताकि 
उसे चुकाने में अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। करजजदार श्रमिकों की 
सुरक्षा के लिए कानपुर श्रम जाँच समिति ने मध्य प्रदेश के कर्जदार सुरक्षा नियम 
(१६३७) के आधार पर उपाय अपनाने का प्रस्ताव किया।' इस अधिनियम के 
अनुसार किसी कर्जदार के साथ बुरी तरह से व्यवहार करना दण्डनीय अपराध है । 
बंगाल में अधिक सीमित अधनियम प्रचलित है। सरकारी ऋण इस समस्या का 
अधिक स्थायी समाघान है । 


भारत में श्रम-विधान 


२२. भारत में श्रम-विधान का उतरोत्तर बढ़ता हुआ क्षेत्र--भारत में श्रम-विधान 
इंगलेण्ड-जैसे श्रौद्योगिक देश के समान महत्त्वपूर्ण नहीं है। कारण यह है कि यहाँ 
यान्त्रिक शक्ति का प्रसार और प्रभाव-क्षेत्र सीमित है। उद्योगीकररा के दुर्गुणों को 
दूर करने के लिए हृढ़तापू्वक सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, चाहे इससे उद्यो- 
गीकरण में थोड़ी बाघा ही पहुँचे । भ्रव तक हम यूरोपीय देशों के अनुभव से लाभ 
उठाने में असफल रहे हैं। अ्ज्ञानता का बहाना किये बिना ही हमने अ्रपने बीच अ्रनेक 
दुर्गुणा ही रहने दिए हैं, जैसे स्‍लम वाले शहरों का बढ़ना, शिशु-श्रम का शोषण, काम 
के भ्रधिक लम्बे घण्टे, सफाई की कमी, सुरक्षा का भ्रभाव इत्यादि | इन्हें दूर करने का 
हम अब प्रयास कर रहे हैं । 

२३. श्रम-विधान की एकरूपता की श्राववयकता---१६ ३५ के भारत सरकार अ्रधि- 
नियम के अनुसार स्थापित प्रान्तीय स्वतन्त्रता के साथ ही प्रान्तों में लोकप्रिय मन्त्रि- 
मण्डलों का शासन प्रारम्भ हुआ । इन्होंने श्रम की स्थिति के सुधार पर ज़ोर दिया । 
इससे अनेक प्रान्तीय सरकारों के श्रम-अधिनियम में एकरूपता का अ्रभाव भी स्पष्ट 
रूप से लक्षित होने लगा । एकरूपता का अभाव निश्चित रूप से श्ौद्योगिक प्रगति के 
लिए घातक है, विशेषकर उन प्रान्तों के लिए जो श्रौद्योगिक विकास में ग्रागे बढ़े हुए 
हैं। इस प्रश्न पर श्रम-मन्त्रियों थौर राज्य-प्रशासकों (स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स) के प्रथम 
सम्मेलन में विचार किया गया। सम्मेलन ने निरचय किया कि केन्द्रीय सरकार चार 
प्रमुख विषयों पर कानून वनाए (औद्योगिक रगड़े, सवेतन छुट्टियाँ, श्रम और उद्योग- 
सम्बन्धी श्रॉँकड़ों का संकलन और पारिश्रमिक देने के श्रधिनियम का संशोधन), जिन 
पर प्रान्तों और श्रम-मन्त्रियों के दूसरे सम्मेलन द्वारा विचार किया जाए। 

२४. भारत में फंक्‍्ट्री-विधान का प्रारस्भ--वम्बई में कपास-उद्योग की प्रगति से 
लंकाशायर के निर्माण करने वालों की ईर्ष्या जाग उठी । उन्होंने श्रान्दोलन खड़ा किया, 


२. देखिए, रिपो८, पृ० २३७ | 
२० देखिए, भाग १, अध्याय १०, सेक्शन ११ | 
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प्रतिदिन से अधिक नहीं हो सकते थे। सप्ताह ६ दिन से अधिक का नहीं हो सकता 
था । सभी वर्ग के श्रमिकों के लिए मध्यान्तर और विश्ाम का आयोजन किया गया। 
६ घंटे के बाद १ घंटे का विश्राम आवश्यक घोषित किया गया ! इसे श्रमिकों की 
प्राथेना पर ई घंटे के दो विश्नामों में विभाजित किया जा सकता है, यदि लगातार ५ 
घंटे से श्रधिक काम न किया जाता हो । निरीक्षण की पद्धति में और सुधार कर दिया 
गया । पूरे समय त्तक काम करने वाले निरीक्षकों की नियुक्ति की गई | सुरक्षा और 
स्वास्थ्य से सम्बन्धित बाराएँ और व्यापक बना दी गई । स्थानीय सरकारों को प्रकाश 
झौर कृत्रिम नमीकरण के मानदण्ड स्थिर करने के अधिकार दिग्रे गए । 

२७, १९३४ का कारखाना-प्रधिनियम, १६४६ का संशोधन तथा १६४८ का श्रधि- 
तनियम--१६२२ के अधिनियम में १६२३, १६२६ और १६३१ में संशोधन करके 
कितनी ही प्रशासकीय कठिनाइयाँ दूर कर दी गईं। कुछ मामूली सुधार भी किये गए। 
१६३४ में एक नवीन अधिनियम पास किया गया | श्रम-आयोग की सिफारिश पर पास 
किया गया यह श्रधिनियम १ जनवरी, १६३४ में लागू किया गया। यह भ्रधिनियम 
(१) वर्ष-भर चालू रहने वाले और मौसमी कारखातों में भेद स्थापित 
करता है। के 

(२) १५ और १७ वर्ष की आयु वालों के एक तृत्तीय किशोर-वर्ग की स्थापना 
करता है, जिन्हें वयस्कों के काम के उपयुक्त न समझा जाने पर वच्चा समभा 
जाएगा । 

(३) मौसमी कारखानों में काम करने वालों के लिए ११ घण्टे प्रतिदिन 
और ६० घण्टे प्रति सप्ताह की सीमाएँ अभ्रव भी लागू हैं । किन्तु वर्ष-भर चालू रहने 
वाले कारखानों के श्रमिकों के सम्बन्ध में सीमाएँ १० घण्डे प्रतिदिन और ५४ घण्टे 
प्रति सप्ताह कर दी गईं । बच्चों के लिए सर्वत्र ५ घण्टे प्रतिदिन की व्यवस्था है । 

(४), प्रथम बार प्रसार का सिद्धान्त व्यवहार में लाया गया, अर्थात्‌ लगातार 
काम करने की सीमा युरुपों के सम्बन्ध में १३ और बच्चों के सम्बन्ध में ७३ घण्ठे करः 
दी गई। 

(५) कृत्रिम नमीकररा की वर्तमान धाराएँ और व्यापक वना दी गईं । इस 
अधिमियम द्वारा स्थानीय सरकारों को एक निरीक्षक नियुक्त करने का श्रधिकार दिया 
गया, जिसका कार्य सब कारखानों के प्रवन्धकों को हवा में ठण्डक बढ़ाने का प्रवन्ध 
करने का निर्देश देना और पालन कराना था। 

(६) भलाई के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं । उदाहरण के लिए कार-- 
खानों में विश्वाम के लिए समुचित व्यवस्था, जिनमें स्त्री और बच्चों- के लिए कमरे 
सुरक्षित रहें श्रौर प्राथमिक सहायता की व्यवस्था आ्रादि । 

(७) स्थानीय सरकारों को यह- अधिकार दिया गया है कि वे कार्य-समर्थेता' 
के सम्बन्ध में नियम बनाएँ और उन बच्चों को कारखानों में काम न करने दें जो 
काम करने के अ्योग्य प्रमारितत किये गए हैं । 

(८) निरीक्षकों को यह श्रधिकार दिया गया है कि वे प्रबन्धकों से कारखानों 
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को संशोधित किया । इनका सम्बन्ध कटौती तथा हटाने से पूर्व कर्मचारी को नोटिस 
देने से था । १६४८ में मद्रास आहार-प्रदान (केटरिंग) संस्थापत अधिनियम पास 
हुआ । इस नियम के लागू होने के पश्चात्‌ श्राहर-प्रदान संस्थापन साप्ताहिक छुट्टी 
झधितियम १६४२, कारखाना अधिनियम १६४८ तथा मद्रास के दुकान और 
चाशिज्यिक संस्थापन अधिनियम १६४७ से मुक्त हो गए 
२६, चाय के जिलों के प्रवासी श्रम श्रधिनियम १६३२ (दि टी डिस्ट्रिक्ट्स एमीग्रेंट 
लेबर एक्ट)--बाग लगाना औद्योगिक श्रम से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, परच्तु 
इसकी कुछ अपनी समस्याएँ हैं जो विशेष रूप से श्रासाम के चाय के बगीचों के लिए 
श्रमिकों की भरती से सम्बन्धित हैं । चाय के बगीचे लगाने वाले श्रमिकों की नियुवित- 
सम्बन्धी मामले उपर्युक्त अधिनियम द्वारा नियन्त्रित होते हैं। १६३२ का अधिनियम 
श्रम-आयोग की सिफारिशों पर आ्राधारित है। यह सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत (जिसमें 
संथाल परगना भी शामिल है) में लागू होता है। १६३२ के नियम का प्रथम उद्देश्य 
नियुक्ति पर नियस्त्रण करना, सहायता-प्राप्त प्रवासियों को आसाम के चाय बगीचों 
की ओर भेजना तथा यह देखना था कि उनके ऊपर अनुचित प्रतिबन्ध न लगाए जाएँ। 
भारत सरकार के नियन्त्रण में स्थानीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे 
सहायता-प्राप्त प्रवासियों के ऊपर नियन्त्रण रखें। नियोक्‍ताओं को प्रमाण-त्राप्त 
बगीचों के सरदार श्रथवा अनुज्ञा-प्राप्त भरती करने वालों के अलावा अन्य किसी 
माध्यम द्वारा भरती करने से रोका गया । १६ साल स्ले नीचे के व्यक्तियों को प्रवास में 
सहायता देना अ्रवैध घोषित किया गया, जब तक कि वे अपने माता-पिता या अ्रभि- 
भावकों के साथ न हों । जहाँ तक फिर से लौटने का सम्बन्ध हैं, प्रत्येक प्रवासी श्रमिक' 
आसाम में आने के तीन वर्ष बाद लौटने का अधिकारी है, भले ही किसी नियोक्‍ता 
ने उसे पुत: नौकर रख लिया हो । तीन साल के पहले भी लौटना सम्भव था, परन्तु 
यह ऐसी दशा में ही हो सकता था जबकि प्रवासी का स्वास्थ्य खराब हो रहा हों, 
या उसे समुचित काम न मिला हो, या उसकी मजदूरी रोक ली गई हो, या शौर 
कोई पर्याप्त कारण हो । 
फलत:ः केन्द्रीय सरकार ने १६३३ में चाय के बगीचों के प्रवासी श्रेम नियम 
बनाए । सेन १६५४ में.एक अधिसूचना द्वारा इन्हें संशोधित किया गया | इन संशो- 
धनों में श्रम को पूर्णतया भारतीय रेल मार्ग द्वारा आसाम भेजना, भरती करने वालों 
को दण्ड देने की व्यवस्था, श्रमिकों के वापस जाने के अधिकारों की रक्षा श्रादि बाते 
सम्मिलित थीं । १६५१ के लेबर एक्ट के अनुसार चाय-कहवे के वगीचों में काम 
करने वाले मजदूरों की मकादों तथा वस्त्रों की देखे-रेख, शिक्षा तथा मनोरंजन के 
साधन वनाये गए । इस अ्रधिनियम को १६६१ में संशोधित किया गया जिससे मालिक 
देयता से छुटकारा तर पा सकें । 
३०. खानों के लिए श्रस-विधान--कपड़े के उद्योग की श्रपेक्षा खानों के श्रमिकों के 
सम्बन्ध में श्रम-विधान काफ़ी धीरे-धीरे प्रारम्भ हुआ | १६०१ में पहला भारतयि खान 
अधिनियम (इण्डियत माइन्स एक्ट) पास हुआ और निरीक्षकों की नियुक्ति हुई। 
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में संशोधन करने के लिए एक बिल पेश किया गया जो १५ मार्च, १६५२ को पास 
होकर. १ जुलाई, १६५२ से- लागू किया गया। जम्मू और काश्मीर को छोड़कर 
यह कानून सारे भारत पर लागू है । इस कानून के अन्दर खानों की परिभाषा और 
विशद रूप से दी गई । मजदूरों की सुरक्षा तथा भलाई के विषय में भी विशद व्यव-- 
स्थाएँ की गईं | इस कानून के अनुसार खान के ऊपर काम करने वाले श्रमिकों का 
काम- € घण्टे प्रतिदिन. तथा ४८ घण्टे प्रति सप्ताह कर दिया गया | खान के भीतर 
काम करने वाले श्रमिकों की अवधि ८ घण्टे प्रतिदिन तथा ४८ घण्टे प्रति सप्ताह 
कर दी गई। स्त्रियाँ खानों के ऊपर शाम के ७ बजे से प्रातः ६ बजे तक काम नहीं 
करेंगी । केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में थोड़ा-वहुत परिवर्तत कर सकती है, परन्तु 
वह रात्रि के १० बजे और प्रातः ५ बजे के बीच स्त्रियों और वयस्कों का काम करना 
वैध नहीं कर सकती, | इस कानून में सवेतन छुट्टियों की भी व्यवस्था है । 
खानों में काम करने वाले मज़दूरों की भलाई के लिए एक प्रकार का कोष 
सोला गया है जो ५६ संस्थाओं, ६१ वयस्कों की शिक्षा के लिए तथा ५६ स्त्रियों की 
भलाई के लिए: कुछ श्राराम-एृह चला रहा है। इसकी वाधिक श्रामदनी ३.५ करोड़" 
है। इसी प्रकार १६६१ के एक्ट के अनुसार [ण 076 थां॥69 [र0पा ९ वि6 
(०5) इनमें काम करने वालों की हालत को कोयले श्रौर मायका जैसा बनाया गया ।: 
३१. रेलवे के श्रमिकों से सम्बन्धित श्रधिनियम--रेलवे के सभी कारखाने १६२२ के 
आरखाना अधिनियम के अन्तर्गत आ्ाते हैं । भारत अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम सभा के प्रति 
श्पने परिनियत कत्तंव्पों को पूरा कर सका 4 इसके अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी, 
पके सप्ताह में ६० घण्टे से अ्रधिक काम न करेगा । ऐसा रेलवे कर्मचारी, जिसका 
काम स्थायी. नहीं है, ८४ घण्टे से अधिक काम नहीं करेगा । उपर्युक्त व्यवस्थाश्रों से 
तस्थायी छूट प्राप्त हो सकती है : (१) ऐसी कठिन परिस्थिति में जबकि रेलवे के 
गम में कोई भयंकर वाघा उपस्थित हो गई हो, (२) या कार्यभार अत्यन्त भ्रधिक हो 
*रन्तु ऐसी दक्षा में ग्रविक समय तक काम करने का वेतन मिलेगा। सप्ताह में 
उगातार २४ घण्टे का विश्राम आवश्यक था । इसमें कभी-कभी, उदाहरणार्थ उपर्युक्त 
परिस्थितियाँ आने पर, व्यक्तिक्रम हो सकता है। गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को रेलवे 
भम के तिरीक्षकों की नियुक्ति का अधिकार था, ताकि वह इस बात का पता लगा 
पके कि कानून की धाराओं का पालन हो रहा है या नहीं ॥ 
३९. सन्‌ १६२३ का श्रसिक क्षतिपुति कानून (संशोधित रूप में)--प्रायः सभी 
गार्चात्य देशों में इस बात को वैध स्थान प्राप्त हो गया है कि यदि श्रम के नियमित 
रह के बीच किसी कर्मचारी को कास करते समय किसी प्रकार की शारीरिक हानि 
टेप तो उसे क्षतिपूति दी जाए। भारत में क्षतिपूर्ति देने के विचार की प्रगति धीमी 
रही है। १६२३ के अधिनियम के पूर्व दुघंटना से मृत्यु हो | पर (58 कि दिल, 
इंघेटना अधिनियम (फेटल एक्सीडेण्ट्स एक्ट) के श्रन्तर्गंत शिफ्रीवता पर मुकदमा दौयिर, 
किया जा सकता था, परन्तु इस अधिनियम का शायद ही कभी प्रयोग किया गया 
हैं। इसके अतिरिक्त नियोक्‍ता का उत्तरदायित्व भी अ्रविश्चित था । 
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३३. सामाजिक बीमा--श्रौद्योगिक श्रमिक की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा का 
सिद्धान्त औद्योगिक हृष्टि से विकसित जमंनी और ब्रिटेन-जैसे सभो देक्षों में स्वीक।र 
किया गया है। इसमें श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों, जैसे वीमारी, वृत्तिहीनता, 
बृद्धावस्था आदि, से बचाने की व्यवस्था है । वम्बई की कांग्रेस सरकार ने सामाजिक 
बीमा के विकास की एक विस्तृत योजवा प्रस्तुत की तथा इस वात पर भी विचार 
किया कि बीमारी के समय में भी वेतन दिया जाए। यह इस आश्या से किया गया 
कि इससे बीमारी के वीमे का मार्ग प्रशस्त होगा ।* 
ह गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल ने १९४४ में एक श्रम जाँच समित्ति (लेबर इन- 
वेस्टिगेशन कमेटी) नियुक्त की । इसने ३६ उद्योगों की विस्तृत तथ्य-स्थापक जाँच की । 
इस समिति द्वारा प्राप्त तथ्यों ने नीति-निर्धारण को पुष्ट आधार प्रदान किया । 
सामाजिक बीमा की यौजनाश्रों के सम्बन्ध में विचारणीय महत्त्वपुर्ण बात यह है कि 
उद्योग इस प्रकार से पड़े हुए भार को कहाँ तक सह सकता है ? यह वाब्छनीय है 
कि सामाजिक वीमा की योजनाएँ अ्रन्य देशों की योजनाओ्रों के समान अ्रंशदायी हों 
और श्रमिक, नियोक्ता तथा सरकार तीनों ही अपना-श्रपना स्थायोचित भार 
चहन करें । 
श्रमिक राज्यीय बीमा अभ्रधिनियम (एम्प्लाईज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट), जोकि 
अप्रैल, १६४८ में पास किया गया, में इस वात की व्यवस्था है कि वीमारी श्रौर काम 
के समय लगी चोट श्रादि के सम्बन्ध में श्रनिवार्य राज्यीय बीमा हो तथा ४०० रु० 
माहवार से कम पाने वाली स्थ्रियों को प्रसूति-सहायता प्राप्त हो, चाहे वे हाथ का 
काम करती हों या वावूगीरी (वलर्की) । राज्य सरकारों को अस्पताल द्वारा देख-रेख 
और दवा का व्यय संभालना होगा। बीमारी के लिए तकद सहायता एक वर्ष में अ्रधिक- 
से-पधिक श्राठ सप्ताह मिलेगी । काम में लगने वाली चोट से उत्पन्त अयोग्यता के 
, समय श्रयोग्यता-सहायता (डिसेवलमेण्ट वेनीफिट) प्राप्त होगी। कुछ दक्षात्रों में विध- 
वाओं, पुत्रों और पुत्रियों को आश्रितों की सहायता' देने की भी व्यवस्था की गई है । 
१६५१ के संशोधन के अनुसार नियोवताश्नों का अंशदान उनके द्वारा दी जाने 
वाली कुल मज़दूरी का $%, निश्चित कर दिया तथा ३% इसके अ्लाबा निश्चित 
किया । इस प्रकार नियोक्ताओं का अंशदान अब १६% है । 
इस स्क्रीम को १०० से अधिक केन्द्रों में लागु किया गया है श्र १७ लाख 
मजदूरों को वीमा से लाभ पहुँचाया गया है । तीसरी योजना में ३० लाख मजदूरों को 
लाभ पहुँचेगा । ह 
३४, भारत में औद्योगिक झ्गड़ों का इतिहास--१६१७ से पहले भारत में हड़तालें 
प्रायः नहीं होती थीं। १६०४ में वम्बई में कई हड़तालें हुई, जिनका कारण विजली 
का प्रचार था, जिससे काम वहुत अधिक समय तक सम्भव था। १६१६-२० में जब 
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कर दी जाएँ। यद्यपि अनेक उद्योगों में अभूतपूर्व लाभ हुए परन्तु सामान्य रूप से 
श्रमिकों की दशा गिरती ही गई। हड़तालों का भूत सवार हो गया और देश में श्रम- 
असन्तोष की लहर सी श्रा गई । इसका कारण राजनीतिक एवं सामाजिक भी है और 
अंशत: साम्यवादियों की क्रियाएँ भी हैं, लेकिन प्रधान कारण कीमतों और मजदूरी के 
वीच की गहरी खाई ही है ।' 

३६, श्रौद्योगिक झगड़ों की रोक-धाम --श्रौद्योगिक भगड़ों को निपटाने के लिए स्थापित 

यन्त्र की विवेचना करने से पूर्व उन्हें रोकने के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना उचित 
होगा। इन्हें रोकने के लिए नियोक्ताओ्रों भौर श्रमिकों का हढ़ संगठन पहली आवश्यक 
वस्तु है। भारत में नियोक्ता प्रायः अ्रच्छी तरह संगठित हैं, लेकिन श्रमिकों की दशा 
ऐसी नहीं है, अतः मज़बूत श्रम-संघों की आ्रावश्यकता है। दोनों पक्षों के सुदृढ़ संघों 
(जो अपने-अ्रवने पक्ष के लिए अ्रच्छी तरह वोल सकते हैं) के निर्माण से यत्र-तत्र होने 
'वाली हड़तालें और काम-वन्दी रुक जाएगी | साथ ही हड़ताल करने के पहले ही माँगों 
की रूपरेखा तैयार हो जाएगी, न कि हड़ताल करने के वाद, जो भारतीय हड़ताल की 
प्रधांत विशेषता है। अहमदाबाद की कपड़े की मिलों के भगड़ों में मध्यस्थता करने के 
लिए एक स्थायी मध्यस्य परिपद्‌ (ग्रारवीट्रेशन बोड ) को स्थापना की गई है । 

श्रव हम झगड़ों को तय करने के लिए मध्यस्थता और समभौते के तरीकों की 
विवेचना करेंगे । १६१४-१८ के बाद हुए अनेक भगड़ों से उन्हें सुलकाने और जाँच 
करने के लिए उचित साधन की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। इस ओर सबसे पहला 
कदम मद्रास सरकार ने उठाया । १६२१ में बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त तथा १६२२ 
में वसत्रई सरकार द्वारा नियुक्त सम्रितियों ने बहुत अच्छा प्रारम्भिक काम किया और 
भाड़ों के. निवारण और मध्यस्थता के सम्बन्ध में विस्तृत सिफारिशों पेश कीं। भारत 
सरकार ने समस्या की अ्खिले भारतीयता पर जोर दिया । लेकिन श्रम संघ विल (ट्रेड 
वूनियन बिल) पास होने से पूर्व इसे अपंरिपक्व माना गया । श्रम संघ विल १६२६ में 
कानून बन गया और प्रगले वर्ष से लागू कर दिया गया । व्यापार-विश्रह श्रविनियम 
(ट्रेंड डिसप्पूट्स एक्ट) , जो १६२६ में. पास किया गया था और प्रारम्भ में केवल 
आगामी ४ वर्ष तक लागू रहता, १६३४ में स्थायी बना दिया गया । 
सन्‌ १६४० से भारत सरकार ने एक नवीन परामर्शदात्री संस्था को जन्म दिया 

' भर उसे पूणुंता प्रदान की॥ इसका नाम भारतीय श्रम सम्मेलन (तिदलीय श्रम 
सम्मेलन) था। . 

१. १६४८ में १६५७ को तुलना में ओ्रौद्योगिक कगड़ों की संख्या में कमी हुईं | १६५७ में श्रोदयोगिक 
भाड़ों की संख्या १६३० थी, जबकि १६५८ में १५२४ थी | इसके बावजूद भी मगड़ों से संबंधित 
च्यक्तियों की संख्या तथा काम के दिलों में काम से अलग रूने वालों की संख्या में ४.४ प्रतिशत 
. था २५१३ प्रतिशत की वृद्धि हुई | १६५८ के प्रथम अर्ड-वर्ष की तुलना में दूसरे अड -वर्ष में ओदो- 

गिक अशान्ति का जोर कम रहा | इसका कारण नियोक्ताओं तथा अ्रमिकों के संगठनों द्वारा अजुशासन- 
सम्बन्धी मर्यादाओं (कोड ऑफ़ डिसिप्लिस) को स्वीकार करना था | - 

३. ट्रिपा्टइट लेवर कॉन्फरेन्स । 


औद्योगिक श्रम ९७ 


जनोपयोगी सेवाग्रों के नियोक्‍्ता पूर्व-सुचना दिये बिना ही उन्हे स्वयं बन्द करते हैं तो 
उन्हें विशेष. दण्ड दिया जाता है (इनका दण्ड श्रधिक होता है) । भ्रपराव को प्रोत्साहन 
देने वालों को साधारण अपराधी संशोधन अधितियम (क्रिमिनल अमेण्डमेण्ट लॉ) 
के अनुसार सज़ा मिलेगी । (छ) श्रवेध हड़तालें--१६२७ के ब्रिटिश व्यापार विग्रह 
अधिनियम (ब्रिटिश ट्रेड डिसप्यूट्स एक्ट) के अनुसार अ्रवैध .हड़तालों के सम्बन्ध में 
प्रौर भी व्यवस्थाएँ हैं ।. ऐसी हड़ताल या मिल-बन्दी को श्रवैध करार दिया जाता है। 

इस- विधान के अनुसार नियोक्‍ता और श्रमिकों के संगठन का अ्रस्तित्व पहले 
से ही मान लिया जाता है। इसका उद्देश्य इस प्रकार के संगठन का विकास करना, 
यत्र-तत्र होने वाली हड़तालों को रोकना तथा इस बात में सहायता करना है कि माँगें 
हड़ताल: होने से पहले ही व्यवस्थित रूप धारण कर लें (न कि हड़ताल होने के 
बाद) । श्रधिनियम के अन्तर्गत सहानुभूति में की गई हड़तालें अवैध होंगी । इसके 
विपक्ष में कहा गया है कि सरकार इस श्राधार पर किसी भी हड़ताल को अ्रवेध 
घोषित कर सकती है । लेकिन इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि इंगलंण्ड की 
बिगुट हड़ताल; (ट्रिपल स्ट्राइक), (१६९२६) जैसी हड़तालें देश के लिए: घातक सिद्ध 
हो सकती. हैं । कानून. की अन्य धाराप्रों के समान इस धारा का भी केवल इसी आधार 
प्र विरोध नहीं. किया जा सकता. है. कि इसका दुरुपयोग हो सकता, है.। यह भी कहा 
गया है कि. हड़तालों-को अवैध-घोषित करने वाली, घाराएं श्रमिकों के आधारभूत अधि- 
कारों में हस्तक्षेप करती हैं और श्रम-संघ आन्दोलन का शैशव-काल में ही गला घोंट 
देंगी तथा मजदूरों के मन में श्रविश्वास उत्पन्न करेंगी । यह भी कहा जाता. है. कि 
अधिनियम में जनोप्रयोगी. सेवा्रों और श्रवैध हड़तालों से सम्बन्धित भाग अनावश्यक 
हैं । समाज-सुरक्षा, जैसे पानी की पूर्ति, प्रकाश तथा सफाई आदि, में एकाएक की गई 
हड़तालें पहले:से ही दण्ड-विधान (पीनल कोड). के अन्तर्गत दण्डनीग् हैं। साधारण 
जनोपयोगी सेवाओं में होने वाली हड़तालों (उदाहरण के लिए, डाक, तार टेलीफोन 
था रेलवे) के सस्वन्ध में इतनी-सख्ती न बरतनी चाहिए । 

अगस्त, १९६३७ से-लोकप्रिय: मन्त्रिमण्डलों- की: स्थापना: के बाद अधिनियम का 
प्रायः उपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से मद्रास प्रान्तः में। जाँच न्यायालय 
भोर समझौता: परिषद्‌ की. नियुक्ति-सम्वन्धी कार्यविधि भाराक्रान्त प्रतीत-हुई । परि- 
णशामस्वरूप- वम्बई की-सरकार ने. १६३४ में नवीन- अधिनियम पास: किया:। 

(२) श्रम-आझ्रायोग-ने सिफ़ारिश- की, थी कि: प्रत्येक प्रान्तीय सरकार समभौते के 
लिए एक-या एकाधिक- अ्रफसर रखे । मद्रास के-श्रमायुक्त, पंजाव: के-उद्योग-संचालक- 
मध्य प्रान्त के सांख्यिकीय: संचालक, सहायुवत और उद्योग-संचालक को: समभौता अफ़- 
सर के भ्रधिकार-दिये-गए हैं । 

(३) १६३४ का वम्बई व्यापार विग्रह समझौता अधिनियम (दि बॉम्बे ट्रेड 
डिसप्यूट्स कंसीलियेशन एक्ट)--इसमें एक श्रम-आ्रायुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था-भी 
की गई जो पदेन प्रधान समझभौताकार होता है। इसमें श्रमाधिकारी और सह-समभौता- 
कार की भी व्यवस्था थ. श्रमिकों के हितों की-रक्षा के लिए १६३४ में एक श्रम- 
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श्रावश्यकता से अधिक सख्त और कामगरों के हड़ताल घोषित करने के स्वतन्त्र अधिकार 
का विरोधी है | इसके विपरीत यह भी कहा जाता है कि यह हड़ताल करने के अ्रधि- 
कार को समाप्त नहीं करता बल्कि इसके उपयोग को तब तक टालता रहता है जब 
तक कि सभी शान्तिपूर्णा तरोके, जिनसे व्यापारिक विग्रह का समझौता किया जा 
सकता है, समाप्त न हो जाएँ । 

इस अधिनियम की दूसरी आलोचना यह है कि आन्तरिक संगठन के मूल्य 
को अ्रॉकने के लिए कुछ भी नहीं करता, जिससे श्रमिकों के सहयोग में बाघक मनो- 
वैज्ञानिक अन्तर दूर किये जा सकते हैं । इसका झ्राधारभूत विचार सामूहिक सौदे 
(कलेविटव वार्गेनिंग) का प्रचलन है, जिसमें एक ओर नियोक्ता और दूसरी ओर संगठित 
श्रमिक-समाज होता है। 

सन्‌ १६३६-४५ के युद्ध-काल में और भी कानूनी व्यवस्थाश्रों की आवश्यकता 
प्रतीत हुई, जो न केवल पर्याप्त रूप से लचीली ही हों वल्कि भगड़ों के समभौते के 
निश्चित उपाय भी प्रस्तुत करें । १९४२ में भारत सरकार द्वारा पास किये गए भारत- 
सुरक्षा-नियम ५१ अ' का यही मूल सिद्धान्त था । इससे श्रमिकों की हड़ताल करने की 
स्वतन्त्रता बहुत सीमित हो गई । १६४१ का आवश्यक सेवा (स्थापन) अ्रध्यादेश 
(असेंशियल सर्विसेज मेण्टिनेंस एक्ट) भी इसी प्रकार का था | इसका उद्देश्य श्रमिकों 
को सरकार द्वारा आवश्यक घोषित की गई सेवाओं को छोड़ने से रोकना था। 

(५) बम्बई श्रौद्योगिक सम्बन्ध श्धिनियम (१९४६) का उद्देश्य १६३८ के 
औद्योगिक विग्नह अ्रधिनियम को स्थानान्तरित करना हैं, जिसकी प्राय: सभी धाराएँ 
पू्व॑वत्‌ रखी गई हैं तथा कुछ नई घाराएँ भी जोड़ी गई हैं। अनुभव. से सिंद्ध हुझ्ना है 
कि मध्यस्थता तथा समभोतों और निर्णायों से पर्याप्त सफलता: मिली है तथा श्रमिकों 
को भी लाभ हुआ है । 

श्रोद्योगिक विग्रह अधिनियम (१६४७)--यदि समभौताकार मंत्रीपूर्णा ढंग से 
समभौता नहीं करा सकता तो मामला समभौता-परिषद्‌ के हाथ में चला जाता है, 
जिसमें एक स्वतन्त्र सभापति और दो से चार तक अन्य सदस्य होते हैं। यह आशा 
की जाती है कि परियद्‌ अपना काम दो महीने में समाप्त करेगी । यदि परिषद्‌ सम- 
'कौता कराने में सफल होती है तो यह समझौता छः महीने या दोनों दलों द्वारा स्त्रीकृत 
अवधि में से उस समय तक के लिए लागू किया जाता है जो श्रधिक लम्बा हो । इसमें 
एक जाँच-न्यायालय की नियुक्ति की भी व्यवस्था है जो कि संपि गए विवादास्पद 
प्रशव की छानवीन करता है। न्यायालय में एक या अधिक स्वतन्त्र व्यक्ति होते हैं । 
इसे उचित सरकार को अपनी जाँच छ: महीने के अन्दर देनी होती है। उच्च न्यायालय 
(हाईकोर्ट) के न्‍्यायाघीशों द्वारा निर्मित एक श्रौद्योगिक .मध्यस्थ न्यायालय (इण्डस्ट्रि- 
यल ट्रिब्यूनल) का निर्णय छः महीने यो दोनों पक्षों को मंजूर किसी अन्य अवधि--- 


२. देखिए, इण्डियन जनेल ऑफ़ इकनोंमिवस, कॉन्फरेन्स अंक, १६४०, में भी पी० एस० लोकनाथन 
का *इण्डस्ट्रियल? डिसप्यूट्स एएड लेक्िलेशन? नामक लेख | 
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समितियाँ-सी थीं जिनमें कुछ अफसर और कुछ चन्दा देने वाले सदस्य थे।' परिस्थिति 
धीरे-घीरे सुधर रही है। श्रान्दोलन की प्रारम्भिक दशा में आथिक कप्ट के एकमात्र 
सूत्र से श्रमिक बंधे रहते थे। यह वन्धचन श्राथिक स्थिति के सुधार के साथे ही कमज़ोर 
होता जाता था। वाद में श्रान्दोलन में शक्ति आाती गई । इसे १९२६ के श्रम-संघ 
अधिनियम द्वारा काफी वल मिला | भारत के व्यापार-संघ श्रान्दोलन को प्रारम्भ से 
ही एक अखिल भारतीय संस्था--अ्रखिले भारतीय श्रम संघ कांग्रेस (श्रॉल इण्डिया 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस)--का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके अधिवेशन १६२० से होते श्रा 
रहे हैं । 

१६४८ के श्रन्तिम तथा १६४९ के प्रारम्भिक महीनों में ट्रेंड यूनियन कांग्रेस 
से कितने ही संघ भ्रलग हो गए। ट्रेंड यूनियन कांग्रेस श्रव कम्यूंनिस्टों के अधिकार में 
है । इधर हाल में कांग्रेस के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुंए श्रहमदावादे में भी एक 
संघ बनाया गया । इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय श्रम-संघ कांग्रेस (इण्डियन नेशनल 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस) है श्रौर यह धीरे-धीरे शक्ति संग्रह कर रही है। श्री जेयप्रकाश 
नारायण के नेतृत्व में समाजवादियों ने हिन्दू मजदूर पंचायत्त नाम का एक शक्तिशाली 
संगठन बनाया है | 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की स्थापना से भारत में केन्द्रीय श्रम-संघ स्थापित 
होने में शीघ्रता हुई । जेनेवा सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति से 
भारतीय श्रम झ्रानदोलन पश्चिमी दुनिया के सम्पर्क में आ गया । 

१६४० में अखिल भारतीय श्रम संध कांग्रेस में कुल १६१ संघ थे तंथा इससे 
सम्बद्ध सदस्पों की संख्या ३५४४,५४१ थी । १६४६-४७ में रजिस्ट्रीशुदा श्रम-संघों की 
संख्या १,७२५ थी, जिनमें से €६८ ने अपना लेखा पेश किया । उनकी सदस्यता 
१,३३१,६६२ थी। स्त्रियों की सदस्यता कूल सदस्यता के ४ प्रतिशत से भी कम थी। 

१६५७-५८ में (जम्मू और काइ्मीर, मैसूर भर मनीपुर को छोड़कर) भारत में ६,६४४ 
श्रम-संघ थे । इनमें से ५,३१६ श्रम-संघों ने अ्रपन्रा लेखा प्रस्तुत किया । इनकी सदस्यता 

२५,६५,५१६ पुरुषों तथा ३,१०,५६४ स्त्रियों की है। ये सव संघ शक्ति झौर 
 सामर्थ्य में समान नहीं हैं। लगभग आधे संघ तो सरकारी नौकरियों से सम्बद्ध 
व्यक्तियों के थे । . 
३६, भारत में श्रम-श्रान्दोलस की कठिनाइयाँ--सवसे प्रधान कठिनाई भारतीय 
श्रमिकों की परिवर्तनशीलता है (देखिए, सेक्शन ३) | द्वितीय, वम्बई तथा कलकत्ता- 
जैसे उद्योग-केन्द्रों में काम करने वाले व्यक्तियों में इतनी विभिन्‍नता है कि वे अलग- 
अलग भाषाएँ बोलते हैं श्रौर इसलिए एक-दूसरे के प्रति आकृष्ट नहीं होते । जहाँ पर 
प्रवासी श्रमिकों की संख्या कम है, जैसे श्रहमेदावांद में, वहाँ व्यापार-संघे काफ़ी सुहृढ़ 
हैं । तीसरे, बहुत-से श्रमिक नियमित चंदा तथा संघ अनुशासन से भी घबराते हैं । 





२. देखिए, हर, पूर्वाधत, पृ० १०५ | 
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कचहूरो में (२) किसी भी रजिस्ट्रोशुदा श्रम-संघ के खिलाफ इस आधार पर भी कोई 
मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता कि कोई कर्मचारी व्यापारिक विग्रह को श्रग्रसर 
कर रहा है, जब तक कि यह न सांत्रित हो जाए कि वह संघ की कार्यकारिणी को 
बिना बताए या उसके प्रकट आदेशों के विरुद्ध काम कर रहा है। रजिस्ट्रीशुदा श्रम-. 
संघ सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कोप इकट्ठा कर 
सकता है किन्तु इसके लिए चन्दा पूर्णतथा ऐच्छिक होता है । १६६३ में श्रम संधों की 
संख्या २६२५ थी और सदस्यों की संख्या २२,०५,२१६ थी। 


औद्योगिक कल्याण! 


४१. कल्पाण-कार्य की प्रकृति--सरकार, श्रप्रिकों, नियोक्‍ताओं या सामाजिक 
संस्थाओं हारा ऐसे प्रयत्व किए जा सकते हैं । एक हृष्टिकोण से ऐसे प्रयत्नों को 
मानवता का कार्य कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य श्रौद्योगिक जनता का हित 
होता है । संकुचित और केवल उपयोगितावादी भ्रर्थ में तथाकथित कल्याण-करार्थो को 
कुशलता-कार्य भी कहा जा सकता है । इसका श्रमिक के शारीरिक स्वास्थ्य और' 
कुशलता पर सीघा प्रभाव पड़त्ता है न्‍ 
४२. कल्याण-कार्य का विभाजन--कल्याण-कार्य के दो प्रधान भाग हैं : (१) कार- 
खाने के अन्दर के कल्याण-कार्य तथा (२) कारखाने के बाहर के कल्याण-कार्य । जहाँ 
तक कारखाने के अन्दर काम की दक्ाग्रों के सुधारने का सवाल है, इसके विषय में 
सरकार, नियोक्ताग्रों तथा श्रन्य साधनों द्वारा किये गए प्रयत्नों का विवेचन अध्याय में 
पहले ही किया जा चुका है । 

. बीते युग के नियोक्ताग्नों की ओर से श्रमिक्रों के अवकाश का सदुपयोग करने 
के प्रश्न पर बहुत कम ध्यात दिया गया है । जो प्रयत्न किये गए वे औपधि-सम्बन्धी 
सहायता या शिक्षा भ्रौर आवास की सहायता के रूप में थे । वर्तमान समय में बढ़ती 
हुई श्रौद्योगिक अशान्ति के कारण इस पर अविकाधिक .ध्यान दिया जा रहा है । 
मई, १९६२६ में भारत सरकार ने सभी प्रान्तीय सरकारों से काम पर न होने के समय 
श्रमिकों की रंहने की दशा सुधारने के लिए किये गए प्रयत्नों के आँकड़े एकत्रित करने 
के लिए कहा | यंह जाँच अस्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के छठे सम्मेलन की सिफारिश पर 
को गई। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन ने विभिन्‍त सरकारों से इस बात की प्रा्थंना को 
कि वे श्रमिकों के खाली समय के उपयोग से सम्बन्धित अद्यतन सूचना दें । 

.. बम्बई के कुछ उदार नियोक्ताओओं द्वारा प्रदर्शित रुचि के अतिरिक्त कितने ही 
नियोक्ताओं ने अन्य झौद्योगिक केन्द्रों, विशेषकर नाग्रपुर,' मद्रास, जमशेदपुर श्ौर 
कानपुर, में श्रम-कल्याण-कार्य की योजनाएं प्रारंम्भ की है । वर्किधम कर्नाटक मिलों 





१. इस विपय पर अम-आयोग की रिपोर्ट का चौदहवों अध्याय देखिए | 


ग्रौद्योगिक श्रम !०ण्प्‌ 


'का कोमे प्रारम्भ किया है| प्रोन्‍्तीय सरकारों ने ऐसी ऐच्छिक योजनाश्रों को प्रोत्सा- 
'हिंत करने के लिए अपनी इच्छी प्रकट की । जून, १६२४ में भारत सरकार द्वारा 
'की गई अ्रन्य जाँचों से भी स्पप्ट हो गया कि बंगाल के तीन प्रधाव और संगठित 
उद्चोगों--जुंट, चाय भौर कोयला-- में प्रसवलकालीन लाभ की निश्चिचत योजनाएँ चालू 
'थीं। प्रोंसाम के चाय के बगीचों, श्रासाम-रेलवे तथा व्यापार कम्पनी, विहार और 
उड़ीसा की खानों और वेम्बई के कारखानों में भी इस प्रकार की योजनाएँ चल रही 
'थीं। इंनमें विभिन्‍न प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं, जैसे गर्भावस्‍था में कुछ समय की 
छुट्टी, दूंध तथा दूध पिलाने वाली बोतलों का निर्मुल्य विवरण । इन सबके भ्तिरिक्त 
वम्बई में प्रसूति-एह भी हैं। वम्बई सरकार द्वारा नियुक्त लेडी डॉक्टर बेन स ने अपनी 
अन्तिम रिपोर्ट में टाठो मिल-समूह द्वारा दी गई प्रसवकालीन सुविधाओं का रोचक 
“विवरण दिया है। कम-से-कम ११ महीने काम कर चुंकने वाली स्त्री को बच्चा पैदा 
“होने के एक महीने पहले भ्रौर एक महीने बाद की तनख्वाह भत्ते के रूप में दी जाती 
है, यदि वह किसी लेडी डॉक्टर द्वारा गर्भावस्‍था के श्राठ महीने पूरे होने का प्रमाण- 
'पत्र पेश करे और यह आंश्वांसन दे कि वह मजदूरी पर अन्यत्र काम न करेगी । 
१६३४ में संशोधित अधिनियम द्वारा बच्चा पैदा होने के चार सप्ताह तक 
काम केरेना अवैध घोषिंत किया गया । प्राठ आने प्रतिदिन के हिंसाव से प्रसवकालीन 
लाभ बच्चा पदों होने के चार सप्ताह पहले और वाद तक मिलेगा, वश्तें कि वह 
“नियोक्ता को इस बोल की सूचना देने की तिथि के नौ मंहीते पहले से काम कर रही 
: हो और सूचना देने के एक महीने वाद ही बच्चा पैदा होने को हो । यदि इस छुट्टी की 
श्रवधि में वह कहीं और काम करेगी तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा । १६३८ में यह 
'प्रधेनियम सभी श्रौद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियों पर लागू कर दिया 
गया । १६४४ में प्रसवकालीन लाभ अधिनियम मध्य प्रदेश में तथा १६५७ में केरल 
में भी पास किया गया । १६३५ में मद्रास में भी वम्बई-जैसा एक अधिनियम पाम् 
'किया गया, जिसमें १६४८ में संशोधन किया गया । आसाम का प्रधिनियम ही कार- 
'खानों और चाय के बगीचों, दोनों में लागू होता है। शेप सभी भ्रधितियम केवल 
कारखानों पर ही लागू होते हैं । सभी प्रसवकालीन लाभ विधानों के आधारभूत 
'पिद्धान्त एक ही हैं, श्र्थात्‌ बच्चा पैदा होने के कुछ समय पुर्व भर पश्चात्‌ स्त्रियों 
को नकद श्राथिक सहायता दी जाए, प्रसव के वाद उन्हें अनिवाय रूप से कुछ समय 
तक विश्राम करने दिया जाए और यदि वे बच्चा पँदा होने की सूचना देती हैं तो 
'पहले भी करने दिया जाए। सभी अधिनियमों में लाभ मिलने के लिए एक निश्चित 
अवधि की नौकरी या काम भ्रावश्यक है | 
(४) श्रामोद-प्रभोद--आमोद-प्रमोद का महत्त्व स्वयं इतना स्पस्ट है कि उस 
पर विशेष बल देने की भ्रावश्यकता नहीं है । श्रमिकों के नीरस जीवन में थोड़ी भी 
हरियाली लाने वाली कोई भी चीज स्वागत योग्य है। श्रमिक को ऐसे काम में 
लगाना झावश्यक है ताकि उसका फालतू समय गराबखोरी श्रौर नशे में व्यतीत न 
दो तथा ओ्रौद्योगिक केन्द्रों में भौद्योगिक काम के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाए श्रौर 
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१. राष्ट्रीय श्रय के अनुमाव : दादाभाई नोरोजी का अनुमान--दादाभाई नौरोजी ने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पॉँवर्टी एण्ड दी ब्रिटिश रूल इन इण्डिया में पहली बार भारत 
की राष्ट्रीय श्राय आँकने का गम्भीर प्रयास किया । यह अनुमान १५६७-७० के सर- 
कारी झँकड़ों पर आधारित है । डॉ० नौरोजी ने जिन सिद्धान्तों का अनुसरण किया, 
उनकी व्याख्या वह निम्न छाब्दों में करते. हैं--“मैंने प्रान्त की एक या दो मुख्य उत्प- 
त्तियों को उस प्रान्त की कुल उत्पत्ति का प्रतिनिधि मान लिया है । मैंने प्रत्येक जिले 
की जोती जाने वाली सम्पूर्ण भूमि, प्रति एकड़ उत्पादन एवं उसके मूल्य को लिया है; 
अ्रव साधारण गुणा श्र जोड़ से कुल उत्पादन की मात्रा शौर मूल्य मालुम हो जाता 
है । इससे प्रति एकड़ औसत उत्पादन और सम्पूर्ण उत्पादन का सूल्य भी सही-सही 
मालूम हो जाता है ।” इस आ्राधार पर काम करते हुए वह इस परिणाम पर पहुँचे कि 
क्ृषि-उत्पादन का कुल मूल्य २७७,०००,००० पौंड है। इसमें से ६%, वह बीज के 
लिए घटा देते हैं । इसके वाद २६०;०००,००० पौंड बचा | नमक, श्रफीम, कोयला 
और व्यापार में होने वाले लाभ का मूल्य प्राय: १७,०००,००० पॉंड, निर्मित वस्तुश्रों 
का मूल्य १५,०००,००० पौंड,-लगभग इतना ही मछली, दूध, गोश्त इत्यादि का मूल्य 
तथा ३०,०००,००० पौंड गअ्रन्य बातों के लिए रख लेमे पर इन सबका योग 
३४०,०००,००० पॉौंड होता है। जनसंख्या को १७०,०००,००० मानने पर ब्रिटिश 
भारत की प्रति व्यक्ति वाषिक आय ४० शिलिंग या २० रुपये हुई । जेल में दी जाते 
वाली खुराक और प्रवासी कुलियों को दिये जाने . वाले राशन के श्राघार पर वह इस 
नतीजे पर पहुँचे कि यह केवल जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक श्राय---३४ रु०--से 
भी कम है | “चू कि राष्ट्रीय आय दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त 
नहीं थी, अतएव देश की उत्पादक पूंजी घीरे-धीरे प्रतिवर्ष व्यय होती गई और देश 
की बढ़ती गरीबी के साथ उत्पादन-शक्ति का क्वास होता गया ।” 
डॉ० वी० के० श्रार० वी० राव का मत है कि. दूध, मछलियाँ तथा मांस के 
सम्बन्ध में दादाभाई नौरोजी का अनुमान कम है । दूध, मांस और मछलियों का 
उत्पादन कृषि का चतुर्थाश- है। इस प्रकार इन साधनों से प्राप्त आय ६४० लाख पौंड 
होगी न कि १५० लाख पौंड । उद्योगों पर अवलम्बित - जनसंख्या क्ृपि-जनसंख्या के 
६५% से ब्रधिक है तथा कृपि-जनसंख्या की तुलना में श्रौद्योगिक श्रमिकों की आय भी 
अपेक्षाकृत अधिक है। अतएव निर्माणों से प्राप्त आय १५० लाख पौंड के बजाय 
६०० लाख पौंड-होनी चाहिए । इसी प्रकार प्रशासन, परिवहन, पेशों झौर गृह-सेवकों 
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उतकी पारिश्नमिक दर से गुणा करके प्राप्त की गई । तृतीय वर्ग में सरकारी नौकरों 
कै लिए सरकारी ग्रनुमान (सिविल एस्टिमेट्स) और पेशेवर लोगों के लिए आय-कर 
को प्रयोग में लाया गया । इस आधार पर अटकिसन से अनुमान लगाया कि १८०७५ 
में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय ३०.५ रु० तथा १८६५ में ३६-४५ रु० थी। इनमें से 
वीज, घिसाव आदि के लिए कुछ नहीं घटाया गया। इस प्रकार प्रन्तिम परिणाम 
में प्रतिरंजन का दोप आ गया और डॉ० राव ने इसमें सुधार करना आवश्यक समझा 
पैथा अनुमान को ३६ रु० ८ ञ्नाने से घटाकर ३१ रु० ८ आ० कर दिया ।' 
रे. वाडिया और जोशी का श्रतुमान--१६१३-१४ की राष्ट्रीय आय का अनुमान 
श्री पी० ए० वाडिया और श्री जी० एन० जोशी ने लगाया है। हम उनकी जाँच का 
परिणाम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं। कृषि-उत्पादन का मूल्य १०,७२,६६,६३,२८२ २० 
रखा गया । इसमें से वीज और खाद के लिए प्रतिशत घटाया गया । श्रतएवं वास्तविक 
कषि-पआय ८,५८,३६,६४,६२६ रु० हुई । खनिज पदार्थों का मुल्य १४,४०,६५,००० 
९० भ्रनुमात किया गया । इसमें २० प्रतिशत घिसाव और मज़दूरी से सम्बन्धित खनन 
की.व्यय घटाया गया । (गणना में ग्रागे खनिज-उत्पादन निर्माण (मेनूफेक्चस) में जोड़ 
लिया गया है ।) इस तरह वास्तविक मूल्यांकन ११,५२,७६,००० रु० हुमा । जहाँ 
तक निमित वस्तुओं (मेनूफेक्चर्स) के मुल्य-निर्धारण का प्रइ्न है, इसे कच्चे माल का 
₹ अर्थात्‌ २० प्रतिशत माता गया। इसका मूल्य (२०४,७६,६५,०००-:-४)-- 
४०, ६५,३३,००० रु० हुआ। लेखकगरा ऊपर बतायी गई पद्धतियों से इस कुल आय में 
से कई चीज़ें घटाकर निम्न आलेख प्रस्तुत करते हैं जो कि १६१३-१४ की कुल राष्ट्रीय 
आय में से घटाई गई राशि प्रदर्शित करता है--- 


(१). गृह-व्यय 5 २००,००,००० पौण्ड 
(२) सरकार की. ओर से विदेशी पूंजी का विनियोग.._ ८०,००,००० पौण्ड 
(३) भारत में लगी विदेशी पूंजी पर लाभ ३६०,००,००० पौण्ड 
(४) भारत में नई विदेशी पूंजी का.विनियोग ५०,००,०००'* पौण्ड 

(५) सरकारी अफसरों, यूरोपीय नौकरों आदि द्वारा 
भारत से बाहर भेजा जाने वाला द्रव्य, १००,००,००० पौण्ड 


८२०,००,००० पौण्ड 

5 - न्॑ूै१२३,००,००,००० ० 
“इस आय को ब्रिटिश भारत की जनसंख्या में विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति 
पष्ट्रीय झ्ाय ४४ रु० ५ श्रा० ६ पा० झाती है १६११ की जनगणना के अनुसार 
ब्रिदिश भारत की जनसंख्या २४,४१,८६,७१६ थी । इसमें तीन वर्ष की सम्भावित वृद्धि 





कर आम अल नकिली हिल 
5* पते एदघुत, ए० २८-2६ | 
६. 'दि बेल्थ ऑफ इस्डिया?, ए० ६७-११२ | हे ५ 
३. व।उली रावट्सन की रिपोर्ट के लेखकों का कहना है कि इस मद का मूल्य दो वार घणया 


५३ 


गयाह। 
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६. वी० के० शार० वी० राव का अनुसान--डॉ० राव ने १६३१-३२ के लिए राष्ट्रीय 
आय का प्ननुमान लगाया है। उनके अनुसार वास्तविक आय (ब्रिटिश भारत की ) 
१,६०,००० लाख और १,८५०,००० लाख २० के वीच है और प्रति व्यक्ति आय ६५ 
रु० । इसमें मूल-संशोधन कें लिए ६% जोड़ा या घटाया जा सकता है। नीचे की 
सारणी में विस्तृत वर्णन दिया गया है-- 





, मूल्य दस लाख | भूल की सीमा, 





। रुपयों में.| प्रतिशत 

20 नज लत पक लकर डक परम न हम 2 अकिक नजर जल मडक+ न तक भन बे कपल स्थल लक सन लनकस 33 जम० 5 
क्षपि-उत्पादन का मूल्य २,६२७ ब््् 
पु ! रा २,६८३ | ज्ू६० 
मछली और शिकार १२० | ह॑ऋ२० 
जंगल के उत्पादन ६२ न- 
खनिज 2 १८० कि 
श्राय-कर पर लगी हुई आय २,१६१ ना: 
” से मुक्त आय (उद्योगों में लगे श्रमिकों की) २,१०० | ++१७ 
2 72 7? ? रेलबे, पोस्ट, टेलीग्राफ ५६० न+ 
व्यापार में लगे लोगों की आयकर से मुक्त आय १,१३३ | 5१५ 
शिक्षा इत्यादि में? ! 7 ह ४१६ | १५ 

रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ को छोड़कर परिवहन में 

लगे लोगों की आयकर से मुक्त आय रप३ई | ऋ॑ू२० 
गृह-सेवाप्रों में लगे श्रमिकों का आय-कर ३२५ २० 
विविघ्र मदों से मुक्त आय ७८० | 5-१० 
योग | १६,८६० | न्‍॑ू ६ 








डॉ० राव अपने श्रनुमान को इस आधार पर श्रधिक सही बताते हैं कि उन्होंने 
प्राप्प आँकड़ों को मांस, दूध की उत्पत्ति, उद्योग में लगे हुए लोगों की श्राय, स्थानीय 
अधिकारियों की सेवाग्नों इत्यादि के सम्बन्ध में की गई तद्थे (एड हॉक) जांचों हारा 
पूर्ण किया है ।' प 
७. ईस्टर्ने इकनामिस्द का श्रनुमात--ईस्ट इकनामिस्ट ने अपने वायिक श्रंक (३१ 
दिसम्बर, १६४८) में १६३६-४० से १६४७-४८ के लिए राष्ट्रीय भ्राय के सम्बन्ध में 
निम्न संख्याएँ दीं--- 


१. भिटिश भारत की राष्ट्रीय आय (१६ ३२०३२), धृ० ४ भौर १८५-६ | 
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समय हमें शाह-खंवबाटा की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना पड़ेगा, क्योकि ब्विटिश भारत 
रियासतों की. श्रपेक्षा थोड़ा श्रधिक घनी और आञथिक दृष्टि से विकसित है । हमें 
अपनायी गई पद्धतियों से उत्पन्त अन्तर भी ध्यान में रखना होगा। जैसा कि हम 
देख चुके हैं, शिराज़ कुछ भी नहीं घटाते जबकि अन्य गरानाश्रों में थोड़ा-बहुत 
घटाया गया है। राष्ट्रीय श्राय के तत्त्वों के सम्बन्ध में भी मतभेद है, जबकि शिराज्ष 
पेशों में हुई ग्रामदनी को जोड़ता है अन्य गरानाएँ ऐसा नहीं करतीं ।* अतएव विभिन्‍न 
अँनुमानों की तुलबा करते समय हमें दी गई वास्तविक संख्याश्रों को ध्यान में न रखकर 
उंन संख्याश्रों को ध्यान में रखना चाहिए जो सबके द्वारा एक ही पद्धति प्रपनाने पर 
होतीं.। एक और ध्यान देने की वात यह है कि बाद की गणानाएंँ अधिक वैज्ञानिक 
आधार पर हैं । जसा कि शिराज़् ने कहा है, यदि उसके विस्तत तरीके के स्थान पर 
पुरानी पद्धति का अनुसरण किया जाए तो कृषि श्रौर अन्य पेजों से होने वाली आय 
का मूल्य काफ़ी कम होगा । 

इन गणनाओं से आ्थिक समृद्धि के सम्बन्ध में परिणाम निकालते समय भी 
काफ़ी सावधानी से काम लेना होगा । यहाँ केवल प्रति व्यक्ति श्रौसत आय को ही 
ध्यांन में महीं रखना होगा बल्कि राष्ट्रीय झ्राय किन अंगों से मिलकर बनी है इसका 
भी घ्यान रखना' होगा । भारत-जसे देश के लिए यह महत्त्वपुर्ण होगा कि आय का 
कितना 'भाग 'खाद्य-सामग्री के रूप में है, क्योंकि यदि खाद्य-सामग्री जैसी जीवन की 
आवश्यकताश्रों में कमी है तो अन्य प्रकार की आय में वृद्धि उतने महत्त्व की नहीं 
होगी । : यदि सेवाओं को राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत लेना है तो यह ध्यान रखना होगा 
कि क्या हमारी परतन्त्रता के युग में कुछ सेवाश्रों का बहुत बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यःकन 
नहीं किया जाता था ? 

कभी-कभी तो दरिद्रता की तसवीर इसलिए बढ़ा चढ़ाकर खींच दी जाती है 

कि वे समभते हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय एक झ्रौसत कुद्रम्व की श्राय का प्रति- 
निधित्व करती है । यदि हम जनता .को जरूरत से ज़्यादा खुशहाल समभते हैं तो हम 
इसरी दिल्ला में गलती करते हैं, क्योंकि ऐसा करने में हम यह भूल जाते हैं कि आय 
का वितरण असमान है। कुछ लोगों की आय झौसत से बहुत ज़्यादा और बहुतों की 
श्रीतत से बहुत कम है । विद्धत्तापूर्ण पेशों और जमींदारियों में अ्रपेक्षाकृत श्रधिक झ्ाय 
है। छोटे-मोटे व्यापारियों की आय मध्यम श्रेणी की है। नगरों में आधी श्राय आवादी 
के दशमांश लोगों के हाथ में है। पढ़े-लिखे, प्रेशे वाले तथा बड़े-बड़े ज़मींदारों की 
आमदनी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे लोगों का ३८%, जिनकी आय २,००० रु० से ज़्यादां 
है, कुल आराय के १७% का अधिकारी है, जबकि १% व्यक्तियों के पास कुल आय 


का १००७ है । 
शाह और खम्वादा की गणना के अनुसार १ प्रतिशत या आश्रितों को 


"कब नकरक+म 00०५० 2 ०००५०२६७.२०-३२०८७ है क 
१. शिराज़ अपने खास अनुमान में खुले सेवाओं को शामिल नहीं करता, लेकिन अपनी 
गर-झषीय आय की जाँच एक तालिका द्वारा करता है. जिसमें सेवार्ट सम्मिलित हैं | 
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की यह पहली गहन जाँच थी तथा इसमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा है ।! इन सब 
-जाँचों से भारतीयों की आथिक दशा के सम्बन्ध में उपयुक्त निष्कर्षो की पुष्टि होती 
है। 
११. क्या भारतीय दरिद्रता घट रही है 7--घोर निर्धतता को एक निधिवाद सत्य 
के रूप में स्वीकार करने पर प्रश्न यह उठता है कि यह घट रही है या बढ़ रही है या 
स्थिर है। अब दरिद्रता केवल कुछ प्रारम्भिक आवश्यकताम्रों की अतृप्ति ही नहीं 
बल्कि इस युग की नवीनतम वस्तुओं में भाग न पा सकने का नाम हो गया है। हालाँकि 
ग्राज पाइचात्य देशों में पचास साल पहले की अपेक्षा जनता को शअश्रच्छा भोजन, कपड़े 
और मकान प्राप्त हैं, किन्तु उसका असंतोष पहले से कहीं तीन्न है । कुछ लोगों के मता- 
नुसार भारत में भी वैसा ही परिवरतेन हो रहा है और असन्‍्तोष आधिक अवस्था में 
सुधार का परिणाम है। ऊपर दिये गए विविध अनुमान अपनी श्रपुूर्णाता के बावजुद 
इतनी बात तो स्पष्ट करते ही हैं कि भारत की आर्थिक श्रवस्था की गति सुधार की. 
ओर है | इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि भारतीय औद्योगिक तथा कृषि 
श्रमिक की भावना में एक प्रकार की स्वच्छन्दता के दर्शन होते हैं। १९३६-४५ के 
युद्ध-काल के पूर्व इस पर भी विश्वास किया जा सकता था कि भारत में प्रति व्यक्ति 
भोजन और कपड़े के उपयोग की मात्रा बढ़ रही है । सरकारी अधिकारियों का निरिचत 
मत था कि देश की श्राथिक दशा सुधर रही है, जैसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट हो 
जाएगा---“जहाँ तक साधारण कसौटी का उपयोग किया जा सकता है यह कहा जा. 
सकता है कि भारतीय भू-धारक, व्यापारी, रैयत और दस्तकार की दशा भरा से पचास 
चप॑ पूर्व की अपेक्षा सुधरी हुई है । वह चीनी, नमक, तम्बाकू तथा श्रायांत-विलासि- 
ताभ्रों (इम्पोर्टेंड लक्सरीज़) का पहले की पीढ़ी की तुलना में श्रधिक मात्रा में उपभोग 
कर रहा है | जहाँ घर-घर जाँच की गई है वहाँ पता चला है कि साधारण ग्रामीण 
अपने पिता की श्रपेक्षा श्रच्छा खाना खाता और अच्छे कपड़े पहनता है। पीतल या 
अन्य धातु के वरतनों ने पुराने मिट्टी के वेरतनों का स्थान ले लिया है और उसके घर. 
में पहले की अपेक्षा अधिक कपड़े हैं । ”' इस प्रकार की तसवीर की सत्यता पर गैर- 
सरकारी लोगों ने मतभेद और कुछ छोटी-छोटी बातों पर तो खुले आ्राम सन्देह प्रकट 
किया । उदाहरण के लिए, ग्रामोर्यों का अधिक भोजन स्वत से स्वीकृति न पा सका । 
अन्य बातों के साथ यह बताया -गया कि विशेषकर कस्बों के समीप के गाँवों का आहार- 
स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। दूध का, जो कि एक शाकाहार-प्रधान देश में प्रधान खाद्य 
है, नितान्त अभाव होता जा रहा है और उसी उपयोगिता के आहार-रूप में और कोई 


१. देखिए, कपास उगाने वालों की आर्थिक एवं विक्रय में की गई आठ जॉँचों पर साधारण रिपो०, 
शरण)... ' 

२. रिजल्ट्स ऑफ़ इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन इन दि पार्ट फिफ्टी ईअसे?, १३०६, पृ० २६ | एलु० 
सी० ८० त्राउल्स द्वारा 'इकनामिक डेवलपमेण्ट ऑफ़ दि ब्रिटिश ओवरसीज एम्पाइर? में उद्धृत 
(१७६३-१६ १४) भाग १, ए० रेप | 
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ज़रा भी सहायता नहीं मिलती, इससे यह प्राय: व्यावहारिक असम्भावना का रूप धारण 
कर लेता है | इंगलेण्ड या श्रेन्य देशों में उत्पादन, पारिश्र मिक एवं कीमतों के आँकड़े 
व्यक्तियों को अनुसूचियाँ वाँटकर एकत्र किये जाते हैं जो भरकर निश्चित समय में 
लोटा देते हैं। व॑ंतनिक कमंचारियों की अपेक्षा यह श्रधिक सत्य और कम व्ययसाध्य 
होता है। व्यक्तिगत संस्थाग्रों से भी बड़ी सहायता मिल जाती है। इस प्रकार की 
संस्थाएँ भारत में नहीं हैं ! 
१३, बाउली-राबंसन जाँच--नवम्बर, १६३३ में भारत सरकार ने प्रो० ए० एल० 
बाउली (लन्दन स्कूल शव इकनामिक्स) और मि० डी० एच० रावटंसन (केम्ब्निज़ में 
इकनामिकस के प्राध्यापक) को अधिक सही और व्यापक आँकड़े इकट्ठा करने तथा उत्पा- 
दन-गरादा करने की व्यावहारिकता पर परामर्श देने के लिए नियुक्त किया । इनके 
साथ ही तीन भारतीय श्रथंशास्त्रियों ने भी काम किया और इन लोगों के सम्मिलित 
प्रयत्त के फलस्वरूप १६३४ में एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसका नाम था 
भारत की आथिक गणना की योजना” (ए स्क्रीम फॉर एन इकनामिकस सेन्सस श्रॉफ़ 
इण्डिया) । संक्षेप में उसको नीचे दिया जाता है--- 
१४. (१) शाँकड़े संकलित करने का संकलन--केन्द्रीय कार्यकारिणी की श्राथिक 
समिति से संलग्न एक स्थायी आ्थिक कर्मचारी-वर्ग नियुक्त किया जाए, जिसमें चार 
सदस्य हों । पुराना सदस्य कार्यकारिणी की श्राथिक समिति के सचिव का काम करेगा 
और यह झाथिक समिति के प्रति सम्पूर्ण आथिक सूचना के संगठन कार्य के लिए उत्तर- 
दायी होगा । इस प्रकार वह अत्यावश्यक प्रश्नों पर, जैसे-जैसे वे सामने आएँगे, रिपोर्ट 
करेगा । सांख्यिकी संचालक को सूचना का प्रमुख अंग तथा सदस्य होने के अतिरिक्त 
ओऔर भी कार्य करने पड़ते थे---(१) जनगणना कराना, (२) उत्पादन-गणना कराना, 
(३) केन्द्रीय आँकड़ों का संयोजन और (४) प्रान्तीय आँकड़ों का संयोजन । इस कार्य 
में उसकी सहायता करने के लिए वारिज्य यूचना विभाग की सांल्यिकीय शाखा उसके 
अधीन कर दी जाएगी और उसके कुछ स्थायी सदस्य भी बढ़ा दिए जाएँगे । 'वारिज्य 
सूचना विभाग”, जो केवल व्यावसायिक दुनिया की जाँच-पड़ताल का जवाब में लगा 
रहता है, वारिज्य-विभाग का एक अंग हो जाएगा ।. 
उत्पादन-गणना हर पाँचवें वर्ष होनी चाहिए। एक स्थायी सांख्यिकीय विभाग 
गणना की तैयारी तथा उसके परिणामों का विश्लेपण करेगा और उसे प्राय: सर्देव 
कायें-लग्न रहना पड़ेगा तथा दसवर्पीय जनगणना की अवस्था पर उसे थोड़ा-सा और 
बढ़ा दिया जाएगा। वर्गीकरण में एकता लाने के लिए सांख्यिकीय संचालक को श्रन्य 
विभागों में आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से सलाह ले सकने का 
अधिकार होना चाहिए । इससे साधारण उपयोग के लिए आँकड़े प्राप्त होंगे और 
विभाग के कार्य के लिए भी आवश्यक आँकड़े एकत्र रहेंगे। उसे सांख्यिकीय सारांश 
(स्टेटिस्टिकल एब्सट्रेक्ट) प्रकाशित करने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। हर 
आान्त में पूरे समय तक काम करने वाले सांख्यशास्त्री होंगे । प्रशासनात्मक आवश्यक- 
ताझों को ध्यान में रखते हुए उन्हें यथासम्भव स्वतन्त्रता मिलेगी तथा उसकी सेवाएँ हर 
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' ज़रा भी सहायता नहीं मिलती, इससे यह प्रायः व्यावहारिक असम्भावना का रूप घारण 
कर लेता है | इंगलैण्ड या ग्रंन्य देशों में उत्पादन, पारिश्र सिक एवं कीमतों के आँकड़े 
व्यक्तियों को अनुसूचियाँ वाॉटकर एकत्र किये जाते हैं जो भरकर निश्चित समय में 
लौटा देते हैं। वंतमिक कर्मचारियों की अपेक्षा यह अधिक सत्य और कम व्ययसाध्य 
होता है। व्यक्तिगत संस्थाओ्रों से भी वड़ी सहायता मिल जाती है। इस प्रकार की 
संस्थाएँ भारत में नहीं हैं । 

१३. बाउली-राबटंसन जाँच--नवम्बर, १६३३ में भारत सरकार ने प्रो० ए० एल० 
वाउली (लन्दन स्कूल श्रॉव इकना मिक्स) श्र मि० डी० एच० रावट्टंसन (केम्क्निज्ञ में 
इकनामिकस के प्राध्यापक) को अधिक सही और व्यापक आँकड़े इकट्ठा करने तथा उत्पा- 
दन-गणदा करने की व्यावह्ारिकता पर परामर्श देने के लिए नियुक्त किया । इनके 
साथ ही तीन भारतीय श्रर्थशास्त्रियों ने भी काम किया और इन लोगों के सम्मिलित 
प्रयत्त के फलस्वरूप १६३४ में एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसका नाम था 
“भारत की आथिक गणना की योजना” (ए स्क्रीम फॉर एन इकनामिवस सेन्सस आझ्ॉफ़ 
इण्डिया) । संक्षेप में उसको नीचे दिया जाता है--- 
१४. (१) झँकड़े संकलित करने का संकलन--केन्द्रीय कार्यकारिणी की आथिक 
समिति से संलग्न एक स्थायी आथिक कमंचारी-वर्ग नियुक्त किया जाए, जिसमें चार 
सदस्य हों । पुराना सदस्य कार्यकारिणी की आशिक समिति के सचिव का काम करेगा 
और यह आर्थिक समिति के प्रति सम्पूर्ण झ्राथिक सूचना के संगठन कार्य के लिए उत्तर- 
दायी होगा । इस प्रकार वह अत्यावश्यक प्रश्नों पर, जैसे-जैसे वे सामने आएँगे, रिपोर्ट 
करेगा। सांख्यिकी संचालक को सूचना का प्रमुख अंग तथा सदस्य होने के अतिरिक्त 
ओर भी कार्य करने पड़ते थे---(१) जनगणना कराना, (२) उत्पादन-गणझाना कराना, 
(३) केन्द्रीय आँकड़ों का संयोजन और (४) प्रान्तीय आँकड़ों का संयोजन । इस कार्य 
में उसकी सहायता करने के लिए वारिज्य सूचना विभाग की सांख्यिकीय शाखा उसके 
अधीन कर दी जाएगी और उसके कुछ स्थायी सदस्य भी बढ़ा दिए जाएँगे । 'वारिएज्य 
सूचना विभाग”, जो केवल व्यावसायिक दुनिया की जाँच-पड़ताल का जबाब में लगा 
रहता है, वारिज्य-विभाग का एक अंग हो जाएगा ।. 

उत्पादन-गणना हर पाँचवें वर्ष होनी चाहिए। एक स्थायी सांख्यिकीय विभाग 
गणना की तेयारी तथा उसके परिणामों का विद्लेपण करेगा और उसे प्राय: सदेव 
काये-लग्न रहना पड़ेगा तथा दसवर्पीय जनगणना की अवस्था पर उसे थोड़ा-सा और 
बढ़ा दिया जाएगा । वर्गीकरण में एकता लाने के लिए सांख्यिकीय संचालक को अन्य 
विभागों में आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से सलाह ले सकने का 
अधिकार होना चाहिए। इससे साधारण उपयोग के लिए आँकड़े प्राप्त होंगे और 
विभाग के कार्य के लिए भी आवश्यक आँकड़े एकत्र- रहेंगे। उसे सांख्यिकीय सारांश 
(स्टेटिस्टिकल एव्सट्रेक्ट) प्रकाशित करने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। हर 
श्ान्त में पूरे समय तक काम करने वाले सांख्यशास्त्री होंगे । प्रशासनात्मक आवश्यक- 
ताओ्रों को ध्यान में रखते हुए उन्हें यथासम्भव स्वतन्त्रता मिलेगी तथा उसकी सेवाएँ हर 
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हिस्पा बहुत अधिक है--प्रौर वह हिस्सा जोकि स्थानीय सेवाश्नों से बदला जाता है, 
इनका भी मूल्यांकन होना चाहिए । यह मूल्यांकन स्थानीय मूल्य में ही होता चाहिए, 
न कि दूर के बाजारों के फुटकर मूल्य पर, जिसमें उठाने, ले जाने आदि की मजदूरी 
भी शामिल रहती है जोकि स्थानीय मूल्य में नहीं होती । 

(३,६) यह आवश्यक है क्योंकि जिस योग की हमें खोज है वह उपभोकताश्रों 
के विनिमय-मूल्य का कुल जोड़ 

(४,५,१०) यह आसानी से देखा जा सकता है क्रि जब भारत सरकार रेलवे 
निर्माण के लिए इंगलैण्ड से ऋण लेती है तो जिन प्रतिभूतियों का ग्रायात होता 
वे इंगलैण्ड के विनियोक्ताश्रों की वास्तविक आय का एक भाग होती हैं, ठीक उसी 
प्रकार जैसे भारतीय चाय का आयात वास्तविक आय का भाग है। 

(६) (१) सरलता के लिए यह मान लिया जाता है कि सरकारी नौकरों 
की सेवाएँ जनता को सीधा लाभ पहुँचाती हैं और उपयोगी हैं। श्रतएव वे वास्तविक 
राष्ट्रीय आय का एक अंग हैं। इनके मूल्यांकन में पेंशन-अधिकारों को भी शामिल्र कर 
लेना चाहिए । 

राष्ट्रीय आय निकालने के लिए उत्पादन- गणना-विधि दोनों विधियों में अधिक 
आधारभूत है । दूसरी घिधि (आय-गरणाना) के परिणाम उपर्यक्त विधि के परिणामों 
से मिल सकें, इसके लिए कुछ सावधानियाँ वरतनी पड़ेंगी । 

(१) स्वयं उपयुक्त वस्पुओं तथा वस्तु-रूप में प्राप्त आय को गणाना में शामिल 
करना होगा । इसकी कीमत उत्पादन के स्थान की कीमत के अनुसार लगानी होगी । 
इसी प्रकार जिन घरों में लोग रहते हैं--चाहे वे उसके मकान-मालिक ही क्‍यों न 
हों--उसका भी वाषिक मूल्य लगाना होगा । 

(२) सब प्रकार के व्याज, चाहे वे उपभोग के लिए लिये गए ऋण पर ही 
क्यों न दिये गए हों, व्यक्ति की आय में से घटाने होंगे । 

(३) इसके अतिरिक्त हर एक व्यक्ति की आय, जिसमें सरकारी नौकरों की 
पेंशनें और सरकारी ऋरा पर ब्याज ज्यों-की-त्यों शामिल करनी होंगी, अर्थात्‌ इन्हें 
कर देने से पूर्व शामिल करना होगा । कर में मालगरुज़ारी भी शामिल है । सरकारी 
नौकरों की आय में उस वर्ष के पेंशन के अधिकार भी जोड़ लेने चाहिएँ । इस प्रकार 
के योग में कम्पनियों के झ्विभाजित मुनाफे श्ौर सरकारी कामों से होने वाले लाभों 
को भी जोड़ना होगा। इस प्रकार प्राप्त योग में से उत्पादक ऋणों के अतिरिक्त 
शेष सरकारी ऋश के व्याज की राशि तथा पहले के सरकारी नौकरों की पेंशर्नें--- 
चाहे वे देश में दी जाएँ या विदेश में--भी घटानी होंगी | 

(४) इस प्रकार प्राप्त योग में श्रायात-कर, उत्त्पाद-कर, स्टाम्प-कर और स्था- 
तीय कर (लोकल रेट्स) भी जोड़ने होंगे, क्योंकि यह उत्पादकों को मिलने वाले 
विनिमय-मूल्य का कुल योग है, जबकि उत्पादन-गणना-विधि से श्राकलित वास्तविक 
राष्ट्रीय आय उपभोक्‍ताम्रों को मिलने वाले विनिमय-मूल्यों का समूह है। अत: जब तक' 
यह नहीं जोड़ा जाता, गलतियां होने की सम्भावना है । 
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कारखानों और रेलों को भी इसी विधि के अन्तर्गत लाना होगा । 

यद्यपि फंक्ट्रियों में लगे व्यक्ति उद्योगों में लगे व्यक्तियों से अनुपात में बहुत 
कम हैं, फिर भी निर्यात की दृष्टि से विशेष महत्व होने के कारण इस पर विशेष 
ध्यान देना आवश्यक है । यह ध्यान में रखना होगा कि फंक्ट्री उद्योग कुछ अंशों में 
कुटीर उद्योगों को नष्ट करके आगे वढ़ रहा है और इन दोनों को सांख्यिकीय हृष्टि 
से सम्बद्ध करना होगा । इन उद्योगों की गणना-सामग्री की इस प्रकार भी तालिका 
चनायी जा सकती है कि जब वे फंक्‍्ट्री के आँकड़ों के साथ उपयोग में लायी जाएँ तो 
इन दोनों संगठनों (उद्योगों) के आपेक्षिक महत्त्व का भी पता चल जाए । 

ग्रामीण सर्वेक्षणम--भारतीय आशिक सर्वेक्षण में यह आवश्यक है कि अन्य 
आयों के साथ भूमि से प्राप्त झ्राय (चाहे रुपये के रूप में हो या श्रन्न इत्यादि के रूप 
में) की जानकारी प्राप्त की जाए और यह देखा जाए कि वह किस तरह मालिकों 
श्र मजदूरों के ब्रीच वितरित होती है । 

यह तो सम्भव नहीं है कि भारत के लाखों गाँवों में सबका विस्तृत सर्वेक्षण 
किया जा सके। खर्च वरदाइत होने और इतनी संख्या में जाँच करने वाले व्यक्ति 
मिलने पर भी यह काम शीघ्र ही नहीं हो सकता । 

राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी श्राधुनिक भ्रनुमान--राष्ट्रीय श्राय-सम्बन्धी जितने 
अ्नुमानों की चर्चा अभी तक की गई है, वे सभी अविभाजित भारत से सम्बन्धित हैं। 
स्वतन्त्रता के बाद भारत संघ की राष्ट्रीय आय के सम्वन्ध में अनुमान करते की झाव- 
इयकता हुई । श्रतएवं अगस्त, १६४६ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय श्राय समिति (नेश- 
नल इनकम कमेटी) नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष प्रो० पी० सी० महालनोबिस थे । 
"फरवरी, १६५४ में समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई | समित्ति ने उत्पादन-गणना तथा 
झाय-गणना दोनों विधियों के समन्वय से काम किया | कृषि, वन, पशु-पालन, खनन 
आदि के सम्बन्ध में उत्पादन-गणशाना-विधि अपनायी गई, जबकि व्यापार, परिवहन, 
“प्रशासन आदि के सम्बन्ध में आय-गणना-विधि अपनायी गई। समिति ने चालू मूल्यों 
तथा १९४८-४६ के मुल्यों के आधार पर राष्ट्रीय झाय के अनुमान प्रस्तुत किए हैं । 
“इन दोनों मूल्यों के आधार पर १६४८-४६, १६४६-५० तथा १६५०-५१ के लिए 
समिति ने राष्ट्रीय श्राय के निम्न अनुमान प्रस्तुत किए हैं--- 


वास्तविक उत्पत्ति प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पत्ति 
करोड़ रु० में करोड़ रु० में 
चालू मूल्य १६४८-४६ के मूल्य चालू मूल्य १६४८-४६ के मूल्य 
६४-४8 5,६५० ८,६५० २४६.६ २४६.६ 
१६४६-५० ६,०१० ८,८२० २५३.६ र४ं८.६ 
१६५०-५१ €,#४६ ८,८५० र६२.२ २४६.३ 


चालू मूल्यों तथा १६४८-४६ के मूल्यों पर अनुमानित राष्ट्रीय आय की तुलना 
एक बात स्पप्ट हो जाती है कि १६४८-४६ से १६५०-५१ तक राष्ट्रीय आय में 
द्रव्य के रूप में तो वृद्धि हुई है, परन्तु वास्तविक आय की वृद्धि नहीं के वराबरं है, 
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कारखानों और रेलों को भी इसी विधि के अन्तर्गत लाना होगा । 
यद्यपि फंक्ट्रियों में लगे व्यक्तित उद्योगों में लगे व्यक्तियों से श्रनुपात में वहुत 
कम हैं, फिर भी निर्यात की दृष्टि से विशेष महत्त्व होने के कारण इस पर विशेष 
* ध्यान देना आवश्यक है। यह ध्यान में रखना होगा कि फंक्ट्रो उद्योग कुछ अंश्ञों में 
कुटीर उद्योगों को नष्ट करके आगे बढ़ रहा है और इन दोनों को सांख्यिकीय हृष्टि 
से सम्बद्ध करना होगा । इन उद्योगों की गणाना-सामग्री की इस प्रकार भी तालिका 
बनायी जा सकती है कि जब वे फैक्ट्री के श्ॉँकड़ों के साथ उपयोग में लायी जाएँ तो 
इन दोनों संगठनों (उद्योगों) के आपेक्षिक महत्त्व का भी पत्ता चल जाए । 
ग्रामीण सर्वेक्षण--भारतीय श्रार्थिक सर्वेक्षण में यह आवश्यक है कि अन्य 
आयों के साथ भूमि से प्राप्त आय (चाहे रुपये के रूप में हो या अन्न इत्यादि के रूप 
में) की जानकारी प्राप्त की जाए और यह देखा जाए कि वह किस तरह मालिकों 
और मजदूरों के बीच वितरित होती है ! 
यह तो सम्भव नहीं है कि भारत के लाखों गाँवों में सबका विस्त॒त सर्वेक्षण 
किया जा सके ! ख्चे बरदाश्त होने और इतनी संख्या में जाँच करने वाले व्यक्ति 
मिलने पर भी यह काम ज्ञीघ्र ही नहीं हो सकता । 
राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी श्राघधुनिक श्रनुमान--राष्ट्रीयः आय-सम्बन्धी जितने 
अनुमानों की चर्चा अभी तक की गई है, वे सभी अविभाजित भारत से सम्बन्धित हैं । 
स्वतन्त्रता के बाद भारत संघ की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में अनुमान करने की झाव- 
इयकता हुई | अतएवं अगस्त, १६४६ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समित्ति (नेश- 
नल इनकम कमेटी) नियुक्त की, जिसके अ्रध्यक्ष प्रो० पी० सी० महालनोबिस थे । 
'फरवरी, १६५४ में समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । समिति ने उत्पादन-गणना तथा 
आय-गणना दोनों विधियों के समन्वय से काम किया । कृषि, वन, पशु-पालन, खनन 
आदि के सम्बन्ध में उत्पादन-गराना-विधि अपनायी गई, जबकि व्यापार, परिवहन, 
प्रशासन भ्रादि के सम्बन्ध में आय-गरणाना-विधि अपनायी गई। समिति ने चालू सुल्यों 
तथा १६४८-४६ के मूल्यों के आ्राधार पर राष्ट्रीय श्राय के अनुमान प्रस्तुत किए हैं । 
'इन दोनों मूल्यों के आधार पर १६४८-४९, १६४६-५० तथा १६५०-५१ के लिए 
समिति ने राष्ट्रीय श्राय के निम्न अनुमान प्रस्तुत किए हैं 


वास्तविक उत्पत्ति प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पत्ति 
करोड़ रु० में करोड़ रु० 
चालू मूल्य १६४८-४६ के मूल्य चालू मूल्य. १६४८-४६ के मूल्य 
१६४८-४६. ८५,६५० ८,६५० २४६.६ २४६.६ 
हह४६-५० ६,०१० ८,८२० २५३.६ र४ं८.६ 
१६५०-५१ €,२२० ८,८२० र२६२.२ २४६.३ 


चालू मूल्यों तथा १६४८-४६ के मूल्यों पर अ्रनुमानित्त राष्ट्रीय आय की तुलना 
'से एक बात स्पप्ट हो जाती है कि १६४८-४६ से १६५०-५१ तक राष्ट्रीय आय में 


कप 


द्रव्य के रूप में तो वृद्धि हुई है, परन्तु वास्तविक झ्राय की वृद्धि नहीं के बराबर है, 
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'जिसमें अर्जन करने वाले के वर्तमान जीवन को अधिक पुरा बनाने का प्रयास किया 
जाता है और अपनी सुख-समुद्धि के लिए सन्‍्तान स्वयं अपने ऊपर ही निर्भर होती है । 
सन्तान को निजी पूंजी से युक्त श्रर्थात्‌ भली भाँति प्रशिक्षित अवश्य करा दिया जाता 


है ।' 

यहाँ भारत की उपभोग-समस्या के सब पहलुओं का विवेचन सम्भव नहीं है । 
परन्तु इतना तो सच ही है कि यद्यपि भारतीय दरिद्रता बहुत अंशों में कम उत्पादन 
का परिणाम है, फिर भी वुद्धिशील और शअव्यवस्थित उपभोग ने भी समस्या को और 
जटिल बना दिया है । यहाँ हम केवल एक प्रकार के बुद्धिहीन उपभोग का, जिस पर 
इधर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, वर्णान करेंगे । यह कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि शारीरिक स्वास्थ्य, कुशलता तथा भोजन के बीच बड़ा ही गहरा सम्बन्ध 
है। जमेन कहावत मनुष्य जो खाता है वही बनता है' में बहुत सत्य है । भारतीयों 
का भोजन स्थानीय परिस्थितियों और प्रथाओं पर निर्भर है | प्रायः जो वस्तुएँ एक 
स्थान पर उत्पन्न होती हैं वे ही वहाँ के भोजन में सम्मिलित होती हैं । इसको सीमित 
करने में अनेक धामिक एवं सामाजिक बन्धनों ने भी सहायता पहुँचायी है। परिणामत: 
कुछ प्रान्तों के भोजन में आवश्यकीय पौष्टिक पदार्थों का अभाव रहता है । भारत की 
विभिन्‍न जातियों, यथा मद्रासी, पंजाबी, बंगाला, मराठा ग्रादि, की शारीरिक क्षमता 
के विभेद को उनके भोजन की विभिन्‍नता द्वारा समझा जा सकता है और “अ्रव तो 
इसे निश्चित रूप से भोजन के जीव-सम्बन्धी मुल्यों से सम्बद्ध कर दिया गया है |” 
शारीरिक अ्रसमता के कारण के रूप में आहार की अपौष्टिकता के सम्बन्ध में 
लेफ्टिनेण्ट कर्नल मेक केरिसन द्वारा किये गए अनुसन्धान बड़े शिक्षात्मक हैं तथा उन्होंने 
विभिन्‍न राष्ट्रीय आहारों की सापेक्षिक पोपणता को ही अच्छे ढंग से प्रदशित किया 
है । इन अनुसन्धानों से पता चलता है कि चावल, जो भारत में बहुत लोगों का, 
विशेषकर बंगालियों और मद्रासियों का भोजन है, निम्न कोटि का आहार है। इसमें 
कितने ही महत्त्वपुर्ण कार्बनिक (आार्गनिक) नमक नहीं हैं तथा अत्यन्त आवश्यक 
विटामिनों का अभाव है । इनकी तुलना में गेहूँ और माँस आदि का भोजन करने वाले 
सिख, पठान और गोरखे अधिक शक्तिशाली होते हैं । चावल के साथ गेहूँ, दूध, माँस 
इत्यादि का सेवन करने से चावल का आहार बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा कि 
कृषि आयोग ने कहा था, अ्पौष्टिक श्राहार और भ्रुख्मरी एक ही बात नहीं है ।* 
ऐसा सम्भव है कि अपोपरणता से ग्रस्त एक व्यक्ति शरीर द्वारा झ्रासानी से पचाए जा 
सकने की तुलना में अधिक भोजन कर रहा हो, जब कि उसका भोजन भली प्रकार 
सन्तुलित होने पर कम होता। भोजन में किसी खास पोपक तत्त्व के अभाव में 





२. “रिपो८ ऑफ़ दि कमेटी ऑन नेशनल डेट एण्ड वेक्सेशन? पर डब्लू० एच० कोद्स के कथन के' 


लिए देखिए 'जनेल भॉफ़ रायल स्टेविरिटकल सोसाइटी?, '१६२७, खण्ड "0, भाग २, ए्‌० 2५६ । 
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शालीनता का चिह्न समझा जाने लगा है। चाय पीना भ्रधिक झराव पीने के दुर्गुण्यों 
को दूर करने का एक सावन माना जाने लगा है । डॉ० स्लेटर का मत है कि भारतीय 
किसान एक बात में बड़ा गरीब है और वह है पेय पदार्थ तथा वह इसके मूल्य को भी 
नहीं समझता ।' “जनता का बड़ा भाग गन्दे स्थिर तालाबों, सिंचाई की नालियों या 
नदियों से प्राप्त गन्द्मा पानी पीता है जिसमें हर प्रकार की अशुद्धता और गन्दगी मिली 
रहती है ।” डॉ० स्लेटर का मत है कि वर्तमान समय में उबाले हुए पानी के पेय 
पदार्थों में सबसे सस्ते पेय अर्थात्‌ चाय का प्रचार करने से बहुत लाभ होगा । यह सच 
है कि जब तक भी पानी पिया जाता है तव तक गन्दा पानी पीने से होने वाली 
हानियाँ पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकतीं । अ्रच्छा तो यह होगा कि किसी प्रकार 
शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए। शराव के स्थान पर तो चाय एक वरदान ही है । 
हाँ, अधिक चाय पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषकर जब निम्न 
कोटि की चाय का प्रयोग किया जाता है, जेस्ती कि भारत की अधिकतर चाय की 
दुकानों पर मिलती है। अ्रच्छी चाय की व्यवस्था करने के लिए कुछ कदम उठाना 
आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि गन्दी चाय पीने को न मिले, यद्यपि सबसे प्रधिक 
प्रभावपुर्णा कदम तो यह होगा कि जनता की रुचि में ही सुधार किया जाए ।* 

उपभोग के स्वरूप में परिवर्तत तो घीरे-धीरे ही होगा। सामाजिक और 
घामिक भावनाम्रों से निर्मित उपयोग का स्वरूप सहज ही परिवर्तित नहीं हो सकता । 
उसके लिए संतुलित श्राह्दर और पौष्टिकता के विपय में जनमत को शिक्षित करना 
होगा । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ योजनाओं के कारण, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो 
गई है। राष्ट्रीय आय १६५१-६१ में ४४ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय १५.४ प्रति- 
शत बढ़ गई। तीसरी योजना के पहले तीन सालों में राष्ट्रीय आय ९.५ प्रतिशत 
और प्रति व्यक्ति आय २.४ प्रतिशत बढ़ी । इस प्रकार १६६१-६४ में तीसरी पंच- 
वर्षीय योजना के ५ प्रतिशत वाधिक आय के बढ़ने के मुकाबले सें कम रही । निवेश 
दर १६५१-६१ में लगभग दुगुना हो गया । घरेलू बचत का दर इस समय में ५ प्रति- 
शत से बढ़कर 5.५ प्रतिशत हो गया 

तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने के समय यह आशा की गई थी कि राष्ट्रीय. 


० 


» झाय १६ हजार करोड़ रुपया १६६५-६६ से बढ़कर १९७०-७१ में २५ हजार करोड़ 





१. सम साउथ इण्डियन विलेजेज़, पृ० २३२ | 

२. दक्षिण भारत में प्रचलित कॉफी पीने पर भी इसी प्रकार के आज्ञेप किये जाते हैं | शराब पीने पर 
व्यय और उसके सम्बन्ध में बरती जाने वाली नीति का अन्यत्र विवरण दिया जाएगा (देखिए अध्याय 
१२५) | और भी इसी प्रकार के गलत उपयोग भारतीय भअ्रथंशास्त्र के विद्यार्थियों के दिमाग में आएँगे, 
जेसे शादी और मृत्यु के अपन्यय, सोने-चौँंदी के गहने वनाने की आदत आदि (शअरध्याय ११ में 
आसंचयन स्वभाव का सेक्शन देखिए) । आहार की पौष्टिकता के सम्बन्ध में पाठक बंगाल फ्रेमीन 
इन्ववायरी कमीशन रिपोर्ट, भाग २५ प्ृ० १०६-४० देखें | 


ग्रध्याय श्८ 
संवहन 


१.परिवहन' का महत्त्व---उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक भारत में परिवहन के 
साधन अत्यन्त ही श्रविकसित थे । उनकी तुलना इंगलेण्ड की अठारहवीं सदी की 
परिस्थिति से की जा सकती थी । हाँ, कुछ अच्छी जलवायु की परिस्थितियों के 
कारण भारत में सड़कों की हालत इंगलैंड की श्रपेक्षा कुछ श्रच्छी थी । देश में उस 
समय तक रेलें नहीं चली थीं तथा उत्तर भारत में मुग़ल शासकों द्वारा बनवाई गई 
थोड़ी-सी मुख्य सड़कें भी काम देने लायक नहीं रह गई थीं । कितनी ही तथाकथित 
सड़कें भूमि पर गाड़ियों और छकड़ों द्वारा बनाई गई थीं, जिन पर बरसात में किसी 
भी पहियेदार गाड़ी का चलना श्रसम्भव था । भारवाही पशु ही देश के अन्दर जाने 
के एकमात्र साधन थे । सढ़कें सुरक्षित नहीं थीं। उन पर ठगों और पिण्डारियों का 
बोलबाला था | नौगम्य नहरें नहीं थीं | कुछ स्थान, जैसे गंगा और सिन्धु के किनारे 
के स्थान, भ्रन्य स्थानों की अपेक्षा इस दृष्टि से अधिक भाग्यशाली थे । कुल मिला- 
कर सूखे मौसम में सफर योग्य मेंदान, कुछ नौगम्य नदियाँ और थोड़ी-सी बनाई हुई 
सड़कों के कारण उत्तरी भारत में संचार की दशा दक्षिण प्रायद्वीप की अपेक्षा अधिक 
, संतोषजनक थी । दक्षिण में बीहड़ पहाड़ों और तेज़ नदियों के कारण परिवहन की 

स्थिति बड़ी ही श्रसंतोषजनक थी, केवल दोनों समुद्री किनारों पर थोड़ी-सी सुविधा 
थी। 

इस अध्याय में हम इस सम्बन्ध में किये गए विभिन्‍न प्रयासों का संक्षिप्त 
विवरण देंगे । 

विवरण की सुविधा के लिए हम इसे चार उप-विभागों में विभाजित करेंगे-- 

(१) रेलवे, (२) सड़कें, (३) जल-पथ, और (४) वायु-परिवहन । 

रेलवे 2 
' भारतीय रेलवे के इतिहास को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता 
है-- (१) स्वतन्त्रता से पूर्व और (२) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ । 
(१) स्वतन्त्रता से पूर्व 

२. रेलवे के विकास के प्रधान काल-खण्ड---भारतीय रेलों के इस श्रवधि के इतिहास 


१- ट्रांसपोर्ट! के लिए परिवहन ओर “कम्यूनिकेशन? के लिए संचार शब्द का अयोग किया गया है | 
ण-भन्नु 0 
२. देखिए, डब्ल्यू० एच० मोरलेण्ड, “इण्डिया एट दि देथ ऑफ़ अकवर?, पृष्ठ १६६-६७ | 


संवहनत १२६ 


तत्कालीन परिस्थिति में इंगलैंड में बसे हुए लोगों की कम्पनियों का निर्माण ही उचित 
था, क्‍योंकि रेलों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक था और भारतीय पूंजी की ल्जाशीलत्ता 
'को देखते हुए अंग्रेज़ी पूंजी को आकर्षित करने के लिए कुछ सुविधाएँ श्र आब्वासन 
देना अत्यन्त ग्रावर्यक था । इसके विपरीत (१८७२ में) विलियम थानेटन ने ससदीय 
(पालियामेण्टरी) समिति के सामने यह गवाही पेश की क़ि यदि गारण्टी न दी गई 
होती तो भी अंग्रेज़ी पूंजी भारत में रेलों के निर्माण में विनियोजित की जाती, क्योंकि 
इंगल॑ण्ड की अपार धन-राशि दक्षिणी श्रमेरिका तथा अन्य देशों में विनियोग के साधन 
ढूंढ रही थी और कोई कारण नहीं दिखाई देता था कि वह लगातार भारत की उपेक्षा 
करती ।' 
४. सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (१८६६-७६)--भारत सरकार पुराने गारण्टी 
सिस्टम पर अधिक दिनों तक चलने के लिए तैयार न थी। इसके विशेष कारण -ये 
थे--प्रथम, कंम्पनियाँ अपव्ययी थीं। दूसरे, सरकार का उन पर नियन्त्रण अधूरा 
था। तीसरे, व्याज-दर और उसे चुकाने का आश्वासन सरकार के लिए काफी खर्चीला 
सिद्ध हुआं। 'चौथे, सरकार को कम्पनियों को होने वाले लाभ की भी निकट भविष्य 
'में कोई आशा ने दिखाई पड़ी । इसलिए दो परिवर्तन किये गए। कुछ कम्पनियों के 
सम्बन्ध में, जैसे जी० श्राई० पी०, सरकार ने मुनाफे के वितरण की व्यवस्था बदल दी । 
सरकार ने २५ साल के वाद रेलों को खरीदने का अधिकार छोड़ दिया और प्रति 
छमाही में होने वाले लाभ का आधा हिस्सा माँगने लगी। इससे भी महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तत--उस समय जव कि राज्य-निर्वाधता का व्यक्तिवादी सिद्धान्त अपने विकांस 
की चरम सीमा प्र था--त्तव हुआ जबकि भारत-सचिव (सेक्रेटरी ग्रॉव स्टेट) ने 
यह निश्चय किया कि सरकार को अपनी साख का पूरा लाभ उठाकर स्वर्ग सस्ते में 
रेलों का.निर्माण करना चाहिए। अतः १८६६ के वाद कई वर्ष तक सरकार ने स्वय 
पूँजी लगाई और नये ठेके नहीं दिये गए। यह निश्चय किया गया कि सरकार द्वारा 
प्रवन्धित और अधिकृत रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए प्रति वर्ष २० लाख पौण्ड 
ऋण लिया जाएगा तथां संस्ते अर्थात्‌ मीटर गेज पर रेलों का निर्मास होगा । फलत:ः 
रेलों के निर्माण का कार्य बड़े जोर-शोर से और सस्ते दाम पर होने लगा, लेकित 
लगातार घन की व्यवस्था सबसे कठिन समस्या थी । पहले तो सैविक एवं यौद्धिक 
कारणों से पंजाब श्र सिन्ध की लाइनें (जो बाद में नार्थ-वेस्टर्न रेलवे के नाम से 
प्रसिद्ध हुई) मोटर गेज से ब्रॉड गेज में वदलनी पड़ीं। दूसरे, १८७४ और ७६ के 
दुर्भिक्ष तथा सीमाप्रान्त और अफगान युद्धों के कारण सरकारी खजाने पर काफी भार 
पड़ा। इसके अतिरिक्त १८८० के दुभिक्ष आयोग ने ५००० मील रेलों का निर्माण 
अनिवार्य बताया ताकि देश को दुर्भिक्ष के चंगुल से वचाया जा सके | यह तभी सम्भव 
था जब इस निर्माण (५००० मील) को मिलाकर कुल रेलवें लाइन २०,००० मील 
हो जाती । 
#-७७-७२४8+--.--...... 
१. देखिए, आर० सी० दत्त, 'दि हिस्द्री ऑक् इण्डिया इन दि विक्टोरियन एज, २० ३६० | 


संवहन १३१ 


मानना पड़ेगा कि पहले की अपेक्षा उसने काफी अधिक घन व्यय किया । इस काला- 
वधि में रेलों की मीलों में दूरी १६०० में २४,७५२ मील से बढ़कर १९१३-१४ में 
३४,६५६ मील हो गई और विनियोजित पूँनी ३२६.५३ करोड़ रुपये से बढ़कर 
४९५.०९ करोड़ रुपये हो गई । - 

इस कालावधि की दूसरी विशेषता १६०० से रेलों को लाभ होना है! इससे 
पहले रेलवे से लाभ न होने का कारण अ्रंशतः तो कम्पनियों का मितव्ययितारहित 
निर्माण और पुरानी गारण्टी-कम्पनियों का प्रवन्ध था और अंशत: यौद्धिक लाइनों, 
जैसे नाथ वेस्टर्न रेलवे तथा दुभिक्ष में सहायता पहुँचाने के लिए बनाई गई रेलवे 
लाइनों, का निर्माण था। प्रारम्भिक अवस्था में यातायात की कठिनाइयों के कारण 
भी लाभ नहीं हुआ । रेलवे के प्रथम ४० वर्षो में सरकार का रेलों द्वारा हुआ घाटा 
भ्रू८ करोड़ र० था। इसके बाद सरकार को विनियोजित पूँजी पर लाभ होना 
प्रारम्भ हो गया । इससे देश के झ्राथिक विकास, विशेषकर सिंचाई के विकास, के 
फलस्वरूप पंजाव और सिन्ध के श्राथिक विकास ने भी सहायता पहुंचाई, जिसके 
फलस्वरूप फ्रण्टियर रेलवे भी सुचारु रूप से संचालित होने लगी। लाभ होने का 

अन्य कारण पुराने ठेकों को बन्द कर अपने लिए लाभदायक शर्तों पर फिर से नया 

करना था। १६००-१० तक सरकार को लाभ कम ही हुआ, लेकिन १६२४ तक 
कुल लाभ १०३ करोड़ रुपये था। रेलवे से होने वाला मुनाफा प्रतिवर्ष बदलता 
रहता है, क्योंकि यह देश की कृषि एवं श्रान्तरिक व्यवसाय श्रौर वारितज्य की अवस्था 
पर निर्भर करता है। ग्रकवर्थ-समिति के सुझावों को अपनाने तथा (१६२२-२३) 
इंचकेप-समिति हारा सुभाई गई छोटनी (रिट्रेंचमेंट) के परिणामस्वरूप रेलवे एक 
सुहृढ़तर आथिक आधार पर स्थित हो गई। वास्तविक आय का प्रतिशत (कुल प्राप्ति 
में से चालू खर्च घटाने पर) पूँजी पर लगने वाले ब्याज को बिना घटाए, १६१८-१६ 
में ७:५ प्रशित और १६२१-२२ में २९६ प्रतिशत था । १६१२ भौर १६३६ के बीच 
ओसत दर ४ प्रतिशत से थोड़ी अधिक ही थी ।* ८ 

छुेटनी समिति (रिद्रेंचमेंट कमेटी) ने निर्वारित किया कि रेलों का उद्देश्य 
विनियोजित पूंजी से ५६ प्रतिशत लाभ प्राप्त करना होना चाहिए। सरकार द्वारा 
घोपित रेल के लाभ के सम्बन्ध में चन्द्रिकाप्रसाद का मत है कि “रेलों से लाभ की 
घोषणा करते समय स्टॉक के घिसने की व्यवस्था के साधारण व्यावसायिक सिद्धान्त 
को ध्यान में नहीं रखा गया ।” उनके मतानुसार इस प्रकार घोषित मुनाफे में से इस 
मद के लिए काफी घटाना चाहिए। आकवर्थ-समिति ने भी.इस वात को स्वीकार 
किया है भौर जोरदार सिफारिश की कि हर रेलवे को अपने स्थायी मार्ग और रोलिंग 
स्टॉक को फिर से नया करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए । रेलों की कार्य- 
वाही के आशिक परिणामों की १२वें अध्याय में विवेचना की गई है। 





१- व्यापारिक अन्‍्दी के परिणामस्वरूप १६३०-११ से १६३६-३७ तक व्याज-दर चुकाने के बाद 
रेलों को बढ़ा घाटा उठाना पड़ा | 


सवहन . १३३ 


के लिए | ये सब कारण किसी-न-किसी हद तक भारत में सरकार द्वारा रेलों के 
प्रबन्ध की पुष्टि करते हैं । इसके अ्रतिरिक्त इस देश में यथार्थतः कम्पनी द्वारा प्रवन्ध 
प्रसम्भव और शअव्यवहाय है । 
हालाँकि कम्पन्तियाँ, जो अपना रुपया लगातीं, अपनी सम्पत्ति का स्वयं प्रबन्ध 
करती और लाभांश के रूप में परिणाम के आधार पर अपने अ्रधिका रियों की नियुक्ति 
करती हैं, निश्चय ही सरकार द्वारा प्रवन्धित साहसिक कार्यों की अपेक्षा अ्रधिक कार्य - 
कुशल होंगी । परन्तु भारत में रेलों का प्रवन्ध करने वाली अंग्रेज़ी कम्पनियाँ इस 
'अर्थ में कम्पनियाँ नहीं थीं। उनको प्रबन्ध के लिए सौंपी गई सम्पत्ति उन्तकी 
अपनी नहीं थी और उनके द्वारा विनियोजित पूंजी भी अपेक्षाकृत कम थी।* 
इस प्रकार की योजना भूतकाल में कभी सफल नहीं हुई और न भविष्य में ही सफल 
हो सकती है । प्रवन्ध केवल नाम-मात्र के लिए ही कम्पनियों के हाथ में था क्योंकि 
सरकार अपने को मालिक समझती थी और कम्पनियों को प्रेरक श्षक्ति के कार्य 
के लिए कोई स्थान न था। सभी महत्त्वपूर्ण बातें, ज॑ंसे नये स्थानों और पदों का 
निर्माण सरकार के हाथ में था | जहाँ तक अल्पमत रिपोर्ट के इस प्रस्ताव का प्रइन 
है कि प्रवन्ध अंग्रेज़ी कम्पनियों से भारतीय कम्पनियों के हाथ में. सौंप दिया जाए, 
इसके सम्बन्ध में पहला विरोध यह है कि इस काम में भारतीय कम्पनियों का 
अल्पहित होगा और सरकार प्रभावशाली साभीदार वनकर आधे से अधिक संचालकों 
की नियुक्ति करेगी तथा अपना नियन्त्रण यथावत्‌ बनाए रहेगी । सरकार और संचा- 
लक-मण्डल (बोर्ड ग्रॉफ़ डाइरेक्टर्स) के बीच कार्य का विभाजन अब भी रहेगा.। 
अधिकारियों की भक्ति नियुक्त करने और तनख्वाह देने वाले संचालक-मण्डल. और 
सरकार के वीच विभाजित रहेगी और वे पूरा क्षमता तथा ध्यान से काम ब-कर 
पाएँगे । योग्य व्यापारी संचालक-मण्डल में आने से इन्कार कर देंगे, क्योंकि यहाँ 
उनकी प्रतिभा को पूरा अवसर न मिलेगा, सरकारी नियन्त्रण और नियमन से' उनका 
हाथ बँधा रहेगा | अ्रतएवं कम्पनियों को भारतीय कर देने से ही मामला हल नहीं हो 
सकता । भारत में सरकारी नियन्त्रस से पूर्णतया मुक्त कम्पनियाँ बताना भी आसान 
न था, क्योंकि ऐसी स्थिति में आवश्यक बन मिलना बहुत कठिन होगा । सरकार को 
हमेशा इस काम में अधिक हिस्सा वेटाना पड़ेगा और सरकारी प्रबन्ध कम्पनियों के 
प्रवन्ध से कहीं अच्छा रहेगा। कम्पनी-प्रवन्ध भारत में कभी भी लोकप्रिय न होगा । 





१. इस सम्बन्ध में निम्न संख्याएँ मनोरंजक हँ--मार्च १९४० के अन्त में-कुल लगी पूजी, जिसमें 
वनती हुई रेलें भी शामिल दें, २५.५६ करोड़ रु० थी | इसमें ७५८.६२ करोड़ रु० सरकारी रेलवे का 
था, ६३.६७ करोड़ भारतीय रियासतों, जिला बोर्डो ओर कम्पनियों का था। इसमें अधिकांश प्रायः 
७२६*७२ करोड़ रुपये सरकारी पूजी थी और केवल १(२५ भाग, अथोत्‌ इ८.८६ करोड़ रुपये कम्पड 
“नियों की पूँजी थी | इन संख्याओं में मार्च के अन्त तक का व्यय (३८-८२. करोड़) भी शामिल है जो 
कि योद्धिंक महत्त्व की लाइनों के लिए-व्यय किया गया था| देःग्वए; :“रिपोर्ट आन इण्डियन रेलवेज़?र 
(१६३६-४०), वाल्यूम़ १, परा इ१ । ह॒ | 


संचहन १३५ 


वर्ष की ३१ मार्च को काम समाप्त हो जाता है और नये सरकारी वर्ष के साथ फिर 
प्रारम्भ होता है, रेलवे के विकास के लिए घातक थी । अतएव केवल व्यावसाथिक 
आधार पर रेलों के सुचारु संचालन की दृष्टि से ही नहीं, वरन्‌ पुरानी पद्धति की अनेक 
संदिश्धताओों और बुराइयों से सरकार को स्वतन्त्र करने के लिए भी रेलवे वित्त को 
पृथक्‌ करने का निश्चय किया गया । विपय के महत्त्व को ध्यान में रखकर सितम्बर” 
१६२१ में धारासभा में एक प्रस्ताव रखा गया और इस प्रइन पर विचार करने के 
लिए दोनों संदनों की एक संयुक्त समिति की नियुक्ति हुई। समिति ने यह निर्णय 
क्रिया कि तुरन्त अलग करना व्यावहारिक राजनीति के बाहर की बात होगी । किन्तु 
उन्हें इस बात की आ्रावश्यकता प्रतीत हुई कि वतंमान रेलवे लाइनें, जो युद्ध के कारण 
बिगड़ गई थीं या उपेक्षित थीं, उनको फिर से चालू किया जाए। इस काम के लिए 
उन्होंने १५० करोड़ रुपये ब्यय करने की सिफारिश की जो कि पाँच वर्ष में रेलों के 
सुघार और तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अश्रधिक सुविधाएं देने के लिए व्यय किये 
जाएँ। १६२४ में धारासभा ने इसे स्वीकार किया और रेलवे वित्त को अलग करने 
की योजना को भी मानने के लिए तेयार हो गई । शर्त यह थी कि रेलवे के मुनाफे 
से प्रति वर्ष एक निश्चित धनराशि सरकारी बजट के लिए दी जाए। यह हिस्सा इस 
आधार पर तय किया गया कि वर्ष के अन्त में वारिणज्य-सम्बन्धी लाइनों पर 
लगी पूंजी पर १% (कम्पनियों और रियासतों द्वारा दी गई पूँजी को छोड़कर) 
तथा लाभ का ६ भाग उसी वर्ष के घाटे तथा यौद्धिक लाइनों पर लगी पूंजी के ब्याज 
को घटाकर सरकार को दिया गया । धारासभा ने यह तय किया कि इस प्रकार 
निश्चित धनराशि को देसे के पद्चात्‌ यदि रेलवे सुरक्षित कोष (रिज़र्व) को 
हस्तान्तरित किया जाने वाला मुनाफा ३ करोड़ से अधिक हो तो इस भ्रधिक घन का 
है साधारण आगम (रेवेन्यू) में दे दिया जाए। रेलवे सुरक्षित कोप (रिजञवे) का 
उपयोग वाधिक अंशदान, बकाया अ्रपकर्ष (डिप्रेसियेशन) पूरा करने और साधारण 
रूप से रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए था । 
११. अवसाद-काल (१६३०-३१ से १६३५-३६) तथा वेजबुड रेलवे-जाँच-समिति 
(१६३६-३७)--१६ ३०-३१ से १६३५-३६ तक का समय रेलवे के इतिहास में अवसाद 
का समय है । रेलवे की वापिक झ्राय घटती चली गई । परिणाम यह हुआ कि बजट 
को सन्तुलित करने के लिए सुरक्षित कोप और अपकर्ष कोष (डिप्रेशियेशन फण्ड) 
का सहारा लेना पड़ा तथा सामान्य बजट के प्रति अंशदान भी बन्द करना पड़ा । 
इंस अ्रवधि में रेलवे की आथिक दश्षा में होने वाले भयंकर छ्वास ने विषय की जाँच- 
पड़ताल अनिवायं कर दी । सर श्रॉटो नेमियर (एक वित्तीय विशेषज्ञ, जो १६३६ में 
भारत आये) ने रेलवे के खर्च में सम्पूर्ण परिवर्तत की राय दी। उन्होंने श्रपनी 
रिपोर्ट, (१६३४ के संविधान के अन्तर्गत प्रान्तों और केन्द्र में वित्तीय व्यवस्था! में 
परिवहन के विभिन्‍न साधनों के संयोजन पर जोर दिया ।! ; 


१. इणस्टियन फाइनेंशल इन्ववायरी (नेमियर) रिपोर्ट, पेरा ३१, १६४६ में प्रकाशित, (अध्याय १२) | 


- संवहन १३७ 


'पास था किन्तु वे सरकार की तरफ से वेयक्तिक कम्पनियों हारा प्रतन्धित थीं जिन्हें 
सरकार व्याज की सुरक्षा दे चुकी थी (बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे और एम० 
एण्ड एस० एम०, झ्रासाम-वंगाल रेलवे, वंगाल-नागपुर रेलवे और एस० झाई० रेलवे) । 
दो महत्त्वपूर्ण लाइनें (बंगाल एण्ड नार्थ वेस्टर्न रेलवे तथा रुहेलखप्ड-कुमायं रेलवे) 
तथा कम महत्त्व की अनेक लाइनें व्यवितगत कम्पनियों की सम्पत्ति थीं। इनमें से 
'कुछ तो स्वयं कम्पनियों द्वारा तथा कुछ सरकार द्वारा शासित होती थीं । कुछ लाइनें 
देशी रियासतों के अधीन थीं जैसे वाडी से हैदराबाद (हैदराबाद राज्य), ख्डवा से 
'इन्दौर (होल्कर राज्य) तथा इन्दौर से नीमच-उज्ज॑न होते हुए (ग्वालियर राज्य) 
"कितनी ही छोटी-छोटी लाइनें तो ज़िला बोर्डो के स्वामित्व में थीं या उन्हें इन बोर्डों 
“.रा ब्याज की गारन्टी प्राप्त थी । 
अब लगभग सभी रेलें सरकारी अधिकार और प्रवन्ध के अन्तर्गत हैं ।. 
(२) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
१६४७ में विभाजन के फलस्वरूप रेलवे की पूँजी, रोलिग स्टॉक, कारखाने 
आ्रादि का बेंटवारा रेडक्लिफ-निर्णंय के अनुसार रेलवे भण्डार उपसमिति (रेलवे स्टोर्स 
सव-कमिटी) ने तय किया । कुल रेलमार्ग का लगभग १९ प्रतिशत पाकिस्तान के 
“हिस्से में प्राया । वित्तीय देयता में भी पाकिस्तान का भाग लगभग १६ प्रतिशत ही 
रहा । पाकिस्तान की देयता लगभग १५० करोड़ रु० तथा भारत की देयता ६६० 
करोड़ २० थी (१६४७-४८ के बजट के ग्राधार पर) । 
१६५४६ में भारत सरकार ने भ्न्तरराष्ट्रीय बैक से रेलों के पुनस्‍्थापन के लिएं, 
३४ करोड़ डालर का ऋण प्राप्त किया । इस ऋण की सहायता से ४१८ इंजन, २६ 
वायलर तथा अन्य सात्रों की खरीद के लिए आडेर दिये गए। इसके अलावा भारत- 
सरकार ने अपने साधनों से भी इंजन, डिब्बे तथा अन्य रोलिंग स्टॉक पर्याष्त मात्रा में 
खरीदे । दिसम्बर, १६५४३ में भारत सरकार ते यू० स० ठेकनीकल मिशन के साथ रेलों 
के पुनर्स्थापन के लिए एक और समझौता किया । 
अगस्त १६४६ में भारत में ३७ रेल-व्यवस्थाएँ (रेलवे सिस्टम) थीं। रेलवे 
संगठनों की अधिकता व्ययवनित और गअकुशल प्रवन्ध को जन्म देती है । अतएवं भार- 
तीय रेल-व्यवस्था, को पुनः नये क्षेत्रों में वर्गीकृत करने की भ्रावश्यकता प्रतीत हुई । 
रेल-व्यवस्था के पुनर्गठन के मूल में यही सत्य निहित था । इसके अतिरिक्त पुनर्गठन 
के फलस्वरूप प्रत्येक हेडक्वार्टर उच्चतम क्षमता से सम्पन्त हो सकेगा तथा रेलवे की 
अद्यतन प्रविधियों के अनुसरण में समर्थ होगा । अन्तिम पुनर्गठन से कोई गतिरोध और 
सव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी।' इन सिद्धान्तों के आधार पर रेलवे को विभिन्‍न वर्गो 
में विभाजित करने की योजना १९ थ्रप्रैल, १६५२ को तैयार हो गई थी। आर8्भ- हे 
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१. सरकारी रेलवे की लम्बाई ३४,१८१-०५ मील तथा गैर-सरकारी रेलवे की लम्बाई ७०९३-८६ भील 
ल्‍ <९० | | 


है।। देखिए, 2 हे हु ' 
5 | देखिए,-टाइम्स-ऑफ़ इस्डिया टाइरेव्टरी एस्ड ईअर बुक, १६६०, ९० 
हु ४... न ड़ > 

"* देखिए, सेकए्ड फ्ाईव इशर प्लान; पृ०:४८६२ 7 - 
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तथा ६१, ७१३ रही होगी । 
द्वितीय योजना में प्रधानत: रेल-व्यवस्था के विस्तार पर ज़ोर दिया गया 
ताकि व्यापार और उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । 
१६४८ में रेलवे को विश्व वैंक से ४०*५ करोड़ रु० का ऋण प्राप्त हुआ । ३१ मार्च 
१६५६ तक इस ऋणा का उपयोग चल-स्टाक तथा रेलवे सम्बन्धी अन्य साज-सामान 
खरीदने के लिए किया जा चुका था। १६५८-५६ में रेलवे ने ३६६ इंजन (जिनमें 
७१ डीजेल के इंजन भी शामिल हैं), १६४३ कोचिंग के डिब्बे तथा १३,४२२ माल- 
गाड़ी के डिब्बे प्राप्त किए । 
द्वितीय योजता में १४४२ मील लम्बी रेल की लाइन का विद्युतीकरण प्रस्ता- 
वित था । बाद में इस लक्ष्य में परिवर्तत किया गया । परिवर्तन का कारण शक्ति की 
कमी तथा विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ थीं। हावड़ा-वर्दवान की मुख्य लाइन व 
श्योराफुली-्तारकेश्वर व्रान्च लाइन पर ८८ मील की दूरी के लिए विद्यत्तीकरण हो 
चुका है । १६५५-५६ तक इस क्षेत्र में ११२ विजली से चलने वाली रेलें चलने लगी 
* थीं। पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी रेलवे की मूख्य लाइन पर विद्युतीकरण का काम 
चालू था । 
१४. रेलवे के श्राथिक प्रभाव--रेलवे या श्रन्य दूरी को नप्ट करने वाले साधनों के 
लाभ इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें गिनाते की आवश्यकता नहीं | राजनीतिक, सामाजिक 
और सांस्क्रृतिक हृष्टि से इनका बड़ा ही महत्त्व है। कुशल प्रश्मासन, सुरक्षा, दु्मिक्ष- 
सहायता, व्यापार और उद्योग का विकास, प्राकृतिक साधनों का अधिक अच्छा उप- 
योग, जनसंझ्या का सम-विभाजन, ये सब रेलों पर निर्भर हैं। कस्बों और वन्दरगाहों 
का विकास भी बहुत हद तक रेलवे के कारण ही सम्भव हुझ्ा | रेलों द्वारा सफाई 
और कृपि-सुधार में भी वड़ी राहायता पहुँच सकती है । अन्त में सरकारी आय प्रत्यक्ष 
और परोक्ष दोनों रूप से बढ़ती है। प्रत्यक्ष रूप से सरकार रेलवे के मुनाफे में द्विस्से- 
दार है। परोक्ष रूप से रेलों से देश की सम्पत्ति में वृद्धि होने से जनता की कर देने 
की शवित बढ़ जाती है । 
१५. रेलों के श्रौर श्रधिक विकास की श्रावशयकता--प्रारम्भ में रेलों से होने वाली 
प्रनेक हानियों का कारण देश में रेलों का निर्माण न होकर निर्माण की पद्वति और 
उसके सम्बन्ध में दिखाई गई अनुचित जल्दबाजी है। यह वात्त चहुत जरूरी है कि कुछ 
प्रतिबन्धों के ग्रन्तगंत देश में रेलों का विकास यवासम्भव शीघ्रता से हो । इससे देश 
का व्यावसाथिक और औद्योगिक विकास सरलता से होगा । यह वात तो स्पष्ट है 
देश में अभी रेलवे का पूर्ण प्रसार नहीं हो पाया है। प्रमाण के लिए हम यूरोप का 
ले सकते हैं। यूरोप का क्षेत्रफल (हूस को निकाल देने पर) १,६६०,००० बर्गमील 
है; जिसमें (६०,००० मील रेल है । भारत का क्षेत्रफल १२,५६,७६७ वर्ग मील है, 
लैडिन इसमें केवल ३५,०८६ मील रेलवे लाइन है । 
रेलवे प्रशासन की समस्याएं 
१. स्वता्चता से पूर्व-- हम पहले रेलवे प्रशासन की उन समस्याप्रों की चर्चा 
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रैलंबे-विभाग के बीच अधिक सम्पर्क स्थापित किया जाए तथा कृत्रिम खादों, इंथन, 
चारा और दूध देने वाले पशुओं के यातायात को विशेष सुविधा दी जाए । उन्होंने 
कपि' के औजारों के कच्चे मान्त और औज़ारों के परिवहन की दर को फिर से जांच 
करने की सिफारिश की |' 
हे ६६२६ में झ्राकवर्थ-समिति के सुझाव के अनुसार एक अध्यक्ष, एक व्यवसायी 

हितों का प्रतिनिधि सदस्य, दूसरा रेलवे का प्रतिनिधि सदस्य, इनकी एक दर-परा- 
मर्णदात्री समिति (रेट्स एडावइज़री कमेटी) का निर्माण किया गया । इसे जाँच 
फेरके निम्न विषयों पर सुझाव देने के लिए कहा गया : 

__. (१) अनुचिंत अधिमान की शिकायतों की जाँच । (२) यह शिकायत की कि 
रेलवे कम्पनियाँ व्यापार को पुरी सुविधा देने का कार्य नहीं कर रही हैं तथा अन्तिम 
स्थान-सम्बन्धी.. (टमिनल्स) भगड़े । (३) ये शिकायतें कि दरें उचित न हीं हैं । 
(४) नुकसान पहुँचने. या पहुँचाने वाली सामग्री के परिवेप्टन (पैकिंग) से सम्प्रन्धित 
गेर्तों के ग्रौचित्य-सम्बन्धी शिकायतें । (५) किसी दर से सम्बन्धित परिवेष्टन-सम्पस्धी 
शिकायतें । जैसो कि वेजबुड जाँच समिति ने सिफारिश की थी, १६४० में समिति 
की कार्य-विधि श्रधिक सरल कर दी गई । 

१७. प्रभावपुर्ण निरीक्षण का प्रभाव--रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन : आकवर्थ-समित्ति ने 
रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन पर ज़ोर दिया था ताकि इसे एक सम्तोषजनक माध्यम व्नाया 
जा सके जिससे भारत सरकार सम्पूर्ण रेल व्यवस्था के ऊपर प्रभावपुर्ण निरीक्षण 
उर्लता से: कर सके। पुनर्गठित रेलवे बोर्ड की संरचना एक प्रधानायुक्त (चीफ़ 
कमिइंगर), एक वित्तायुक्त और तीन सदस्यों से मिलकर हुईं ।' श्राकवर्थ-समिति की 
सिफारिश थी कि रेलें तीन क्षेत्रों में विभाजित हों, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र एक 
कमिस्नर के भ्रधीन हो । इसके स्थान पर विपय के आधार पर काम को विभाजित 
करने का ढंग अपनाया गया ।एक सदस्य प्राविधिक (टेक्निकल) विपयों का हे काम 
देखता है, इसरा साधारण प्रशासन कर्मचारी और यातायात-सम्बन्धी विप्यों का 
काम देखता है और तीसरा "वित्तायुक्त, जो कि वित्त-विभाग का अतिनिधि होता है, 
सभी आर्थिक पहलुओं की देख-रेख. करता है । बोर्ड को सहायता के लिए पाँच संचा- 
भक होते हैं । (सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, यातायात, वित्त झौर 
'सस्थापन---एस्टेंब्लिशंमेप्ट) / जो कि प्रधानायुक्त और सदस्यों के दिवअतिदिन के 
काम में सहायता पहुँचाते. हैं ताकि वे अपना ध्यान रेलवे-नीति के महत्त्ववूररं बनीं 
भर केच्दरित कर सकें और विभिन्न रेलों पर यात्रा करके स्थानीय सरकारों से पहले 
की अपेक्षा कहीं अधिक व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर सकें । है 
(5. भारतीयकरण की समस्या--आकवर्थ-समिति और लौ-आरयोग (१ ६२२) दोनों 
ने उच्च रेलवे सेवाश्रों के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने की सुविधाओं के प्रसार 
ही स्लिफारिश की थी । ली-आयोग ने ऐसे ७५ अ्रतिक्षत पदों के लिए प्रशिक्षण की 
२. कषि-आयोग-रिपोर्र, पु० ३७७-६ । हि 

*. अतिरिक्त सुझावों के लिए देखिए, इश्डियन रेलवे इनक्वायरी रिपोर्ट (१६१७), पैरा ७८-६०। 
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चात तो इन हिंदायतों का पालन है | सम-पार के फाटकों की दुर्घटनाओं, रेल-पथ 
में खराबी के कारण होने वाली घटनाओं तथा समाज-विरोधी तत्त्वों के तोड़-फोड़ 
के कार्यो को रोकने के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है और आशा की जा सकती है 
कि आगामी वर्षों में रेल-यात्रा और अधिक सुरक्षित हो जाएगी।' 

रेलवे की तीसरी महत्त्वपूर्ण समस्या यात्रियों को सुविधा पहुँचाने की है। 
रेलवे प्रशासन के विरुद्ध यह आलोचना प्रस्तुत की जा रही है कि तीसरे दर्ज के यात्री- 
जिनसे अन्य यात्रियों की अपेक्षा सबसे अधिक झ्राय प्राप्त होती है--सुविधा की हष्टि 
से सबसे अ्रधिक उपेक्षित हैं । लड़ाई के बाद भारतीय रेलों में याव्री-यातायात बराबर 
बढ़ता रहा है, उसकी वजह से गाड़ियों में भीड़ रहती है । चूँकि रेलवे के उपलब्ध 
साधनों से भीड़ में कोई खास कमी नहीं की जा सकती, इसलिए यह आवश्यक हो गया 
है कि इन साधनों का उपयोग इस त्तरह से किया जाए कि भीड़ कुछ खांस क्षेत्रों और 
गाड़ियों में अ्रधिक न होकर, समान रूप से सब गाड़ियों और क्षेत्रों में बँट जाए । 
फिर भी इस वात की कोशिश की जा रही है कि बड़ी और मीटर दोनों लाइनों में 
सवारी गाड़ियों की मील-पंख्या बढ़े । 
द्वितीय योजना में रेल-उपभोगकर्त्ताओं की सुविधा के लिए १४५ करोड़ रु० 
मंजूर किये गए थे । अनुमानित व्यय १५.१५ करोड़ रु० है । तीसरी योजना के प्रथम 
वर्ष में ३.०२ करोड़ रु० व्यय करने का विचार है।' उपर्यूवत विवरण से इतना 
तो स्पष्ट है कि सरकार यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के प्रति जागरूक है । 
यात्री-सुविधा की दिशा में ञ्रभी बहुत-कुछ करना शेप है । रेल के डिब्बों में बैठने की 
आरामदायक सीट, पंखा, शौचादि की स्थिति में सुधार आदि । साधारण जनता यात्री- 
सुविधा से तभी प्रभावित होगी जबकि उपर्युक्त सुविधाएँ हर गाड़ी में प्रस्तुत की जाएँ । 
१६. रेलवे में प्रति तथा पंचवर्षीय योजनाएँ-- क्योंकि रेलवे यातायात की सबसे बड़ी 
अभिकरण (४४०॥१०८५) है, इसलिए इसकी प्रगति सारी आ्राथिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव 
डालती है। इसका पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष महत्व है। इसका विवरण निम्नलिखित 
तालिकाशओरों से' मिलता है--- 
तालिका---१ 
व्यय तथा रेलवे का अंशदान (करोड़ रुपयों में) 


75 7 खनन योजना हितीय योजना वुतीय योजना. 


| प्रथम योजना (द्वितीय योजना वित्तीय योजना 


१. योजना में रेलवे पर व्यय ५ | ४२३.२३ | १,०४३.६६ १,५८१.०० 
२. रेलवे का अ्ंशदान योजना के कार्य | ८०.०० । ४६५,०० , ५३१,०० 
| 











३. विदेशी मुद्रा की रेलवे के लिए | 
आवश्यकता न्पः ३१६€.४५ २०३.५० 


१० देखिए, भारत की सरकारी रेलों में दुर्घटलाओं की समीक्षा (१६५६०६०) रेलवे मंत्रालय फरवरी 
१९६१ में अकाशित | 
२. देखिए, यात्री सुविधा के प्रति--रेलवे मंत्रालय (१६६१-६२) | . 
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दिया और यह माँग श्राज भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन रेलों के 
प्रसार से होने वाले लाभ ने सरकार का ध्याव सड़कों की ओर कम जाने दिया, 
खास तौर से उन सड़कों की ओर जो रेलवे के समानान्तर चलती हैं ।' 
२१. भारतीय सड़कों की चिशेपताएँ--इस समय देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 
फली हुई चार ट्रंक सड़कें हैं। इनके साथ अनेक सहायक सड़कें जुड़ी हुई हैं ॥ सबसे 
प्रसिद्ध ट्रंक रोड, जो पुराने ज़माने में सेनाओं के आवागमन के लिए बनाई गई थी, 
ग्रांड ट्रूंक रोड है । यह ख़बर से कलकत्ता तक जाती है । श्रन्य॒ तीन सड़कों में से, 
एक कूल॒कृत्ता और मद्रास को मिलाती है, दूसरी मद्रास को वम्बई से मिलाती है 
आर तीसरी -वम्बई को दिल्‍ली से मिलाती है । इन चारों प्रधान सड़कों की लम्बाई 
५,००० . मील है जब कि कुल पक्की सड़कें १२१,६१७ मील हैं। दक्षिण भारत में 
सहायक सड़के अच्छी दशा में हैं; उनकी संख्या भी अधिक है। पक्की सड़कों के 
अतिरिक्त-काफो.कज्ची सड़कें भी हैं (१९५०-५१ मील )। ३०,१३६ मील: लम्बी 
कच्ची सड़कों ,का निर्माण तो प्रथम योजना-काल में १६५६ तक सामुदायिक विकास- 
योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार-सेवा के अन्तर्गत हुआ । इनमें से कुछ तो सूखे मौसम में 
मोटर इत्यादि के लिए भी काफी अ्रच्छी हैं । मोटरों के झ्राविष्कार और प्रचलन के 
पहले भी देश की आवश्यकता के लिए भारतीय सड़कें अपर्याप्त थीं ।* 

जिस आ्राइ्चर्य जनक शीक्रता से मोटर परिवहन--वसे और निजी कारें--का 
देश में विकास हुआ है उससे सड़कों के निर्माण और सुरक्षा से सम्बन्धित कितनी ही 
नयी. समस्या उठ खड़ी हुई हैं । यह वात सच है कि मोटर-लारी ने कृपि-उत्पादन और 
तेयार माल को नाता माता थर रेत का प्रददि जाने) ढोने में वेलगाड़ियों के काम को कम ही प्रभावित _किया 
है । सड़कों की यह दु्दंशा बिना पुलवालो नदियों और रेलगाड़ी को प्रतिद्वन्द्रिता के 
कारण है । जब ये सव कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी तो हमें श्राशा है कि यन्त्र-सज्जित 
परिवहत (मेकनाइज्ड ट्रॉसपोर्ट) यातायात के अधिकांश भाग को अपने श्रधिकार 
- में कर लेगा । यह विकास खासकर पहाड़ी इलाकों में अधिक प्रभावशाली होगा, 
क्योंकि वहाँ रेलवे-निर्माण की अपेक्षा सड़कें बनाना सस्ता पड़ेगा और सम्भव भी 
होगा । इसके अतिरिक्त बड़े नगरों के समीप नप्ट होने वाली वरतुओं के लिए भी 





2. देखिए; रोड डिवेलपमेंण्ट कमेटी रिपोट, परा १७ | 

२. कृषपि-आयोग (१६२८) ने वताया कि जबकि प्रति १०० वगमील ज्ञेत्र में संयुवतराज्य में ८० सील 
सड़कें हैं, भारत में केवल २० सील (प्रतिशत वर्यमील) हैं (रिपोट, परा १६६)। भारत अब भी केनेथ 
म्रिचेल छारा रखे गए आदश से काफी.दूर हे | जब मिचेल भारत सरकार के सड़क परिवहन के निय- 
नत्रक थे, उन्होंने कहा था कि १००० जनसंख्या का कोई भी गोंव सड़क से आधे मल से अधिक दूर 
न होना चाहिए भारतीय सड़क ओर परिदहन-विकास-संस्था (इस्डियन रोइस एण्ड ट्रांसपोद डिवेलप- 
मेण्ट एसोसिएशन) ने सुझाव रखा कि प्रत्येक ३०० निवासियों के गाँवों से अधिक-से-अधिक १ मील 
की दूरी पर १० फीट चोड़ी सड़क होनी चाहिए | यदि भारत के रूव ७००,००० गाँवों को निकट के 
वाज्ञारों, गोंवों ओर रेलवे रवेशनों 'से जोइने के लिए ओसतन १ मील सड़क भी मिले तो छुल ७४००,००० 
सील सड़क की आवव्यकता होगी, जबकि इस समय केवल ३००,००० मील सड़क है । 
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से हानि पहुँचेगी, बिंलकुल भ्रामक है । यह ठीक है कि रेलवे और सड़कों के बीच 
थोड़ी-सी प्रतिद्वन्द्रितः रहेगी, इसे बिलकुल समाप्त नहीं किया जा सकता । यह बात: 
बड़े नगरों के समीप और उपनगरों के लिए भी उत्तनी ही सच है, जितनी देश के भन्य 
भागों के लिए जहाँ रेलवे और मोटरें समानान्तर पर चलती हैं, जैसे अहमदनगर और 
पूना के बीच । रेलवे की सामान्य नीति सड़क-परिवहन से अधिक सुविधा देना तथा 
मोटरों द्वारा ढोये गए माल और व्यापार का भी पूरा लाभ उठाना है। मोटरें तभी 
चालू की जाती हैं जब किसी-न-किसी प्रकार जनता की माँग रेलों द्वारा पूरी नहीं 
हो पाती । जनता के दृष्टिकोण से यह प्रतिस्पर्धा लाभदायक ही सिद्ध हुई है, क्योंकि 
इसने रेलवे को जनता की सुविधाओझ्रों का अधिक ध्यान रखने के लिए बाध्य किया 
है 

२४, सड़कों की प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए श्रपन्ाये गए उपाय--सड़क को 
प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए रेलवे ने निम्नलिखित तरीके श्रपनाए हैं--रेलवे आम्नी- 
बस सेवाएँ, सन्‍्तरी कोचेज, शटल ट्रेनें, टाइम टेबल में परिवर्तन, सस्ते वापसी टिकट, 
तृतीय श्रेणी के मौसमी और जोन टिकट, वारातों के लिए रिश्रायत्ती दर, कम दर पर 
स्पेशल ट्रेनें, रेलवे की सेवाग्रों का प्रचार तथा अन्य सुविधाएँ ।' वेजबुड-समिति ने 
इस प्रकार के अनेक तरीके बताए जिनसे सड़कों की प्रतिद्वन्द्धिता को कम किया जा 
सक्रता है ।' जहाँ तक पैसेंजर ट्रेनों का सवाल है, सरकार ने तेज चलने वाली पैसेंजर 
ट्रेनें, ट्रेनों का एक-दूसरे से मेल, श्रधिक अच्छी सेवाएँ और नीचे दर्जे के यात्रियों को 
अधिक सुविधाएँ देना पसन्द किया। उन्होंने सड़कों की प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए 
किराये को एक साथ कम करने का विरोध किया। किराये किसी स्थान-विशेष पर 
जनता को रेलों के प्रति झ्राकपित करने के लिए कम किये जा सकते हैं या वहाँ कम 
किये जा सकते हैं जहाँ यह भय है कि अन्य सवारियाँ रेलों से विमुख होकर किसी 
अन्य परिवहन की श्रोर चली जायेंगी । भारतीय रेलों को बुकिंग एजेंसी द्वारा याता- 
यात के विकास का प्रयास करना चाहिए। यह ध्यान देने की बात है कि इधर 
वेजबुड-समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप रेलवे प्रशासन का व्यावसायिक पक्ष पर्याप्त 
सुदृढ़ कर दिया गया है । जहाँ तक माल के यातायात का सचाल है, इस समिति ने. 
तेज़ मालगाड़ियाँ, माल का जल्दी उतारना-चढ़ाना, लिखा-पढ़ी की विधि को सरल 
बनाना, एकत्र करने और छोड़ने की सेवाप्रों में विकास, कन्टेनर और रेलवे रेफ्रिज- 
रेटर ट्रकों का प्रयोग श्रादि के सुकाव दिये । 

२५. परिवहन संयोजव-नीति--१६३२-३३ में रेलवे श्रौर सड़कों की प्रतिह्वन्द्रिता की 
जाँच करने के लिए नियुक्त श्रफसरों की एक छोटी-सी समिति-की जाँच का फल थी। 
वे दोनों अफसर भारत सरकार के सड़क इज्जीनियर सर के० जी० मिचेल और एल० 


2. रिपो् ऑफ़ दि रेलवे बोडे आन इस्डियन रेलवेज़ (१६2६-४०), पेरा ६२-४ | 
२. भारत सरकार द्वारा वेजबुड-रिपो८ की सिफारिशों पर किये गए काम के विशेष विवरण के लिए 
देखिए, रेलवे बजट (१६४८-३६), पेरा ८-१० और (१६३६-४०), पेरा -१७। 
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“विक्रास में बाघा पड़े । जन-सुरक्षा को व्यान-में रखकर एक ही प्रकार के नियम बसों- 
लारियों दोनों के -लिए-लागू किये जाने चाहिएँ । -परिवहन -की अनावश्यक (भ्रधिक) 
व्यवस्था और दुवितरण से बचने के लिए जनता -की: आवश्यक्ताओं के अनुसार 
लाइसेंस दिए जाने चाहिए। टाइम-टेवल और किराया निश्चित होना चाहिए तथा' 
यात्रियों को ले जाने वाली सेवाओं का मार्ग श्रनुज्ञा (लाइसेंस) द्वारा नियमित होना 
चाहिए | समिति ने माल ढोने वाली गाड़ियों की: प्रादेशिक अनुज्ञा-प्रणाली (रीजनल 
लाइसेंसिंग) की सिफारिश की और भविष्य में वस्तुओं के भाड़े को तियन्त्रित -करने 
के लिए वैधानिक व्यवस्था का सुझाव रखा । व्यवितगत और.सावंजनिक दोनों. ही 
लारियों के लिए एक-से हीः नियम लागू किये जाने-ाहिएँ। प्रान्तीय .नियन्त्रण को 
कार्यान्वित करने के लिए पुलिस की शक्ति.और नियन्त्र॒रण .को .सुहृढ़ बनाना होगा । 
प्रान्तों को मोटरगाड़ियों की कर-सम्बन्धी नीति में एकता .लानी चाहिए । 
अप्रैल, १६४५ में भारत सरकार ने एक पूरक माँग पेश ,की ताकि रेलवे 
समानान्तर सड़कों पर बस कम्पनियों में पूँजी लगा सके, लेकिन..यह माँग स्वीकार 
करने के पहले धारासभा ने सरकार से सड़क और रलवे. के संयोजन के सम्बच्च -में 
एक स्पष्ट नीति के कथन की माँग की । अतएवं सरकार ने जनवरी, १६४६ में एक 
व्हाइट पेपर प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि सरकार का. उद्देश्य दोनों प्रकार 
के परिवहनों का विकास इस प्रकार.करना है कि ये अ्रतिहन्द्दी न-होकर पुरक रहें । 
जहाँ रेलवे भर सड़कें सामानान्तर थीं शौर भीषण .होड़ की सम्भावना थी, वहाँ सबसे 
सन्तोपजनक. समाधान दोनों पक्षों के. आर्थिक हितों. का एकीकरण था । इसलिए एक 
संयुक्त मोटर बस-सेवा प्रारम्भ.करने का विचार किया गया जिसमें बसों ,के-क्तंसान 
मालिक, रेलवे और प्रान्तीय सरकार तीनों, का हिस्सा रहे | ये संयुक्त कम्पनियाँ एक 
संचालक-मण्डल द्वारा प्रशासित-होने को थीं । इसके लिए प्रवन्धकारक एजेण्ट (मेने- 
जिग एजेण्ट) रखने की. श्रावश्यकता नहीं -थी । .अ्नेक प्रान्तीय सरकारों,ने योजना 
को कार्यान्वित-करने का प्रयास :.किया, किन्तु-ऐसा करने में बहुतों ने तिदिप्ट, साधथा- 
रण नीति का उल्लंघन किया । ेन्द्रीय.वारासभा द्वारा. सड़क-रेल-संयोजन.की जाँच 
. करने के लिए नियुक्त-की गई समिति ने योजना कार्यान्वित करने में अनेक गलतियाँ 
देखीं और इस निष्कर्ष .पर पहुँची कि जब तक प्रान्तों में लोकप्रिय सरकार.न बन जाए 
तब तक इस प्रकार की कम्पनियाँ वनाने का काम स्थगित कर देना चाहिए। 
भारत-सरकार इधर. कुछ दिनों से पुनः परिवहन. के सभी साधनों वल्कि 
मुख्यतः रेल और सड़क के संयोजन तथा भावी विकास पर विचार कर रही है । 
परिवहनन-के क्षेत्र में नियोजित विकास की हृष्टि से इन समस्याओ्रों का विस्तृत,परीक्षण 
सहायक सिद्ध होगा। इस दृष्टि से भारत सरकार ने श्री के०.सी० . नियोगी की 
अध्यक्षता में मई, १६५६ में एक उच्च-स्त्तरीय -समिति की स्थापना की जो - निहित 
“समस्याओं का. अध्ययन करके राष्ट्रीय परिवहन-नीति निश्चित करने के लिए सुझाव 
अ्स्तुत करेगी । 
२७. सड़क के सोटर यातायात (ट्रैफिक) का नियमन--१६१४ के अधिनियम के 


- संवहन - १५१ 


एकरूपता लाने के लिए १६३६ के मोटर वेही किल्स-प्रधिनियम में श्रपक्षित संशोधन 
करने के लिए २ मार्च, १६६० में संसद ने एक बिल पास किया । 
२८. भारतीय सड़क-विकास-समिति श्रोर सड़क वित्त--जैसा कि भारतीय सड़क- 
विकास (जयकर) समिति ने कहा--“भारत का सड़क-निर्माण शौर विकास स्थानीय 
बोडों और स्थानीय सरकारों की आ्िक क्षमता के बाहर होता जा रहा है और एक 
ऐसा काम होता जा रहा है जिसमें राष्ट्र को दिलचस्पी लेनी चाहिए । अतः केन्द्रीय 
वित्त से उसका काम करना उचित होगा । केस्द्रीय वित्त को सड़कों के विकास मरे 
केवल रेलवे की प्राप्ति में वृद्धि द्वारा ही लाभ नहीं होता, बल्कि सड़कों पर चलने 
बाली मोटरों, मोटर स्पिरिट से प्राप्त चुंगी इत्यादि से भी लाभ होता है, जो (म्ोटर- 
यातायात) इस समय शीघ्रता से बढ़ रहा है । एक- सुसंतुलित मोटर-कर योजना में, 
पेट्रोल-कर, गाड़ियों का कर, किराये पर चलने वाली गाड़ियों की लाइसेंस-फीस 
इत्यादि शामिल होने चाहिएँ | इन सवसे होने वाली आमदनी को सड़कों के विकास 
पर खर्च करना चाहिए। सड़कों का पुनविभाजन इस प्रकार होना- चाहिए कि कुछ 
स्थानीय सड़कों को अप्रधात (आरटीरियल) सड़कों के वर्ग में कर दिया जाए ताकि 
स्थानीय संस्थाएँ उनके भार से मुक्त हो जाएँ और अपना ध्यान सहायक: और स्थानीय 
. महत्त्व की सड़कों के निर्माण और सुरक्षा की झोर लगा सके | सड़क-समिति ने बत्ताया 
कि तमाम दुनिया में यह वात स्पष्ट रूप से स्वीकार की गईं है कि स्थानीय छोदी- 
छोटी संस्थाओ्रों पर प्रधान सड़कों के निर्माण और सुरक्षा का भार छोड़ना न्‍्यायसंगत 
नहीं है । स्थानीय संस्थाओं को प्रान्तों से ओर अधिक आधिक सहायता मिलनी 
चाहिए | यदि सड़क-समिति की सिफारिशें श्रपनाई जाती हैं तो उससे गाँवों -में सड़कें 
बनाने के काम में परोक्ष रूप से सहायता मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार स्थानीय और 
प्रान्तीय घन, जो बड़ी-बड़ी सड़कों की देखरेख और निर्माण में प्रयुक्त होता है, इस 
काम से बंच जाएगा । सड़क-समिति ने यह भी सुझाव रखा कि रेलवे -को भी अपनी 
सहायक सड़कों के निर्माण और देखरेख की जिम्मेदारी ग्रहण करनी चाहिए । समित्ति 
ने सड़कों पर किसी प्रकार की चुंगी (सिवाय पुलों के जहाँ नदियों .को पारः -करने के 
लिए नावों के स्थान पर विशेष सेवा की जाती है) को सड़कों के निमणि-की प्रगति 
में बाधक और तेज परिवहन के-विकास में अनुचित-रुकावट मात्रा । मु 
कृषि-प्रायोग के मत में प्रचलित वित्त पर निर्भर न रहकर यदि सड़कों के 
विकास के लिए ऋण लिया जाए तो उनके विकास में सरलता और शीघ्रता होगी + 
सड़कों और उनसे सम्बन्धित काम के श्रवे-स्थायी स्वभाव को देखते हुए उनका 
विचार था कि ऋण को चुकता करने के लिए वापिक घन प्रान्त के साधनों की सीमा 
के बाहर न होगा ।' सड़क-समिति का यह मत था कि ऋण किसी योजना के स्थायी 
भागों, जैसे पुलों के निर्माण, के लिए खच्च करना चाहिए, क्योंकि पुल का जीवन 
निश्चित रूप से मालुम किया जा सकता है तथा ऋण चुकाने के लिए ग्रावश्यक कोप की 
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एकरूपता लाने के लिए १६३६ के मोटर वेही किल्प्-प्रधिनियम में अपेक्षित संशोधन 
करने के लिए २ माचं, १६६० में संसद ने एक बिल पास किया । 
२८. भारतीय सड़क-विकास-समिति श्लौर सड़क वित्त--जैसा कि भारतीय सड़क- 
विकास (जयकर) समिति ने कहा--भारत का सड़क-निर्माणा और विकास स्थानीय 
वोर्डों और स्थानीय सरकारों की झ्राथिक क्षमता के बाहर होता जा रहा है और एक 
ऐसा काम होता जा रहा है जिसमें राष्ट्र को दिलचस्पी लेनी चाहिए । श्रतः केन्द्रीय 
वित्त से उसका काम करना उचित होगा । केच्धीय वित्त को सड़कों के विकास है 
केवल रेलवे की प्राप्ति में वृद्धि द्वारा ही लाभ नहीं होता, बल्कि सड़कों पर चलने 
वाली मोटरों, मोटर स्पिरिट से प्राप्त चुंगी इत्यादि से भी लाभ होता है, जो (म्ोटर- 
यातायात) इस समय ज्ञीघ्रता से वढ़- रहा है । एक: सुसंतुलित मोटर-कर योजना में, 
पेट्रोल-कर, गाड़ियों का कर, किराये पर चलने वाली गाड़ियों की लाइसेंस-फीस 
इत्यादि शामिल होने चाहिएँ | इन सबसे होने वाली आमदनी को सड़कों के विकास 
पर खर्च करना चाहिए। सड़कों का पुनविभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि कुछ 
स्थानीय सड़कों को प्रधान (आरटीरियल) सड़कों के वर्ग में कर दिया जाए ताकि 
स्थानीय संस्थाएँ उनके भार से मुक्त हो जाएँ और अपना ध्यान सहायक: श्रौ र-स्थानीय 
. महत्त्व की सड़कों के निर्माण और सुरक्षा की ओर लगा सकें । सड़क-समिति ने बताया 
कि तमाम दुनिया में यह वात स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई है कि स्थानीय, छोदी- 
छोटी संस्थाओ्रों पर प्रधान सड़कों के निर्माण और सुरक्षा का भार छोड़ना न््यायसंगत 
नहीं है । स्थानीय संस्थाओं को प्रान्तों से और अधिक श्राथिक सहायता मिलनी 
चाहिए । यदि सड़क-समिति की सिफारिशें श्रपनाई जाती हैं तो उससे गाँवों में सड़कें 
बनाने के काम में परोक्ष रूप से सहायता मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार स्थानीय और 
प्रान्तीय धन, जो बड़ी-बड़ी सड़कों की देखरेख और निर्माण में प्रयुक्त होता है,.इस 
काम से बंच जाएगा । सड़क-समिति ने यह भी सुझाव रखा कि रेलवे -को भी अपनी 
सहायक सड़कों के निर्माण और देखरेख की जिम्मेदारी ग्रहण करनी चाहिए | समिति 
ने सड़कों पर किसी प्रकार की चुंगी (सिवाय पुलों के जहाँ नदियों .को पारः -करने के 
लिए नावों के स्थान पर विशेष सेवा की जाती है) को सड़कों के निमरिणः की प्रगति 
में वाधक और -तेज़ परिवहन के-विकास में अ्नुचित- रुकावट मात्ता । .. ०४ ४* 
पि-प्रायोग के मत में प्रचलित वित्त पर निर्भर न रहकर यदि सड़कों के 
विकास के लिए ऋण लिया जाए तो उनके विकास में सरलता श्र शीघ्रता होगी | 
सड़कों और उनसे सम्बन्धित काम के अर्ब-स्थायी स्वभाव को देखते हुए उनका 
विचार था कि ऋण को चुकता करने के लिए वापिक घन प्रान्त के साधनों की सीमा 
के बाहर न होगा ।' सड़क-समिति का यह मत था कि ऋण किसी योजना के स्थायी 
भागों, जैसे पुलों के निर्माण, के लिए खर्च करना चाहिए, क्योंकि पुल का जीवन 
निश्चित रूप से मालूम किया जा सकता है तथा ऋण चुकाने के लिए आवद्यक कोप की 
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शामिल है। (५) वाधिक अनुदान से किये जाने वाले सत्र व्यय या एकत्रित श्लेपष धन 
स्वीकृति के लिए वित्त-उंपनसमिति के समक्ष रखना होता था, जिसमें (वित्त-उप-समित्ति) 
स्थायी संमिति-का सभापति और वे सदस्य होते थे जो घारासभा के भी सदस्य थे । 
१६३० 'के -दिलली के अधिवेशन “में ५ वर्ष के लिए इसे स्वीकार कर लिया 

ञगया | 

३०, सड़कन्खाते की झाथिक दह्या--पेट्रोल पर लगाये गए अधिभार के साथ ही सड़क 
के लिए प्राप्य पेट्रोललकर का भाग १ अक्तूबर, १६३१ से २ आता प्रति गेलन से 
२३ आना प्रति-गेलन हो गया | न्‍े 

३१. सड़क-सम्बन्धी नवीन प्रस्ताव--(१) सड़क-खाते का ५ वर्ष का परीक्षण-क्राल 
१६३३-३४ में बीत गया । १६३४ में केन्द्रीय विधानमण्डल “ने एक नया प्रस्ताव अप- 
-नाया“जिससे सड़कखाता स्थायी हो गया । इससे भारत सरकार का सुरक्षित धनकोप 
१०% से १५० हो गया ताकि वह अपेक्षाकृत श्रविकसित 'प्रान्तों को उदारता से 
घन -दे सके 4 इसमें से सड़कों के विकास, निर्माण एवं सरक्षित रखने के लिए ऋण भी 
दियाजा- सकता था । 

(२) परिवहन परामझछांदात्री समिति के सुाव पर सड़क कोप से अनुदान के 
वितरण पर केन्द्रीय सभा द्वारा एक नया प्रस्ताव पास किया गया (फरवरी, १६३७) 
इसके द्धारा निम्त परिवर्तन किये गए--(क) गवर्नरों के प्रान्तों को दिये जाने वाले 
वन को गवर्नेर-जनरल-इन-कौंसिल तब तक श्रपने पास रख सकता था जब तक कि 
प्रान्तों द्वारा उस घन का तुरन्त उपयोग करने के लिए उसकी माँग न की जाती। 
(ख) यदि कोई प्रान्तः विना समुचित कारण के अपने घन का उपयोग सड़क-विकास के 
लिए समय से न कर पाता तो केन्द्र को अधिकार होता कि वह सम्पूर्ण घनराशि या 
उसका एक श्रंश देने से इन्कार कर दे । (ग) लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह 
था कि गवने र-जनरल-इन-कौंसिल को यह श्रधिकार था कि यदि कोई प्रान्त उसके 
हारा बतलाये गए मोटरों के नियमन और नियन्त्रण से सम्बंधित नियमों को कार्या- 
न्वित करने में चूकता तों वह उसका भाग न दे | प्रान्तों ने इसे अनुचित हस्तक्षेप 
माना और कहा कि यह रेलवे की आय-ब्ययक स्थिति को दृढ़ रखने का एक तरीका 
था । केन्द्रीय सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य एक संतुलित संचार व्यवस्था स्थापित 
करना था। (घ) शीक्र ही मिलने वाली प्रान्तीय स्व॒तन्त्रता को दृष्टि में रखकर सड़क- 
कोप से सड़कों का कर्ज चुकाए जाने की नीति वन्द कर दी गई । 
| मार्च, १६५६ के अन्त तक केन्द्रीय सड़क कोप की कुल प्राप्ति ५७-४३ करोड़ 

रु० तथा सुरक्षित कोप की कुल प्राप्ति ११ करोड़ रु० थी । १६५६ के प्रारम्भ में कोप 
में प्राप्त होनिवाला वापिक आगम ५३ करोड़ रु० था। इसमें एक करोड़ रु० का वापिक 
विशेष सुरक्षित कोष भी सम्मिलित था । केन्द्रीय सड़क-कोप स्थापना के १५ वर्ष बाद 
तक यही कोप नयी सड़कों के निर्माण तथा विद्यमान सड़कों के सुधार और नवीकररणा 
के लिए पर्याप्त था, किन्तु अब स्थिति में बहुत परिवर्तत हो गया है । १६५६ में यह 
कोप मोटर-परिवहन पर लगे कर से प्राप्त कुल आय का केवल ६ प्रतिशत तथा द्वितीय 
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शामिल है । (५) वापिक अनुदान से किये जाने वाले सब व्यय या एकत्रित शेष धन 
स्वीकृति के लिए वित्त-उप-समितति के समक्ष रखना होता था, जिसमें (वित्त-उप-समिति) 
स्थायी समिति का सभापति श्र वे सदस्य होते थे जो घारासभा के भी सदस्य थे । 
- १६३० के दिल्‍ली के अधिवेशन में ५ वर्ष के लि! इसे स्वीकार कर लिया 

गया।: 

३०, सड़कन्खाते की श्राथिक दशा--पेट्रोल पर लगाये गए अधिभार के साथ ही सड़क 
के लिए प्राप्य पेट्रोल-कर का भाग १ अक्तूबर, १६३१ से २ आना प्रति गेलन से 
२१ आना प्रति गेलन हो गया । 

३१. सड़क-सम्बन्धी नवोन प्रस्ताव--(१) सड़क-खाते का ५ वर्ष का परीक्षण-काल 
१६३३-३४ में बीत गया । १६३४ में केन्द्रीय विधानमण्डल “ने एक नया प्रस्ताव अप- 
नाया जिससे सड़कख़ाता स्थायी हो गया । इससे भारत सरकार का सुरक्षित वनकोप 
१०५ से १५९ हो गया ताकि बह श्रपेक्षाकत अविकसित प्रान्तों को उदारता से 
चन-दे सके 4 इसमें से सड़कों के विकास, निर्माग्ग एवं सुरक्षित रखने के लिए ऋगा भी 
दियाजा सकता था । ; 

(२) ' परिवहन परामश्दात्री समिति के सुझाव पर सड़क कोप से अनुदान के 
वितरण पर केन्द्रीय सभा द्वारा एक नया भ्रस्ताव पास किया गया (फरवरी, १६३७) । 
इसके द्वारा निम्न परिवर्तन किये गए--(क) गवर्नरों के प्रान्तों को दिये जाने वाले 
चन को गवर्नर-जनरल-इन-क्ौंसिल तब तक अपने पास रख सकता था जब तक कि 
भ्रान्तों द्वारा उस वन का तुरन्त उपयोग करने के लिए उसकी माँग न की जाती । 
(ख) यदि कोई प्रान्त विना समुचित कारण के अपने धन का उपयोग सड़क-विकास के 
लिए समय से न कर पाता तो केन्द्र को अविकार होता कि बह सम्पूर्ण धनराशि यः 
उसका एक अंश देने से इन्कार कर दे । (ग) लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह 
था कि गवने र-जनरल-इन-कौंसिल को यह श्रधिकार था कि यदि कोई प्रान्त उसके 
हारा बतलाये गए मोटरों के नियमन और नियन्त्रण से सम्बंधित नियमों को कार्या- 
न्वित करने में चुकता तो वह उसका भाग न दे । प्रान्तों ने इसे अनुचित हस्तक्षेप 
माना और कहा कि यह रेलवे की आय-व्ययक स्थिति को दुढ़ रखने का एक तरीका 
था | कैन्द्रीय सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य एक संतुलित संचार व्यवस्था स्थापित 
करना था। (घ) शीघ्र ही मिलने वाली प्रान्तीय स्वतन्त्रता को हष्टि में रखकर सड़क- 
कोप से सड़कों का कर्ज चुकाए जाने की नीति बन्द कर दी गई । 

मार्च, १६९५६ के श्रन्त तक केन्द्रीय सड़क कोप की कुल प्राप्ति ५७४३ करोड़ 
रु० तथा युरक्षित कोप की कुल प्राप्ति. ११ करोड़ रु० थी । १६५६ के प्रारम्भ में कीप 
में प्राप्त होनिवाला वापिक आगम ४५४ करोड़ रु० था। इसमें एक करोड़ रु० का है 
विशेष सुरक्षित कोप भी सम्मिलित था। केन्द्रीय सड़क-कोप स्वापना के ६* हक 
तक यही कोप नयी सड़कों के निर्माण तथा विद्यमान सड़कों के खुधार खा कस में यह 

के लिए पर्याप्त था, किन्तु अब स्थिति में बहुत परिवर्तत हो गया पा हिल पा 
कोप मोटर-परिवहन पर लगे कर से प्राप्त कुल झाय का कैवल ही 5522, 


संवहन - १५५ 


“.. परिवहन के सुनियोजित विकास तथा विभिन्न प्रकार के परिवहन-साधनों 
 तथां केन्द्र और राज्य की परिवहन-नी तियों में समन्वय स्थापित करने के लिए तीन 
परिवहन निकायों की स्थापना का निर्णय किया है। परिवहन-विकास-परिषद (ट्रांस- 
“पोर्ट डिवेलपमेंट काउन्सिल) व सड़क और भन्तर्देशीय जल परिवहन परामर्श समिति 
(द रोड एण्ड इनलैंड ट्रान्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी) तथा केन्द्रीय परिवहन संयो- 
-जन समिति (सेन्द्रेल ट्रांसपोर्ट कोआडिनेशन कमेटी) प्रथम एक उच्च स्तरीय निकाय 
' होगा, जिसके सदस्य राज्य के परिवहन मन्त्री, संघीय क्षेत्र (यूनियन टेरिटरी) के 
लेफ्टिनेन्ट गवर्नर भर मुख्य श्रायुक्त (चीफ कमिइनर) तथा सम्बन्धित मन्चालयों के 
केन्द्रीय मन्त्री आदि होंगे। इसका कार्य सरकार को सड़क, सड़क-परिवहन तथा श्रन्त- 
देशीय ज़िला परिवहन के सम्बन्ध में परामर्श देना होगा । 
राष्ट्र की उन्‍नति के लिए सड़कें बनाने का कार्य एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता 
'है।॥ १९५०-५१ में देश में १,५६,००० किलोमीटर पक्‍की सड़कें तथा २,४२,००० 
किलोमीटर सड़कें थीं। पहली पंचवर्षीय योजना में सड़कों के बनाने में १३५ कंरोड़' 
रुपया व्यय हुक ५ दूसरी पंचवर्षीय योजनए में देश की प्रणति तथा रेल के यातायात 
“के बोक को कम करने के लिए २४५ करोड़ रुपया सड़कों इत्यादि बनाने के लिए 
खर्चा गया । तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य पर और भी ज़ोर दिया गया और 
यह झाशा की गई कि १६६५-६६ में पक्की सड़कें २,७०,००० किलोमीटर तक 
पहुँच जाएँगी । इसी प्रकार बसे तथा ट्रकों की संख्या को भी बढ़ाने का प्रयत्न किया 
गया । १६५०-५१ में व्यापार के उपयोग-में श्राने वाली गाड़ियों-की संख्या १,१५,००० 
(बर्से तथा ट्रक) थी (१६६५-६६) में २,५५४,००० तथा (१६७०-७१) में ४,७०,००० 
हो जाएगी तथा बसों की संख्या १६६५-६६ में 5०,००० से बढ़कर १,२६,००० : हो 
जाएगी । त्तीसरी योजना में यातायात के राष्ट्रीयकरणा करने के लिए २६ करोड़ 
रुपया रखा गया है, तथा इसके अतिरिक्त १० करोड़ रुपया रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन 
(२080 प्राक्मा5ण7 (०णफ्णव४०४), बनाने के लिए रेलवे भी लगायेगी। इस 
प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में यात्रियों की सेवाश्नों का ४० प्रतिशत भाग राष्ट्रीय- 
करणा किये हुएं परिवहन के हिस्से में आयेगा जबकि तीसरी योजना में ३३ प्रतिशत 


है । 
जल-परिवहन 
(१) अन्तर्देशीय जल-पथ---जल-परिवहन का विवरण स्वभावत: दो भागों में 
विभाजित किया जा सकता है--(१) अन्तर्देशीय परिवहन, (२) सामुद्रिक परिवहन | 
भारत में इंगलैण्ड-जेसी नदियाँ, जो स्वाभाविक जल-पथ का काम देती हैं 
हैं.। उत्तर भारतीय और प्रायद्वीप की नदियों का ज़िक्र करते समय हम इस 
- विपमता की ओर संकेत कर चुके हैं । ः 
प्रायद्वीप की नदियाँ इस प्रकार नौगम्य नहीं हैं। मौसम के श्रनुसार कभी तो वे 


१. खण्ड ६, अध्याय २, संक्शन १२० ॥ 
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समितियों को बढ़ावा व नदी-घाटी-योजनाश्रों में नौकागस्न की सुविधाओं का विकास 
किया जाए + इस समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना 
में अन्तर्दशीय जल-प्थों के विकास के लिए ७.६० करोड़ रु०* का व्यय प्रस्तावित है 
जवकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अनुमानित व्यय ७५ लाख रु० है। तृतीय योजना 
में ग्रत्तदेशीय जल-पथों के सम्बन्ध में कुछ मुख्य बातें श्रधिक महत्त्वपुर्णा नदियों के सम्बन्ध 
में जलवरणानात्मक सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफिक स्व) तथा ब्रह्मपुत्न नदी और सुन्दरवन 
क्षेत्र के लिए निकर्षकों (ड्रेजर) की खरीद आदि है | गंगा, ब्रद्मपुत्र तथा उसकी सहा- 
यके नदियों पर जल-परिवहन के विकास को संयोजित करने के लिए गंगा-ब्रह्मपुत्र 
जल-परिवहन-परिपद (ग्रंगा-ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट बोर्ड) की स्थापना राज्यीय और 
केन्द्रीय सरकारों के ऐच्छिक सहयोग से १६५२ में हुई। गंगा-ब्रह्मपृत्र क्षेत्र में प्रमुख 
जल-पथों का निकर्पण (ड्रेजिग) तथा चुने हुए स्थानों में अन्तर्देशी य॒ वनन्‍्दरगाहों का 
विकास शआ्रादि दातें नियोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 
में प्रादेशिक सरकारों ने भी जल परिवहन परिपद पर १.४८ करोड़ रुपया ख्चना 
निंदिचत किया । इस समय देश में ८ हज़ार किलोमीटर दरियाई जहाज़ या 
किश्तियाँ चलाई जा सकती हैं । इनमें से ३ हजार मशीनों से चलनेवाले हैं और 
६ हज़ार किश्तियाँ हैं । 
३३. (२) सामुद्रिक परिवहन--जहाँ तक बाह्य जल-परिवहन का प्रश्न है. यद्यपि 
भारत की इंगलैण्ड से तुलना न हो सकेगी क्योंकि यहाँ पर न तो इंगलंण्ड जैसा कटा- 
फटा समुद्र-तट है और न प्राकृतिक वन्दरगाह ही हैं, फिर भी उसकी सामुद्विक स्थिति 
काफ़ी महत्वपूर्ण है । जेसा एस० एन० हाजी ने कहा है कि “एक देश, जो कि प्राचीन 
विश्व के महाद्वीपों में कुमके की भाँति जड़ा है, जिसका समुद्र-तट ४००० मील लम्बा 
है और जो अनेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण की खान है जिन्हें अ्रन्यत्त नहीं पैदा 
किया जा सकता, प्रकृति द्वारा एक नाविक देश होने के लिए ही वना है | इसके वन्दर- 
गाह संख्या और झ्राकार में इसकी आवश्यकताशों की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं ।”' 
शायद यहाँ अतिरंजित चित्र खींचा गया है। यहूं चित्र भारत में प्राकृतिक 
बन्दरगाहों की कमी को उचितं रूप से हमारे सामने नहीं रखता, फिर भी अपनी 
भौगोलिक स्थिति और विस्तृत समुद्र के काररणा वह दुनिया का एक मुख्य जल-परि- 
वाहक देश हो सकता है । १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत को एक नवीन देश 
कहा जा सकता था। “जलयानों का निर्माण ऐसी अच्छी दक्षा में था कि भारत के 
बने जद्धाज़ अंग्रेजी जहाज़ों के संरक्षण में और उनके साथ टेम्स तक जाते थे |” १८०० 
में गवर्नर जनरल ने लीडेनहाल स्ट्रीट में अपने स्वामियों को सूचना देते हुए कहा कि 
“कलकत्ता के वन्दरगाह में भारत-निर्मित १०,००० टन के जहाज हैं जो इंगलैण्ड तक 
माल ले जाने योग्य हैं। सागवान की लकड़ी के बने बम्बई के जहाज़ इंगलैण्ड के 


. £. देखिए, थे फाइव ईअर प्लान--ए ड्राफ्ट आउट लाइन, ९० २५१ | 
२. देखिए, इकनामिक्स ऑफ़ शिपिंग, ए० इ६५-६ | 
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उनके मालिक भारतीय थे । 

विदेशी जहाज़ी कम्पनियों के विरुद्ध श्रत्य शिकायतें निम्न हैं--यात्रियों की 
सुविधांशों का कम ध्यान रखना, ऊँचे पदों पर केवल यूरोपियनों की नियुक्ति श्र 
उच्च पदों, जैसे इंजीनियर आ्रादि, के लिए भारतीयों को काम न सिखाना आदि । 
३६, व्यापारिक जहाजरानी समिति (१६२३)--इस समिति की नियुवित फरवरी, 
१६२३ में हुई | इसका कार्य भारतीय जहाजरानी श्रौर जलयान-निर्माण उद्योग के 
विकास के प्रइन पर विचार करता था | समिति के विशेष सुझाव निम्न हैं-- 

(१) भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के लिए श्रनिवार्य अ्रफसरों की प्रशिक्षा- 

हेतु सरकार द्वारा बम्बई में जलयान-प्रशिक्षण की स्थापना । (२)- सामुद्रिक इज्जी- 
नियरों की ट्रेनिंग के लिए इज्जीनियरिंग कॉलेजों में सुविधाएँ देना तथा सामृद्रिक 
अनुभवों की सुविधाएँ देना । (३) तटीय व्यापार लाइसेंस-प्राप्त जहाज़ों के लिए 
सुरक्षित रखना । (४) भारतीय अधिकारी और कर्मचारी वर्ग द्वारा तटीय व्यापार 
में पर्याप्त दक्षता दिखाने पर विदेशी समुद्र-पार व्यापार के लिए भारतीय कम्पनियों 
को अनुदान देने के प्रश्त पर विचार करना । (५) कलकत्ता को स्वतःचालित जल- 
यानों के निर्माण का केन्द्र बनाना, (६) भारतीय कम्पनियों द्वारा जलयान-निर्माण 
प्रांगण (शिप विल्डिंग वार्ड) को स्थापना में सरकार का सहायता. देना तथा 
(७) प्रारम्भ करने के लिए विदेशों से विशेषज्ञों की सहायता लेना । 
३७. तदीय यातायात को भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित करने का बिल-- उपर्युक्त 
पहली सिफारिश के फलस्वरूप प्रशिक्षण-जलयान 'डफरिन' की स्थापना के अतिरिक्त 
सरकार समिति के भ्रन्य किसी भी सुझाव को कार्यान्वित न कर सकी, ग्रत: सितम्बर, 
१६२८ में मि० हाजी ने धारासभा में तटीय यातायात सुरक्षण के लिए एक बिल 
पेश किया । इसमें कुल हिस्सों का ७५% भारतीयों के हाय में निहित करते की 
व्यवस्था थी । 

गत कई वर्षों से जनता द्वारा की गई माँग के फलस्वरूप १९५४० में भारत का' 
तटीय व्यापार भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। १ जनवरी, १६५१: 
को नये (भारतीय) तटीय सम्मेलन ने कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस सम्मेलन में 
अधिकांशतः भारतीय जहाजरानी कम्पतियाँ हैं । दो ब्रिटिश जहाज़रानी कम्पनियाँ भी 
इस सम्मेलन की सदस्य हैं । 

३८, विलम्बित छूट-व्यवस्था की समाप्ति-सम्बन्धी बिल--मि० हाजी ने विलस्बित 
छूट-व्यवस्था के उल्मूलन के लिए फरवरी, १९२६ में एक बिल पेश किया, जिसका 
उद्देश्य तटीय सुरक्षा बिल का पुरा करनां था। जबकि सुरक्षा विल जहाज़रानी से 
होने वाली श्राय को भारत में रखना चाहता था विलम्बित छूट विल का उद्देश्य तटीय 
व्यापार के सुरक्षित हो जाने पर व्यापार का भारतीय जहाज़ों के बीच समुचित वित- 
रण करना था । इस विल का उद्देश्य था भारतीय-अभारतीय किसी प्रकार की कम्प- 
नियों के एकाधिकार को समाप्त करना तथा एक नवीन युग का प्रारम्भ करता, जिसमें 
एकाधिकार का अन्त करके नवीन कम्पतियों के श्रागमन के पथ को प्रश्वस्त कर दिया: 
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में एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटना परिवहन-विभाग में जहाज़रानी-संयोजन-समिति 
(शिविम को-आ्राडिनेशन कमेटी) की स्थापना है। यह समिति उपलब्ध भारतीय 
भारवाहिता (टनेज) के अधिकतम उपयोग की हृष्टि से विभिन्‍न मंत्रालयों तथा ग्रन्य 
सरकारी संगठनों के बीच अ्रधिक अच्छा सम्पर्क स्थापित करेगी । सरकार को जहाज्ञ- 
रावी नीति से सम्बन्धित बातों पर परामश देने के लिए राष्ट्रीय जहाज़रानी परिपद्‌ 
(निशनल शिपिंग बोर्ड) की स्थापना की गई (मार्च, १६५६) । 

जहाज़रानी पर प्रथम योजना में १८.७ करोड़ रु० व्यय किये गए तथा द्वितीय 
योजना में उसके अन्त तक ५४ करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है | तृतीय योजना में 
प्रस्तावित व्यय ५५ करोड़ ० है ।' 

राष्ट्रीय जहाजरानी परिषद्‌ ने १६६५-६६ तक १४.२ लाख टन की क्षमता 
का लक्ष्य रखा है । 

अनुमान है कि इस समय भारत के समुद्र-पार व्यापार का ८या € प्रतिशत 

भारतीय जहाज ही ले जाते हैं । 
४०, भारतीय व्यापारिक बेड़े की श्रावश्यकता--जहाज़रानी और जहाज़ बनाने के 
सम्बन्ध में भारत के पास पर्याप्त सुविवाएं हैं । ऐसा कहा जाता है कि जापान, संयुक्त 
राज्य अमरीका और जमेंनी की भाँति सरकारी हल्तक्षेप से थोड़े ही दिनों में एक 
पर्याप्त व्यापारिक बेड़े का निर्माण हो सकता है | इंगलैण्ड की भी सामुद्रिक महत्ता 
और शक्ति का श्रेय बहुत अंशों में नौका-गमन शअ्रधिनियमों को है । ये श्रधिनियम 
प्राय: दो शताव्दियों तक लागू रहे और उन्‍नीसवीं शत्ताब्दी के मध्य में समाप्त कर 
दिये गए । एक हढ़ राज्य-हस्तक्षेप के श्रभाव में भारतीय नाबिकता यूरोपीय प्रति- 
इन्द्रियों से होड़ लेने में श्रसफल रही । 

१७ सितम्बर, १६५४८ को लोकसभा ने मर्चेन्ट शिविंग एक्ट, १६५४८ पास 
किया । ३० अक्हूबर, १६५४५ को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की । इस अधि- 
नियम के अन्तर्गत ही राष्ट्रीय जहाजरानी परिषद्‌ तथा जहाज़रानी-विकास-कोप की 
स्थापना हुई है। इनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इस अ्रधिनियम के श्रन्तर्गत 
सरकार को किसी भारतीय जहाज़ को किराये पर लेने की दरें निश्चित करने तथा 
तटीय व्यापार में संलग्त जहाज़ों के लिए यात्रियों और व्यापारिक माल लाने-लेजाने 
की दरें भी निश्चित करने का श्रधिकार है। केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना 
कोई व्यक्ति जहाज़-सम्त्नन्धी श्रपने हिस्से या हित को न हस्तांतरित कर सकता है, 
शौर न प्राप्त ही कर सकता है। अधिनियम में यात्रियों के किराये पर अधिकार 
. लगाने की भी व्यवस्था है | इससे प्राप्त आय यात्रियों के कल्याण पर ही व्यय की 
जाएगी । व्यापारिक वेड़ा-प्रशिक्षण-समिति ने १६४६ में सिफारिश की थी कि एक 
प्रशिक्षर-परिपद्‌ की स्थापना की जाए। शव व्यापारिक वेड़ा-प्रशिक्षण-परिपद्‌ (मर्चेंट 
तेवी ट्रेनिंग बोर्ड) की स्थापना हो गई है । इसकी उद्घाटन-वैठक ४ फरवरी, १६६० 
को हुई । 

३. देखिए, थर्ड फ़ाइव ईश्वर प्लान--८ ड्राफ्ट आउट लाईन, पृ० २५० | 
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पहुँचाया गया है। कोचीन, मद्रास इत्यादि बन्दरगाहों को बड़ा करने के लिए ७५ 
करोड़ रुपया रखा गया है| उड़ीसा सरकार परादीप नाम की बन्दरगाह को भी 
उन्नत कर रही है । इस प्रकार छोटी-छोटी बन्दरगाहों को उन्‍नतत करने के लिए भी 
कोशिश की जा रही है और इस कार्य पर त्तीसरी योजना में १५.६८ करोड़ रुपया 
ब्यय किया जाएगा और यह बन्दरगाह तीसरी योजना के अन्त तक ६० लाख टन 
को व्यापार तथा व्यवसाय को ठीक स्थान दे सक्रेगी । 

चौथी योजना में जहाजं की जलपंखी १६६५-६६ के श्रंत तक १५ लाख 
से वढ़ाकर १९७०-७१ तक ३० लाख टन (0रा) की जाएगी। बड़ी वन्दरगाहों 
की शक्ति को लगभग &€ करोड़ तक वढ़ाया जाएगा और यह कोशिश की जाएगी 
कि भारतीय जलयान कुल व्यापार का ५० प्रतिशत भाग अपने जहाज़ों से करने 
लगें। सरकारी क्षेत्र में जलयान का भाग १६७५-७६ तक कुल का ५० प्रतिज्षत 
हो जाए । 

वायु-परिवहन 

४३. नागरिक उड्ुयन--१६१४-१८ के युद्ध के बाद से नागरिक उड्ढयन में विशेष- 
तया पाच्चात्य देशों में बड़ी ही तीन्र प्रगति हुई हैं श्लौर इसने विश्व के परिवहन में 
एक कान्ति ला दी है । * 

कराची और वम्त्रई के वीच हवाई डाक-सेवा (पोस्टल एम्रर मेल सबिस) के 
प्रारम्भ के साथ नागरिक उड्ुयत में रूचि जाग उठी। भारत से होकर जाने वाली 
डच और फ्रेन्च नागरिक उड्यन सेवाश्रों के प्रारम्भ होने, इंगलेण्ड श्यौर कराची के 
बीच नियमित साप्ताहिक साम्राज्य डाक के प्रारम्भ तथा विश्व के सभी देशों में 
नागरिक उड्भयन में हुई प्रयति के साथ ही भारतीय उड्यन भी विकास की प्रेरणा 
पाने लगा भारत अस्तर्राष्ट्रीय हवाई सम्मेलन (इण्टरनेशवल ऐश्रर कनवेंशन) में 
शामिल हो गया है। भारत सरकार ने नागरिक उड्बन का एक संचालक एवं उप- 
संचालक तथा वायुयान-प्रधान निरीक्षक नियुक्त किये हैं । व्यक्तिगत साहसोद्योगी भी 
सामने आये झौर भारत में उड्डयन सिखाने वाले अनेक उड्धयन-क्लवब स्थापित हो 
गए हैं । उच्च उड्यन की प्रशिक्षा के लिए उड़ाकों को दी गई सहायता के अति- 
रिक्त सरकार ने नागरिक उड्डुयत छात्रवुत्तियाँ भी देता प्रारम्भ किया है। व्यक्तिगत 
संस्थाग्रों, जैसे “तन और दुरावजी टाटा ट्रस्ट तया श्र्य कम्पनियों हारा भी छात्र- 
वृत्तियाँ दी जा रही हैं । अन्तरिक्ष-विभाग ने भी उड्भयन में सुधार किये हैं । 

१६३६-४५ के युद्ध ने शीघ्रता से उड्डघनन का विकास करने की ब्रावश्यकता 
का अनुभव कराया | क्रेतवेल में भारतीय सेतिक शिक्षा्ियों की ट्रेनिंग के उपरान्त 
१६३२ में भारतीय वायु सेना छोटे पैमाने पर स्थापित हुई । युद्ध के झ्ारम्म होने पर 
झीजघता से इसके विकास का कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया श्रौर तत्कालीन प्रशिक्षण 
की सुविधाएँ भी काफी बढ़ा दी गई । 

जुलाई, १६४६ में एक वायु-परिवहन अनुज्ञा परिपद्‌ (एश्नर टद्रान्सपोटिंग 
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लाइसेंसिंग बोर्ड) की स्थापना हुई । १ अक्तूबर, १६४६ के बाद बिना वोड से अनुज्ञा 
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विकास की महत्ता को बहुत बढ़ा दिया । इस कार्य में भी अ्रग्रगामी होने का श्रेय श्री 
वालचन्द हीराचन्द को है। एक सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनी (ज्वाइंट स्टॉक 
कम्पनी), जिसका नाम हिन्दुस्तान एयरक्रापट कम्पनी लिमिटेड था और जिसकी 
अ्रधिकृत पूंजी (आँथराइज्ड केपिटल) '४ करोड़ रु० थी, की रजिस्ट्रो दिसम्बर, १६९४० 
में मैसूर राज्य में हुईैं। यह कम्पनी वालचन्द हीराचन्द शौर मैसूर सरकार के 
संरक्षण में स्थापित हुई एक अ्रमेरिकन विशेषज्ञ के निर्देशन में यह फैक्ट्री वंगलौर 
में स्थापित की गई । बँगलौर में कारखानों को स्थापित करने के दो कारण थे---एक 
तो वहाँ सस्ती विद्युत्‌-शक्ति सरलता से प्राप्त हो सकती थी भ्रीर दूसरे भद्गावती 
आ्राइरन एण्ड स्टील वक्‍्से से उत्तम इस्पात प्राप्त हो सकता था। जुलाई, १९४१ में 
पहला वायुयान तैयार हुआ, दूसरे महीने में एक और बना । कारखाने की योजना 
इतनी विकसित हो गई कि १६४२ तक यह श्राश्ा की जाने लगी कि फंक्‍्ट्री में शीघ्र 
ही प्रति मास १५ से ३० तक वायुयान तैयार होने लगेंगे । इसी समय भारत सरकार 
ने कारखाने को कम-से-कम युद्धकाल तक स्वयं चलाने का निश्चय किया । 
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वेसा ही बना रहा और गिबन का यह कट्रु कथन कि, “'ोर्तात्य व्यापार की वस्तुएँ 
भव्य और तुच्छ थीं! वस्तुत: १६वीं शताब्दी के लिए उतना ही लागू होता है जितना 
कि दसरी शताब्दी के लिए । आयात में प्रधानतया सोना, सिक्के बनाने और प्रदर्शन 
के लिए, बहुत. बड़ी संख्या में घोड़े, धातुश्रों में जस्ता, राँगा पारा, ताँवा इत्यादि 
विलांस की वस्तुओं में हीरे, जवाहर और एम्बर ग्रादि वस्तुएँ थीं। इनके बदले भारत 
से कपड़े, रंग की सामग्री, अफीम तथा अन्य मादक वस्जुएँ, काली मिर्च त्था कुछ 
श्रन्प मसाले भेजे जाते थे 
. पन्द्रहवीं शताब्दी में उत्तमाशा अन्तरीप्र से होकर भारत के लिए समुद्री मार्ग 
की खोज हो जाने से पूर्व और पश्चिम में सम्बन्ध स्थापित हो गया और व्यापारिक 
मार्गों में युंगान्तकारी परिवर्तत हुए । इसके पहले भारत का यूरोप से सामुद्रिक व्यापार 
हिन्द महासागर: से अ्रदन तक होता था, इसके बाद माल उतार दिया जाता था तथा 
जल-थल के,मर्गों से भुमध्य सागर तक पहुँचाया जाता था। फिर इटली के व्यापारियों 
द्वारा यह माल.:वेनिस और जिनेवा पहुँचाया जाता था और वहाँ से समुद्र द्वारा सुदर- 
पहरिचमं या, भूमि के रास्ते से आल्पूस के उस पार राइन द्वारा एण्टवर्ष पहुंचाया 
जाता था जो उस समय परदिचमी यूरोप का प्रवान वितरक था । इस लाभ को अपनाने 
के लिए ही पुतंगालियों ने भारत के नवीन रास्ते की खोज प्रारम्भ की । इंगलैण्ड, 
हालेण्ड तथा फ्रान्प के आकपंण का प्रधान कारण कच्चा माल नहीं था, वरन्‌ लिनेन, 
छींठ; हीरे, जरी के काम किये हुए कपड़े, ऊती और रेशमी वस्तुएँ श्रादि थीं । यही 
बस्तुएँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लाभदायक व्यापार का आधार थीं, जिस पर अन्त में 
सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति और फ्रान्सीसियों की हार के उपरान्त उसे पूर्ण एकाधिकार 
प्राप्त हो गया । एक समय इंगलैण्ड में भारत से व्यापार करने के कारण ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का बड़ा विरोध होता था। कारण ग्रह था कि इंगलेण्ड में भारतीय सफेद कपड़ों 
गौर मसाले की बड़ी माँग थी और उसके बदले में चकद रुपया देना पड़ता था, क्योंकि 
इंगलैण्ड के ऊनी कपड़ों की भारत में खपत न थो ।' सचरहवीं श्ती के अन्त में 
भारतीय कपड़ों का प्रयोग दण्डनीय श्रपराध घोषित कर दिया गया । इसके लिए 
या तो भारतीय कपड़ों पर इतना अधिक झ्रायात-कर लगाया गया कि उसका आयात 
बिलकुल बन्द हो जाए या उसके प्रयोग की विलकुल मनाही कर दी गई । 
उनन्‍तीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में इंगलेण्ड और भारत में होने वाले व्यापार के 
स्वभाव में काफी परिवर्तत हो गया । अब भारत उन्हीं वस्तुश्रों, उदाहरणार्थ कपड़ा 
और चीनी, का आयात करने लगा जिनका वह अभ्रव तक निर्यात करता झ्ाया था | 
उनन्‍नीसवीं शताब्दी के मब्य तक लंकाशायर में कपड़े का उद्योग इतना विकसित हो 
गया था कि भारत में भेजी जाने वाली वस्तुग्रों का आबा भाग कपड़ा ही होता था । 


१. बंगाल की दीवानी मिल जाने पर विनियोग की विपाव्तत पद्धति से ( जिसमें भारतीय मालमुज्ञारी से 
नियात के माल खरीदे जाते थे ) भारत में सोने का आना वन्द हो गया झोर भारतीय व्यापार के प्रति 
विरोध कम हो गया | 
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वैसा ही वना रहा और ग्रिवन का यह कद्ठु कथन कि, “वौर्वात्य व्यापार की वस्तुएँ 

भव्य भौर तुच्छ थीं! वस्तुत: १६वीं शताब्दी के लिए उत्तना ही लागू होता है. जितना 
कि दूसरी शत्ताव्दी के लिए ।” आयात में प्रधानतया सोना, सिक्के बनाने और प्रदर्शन 
के लिए, बहुंत बड़ी संख्या में घोड़े, घापुओं में जस्ता, राँगा पारा, ताँवा इत्यादि, 
विलास की वस्तुओ्रों में हीरे, जवाहर श्रौर एम्बर झादि वस्तुएँ थीं। इनके बदले भारत 
से कपड़े, रंग की सामग्री, अफीम तथा अन्य मादक वस्तुएँ, काली मिर्च तथा कुछ 
भ्रन्य मसाले भेजे जाते थे । 

- पच्द्रहवीं शताब्दी में उत्तमाशा अन्तरीप से होकर भारत के लिए समुद्री सा 
की खोज हो जाने से पूर्व और पश्चिम में सम्ब्रन्य स्थापित हो गया और व्यापारिक 
मार्गों में युंगान्तकारी परिवर्तंत हुए । इसके पहले भारत का यूरोप से सामुद्रिक व्यापार 
हिन्द्र महासागर-से अदन तक होता था, इसके वाद माल उतार दिया जाता था तथा 
जल-थल के,मार्गों से भूमध्य सागर तक पहुंचाया जावा था।। फिर इठली के व्यापारियों 
हारा यह माल.:वेनिस और जिनेवा पहुँचाया जाता था और वहाँ से समुद्र द्वारा सुद्र- 
पर्चिप्न या भूमि के रास्ते से आाल्पूस के उस पार राइन द्वारा एण्टवर्ष पहुंचाया 
जाता था जो उस समय पश्चिमी यूरोप का प्रधान वितरक था । इस लाभ को अपनाने 
के लिए ही पुतंगालियों ने भारत के नवीन रास्ते की खोज प्रारम्भ की । इंगलेण्ड, 
हालेण्ड तथा फ्रास्स के आकषंण का प्रधान कारण कच्चा माल नहीं था, वरन्‌ लिनेन, 
छींट; हीरे, जरी के काम किये हुए कपड़े, ऊनी और रेशमी वस्तुएँ श्रादि थीं । यही 
वस्तुएँ ईस्ट इंण्डिया कम्पनी के लाभदायक व्यापार का आधार थीं, जिस पर ग्रन्त में 
सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति और फ्रान्सीसियों की हार के उपरान्त उसे पूर्ण एकाधिकार 
प्राप्त हो गया । एक समय इंगलेण्ड में भारत से व्यापार करते के कारण ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का बड़ा विरोध होता था| कारण यह था कि इंगलेण्ड में भारतीय सफेद कपड़ों 
आर मसाले की बड़ी माँग थी और उसके बदले में नकद रुपया देना पड़ता था, क्योंकि 
इंगलैण्ड के ऊनी कपड़ों की भारत में खपत न थी ।* सत्रहवीं शत्ती के श्म्त में 
भारतीय कपड़ों का प्रयोग दण्डनीय अ्रपराध घोषित कर दिया गया । इसके लिए 
या तो भारतीय कपड़ों पर इतना अधिक आयात-कर लगाया गया कि उसका आयात 
बिलकुल बन्द हो जाए या उसके प्रयोग की बिलकुल मनाही कर दी गई । 

... उनन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में इंगलेण्ड और भारत में होने वाले व्यापार के 
स्वभाव में काफी परिवर्तन हो गया । अब भारत उन्हीं वस्तुओं, उदाहरणार्थ कपड़ा 
श्र चीनी, का श्रायात करने लगा जिनका वह अ्व त्क निर्यात करता आया था । 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य तक लंकाशायर में कपड़े का उद्योग इतना विकसित हो 
गया था कि भारत में भेजी जाने वाली वस्तुओं का आबा भाग कपड़ा ही होता था । 





१« बंगाल की दीवानी मिल जाने पर विनियोग की विषाक्त पद्धति से ( जिसमें मारतीय मालमुजारी से 
नियौत के माल खरीदे जाते थे ) भारत में सोने का आना वन्द हो गया भर भारतीय व्यापार के प्रति 
विरोध कम हो गया | कर 22 
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ने चुनौती दी । रूस और जापान के युद्ध के उपरान्त भारतीय व्यापार में जापान 
की दिलचस्पी तेजी से बढ़ने लगी। इन देशों का उद्देश्य भारत में अपनी निर्मित 
वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना था, लेकिन इस उद्देश्य से मिमित संगठनों ने भारत के कच्चे 
माल तथा खाद्यान्न, जो इन देशों के उद्योगों के लिए श्रावश्यक थे, के निर्यात को 
प्रेरणा दी । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित तरीके काम में लाये गए--- 
(१) राष्ट्रीय जहाजरानी सेवाओं का विकास, (२) राष्ट्रीय बैंकों की शाखाश्रों की 
स्थापना, जैसे जमंन ड्यूट्स्के एशियाटिक बेक झौर जापानी याकोहामा स्पेशी बैक, जो 
अपने देशवासियों को साख की विशेष सुविधाएँ देते थे और (३) बम्बई, कलकत्ता- 
जैसे व्यवसाय-प्रधान केन्द्रों में वारिगज्य-सदनों की स्थापना । इस कार्यवाही में उन देशों 
की सरकारों की भी पूरी सहानुभूति थी तथा उनके भारत-स्थित राजदूतों ने भी अ्रपने 
देश के व्यापारिक हित को पुरा प्रोत्साहन दिया। संयुक्त राज्य श्रमरीका ने लन्दन 
द्वारा भारत से सम्बन्ध स्थापित कर रखा था । १६१४-१४ के युद्ध के प्रारम्भ होने 
के बाद भी भारत में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य के प्रयत्न 
इतने जागरूक एवं कटिवद्ध नहीं थे जितने कि जापान श्रौर जमेदी के । 
४. १६१४-१८ के युद्ध के पुर्व की स्थिति का सारांधश-- १५७३ से शताब्दी के अन्त 
तक व्यापार के विकास की गति श्रपेक्षाकुत घीमी थी | रुपये के मूल्य में भारी चढ़ाव 
उतार से स्वरणं-प्रमाप वाले देशों के साथ व्यापार में एक प्रकार की श्रनिश्चितता और 
'परिकल्पना (सट्ट बाजी) शुरू हो गई, जिससे व्यापार की साधारण गति रुक गई । 
नवीन शताब्दी के प्रथम चौदह वर्षों में विशेषकर १६०४ के वाद, भारत के 
'विदेश-व्यापार में आइचयंजनक वृद्धि हुई। सबसे महान वृद्धि प्रथम विश्व-्युद्ध के 
आरम्भ होने से पहले पाँच वर्षों में हुई । इन वर्षों में रुपये का मूल्य प्रायः स्थिर था। 
रेलवे और सिचाई-जैसे जन-कार्य बड़ी तत्परता के साथ किये जा रहे थे, शताब्दी के 
अन्त में पड़ने वाले दु्िक्षों-जैसे दुर्भिक्ष भी नहीं पड़े थे और महामारी का प्रकोप भी 
कम हो रहा था। इसके अतिरिक्त, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जर्मनी, जापान 
तथा संयुक्त राज्य भी कुछ अपने व्यापार को शागे बढ़ाने का संगठित प्रयत्न कर रहे 
थे, जो इन देशों में होने वाले श्राथिक परिवतंनों के फलस्वरूप तेज़ी से बढ़ रहा था 
तथा जिसने श्रौद्योगिक दृष्टि से उन्हें इंगलेण्ड के समक्ष कर दिया था ! 
५. भ्रथस विश्वयुद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव--श्रगस्त, १६१४ में युद्ध प्रारम्भ 
होने पर भारत के विदेश व्यापार की दोनों शाखाओं को घकका लगा । १६१६-१७ 
के बाद निर्यात का मुल्य तो अपनी पूर्व स्थिति में आने लगा, परन्तु ग्रायात १६१५-१६ 
'तक युद्ध-पूर्व की स्थिति से पीछे ही रहा । आयात व्यापार में विशेष रूप से कमी हुई 
श्रौर यह कमी युद्ध-काल में लगातार जारी रही । अब हम संक्षेप में इस परिस्थिति के 
लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना करेंगे। युद्ध प्रारम्भ होने पर शत्रु देशों के साथ 
व्यापार बिलकुल ठप हो गया । मित्र-राष्ट्रों, जैसे इंगलेण्ड, फ्रांस, वेल्जियम इत्यादि, 
से भी युद्ध-पूर्व स्तर पर व्यापार कायम न रखा जा सका, वर्योकि ये देश स्वयं युद्ध 
में संलग्न थे । निष्पक्ष देशों के साथ होने वाले व्यापार पर भी अनेक प्रतिबन्ध लगाये 
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में यह प्रवृत्ति दुनिया के और देशों में फैली । १९२६-३० से १६३३-३४ तक भारत 
के: विदेशी व्यापार को प्रभावित करने वाली इस व्यापारिक मन्दी के प्रधान कारणों 
को संक्षिप्त रूप में दिया जा सकता है। (१) कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं 
का अत्यधिक माता में -उत्पादन--(२) द्राव्यिक कारण, विशेषकर श्यमेरिका तथा' 
फ्रांस में स्वर्ण के.एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप श्रन्यः देशों के केन्द्रीय-बैंकों के रक्षित 
धन:की समाप्ति, जिसके कारण बैंकों द्वारा मुद्रा-संकुचन की नीति भ्रपनायी गई और 
१९३+- में ब्रिटेन द्वारा स्वर्सा-प्रमाप त्याग दिया गया | ब्रिटेन का अनुसरण अन्य देशणीं 
ने भी. किया ।(३) राजनीतिक गअव्यवस्था, जो प्रधानतया भारत, चीन, दक्षिणी अमे- 
रिकातथा-वाद में अन्य देशों में भी फैली तथा आायात-निर्यात-कऋर, कोटा; विनिमय- 
नियन्त्रण आदि के रूप में लगाये गए व्यापारिक प्रतिवन्ध अन्य कारण थे | 
: ;निम्नति-व्यापार की मन्दी १६३२-३३ में प्रतिकूलतम- थी, जबकि. आयात का 
मूल्य .घटकर १३६-करोड़ रु० हो गया और सौदों का -हृश्यमान व्यापारिक सत्तुलन 
केवल ३ करोड़ रु० रह गया जो लिखित प्रमाणों में निम्नतम है। विद्वव्यापी मन्दी 
का भीपणतम रूप १६३२- के अन्त में समाप्त हो गया. और १६३३ के प्रारम्भिक 
महीनों में अबमूल्यन शौर सस्ती मुद्रा की प्रेरणा से बहुत-से-देशों में पर्याप्त व्यापारिक 
समुत्थान दृष्टिगोचर होने लगा । इसी समय श्राथिक राष्ट्रीयता से श्रभिभूत होकर 
प्रत्येक देश अपने वाजारों को अपने राष्ट्रवासियों के लिए सुरक्षित करने लगा । १६३३ 
में विश्व आशिक -एवं- द्राश्यिक सम्मेलल लब्दन में हुआ; किन्तु संयुक्त राज्य द्वारा 
विश्व की मुद्राओ्रों के स्थिरीकरण की ओर अपनाये गए विरोधी रुख के कारण सम्मे- 
लगन असफल रहा। परिणामतः विश्व-व्यापार को श्रपनी पूर्व स्थिति में आने में 
बाधा पहुँची । 
प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट समुत्यान योजना (रिकवरी प्लान) द्वारा प्रारम्भ किये गए 
उद्योग तथा वित्त के समाजीकरण-सम्वन्धी महान्‌ प्रयोग ने- विश्व के मूल्यों पर कुछ 
लाभप्रद प्रभाव डाला, किन्तु श्रमेरिका में मुद्रा-प्रसार की सम्भावत्ता से मूल्यों की 
परिकल्पित वृद्धि के कारण विश्व-भर में वस्तुओ्रों के मूल्यों की यथार्थ वृद्धि छायाग्रस्त 
हो गई। श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के मार्ग में डालर की श्रनिश्चितता ने अन्य 
वाघाएँ उपस्थित कर दीं । - 
८. विश्व का आर्थिक समसुत्यान और भारत का व्यापार---१६३३-३४ में भारतीय 
दर्शाओं में साधारण प्रगति दिखाई पड़ी । निर्यात-ब्यापार श्रौर दृश्यमान व्यापारिक 
सन्तुलन में समुत््यान के चिह्न दृष्टिगोचर हुए, हालाँकि कृषि की दशा लगभग वैसी ही 
बनी रही । १६३४-३५, १६३५-२६ और १६३६-३७ में आर्थिक समुत््यान में प्रगति 
हुई | प्रारम्भिक दक्षाश्रों में प्रगति विशेष देशों और उद्योगों तक.सीमित रहती, लेकिन 
१६३६ में विध्व निश्चित रूप से महान्‌ मन्‍्दी से वाहर झा गया | १६३४ से क्रमिक 
रूप से होती श्राई प्राथमिक वस्तुओं की कमी; कुछ मुख्य उत्पादकों हारा कितनी ही 
तुओं का उत्पादन नियन्त्रित करने के लिए स्वेच्छापूर्वक लागू की गई योजनाएं, फ्रांस 
के नेत॒त्व में चलने वाले स्वणो-वर्ग (गोल्ड-ब्लॉक) का विनाश-भौर सितम्बर, १६३६ 
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३६ में आयात में कमी होने के कारण लगभग २ करोड़ रु० से भारत का व्यापारिक 
सन्तुलन (बेलेंस श्रॉफ ट्रेड) सुधर गया । 
१०. युद्ध-काल (१६३६-४५) में भारत का विदेशी व्यापार--सितम्बर, १६३६ में 
युद्ध के प्रारश्मिक तथा आगामी वर्षो में उसके प्रसार और घनत्व के साथ-ही-साथ 
भारत के विदेशी व्यापार को प्रभावित करने वाले कितने ही कारण सामने श्राये । 
पहले तो इनमें से श्रवेक प्रतिकूल थे, लेकिन बाद में अनुकूल कारण भी हृष्टिगत हुए। 
वास्तविक परिणाम में कोई क्रमिक हास नहीं दिखाई पड़ा, वल्कि कुछ सुधार ही हुआ । 
प्रतिकूल परिस्थितियाँ युद्ध-घोषणा के पुव॑ की राजनीतिक अनिश्चितता का परिणाम 
थीं । जमंनी, चेकोसलोवाकिया और पोलैंड सितम्बर, १६३६ के पहले हफ्ते में ही 
समाप्त हो गए। १६४० के वसन्‍्त तक नावें, हालेण्ड, डेनमार्क, वेलजियम, फ्रांस और 
इटली शत्रुओं द्वारा अधिक्षत क्षेत्र हो गए । दूसरे वर्ष में शत्रु द्वारा पदाक्रान्त क्षेत्र के 
अन्तर्गत सारा दक्षिण-पूर्वी यूरोप श्रा गया । रूस के साथ व्यापार पहले ही समाप्त हो 
चुका था, लेकिन जून, १६४१ में जमनी द्वारा रूस पर आाक्रमरा किये जाने पर रूस 
से फिर व्यापार शुरू हो गया । जुलाई, १६११ में भारत द्वारा जापान की सम्पत्ति 
पर अधिकार कर लेने से भारत श्रौर जापान के व्यापारिक सम्बन्ध को धक्का पहुँचा । 
दिसम्बर, १६४१ में जापान भी एक शत्रु देश हो गया । जापान के तूफानी धावों तथा 
एक के .बाद दूसरी विजय ने क्रमश: हिन्दचीन, स्थाम, ईस्ट इण्डीज़, मलाया और 
वर्मा-जैसे महत्त्वपूर्ण बाजारों को बन्द कर दिया। 
इस तरह वे प्रधान देश, जिनके साथ भारत का व्यापार सम्भव रह गया, केवल 
संग्रवत्त राज्य, इंगलिस्तान, कनाडा, श्रास्ट्रेलिया तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देश 
झर एशिया तथा श्रफ्रीका के निकट एवं मध्य-पूर्वी देश थे, हालाँकि यहाँ भी एक 
बहुत बड़ी बाधा जहाजी सुविधाओ्रों की कमी थी। जर्मनी के यू-बोट के डर के कारण 
किराये की दरें और बीमा का मुल्य बहुत बढ़ गया था । १६४० में इटली के साथ 
अंग्रेज़ों के राजनीतिक सम्बन्धों के खराब हो जाने के कारण भारत-यूरोपीय व्यापार 
उत्तमाशा अन्तरीप की ओर से होने लगा । तब जहाज़रानी की कमी का अनुभव बड़ी 
तीव्रता से हुआ । दिसम्बर, १६९४१ में जापान भी युद्ध के अखाड़े में कूद पड़ा । इससे 
प्रशान्त महासागर के मार्ग भी अरक्षित हो गए और संयुवत राज्य, भ्रास्ट्रेलिया एवं 
स्यूज़ीलैंड के साथ होने वाले भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 
उपर्युक्त कारणों में अब हम एक और कारण भी जोड़ सकते हैं । युद्ध प्रारम्भ 
होने के उपरान्त, जिन देशों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था प्रायः उन सभी 
ने व्यापारिक प्रतिवन्‍्धों का एक जटिल जाल फंला दिया। भारत ने भी अपनी तरफ 
से ऐसी ही नीति का अनुसरण किया । युद्ध प्रारम्भ होने के ठीक वाद केन्द्रीय सरकार 


3 2 हम 
१. द्वितीय विश्वयुद्ध से सम्वन्धित भारत के विदेशी व्यापार का विवरण बहुत झंरों में प्रो० एन० एस०... 
पारईशनी द्वारा अस्तुत किये गए लोट पर आधारित है | 
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फली के लिए भी लागू है। वह जुट के स्थाव पर अधिकाधिक कपास और कागज़ की 
सामग्री का प्रयोग करता है, साथ ही अपनी खली स्वयं तैयार करता है श्र चमड़ा 
सिभाता है। दक्षिणी अमरीका में धुरी राष्ट्रों की मह््त्वाकांक्षाश्रों को रोकने के लिए 
किया गया हवाता पान-अ्मरीकत सम्मेलन अन्तर-अमरीकी व्यापार के विकास का 
एक शअ्रन्य कारण है | दक्षिणी भ्रमरीका के अनेक कच्चे माल, जैसे अरजेण्टा इना के तिल, 
मूंगफली, खली और बीज इत्यादि, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय सामग्री के प्रतिस्पर्धी हैं । 
१२. निर्यात-परामझं-समिति तथा श्रन्य उपाय--प्रेगरो-मीक की रिपोर्ट से यह विल- 
कुल स्पष्ट हो गया कि भारत को अपने खोये हुए यूरोपीय वाज़ारों के घाटे को भरने 
के लिए गेर-प्रमरीकी बाज़ार ढूँढ़ने पड़ेंगे । इसमें थोड़े-से गेर-कॉमनवेल्थ देशों से होने 
वाले व्यापार का भी कुछ हाथ था । अफ्रीका और अरब को निर्यात. किये जाने वाले 
कपड़े में हुई वृद्धि को उदाहरणस्वरूप लिया जा सकता है:। इस सम्बन्ध में मई, 
१९४० में स्थापित निर्यात-परामर्श-समिति का भी उल्लेख श्रावश्यक है । इसका सभा- 
'पति वारिज्य-सदस्य होता था तथा विभिन्‍न व्यापारिक एंवं श्रौद्योगिक हितों का 
- प्रतिनिधित्व करने वाले २६ अ्रन्य सदस्य होते थे । इसके निम्न कार्य थे---(१) बत्तें- 
-मान नियर्ति-कठिनाइयीं पर वाद-विवाद, (२) प्रधान निर्यात-सामग्रियों के प्रसार 
के लिए सुकाव तथा वैकल्पिक वाज़ारों की खोज, (३) भारत-नि्ित वस्तुश्रों के 
प्रसार को प्रोत्साहित करना और अन्तिम (४) भारत द्वारा श्रन्य समुद्र-पार देशों 
में भेजने वाले व्यापारिक शिप्ट-मण्डलों को दी जाने वाली सुविधाओं पर विचार | 
१३. राजकीय व्यापार-निगम और तदनन्तर--१६४७ में स्वतन्च्र होने के बाद 
प्रारम्भिक वर्षों में भारत का निर्यात-व्यापार बहुत सन्तोषप्रद रहा था। १६४८-४६ 
और १९५१-५२ के वीच भारतीय निर्यात में ६० प्रतिशत वृद्धि हुई | किन्तु विश्व के 
निर्यात की वृद्धि को तुलना में भारत के निर्यात की वृद्धि-दर बहुत कम रही । सर- 
कार ने १६५६ में राजकीय व्यापार-निगम (स्टेंट ट्रेंडिगः कारंपोरेशन) की 
स्थापना की । : 

“राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में दो समितियों ने भी अपनी रिपोर्ट इसके पक्ष 
में प्रस्तुत की थी, किन्तु इनके अनुसार राजकीय व्यापार का क्षेत्र सीमित होना चाहिए । 
प्रथम समिति -(१६४६), जिसके अध्यक्ष डॉ० पी० एस०» देशमुख थे, ने खाद्यान्त, 
उर्वरक, केन्द्रीय सरकार के विभिन्‍न विभागों के झ्रायात-निर्यात-सम्बन्धी कार्य, पूर्वी 
अफ्रीका के कपास का आयात, छोटे रेशे वाली कपास का निर्यात तथा कुटीर उद्योगों 
की वस्तुओं के निर्यात को ऐसे निगम को सॉंपने की सिफारिश की थी | प्रथम योजना 
के द्वितीय चरण में श्री एस० वी० छृप्णमूर्ति राव की अध्यक्षता में नियुक्त दूसरी 
समिति ने केवल हथकरघे के कपड़े तथा चुने हुए छोटे पैमाने व कुटीर उद्योगों के 
निर्यात को निगम को सौंपने की सिफारिश की । कर-जाँच-श्रायोग (१६५३-५४) का 
मत राजकीय व्यापार के विरुद्ध था । है 

ग्स्तु, १८ मई, १६५६ को राजकीय व्यापार-तिगम की स्थापना एक 
मिश्चित पूँजी वाली कम्पनी के रूप में की गई। प्रावकलन-समिति (एस्टीमेट्स कमेटी) 
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निहित है कि निर्यात में मिरन्‍्तर वृद्धि होगी--एक तो उत्पादन की वद्धि द्वारा रढ़ि- 
निर्यात (ट्रेंडीशनल एक्सपोर्ट) की वृद्धि तथा दूसरे नई वस्तुग्रों के निर्यात की वृद्धि । 
१५. भारत के ससुद्र-वाहित व्यापार की विद्येषताश्रों में हुए परिवर्तत--- १६४७ तक 
आयात शौर निर्यात की प्रमुख वस्तुओं का सापेक्षिक महत्त्व हृष्टिमत रखने पर प्राय: 
कथित इस सत्य की 'कि भारत के निर्यात का अधिकांश खाद्यान्न तथा कच्चा माल 
और झ्रायात का अधिकांश निर्मित वस्तुओं का है' पुष्टि होती है । 

भारत के वेदेशिक व्यापार की दूसरी विशेषता यह भी है कि जहाँ श्रायात 
वस्तुओं की परिधि काफ़ी विस्तृत है वहाँ उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं 
बहुत थोड़ी हैं, जैसे कपास, जूट, तिलहन तथा खाद्यान्न । 

तीसरी विशेषता यह है कि भारत के विदेशी व्यापार में इंगलेंड की दशा 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्थिति में है, विशेष रूप से जहाँ तक हमारे आयात का सम्बन्ध है 
दिखिए, सेक्शन १५-१६) निर्यात की दृष्टि से, यद्यपि भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण 
ग्राहक ग्रेट ब्रिटेन है, किन्तु कुल व्यापार सम रूप से अनेक देशों में विभाजित है । 


१६५०-५१ के बाद 


भारत के विदेशी व्यापार की उपयुक्त विशेषताएँ १६४७ से पूर्व काल की 
हैं । स्व्रतन्त्रता के पदचात्‌ विशेषकर १६५१ के बाद से हमारे विदेशी व्यापार की 
विशेषताशओ्रीं में परिवर्तत हो गया। १६५१ के बाद भारत के विदेशी व्यापार की 
विशेषताओं में हुए परिवर्तत इस प्रकार हैं--- 
श्रायात के १६५०-५१ के आँकड़ों की तुलना १६५८-५६ के आँकड़ों से करने 
पर पता चलता है कि प्राथमिकता का क्रम लोहे श्रीर इस्पात, खाद्यान्न, तेल, रसायन 
और धातुओं के वीच वदल गया है तथा मशीन सदेव चोटी पर रही है । 
भ्रब भारत के विदेशी व्यापार में यू० के० और यू० एस० ए० महत्त्वपूर्ण हो 
' गए हैं । यू० के० (इंगलिस्तान) का भाग तो घट रहा है । इन दो देशों के” अलावा 
इधर हाल में रूस और जरनी भी महत्त्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि उद्योगीकरण की 
श्रावश्यकताएँ इनके द्वारा पूर्ण की जा रही हैं । 
हमारे विदेशी व्यापार की एक अन्य विशेषता द्विपक्षीय व्यापारिक समभौते हैं । 
इनका उद्दे इ्य आवश्यक पदार्थों को सुलभ करेन्‍्सी (सोफूट करेल्‍्सी) क्षेत्रों से आवश्यक 
- सामान प्राप्त करना-तथा भारतीय सामान के निर्यात को प्रोत्साहित करना है । 
राजक्रीय व्यापार की बढ़ती हुई महत्ता विदेशी व्यापार की ऐसी विशेषता है 
जिसकी तुलना अन्यत्र सरलता से नहीं की जा सकती । राजकीय व्यापार निगम का 
उद्देश्य श्रन्य बातों के अलावा साम्यवादी देझों के साथ व्यापार की वृद्धि करना है । 
१६. व्यापार की रचना में हाल में हुए परिवर्तत---१६३६-४५ के युद्ध-पूर्व कच्चे 
, माल का निर्यात अग्रगण्य था । अब उनका स्थान निर्मित वस्तुओं ने ले लिया । 
युद्ध-काल में कच्चे माल. के निर्यात में जो कमी हुई उसका कारण यह नहीं 
था कि देश के बढ़ते हुए उद्योगों में इनका उपभोग होने लगा था। इसका: वास्तविक 
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में ५८% हो गया-। 
निर्यात-व्यापार में भी ग्रेट ब्रिटेन से दूर हटने की प्रवृत्ति के दशन हुए । शताब्दी 
के प्रारम्भ में भारत के निर्यात का २९% इंगलेण्ड, २५% शेष यूरोप, २४% सुदुर-पृर्व, 
७९% संयुक्त राज्य तथा १५५ अन्य देशों में वितरित था । १९१४ में इंगलिस्तान 
का हिस्सा घटकर २४%, शेष यूरोप का बढ़कर २९%, सुदृर-पूत्रे का केवल १७% 
(अफीम और सूत का निर्यात घटने के कारण), संयुक्त राज्य का बढ़कर ६% तथा 
न्‍्य देशों का २१%, हो गया । इससे स्पष्ट हो गया कि व्यापार का जो भाग इंग- 
लिस्तान ने खोया वह महाद्वीपीय यूरोप ने प्राप्त किया | रु 
१६ युद्धछाल (१६१४-१८) में भारत के व्यापार का वितरण---इस काल में 
इंगलैण्ड से दूर हटने वाली प्रवृत्तियाँ तो क्रियाशील रहीं ही, साथ ही उसके युद्ध में 
व्यस्त हो. जाने के कारण वे श्रौर भी तीत्र ही गईं, क्योंकि गृह-सरकार ने प्तिर्यात को 
प्रतिबस्धित कर दिया. था तथा कीमतें भी- काफ़ी ऊंची हो गई थीं। अतः इंगलैण्ड 
आरतीय वाज़ार में .स्थान खोता गया । भारत के आयात-व्यापार में उसका हिस्सा 
६४-११ से घटकर १६१५-१६ में ४५'५% हो गया । सम्पूर्ण युद्धकाल को हष्टिगत 
रखने पर, उसका. हिस्सा युद्ध-पूर्व औसत ६२९८९ से घटकर युद्धकाल में औसतन 
५६-५%, रह गया। इससे तथा भारतीय वाज़ारों में जर्मनी के स्थान रिक्त करने से 
जो कमी हुई उसकी पूति जापान और संयुक्त राज्य ने की। श्रव लोहा, इस्पाते 
और कितने ही ऐसे सामान इन देशों से मंगाए जाने लगे । ज़ापान से शीशे के बरतनः: 
कपड़ा तथा काग़ज़ शौर संयुक्त राज्य से रंग-सामग्री आने लगी। 
जहाँ तक निर्यात का प्रइन है, युद्धकालीन क्रय तथा निष्पक्ष एवं शत्रु-देशों कों 
निर्यात करने पर लगे प्रतिवन्धों के कारण, कुछ समय के लिए इंगलिस्तान और ब्रिटिश 
कामनवेल्थ के साथ व्यापार बढ़ा । इसका कारण यह था कि मित्रराष्ट्र होने-से इनको 
लाभदायक स्थिति प्राप्त हो गई थी । इसके शततिरिक्त ये युद्ध के अखाड़ों से काफ़ी 
दूर भी थे। इनका निर्यात भी भारत के साथ पर्याप्त मात्रा में था और इन्होंने भारत 
के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न भी किये ।-इसके अलावा अ्न्यत्त औद्यो- 
गिक उत्पादन के लिए भारतीय माल की माँग भी घट गई थी। इस प्रकार कुल 
मिलाकर, भारत को युद्धकाल में श्रपती सामग्री एक सीमित बाज़ार में भेजनी पड़ती 
. थी । यह ठीक है कि इसके लिए उसे युद्ध-पुर्व कीमतों से ऊँची कीमतें मिलीं, किन्तु 
इनके बदले में उसे श्रायात पर कहीं अधिक सूल्य चुकाने पड़े । 
२०, भारत फे विदेशी. व्यापार (१६१४-१८) को युद्धोत्तर प्रवृत्तियाँ--युद्धोत्ततताल 
में इंगलेण्ड भारत के आयातों के सम्बन्ध में अंशतः पुर्वेस्थिति स्थापित कर ही रहा 
था कि फिर हास आरम्भ हो गया । १६३०-३१ .और १६३१-३२ में कुछ राजनीतिक 
कारणों ने इसमें विशेष योग दिया । 
भारत के आयात-व्यापार में जापान और संयुक्त राज्य को भी थोड़ा-सा 
स्थान छोड़ना पड़ा । जापान के स्थान छोड़ने का कारण १६२०-२१ का वाशिज्य- 
संकट था। दोतों देशों के निर्यात को प्रभावित करने वाला अन्य कारण पुराने प्रति- 
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में ५१८९ हो गया-। हे 
निर्यात-व्यापार में भी ग्रेट ब्रिटेन से दूर हटने की प्रवृत्ति के दर्शन हुए । शताब्दी 
के प्रारम्भ में भारत के निर्यात का २९% इंगलैण्ड, २५% शेप यूरोप, २४% सुद्ुर-पुर्व, 
७० संयुक्त राज्य तथा १५: श्रन्य देशों में वितरित था । १६१४ में इंगलिस्तान 
का हिस्सा घटकर २४%, शेप यूरोप का बढ़कर २६%, सुद्दूर-पूर्तव का केवल १७% 
(अ्रफीम और सूत का निर्यात घटने के कारण), संयुक्त राज्य का बढ़कर ६% तथा 
न्य देशों का २१% हो गया । इससे स्पष्ट हो गया कि व्यापार का जो भाग इंग- 
लिस्तान ने खोया वह महाद्वीपीय यूरोप ते प्राप्त किया | 
१६ युद्धकाल (१६१४-१५) में भारत के व्यापार का वितरण--इस काल में 
इंगलेण्ड से दूर हटते वाली श्रवृत्तियाँ तो क्रियाशील रहीं ही, साथ ही उसके युद्ध में 
व्यस्त हो जाने के कारण वे श्र भी तीत्र ही गई, क्योंकि ग्रह-सरकार ने निर्यात को 
प्रतिवन्धित कर दिया, था तथा कीमतें भी- काफ़ी ऊंची हो गई थीं। शअ्रतः इंगलैए्ड 
भारतीय वाज़ार में स्थान खोता-गया। भारत के आयात-ब्यापार में उसका हिस्सा 
६४-१९ से घटकर १९१८-१६ में ४५-५% हो गया। सम्पूर्ण युद्धकाल को हृष्टिगत 
रखने पर, उसका. हिस्सा युद्ध-पूर्व भऔौसत ६२९८५% से घटकर युद्धकाल में श्रौसतन 
५६-५%, रह गया। इससे तथा भारतीय वाज़ारों में जमेनी के स्थान रिक्त करने से 
जो कमी हुई उसकी पूति जापान और संयुक्त राज्य ने की। श्रव लोहा, इस्पातें 
और कितने ही ऐसे सामान इन देशों से मंगाए जाने लगे । जापान से शीशे के वरतनः 
कपड़ा तथा काग्रज़ और संयुक्त राज्य से रंग-सामग्री आने लगी । 
जहाँ तक निर्यात का प्रश्न है, युद्धकालीन क्रय तथा निष्पक्ष एवं शत्रु-देशों को 
निर्यात करने पर लगे प्रतिवन्धों के कारण, कुछ समय के लिए इंगलिस्तान और ब्रिटिशे 
कामनवेल्थ के साथ व्यापार बढ़ा । इसका कारण यह .था कि मित्रराष्ट्र होने; से इनको 
लाभदायक. स्थिति प्राप्त हो गई थी । इसके अतिरिक्त ये-युद्ध के अखाड़ीं से काफ़ी 
दूर भी थे। इनका निर्यात भी भारत के साथ पर्याप्त मात्रा में था भौर इन्होंने भारत॑ 
के साथ श्रपने सम्त्नन्ध स्थापित करने के प्रयत्त;भी किये ।-इसके श्रलांवा भ्रन्यत्र श्रौद्यो- 
गिक उत्पादन के लिए भारतीय माल की माँग भी घट गई थी। इस प्रकार-कुल 
मिलाकर, भारत को युद्धकाल में अपनी सामग्री एक सीमित वाज़ार में भेजनी पड़ती 
, थी। यह ठीक है कि इसके लिए उसे गुद्ध-पूर्व कीमतों से ऊची कीमतें मिलीं, किन्‍्तूं 
इनके बदले में उसे श्रायात पर कहीं अधिक मूल्य चुकाने पड़े । 
२०. भारत के विदेशी. व्यापार (१६१४-१८) की युद्धोत्तर. प्रवृत्तियाँ--युद्धोत्तरकाल 
में इंगलेण्ड भारत के आयातों के सम्बन्ध में अंशत: पुर्वस्थिति स्थापित कर ही रहा 
था कि फिर हास झारम्भ हो गया । १६३०-३१ और १६३१-३२ में कुछ राजनीतिक॑ 
कारणों ने इसमें विशेष योग दिया । 
भारत के आयात-व्यापार में जापान और संयुक्त राज्य को भी थोड़ा-सा 
स्थान छोड़ता पड़ा । जापान के स्थान छोड़ने का कारण १६२०-२१ का वारिएज्य- 
संकट था दोनों देशों के निर्यात को प्रभावित करते वाला अस्य कारण पुराने प्रति- 
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से मंगाकर पूर्वी देशों को भेजी जाती थीं।' इधर हाल में भी भारत के पुन्ियति 
व्यापार में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ी । १६२०-२१ के बाद से यह व्यापार क्रमशः घटने 
लगा। १६३३-३४ में पुनर्नि्यात व्यापार की दशा कुछ सुधरी और १६३२-३३ के 
३.२२ करोड़ रु० से बढ़कर (जो १६२०-२१ के वाद निम्नतम था) ३.४२ करोड़ रु० 
हो गया । १९३५-३६ से और विकास हुआ--१६३८-३६ में एक बार घटने के वाद 
१६४०-४१ और १६४१-४२ में फिर क्रमशः बढ़ता हुआ यह ११.८१ करोड़ रु० और 
१५.३३ करोड़ रु० हो गया | प्रमुख देशों के हिस्से इस प्रकार रहे--(१६४१-४२) 
संयुक्त राज्य 5५%; वर्मा %; अदन तथा अन्य आश्रित देश ६%; और भ्ररव ५% ; 
एंग्लो-भिस्री सूडान, ईराक और मिस्र ४%; लंका ३% | प्ुन्तिरयात व्यापार का 
अधिकांश सिन्ध और वम्बई से होकर गुज़रता था, जो क्रमशः ४५%, और ४२% 
व्यापार के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद बंगाल का स्थान था जिसके हारा व्यापार 
होता था। १६५१-४२ में भारत के पुनर्निर्यात का कुल मुल्य ११,७५,७४,००० रु० था । 
१६५६-५७ में पुननियात का मूल्य ५,४६,६८,००० रु० था ।* 

पुर्नानर्यात व्यापार प्रधानतया सूती कपड़ों-जेसी निर्मित वस्तुओं का है, जो 
पश्चिमी देझों से मंगाई जाती हैं तथा जिन्हें ईरान, मुस्कात और पूर्वी अफ्रीका खरीदते 
हैं । पश्चिमी देशों को निर्यात की जाने वाली प्रधान सामग्री कच्चा चमड़ा और ऊन 
हैं। ईरान से प्राप्त होने वाला थोड़ा-सा समूर भी वम्बई से वाहर भेजा जाता है । 
वहीं से पहले वहरीन और मुस्कात से आयात किये हुए मोती भी बाहर भेजे जाते थे । 

यह ठीक है कि भारत उन एशियायी देशों के लिए, जिनके पास अपने वन्दर- 
गाह नहीं हैं, पुनरनिर्यात का यत्किचित्‌ काम करता रहेगा, किन्तु वर्तमानकालीन प्रत्यक्ष 
व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि. 
पुनरनिर्यात व्यापार में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं है । 
२३, व्यापारिक सन्तुलन--इंगलैण्ड के स्वर्णप्रमाप त्यागने के वर्ष ( १६३१ ) से 
दिसम्बर १६३९ तक भारत से निर्यात किये जाने वाले स्वर्ण की कुल कीमत 
३५१,४० करोड़ रु० थी। स्वर के निर्यात ने निस्सारण (ड्रेन) की समस्या को जन्म 
दिया। स्वर्गीय श्री रानाडे तथा अन्य लेखकों ने इस श्राधार पर इसकी कठ्ठु आलोचना 
की कि यह अंग्रेजी सरकार के अपव्यय का परिणाम था । 

व्यापारिक सन्तुलन की दृष्टि से ह्वितीय विश्वयुद्ध के समय १६३६-४० में 
स्थिति फिर सुधरी । १६४१-४२ में जमा-वाकी १०७.९६ करोड़ रु० तथा १६४२-४३ 
में ६१-६४ करोड़ रु० रही । ये संख्याएँ भारत में इंगलैण्ड की सरकार द्वारा किये 
गए क्यों की गणना नहीं करतीं, अतः यह समझना चाहिये कि वास्तविक जमा-वाकी 
इनसे अधिक थी | अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन १६४३-४४ में ८६.१७ करोड़ रु० 
और १६४४-४५ में ५०.६५ करोड़ रु० था। १६४५-४६ में श्रवेक्षाकृत स्वतन्त्र श्रायात 
नीति के परिणामस्वरूप व्यापारिक सन्‍्तुलन प्रतिकूल रहा । व्यापारिक सस्तुलन दूसरे” 
१. देखिए, के० टी शाह ट्रेड, टेरिफ्स एण्ड ट्रान्सपो् इन इस्डिया?, ए० 8२ | 
२. देखिए, स्टेटिस्टीकल एब्सट्रेक्ट, १६५६-५७, पृ० ७७० | 
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हितीय योजनाकाल में आयात:ओऔर निर्यात-सम्बन्धी अनुमान गलत सिद्ध 
हुए । निर्यात की, अपेक्षा श्रायात-सम्बन्धी अनुमानों में अधिक. गलती हुई । झतएव: 
योजना में काट-छाँट आवश्यक हो गई । इस स्थिति के लिए मुख्यतः खाद्य-सम्वन्धीः 
कठिनाई तथा विकास-सम्बन्धी आवश्यकताएँ ही उत्तरदायी हैं, किन्तु कुछ अन्य कारण 
जसे स्वेज का संकट, व्यापारिक नीति को कार्यान्वित करने- में प्रशासकीय कमियाँ झादि- 
का भी हाथ है । - 
२४, भारत के स्थिति-विवरण पन्नक (बलेंस शीट) में नासे और जमा की-मर्दे--एक- 
समुचित लेन-देन के लेखे में श्रायात और निर्यात- में बिलकुल ठीक-ठीक सन्तुलन होगा। 
इस" बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो जाएगी, यदि. हम केवल हृश्यमान लेन-देन (जैसे. 
झायात-निर्यात-कर के. विवरण में सम्मिलित तथा प्रकाशित झाकड़ों में सम्मिलित 
मद) को ही न देखकर अ्रहृद्य मदों को भी ध्यान में रखें। अदृश्य मद वे हैं जिनका 
कस्टम या अन्य प्रकाशित आँकड़ों में विवरण नहीं होता । 

- इसका कारण यह है कि सौदों का श्रायात श्रधिक होगा और निर्यात कम । 

दूसरे; विकास हेतु लिये गए ऋणों व उनके व्याज की श्रदायगी तथा विदेश-अ्रमण के 
मद को खर्च बहुत बड़ी राशि हैं । विदेशी ऋणों की सहायता से देश में भ्राधार उद्योगों- 
की स्थापना के बाद निर्यात में वृद्धि होने तथा ऋण और व्याज की श्रदायगी बन्द होने 
के-पश्चात्‌ सम्भवत: परिस्थिति बदल जाएगी, किन्तु इसमें समय लगेगा । 
२५. देश का (भोमिक) सीमसान्त व्यापार--भारत की भूमि:सीमा ६००० मील लम्बी 
है। पश्चिमोत्तर और उत्तर-पुर्व तक फैली यह सीमा-रेखा उसकी तटीय रेखा से 
अधिक लम्बी है, किन्तु घने, अ्भेद्य जंगलों और दुर्गंम पहाड़ों. के कारण व्यापार में 
अनेक-वाधाएँ पड़ती हैं । दरों की कमी के कारण सीमाप्रान्त देशों से संचार कठिन था। 
हम भारत की -पुरातन भूमि के स्वभाव और व्यापार की और निदेश कर चुके हैं । 
मुगल काल में-विदेशी व्यापार काफ़ी ज़ोर से चल रहा था। 

, .. स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ १६४७ से भारत के सीमा-व्यापारों में एक मुख्य परि- 
व॒र्तेन हुआ । .प्रफगानिस्तान और ईरान के साथ पाकिस्तान भी इस व्यापार का श्रंग वन 
गया । सीमा के निकटवर्ती स्टेशनों से तिब्बत, नेपाल, सिविक्रिम और भूटान से श्रव 
भी व्यापार होता है । 

पाकिस्तान, भ्रफगानिस्तान और ईरान से मुख्यतः कच्चा जूट, कच्ची कपास, 
चंमड़ा और खाल, फन्न और तरकारियाँ, नमक आदि का आयात तथा कोयला और 
कोक, सूती कपड़े, रेशम की बनी वस्तुएँ, मसाले, चाय आ॥रादि का निर्यात होता है । 
तिब्बत, नेपाल, सिक्किम और भूदान को सूत झौर सूती कपड़े, रंजक पदार्थ, लोहे 
और इस्पात का सामान, चीनी, चाय आदि का निर्यात तथा जानवरों की खालें, 
तम्बाकू, कच्ची ऊन, तिलहन आदि का आयात होता है । 

२६. भ्रन्तर्राष्दरीय व्यापार और झाथिक समद्धि--भारत के व्यापार का श्राकार इतना 
अधिक है कि उसे विद्व के देशों में पाँचवाँ स्थान प्राप्त है ।' निकट भूतकाल में भारत 


६ भत्ति व्यक्ति च्यापार में भारत लगभग सबसे नीचे है । स्पष्ठ्तया भारत जेसी जनसंख्या वाले देश 
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त्था स्टेट बैंक संविधान को परिवर्तित किया गया । एक निर्यात साख और गारन्दी 
कारपोरेशन भी बनाई गई है । एक डाइरेक्टोरेट श्रॉफ़ एक्जीबीशन (००७०० ० 
फ्रप्मणंम्ंणा) तथा इंडियन इन्सटीट्यूट श्रॉफ़ फॉरेन ट्रेड देश के निर्यात को बढ़ाने में 
जुटे हुए हैं । 

इन सबके बाद भी भ्रदायगी शेष की हालत खराब है | देश की वस्तुओ्रों का 
निर्यात चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल ५१०० करोड़ रुपये होगा । इसके मुकाबले 
में वस्तुओं का श्रायात पाँच वर्षों में पी० एल० ४८० के श्रायात को छोड़कर 
७२०० करोड़ रुपये का होगा। इस प्रकार वस्तुग्रों के लेखे में घाठा रिक्त (थीथा) 
२१०० करोड़ रुपये होगा । ऋण व्याज तथा सिद्धान्त की भ्रदायगी पर ११०० करोड़ 
रुपया देना होगा । इस प्रकार अदायगी शेष की समस्या को दूर करने के लिए ३२०० 
करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी । 


आन्तरिक व्यापार 

२७. (१) तदीय व्यापार-- भारतीय तटीय व्यापार को भारतीय जलयानों के लिए 
सुरक्षित करने के सम्बन्ध में हम उसकी (तटीय व्यापार की) वर्तमान स्थिति और 
भावी महत्ता देख आए हैं। तटीय व्यापार को देश के श्रान्तरिक व्यापार का ब्रंग 
मानना चाहिए, यद्यपि इसमें थोड़ा-सा विदेशी व्यापार भी शामिल है । 

सांख्यिकीय सामग्री एकत्रित करने के लिए भारतीय तट को श्रप्रैल १६९५७ से 
निम्नलिखित ९ क्षेत्रों में वाँठा गया है--(१) पश्चिमी बंगाल, (२) उड़ीसा, (३) 
आन्ध्र प्रदेश, (४) मद्रास, (५) कैरल, (६) मैसू र, (७) वम्बई, (८) अण्डमान निकोबार 
दीपसमूह तथा (६) लंका द्वीप, मिनिकाय और अ्रमिनदिवी दीपसमूह । १६५६-५७ 
में तटीय व्यापार का कुल मूल्य ३४३ करोड़ रु० था। इसमें १०० करोड़ रु० का 
आयात शऔर १६३ करोड़ रु० का निर्यात शामिल था। श्रायात में १६६ करोड़ रु० 
से अधिक का व्यापार विभिन्‍न क्षेत्रों के बीच तथा १० करोड़ रु० का क्षेत्र के अन्दर 
व्यापार शामिल था। १६५७-५८ (श्रप्रैल-दिसम्बर) में तटीय व्यापार के श्रायात- 
निर्यात का मूल्य क्रमश: ११४, १८ लाख रु० तथा १२३,०७ लाख रु० था तथा तटीय 
: व्यापार का कुल मूल्य २३२७,२५ लाख रु० था । 

भारत के तटीय व्यापार को पूरी तरह विकसित करने के लिए बन्दरगाहों 
के विकास की विस्तृत योजना, भारतीय व्यापारिक जहाज़रानी का निर्माण और 
तटीय तथा रेल के यातायात का समुचित संयोजन आवश्यक है । लेकिन इस विपय 
पर हम विस्तृत रूप से प्रकाश डाल आए हैं ।* : 
श८. (२) आन्‍्तरिक व्यापार--देश के आथिक विकास एवं संगठन के साथ ही आ्रान्त- 
रिक व्यापार भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इससे देश के गाँवों और नगरों में सम्पर्क 
झौर भी घनिष्ठ हो जाएगा । 


£. देखिए, अध्याय ५। 


भारत की व्यापार १८७ 


बन्दरंगाहों के अ्रतिरिक्त दिल्‍ली, श्रहमदावीद, भ्रमुतसर, आगरा, लाहौर, :वनोरसं 
कानपुर, लखनऊ और नागपुर भी व्यापार के बड़े केन्द्र हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश 
कां एके ब्रधांन रेलवे जंकशन है तथा बम्बई औरं कंलकर््तां के बीच स्थित है । 
इस प्रेकीर-यंह विदेशी और गृह-वस्तुओं के विंतरण की भी- केन्द्र है। दिल्‍ला, जोकि 
भारेंतं की रॉज॑धानी है, ६ रेलवे लाइनों कां जंकेशनं है शोर पंजाब तथा उत्तर प्रंदेश॑ 
के पेश्चिमी जिलों का मिकास-गृह है---विशेषकर सूती, रेशमी औरं ऊनी कपड़े की 
वेंस्तुंश्रों में । बंभ्बई के बाद अहमदाबाद स्वेसे प्रधोन नगर हैं। अमृतसर पुनर्निर्यात 
को ही प्रधोते केन्द्र नहीं है, वल्कि यहाँ कपड़े का भी काफ़ी व्यवंसाये होता है । यह 
दरी-ओऔ्और कालीनों के लिए भी मशहूर है। झगरा दरी, कालीन, पत्थर का काम 
ओर जरी के अतिरिक्त चमड़े के संकलन का भी एक प्रधान स्थान है। पंजाव के 
कंषि-उत्पादन के व्यापार का प्रधान केन्द्र लाहौर है। चनारस रेशम की बुनाई कां 
केन्द्र है ।॥ लखनऊ अ्रवध के कृषि-उत्पादन को एकत्र और वितरित करता है। नागपुर 
को व्यावसायिक महत्त्व बुनाई, कपास झोटने तथा दवाने की मिलों और फंक्ट्रियों के 
कारण है तथा यहाँ समीप ही मैगनीज़ की खाने भी हैं । 
३०, व्यावसायिक ज्ञान तथा व्यापोर-संगठन--व्यापार-आयुक्त विदेशों में नियुक्त 
किंयें जाते हैं भौरं दूतों को विदेशों में रखा जाता है, जिनका प्रधान कार्य स्वदेश को 
विदेशों की व्यापारिक सूचना देना होता है। इन सब बातों से भारत अभी पूर्ोतया 
सज्जित नहीं है । यद्यपि वारिज्य-सूचना-विभांग॑ का जन्म १६०४ में ही हो गया था, 
फिर भी सरकार के पास जनता या व्यक्तियों तक वारिज्य-सूचेना-प्रसार के लिए 
कोई माध्यम नहीं था। इस समय स्थिति कुछ अ्रधिक सन्तोंप॑जनक है। १९२२ में 
पुनर्सगठित वारिज्य-सूचना तथा सांख्यिकीय विभाग भारंत सरकार और व्यावसायिक 
जनता के बीच की कड़ी का काम करता है। इसके दो प्रकार के काम हैं: (१) 
समुद्र-पांर व्यापार की वे सूचनाएँ, जो भारतीय व्यापार के लिए-हितकर हो सकती 
हैं; उनका संकलन एवं वितररंा, (२) व्यापार और उद्योग श्रादि से सम्बन्धित 
अखिल भांरतीय महत्त्व के ऑँकड़ों कं। एकीकरण और प्रकाशन । इस विभाग से पूछ- 
ताछ का जबाब दिया जाता और (विभाग के साप्ताहिक अंग) 'इण्डियन ट्रेड जनरंल' 
प्रकाशित किया जाता था। यहें इंगलैण्ड के उन व्यापारिक विकासों के सम्पर्क में भी 
रहता है जो भारत के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इसके लिए विभिन्‍न देशों में भारतीय 
व्यापार-आ्रायुक्त नियुक्त किये गए हैं। इस विभाग का काम भारत के उद्योग-संचा- 
लकों, लन्दन तथा अन्य देशों में स्थित भारतीय व्यापार-प्रायुक्तों, अंग्रेज़ी व्यापार 
श्रायुक्त तथा श्रन्य देशों के व्यापारिक अफ़सरों के सहयोग से होता है तथा इसका 
उद्देश्य समुद्र-पार के बाज़ारों में भारतीय उत्पादन भ्ौर निर्माण की माँग को बढ़ाना 
है । १६२० से नियुक्त लन्दन-स्थित भारत के उच्च आयुक्त को कितने ही विविध 
वित्तीय काम दे दिये गए हैं, जिनमें से सरकारी भण्डारों की खरीद सबसे महत्त्वपूर्णो 


१ देखिये, सेक्शन ३६०७ के साथ ही सेक्शन ११०१२। 


भीरते- की व्यापार ' श्प७ 


बन्दरंगांहों के अतिरिक्त दिल्ली, भ्रहमदाबाद, श्रभृुतसर, आगरा, लाहौर, :व्नारसं 
कानपुर, लखनऊ और नागपुर भी व्यापार के बड़े केन्द्र हैं। कानपुर उत्तर प्रदेशों 
का ऐंके प्रधान रेलवे जंकशन है तथा बम्बई औरं केलकत्तां के बीच स्थित है । 
इस प्रकार थंहे विदेशी और गृह-वंस्तुओं के विंतरण की भी- केन्द्र है। दिहलां, जोकि 
भारंत की रंजिघांनी है, ६ रेलेवे लाइनों कां जंकेशन है और पंजाब तथा उत्तर प्रंदेश 
के पेंदिचमी जिलों का भनिकास-गृह है--विशेषकर सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े कीं 
वस्तुंओ्ों में । वम्बई के वाद अ्रहमदावाद सबसे प्रधान नगर हैं। अमृतसर पुननिर्याति 
का ही प्रधान केन्द्र नहीं है, बल्कि यहाँ कपड़े कां भी काफ़ी व्यवसाय होता है । यह 
दरी-और कांलीनों के लिए भी मशहूर है। आगरा दरी, कालीन, पत्थर का कोम 
श्रौर ज़री के अतिरिक्त चमड़े के संकलन का भी एक प्रधान स्थान है। पंजाब के 
कृषि-उत्पादन के व्यापारे का प्रधान केन्द्र लाहौर है। घनारस रेशम की बुनाई कां 
केन्द्र है । लखनऊ अवध के क्ृषि-उत्पांदन को एकत्र और वितरित करता है। नागपुर 
का व्याविसायिक महत्त्व बुनाई, कपांस श्रोटने तथा दवाने की मिलों और फैँकिद्रयों के 
कारण है तथा यहाँ समीर्ष ही मंगनीज़ की खाने भी हैं । 
३०, व्यावसायिक ज्ञान तथा व्यापोर-संगठन--व्यापार-प्रायुक्त विदेशों में नियुक्त 
कियें जाते हैं और दूतों को विदेशों में रखा जाता है, जिनका प्रधान कार्य स्वदेश को 
विदेशों की व्यापारिक सूचना देना होता है। इन सब बातों से भारत अभी पूरातर्या 
संज्जित नहीं है । यद्यर्पि वारिज्य-सूचना-विभांग का जन्म १६०४५ में ही हो गया था, 
फिर भी सरकार के पास जनता या व्यक्तियों तक वारिज्य-सूचना-प्रसोर के लिए 
कोई माध्यम नहीं था। इस समय स्थिति कुछ अधिक सन्‍्तोंपजनक है । १६२२ में 
पुनरसंगठित वारिज्य-सूचना तथा सांख्यिकीय विभाग भारंत सरकार शौर व्यावसायिक 
जनता के बीच की कड़ी का “काम करंता है। इसके दो प्रकार के काम हैं: (१) 
संमुद्रं-पार व्यापार की वे सूचनाएँ, जो भारतीय च्यापार के लिए -हितकर हो सकती 
हैं; उनका संकलन एवं वितरण, (२) व्यापार और उद्योग झ्रादि से सम्बन्धित 
अखिल भारतीय महत्त्व के ऑँकड़ों का एकीक रण और प्रकाशन | इस विभाग से पूछ- 
तचाछ का जवाब दिया जाता शौर (विभाग के साप्ताहिक अंग) 'इण्डियन ट्रेड जनरंल 
प्रकाशित किया जाता था। यहां इंगर्लण्ड के उन व्यापारिक विकासों. के सम्पर्क में भी 
रहता है जो भारत के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इसके लिए विभिन्‍न देशों में भारतीय 
व्यापार-आयुक्त नियुक्त किये गए हैं। इस विभाग का काम भारत के उद्योग-संचा- 
लकों, लगदन तथा अन्य देशों में स्थित भारतीय व्यापार-प्रायुक्तों, अंग्रेजी व्यापार 
श्रायुक्त तथा अन्य देशों के व्यापारिक अफ़सरों के सहयोग से होता है तथा इसका 
उंदेश्य समुद्र-पार के बाजारों में भारतीय उत्पादन श्रौर निर्माण की माँग को बढ़ाना 
है । १६२० से नियुक्त लन्दन-स्थित भारत के उच्च आयुक्त को कितने ही विविध 
वित्तीय काम दे दिये गए हैं, जिनमें से सरकारी भण्डारों की खरीद सवसे महत्त्वपूर्ण 


१. देखिये, सेक्शन ३६-७ के साथ ही सेक्शन ११-१२। 


भारत का व्यापार श्प्९्‌ 


सरकार को राय दी जा सकती है। विभिन्‍न संगठन अपने हितों से सम्बन्धित मत 
प्रस्तुत. करते रहते हैं । उदाहरण के लिए, फ़ेडरेशन ऑफ़ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ़ 
कॉमसे एण्ड इंडस्ट्री, उद्योगों का मत सरकार के सामने प्रस्तुत करता रहता है ! 
विभिन्‍न उद्योगों के संगठन इसके सदस्य हैं । पंचवर्षीय योजना, करारोपण तथा सर- 
कार द्वारा की जाने वाली किसी श्राथिक जाँच के सम्बन्ध में उपर्युक्त संस्था उद्योगों 
का मत भली प्रकार प्रस्तावित और प्रचारित करती रहती है । 


व्यापारिक समभौते १९१ 


(३) १६१४-१८ के युद्ध के पहले भारतीय निर्यात के ४०% की खपत ब्रिटिश 
साम्राज्य में होती थी, शेष (अधिकांश) श्रन्य देशों को भेजा जाता था। कुल निर्यात 
का २५% केवल इंगलिस्तान को ही भेजा जाता था । (४) प्रथम विश्व-युद्ध के उप- 
रान्‍्त आयात-निर्यात दोनों में ही, परन्तु मुख्यतया आयात में ब्रिटेन और अन्य कॉमन- 
वेल्थ देशों का महत्त्व घटता गया । 

१६०३ में भारत सरकार ने यह मत प्रकट किया कि “आशिक हृ्टिसे 
साम्राज्य को भारत से बहुत थोड़ा लाभ हो सकता है तथा इसके बदले में भारत को 
कम या कुछ भी लाभ नहीं होगा श्रौर बहुत्त-कुछ खोने की सम्भावना है |” - 

३. झोटाबा-समझोता--जुलाई और श्रगस्त, १६३२ में झ्रोटावा में हुए साम्राज्य 
आशिक सम्मेलन में साम्राज्य के देश्षों में पारस्परिक अ्रधिमान के आधार पर कई 
व्यापारिक समझौते हुए। भारत ने भी साम्राज्य अधिमान की .इस विस्तृत योजना 
में. भांग लिया, जिसके प्रति वह कड़ा विरोध प्रकट कर चुका था । भारतीय श्रायात- 
निर्यात-कर (ग्रोटावा व्यापारिक समभौता) संशोधन अधिनियम (दिसम्बर, १६३२) 
ने २० पअंगंस्त, १६३२ में भारत भ्ौर इंगलैंण्ड के वीच हुए साधारण व्यापा रिक सम्रकौते 
के अन्तर्गत आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तनों को लागू किया ५ कर- 
संम्बन्धी ये परिवर्तत १ जनवरी, १९३३ से लागू क्रिये गए। लोहे श्रौर इस्पात्त, के 
सम्बन्ध में एक पूरक समभीता २२ सितम्बर, १६३३ को किया गयां। 
४. श्रोटावा समझौता : पक्ष--१€६२६ में प्रारम्भ होने वाले आथिक संकट की प्रथम 
दशा में सभी मूल्यों में भारी कमी हुई, लेकिन यह सापेक्षिक कमी कच्चे माल के 
सम्बन्ध में ग्रधिक थी । 
अन्य देशों में भी उत्पादन बढ़ रहा था-- विदेशी निर्यावतक, जो १६१४-१८ के 
युद्ध के पहले अपेक्षाकृत नगण्य थे, श्रव सवल प्रतिद्वन्द्दी सिद्ध हो रहे थे । हमारे निर्यात - 
की कुछ प्रधान वस्तुग्रों ने भी प्रतिदृन्द्विता का अनुभव किया, जैसे तिलहन; कपास, 
खाद्यान्त, लकड़ी इत्यादि । कितने ही .यूरोपियन देशों तथा संयुक्त राज्य द्वारा उष्ण 
“श्र अ्र्ध-उण्ण देशों में श्रपने उपनिवेशों की उत्पत्ति की माँग बढ़ाते की नीति का 
श्रनुसरण करने से स्थिति और विषम हो गई । एक श्रन्य॒ कारण , संश्लिष्ट विकल्पों 
- (सिन्येटिक सब्स्टिट्यूट्स) का शीघ्र विकास था। इनसे भांरत के निर्यात - की. कुछ 
प्रमुख वस्तुओं की माँग घर्ट गई । इसके शअ्रतिरिक्त कितने ही देशों ने आथिक एकान्त- 
वाद! (इकनॉमिक झराइसीलेशन) की .नीति का अनुसरण किया और अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के स्वतन्त्र प्रवाह पर आयात-निर्यात कर, विदेशी विनिमय कर, कठोर निय- 
'स्त्रण एवं अन्य अनेक प्रतिवन्‍्ध लगाए तथा कण्ट्जेण्ट श्रौर कोटा सिस्टम को अपनाया । 


१. १६२१ में भारत के अतिनिधियों द्वारा साम्राज्य आर्थिक सम्मेलन के समक्ष यह मत पुनः दुद्दराया 
गया । 

३ देखिए, अध्याय १२, सेक्शन ४5 बिटेन के लिए लाभदायक अधिसमान-कर भारत लोहा-इस्पात 
फेंपट्री की सुरक्षा के लिए स्वीकार किये गए | देखिये, अध्याय २, सेक्शन ११ और २५। 
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जा सकता । 

५. झोटावा समझौता : विपक्ष--विरोधियों ने ओटावा समभौते का मुख्यतया इस 
आधार पर विरोध किया कि वह्‌ जान-वुझकर भारत के व्यापार की स्वाभाविक 
प्रगति को भिन्‍म दिशा में मोड़ देगा जिससे भारत को गम्भीर क्षति पहुँचेगी । कुछ 
वस्तुश्रों को दिया गया भ्रधिमान एकदम अनावश्यक था । उदाहरण के लिए चाय का 
व्यापार चाय के प्रवान उत्पादकों, जैसे जावा, सीलोन और भारत, द्वारा 'चाय 
प्रतिवन्‍्ध योजना” अपनाने के फलस्वरूप हुए व्यापारिक समभझोते के कारण भली 
प्रकार चल रहा था। उन वस्तुओं के सम्बन्ध में ग्रधिमान बिल्कुल व्यर्थ था जो स्वयं 
बाज़ार में प्रधान स्थान की श्रधिकारी थीं; उदाहरणार्थ ज्ुट-निर्मित वस्तुएँ, बकरी 
के चमड़े, रेड़ी केनीज़, लाख, श्ाँवला, अ्रश्रक इत्यादि | अन्य वस्तुओं के प्रसार की 
सम्भावना बहुत कम थी । इसके कई कारण थे--(१) साम्राज्य के श्रन्य देशों की 
प्रतिस्पर्धा, उदाहरण के लिए सि्रे चमड़े में आस्ट्रेलिया, मूंगफली में ब्रिटिश पश्चिमी 
ग्रफ्रीका, चटाइयों में लंका, कहवा में ब्रिटिश पूर्वी श्रफ्रीका आदि प्रतिद्वन्द्दी थे । कुछ 
वस्तुओं, उदाहरणार्थ मूँगफली, के लिए विदेशों की तुलना में इंगलिस्तान का बाजार 
बहुत छोटा था। फिर, कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत से होने वाला निर्यात इतना 
जलगण्य था कि उसे भ्रधिमान या किसी श्रन्य प्रकार से प्रोत्साहन देने की श्रावश्यकता 
ही न थी, जैसे चावल, तम्बाकू और जौ ।' 

दूसरी आपत्ति यह थी कि अधिमान से या तो सरकार को वित्तीय हानि होती 
थी (कर की कमी से) या उपभोक्ता को, क्योंकि उपभोक्ता सस्ती वस्तुओं के स्थाल 
पर महगी अंग्रेज़ी वस्तुएँ खरीदने के लिए बाध्य होता था। लेकिन भारत में न तो 
सरकार ही और न उपभोक्ता ही इस प्रकार का त्याग करने में समर्थ थे । 

' साम्राज्य अधिमान उन उपनिवेशों और डोमिनियनों के लिए लाभदायक हो 
सकता था जिनका ब्रिटेन के साथ व्यापार प्रक-स्वभाव का रहा हो । इंगलैण्ड को 
प्राथमिक वस्तुओं की आवश्यकता थी श्रौर ये वस्तुएँ उसे कनाडा तथा श्रास्ट्रेलिया 
से मिल सकती थीं। ये देश ब्रिटिश निर्माणों को खपाने के लिए उत्सुक श्ौर समर्थ 
भी थे । इन दोनों बातों में भारत की स्थिति भिन्‍त थी । उसके लिए वांछनीय झौर 
लाभदायक यह था कि वह अपने उत्पादनों के लिए इंगलिस्तान के बजाय श्रन्यत्र 
बाज़ार ढढ़े । उसके विविध प्राकृतिक साधनों ने उसे यह भी सोचने पर वाध्यं किया 
कि वह क्‍यों न इन सब बातों में झात्म-निर्भरता प्राप्त करे । इस हृष्टि से उसे झनेंक 
अंग्रेज़ी मिमित वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आवश्यकता थी। 


भारत के विदेशी व्यापार की आधुतिक प्रवृत्तियाँ साम्राज्य से उसे दूर खींचे 
ले जा रही हैं ।' अ्रतएव यह श्रावश्यक था कि वह अपने विदेशी बाजारों को सुरक्षित 


१. सर आाइसवर्ट ने घारासभा के विवाद में तम्बाकू के व्यापार को ६,०००,००० पॉंड का मूल्यवान 
व्यापार बताया । 
२. देखिये, अध्याय ६, सेवशन १८ | 
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मिल-मा लिक संस्था, जिसके अध्यक्ष सर होमी मोदी थे और ब्रिटिश टेक्स्टाइल मिशन, 
जो सर विलियम क्लेयर लीज़ की अध्यक्षता में भारत आया था, के बीच हुआ । 
यह समभौता, जो 'मोदी-लीज़  समभौते के नाम से भी प्रसिद्ध है, ३१ दिसम्बर, 
१६३४५ तक के लिए लागू था । भारतीय सूती भिलों के प्रतिनिधियों में काफ़ी मतभेद 
था और एक सामान्य मत पर आने के प्रयत्त असफल रहे, फिर भी लंकाशायर शोर 
वम्यई की मिल-मालिक संस्था के वीच.समभौता सम्भव हुआ । यह समझौता आंग्ल- 
भारतीय पूरक समभौते का श्रग्नदृत था ( देखिये, सेक्शन ७ ) । इसमें उद्योगों को 
इंगलिस्तान से भी संरक्षित रखने के भारतीय अधिकार को स्वीकार किया गया, 
परन्तु यह भी स्व्रीकार किया गया कि इंगलिस्तान की तुलना में अन्य देशों से उच्चतर 
स्तर का संरक्षण आवश्यक था । 

वेम्बई-लंकाशायर समभकौता साम्राज्य के श्रौद्योगिक सहयोग द्वारा भारतीय 
और अंग्रेज़ी हितों के संयोजन का प्रथम प्रयत्व था । कुछ लोगों के मत में यह सम- 
भीता स्वयं ही पर्याप्त रूप से न्‍्यायोचित था । इससे लंकाशायर द्वारा भारत की 
कपास की माँग में वृद्धि हुई और इस तरह भारत के किसानों को वड़ा लाभ पहुँचा । 
लंकाशायर ने अपने विरुद्ध भी भारत के वस्त्र-उद्योग को सुरक्षित करने की आव- 
इयकता को मान्यता दी और भारतीय वस्तुओं (कपड़ों) को उपनिवेश्यों तथा अन्य 
समुद्र-पार देशों के बाजारों में स्थान दिलाने का प्रयत्न करने का वचत दिया । 


इसके विपरीत समभौते के ऑलोचकों का कथन है कि इसे सम्पूर्ण (भारतीय) 
सूती वस्त्र उद्योग का समर्थन प्राप्त नहीं था तथा भारत ने (सूती श्रौर कत्रिम रेशमी 


कपड़ों पर कर घटाकर) लंकाशायर को निश्चित झौर पर्याप्त लाभ श्रदान किये, परन्तु 
इसके बदले में लंकाशायर ने केवल अनिश्चित श्राववोसन-मात्र ही दिये। इसका फल 
है हुआ कि पहले के संरक्षण की तुलना में उद्योग का बहुत-कुछ संरक्षण हट गया। 
समुद्र-पार बाजारों की दृष्टि से भी जब वम्बई की मिलें अपने देश के बाजार में ही 
बिना सहायता के खड़ी वहीं हो सकती थीं तो समुद्र-पार बाजारों में लंकाशायर की 
सहानुभूति से उनके स्थान प्राप्त करने की कम ही ग्राशा थी | श्रन्त में, जहाँ तक 
लंकाशायर की मिलों द्वारा भारतीय कपास के उपभोग करा प्रइन था, लंकाशायर ने 
एक बड़ी ही अ्रनिश्चित प्रतिज्ञा की थी कि जापान के समभोते की तरह लंकाशायर 
भारतीय कपास को कम-से-कम एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए वाघ्य न था । 
७. (१६३५) का पुरक श्रांग्ल-भारतीय व्यापारिक समझौत्ता---१8 ३३ के वम्बई- 
लंकाशायर समभौते के उपरान्त १६३४ में (वस्तुत: & जनवरी, १६३४५) एक आंग्ल- 
भारतीय व्यापारिक समझौता, किया गया । यह ओठटावा समभौते का पूरक था झौर 
उसकी अवधि तक हो लागू रहा । 
गलिस्तान की सरकार ने भी अपनी ओर से भारत के उस कच्चे माल या 
आधे तैयार माल के आयात को विकसित करने का आश्वासन दिया, जो उन बस्तुग्रों 


£« वी० के० मदन, इग्डिया एण्ड इम्पीरियल प्रेफरेन्स, एइ० 2६२ | 
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नोटिस देकर रह किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि समझौता ने भी हो 
तव भी दोनों पक्षों को अपने अधिमानों को दूसरे से राय लिये बिना हठाना या 
रोकना नहीं चाहिए। 
९. झांग्ल-भारतीय व्यापारिक समझौता (१६३६)---यह बातचीत .ढाई वर्ष तक 
चलती रही। इसके उपरान्त पहले के दोनों समभौतों के स्थान पर १६३६ में एक 
नया समभौता किया गया । गवर्नर-जनरल ने श्रपने प्रमाणन (सर्टीफ़िकेशन) श्रधिकार 
का अनुसरण करते हुए इसे वैध रूप दिया। नये समभौते में ओटावा समभौते का 
रूप बहुत बदल दिया गया । यद्यपि अब भी भारत के निर्यात की अनेक वस्तुएँ श्रधि- 
मानक्षेत्र के अन्तर्गत थीं, किन्तु ब्रिटेन को दिये गए अधिमान का क्षेत्र. काफ़ी 
संक्ुचित कर दिया गया, क्योंकि पुरानी श्रधिमान-पद्धति के अन्तर्गत खाद्य, पेय, 
तम्बाकू तथा कच्चे और गभ्रर्घ-निर्मितं माल अब अर्थिमान के अधिकारी नहीं रहे । 
नये समभौते में श्रधिकतर मदों का सम्बन्ध विशिष्ट उत्पादनों (जिनका भारत में 
त्पादन नहीं होता था) से था, जैसे मोटरकार, साइकिल इत्यादि । 

जहाँ तक अन्य मदों का सम्बन्ध था (उदाहरणाथ्थे- ऊनी कालीन, कम्वल, 
झपधियाँ आदि) ब्रिटेन से इनके विशेष प्रकार मंगाए जाते थे जिनका उत्पादन 
भारत में नगण्य था । अधिमान की कुछ मदों की पुनः परिभाषा की गईं, ताकि 
भारतीय उपभोक्‍षता के हित में अनेक वस्तुएं, जो पहले भ्रधिमान की अधिकारी थीं, 
अब अ्धिमान न पाएँ । एक महत्त्वपूर्ण श्रन्तर यह हुआ, जबकि झोटावा-समभौते में 
भारत में संरक्षण-प्राप्त वस्तुश्रों को विलकुल श्रछ्धता छोड़ दिया था, कि नये समभौते 
में लंकाशायर की वस्तुओं पर लगे करों की व्यवस्था को सन्निहित किया .गया था, 
हालाँकि सरकारी तौर पर भारतीय सूती वस्त्र उद्योग संरक्षित उद्योग था । 

भारत ने ब्रिटेन से आयात की जाने वाली श्रनेक वस्तुओं, जैसे. रसायन, रंग; 
कपड़ों के अ्वशिष्ट, ऊनी कालीनों, सीने. की मशीनों इत्यादि, पर, १०% तथा 
मोटरकार, मोटर साइकिल और स्कूटर, साइकल तथा आम्नीवस पर ७३% अधिमात्न 
दिया । ३ रे | हम 
जहाँ तक खान से निकेले लोहे (पिग आयरन) का सवाल है, हालाँकि इसको 
आयात ब्रिटेन में बिना कर के था, फिर .भी ब्रिटिश सरकार ने यह शअश्रधिकार सुर- 
क्षित रखा था कि यदि १६३४ के लोहे और इस्पात-सम्बन्धी अधिनियम के समाप्त 
होने के वाद भारत में ब्रिटेन से भेजे गए लोहे और इस्पात की वस्तुओं पर अश्रधि- 
नियम में प्रस्तावित दरों से- अधिक प्रतिकूल कर लगाये गए तो-वह भी भारत के खान 
से निकले लोहे (पिग श्रायरन) पर (३१ मार्च, १९४१ के बाद) कर लगा देगा। 

भारत से वर्मा के अलग हो जाने पर कुछ अ्रधिमान समाप्त हो गए (उदाहर- | 
णाथे उत्खनित (खान से निकला) सीसा, चावल इत्याद्वि) और कुछ का मूल्य भी घट 





१. देखिए, मदन, पूर्वोद््त, पृ० १२५२-४६, तथा वी० 'पी० अदारंकरं, द इण्डियून .फिस्कल 
पॉलिसी?, पृ० ५५६४-६२ | 


व्यापारिक समभौते १९६ 


को अति कठिन प्रतिस्पर्धा का सामता करने पड़ता था, जबकि सरकारी अनुमान 
के अनुसार भारत द्वारा ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली अ्धिमान-प्राप्त वस्तुओं का 
व्यापारिक मुल्य ३६-८६ करोड़ रु० था और ब्रिटेन द्वारा भारत में भेजी जाने वाली 
अधिमान-प्राप्त वस्तुओं का मूल्य केवल ७.६८ करोड़ रु०; ग्र-सरकारी अनुमान के 
अनुसार भारत की प्रभावपुर्ण अ्रधिमान-प्राप्त वस्तुओं (जैसे अलसी, ऊनी कालीन, 
कस्वल आदि) का मूल्य केवल ६ करोड़ रु० था । इस श्रेणी में कर-मुक्त वस्तुओं: 
की गणना करना उचित न होगा, वर्योंकि ब्रिटेन उन वस्तुओं पर कर लगा ही नहीं 
सकता था (उदाहरण के लिए कच्चा जूट), क्‍योंकि ये वस्तुएँ प्रमुख ब्रिटिश उद्योगों केः 
लिए अनिवाये थीं। इसके विपरीत, ब्रिटेन को प्रधानतया निर्यात वस्तुओं, जैसे पेण्ट- 
रंसायन, श्रौज़ार और वस्त्र आदि, के सम्बन्ध में अधिमान दिया गया था, जो देश के 
ग्ृह-उद्योगों के विकास में वाघक था, परन्तु ब्रिटेन द्वारा भारत को दिया गया अ्धिमान 
केवल उस कंच्चे माल से सम्बन्धित था जो ब्रिठेन के उद्योगों श्र शस्त्रीकरण योजना 
के चालू रखने के लिए आवश्यक था । 
लकाशायर के लिए भारतीय कपास के निर्यात को भारत में ब्रिटिश कपड़ों 

के आयात से सम्बद्ध करने की बहुत श्रालोचना हुई । इस अवस्था में गर-सरकारी 
परामशंदाताश्रों के मत की उपेक्षा की गई-। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था, उसे 
समान लाभ मिलने को कोई व्यवस्था न थो। जहाँ तक इंगलिस्तान द्वारा एक 
निश्चित मात्रा में कपास खरीदने का प्रइत था उससे ब्विठेव की कोई विशेष हानि 
होने की सम्भावना न थी । यह मात्रा भी -साधारणतया लंकाशायर द्वारा खरीदी जाने 
वालो मात्रा से कम ही थी। इसके स्थान पर भारत से ब्रिटेन की कपास की वस्तुग्रों 
की एक निद्चित मात्रा खरीदने का आइवासन देने के लिए कहा गया जो समभौते से 

पूर्व के आयात से क़हीं अधिक थी-। इसके श्रतिरिक्त विभिन्‍न प्रकार की कपास के 
अनुपातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, यद्यपि भारत के कपास-उत्लावकों ने 
इस बात की माँग की थी कि ब्रिटेन द्वारा खरीदी जाने वाली कपास का ६४५ प्रतिशत 
छोटे रेशे की कपास होनी चाहिए | भारतीय गर-सरकारी सलाहकारों के इस मत- के 

बावजूद भी कि यदि भारतीय कपास-उद्योग पर और अधिक अप्रत्यक्ष कर लगाया 
गया तो ब्विटेन के कपड़ों पर भी प्रतिशुल्क लग़ा दिया जाएगा, लम्बे रेशे की कपास 

पर लगा आ्रायात-कर दूना कर दिया गया ) इससे भारत के सूती मिल उद्योग का 

संरक्षण कम हो गया, हाथ से बुनने वाले उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और नये 

व्यापारिक प्रस्तावों के प्रति एक विरोधी घारणा उत्पस्त की गई ॥ 

नये समभौते को सरसरी निगाह से देखने पर ऐसा लगता है कि ओटावा 

समभौते में काफ़ी सुधार हुआ है । जहाँ तक अधिमानों के पारस्परिक विनिमय “का 

प्रश्न था, कपास के अनुच्छेद (कॉटन आर्टिकल) को छोड़कर इसे न्‍्यायसंगत भी कहा 

जा सकता था । जहाँ तक लंकाशायर के कपड़े लेने और भारतीय कपास देने का प्रइन 

है, भारत के लम्बे रेशे की कपास के आयात के द्विगुरितित कर को ध्यान में रखते हुए, 

समझौता लंकाशायर के पक्ष में बहुत अधिक था। 


व्यापारिक सम भोते १९६ 


को अति कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, जबकि सरकारी प्ननुमान 
के अनुसार भारत द्वारा ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली अधिमान-प्राप्त वस्तुओं का 
व्यापारिक मुल्य ३६-८६ करोड़ रु० था और ब़्िटेत द्वारा भारत में भेजी जाने वाली 
अ्धिमान-प्राप्त वस्तुओं का मूल्य केवल ७.६८ करोड़ रु०; ग्र-सरकारी श्रनुमान के 
अनुसार भारत की प्रभावपूर्ण ग्रधिमान-प्राप्त वस्तुओं (जैसे अलसी, ऊती कालीन, 
कम्बल आदि) का मूल्य केवल ६ करोड़ रु० था। इस श्रेणी में कर-मुक्त वस्तुओं: 
की गणना करना उचित न होगा, वर्योकि ब्रिटेन उन वस्तुओं पर कर लगा ही नहीं 
सकता था (उदाहरण के लिए कच्चा जूट), क्योंकि ये वस्तुएँ प्रमुख ब्रिटिश उद्योगों के 
लिए श्रनिवाय थीं | इसके विपरीत, ब्विटेन को प्रधानतया निर्यात वस्तुओ्रों, जैसे पेण्ट- 
रसायन, श्रौजार और वस्त्र श्रादि, के सम्बन्ध में अधिमान दिया गया था, जो देश के 
गृह-उद्योगों के विकास में बाधक था, परन्तु ब्रिटेन द्वारा भारत को दिया गया अ्रधिमान 
केवल उस कच्चे माल से सम्बन्धित था जो ब्रिठेन के उद्योगों श्रौर शस्त्रीकरण योजना 
के चालू रखने के लिए झ्रावश्यक था । 
लकाशायर के लिए भारतीय कपास के निर्यात को भारत में ब्रिटिश कपड़ों 

के आयात से सम्बद्ध करने की बहुत झ्रालोचना हुई । इस अवस्था में गैर-सरकारी 
परामशंदाताश्रों के मत की उपेक्षा की गई-। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था, उसे 
समान लाभ मिलने को कोई व्यवस्था न थो। जहाँ तक इंगलिस्तान द्वारा एक 
'तिश्चित मात्रा में कपास खरीदने का प्रश्न था उससे ब्रिठटेव की कोई विशेष हानि 
होने की सम्भावना न थी । यह मात्रा भी साधारणतया लंकाशायर द्वारा खरीदी जाते 
वालो मात्रा से कम ही थी। इसके स्थान पर भारत से ब्विटेन की कपास की वबस्तु्रों 
की एक निर्चित मात्रा खरीदने का श्राइवासन देने के लिए कहा गया जो समभौते से 
पूर्व के आयात से कहीं अधिक थी-। इसके अतिरिक्तः विभिन्‍न प्रकार की कपास के 

अनुपातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, यद्यपि भारत के कपास-उत्पादकों ने 
इस बात की माँग की थी कि ब्रिटेन द्वारा खरीदी जाने वाली कपास का ६५ प्रतिशत 
छोटे रेशे की कपास होनी चाहिए | भारतीय गैर-सरकारी सलाहकारों के इस मत के 
बावजूद भी कि यदि भारतीय कपास-उद्योग पर श्लौर अ्रधिक श्रप्रत्यक्ष कर लगाया 

गया तो ब्विठेन के कपड़ों पर भी प्रतिशुल्क लगा दिया जाएगा, लम्बे रेशे की कपास 

पर लगा आयात-कर दूना कर दिया गया । इससे भारत के सूती मिल उद्योग का 

संरक्षण कम हो गया, हाथ से बुनने वाले उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और नये 

व्यापारिक प्रस्तावों के प्रति एक विरोधी घारणा उत्पन्ध की गई । 

- नये समझौते को सरसरी निगाह से देखने पर ऐसा लगता है कि ओटावा 

समभौते में काफ़ी सुधार हुआ है | जहाँ तक अ्रधिमानों के पारस्परिक विनिमय का 

_प्रश्त था, कपास के अनुच्छेद (कॉटन झ्राटिकल) को छोड़कर इसे न्‍्यायसंगत भी कहा 

जा सकता था। जहाँ तक लंकाशायर के कपड़े लेने और भारतीय कपास देने का प्रइन 

है, भारत के लम्बे रशे की कपास के आयात के द्विगुणित कर को ध्यान में रखते हुए, 

समझौता लंकाझायर के पक्ष में बहुत अधिक था। 


व्यापारिक समभौोते २०१९ 


पक्षों ने एक-दूसरे के प्रति परम शनुगृहीत राष्ट्रों-जैसा व्यवहार करने का निश्चय 
किया । (२) दोनों देशों ने अपने पास समय-समय पर परिवर्तन करने श्रौर नवीन 
प्रवेई्यं-कर लनाने का अधिकार सुरक्षित रखा । यह व्यवस्था रुपये और येन के विनि- 
मय-मूल्य में होने-वाले परिवतंनों को ठीक करने के लिए की गई थी। (३) जबकि 
दोनों पंक्षों ने इस प्रकार के परिवर्तत के अधिकार अपने पास रखे, वे इस बात पर 
तैयार थे कि यदि दोनों में से कोई पक्ष चाहे तो दोनों के पारस्परिक हितों के बीच 
समभौता कंरने के काय॑ में अ्ग्नसर हो सकता है ! 
मसविदा (प्रोटोकल) के प्रधान श्रनुच्छेद इस प्रकार थे--( १) भारत में श्राने 

वाली वस्तुओं पर-लगने वाले प्रवेश्य-कर निम्नलिखित दर से अधिक न. होंगे--(क) 
सादें भूरे कपड़े (प्लेन ग्रेज़) पर मूल्यानुसार ५०% या ५३ आने प्रति पौण्ड जो भी 
अधिक हो .। (ख) अन्य पर मूल्यानुसार ५०%, । (२) मसविदा (प्रोटोकल) में भारत 
में जापानी माल के आयात और भारत से कपास के निर्यात के लिए कोटा सिस्टम की 
व्यवस्था थी | इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से प्रतिवर्ष (जो १ जनवरी से प्रारम्भ हो) 
१० लाख गाँठ कपास खरीदने पर जांपान को ३२५० लाख गज़ कपड़ा प्रतिवर्ष (जो 
१ अ्रप्रेल से शुरू हो) भेजने का अधिकार था । जापान द्वारा भेजे सूती कपड़े के थानों 
को चार श्रेणियों में विभाजित किया गयां था--(क) सादा भूरा कपड़ा (प्लेन ग्रेज़) 
४५५५, (ख) किनारेदार कपड़ा (ग्रेज) १३%, (ग) सफेद (कलफदार) कपड़ा ८५%, 
(घ) रंगीन (रंगा हुआ, छपा हुआ) २४% । 

१२. १६९३४ के भारत-जापानी समझौते की कार्य-विधि-- १६९३४ के समभौते से दोनों 
देशों के बीच की द्र्भावनाएँ समाप्त हो गईं । इससे कपास के उत्पादकों, व्यापारियों 
और कुछ अंशों तक मिल-मालिकों को भी राहत मिली । लेकिन सबसे श्रधिक लाभ 
भोरत के कपास-उत्पादकों को हुआ और कोटा सिस्टम द्वारा वे निश्चित मात्रा से 
अधिक कपास जापान भेज सके । उसकी आशिक स्थिति में सुधार से स्थानीय कपड़े 
के उद्योग के लाभान्वित: होने की सम्भावना थी, क्योंकि जनता ही स्थानीय कपड़ों 
की सवसे बड़ी उपभोक्‍ता है । ३९. 

भारतीय दृष्टिकोण से १६३४ के जापान-भारत व्यापारिक समभौते को कट्र 

आलोचंना. का सामना करना पड़ा ।; देश में यह भावना थी कि - भारत इस सौदे से 
घाटे में रहा । सबसे बड़ा असंतोष कोटा सिस्टम के :विपय में था | जुलाई, १६३६ 
में इस समझौते के नवीकरण के सम्बन्ध में शुरू हुई बातचीत के दौरान में भारतीय 
गैर-सरकारी- -परामश्शंदाताशों ने कहा कि इस पद्धति से बचत के अनेक उपाय थे । 
जापानी: तथां, ,जापान में रहने वाले भारतीय व्यापारियों ने .इससे : पर्याप्त लाभ 
उंठाया । इस प्रकार समभौते का- प्रधान उद्देश्य, श्र्थात्‌ जापान से,आाने वाले: कपड़े 
का नियमन, पूरा न हो सका। परित्यकत द्वकड़े (फेण्ट्स)' कोदा सिस्टम के अन्तर्गत 
नहीं थे, झ्रत:. इसका व्यापार बहुत 'वढ़- गया । .इसी प्रकार -नकली रेशम की वस्तुएँ 
भी कोटा सिस्टम के अन्दर न थीं, इसलिए वे वड़ी मात्रा में जापान से भारत आने 


व ज कटनी कीमप मनन लि जड 
१« फेण्ट्स कपड़े परित्यवत डुकड़ों को कहते ह जिन्हें कम प्रवेश्य-कर पर आयात किया-जाता दै | 
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+ कायम रही और फिर तीन वर्ष के . लिए जापान परम अनुशहीत राष्ट्र का व्यवहार 
: पाने का अ्धिकांरी हो गया । 

कुछ थोड़े-से: परिवर्तनों को छोड़कर, जो १ ग्रप्रैल, १६३७ को वर्मा के विभा- 
जन के कारण आवश्यक हो गए थे, संशोधित मसविदा (प्रोटोकल) भी प्रायः पुराने 
मसविदे-जैसा ही था ।-जापान द्वारा १० लाख गाँठें खरीदें जाने पर उसके आयात 
का कोटा अव- ३२४० लाख गज़-से घटाकर २५३० लाख गज़ कर दिया गया। यह 
कमी वर्मा-विभाजन के कारण भारतीय बाजार के संकुचित होने का परिणाम थी। 
इसी प्रकार जापानी कपड़े के आ्रायात की उच्चतम सीमा, जो जापान द्वारा कच्ची 
कपास की १५ लाख गाँठें खरीदे जाने पर आधारित थी, ४००० लाख गज से घटाकर 
१२५५० लाख गज़ कर दी गई । 

१६३७ में प्रारम्भ-होने वाले समझौते में ग्रेर-सरकारी परामर्शदाताग्रों की 
एकमत सिफ़ारिशों को पूरा स्थान नहीं मिला और मूलतः यह पुराने समभौते से कुछ 
प्रधिक अच्छा नहीं था । भारत सरकार यदि चाहती तो जपानी प्रतिस्पर्धा से क्षति- 
प्रस्त भारत के नवजात उद्योगों के संरक्षण के लिए श्रधिक उत्तम शर्तों पर समभौता 
कर सकती थी, लेकिन गृह-उद्योगों की सुरक्षा की माँग पर ध्यान दिए विना ही 
व्यापारिक समझौता वैसा ही रहने दिया गया । इस प्रकार दोनों देशों में व्यापारिक 
सम्बन्ध - पहले-जैसे ही रहे । अतः इस अंश तक समभौता जापान के लिए हिंतकर 
रहाथा। + 

जहाँ तक कपास के मसविदे (प्रोटोकल) का प्रइत था, जो कुछ अन्तर हुआ 
वह भारत से वर्मा के अलग हो जाने के कारण था । जापान ने वर्मा से दूसरा सम- 
भौता कर लिया, जिसके अनुसार वर्मा में झ्राने वाले जापानी कपड़े की मात्रा ३२० 
लाख -गज़ थी । भारत का-कोटा इतना ही कम कर दिया गया। ध्यान रहे कि पुराने 
मसविदे का झ्राधारभूत कोटा कम करते समय वर्मा की भ्रावश्यकताएँ ७०० लाख 
गज अनुमानित की गई थीं। चूँकि वर्मा का कोटा ४२० लाख गज ही रखा गा, 
भारत को बाकी २८० लाख गज़ की खपत करती फड़ी । । 

यह कहा गया कि कॉटन फेण्ट्स को कोटे में नहीं शामिल किया गया, हालाँकि 
उच्चतम सीमा सूती कपड़े के कोटे की २३५७ ग्र्थात्‌ 5६,५०,००० गज कर दी गई थी ! 

- सिल्क फेण्टस और कृत्रिम सिल्क को भी समभौते से वाहर रखने पर कड़ी 
श्रालोचना की गई | लेकित भारतीय सिल्क और कपड़े के उद्योग को १६३७ में वृत्ति 
विभाग के नोटिफ़िकेशन से लाभ पहुँचा, जिसके अनुसार कृत्रिम सिल्क के फेण्ट्स को 
भारत में आने से रोका गया और कृत्रिम सिल्क पर एक आना अति वर्गेगजञ कर जगा 
दिया गया । 

गेर-सरकारी सलाहकारों के कुछ सुझाव स्वीकार नहीं किये गए । उदाहरण 
के लिए विविध प्रकार की नियमित वस्तुओं, जैसे तौलिया और सूती कम्बल, के लिए. 
अलग कोठे का इन्तज़ाम नहीं किया जा सका और न ही भारत के सीमाग्रान्तों से 
अफ़गानिस्तान और वैपाल के बाज़ारों को पुननिर्यात करने पर रोक लगाई गई । 
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दी (जैसे कॉफी, सिगार, कुछ मसाले, सावुन (नहाने के), बूट जूते आदि)। (घ) 
कुछ वस्तुओं पर विशेष दर से टैक्स लगाने की रिआ्रायत दी गई---सुपारी २०%, शराब 
(एल वीअर) पर उत्पाद-कर के हिसाव से, तम्बाकू पर १ आता प्रति पौण्ड की दर 
से, और सिल्क (कृत्रिम) पर १५% के हिसाव से इत्यादि । 

(२) भारत द्वारा बर्मा को दी गई रिश्रायतें--(क) भारत ने स्वीकार क्रिया 
कि वर्मा की कुछ वस्तुएँ बिना किसी कर के भारत में प्रवेश पाएँगी (जैसे रंगने 
भ्रौर सिफाने के सामान, गोंद, लाख, लकड़ी, शहतीर, वानिश किये सामान, केच्चा 
लोहा, अ्रल्यूमिनियम, जस्ता और सीसा) । (ख) कुछ वस्तुओं पर विशेष दर से कर 
लगाया जाएगा (जैसे आलू श्र प्याज ५%, कहवा १०%, सिगार १०%, तम्ताक्‌ 
(न वनी हुई) १ आना प्रति पौण्ड | (ग) वर्मा से आने वाले मिट्टी के तेल श्र भारत 
से जाने वाले कपड़े के कर की श्रलग व्यवस्था की गई । कपड़े के लिए समभौते में 
केवल ७३५ की व्यवस्था थी, परन्तु वर्मा सरकार ने प्रतिज्ञा की कि इस प्रकार को 
वस्तुओं पर. १०% से भ्रधिक कर न लगाएगी ) इसके अतिरिक्त जापानी वस्पुओं पर 
कोटा सिस्टम कायम रखने से भारत के कपड़ों की स्थिति भ्रौर हृढ़ ही गई | जहाँ 
तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, अ्रधिमान कम करके € पाई प्रति गैलन कर दिया 
गया, जबकि पहले ११३ पाई प्रति गैलल था। भारत सरकार ने युद्ध-काल में कुल 
अधिमान के बराबर अधिभार (सरचार्ज) लगाने का अ्रधिकार प्राप्त कर लिया। यह 
अधिभार (सरचार्ज) ७ अ्रप्रैल १६४१ को कार्यान्वित किया गया । (घ) यह भी आ्राव- 
इयके समझा गया कि भारत में आने वाले शहतीर और वर्मा को भेजी जाने वाली 
चीनी के लिए अलग कर-व्यवस्था की जाए । वर्मा की सरकार ने युद्ध-काल में शहतीर 
पर निर्यात-कर न लगाने का आाइवासन दिया श्र भारत से श्राने वाली चीवी को 
विशेष सुविधाएँ दीं (जहाँ तक स्थानीय परिस्थितियों में ऐसा कर सकता सम्भव 
था) । (४) चावल और हुटा चावल कर-पुक्त सूची (फ्री लिस्ट) के अन्तर्गत रखे गए 
और तव तक वर्मा से आने वाले माल पर चुंगी न लगने की व्यवस्था थी जब तक कि 
अन्य देशों के माल बिता चूंगी के आते रहे ।: यदि हूटे' चावल पर चुंगी लगे तो 

१०% का अधिमान दिया जाए। (च) एक देश से दूसरे देश को किये जाने वाले 
उन निर्यातों के सम्बन्ध में, जिन पर उत्पाद-कर (एक्साइज़ ड्यूटी) लगता है । 

१६. ह्विपक्षी (बिलेटरल) व्यापारिक-समझौतों की नई नीति--व्यापारिक नीति की 
प्रमुखतम विशेषता विशेष रूप से १६३२ के चाद से, यूरोपीय देशों में प्रनेक देशों 
हारा कुछ समय के लिए द्विपक्षी व्यापारिक समझौता करने की हो गई है । 

ग्रनेक प्रकार के द्विपक्षी-समझीतों में सबसे भ्रधिक प्रचलित निम्न हैं--(१) 
निकासी-समझौते (क्लियरिंग) तथा (२) क्षतिपूर्ति या अदला-वदली के समभौीते 
(कम्पेंजेशन या वार्टर एग्रीमेण्ट्स) । दूसरे में वस्तुश्रों का सीघा विनिमय होता है ! 
इस प्रकार चुकता करने की श्रावश्यकता ही नहीं उठती । इस प्रकार के समभौते दो 
देंशों या व्यक्तियों या फर्मों के वीच हो सकते हैं। निकासी-समभौते (क्लियरिग एग्री- 
मेण्ट्स) में विनिमय की जाने वाली वल्तुएँ निदिप्ट नहीं होतीं। इनका अ्रवान उद्देदय 
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अधिक होगी, क्योंकि इससे उसका विदेशी व्यापार कम हो जाएगा, निर्यात वढ़ जाएगा 
ओर आयोत कंम हो जाएगा। जर्मनी-जैसे संकटापन्न देशों के लिए श्रायात का निय॑- 
तर ओवश्यक-हो सकता है, लेकिन भारत-जैसे समृद्ध देश द्वारा इस नीति का अनु- 
सरण कोरी हार होगी । 

अब भारत की स्थिति विश्व के वाज़ारों में प्रधान खाद्यान्त और कच्चे माल 
के पुरक की नहीं रही । उदाहरण के लिए अ्रव जमंनी, जो कि पहले ग्रधिकतर भारत 
से कच्चा माल खरीदता था, अब, उन देशों से खरीद रहा था जिनके साथ निकासी- 
समभोौते (क्लि्यारिंग एग्रीमेंट्स) किये गए थे । इस प्रकार कपास ब्राजील, पीरू, टर्की 
और मित्र से, चमेंड़ा दक्षिणी श्रमेरिका से और तिलहन अजेंण्टाइना तथा भ्रन्य फ्रेंच 
उपनिवेज्ञों से खरीदे जाने लगे | इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इन देशों 
की मुद्रा-सम्बन्धी अनिश्चितताएँ तथा श्रनिश्चित आ्राथिक स्थिति इनके साथ ्िपक्षी 
समभीतों के समुचित संचालन में वाघा पहुंचाएगी । 

अन्य देशीं' के साथ भी कितनी ही कठिताइयाँ थीं। उदाहरण के लिए फ्रांस 
अपने उपनिवेज्ञों के झ्रायात को प्रोत्साहन दे रहा था और वह चीन की हलकी सुस्वादु 
चाये को भारतीय चाय की अपेक्षा अधिक पसन्द कर रहा था। संय्रुवतराज्य अब 
भी अपनी एंकान्तवादी तिकड़ियों में लगा हुआ था और विदेशी व्यापार की अपेक्षा 
देश के वारिज्य और विकास को अधिक महत्त्व दे रहा था। अतएव इन देशों से 
द्विपक्षी समझौता करने का अवसर कम ही था । 

दीघंकालीन हष्टिकोण से तो यह कहा जा सकता है कि भारत विश्व से 
अंलग रहकर व्यापारिक इकाई के रूप में अपना महत्त्व नहीं रख सकता । उसे अपने 
अतिरिक्त उत्पादन के लिए विश्व के बाज़ारों में स्थान ढूँढ़ना पड़ेगा और उसकी 
समृद्धि अन्ततोगत्वा, विश्व के व्यापारियों की समृद्धि से सम्बद्ध है। श्रतएव उसका 
हित विश्व-व्यापारं के अवाधित और उम्मुक्त प्रवाह में ही है जिस पर विश्व की समृद्धि 
निर्भर है । 

इसके विपरीत यह कहा गया कि विश्व के समुत्यान और स्वतन्त्र व्यापार के 
पुनर्स्थापन की बहुत कम आ्राशा है तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, आधिक राष्ट्रीयता 
और व्यापारिक द्विपक्षीयत्ता कम होने के वजाय घनीभूत ही होगी । इस परिस्थिति 
में सुरक्षा के लिए भांरत को नवीन व्यापारिक नीति का अनुसरण करता होगा और 
इसका प्रारम्भ भी भारत-जापान, भारत-ब्रिटिश श्रौर भारत-वर्मा समभौतों के रूप में 
हो चुका है । ह 

अन्तरिम आयोग तने श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के पहले सन्न (सेशन) की 
तैयारी १६४९ तक कर ली थी, किन्तु हवाना चार्टर की स्वीकृति कम होने के कारण 
यह स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना अ्रतिश्चित काल के 
लिए स्थगित हो जाएगी । आज तक इस संगठन की स्थापना नहीं हुई है श्र व्यापार 
तथा निराक्राम्य कर के सामान्य समभौते (जी० ए० टी० टी०--जनरल एग्रीमेण्ट 
आन ट्रेड एण्ड टेरिपस) के बाद यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन 


व्यापारिक समभौते ईर०६ 


निर्यात की वस्तुओं की व्यवस्था की गई । इस समभौतें के अन्तंगंत भारत ने चीन 
को कलकत्ता होकर श्रपना माल' तिब्बत भेजने के लिए सुविधा प्रदान की ।- इस' 


: समझौते के साथ ही एक अलग पेकक्‍्ट भी किया गया, जिसमें भारत से €० लाख पौ० 


वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात (चीन को) और चीन से ६० लाख पौ० कच्चे रेशम के' 


आ्रायात का प्रवन्ध किया गया । १४ अ्रक्तुवर, १६९५४ को समभौता दो वर्ष के लिए 
किया गयी । 


प्रतिवर्ष कुछ व्यापारिक समभौतों में संशोधन या श्रवधि की वृद्धि की 


जाती है तथा नये समभीते किये जाते हैं। इनका उद्देश्य निययात के नये बाज़ार 
प्रस्तुत करते के साथ भारत' के द्विपक्षीय व्यापार के असन्तुलन को दूर करना है | 


१६५९-६० में भ्रफ़गानिस्तान, बल्गेरिया, चिली, पूर्वी जमंनी, फ्रान्स, इटली, जोन, 


पाकिस्तानं,' पोलैण्ड, रूमानिया, स्विट्ज़रलैप्ड और यूगोस्लेविया के साथ नये सम- 
भौते किये गए।। इधर हाल में फ्रांस, जो्डन और स्विट्ज़रलैण्ड के साथ ये व्यापारिक' 
समभौते पहली बार किये गए हैं । ग्रीस, हंगरी, इण्डोनेशिया श्रौरे वीतनाम के सम- 
भौतों की भ्रवधि बढ़ा दी गई । हंगरी के साथ १ जून, १६६० को ३३ वर्ष'की 
अवेधि का एक नया समझौता भी किया गया । 

इस समय भारत के व्यापार और भुगतान-सम्बन्धी समभौतों की संड्या 
२४ है ।' 

भारत के व्यापारिक समभौतों को तीन वर्गों में वाँठा जा सकता है--(१) 
पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ किये गए समभौत्ते, (२) पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ 
किये गए समभौते तथा (३) अन्य देशों के साथ किये गए समभौते । प्रथम प्रकार के 
समभौतों में (जेसा कि रूस, पोलेण्ड और पूर्वी जमंनी के १६५८ के समभौतों में है) 
अआुगतान की व्यवस्था अपरिवर्ततीय भारतीय रुपयों में हैं । द्वितीय प्रकार के समभौतों 
का उद्देश्य भारत के आयात की अधिकता से उत्पन्न असन्तुलन को दूर करना है । 
इस सम्बन्ध में भारत तथा सम्बन्धित देश के प्रतिनिधियों के संयुक्त आशिक श्रायोग 
के संगठन का प्रस्ताव भी था । 

इस बात में कोई सन्‍्देह नहीं कि व्यापारिक समभौते तथा अन्य सामान्य 
समभीौते, प्रतिनिधिमण्डल न केवल राष्ट्रों के बीच श्राथिक सम्बन्ध बनाते हैं वल्कि 
इसके साथ-साथ देश के व्यापार को श्रसंगठित बनाते हैं जिससे विदेशी व्यापार के रुख 
तथा व्यापार के नक्शे पर प्रभाव डाल सकें । १६६४ तथा १९६४५ में भारत ने कई नये 
व्यापारिक समभौते किये तथा पुराने समकौतों के समय को और बढ़ाया । नये सम- 
भौते बुलगारिया, दक्षिणी कोरिया, पूर्वी जमेनी, ईरान, ब्राजील तथा ग्र्जेनटा इना के साथ 
किये गए। व्यापार समभौतों को फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, लंका, रोमानिया, चेकोस्लो- 
वाकिया और जोर्डन इत्यादि देशों के साथ पूर्वे अवस्था में लाया गया । 

गरव गणराज्य के साथ सितम्बर १६६४ में एक समभौते के अनुसार दोनों 


2. देखिण, रिपोर्ट ऑन करेन्‍्सी एण्ड फ़ाइनेन्स, ए० ६०, १९५६-६० | 


बे 


ग्रध्याय २१ 
चलार्थ और विनिमय (माग १) 


१. ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय चलाये (करेन्सी)--अकवर के समय से ही चलार्थ: 
के रूप में सोने की मुहर श्ौर चाँदी का रुपया दोनों उत्तर भारत में प्रचलित थे, जिनका 
वजन १७४ ग्रेन ट्राय था । इन दोनों में कोई निश्चित वैधानिक अ्रनुपात नहीं था, परन्तु 
प्रत्येक का मुग़ल साम्राज्य के ताँवे के सिक्के (दाम) से निश्चित अनुपात था ।' दक्षिण 
भारत, जो कभी भी पूर्णातया मुग़लों के अ्रधीन नहीं रहा, में स्वर्ण ही प्रमुख चलाथे 
(करेन्सी ) था । हिन्दुओं के शासन में सामान्यतः सोना अधिक पसन्द किया जाता था! 
जबकि मुसलमान चाँदी अधिक पसन्द करते थे । मुग़ल साम्राज्य के छिन्त-भिन्‍न होने 
पर, अनेक छोटे-छोटे राज्य उत्पन्न हो गए। इनमें से बहुत-से राजाश्रों में अपनी: 
स्वतन्त्रता को चिह्नित करने के लिए श्रपनी अलग. मुद्राएँ जारी कीं। यद्यपि सिक्के 
का मूल्य सामान्यतया उतना ही रखा गया, परन्तु परिष्कार श्रौर वज़न में वे हर तरहः 
से भिन्‍न थे । जिस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में आई, उस समय यहाँ सोने 
और चाँदी की विभिन्‍न प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित थीं। अनुमान किया गया है कि उस 
समय भारत में विभिन्‍न परिष्कार और वज़न की लगभग £६६€४ प्रकार की मुद्राएँ 
प्रचलित थीं । 
२. प्रथम्त युग (१८०१-१८३५)--उन्तीसवीं शत्ती में चलार्थे के इतिहास का विभाजन 
चार कालों में हो सकता है--(१) १८०१-१८३४ (२) १०३५-१८७४, (३)' 
१८७४-१०९३, और (४) १८६३-१६०० ।*ै 
ट्प्पणी---भारत की तत्कालीन प्रचलित चलार्थे (करेन्सी ) सम्बन्धी अ्रव्यवस्था 
को व्यवस्थित करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा किये गए पहले प्रयत्न के 
फलस्वरूप कम्पनी की मुहर लगे हुए. सोने और चाँदी के सिक्के साथ-साथ जारी- किये. 
गए । इन सिक्कों का वज़न और परिष्कार तथा वैधानिक श्रनुपात निश्चित था । 
परन्तु दोनों धातुश्रों के बाज़ार-मूल्य के उतार-चढ़ाव के कारण इनके श्रनुपात को 
बनाए रखना असम्भव था | सरकारी श्रनुपात के अनुसार सोने का अ्धोमुल्यन हुआ, 
अतएव चाँदी ने उसे चलन से हटा दिया। लगभग इसी समय इज़ूलंण्ड में ला्ड 
लिवरपूल को 'ट्रीटीज़ आँन दि क्वायन्स श्रॉफ़ दि रेल्म' नामक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित 


१०. वी० आरण० अम्बेदकर, “दि प्राव्लम ऑफ़ दि रुप, पृ० ३ | 
ध् 5.0. 5१ 

२. एच० डी० मंक्लायड, 'इग्डियन करेन्सी', पृ० १३ | 

2. शिराज़्, “इसिड्यन फ़ाइनेन्स ४एड बेकिंग”, परृ० ६३।॥ 


चलाथ और विनिमय, १ “२१३ 


न था। बैंकिंग भी अभी श्रंव्यवस्थित ही था । नवम्बर, १८६४ में भारत सरकार ने 
एक अ्रधियूचना जारी की, जिसके अनुसार सरकारी खज़ानों पर सावरेन श्रौर श्रद्धे- 
सावरेन क्रमशः १० और ५ रुपये के भाव से स्वीकार की जाने लगी तथा भारत सर- 
कार सुविधानुसार अपने ऋणदाताश्रों की इच्छानुसार सावरेनं और श्रद्धं-सोवरेन में 
ऋण चुकाती थी । १५६६ में कलकत्ता व्यापार-मण्डल ने स्वर्ण चलाथे  (कंरेन्सी ) 
अपनाने के लिए पुनः जोर दिया.। भारंत सरकार ने मन्सफ़ील्ड आयोग की नियुक्ति 
की । भारतीय करेन्‍्सी की समस्याओं पर विचार करने के लिए समंय-समय पर नियुक्त 
"समितियों और आ्रायोगों में यह सर्वप्रथम था। इन श्रायीगों और समितियों ने भारतीय 
चलार्थ के दोपों को दूर करने लिए अनेक विरोधांत्मक उपाय बताए। मैन्सफ़ील्ड 
आयोग ने सिफारिश की कि (१) १५, १० और ४ रुपये का सोने का सिक्का जारी 
करना चाहिए, क्योंकि जनता ऐसे सिक्‍कों को इन्हीं मूल्य के नोटों की श्रपेक्षा अंधिक 
पसन्द करेगी तथा स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी) नोट के प्रचलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। 

(२) चलार्थ सोने, चाँदी और कागज़ का होगा । १०६८ में एक श्रधिंसूचना जांरी की 
गई, जिसके द्वारा सावरेन और श्रद्ध-सावरेनल स्वीकार करने की दर क्रमश: दस रुपये 
आठ आने और पाँच रुपये चार श्राने कर दी गई, क्योंकि पहली (दस रुपये, पाँच 
रुपये) वाज़ार दर के अनुरूप नहीं थी और फलस्वरूप सरकारी खज़ाने के लिए पर्याप्त 
सोना श्राक्ृष्ट करने में श्रसमर्थ रही । मेन्सफील्ड श्रायोग का कोई हवाला न देते हुए 
भारत सरकार ने यह कदम उठाकर अन्ततः सोने को वेधांनिंक मुंद्रा बनाने की इच्छा 
प्रदर्शित की । सोने को वेधानिक मुद्रा मानने की गलती और उसका परिणाम स्वीकार 
करने से पहले सरकार भारत में सोने श्र चाँदी के सापेक्षिक श्र्घ को निश्चिचत कर 
लेना चाहती थी । १८७२ में सर रिचाडे टेम्पल ने एक टिप्पणी में भारत सरकार को 
ह सुझाव दिया कि वास्तव में भारत में स्वर्ण प्रमांप तथा करेन्सी की श्रावईयकता 
थी तथा सोने और चाँदी की दर निश्चित करने के लिए एक श्रायोग की नियुक्ति की 
सिफारिश की । गवर्नर जवरल की परिषद्‌ इस प्रइन पर एकमत नहीं थी और भारंत 
सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की अ्रस्वीकृति के साथ १८७४ में भांरतीय चलार्थ (करेन्सी ) 
के इतिहास का द्वितीय काल समाप्त हो गया । 
४. तृतीय काल (१८७४-६३ )---१५७४ ्तकं द्रव्य के रूप में चाँदी की स्थिति में बहुत 
बड़ा परिवतंन प्रारम्भ हो छुका था। १८७३ में जमंनी ने चाँदी का चिमुद्रीकेररा कर 
दिया | १८७४ में स्वीडन, नार्वे और डेनमार्क ने चाँदी के स्वतन्त्र टंकन के लिए 
टकसालों को बन्द कर इसी मार्ग का अनुसरण किया । लैटिन यूनियन के देशों ने भी 
इनका साथ दिया और इसके फलस्वरूप वाज़ार में -चाँदी की बहुतायत हो गई । नई 
खानों एवं परिष्कृत विधाश्रों के कारण चाँदी की उत्पत्ति खूब बढ़ी । भारत में मूल्यों 
की वृद्धि की सुनिश्चित प्रवृत्ति का कारण अत्यधिक टंकन था। मूल्यों की वृद्धि सन्‌ 
१६०० के बाद अधिक स्पष्ठे हुई । चाँदी का मूल्य १८७९ में ५८ पंस प्रति आस से 
घटकर १८७६ में ५२३ पस प्रति श्रींत, १८८८ में ४३ पैस प्रति श्रौंस, श्पशर२ में 
३७३ पैंस प्रति श्रोंस तथा १८६६ में २७ पैंस प्रति भौंस रंह गेया। चाँदी के अ्रधोमुल्यन 


चलाथ और विनिमय, १ २१५ 


वित्तीय कठिनाइयाँ, (२) भारत की जनता झोर वाणिज्य पर विनिमय-दर के कम 
होने के कुप्रभाव ओर (३) विनिमय-दर के गिराव के कारण भारत में यूरोपीय भ्रफ़- 
सरों की कठिनाइयाँ । 
६. भारत सरकार की वित्तीय कठिनाइयाँ--भारत सरकार की सबसे बड़ी 
कठिनाई यह थी कि इसको इंगर्लण्ड के प्रति श्रपनी स्वर्ण देनदारियों, उदाहरणारथ्थ॑ 
गृह-व्यय (होम चार्जेज़), के लिए प्रतिवर्ष काफी रुपया देना पड़ता था । इसके वास्त- 
विक प्रभाव रुपये के स्वरणं-मूल्य से निश्चित होते थे। यह मुल्य १८७४ तक लगातार 
कम होता गया और उसके वाद भी गिरने की आशंका वनी रही। १८८८ से १८९३ 
' तक गर्बनर जनरल की परिषद्‌ के वित्तीय सदस्य सर डेविड वार्बर ने भारत की इस 
कठिनाई का इस प्रकार वर्शांन किया है--“हमारी वित्तीय कठिनाइयों का तात्कालिक 
कारण सोने की तुलना में चाँदी का श्रधिमुल्यतत था, जिसके फलस्वरूप गत दो वर्ष 
में भारतीय व्यय ४ करोड़ रुपये और बढ़ गया । यदि यह अवमूल्यन रोका जा सके 
झौर इंगलेण्ड के साथ विनिमय-दर स्थायी रूप से वर्तमान आँकड़ों पर भी निश्चित 
की जा सके, तो वर्तमान घाटे की समस्या का हल अ्रपेक्षाकृत सरल हो जाए। आगामी 
वर्ष में हमारी वित्तीय स्थिति विनिमय तया उन लोगों की स्थिति पर निर्भर है जो 
किसी भी भाँति चाँदी के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम १५,६५,१०० 
रुपये के घाटे का बजट तैयार करें श्रौर विनिमय-दर एक पैंस ही बढ़ जाए तो हमें 
कोफ़ी बचत होगी और यदि एक पैंस और कम हो जाए तो ३ करोड़ से श्रधिक का 
घाटा होगा । यदि हम १३ करोड़ रुपये का कर लगाएँ तो समय-चक्र इतने ही रुपये 
का कर बार-बार लगाने को बाध्य करेगा और हमें बाद में ज्ञात होगा कि कर की 
कोई आवश्यकता नहीं थी ।” 
७. विनिसय-दर की गिरावट का भारतीय जनता पर प्रभाव--पौण्ड देनदारियों 
को ज्ञुकता करने के लिए सरकार को अ्रधिक रुपयों की आवश्यकता थी, जिसके कारण 
रुपये में और श्रधिक कर लगाया गया। विनिमय की गिरावट के कारण स्थायी वन्दोवस्त 
के अ्रन्तगंत निश्चित मालगुज़ारी देने वालों का भार कुछ कम हो गया और इसी प्रकार 
उन लोगों का भी भार कम हो गया जिनकी मालगुज़्ारी का बन्दोवस्त अभी हाल 
में नहीं हुआ था ।.इसके अ्रतिरिक्त बढ़े हुए नमक-कर से लोगों को बहुत कठिताई 
हुई श्रीर उन लोगों पर कर भ्रौर अधिक भारी हो गया जो लोग रुपये का स्वरा 
मूल्य कम हो जाने के कारण ऊँचे मूल्यों से अस्त हो चुके थे । 
श्रायात और निर्यात की क्रमशः स्थायी हानि शौर लाभ को छोड़ देने पर भी 
राज्य की निर्बाधता के विरुद्ध प्रमुख तक यह था कि भारतवर्प के श्रायात का ७४०८ 
सोना प्रयोग करने वाले देशों से शौर २६५८ चाँदी प्रयोग करने वाले देझों से आती 
थी* | इस प्रकार स्वरण-प्रमाप वाले देशों से घनिष्ठ वित्तीय और वाणिज्य सम्बन्ध 


१. हर्शल कमेदी रिपोर्ट, पेरा ३-६ | 
२. पूर्वोद्धृत रिपोट, पैरा ३६-रै४। 
३१. इसके लिए ई० ढब्ल्यू० की “माडन करेन्मी रिफाम्स!, १० २७-२८ देखिए । 


चलार्थ और विनिमय, १ २१५ 


वित्तीय कठिनाइयाँ, (२) भारत की जनता और वाणिज्य पर विभनिमय-दर के कम 
होने के कुप्रभाव और (३) विनिमय-दर के गिराव के कारण भारत में यूरोपीय अ्फ़- 
' सरों की कठिनाइयाँ । 
६. भारत सरकार की वित्तीय कठिनाइयाँ-भारत सरकार की सबसे बड़ी 
कठिनाई यह थी कि इसको इंगर्लण्ड के प्रति श्रपनी स्वर देनदारियों, उदाहरणाथ॑ 
ग्रह-व्यय (होम चार्जेज़ञ), के लिए प्रतिवर्ष काफी रुपया देना पड़ता था । इसके वास्त- 
विक प्रभाव रुपये के स्वरण-मुल्य से निश्चित होते थे। यह मुल्य १८७४ तक लगातार 
कम होता गया और उसके बाद भी गिरने की झ्राशंका बनी रही। १८८८ से १८९३ 
तक गर्वेनर जनरल की परिपद्‌ के वित्तीय सदस्य सर डेविड वार्बर ने भारत की इस 
कठिनाई का इस प्रकार वर्णन किया है---“हमारी वित्तीय कठिनाइयों का तात्कालिक 
कारण सोने की तुलना में चाँदी का अश्रधिमूल्यन था, जिसके फलस्वरूप गत दो वर्ष 
में भारतीय व्यय ४ करोड़ रुपये श्रौर बढ़ गया | यदि यह अ्रवमृल्यन रोका जा सके 
और इंगल॑ण्ड के साथ विनिमय-दर स्थायी रूप से वर्तमान आँकड़ों पर भी निश्चित 
की जा सके, तो वर्तमान घाटे की समस्या का हल श्रपेक्षाकृत सरल हो जाए । आगामी 
वर्ष में हमारी वित्तीय स्थिति विनिमय तथा उन लोगों की स्थिति पर निर्भर है जो 
किसी भी भाँति चाँदी के मुल्य को प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम १५,६५,१०० 
रुपये के घाटे का बजट तैयार करें और विनिमय-दर एक पैँस ही बढ़ जाए तो हमें 
काफ़ी बचत होगी और यदि एक पंस और कम हो जाए तो ३ करोड़ से श्रधिक का 
घाटा होगा । यदि हम १३ करोड़ रुपये का कर लगाएँ तो समय-चक्र इतने ही रुपये 
का कर बार-बार लगाने को बाध्य करेगा और हमें बाद में ज्ञात होगा कि कर की 
कोई आवश्यकता नहीं थी ।” 
७. विनिसय-दर की गिरावट का भारतीय जनता पर प्रभाव--पौण्ड देनदारियों 
को चुकता करने के लिए सरकार को अधिक रुपयों की आवश्यकता थी, जिसके कारण 
रुपये में और अधिक कर लगाया गया। विनिमय की गिरावट के का रण स्थायी बन्दोबस्त 
के अन्तर्गत निश्चित मालगरुज्ञारी देने वालों का भार कुछ कम हो गया और इसी प्रकार 
उन लोगों का भी भार कम हो गया जिनकी मालगुजारी का बन्दोबस्त श्रभी हाल 
में नहीं हुआ था ।-इसके श्रतिरिक्त बढ़े हुए नमक-कर से लोगों को बहुत कठिनाई 
हुई और उत्त लोगों पर कर श्रौर अधिक भारी हो गया जो लोग रुपये का स्वरा 
मूल्य कम हो जाने के कारण ऊँचे मूल्यों से तर॒स्त हो चुके थे । 
आयात और निर्यात की क्रमश: स्थायी हानि श्रौर लाभ को छोड़ देने पर भी 

राज्य की निर्बाधता के विरुद्ध प्रमुख तक यह था कि भारतवर्ष के झ्रायात का ७४५८ 
सोना प्रयोग करने वाले देशों से और २६५ चाँदी प्रयोग करने वाले देशों से आती 
थी? | इस प्रकार स्वरां-प्रमाप वाले देशों से घनिष्ठ वित्तीय और वाणिज्य सम्बन्ध 

१. इशंल कमेटी रिपोर्ट, पैरा ३-६ | 


२. यूवोदघत रिपोर्ट, पैरा 8९-३४-। 
३. इसके लिए ई० ढब्ल्यू० की “माडन करेन्मी रिफाम्स!, ए० २७-२८ देखिए । 


चलाथ और विनिमय, १ २१७ 


....._'इस व्यवस्थाओं के प्रणुख उद्देश्य निम्न थे--प्रथम, रुपये के विनिमय-मुल्य को 
ऊपर उठाना या उसके गिराव को रोकना । द्वितीय, विदेशी पूंजी के ग्रायात को प्रोत्सा- 
हित करना । तृतीय, स्वर्णा-सावरेन के प्रयोग से लोगों को परिचित कराना; और 
अन्तिम चाँदी के. प्रयोग से लोगों को हतोत्साहित करना । सामान्यतः ये स्वर्ण-प्रमाप 
को उठाने-के लिए पहले कदम थे और इनका उद्देश्य भारत को स्वर्ण-प्रमाप वाले देशों 
से तुरन्त सम्बद्ध करना था। स्वर्णे-प्रमाप की स्थापना के पर्व एक संक्रमण-काल आाव- 
श्यक था । 
११. फाउलर समिति (१८६८)--१८९३ के बाद चलार्थ की स्थिति निश्चय ही 
संक्रमणकालीन और प्रस्थायी थी तथा कुछ निश्चित कार्यवाही करना श्रव भी शेप 
था। कुछ समय के लिए कौंसिल बिलों की बिक्री रोक देने श्रोर टकसालों को बन्द 
कर. देने के कारण द्रव्य बाज़ार में रुपये की कमी हो जाने से वाणिज्यिक समाज को 
बड़ी कठिनाइयों का अनुभव हुआ शौर उनके प्रदर्शनों ने झीघ्न ही कार्यवाही करना 
ग्रावश्यक.कर दिया। इस बीच धीरे-घीरे रुपये का विनिमय-मुल्य बढ़ रहा था श्रौर 
ऐसा प्रतीत होने लगा मानों भारतीय चलार्थ को स्वर्ण पर झ्राघारित करने का समय 
आ गया हो । फलस्वरूप १८६८ में फाउलर समिति की नियुक्ति हुई । 
समिति के समक्ष उपस्थित प्रस्तावों में से वंगाल बैक के कोषाध्यक्ष और 
उपसचिव श्री ए० एम० लिण्डसे की योजना विशेष रूप से चर्चा योग्य है। इस योजना 
की महत्ता इस वात में है कि यह बाद में पेश की गई योजना से बहुत मिलती-जुलती 
थी । इस योजना ने इंगलैण्ड में १०७ लाख पौण्ड के दीर्घकालीन ऋण लेने और उसे 
इंगलेण्ड में ही स्व॒रं-प्रमाप सुरक्षित (गोल्ड-स्टेण्डर्ड रिज़बं) कोष के रूप में रखने की 
सिफारिश की । 
लन्दन में कम-से-कम १५,००० रु० के ड्राफ्ट १ शि० ४<६ प० प्रति रुपये 
की दर से प्राथियों को बेचने की व्यवस्था थी जो बम्बई और कलकत्ता में भुनाए जा 
सकते थे। स्टिंग ड्राफ्ट के विक्रय से यदि भारत में रुपये की अधिकता हो जाती थी 
और इंगलैण्ड का सुरक्षा-कोप रिक्त हो जाता था, तो भ्रधिक रुपया स्वर्ण-पिण्ड की 
त्तरह बेच दिया जाता था और प्राप्त राशि लन्दन के सुरक्षित स्वरण-कोप में जमा कर 
दी जाती थी। यदि भारत में रुपये का भष्डार अपर्याप्त होता तो भारत में रुपया 
चनाने के लिए लंन्दन के सुरक्षित स्वणुं-कोप से खरीदकर चाँदी भेज दी जाती थी । 
. इस. योजना का यह आशय था कि भारत का माध्यम रुपया रहे और सोना कानूनी 
मुद्रा न हो । फाउलर समित्ति ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें 
भय था कि इसके अपनाने से भारत में पूँजी का प्रभाव, जिस पर देश को श्राथिक 
उन्नति निर्भर है, रुक जाएगा। भारत में इस प्रथा को स्थायी वनाने का भी उन्होंने 
विरोध किया, क्योंकि वह भारत के स्वरणं-प्रमाप को सदा के लिए लन्दन में कुछ लाख 


न 
१. रुपये का (८६४ में औसत विनिमय मूल्य १ शि० (३) पे० था। श्म&८ में ब्ढकर १ शि० ४ 
पँस हो गया | 
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विस्तार श्लौर जनसंख्या में वृद्धि के कारण अत्यधिक अ्रनुभव की जाने लगी । इस परि- 
स्थिति के शमन के लिए १८९८ का एक्ट अस्थायी उपाय के रूप में पास हुम्ना | इस 
कानून के अच्तर्गत भारतं सचिव द्वारा कौंसिल बिलों की विक्री से प्राप्त राशि भारतीय 
'पत्न-मुद्रा सुरक्षित कोष के भ्रंश के रूप में बैंक ऑफ़ इंगलेण्ड में सोने में रखी जा सकती 
थी। इस प्रकार सुरक्षित सोने के आधार पर भारत सरकार नोट जारी कर सकती 
थी भ्रौर कोष की घनराशि को कम किये बिना भारत-सचिव के ड्राफ्टों को इन नोटों 
से खरीद सकती थी ।१ इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत सरकार के रुपयों के भण्डार 
की कमी बढ़ती गई ।! 
(२) नोट और रुपये जारी करना--१९०० में भारत सरकार ने लाचार 
होकर बड़े पैमाने पर टंकन क्रिया को फिर भ्रारम्भ किया । इसके लिए अपेक्षित चाँदी 
, लन्दन के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के सोने से खरीदी गई । १८६८ का संकट पूर्णतया 
प्रस्थायी था । उसके अनुसार कौंसिल बिलों की बिक्री से प्राप्त तथा पत्र-मुद्रा सुरक्षित 
कोप में जमा किया गया सोमा भारत-सचिव के पास इंगलंण्ड में रहेगा, जब तक कि 
' वे स्वयं इसे भारत न भेज दें अथवा भारत सरकार कौंसिल बिलों की बिक्री से प्राप्त 
: सोने के श्राघार पर जारी किये गए नोटों के बरावर सिक्के करेन्सी रिज़र्व के भाग के 
रुप में श्रलग. रखकर सोना न माँग ले । सर्वप्रथम यह कानून ढाई वर्ष के लिए बढ़ाया 
गया श्र १६०० में पुनः दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया । इस प्रकार प्राप्त हुए सोने 
से भारत में सिक्का बनाने के लिए चाँदी खरीदने और उसे पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के 
अर के रूप में स्वीकार करने का अधिकार भारत-सचिव को था । इस प्रकार इंगलेण्ड 
में स्वण सुरक्षित कोप के तीन स्पष्ट उद्देश्य थे---(क) इससे आवश्यकता पड़ने पर 
टंकन के लिए चाँदी खरीदने हेतु लन्दन में घन मिल सकता था। (ख) व्यापारिक 
'सन्तुलन प्रतिकूल होने तथा कौंसिल बिलों का विक्रय असम्भव अ्रथवा भ्र्याभप्रद होने 
पर भारत को विदेशी विनिमय में संहायता मिल सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में 
भारतं-सचिव अपने व्यय को पूरा करने के लिए पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप से सोना ले 
लेगा और समान राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी ।* (ग) श्रन्तिम, यह एक ऐसा 
कोप था जिसमें घिमिमय-दर को श्रनावश्यक रूप से ऊंचा होने से रोकने तथा भारत 
के लिए शअ्रवांडनीय प्रवाह बन्द करने के लिए भारत-सचिव श्रपनी श्रावश्यकता से 
प्रधिक कौंसिल घिल वेचकर राशि जमा कर सकता था । इस जमा की हुई राशि के 
आधार पर भारत में नोट जारी किए जाते थे । 





१, जैसा कैमरर ने कहा है, यह उपाय ज्यवहार्तः सरकार द्वारा लिंडसे योजना को अ्रपनाने के वरावर 
था (जिसे एक साल वाद फाउलर समिति की सिफारिशों पर अस्वीकार कर दिया गया)। इसका 
अर्थ लन्दन में मारत-स्थित पत्र-सुद्रा सुरक्षित कोष के आध'र पर विक्रम करना था (उन दरो पर जो 
व्यवहारत: लन्दन का स्वर्ण निर्यात-विन्दु प्रदर्शित करती थीं तथा जिनका अमुख उदश्य भारत में 
दव्य-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करेन्‍्सी प्राप्त करता था)-कैमरर, पूर्व उद्धृत, 
पृ० १०२ ॥ 


२. देखिए, सेक्शन १४ | 
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... जून १६०७ में भारतोय रलवे वित्त-सम्बन्धी मंके समिति ने सिफारिश की 
कि: १६०७ में रुपये के टंकन में हुए लाभ में से १० लाख सावरेन रेलों पर खर्च क्रिया 
जाए। भारत-सचिव ने इस समिति की सिफारिश के आगे यह निर्णय पिया कि जब 
तक स्वजु-प्रमाप सुरक्षित कोप २०० लाख पौण्ड तक न पहुँच जाए, रुपये के टंकन से 
हैं; लाभ का आधा रेलों पर खचे किया जाएगा । 

(४. १६०७ श्र: (६०८ का संकट--भारत के कुछ भागों में फसलों के श्रांशिक रूप 
पे जराब होने तथा भ्रन्य भागों में यथार्थतः श्रकाल पड़ जाने के कारण भारतीय 
निर्यात कम-हो गए । यूरोप में भी उन्तति-काल के बाद; जो १६०७ में श्रपन्नी चरम 
सीमा पर पहुँच गया, श्रवनति का प्रारम्भ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक 
मन्दी भर वेकारी फैलने लगी । इस प्रकार यूरोप की क्रय-शक्ति वष्ट 'हो गई भौर 
सामान्य द्ञाव्यिके कठिताई के कारण परिस्थिति श्रौर खराब हो गईं। यह कठिनाई 
सूयार में वित्तीय संकट से उत्पन्न हुई थी, जबकि छूट, रुई और गेहूँ इत्यादि के भार- 
तीय'मिर्यात कम्- हो गए । चाँदी का आयात, विशेषकर उसकी कीमत में काफो कमी 
श्रा जाने से बढ़ गया | इन सभी कारणों के फलस्वरूप भारत की विदेशी विनिमय- 
स्थिति भर खराब हो- गई । सावरेन भण्डार शीघ्रता से घटने लगा श्ौर विनिमय 
वेंकों ने इंगलैण्ड के तार द्वारा स्थावान्तरण (टेलिग्राफिक ट्रान्‍्सफर) के विक्रय पर 
ज्ञोर दिया । सरकार ने इसे अ्स्वीकार कर दिया और पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से कुछ 
शर्तों पर सोना दैना स्वीकार किया । एक व्यक्ति को एक दिल में १०,००० पौण्ड से 
श्रधिक सोता नहीं दिया जा सकता था। स्थिति श्रौर खराब हो जाने १९ भारत- 
सचिव ने भारत सरकार को टेलिग्राफिक ट्रान्पफर या रिज॒वे कौंसिल को १ शि० 
३३ पैं० प्रति रुपये की दर से वेचने की राय दी और भारत के कोपों (ट्रेजरी)' से 
लन्दन में पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप को रुपया स्थानान्तरित करने के बदले उसी कोप में 
से सोना दिया। उन्होंने रिजव॑ कॉंसिल की भुगतान की माँग-को स्वर्रा-प्रमाप॑ सुरक्षित 
 फोप की स्टलिं प्रतिभूतियों को बाज़ार में वेचकर पूरा किया, यद्यपि इन- प्रतिभूतियों 
का अ्रघोमूल्यन हो छुका था । इन साधनों से सुधार हुआ और दूसरे वर्ष विनिमयनदर 
१ शि० ४पें० पर स्थिर हो गई जिसका प्रघान कारख समुत्यात था। 5 
१५. स्वर्ण प्रमाप अथवा स्वर विनिमय प्रमाप--संकट का सामक्त' करने के लिए 
सरकार वे 'जाने-अनजाने में स्वरं-विनिमय प्रमाप की दिशा में कदम उठाएं । सर्व- 
प्रथम भान्तरिक प्रयोग :के लिए रुपये के बदले सोना स्वतस्त्र 'हप से दिया गया, 
पंस्‍न्‍तु व्यक्तिगत रूप से सोना वाहर भेजने के सम्बन्ध में बहुत अनिच्छा प्रगट की गईं। 
इससे प्रकट था-कि सरकार ने श्रभी तक ग्रच्छी प्रकार तन विचार ही किया था और न 
निक्षिवत रूप से स्वर्ण विनिमय श्रमाप को श्रपनाया ही था । लेकित बाद में रिजर्व 
कौंसिल की विक्नी ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने भारतीय करेन्‍्सी को लिण्डसे 
योजना के समीप ला दिया । लन्दन के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के स्वर्ण निक्षेपों के बदले 


१. भारत के कोषों से तात्पयय इश्डियन ट्रे ज़रीज से है | | 
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रखा जाए जिसके बारे में विचार किया जा रहा था । 
१६. स्वर्ण विभिमय प्रमाप का स्वरूप--स्वर्गीय लार्ड केन्स ने, जो इस पद्धति के 
योग्यतम व्यास्याकर्ताओं में से थे तथा जिसका विकास ऊपर किया जा छुका है श्रौर जो 
१८६८-९६ से १६१५-१६ तक भली-भाँति कार्यशील रही, संक्षेप में निम्न विशेषताएँ 
वत्ताई हैं-- (१) रुपया असीमित वैधानिक ग्राह्म मुद्रा है, विधानतः अपरिवर्तनीय है, 
(२) सावरेन भी १ पोण्ड--१५ रुपये की दर से असीमित वैधानिक ग्राह्म मुद्रा है 
श्रोर जब तक १८६३ की अधिसूचना वापस नहीं ली जाती तव तक वह इसी पर 
परिवर्तनीय है, भ्र्थात्‌ सरकार को १ पौण्ड के बदले १५ रुपये देने पड़ेंगे, (३) शासन 
की दृष्टि से सरकार इस दर पर रुपये के बदले सावरेन देगी, परन्तु यह कार्य कभी- 
कभी रोका भी जा सकता है भौर रुपये के बदले यथेष्ट मात्रा में सोना सदेव प्राप्त नहीं 
किया जा सकता, और (४) शासन प्रवन्ध के विचार से सरकार लन्दन में रुपये के बदले 
की होने वाले बिलों को १ शि० ३३३ पैं० प्रति रुपया की दर से कलकत्ता में 
गी। 
इन प्रस्तावों में चौथा प्रस्ताव रुपये के स्टरलिंग मूल्य को सहायता देने के लिए 
बहुत महत्त्वप॒र्ण है। यद्यपि इसे ठीक रखने के लिए सरकार ने कोई प्रतिवन्ध नहीं 
लगाया है, फिर भी इस सम्बन्ध में असफलता उनकी पद्धति को एकदम छिन्न-भिन्‍न 
कर देगी। 
इस प्रकार द्वितीय प्रस्ताव रुपये के १ शि० ४ पैं० के स्टलिग मूल्य को भारत 
में सावरेन भेजने के खर्चे से अधिक नहीं बढ़ने देगा और चौथा प्रस्ताव उसे १ शि० 
३३ई पै० से नीचे गिरने से रोकेगा । 
स्वर्ण विभिमय प्रमाप के सम्बन्ध में कह जाता है कि स्वरा प्रमाप और स्वर्ण 
करेन्‍्सी से कहीं अधिक सस्ता होने के साथ ही यह स्वरणं करेन्‍्सी के सभी लाभों से 
पूर्ण है। यह स्पष्ट है कि भारत में इसका प्रधान उद्देश्य रुपये और सोने का संतुलन 
वनाये रखना था । जिस समय विनिमय निर्बेल होता उस समय तो सरकार स्टलिंग 
(रिवर्स कौंसिल) वेचने लगती और जब रुपये का मूल्य बढ़ता, तो वह स्थानीय (करेन्सी 
कोंसिल बिल) बेचने लगती। सरकार के ऐसे हस्तक्षेप का प्रभाव सोने और रुपयों 
के सुरक्षित कोष के पर्याप्त होने पर निर्भर था । 
१७, कौंसिल ड्राफ्ट प्रथा--१६१४ तक रिवर्स कॉंसिल और कौंसिल बिल स्वर्ण 
विनिमय प्रमाप के महत्त्वपुर्णा अ्रंग बन छुके थे, परन्तु सरकार रिवर्स कॉंसिल बेचने के 
लिए कभी भी विघानतः बाध्य नहीं थी । इसके अतिरिक्त उन्हें वेचने के अवसर भी 
बहुत काम भ्राए, परन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं, कॉसिल ड्राफ्ट पद्धति कौंसिल बिल 
और टेलिग्राफिक, ट्रान्सफर भारतीय करेन्सी विनिमय शौर वित्त के प्रवन्ध का आधार 


रही है । | 
भारत में हुंडियाँ (विल्स ऑफ एक्सचेंज) वेचकर घन एकत्र करने की प्रथा 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से प्रचलित थी।' १८६३ तक नियम के रूप में कौंसिल 


मम नाल 2 
२. यह विवरण '“चेम्बललेन कमीशन रिपोर्ट! से संछ्तिप्त रूप में लिया गया है, पेरा १७००-७६ | 
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(१) रुपये के विनिमय मूल्य को स्थायी श्राधार पर स्थापित करना भारत के 
लिए बहुत महत्त्वपूर्ण बात थी । (२) रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर रखने के 
'लिए अपनाये हुए उपाय १८९८ की समिति की सिफारिशों के उतने श्रनुरूप नहीं 
थे जितने कि उसके पुरक थे। (३) १६०७-८ के संकट-काल में इनकी खूब परीक्षा 
हुई श्र उसं समय इन्हें सन्‍्तोपजनक पाया गया । ऐसे संकट-काल का सामना 
'करते के लिए पहले से ही तैयार योजनाओ्रों तथा अनुभव के श्रभाव में सरकार ने 
प्रारम्भ में कुछ गलतियाँ श्रवश्य कीं । उदाहरण के लिए भारत कार्यालय (इण्डिया 
ऑॉफ़िस ) का विश्वास -था कि कौंसिल बिल न विकने पर लन्दन में भारत-सचिव की 
भ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करना ही स्वर प्रमाप सुरक्षित कोए का एकमाच्र श्रथवा प्रमुख 
उद्देग्य था, जबकि भारत संरकार ने पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में निर्यात के लिए सोना 
न देने की गलती की, यद्यपि आन्तरिक सोने के खर्च पर उन्होंने कोई श्रापत्ति नहीं 
की । दोनों ही अधिकारी इस वात को नहीं समझ सके कि सुरक्षित स्वर्ण कोष का 

प्रमुख उपयोग वितिमय के स्वर्ण बिन्दु से नीचे हो जाने पर विदेश भेजने के लिए 
सोने को स्वतन्त्र रूप से प्राप्य बनाना है। व्यवहार में गलतियाँ बड़ी जल्दी सुधार ली 
गई । विनिमय-दर को पूर्व स्थिति पर लाने शौर बनाए रखने के लिए उठाये गए 
कदम अ्रपर्याप्त सिद्ध हुए। (४) गत १४ व का इतिहास साक्षी है कि स्वर्ण मुद्रा 
का सक्रिय चलन स्वर्ण प्रमाप की अ्रनिवाय॑ दर्शा नहीं है, व्योंकि इस दशा के बिना भी 
स्वर प्रमाप हढ़तापूर्वक स्थापित हो छका था । (५) प्रान्तरिक प्रचलन के लिए सोने 
के अधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना भारत के लिए हितकर नहीं था। (६) भारत 
की जनता करेन्‍्सी के रूप में प्रचलन के लिए न तो सोना चाहती थी श्रौर न वह 
अपेक्षित ही था। भारत की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्ततम करेन्‍्सी रुपये श्रौर 
नोटों की थी । (७) करेन्‍्सी या विनिमय हेतु स्वर्ण के टंकन के लिए टकसाल की 
कोई आवश्यकता नहीं थी; परन्तु, यदि भारतीय भावनाएँ- इसकी माँग करें और भारत 
सरकार खच्च सहने के लिए तैयार हो तो भारतीय श्रथवा शाही--किसी भी हृप्टि- 
कोण से इसे स्थापित करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए, वशत्ते कि टंकिंत सिक्का 
सावरेन या अधे-सावरेन हो । यह एक ऐसा प्रश्न था जिसमें भारतीय भावनाश्रों के 
अनुरूप कार्य होना चाहिए। (5) यदि स्वर्णा के ठंकन के लिए टकसाल की स्थापना 
नहीं होती तो वम्बई की टकसाल पर करेन्‍्सी के बदले परिष्कृत सोना स्वीकार 
किया जाए। (६) सरकार का उद्देश्य जनता को करेन्‍्सी का वह रूप प्रदान करना 
होना चाहिए जो वह माँगती हो, चाहे वह रुपयों के रूप में हो अ्रथवा नोट श्रीर 
सोने के रूप में, परन्तु नोट का प्रयोग प्रोत्ताहित करना चाहिए । (१०) इस आ्ान्तरिक 
करेन्सी को विनिमय कार्यो के लिए स्वर्ण और स्टलिग पर्याप्त सुरक्षित कीप से 
सहायता देनी चाहिए । (११) स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप की कोई निश्चित सीमा नहीं 
होनी चाहिए | जब तक कि स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष स्वयं भार सहने योग्य न हो 
जाए तब तक पत्न मुद्रा सुरक्षित कोप पर ही भरोसा करना चाहिए (१२) रुपयों 
के टंकन का लाभ कम-से-कम कुछ समय तक केवल सुरक्षित कोप में जमा करना 
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सामान्यतः सभी व्यापार तथा व्यवसाय अ्रस्त-व्यस्त हो गए। इसके प्रधान लक्षण 
विनियम की निबंलता, सेविस्स बक में जमा रुपयों को निकालना, नोटों के भुगतान 
की माँग तथा भारत के स्वर्ण भण्डार की अत्यधिक माँग होना है। 

लड़ाई के पहले दो महीनों में ही सेविग्स वैक में जमा २४६ करोड़ रुपये में 
से ६ करोड़ रुपया निकाल लिया गया | १६१५-१६ में समय बदलने तक निकाले हुए 
रुपयों की मात्रा ८ करोड़ हो चुकी थी | रुपया निकालने की माँग को स्वतन्ज्तापुर्वक 
पूरा किया गया, जिससे पुनः विश्वास उत्पन्न करने और निक्षेप श्राकर्षित करने में 
बड़ी सहायता मिली। ये निक्षेप पुनः १६१८-१६ तक १८ करोड़ रुपये हो गए 
(प्र्थात्‌ पूर्व राशि से ६ड्टे करोड़ रुपये कम रहे) । 

नोटों के रुपयों में भुगतान की माँग भी पूरी की गई। मार्च, १६१५ तक १० 
करोड़ रुपये के नोट खज़ानों को वापस किये गए, परन्तु उसके बाद नोटों के प्रचलन 
में लगातार वृद्धि हुई 

अन्तिम, भारत के स्वर्ण भण्डार की माँग नोटों के बदले सोना माँगने के 
रूप में बढ़ गई । इस प्रकार प्राप्त सोने के श्रान्तरिक प्रयोग के लिए बरती हुईं 
सावधानियाँ व्यर्थ सिद्ध हुई। व्यक्तिगत कार्य के लिए सोना देना एकदम बन्द कर 
दिया गया और उसके बाद नोटों का भुगतान केवल चाँदी के सिक्‍कों में ही किया जाने 
लगा। 

प्रथम काल के अन्त तक ये लक्षण लुप्त हो गए । सरकार ने परिस्थिति का 
सामना साहस श्जौर सफलता के साथ किया । वैंकिंग और व्यावसायिक समाज को धत 
विदेश भेजने हेतु सम्बन्ध स्थापित करने के लिए लगातार पर्याप्त सुविधा ग्रदान करने 
का प्राइवासन और नोटों को रुपयों में भुगतान करने की तत्परता-से जनता में शीक्र 
ही विश्वास पैदा हो गया । 
२०. दितीय काल (फरवरी, १९१५ से १६१६ के श्रन्त तक)--युद्ध के प्रथम धक्के 
के समाप्त हो जाने के बाद करेन्‍्सी यन्त्र कुछ समय के लिए बड़ी स्निग्घता से काम 
करता रहा । १६१६ के अन्त में गम्भीर जटिलता पैदा हो गई । चाँदी का मूल्य वड़ी 
तेजी से बढ़ता जा रहा था, इसीलिए भारत में चाँदी के सिक्कों की भारी माँग को पुरा 
करने के लिए उसे प्राप्त करने की कठिनाइयाँ भी बढ़ती जाती थीं । 

भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार की ओर से भारी व्यय करने के कारण 
परिस्थिति और जटिल हो गई । १६१४ से दिसम्बर, १६९१६ तक युद्ध के पूर्वी रंग- 
मंचों में सैनिक आवश्यकताओं और श्रधिकृत क्षेत्रों में नागरिक व्यय के ऊपर २४०० 
लाख पौण्ड खर्च किया गया । इसके श्रतिरिक्त कुछ डोमितियम और उपनिवेश तथा 
भारतीय उत्पत्ति के श्रफ़ीकी आयातकर्ताओशों की ओर से की गई खरीद के अर्थ-प्रवन्धन 
के लिए भी इन्तजाम करना था । 

इन सबका सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि करेन्‍्सी की माँग बहुत बढ़ गई । 
विदेशी सरकारों द्वारा बहुमूल्य धावुश्नों के निर्यात पर श्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप 
उनके आरायात में हुई कमी ने समस्या को और जटिल बना दिया। अनुहुल सच्चुलन 
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तम हो गया, जबकि लन्दतन में चाँदी का भाव ८६ पैंस प्रति श्ौंस हो गया । 
२२. सरकार द्वारा किये गए उपाय--( १) सरकार का विनिमय पर नियन्त्रण--बुद्ध 
के प्रथम धक्के संह लेने के बाद कौंसिल बिलों की माँग निर्यात-व्यापार के समुत्थान 
के साथ पुनः उत्पन्त हो गई । श्रक्तूवर, १६१६ तक निर्यात स्पप्ट रूप से साधारण ही 
रहा । उसके वाद व्यापारिक सन्तुलन की अनुकूलता बढ़ने के साथ बढ़ता गया । 
इसका विस्तार सोने के आयात द्वारा सम्भव नहीं था। इससे भारत में रुपये का 
सुरक्षित कोप खाली हो गया, जिससे नोटों की रुपयों में परिवर्तनशीलता संदिग्ध हो 
गई । अतएवं दिसम्बर, १६१६ में कॉंसिल बिल की बिक्री पर नियन्वण लगाया गया 
और इण्टरमिडियेट कौंसिल बिलों की विक्री बन्द कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप 
वाज़ार और सरकारी विनिमय-दर में श्रन्तर हो गया । यह निर्यात-व्यापार के लिए 
हानिकारक था, परन्तु युद्ध के सफल संचालन के लिए निर्यात-व्यापार को अ्वाघ रूप 
से बनाए रखना भी अ्रति आवश्यक था । इसलिए सरकार ने कुछ नियंत्रण के उपायों 
से काम लिया तथा जनवरी, १६१७ में विनिमय-दर १ शि० ४३ पैंस निश्चित कर 
दी गई | कौंसिल विलों की विक्की कुछ चुनी हुई बैंकों श्रौर फर्मों तक सीमित कर दी 
गई, जिन्हें नियत दरों पर एक तीसरी पार्टी से व्यापार करना पड़ता था और अपने 
साधनों को कुछ छनी हुई वस्तुग्रों के नि्यात-व्यापार में लगाना पड़ता था, जो मिन्र- 
राष्ट्रों के लिए भी महत्त्वपुर्ण थीं । नियंत्रण के उपायों श्रौर बैंकों के सहयोग से विमि- 
मय के चढ़ाव-उतार कुछ समय के लिए बन्द हो गए । 

(२) विनिमय-दर की वृद्धि--श्रगस्त, १६१७ में विनिमय-दर बढ़ाकर १ शि० 
५ पैस कर दी गई और कुछ समय पश्चात्‌ भारत-सचिव ने चाँदी के स्टर्लिंग मूल्य पर 
विनिमय-दर को श्राधारित करने की घोषणा की ।* नीचे दी हुई तालिका यह परिणाम 
दिखा रही है-- 


विनिमय-दर में परिवर्तन 
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३ जनवरी, १६१७ | ३ श्षि० १३ पंस | १२ अगस्त, १६१६९ | १ शि० १० पँस 
२८ अगस्त, १६१७ | १ शि० ५ पँंस १५ सितम्बर, १६९१६ | २ शि० ० पैश् 
१२ अप्रैल, १९१८ | १ श्लि० ६ पैंस | २२ नवम्बर, १९१६ |२शि० २ पैस 
१३ मई, १६१६ १ शि० ८ पस .| १२ दिसम्बर, १९१६२ शि० ४ पंस 





१. यह घोषणा मारत में १८७३ से पूर्व विधमान रजत-अमाप को पुनः स्थापित करने की घोषणा के 
चरावर थी | १८७३ से १८६३ तक चाँदी के स्वर्ण मूल्य के परिवर्तन के साथ मारत में मूल्य धटनवढ़ 
रहे थे | मारत में हर समय चाँदी के २६५ ग्रेन का स्वर्ण मूल्य वस्तुओं के विनिमय का माप था। 
उय्यु क्त परिस्थितियों के विचार में यही वात अब भी सच थी'''*”'। वकील और मुर#जन, “करेन्सी 
एण्ड ग्राश्सेज्ञ इन इस्डिया?, पृ० ११२ | 
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३० मई, १६१६ को एक दूसरी विशेष समिति की नियुक्ति की गई । 
: संक्षेप.में समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं--' प 
| (१) रुपये को असीमित कानूनी मुद्रा ही रखना चाहिए। (२) इसका निश्चित 
विनिमय का मूल्य होना चाहिए, जो ११:३००१६ ग्रेन शुद्ध सोने के वरावर हो, अर्थात्‌ 
'सावरेन के सोने के वह के वरावर हो । (३) सावरेन को, जिसकी पहली दर १५ हपये 
5०१ सावरेन थी, १० रुपया-- १ सावरैन की नई दर पर कानूनी मुद्रा बनाना चाहिए। 
' (४) सोने के प्रायात और निर्यात से सरकारी नियंत्रण १० रुपया--१ सावरेन की दर 
'स्थापित करते-ही हटा लेनां चाहिए । बम्बई में जतता द्वारा दिये गए सोने की साधरेन 
बताने के लिए सोने की टकसाल खोलनी चाहिए। (५) सावरेन के बदले रुपया देने की 
सरकारी अधिसूचना वापस ले लेनी चाहिए। (६) निजी तौर पर चाँदी के श्रायात 
और निर्यात पर -लगी बन्दिश हटा देनी चाहिए तथा राजकोषीय स्थिति के कारण 
आवश्यक होने तक चाँदी पर लगा ग्रायात-कर हटा देना चाहिए । (७) स्वणुंजप्माप 
'सुरक्षित कोष में प्राप्त अनुपात में सोना रखना चाहिए तथा शेष राशि को ब्रिटिश 
खसाज्राज्य की सरकारों (भारत सरकार को छोड़कर ) द्वारा जारी की गई ऐसी प्रति- 
भ्रूतियों के रूप में रखना चाहिए जो १२ महीने में परिपक्व होती हों । स्वरण-प्रमाप 
सुरक्षित कोष का भाग, जो आधे से अधिक न हो, भारत में रखना चाहिए । रुपये 
'का वितिमय मूल्य सोने के बराबर निश्चित करने के सम्बन्ध में यह शर्ते थी-- 
. “यदि आशा के-विपरीत विश्व के मूल्यों में शीघ्र कमी हो जाए और भारत 
में उत्पांदन-लागत इन गिरे हुए मूल्यों से शीघ्र ही व्यवस्थित व हो सके, तो इस प्रश्न 
पर नये सिरे से विचार करना श्रावश्यक हो सकता है ।” 
२४. रिपोर्ट पर सरकारी कार्यवाही --सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार 
कर लिया और उन्हें लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए-- 
(१) विनिसय नियंत्रर--जनवरी, १६२० में कॉंसिल ड्राफ्ट की माँग समाप्त 
'हो गई झौर रिवर्स कॉसिल की बहुत माँग होने लगी। जनवरी में कौंसिल ड्राफ्ट 
२शि० ४ पै० की दर पर वेचे गए | यह दर कौंपिल बिलों की विंक्री के लिए निश्चित 
की गई थी, परन्तु सप्िति. की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने अधिसूचित किया कि 
कॉसिल ड्राफ्ट श्र टेलिग्राफिक ट्रान्सफर टैण्डर द्वारा वेचे जाएँगे और उनकी कोई 
'निम्नतम दर नहीं होगी तथा अवसर आने पर भविष्य में रिवसे ड्राफ्ट ओर टेलिग्राफिक 
ड्रान्सफर भारत में भी बेचे जाएँगे। इनका भाव (दर). ११:३००१६ ग्रेत घुद्ध सीने 
का स्टलिंग मूल्य होगा, जो विद्यमात स्टरलिंग डालर विनिमय द्वारा निश्चित किया 
जाएगा । इस दर में से सोना वाहर भेजने की लागत कम कर दी जाएगी । 


२- उप का उचित विवण हिल्टन यंग कमीशन १६२५-५६ की रिपोर्ट की त्तीसरी प्रिशिष्ट से लिया 
गया है, परन्तु पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के विधान और स्थिति-सम्बन्धी सिफारिशों में छोड़ दिया 
गयाहूं | 0 और 

२. देखिए, रिपोर्ट शक दि रायल कमीशन आल इस्ड्यिन करेन्सी एस्ड फाइनेंस १६९५५ खण्ड २, 
परिशिष्ट ३ तथा एच० स्टेनली, नेकन्‍्स 'बेंकिंग एएड एक्सचेंज इन इंडिया, अध्याय १५ | 
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अधिकारियों को आदेश दिया गया कि यदि उचित मात्रा में नोट दिये जाएँ तो यथा- 
सम्भव उनकी श्रदायगी रुपये में को जाए । 
. २४६. रिवर्स कौंसिल की बिक्नी--अ्ब हम अ्रधिक विस्तार के साथ २ शि० सोने के 
प्रनुपात को निश्चित रखने के लिए सरकार के प्रयास और उसके असफल होने का 
विवरण देंगे । स्मिथ समिति के प्रकाशित होने के समय लन्दन प्रौर न्यूयाक की 
विनिमय-दर* पौंड १--३.६५ डालर तक पहुँच गई थी | यदि सरकार रुपये के 
मूल्य को २ शि० सोने के बरावर रखने का निश्चय करती, तो स्पष्ट था कि रुपया 
स्टलिंग की विधिमय-दर बहुत ऊँची हो जाती । ऐसी परिस्थितियों में विनिमय के 
मेहगे हो जाने के भय से भारतीय निर्यातकों ने अपने बिलों को यथाशीघ्र भुताने की 
' कोशिश की, परन्तु भारतीय विल भुनाने की आतुरता स्वयं रुपये के स्टलिग मूल्य को 
ऊँचा करने के लिए उत्तरदायी थी | यह मूल्य २ शि० स्वर्ण अनुपात की घोषणा के 
त्तीन दिन बाद ही २ शि० पे पें० हो गया । लन्दन स्यूयाक॑े विनिमय-दर में ग्िराव 
आने के कारण यह विनिमय-दर और बढ़ गई तथा ११ फरवरी, १६२० को 
२ शि० १०३ पैं० हो. गई । इसके बाद प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई । निर्यातकों की बिल 
भुवाने की आतुरता कम हो गई। इधर अनुपात के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय के कारण 
स्टलिग की माँग बढ़ती ही गई । व्यापारिक फर्म तथा भ्रन्य लोग विनिमय-दर के अ्रसाधा- 
: रण रूप से ऊँचा होने का लाभ उठाने के लिए अपने-श्रपने विप्रेषण (रिमिटेन्स) 
इंगलैण्ड भेजने में शीघ्रता करने लगे, जो साघारणतया कई महीनों बाद किये जाते । 

स्टिंग की प्रत्यधिक माँग के कारण उसके मूल्य में वृद्धि तथा रुपये के मूल्य 
में कमी हो गई | वाजार-दर और सरकारी दर के अन्तर ने, जो कभी-कभी रेड पैं० 
तक हो गया, रिवर्स कौंसिलों की माँग को बढ़ा दिया | 

जनवरी, १६२० में प्रारम्भ हुई प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन की प्रवृत्ति विनिमय 

को कम करने का महत्त्वपूर्णां कारण था। यह प्रवृत्ति प्रति माह बढ़ती गई। सरकार 
ने पहले ५ फरवरी को २ शि० ८ पैं० स्टलिंग की दर पर रिवर्स कौंसिल बेचना 
शुरू किया । १२ फरवरी को यह दर २ शि० १०३४ पै० कर दी गई, परन्तु इसके 
चाद स्टरलिंग के अधिमूल्यन के साथ ही यह कम हो गई | जून के अन्त में व्यापारिक 
सन्तुलन बड़े जोर से भारत के प्रतिकूल होने लगा। परिणाम यह हुआ कि विनिमय 
की वाज़ार-दर केवल सोने की समता से ही अलग नहीं हो गईं, वल्कि २ शि० 
स्टलिंग से भी कम हो गई। इसके वाद सरकार ने २ शि० की दर को कायम रखने 
का प्रयत्म किया । तदनुसार +४ जून और उसके वाद टेलिग्राफिक ट्रान्सफर की विक्री 
की दर १ शि० ११३३ पै० कर दी गई । इसके पक्ष में दिया गया प्रमुख तक नह 
था कि यह दर स्टलिंग की स्वर्ण से समता होने पर बनी रहेगी। यथार्थतः इसका 
श्र्थ यह था कि सरकार ने स्मिथ समिति हारा प्रस्तावित २ शि० की स्वर्ण दर को 
१. भारत में लन्दन और न्यूया्क की विनिमय-दर को न्‍्यूयार्क ऋरास रेट कहा जाता है। अपने देश के 
वादर किन्हीं अन्य दो देशों की विनिमय-दर को क्रास रेट कहा जाता है। देखिए, जेवन्स, पूतर उद्धृत, 
पृ० २१७ ] 
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रुपया पिघलाया भी जाता तो प्रचलन में रुपयों की बढ़ती हुईं मात्रा को देखते हुए 
इसका कोई प्रभाव न होता ।९ 

"6; भारतीय विनिमय की वृद्धि के कारणों में चाँदी के मूल्य की वृद्धि को महत्ता 
देकर बेविग्टन स्मिथ समिति ने परिस्थिति को विलकुल ग़लत समझा । रुपये के 
स्टलिंग मूल्य के बढ़ने का प्रधान काररा रुपये के मूल्यों की तुलना में स्टरलिग के मूल्यों 
का अधिक बढ़ना था। सम क्रय-शक्ति सिद्धान्त के अनुसार भी संतुलन के लिए 
विनिमय-दर को ऊपर उठनां चाहिए था। ६ शि० स्वरणं-दर का श्रर्थ क्रय-शक्ति की 
समता की तुलना में रुपये का अधिमूल्यन था । रुपये के लिए सोने का निश्चित मुल्य 
स्थापित करने का प्रयत्त अपरिपक्व था, क्योंकि सोने के मुल्य में स्वयं बहुत परिवतेन 
हो रहे थे तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की परिस्थितियों में बड़ी ग्रस्थिरता थी ।* 

सरकार के विरुद्ध प्रमुख आलोचना यह नहीं थी कि उसने अपनी नीति को 
आरम्भ में ही एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर बना दिया, वरन्‌ 
यह थी कि २ शि० स्वर्ण दर को प्रभावपुर्ण बनाने के सम्बन्ध में प्रयत्नों की निरर्थ- 
कता देखते हुंए भी वे रिवर्स कौंसिल की विक्री में लगे रहे । जून, १६२० के श्रन्‍्त 
तक यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने एक अ्रसम्भव कार्य अपने ऊपर ले लिया था । 
प्रेत: प्रारम्भ में ही अपनी हार मान लेना कहीं श्रधिक वुद्धिमानी और साहस का 
काम होता, परन्तु वे विनिमय-दर को बढ़ाने में लगे रहे तथा उन्होंने स्वर्णा-साधनों को 
रिक्त कर दिया और इस “प्रक्रार औद्योगिक एवं व्यावसायिक दुनिया में बड़ी उथल- 
'भैथल मचा दी। जैसा कि सर स्टेनली रीड ने कहा है कि यह एक ऐसी नीति थी जो 
विनिमय की स्थिरता के लिए अपनाई गई थी, परन्तु जिसने देश के विनिमय में अंत्य- 
बिक परिवर्तन, व्यापारिक उथल-पुथल, राजकीय हानि तथा सेकड़ों व्यापारियों को 
'दिवालिया बना दिया (४ ४ लक, 
२७. निष्करियता की नौति (१६९२१-२५)--विनिमय को स्थिर करने के प्रयत में 
असफल होने पर सरकार कुछ समय तक कोई निर्णय किये बिना ही घटता-चक्र की 
शान्तिपुर्वक देखती रही । 
... . १६२१ में भी.व्यापारिक सन्तुलन भारत के प्रतिक्ुल था| विश्व के मूल्यों के 

सोने में गिरने के कारण निर्यात-व्यापार की दशा बुरी थी। इसका दूसरा कारण 








१. देखिए, अम्वेदकर, पूर्व उद्धृत, पृ० २०७ | 

२. परिकल्पना (स्पेछुलेशन) के कारण चाँदी के मूल्य की वृद्धि केबल संयोगवश थी | स्मिथ समिति 
की आधी मौलिक भूल शीघ्र परिवर्तन होने वाले मुल्य-स्तरों के मदत्व को न सममने और केवल 
चाँदी के मूल्यों पर ध्यान देने में थी । रुपये को र शि० सोने की दर से सम्बन्धित करने में इसने 
दि के वास्तविक कारण को भुला दिया और इस दर को बनाए रखने के लिए आवश्यक मुद्रा संकुचन 
कम ओका। रू्य देशो में धूल्यों की गतिविधध के सम्वन्ध में इनके अनुमान के हस्थारपद उदा .रण 
कि कदाचित्‌ ही इतिद्वास में मिलें | वकील, मुरम्जन, पूर्व उद्घृत, ९० ३४००-४१ | 

शुग्टाव केसल्स मेमोरेए्डम और दिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ट, खण्ड १, परिशिष्ट ६२ | 


- वी० ई० दादचजी दिस्दी ऑफ़ इस्डियन करेन्‍्सी 
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'रुपया पिघलाया भी जाता तो प्रचलन में रुपयों की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए 
इसका कोई प्रभाव न होता ।* 
.. भारतीय विनिमय की वृद्धि के कारणों में चाँदी के मूल्य की दृद्धि को महत्ता 
देकर वेविग्टव स्मिथ समिति ने परिस्थिति को बिलकुल ग़लत समभा । रुपये के 
स्टलिंग मूल्य के बढ़ने का प्रधान कारण रुपये के मूल्यों की तुलमा में स्टलिग के मूल्यों 
का अधिक बढ़ना था। सम क्रंय-शक्ति सिद्धान्त के अनुसार भी संतुलन के लिए 
विनिमय-दर को ऊपर उठना चाहिए था। ६ शि* स्वर्ण-दर का श्र क्रय-शक्ति की 
समता की तुलना में रुपये का अधिमल्यन था । रुपये के लिए सोने का निद्िचत भूल्य 
स्थापित करते का प्रयत्न अपरिपक्व था, क्योंकि सोने के मूल्य में स्वयं बहुत परिवर्तन 
हो रहे थे तथा अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार की परिस्थितियों में बड़ी श्रस्थिरता थी ।* 
सरकार के विरुद्ध प्रमुख ग्रालोचना यह नहीं थी कि उसने अपनी नीति को 
प्रारम््त में ही एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के श्राधार पर बना दिया, वरन्‌ 
यह थी कि २ शि० स्वर्ण दर को प्रभावपूर्श बनाने के सम्बन्ध में प्रयत्तों की निरर्थ- 
-अता देखते हुंए भी वे रिवसे कौंसिल की विक़ी में लगे रहे । जून, १९२७० के श्रन्त 
पक यह स्पष्ट हो गया कि सरकार से एक असम्भव कार्य अपने ऊपर ले लिया था। 
अतः प्रारम्भ में ही अपनी हार मान लेना कहीं भ्रधिक बुद्धिमानी और साहस का 
काम होता, परल्तु वे विनिमय-दर को बढ़ाने में लगे रहे तथा उन्होंने स्वर्ण-साधनों को 
रिक्त कर दिया और इस प्रकार औद्योगिक एवं व्यावसायिक दुनिया में बड़ी उधल- 
धथल भचा दी । जैसा कि सर स्टेनली रीड ने कहा है कि यह एक ऐसी नीति थी जो 
विभिमय की स्थिरता के लिए अ्पनाई गई थी, परन्तु जिससे देश के विनिमय में भ्रत्य- 
घिक परिवतेन, व्यापारिक उथल-पुथल, राजकीय हानि तथा संकड़ों व्यापारियों को 


'दिवालिया बना दिया ।* - 
२७. निध्कियता की नोति (१६२१-२५)--विभिमय को स्थिर करने के प्रयत्न में 
प्सफल होते पर सरकार कुछ समय तक कोई निरंय किये बिना ही घटना-चक्र को 
शान्तिपूर्वक देखती रही । | । 

.... 4६२१ में भी व्यापारिक सन्तुलत भारत के प्रतिकूल था । विश्व के मूल्यों के 
सोने में गिरने के कारण निर्यात-व्यापार की दशा दुरी थी। इसका दूसरा कारण 
अल 2 
१. देखिए, अम्वेदकर, पूवं उद्धत, पृ० २०७ | 
२. परिकल्पना (सेकुलेशन) के कारण चाँदी के मूल्य दी बुद्धि केवल संयोगवश थी। स्मिथ समिति 
ही क्रापी मौलिक भूल शीत परिवर्तन होने वाले मूल्य-स्तर के मइत्व को न सममने और केबल 
चेदी के मूल्यों पर ध्यान देने में थी। रुपये को २ शि० सोने की दर से सम्बन्धित करने में इसने 
25 के वारतविक कारण को मुला दिया और इस दर की वनाए रखने के लिए आवश्यक स॒द्रा संकुचन 
ही कम आऑँका | झ्य देशो में बूल्यों की गतिविध के सम्बत्ध में इनके अनुमान के हास्वासद आप 

* जो कि कदाचित ही इतिहास में मिलें | वकील, मुख्जन, पूर्व दुधत, ९० ३१४०-४१ | 
** शर्टाव वेसल्स मेमोरेएड्म और हिल्टन यंग कमीरान रिपरोड, खरड ३, परिश्िष्ट ६२ । 
वै० £० दादचजी, हिल्दी ओक इस्डियन करेन्सी एएड एक्द्चेंज, ४० १३७ | 
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करना आवश्यक था। परन्तु उतका प्रयत्त व्यवहारतः तीन प्रेसीडेस्सी नगरों तक ही 
सीमित था | १८६० में भारत के प्रथम वित्त सदस्य श्री जेम्स विल्सत ने सरकारी 
पत्र-मुद्रा और प्रेसीडेन्सी बैंकों द्वारा नोट जारी करने के अभ्रधिकारों के उन्मूलन के लिए 
योजेवा वनाई। १८४४ के इंगलिश बैंक चार्टर एक्ट के भ्राघार पर उस समय के 
भारत-तचिव सर चारल्स बुड ने मिम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया-- 
चोट जारी करने के हृष्टिकोण से पहले देश तीन विर्गम क्षेत्रों में विभाजित 
किया गयां, जिनके प्रधांन कार्यालय कलकत्ता, वम्बवई और मद्रास थे। केन्द्रों की संख्या 
१६१० में बढ़कर सात हो गईं। चार अ्रतिरिक्त केन्द्र रंगूल, कराची, कानपुर और 
लाहौर थे । १०, २०, ५०, १००, ५० ०, १०००, १०००० रुपये के नोट जारी किये 
गए। ५ रुपये का नोट १८६१ में जारी किया गया। ब्रिटिश स्वर्ण मुद्रा और रुपयों 
के बदले वे जनता में वेरोक-टोक जारी किये जा सकते थे। करेन्‍्सी के कण्ट्रोलर की 
श्राज्ञा पर वे स्वणं-पिण्ड के बदले भी जारी किये जा सकते थे । अपने-अपने क्षेत्र के 
3 वे सरकारी ख़जानों और जनता के लेन-देन के लिए अ्सीमित कानूनी मुद्रा माने 
| जारी किये गए नोटों के बरावर मुल्य का सुरक्षित कोष घातु-पिण्ड श्र सिक्‍कों 
के झ्प में बताया गया, जिसका एक छोटा भाग भारत सरकार की 'रुपी सिक्‍योरिटीज' 
में उनकी परिवतंनीयता की गारण्टी देने के लिए विनियोजित था। 
केवल नोट जारी करने वाले क्षेत्र के प्रधात कार्यालय पर ही तोटों का भुगतान 
कराने के भ्रधिकार का प्रयोग किया जा सकता था, साथ ही सरकार खजाने, रेलवे 
कम्पनी और यात्रियों के लिए अन्य क्षेत्रों के नोटों का भी भ्रुगतात करती थी | सरकारी 
देनदारियों का भुगतान किसी भी क्षेत्र के नोटों में किया जा सकता था। 
६, तकद भुगतान श्रोर कानूनी मुद्रा-सम्बन्धी प्रतिवन्ध--भारत एक विशाल देश है 
तैथा व्यापारिक दक्षात्रों के कारण वर्ष के विभिन्‍न समयों में देश के एक भाग से 
दुसरे भाग को रुपये भेजे या मँगोगे जाते हैं। तोटों का सबसे पहला प्रयोग विप्रेषण 
के लिए सोना भेजने के बजाय भ्रधिक सुविधापूर्वेक नोट भेजना होगा, यदि सरकार ने 
जारी करने वाले क्षेत्र तक ही नोटों को कानूनी मुद्रा न बनाया होता, तो सरकार को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर नकदी भेजनी पड़ती । इसके विपरीत, यदि नोढों को 
पृणेतिया कानूनी मुद्रा बना दिया जाता और उनका भुगतान केवल प्रेसीडेल्सी नगरों 
पक ही सीमित होता, तो निस्सन्देह वर्ष में कुछ समय लोग सिक्कों को अधिक पतन 
करते तथा नोटों की लोकप्रियता कम हो जाती । 
_.. क्षेत्र-पद्धति (सकिल सिस्टम) के कारण नोटों की लोकप्रियता और विस्तार 
में बहुत बाधा पहुँची और इसे समाप्त करने के लिए १६०३ में पहला कदम उठाया 
* गया, जबकि ५ रुपये का नोट वर्मा को छोड़कर सर्वत्र कानूनी मुद्रा बता दिया गया । 
यह रोक भी १६०६ में हटा ली गईं। १९१४-१८ के युद्ध ने इस विंकास को रोक 
दिया, क्योंकि इस समय रुपयों के टंकन में कठिनाई थी त्तथा विकसित आधार पर जारी 
किये गए नोटों का प्रचलन बढ़ गया था| बैविग्टन समिति ने युद्धकालीत प्रतिवन्धों को 
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रुपये का विनिमय-मूल्य बनाए रखने के लिए आवश्यक थीं और उनसे एक लाभ 
यह भी था कि भारत में आरान्तरिक संकट झाने की दशा में उनके अवमूल्यन की 
सम्भावना नहीं थी। इसके विपरीत यह कहा गया कि रुपये के विनिमय-मुल्य को 
पनाए रखना पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का काम नहीं है | भारत में आ्रान्तरिक संकट 
होने पर स्टलिंग प्रतिभूतियों में ग्रवमूल्यन भले ही न हो, परन्तु नोट निर्गम के सम्बन्ध 
में जनता का विश्वास सम्पुर्ण सुरक्षित कोष को भारत में रखने से ही हो सकता है ।* 

नोट विगंम का कार्य पूर्णतया बैंकिंग के कार्यों से एकदम भ्रलग कर दिया 
गया । केन्द्रीय बैंक की तरह की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए कोई सरकारी बैकर भी 
नहीं था। केवल रिज॒वं ट्रेज़री व्यवस्था थी, जिसके श्रन्तर्गंत विशेष सरकारी खज़ानों 
में रपया रखा जाता था, जिसके फलस्वरूप वर्ष में कुछ समय के लिए द्रव्य बाज़ार में 
कठिनाई उपस्थित हो जाती थी । 

कुछ प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों को छोड़कर चकों और निक्षेपों का तरीका 
भारत में अब भी अधिक प्रचलित नहीं है । दूसरा तरीका स्मिथ समिति द्वारा प्रस्ता- 
वित किया गया था और स्वीकार भी कर लिया गया था । तीसरा तरीका भी रिजर्व 
ट्रेज़री की समाप्ति और सरकारी कोष को इम्पीरियल बैक में रखकर अपनाया गया 
है। रिजवं बैंक के खुलने से पहले १६२१-३५ के इम्पीरियल बैंक ने सरकारी बैंक की 
परह काम किया । सामान्य लोचहीनता दूर करने के लिए स्मिथ समिति का सुकाव 
था कि धात्वीय भाग कुल निर्गम के ४०% से कम नहीं होना चाहिए । उनका विचार 
था कि कारोबार के दिनों में परिनियत निम्ततम सीमा से अधिक कर रखना ही 
वांछनीय होगा । इस प्रकार कानून का आश्रय लिये बिना ही प्रचलन के विस्तार 
के साथ-ही-साथ विश्वासाश्रित सुरक्षित कोष भी बढ़ जाएगा । जैसा कि हम वाद में 
देखेंगे, सरकार ने स्मिथ समिति के सुझाव को १६२० में स्वीकार कर लिया, यद्यपि 
उन्होंने घात्वीय कोप की अ्रधिक प्रतिशत को अर्थात्‌ ५०% को अपनाया ।* 
३२९. १६१४-१० के युद्ध का पतन्न-सुद्रा पर प्रभाव--हम ऊपर देख चुके हैं कि किस 
अकार, १६१४ में युद्ध के छिड़ने पर, प्रारम्भ में भय के कारण वोटों के भ्रुगतान के 
लिए लोग पेपर करेन्सी ऑफ़िस पर जमा होने लगे त्था किस श्रकार विश्वास के 
उत्पन्न हो जाने पर नोट प्रचलन में विस्तार हुआ । मार्च, १६१४ से आगे पत्न-मुद्रा 
पर युद्ध के प्रभावों को संक्षेप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है: 

(१) करेन्सी की अ्रत्यधिक माँग के कारण पत्र-पुद्रा का प्रसार हुआ, जिसकी 
पूर्ति रुपये. जारी करने से नहीं की जा सकती थी | इस असाधारण माँग के कारणों 
का विवेचन हम पहले ही कर चुके हैं। (२) विभिन्‍न कानूनों के परिणामस्वरूप 
विश्वासाश्चित (फिड्शरी ) सुरक्षित कोष वहुत बढ़ गया । इन कानूनों के पूरक आडि- 


जम 


नेन्स गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए जाते थे । सुरक्षित कोष में रखने के लिए पर्याप्त 


जज 3 2, 
£* पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की आलोचना के लिए अगला अध्याय देखिए | 
२. देखिए, सेशन ३३ | 
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चेम्वरलेन श्रायोग और स्मिथ समिति की आ्ालोचना तथा युद्ध-काल में 
प्राप्त अनु भव को ध्यान में रखते हुए मार्च, १९२० के अस्थायी कानून के स्थान पर 
नया कानून पास करना झ्रावश्यक हो गया। अतएव भारत में पेपर करेन्‍्सी श्रमेण्डमेण्ट 
एक्ट' १ अ्रक्तृवर, १६२० को कानून बना दिया गया | इस कानून के विधान (१) 
स्थायी और (२) श्रस्थायी दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं । 

(१) स्थायी विधान 

(क) कुल सुरक्षित कोप का ५०५८ धात्विक रूप में होना चाहिए | स्मिथ 
समिति द्वारा प्रस्तावित ४०% से अधिक (५०५६) को स्वीकार करने का कारण 
यह था कि भारत-जैसे देश में नोटों का तुरन्त नर्केद भुगतान करना और कारवार 
के दिनों. में फसलों की गति के लिए श्राथिक सहायता हेतु, जब नोट सामान्यतः: 
भुगतान के लिए उपस्थित किए जाते हैं, पर्याप्त सिक्‍का सुरक्षित रखना आवश्यक 
होता है । 

(ख) २० करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों को छोड़कर, जो भारत में रखी जाती 
थीं, क्षेप रुपया स्मिथ समित्ति के अनुसार १२ महीने या उससे कम श्रवधि की अरूप- 
कालीन प्रतिभूतियों के रूप में इंगलेण्ड में रखा जाता था । 

(ग) &० दिन में परिपक्व होने वाली भ्रुनाई हुई अन्तर्देशीय हुण्डियों के 
आधार पर करेनन्‍्सी का कण्ट्रोलर ५ करोड़ रुपये के नोट जारी कर सकता था। 
श्रतिरिक्त निर्गमेम इम्पीरियल बक को दिये ऋण के रूप में हो सकता था, जिस पर 
बैंक को ८५०८ व्याज और स्वीकार की हुईं हुण्डियाँ सरकार को देनी पड़ती थी । 
१६२३ के इण्डियन पेपर करेन्सी अमेण्डमेण्ट एक्ट द्वारा ५ करोड़ की सीमा बढ़ाकर 
१२ करोड़ कर दी गई। परिनियत्त घात्विक कोप के ५०% सम्बन्धी विधान का 
अतिरिक्त निर्गम से कोई सम्बन्ध न था, क्योंकि धात्विक कोष निश्चित करने के लिए 
इस निर्गम पर विचार नहीं किया जाता था। 

(घ) राज्य-सचिव लन्दन में ५० लाख पौण्ड के स्वरणु-पिण्ड से अधिक नहीं 
रख सकता था । 


(२) श्रस्थायी विधान 
१थ हझ०--१ सावरेनत के स्थान पर १० रु०--३१ सावरेन की दर से सोने 


और प्रतिभूतियों का पुनः सूल्यांकत करने हेतु उत्पन्न कठिनाई के कारण स्थायी 
विधान होने तक श्रस्थायी विधान बनाना श्रावश्यक समझा गया। १० रु० की दर 
से पुन: मूल्यांकन करने पर सुरक्षित कोप का घात्विंक भाग ५०५०८ से कम हो जाता, 
अ्रतएव कुछ समय के लिए विनियोजित पूँजी ८५ करोड़ रुपये निश्चित कर देने की 


१. यह सामान्यत: १६२३ के पेप्र-करेन्सी एक्ट की ओर संकेत करता है जो कन्सालिडेटेड एक्ट 
कहलाता है | 3० “228० 
२. ये विधान व्यवद्वरत: स्मिथ समिति की सिफारेशों के समाने थे । 
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नीतिक श्रौर सामाजिक दशा तथा १ शझ्षि० ४ वैं० की दर की पुनःस्थापना की परि- 
कल्पता के कारण पूँजी स्थानान्तरित करने की श्रवृत्ति भी उत्तरदायी थी। घरेलु 
व्ययों को पूरा करने के लिए राज्य-सचिव को विश्रेषण (रेमिटेन्स) करने में कठिवाई 
पंदा हो गई भौर यही पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में १६३१ से १ स्टरलिंग प्रतिभूतियों के 
पूर्ण लोप का कारण बताती है, क्योंकि भारत में नोटों के संकुचन के अनुसार इस 
प्रतिभूतियों को भारत-सचिव को हस्तान्तरित करना पड़ता था। रुपया प्रतिभूत्ति में 
१६३०-३१ में श्रौर कमी भरा गई जो इन प्रतिभूतियों के साथ करेन्सी के संकुचन से 
स्पष्ट है। इसी वर्ष सुरक्षित कोष में सोने की मात्रा में कमी होने का प्रमुख कारण 
८ट्टे करोड़ रु० का सोना स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष की भारतीय शाखा को छुका देना 
था। तवम्बर, १६९३० और फरवरी, १६३१ के बीच विनिमय-सम्बन्धी परिकल्पना 
और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित जनता की माँग के प्रत्युत्तर में गृह-कोष 
(होम ट्रेज़री) की सहायता तथा १ शि० श्ड्ड पैं० की परिणित दर पर स्टलिंग की 
विक्की को पूरा करने के लिए ६२ लाख पौं० की स्टर्लिग श्रतिभूतियाँ पत्र-मुद्रा कोष 
के इंगलेण्ड-स्थित भाग से निकाल लेने के कारण ही उपयुक्त राशि (पड़े करोड़ रु०) 
भारतीय शाखा को दी गई थी । पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के निर्माण में अन्य उल्लेख्य 
परिवतंन कोष में चाँदी के सिक्कों की ध्ृद्धि थी, जिसके कारण नीचे दिये गए हैं।' 
इसमें और वृद्धि हुई होती, परन्तु हिल्टन यंग श्रायोग की सिफारिश के अनुसार विक्रय 
के लिए कुछ चाँदी निकाल लेने के कारण ऐसा नहीं हुआ । 

मार्च, १६२७ से १६३५ तक भारत सरकार ने २२०,१५२,२५५ श्ौंस शुद्ध 
चाँदी बेची । इस विक्रय से प्राप्त राशि का विनियोग स्टर्लिंग प्रतिभूतियों में किया 
गया जो स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप को स्थानान्तरित कर दी गई, परन्तु इसके विरुद्ध 
इस कोष से सोना पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप को स्थानान्तरित कर दिया जाता था जिसमें 
समान मूल्य की रुपया प्रतिभूति रद्द कर दी जाती थी। स्टरलिंग की चालू आवश्यक- 
ताओं से अधिक खरीद के अतिरिक्त (सरप्लस) का प्रयोग भी इसी प्रकार किया गया। 
इन कारणों के फलस्वरूप पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप' का स्वर्ण भाग बढ़ गया, परन्तु चांदी 
और चाँदी के सिक्के कम हो गए | १६३३-३४ झौर बाद के वर्षों में गृह कोप (होम 
ट्रेजरी) के भ्रतिरिक्त घन भ्ौर चाँदी के विक्रय के लाभ का प्रयोग स्टरलिग प्रतिभृतियों 
के क्रय में किया गया और इस प्रकार पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप की स्टलिंग सम्पत्ति 
यढ़ाई गई | सरकारी करेन्‍्सी कार्यों को रिज्व्वें बैंक को हस्तान्तरित करते समय पन्र- 


१. देखिए सेक्शन ३५ | 

२. रिजव बेक को हस्तांतरित करते समय 2£ मार्च, १६३४ का भारत सरकार का रवर्ण-मंडार ४४४२ 
करोड़ था, जिसमें से ४१९५५ करोए पत्रन्सुद्रा सुरक्षित कोष में था और २"८७ करोंड़ रु० रवर्ण अ्माप 
मुरक्षित कोष में था | यह रुपया परिनियत समता (दर) (१ ₹०--८*४७ गेन सोना) पर मूल्यित था | 
उमका वास्तविक वाज्ञार मुल्य लगभग ७६ करोड़ रुपये था । 
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को भारत के स्वर्ण प्रमाप छोड़ने से पहले सोने का मूल्य १६१४-१८ के स्तर से भी 
नीचा हो गया था (दुसरा श्रध्याय देखिए) | सर जाज॑ शुस्टर का कहना था कि करेन्‍्सी 
का संकुचन विश्वव-मुल्यों में कमी आने का फल था तथा अत्यधिक संकुचन नहीं 
किया गया था। मूल्यों की वृद्धि भ्रौर श्रशतः श्राथिक पुनरुत्यान के कारण नोटों 
की खपत बढ़ गई, परन्तु चांदी के सिक्‍क्रे की वापसी के कारण यह अंशतः समाप्त हो 
गई। बेचे गए, बाहर भेजे गए तथा जोड़े गए सोने के स्थान पर नोट की सार्वजनिक 
माँग का संकेत हम ऊपर दे चुके हैं। १६३६-३७ में करेन्सी की कुल खपत की माता 
२३०४ करोड़ रू० थी। आविक मन्दी के परिमासास्वरूप १६३७-३८ में १४७४५ 
करोड़ रु० भर १६३८-३६ में "६२ करोड़ रु० की वापसी हुई। १६३६-४० में करेन्सी 
की खपत की मात्रा ५६-५३ करोड़ रु० थी । खपत में १००८ करोड़ र० और 
४६४५४ करोड़ रु० के नोटों की वृद्धि हुईं। १६१८-१९ को छोड़कर, जबकि सितम्बर, 
१९३६ में युद्ध छिड़ने के उपरान्त मूल्यों की वृद्धि श्नौर व्यापारिक तेजी के कारण 
खपत ६४-२० करोड़ रुपये हो गई थी, श्रन्य किसी वर्ष करेन्सी की इतनी खपत नहीं 
हुईं। यह भारत में व्यापारिक क्रियाश्रों की वृद्धि और १६३६ के युद्ध के बाद मूल्य की 
चूद्धि को चिह्नित करती है। १६१६-२० के वाद किसी भी वर्ष करेन्सी की खपत 
१९३६-४० से अधिक नहीं हुई । किसी हद तक यह व्यापारिक तेज़ी श्रौर श्रच्छी फसलों 
के कारण भी थी, परन्तु अ्ंद्यतः युद्धजनित परिस्थितियों के कारण धातु और सिक्‍कों 
को जोड़ने की प्रवृत्ति भी इसका कारण थी। युद्धजनित तनाव बढ़ने के साथ यह प्रवृत्ति 
भी बढ़ती गई । तब जुलाई १६४० में भारत सरकार को एक रुपया के प्रचलन द्वारा 
इसे रोकना पड़ा (अगला अ्रध्याय देखिए )। १४ फरवरी, १६४७ को जारी किये 
गए कुल नोटों की मात्रा १२५७ करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी । 

युद्ध चलाने हेतु सामान की भारी खरीद के लिए अपनाई गई विशेष विधि 
के फलस्व॒हूप इंगलण्ड-स्थित करेन्‍्सी कोष में स्टलिंग प्रतिभूतियों की श्रत्यधिक वृद्धि 
हुई, जिससे देश के नोट प्रचलन में बहुत वृद्धि हो गई, जेसा कि १६४० ४१ से 
१९४४-४५ तक के आँकड़ों से प्रकट है। १६४४५ में युद्ध समाप्त होने के साथ 
फरेन्सी की वृद्धि की गति शिथिल होती गईं। 

प्रत्येक महीने में करेन्‍्सी की खपत का अध्ययन इस तथ्य को प्रकट करता है 
कि करेनन्‍्सी की खपत सामान्यतः नवम्बर से जून तक कारोबार के महीनों में और 
जुलाई से श्रक्टूबर तक के मन्दे महीनों में करेन्सी कार्यालयों और खजानों को वापस 
लोट आती है ।* 





२. केन्द्रीय वजट १६३१-३२, पृष्ठ २८-२६; अध्याय & का सेक्शन १७ भी देखिए | 
३. देखिए अध्याय १२, स्टर्लिंग सन्तुलन का सेक्शन | 
३. अश्रध्याय ११ भी देखिए । 
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(डिमाण्ड प्रोमेसरी नोट्स) के श्राधार पर अग्रिम देन पर आधारित थे, इसलिए करेंसी 
की सामयिक वृद्धि की सुरक्षा के रूप में देश के अन्दर व्यापारिक हुण्डियों की कमी 
हो गई और सितम्बर, १६२४ में सरकार ने घोषित किया कि श्रावदयकतानुसार वे 
लन्दन-स्थित पत्न-मुद्रा सुरक्षित कोष में जमा ट्रेज़री विल के श्राधार पर करेन्सी जारी 
करने के अधिकार का प्रयोग करेंगे । 
'२. सुरक्षित कोष और शेष (वेलेन्सेज)--हम देख चुके हैं कि किस प्रकार एक विशेष 
उद्देश्य के लिए निर्मित सुरक्षित कोष और शेप अ्रन्य कार्यों के लिए विवेकहीनता से 
प्रयुक्त होते थे । सुरक्षित कोष और शेष का उपयोग किसी उचित नीति से मियन्बित 
नहीं होता था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कभी एक-दूसरे से श्रलग समझा जाता था 
ओर कभी दोनों को मिला दिया जाता था, जिससे काफी गड़बड़ पैदा होती थी । 

जहाँ तक स्वरण प्रमाप सुरक्षित कोष की रचना (वनावट) का सम्बन्ध है, 
स्थिति श्रसन्‍्तोषजनक थी । प्रधानतया इसे दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में लगाया. जाता 
था और इसका बहुत थोड़ा भाग द्वव्य रूप में रखा जाता था । चेम्वरलेन आयोग' ने 
सिफारिश की कि इसके अभ्रधिकांश भाग को तरल रूप श्रौर सरलताधुर्वक वसूल होने 
वाली प्रतिभूतियों में रखना चाहिए तथा स्वरां प्रमाप सुरक्षित कोष की रजत शाखा 
का उन्मूलन कर देना चाहिए। अन्तिम प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया, 
परन्तु शेष सिफारिशों १६१४ का युद्ध भारम्भ हो जाने के कारण कार्यान्वित न हो 
सकी । उस युद्ध के समय लगभग सारा कोष लब्दन में प्रतिभ्तियों के रूप में रखा था 
और ब्रिटिश युद्ध वॉण्ड और ट्रेज़री बिल खरीदे गए। अल्पकालीन प्रतिभूतियों में 
धन लगाकर सरलता से वसुल होने वाली प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में की गई सिफारिश 
पूरी की गई । 

समिति ने सिफारिश की थी कि सुरक्षित कोप के पर्याप्त भाग को सोने में 
रखना वांछनीय था। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि ये प्रतिभृतियाँ भारत 
सरकार के अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्य की किसी अन्य सरकार द्वारा जारी की गई 
अल्पकालीन प्रतिभूतियों के रूप में होनी चाहिए ह 

पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के मिलने से पहले श्रौर १ अप्नल, १६३५ से रिजर्व 
बैंक शरॉफ़ इण्डिया को हस्तान्तरित होने से पूर्व, स्वरा प्रमाप सुरक्षित कोप की स्थिति 
यह थी कि इसका अधिकांश भाग विभिन्‍न रूपों में अल्पकालीन पत्रों में लन्दन में रखा 
गया | 
... पच्र-मुद्रा सुरक्षित कोप का एक भाग लन्दन में रखा गया । चेम्वरलेन आयोग 
ने लन्दन में स्वर अ्रमाप सुरक्षित कोप की स्थिति को इस आधार पर उचित ठहराया 
कि लन्दन विश्व का तिकास-गह श्र ऋणु-वाज़ार है । इसके श्रतिरिक्त भारत का 
प्रधान ग्राहक इंगलिस्तान (यूनाइटेड किगड़म) था और लब्दत वह प्रधान स्थान था 
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की आवश्यकता से अधिक रुपया एकत्र करने से राज-सचिव ने ऋण से बचाव या 
उसमें कमी सम्भव कर दी। इस प्रकार भ्रधिक धन लेने की प्रवृत्ति ने भारत में बचत 
की आ्ाय-व्यय की-नीति को प्रोत्साहित किया । ऋणों से वचाव करने या उन्हें कम 
करने के स्थान पर भारत में कर कम करने की क्रिया का अनुसरण कहीं अधिक 
वाञड्छतीय होता ।' इसके भ्रतिरिक्त यह भी देखा गया कि राज-सचिव का नकद शेप 
(वाक़ी) भ्रंधिक होने पर भी लन्दन में भारी ऋण लिये गए । 

इस प्रकार राज-सचिव के हाथ में एकत्र अतिरिक्त रुपया लन्दन में बहुत थोड़े 
व्याज पर स्वीकृत” ऋणकर्ताश्रों को उधार दिया जाता था। इन ऋणाकर्तात्रों की 
'एक सूची राज-सचिव के पास रहती थी । सामान्य शिकायत यह थी कि इन ऋणों के 
सम्बन्ध में काफी पक्षपात दिलाया जाता था और ये शिकायतें इसलिए और गम्भीर 
हो गईं क्योंकि राज-सचिव की कौंसिल की वित्त-समिति के सदस्य ही वे संचालक 
और व्यापारी थे जो ऋण देने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते थे 

लन्दन में रुपये की आवश्यकता न होने पर भी कभी-कभी स्वर्ण श्रायात विन्‍्दु 
से निम्त दर पर भी कौंसिल विलों की विक्री की प्रथा पर आपत्ति की गईं । 

राज-सचिव की श्रावरयकता से ऊपर कौंसिल बिलों की बिक्री का समर्थन 
मुख्यतया इस आधार पर किया गया कि यह भारत के विदेशी व्यापार के लिए बहुत 
सहायक था । परन्तु व्यापार को इस सहायता की श्रावश्यकता ही नहीं थी । वास्तव 
में व्यापार के भ्र्थ-प्रबन्चन के लिए व्यापार को वैकल्पिक साधन हू ढ़ने में कोई कठि- 
नाई न थी और कौंसिल विलों की विक्री कम' कर देने पर भी व्यापार को कोई कठि- 
'नाई नहीं हुई । भ्रत: व्यापार की सहायतार्थ सरकार को अपदा मार्ग छोड़ते के लिए 
कोई विशेष कारण तो नहीं था | उन्हें केवल इतना ही करने की आवश्यकता थी कि 
निर्यात के लिए स्वर्ण को स्वतन्त्रतापुर्वक प्राप्य बना देते । 

वैविग्टन स्मिथ समिति को दिये गए अपने स्मृतिपत्र में, सर स्टैनली रीड ने 
भारतीय विनियम पर राज-सचिव के नियन्त्रण के उन्मूलन की जोरदार सिफारिश 
की। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार और राज-सचिव दोनों पर ही भारत की 
अधिकांश जनता सन्देह करती थी। राज-सचिव भारत के बड़े वित्तीय केन्द्रों से 
६००० मील की दूरी पर बैठकर काम करते थे । वे श्रभारतीय हितों से झावृत और 
स्वभावत: उन्हीं के पोषक थे । वे गोपनीयता के साथ काम करते ये और भारत में 
उन उपायों के मूल आधारों कौ--भले ही वे उपाय कितनी ही वुद्धिमानी से भरे 
और आ्रावश्यक क्यों न हों--कोई भी सूचना प्राप्त करना अ्सम्भव था। ऐसे पूर्ण 
श्रधिकार, जो जनता से इतनी दूर गोप॑नीय ढंग से कार्यान्वित होते थे, की राज- 


नीतिक हानियों की अतिरंजना नहीं की जा सकती । 
भारतीय प्रथा के प्रति मुख्य आपत्ति उसके प्रत्॒न्धित होने के सम्बन्ध में नह 
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थी।: फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि रजत प्रमाप की तुलना में 
स्वर्ण विनिमय प्रमाप विदेशी विनिमय को श्रधिक स्थायित्व प्रदान करने में श्रवश्य 
'सफल रहा। परन्तु समस्त झआलोचक इतना भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं 
थे। उनका कहना था कि युद्धकाल को निकाल देने पर भी स्वर्ण विनिमय प्रमाप 
प्रस्तावित (स्थायित्व प्रदान करने की) कसौटी पर खरा नहीं उतरता । युद्ध से पहले 
केवल १६०७ ८ के संकटकाल में ही इसकी परीक्षा हुई थी भ्ौर उस समय इसे बाहरी 
सहायता से ही वनाए रखा जा सका । सरकार ने प्रमाप को बनाए रखने के लिए 
आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने का आश्वासन दिया और सोने को रखने के लिए 
मजबूरन कर बढ़ाया, अतएवं यह केवल अनुकूल परिस्थितियों की प्रथा थी तथा 
प्रतिकूलता के चिह्न-मात्र उपस्थित होने पर इसके निष्प्राश होने का भय रहता था । 
७. स्वर्ण-पिण्ड प्रमाप--सुधार के अनेक प्रस्तावों की परीक्षा करने के अनन्तर श्रायोग 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में सच्चे स्वर्ण प्रमाप 
की श्रावश्यकता थी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्ण को प्रचलन में लाए विना भी 
सच्चा स्वर प्रमाप सम्भव था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि भारत में प्रचलन का 
साधारण माध्यम वर्तमान नोट और चाँदी का रुपया ही रहे झौर स्वर्ण में करेन्सी 
का स्थायित्व करेन्‍्सी को प्रत्यक्ष रूप से सारे उद्देश्यों के लिए सोने में परिवर्तनीय बना 
देने से प्राप्त किया जाए, परन्तु सोने को करेन्सी के रूप में आदि से अ्रन्त तक कभी 
नहीं चलना चाहिए । (पैरा ५४) न्‍ 
श्रायोग के अनुसार सोने के प्रचलन के विरोध का प्रधान कारण यह था कि 
प्रचलन में सोने की जितनी ही अधिक मात्रा लाई जाएगी उतना ही स्वर्ण सुरक्षित 
कोप कम होता जाएगा और उस पर श्राधघारित साख-व्यवस्था अधिक वेलोचदार हो 
जाएगी | उन्होंने चेम्वेन आयोग के इस विचार का समर्थन किया कि विनिमय की 
सहायता के लिए स्वर्ण प्रचलन की उपादेयता सन्दिग्ध थी । आयोग ने यह भी कहा 
कि स्वर्ण पिण्ड प्रमाप से तुरन्त ही पूर्ण स्वर्ण प्रमाप की स्थापना हो जाएगी तथा 
श्रन्य योजनाश्रों में विचारित कोई संक्रमण-काल भी नहीं होगा । विश्व की स्थितियों 
में कोई गड़बड़ी उत्पन्त किये विना ही इससे स्वर्ण सुरक्षित कोप तो श्रधिक हढ़ होंगे 
ही, साथ ही यह स्वर्ण करेन्सी के चलन के साथ व्यवस्थित भी की जा सकती 
थी। यद्यपि स्वर्ण करेन्सी का तुरन्त प्रचलन अ्रसम्भव था, परन्तु इसके लिए द्वार खुला 
: रखना ही पड़ेगा | आयोग का मत था कि किसी भी स्थिति में स्वर्ण करेन्सी का चलन 
बुद्धिमानी की वात न होगी और उन्होंने श्राशा प्रकट की कि कुछ समय वाद भारत इसे 
जीणुं-शीर्ण और पुराना आदर्श मानने लगेगा । युद्ध ने यूरोपीय देशों को स्वर्सा-मुद्रा 
की व्ययशील विलासिता से दूर रहना सिखा दिया । वास्तव में कुछ ऊँचे अधिकारियों 
के अनुसार स्वर्ण करेन्सी का प्रचलन पिछड़ी हुई सम्बता का चिह्न समभा जाने लगा। 
आयोग की योजना के श्रन्तर्गत करेन्सी अधिकारियों पर कानूनन केवल इतना दायित्व 
रखा गया कि वे कम-से-कम ४०० श्ौंस शुद्ध सोने की मात्रा में, सोने श्रौर स्पये की 
समता के हिसाव से निश्चित दरों पर सोने का क्रय-विक्रय करेंगे ताकि रुपये के मूल्य 
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... नये सुरक्षित कोष के सम्बन्ध में श्रायोग ने निम्न सिफारिशें श्रस्तुत की-- 
(१) विनिमय के क्षतिपूरक प्रभाव, करेन्सी के प्रसार और संकुचन को निश्चित करने 
के लिए सुरक्षित कोष की बनावट और प्रगति कानून द्वारा निर्धारित होनी चाहिए । 
(२) आनुपातिक सुरक्षित कोप पद्धति अपनानी चाहिए। स्वर्ण तथा स्वर्ण प्रति- 
' भृतियाँ सुरक्षित कोष का कम-से-कम ४० प्रतिशत भाग हों । करेंन्सी अधिकारियों को 
चाहिए कि वे इन्हें सुरक्षित कोष का ५० या ६० प्रतिशत तक कर दें। शी षघ्र-से-शी धर 
स्रणं सुरक्षित कोप का २० प्रतिशत यथा शीघ्र स्त्र्ण के रूप में हो जाना चाहिए और 
१० वर्ष के अन्तगंत यह स्वर्ण २५ प्रतिशत हो जाना चाहिए। इस बीच में सोना 
सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार का अनुकूल भ्रवसर हाथ से न जाने देना 
चाहिए । स्वर्ण भण्डार का कम-से-कम ह भाग भारत में रहता चाहिए । (३) १० 
वर्ष के संक्रमण-काल में सुरक्षित कोष में रजत भण्डार को काफ़ी कम कर देना 
चाहिए। (४) शेष सुरक्षित कोष व्यापारिक हुण्डियों श्रौर भारत सरकार की प्रति- 
भूतियों के रूप में रखना चाहिए । १० वर्ष के श्रन्तगंत “उत्पन्न की गई प्रतिभूतियों' 
का स्थान विपणान योग्य प्रतिभूतियों को ले लेना चाहिए। (५) रुपया प्रचलन के 
संकुचन की दृष्टि से ५० करोड़ रुपये का दायित्व पर्याप्त समभना चाहिए। प्रचलन में 
चाँदी के रुपये की संख्या में की गई वृद्धि श्रथवा कमी के # भाग के वरावर की मात्रा 
इस दायित्व में जोड़ना अथवा घटाना चाहिए श्र इस प्रकार होने वाला लाभ अथवा 
हानि सरकारी आगम को सहना चाहिए । - 

आयोग ने कहा कि ऊपर कहे गए रूप में स्वर्ण सुरक्षित कोप को दृढ़ करने 
में निम्ततम जोखिम और व्यय होगा और यह निम्न कारणों से श्रावश्यक भी था--- 
(१) ताकि करेन्‍्सी अ्रधिकारी करेन्‍्सी के बदले सोना बेचने के दायित्व की पूरा कर 
सकें---विशेषकर नये नोटों की स्वर्ण में परिवर्ततीयता के कारण । (२) स्वरा 
प्रमाण-पत्रों (गोल्ड सर्टीफिकेट्स) के लोकश्रिय होने पर सरकार उन्हें भ्रुताने योग्य 
वना सके । (३) स्वर्ण करेन्‍्सी के प्रचलन को सुविधा देने के लिए यदि इसे रखने का 
निश्चय किया जाए । 

*.. आयोग ने सिफारिश की कि सुरक्षित कोप में भारत सरकार की रुपया- 
प्रतिभूतियों की मात्रा वापस न होने वाले प्रचलन के बरावर और इतनी श्रधिक राशि 
तक सीमित कर दी जाए जो सरकार की साख को विगाड़े विना ही सरलता से वसूल 
ही सके, क्योंकि ये प्रतिभूतियाँ व्यापारिक हुण्डियों से कम वाडछुनीय हैं । रुपया- 
प्रतिभूतियों की तुलना में व्यापारिक हुण्डियाँ करेन्सी अधिकारियों की इच्छा और 
निर्णय से स्वतन्त्र देश की आवश्यकताशों के श्रनुसार करेन्सी के स्वाभाविक प्रसार 
और संकुचन का गुण रखती हैं । इसके अतिरिवत आवश्यकता पड़ने पर सरकारी 
प्रतिभूतियों का बसूलना कठिन हो जाएगा । १६३४ में रिजर्व बैंक ब्रोफ़े इण्डिया की 
स्थापना के बाद से पत्र-मुद्रा के निर्गेंम श्रौर सुरक्षित कोप की स्थिति-सम्वन्धी नये 
प्रवन्धों का विवेचन अध्याय ११ में किया गया है । 
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5९ उच्चतर स्वरा-विन्दु से नीचे होने पर वम्बई की तुलना में लन्दन में अधिक अनुकूल 
दर पर सोने की विक्री के सम्बन्ध में ग्रायोग के प्रस्ताव का उद्देश्य लन्दन में स्वरा देसे 
(विक्रय के लिए) को प्रोत्साहित करना था। इससे स्वर्णा विनिमय प्रमाप की बुराइयाँ 
तो वनी ही रहेंगी, इसोलिए इसका विरोध किया गया ।' इस सम्बन्ध में हम आयोग 
की इस सिफारिश की श्रोर संकेत कर सकते हैं कि रिजरव॑ बैंक स्वर्ण-सिक्‍कों ग्रथवा 
स्वरशु-पिण्ड का कम-से-कम प्राघा भाग भारत में रखेगा। शेप ग्राघा भाग देश के 
वाहर उसकी शाखाश्रों, एजेन्सियों श्रथवा उसके खाते में श्रन्य बैंकों में रखा जा सकता 
है । बैंक के स्वर्ण की कोई भी मात्रा, चाहे वह टकसाल में हो श्रथवा विप्रेषण के मार्ग 
में, कोप-का एक भाग भानी जाएगी । आयोग की सिफारिश के अनुसार स्वर्ण प्रति- 
भृंतियों के रूप में विशाल भण्डार रखने का अ्रर्थ यह है कि उस सीमा तक हमारा 
पुरक्षित कोष बाहर विनियोजित किया जाएगा। लन्दन में सुरक्षित कोष रखने के 
फारण उत्पन्त सन्देह और अविश्वास के कारण भारतीय द्रव्य के लन्दन में रखने से 
सम्बन्धित किसी भी प्रवन्ध को प्रस्तावित करने के लिए विशेष ध्यान देना आवश्यक 
था। 


रुपये का स्थायित्व 


१४. स्थायित्व का अ्रतुपात--आयोग ने सिफारिश की कि स्वर्ण के साथ रुपये का 
स्थायित्व १ क्षि० ६ पैंस की विनिमय दर पर किया जाए और इस प्रकार रुपये को 
८*४७ ग्रेन शुद्ध सोने के मूल्य के वरावर कर दिया गया । उनका विचार था कि उस 
दर पर विश्व के मूल्यों के साथ भारत के पूल्य व्यवस्थित हो चुके थे श्नौर उसमें 
परिवर्तन करने का भ्रर्थ व्यवस्थापन का कठिन समय तथा अत्यधिक आर्थिक गस्त- 
व्यस्तता होगी । 

ग्रायोग ने तर्क उपस्थित किया कि जब विनिमय और मूल्य पर्याप्त समय तक 
स्थिर्‌ रहे तो विपरीत संकेतों के अभाव में यह स्वीकार करता उचित ही था कि 
मजदूरी का उनसे सामंजस्य हो चुका था । विदेशी व्यापार के आ्ाँकड़ों से भी इस 
अनुमान की पुष्टि होती थी। संविदा के सम्बन्ध में आयोग का तके यह था कि वे 
श्रधिकतर अल्पकालीन थे श्रौर इसलिए उच्चतर अनुपात से प्रभावित नहीं थे । 

यदि मूल्य और श्रम के साथ १ शि० ६ पैंस की दर के व्यवस्थापन को हम 
ने भी मानें तो भी यह गम्भीरतापूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि वे किसी भी तरह 
१ शि० ४ पैस: की. दर से व्यवस्थित थीं, क्योंकि गत ८ वर्ष में यह दर कभी भी 
पर्याप्त रूप से प्रभावपूरां नहीं रही ! जहाँ तक व्यवस्थापन अथवा सामंजस्य का प्रइत 
है, यह १ शि० ६ पँँस पर ही हुआ होगा । इन परिस्थितियों में १ शि० ४ पैंस की 
दर स्थापित करने से मूल्यों में १२६ प्रतिशत वृद्धि होना अवश्यम्भावी था जिससे 
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हे दिखाई पड़े, परन्तु सृक्ष्म परीक्षण पर नये अनुपात के समर्थकों ग्रौर विरोधियों द्वारा 
द्यि गए तकों में अनेक दोष दिखाई पड़ेंगे । 

..... (१) बहुमत के तकों को भ्रालोचना--बहुमत के अनुसार १ शि० ६ पैंस की 
दर पर मूल्यों के व्यवस्थापन का तर्क देशनांकों पर झ्राधारित था। देशवांक किसी 
भकार भी पथ-प्रदर्शक नहीं थे ।' | 

शूट उद्योग के श्रतिरिक्त किसी अन्य उद्योग में ? शि० ६ पैंस के साथ 

-जिहुरी का सामंजस्य दिखाने के लिए बहुमत ने कोई सांस्यिकीय साक्षी प्रस्तुत वहीं 
की | दीर्घकालीन' संविदाओं के सम्बन्ध में आयोग ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि १ शि० 
६ पेत्त की दर कठोर सिद्ध नहीं होगी क्‍योंकि, उदाहरण के लिए, १६१४ के मूल्यों 
में वृद्धि के कारण मे गुजारी वन्दोवस्त का वास्तविक आयात (इन्सीडेन्स) कम 
हो गया था। उन्होंने विनिमय के हेर-फेर के कारण मजदूरों के पारिश्रमिक को छिपी 
हुई कमी के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया । तकसंगत होने के लिए उन्हें मालगुजारी की 
छिती हुई वृद्धि को १ श्िि० ६ पैंस की दर के विरुद्ध समभना चाहिए । 

. बहुमत का वृढ़तम तर्क यह था कि उच्चतर दर लगभग १ वर्ष से अधिक लागु 
रही और इसलिए पर्याप्त सामंजस्य अवश्य हो गया होगा । इसके विरुद्ध यह कहा जा 
पकता है कि पर्याप्त सामंजस्य के लिए एक वर्ष का समय काफ़ी नहीं था, प्रतएव यह 
पक सामंजस्य के विपक्ष में अधिक पड़ता है ।* 

(२) १ ज्षि० ४ पँस की दर के पक्ष का भ्रालोचनात्मक परीक्षण--यह भी 
भेली भाँति सिद्ध किया जा सकता है कि १ शि० ४ पैंस के समर्थकों ने भी ऐसे तकों 
का आश्रय नहीं लिया जितका कोई श्रपवाद न हो । उदाहरण के लिए उन्होंने इस 
परत पर विशेष बल दिया कि १ श्षि० ६ पैंस के भ्रनुपात को ठीक रखने के लिए सरकार 
ने मुद्रा का अत्यन्त संकुचन किया । मदि मुद्रा संकुचन सचमुच इतना अ्रधिक किया 
गया था, तो वह अवश्य ही मुल्य के सामान्य स्तर को काफ़ी नीचे ले आता । मूल्यों 
में पर्याप्त कप्ती को स्वीकार करने का श्रथें होगा कि हम १ शि० ६ पँस की दर पर 
सामंजस्थ को स्त्रीकार करते हैं । 

उच्चतर अनुपात के विरोधियों ने ग्रामीण ऋणिता के बढ़ते हुए भार पर तो 
बल दिया, परन्तु किसानों को सस्ते झौजारों की उपलब्धि और सामान्यतः कम लागत के 
रुप में प्राप्त अनुवात के क्षतिपूरक प्रभावों पर कोई ध्याव नहीं दिया । वे यह समभने 
में भी असफल रहे कि अधिकांश कृषि-ऋण वस्तुओं के रूप में लिया जाता है और 


£---+---..-हह- 

२. देखिए, इ्िल्डन बंग्र कमीशन रिपोर्ट, पैरा १७८०६ । 

5. अपनी विमति टिप्पणी (मिनट ऑफ़डिसेण्ट) में (पेरा ८०) सर पुरुषोत्तमदात ठाकुरदात ने केन्स के 
ईस विचार को उदशृत किया कि इृंगलिस्तान-मैसे देश में विनिमय के १० प्रतिशत परिवर्तन के सामंजस्य 
के लिए लगभग २ वर्ष का समय भावश्यक दे | यदि एक ऐसे देश में, जिसके व्यापार का अधिकांश 
भाग बाह्य ई, इतना समय आवश्यक दे, तो भारत-नसे देश में यह समय अवश्य ही श्रपिक होना , 
चा हैए, जिसका आंतरिक व्यापार विदेशी व्यापार की तुलना में कही अ्विक दे । 
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को मुख्य कारण के रूप में चुनना असम्भव है। हम यह ग्राशा कर सकते हैं कि अनुपात 
के कारण उत्पन्न आर्थिक श्रव्यवस्या अनुपात स्थापित करने की निकटतम अवधि में 
उभ्रतम होगी और धीरे-घीरे समय बीतने के साथ यह कम होती जाएगी । 
परिस्थितियों में मौलिक परिवतंन होने भर अनुपात किसी भी समय वदला 

या सकता है, भले ही किसी समय उसका कितना ही सामंजस्य क्‍यों न हो गया हो । 
सितम्बर, १६३१ में इंगलैण्ड द्वारा स्वर्ण प्रमाप त्यागने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्‍्त हो गई थीं जिनके कारण यह कहा जा सकता है कि इस विपय पर पुनः 
विचार करना आवश्यक हो गया था।* एकमात्र आशिक दृष्टिकोण से भी प्रइन 
| शि० ६ पैं० और १ शि० ४ पै० के वीच चुनाव करने का ही नहीं है। नये श्रनुपात 
के परित्याग की सम्भावना का अर्थ १ शि० ४ पैंस के पुराने अनुपात की स्थापना 
नहीं है। हमें इसके लिए तत्पर रहना चाहिए कि यदि स्थिति का सम्पूर्ण और निष्पक्ष 
पनविलोकत वर्तमान अनुपात का परिवर्तन आ्रावश्यक समभता है (१ शि० ६ पैं० 
स्टलिंग) तो यह भी सम्भव हो सकता है कि इन परिवर्तित परिस्थितियों में उपयुक्त- 
तम अनुपात १ शि० ४ पैंस न होकर कोई भ्रन्‍्य श्रनुपात ही हो । 

६5. सरकार द्वारा हिल्ठन यंग श्रायोग की रिपोर्ट का स्वीकरण--१६ जनवरी 
१९२७ को सरकार ने तीन बिल प्रकाशित किए जिनमें आयोग की सिफारिशों निहित 
थीं--(१) पहला बिल ब्रिटिश भारत के लिए स्वर्ण प्रमाप करेन्सी स्थापित करने 
और रिज़वं वैंक ऑफ़ इण्डिया का निर्माण करने के लिए था । (२) दूसरा बिल 
4६२० के इम्पीरियल बैंक कानून को सुधारने के लिए था। (३) तीसरा बिल कुछ 
उद्देश्यों के लिए १६२३ के पत्र-मुद्रा कानून और १६०६ के टंकन कानून को सुधारने 
और स्वर्ण विनिमय (वाद में वदलकर स्टलिग हो गया) के खरीदने झ्ौर वेचने के 
सम्बन्ध में सरकार पर कुछ दायित्व रखने के लिए था। बैंकिंग के अध्याय में हम 
पहले और दूसरे बिल की चर्चा करेंगे । यहाँ हम तृतीय बिल से सम्बन्वित हैं जो विधान- 
सभा में ७ मार्च, १६२७ को सर वेसिल ब्लेकेट द्वारा प्रस्तावित किया गया। वित्त- 
मन्‍्ची ने करेन्सी बिल के सिद्धान्तों को स्पष्ट किया, जिसमें कहा गया कि रुपये को 
स्थिर करने का समय आ गया था और भारत के वित्तीय इतिहास में पहली वार 
इसे भ्रकार निश्चित दर अनुपात को वनाए रखने के लिए करेन्सी अ्रविकारियों को 
कानूनन उत्तरदायी ठहराया । 

१६, साचे १६२७ का करेन्सी एक्ट--वम्बई की टकसाल में २१ रु० ३ श्रा० १ 28008 
प्रति तोला छुद्ध स्वर्ण की दर से कम-से-कम ४० तोला (१५ ऑस) वाले स्वरा-दण्ड 
के रूप में असीमित स्वरणा-क्रय-सम्बन्धी कानून बनाकर सरकार ने १ शि० ६ प्स 
के नये अनुपात को स्थापित किया। चाँदी के रुपयों थ्रौर कागज़ी नोटों के स्वामी 
कलकत्ता के करेन्सी-नियन्त्रक ( करेन्सी कण्ट्रोलर ) अथवा वम्बई के करेन्सी 
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ने गोल्ड एण्ड स्टलिंग सेल्स रेंगुलेशन श्राडिनेन्स को जारी किया, जिसने पुराने ग्रा्डि- 
तेन्स को रह कर दिया और पारिभाषिक रूप में १६२७ के करेन्सी कानून के विधानों 
को पुनः लागू किया, परन्तु इस भ्रा्डिनेन्स के अन्तर्गत व्यवहार में स्टलिंग की बिक्री पर 
प्रभावपुर्णा नियन्त्रण रखा गया और इस प्रकार नियन्त्रित स्टलिग विनिमय प्रमाप 
प्रारम्भ किया गया । नये आडडिनेन्स के अन्तर्गत, स्टलिग कुछ मान्यता प्राप्त बैंकों को 
ही.वेचा जा सकता था जो इस सम्बन्ध में श्रपना उत्तरदायित्व समझते थे | व्यापार 
की सामात्य ग्रावश्यकताओं भौर २१ सितम्बर तक किये गए ठेक़ों के अर्थ-प्रवन्धन तथा 
उचित व्यक्तिगत एवं घरेलू उद्देश्यों के लिए यह पहली दर ब्र्थात्‌ १ शि० ५३३ पैंस 
की पुरानी दर पर बेचा जाता था | यह पिण्ड (वुलियन) के आयात अ्रथवा परि- 
कल्पनात्मक विनिमय के अर्थ-ग्रवन्धन के लिए नहीं वेचा जाता था| भारत से धन के 
प्रवाह को रोकने और सरकार के स्वर्ण एवं स्टलिंग साधनों पर अनुचित भार त पड़ते 
देने के लिए इस प्रकार की सावधानियाँ बरती जाती थीं। इन नियनन्‍्त्रणों के लिए 
इस्पीरियल बैंक की एजेस्सी से काम लिया जाता था। स्टलिग से सम्बन्ध होने के 
कारण सोने तथा उस पर आधारित अन्य करेन्सियों, जैसे डालर और ऋ्रैंक, के सम्बन्ध 
: में रुपया स्टलिंग के अवमूल्यन एवं उतार-चढ़ाव में स्वाभाविक रूप से भागी होता 
था। स्टलिंग डालर-कास रेट में द्रष्टव्य स्वरणं के मूल्य की स्टिंग में वृद्धि का 
प्रथ॑ रुपयों में भी स्वर्ण के मूल्य की वृद्धि होता था । सोने का मूल्य भ्रगस्त, १६३१ के 
सन्त तक २१ रुपया १३ आता ३ पाई प्रति तोला था, परन्तु दिसम्बर, १६३१ में यह 
पढ़केर २६ रुपया २ श्राना प्रति तोला हो गया ।* ऊँचे मूल्यों की प्रेरणा और पंश्वतः 
प्रामीणा क्षेत्रों में प्रचलित आ्राथिक कठिनाई ने जनता को सोना वेचने के लिए प्रस्तुत 
कर दिया | 
सरकार की करेन्‍्सी झ्रौर विनिमय-सम्बन्धी नीति के इस पहलू ने तीक्षण विवाद 

को जन्म दिया | भारतीय विधानमण्डल की राय लिये विना ही राज-पसचिव ने एक 
नई करेन्‍्सी नीति की घोषणा कर दी, जिससे लोग अ्रप्रसन्‍्त हो गए । इसके प्रतिरिक्त 
परकार के विपरीत की गईं आलोचनाएँ दो भागों में विभाजित हो गईं--(१) 
१ शि० ६ पैंस पर रुपये का स्टिंग से सम्बन्ध, (२) भारत से सोने का अनियमित 
निर्यात । ु - ४ 
११. रुपये को १ शि० ६ पेंस से सम्बन्धित करमा--सरकार द्वारा श्पनाई गई नीति 
. के समर्थन में दिश्े गए मुख्य तक्क॒ निम्नलिखित हैं--(१) सरकार के पास दी विकल्प 

थे ।' रुपये को स्टलिंग से सम्बद्ध कर अपेक्षाकृत स्थायित्व प्राप्त करना तथा रुपये के 
विनिमय मूल्य को नियमित करने के : किसी प्रयास के ग्रभाव में पूर्ण अस्थायित्व का 
जोखिम उठाना) इन विकत्पों में से पहला विकल्प निश्चय ही अधिक पसन्द कर 
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£* चोद के वर्षों में सोने का मूल्य और अधिक हो गया | ७ माजे, १६१४ को ३६ रुपया १३ श्राना 
| पाई प्रति तोला हो गया | ब्रिध्न द्वारा खर्ण अमाप छोड़ने के वाद यह सबसे ऊँचा मूल्य था। 
उतुअल मार्केड रिव्यू (प्रेमचन्द रायचन्द एएड सम्स) १६३५५ एप्ड ८० | 
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२२. भारत से स्वर्ण-निर्यात--सिततम्वर, १६३१ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वर्ण प्रमाप 
त्यागने के वाद से जनवरी, १६४० के अन्त तक भारत से ३५१४० करोड़ रुपये के 
सवरणों का निर्यात किया गया । इस निर्यात की व्याख्या भारत के स्वर्ण साधनों की 
बंखादी, देक्षी बैंकिंग प्रशाली की छित्त-भिन्‍नता तथा पीढ़ियों की बचत की समाप्ति 
के रूप में की गई । यह तर्क उपस्थित किया गया कि स्वर्ण निर्यात के श्राकस्मिक सह- 
योग ने १ शि० ६ पैंस की दर पर रुपये के अधिमुल्यन को छिग्रा दिया और सोने के 
अनियन्त्रित निर्यात ने देश का स्वरं-प्रमाप के उद्देश्य तक पहुँचना असम्भव बना 
दिया । ऐसे अपूर्व पैमाने पर निर्यात किये गए सोने का पुनः खरीदना भारत के लिए 
आसान नहीं था । भारत के विपरीत विश्व के श्रन्य देश अपने स्वर्ण-भण्डारों को 
सुरक्षित रखे हुए थे और सम्भव होते पर उनमें वृद्धि करते जाते थे । 
सरकारी नीति के समर्थन में यह तके प्रस्तुत क्रिया गया कि विक्रीव सोना 
करेन्सी-स्वर्ण नहीं था वरन्‌ व्यापारिक स्वर था और मूल्य के भण्डार के रूप में काम 
करने वाली वस्तु थी | यह इसलिए बेचा गया क्‍योंकि इसके स्वामियों को इससे लाभ 
प्राप्त हो रहा था । इसे वेचने का एक श्रन्य कारण यह भी था कि अपने दायित्वों को 
पूरा करने के लिए अनेक व्यक्ति अपनी सम्पत्तियों को नकद रुपये में बदलने के लिए 
विवश थे। प्रचलित श्राथिक कठिनाई अ्रत्यन्व शोचनीय थी, परन्तु स्पष्टतया परेशान 
व्यक्तियों का हित सबसे महंगे बाज़ार में सोना बेचने के लिए दी गई 308 
स्वतन्त्रता में था। पुतः यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्तिगत अधिकार से 
सरकार सोने को उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकती जब तक क्रि सोने का मूल्य 
उसके अधिकारियों के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षक न हो । निर्यात किया हुआ सोना 
भारत के कुल सोने का एक अ्रंशपात्र था। कुल स्वणु-भण्डार ७५०० लाख पौण्ड 
अनुमानित किया गया था। इस देश में जनता की प्रसिद्ध स्वर्रा-भूख का अकस्मात 
लोग नहीं हो सकता था, अतएवं कालान्‍्तर में मूल्यों के सामान्य हो जाने पर वह पुत्र: 
सरीदकर वापस आ जाएगा । इस बीच में स्वर्ण-विक्रय व्यापारिक चक्र को स्तिग्ध 
तथा उत्पादन की सहायता कर रहा था। व्यापारिक सस्तुलन पर इसकी श्रभातर 
अनुकूल पड़ा और इसने गतिहीत धातु की सजीव मुद्रा का रूप अदान किया । राजे- 
सचिव के लिए स्टलिंग विप्रेयण और स्टलिग सुरक्षित कोप को हढ़तर करने की दृष्टि 
से सरकार की आर्थिक स्थिति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। इसने रुपया स्ट्लिंग 
विनिमय को १ शि० ६ पैस की दर पर स्थायित्व प्रदान करने में भी सहायता पहुंचाई 
भौर लन्दन तथा विश्व में भारत की साख को सुधार दिया। स्वर्ण निर्यात ने नोट 
प्रचलन, पोस्टल केश सर्टिफिकेट, पोस्टल सेविग्स डिपाज़िट, बैंक की जमा आ्रादि में 
वृद्धि की सामान्यतः: सस्ते द्रव्य की स्थिति उत्पन्त कर देश के व्यापारिक पुनरुत्यान 
में सहायता पहुँचाई । 
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किया | रिज़र्व बैंक से वर्तमान अनुपात (१ शि० ६ पै० स्टलिग) को उच्चतर भर 
विम्नतर विन्दु के बीच व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, मानो रुपया स्वरर्ण-प्रमाप 
पर था । चालीसवीं धारा के अनुसार रिज़॒व बैंक अपने कार्यालयों--वम्वई, कलकत्ता, 
भद्गास, दिल्‍ली और रंगून--में कानूनी मुद्रा में भुगतान करने पर किसी भी व्यवित को 
लादत में देने के लिए १ शि० ५६६ पैंस की दर पर स्टलिग बेचने के लिए वाध्य था। 
इस विधान का अय॑ रुपय्रे को १ शि० ५हूँढ पैंस से नीचे गिरने से बचाना है, जो 
रुपये के निम्नतर विन्दु के अनुरूप था । (१ शि० ६ पैस--रटलिग की इस मात्रा को 
' सख्दत में रखने का व्यय) इसके विपरीत धारा ४१ के अनुसार तत्काल ही लत्दन में देने 
रे लिए १ शि० ६ पँस की दर पर किसी भी व्यक्ति से स्टलिंग ख़रीदता बैंक के 
लिए भ्रावश्यक था । यह दर रुपये के उच्चतर विन्दु के अतुझूप थी (१ शि० ६ पैंस-न- 
कि मात्र की स्टलिग को लन्‍्दन से वम्बई आयात करने का व्यय) । यह भी निर्धारित 
किया गया कि कोई भी व्यक्ति १० हजार पौण्ड से कम मात्रा में स्टलिंग की माँग 
बेचने भर खरीदने के लिए नहीं कर सकता ।' 
करेन्सी के सम्बन्ध में प्राधुनिक व्यवस्था 
... मृत अधिनियम के श्रत्तर्गत यह प्रस्तावित था कि जारी किये गए नोटों के 
पीछे एक निश्चित अनुपात में सोना झ्रौर विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाएं। कुल सम्पत्ति 
(एसेट) का ४० प्रतिशत सोना, सोने का सिक्‍क्रा और विदेश्ञी प्रतिभूतियों के रूप में 
होता चाहिए, किन्तु किसी भी समय सोने भर सोने के सिक्कों का मूल्य ४० करोड़ 
रुपये से कम नहीं होना चाहिए । यह व्यवस्था लगभग २० वर्ष तक चलती रही ।- 
नोट.तिर्भभन को विदेशी प्रतिभृतियों से सम्बन्धित करना भव भूतकाल की 
पात हो गई है। युद्ध एवं युद्धोत्तरकालीन वर्षो में केन्द्रीय बैंक-सम्बन्धी श्रधिनियमों 
। सामान्य प्रवृत्ति नोट निर्गेमन से विदेशी सुरक्षित कोष को पसम्बद्ध करने की रही 
९ | अब लगभग सभी यह मानते हैं कि विदेशी विनिमय के सुरक्षित कोष का सामान्य 
>हशय यही है कि देश भुगतात सन्तुलन के प्रतिकूल परिवतेनों का सफलतापूर्वक 
सामना कर सके । भारतीय अर्थ-व्यवस्था में द्रव्य के प्रसार तथा विकास-्योजलाओं के 
सन्तगंत आर्थिक क्रियाओं की तीर प्रयति के फतस्वहृप चलार्थ (करेन्सी) में पर्याप्त 
विस्तार अपेक्षित होगा । इन- सम्भावनाओों को दृष्टिगत रखकर ही रिजर्व बैक श्रॉफ़ 
इग्डिया (संशोधन) अभरिनियम १६४६, जो ६ ग्रक्तूवर १६५६ से लागू हुआरा, के 
अन्‍्तगंत आनुपातिक व्यवस्था के स्थान पर विदेशी सुरक्षित कोप .की एक निम्नतम 
राशि अर्थात्‌ ४०० करोड़ रु० की विदेशी प्रतिभूतियाँ चथा ११४ करोड़ र० का सीना 
था सोने के सिक्के रखने का विधान है। इस अधिनियम ने .अन्तर्राष्ट्रीय हत्यात्मक 
कप प्राईं७ एम० एफ० ) द्वारा मान्य सोने का - मूल्य रु० ६२१० प्रति चोला 


पा 5 है हर 
* अमल, १६४७ के रिद्धय्‌ देक आकर इण्डिया एमेंडमेंट प्वंट ने धारा ४०-४१ की रद हर 
और इसलिए भव रटलिंग को बेचने और खरीदने का कोई परिनियत दाबित् रिज्ब बैक पर नहीं है।.... 
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पुरर्नीवित कर देगा । स्टलिग से सम्बद्ध होकर सोने की तुलना में रुपये का ४० प्रति- 
शत अवमूल्यन हो चुका था| झ्रतएवं रुपये के श्रीर श्रधिक अवमूल्यन की श्रावश्यकता 
नहीं थी, क्योंकि उपर्युक्त अ्रवमूल्यन के फलस्वरूप भारत स्टर्लिग क्षेत्र के आथिक 
पुनरत्वात में भाग लेने योग्य हो गया था । रुपये को अधिमूल्यित नहीं कहा जा सकता 
था, क्योंकि करेन्सी के अधिमूल्यन का कोई चिह्न ही न था। उदाहरण के लिए, 
वेजट का घाटा, द्रव्य की ऊँची दर, करेन्सी सुरक्षित कोप में सोने की कमी, ह्ासमान 
व्यापारिक सन्तुलन और मुद्रा-संकुचन-जैसे कोई चिह्न विद्यमान नहीं थे । यूरोपीय 
करेन्सियों के अवमूल्यत ने भारत को अधिक प्रभावित नहीं क्रिया श्रौर विदेशी 
करेन्सियों के भ्रवमूल्यय॒के फलस्वरूप हुए राशिपतन से अपने उद्योगों की सुरक्षा के 
हा (८६४ के प्रशुल्क श्रधिनियम (टेरिफ एक्ट) से भारत सुसज्जित था। जहाँ तक 
हमारे प्रति अभिलपित निर्यात व्यापार के पुनरुत्थान का सम्बन्ध है, अवमूल्यन प्रति- 
कार की भावना को उत्तेजित कर स्थिति को और बिगाड़ देगा। वास्तविक कठिनाई 
विदेशों की आाथिक राष्ट्रीयता और व्यापारिक प्रतिबन्ध थे, अतएवं इसका उचित हल 
मन्तराष्ट्रीय सदुभावना और ज्ञान्ति की वृद्धि तथा करेन्सियों का स्थिरीकरण था । 
सन्त में यह भी कहा गया कि अ्वमूल्यन करना भारत के लिए वुद्धिमानी न होगी, 
३3०02 नए विधान के अ्रन्तगंत प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त होने के समय झोटो- 
(भ्राथिक) निर्णय गड़बड़ हो जाएगा । 
के कप के ७-३८ की भ्राथिक मन्दी के परिणामस्वरूप सोने और व्यापारिक माल 
को जे भवनति से रुपये के विनिमय श्र्घ में हुई कमी ने अवमुल्यन आन्दोलन 
: जागृत करने के लिए समर्थन प्रदान किया । इण्डियन नेशनल कांग्रेस की कार्य- 
कि समिति ने रुपये के अनुपात को संशोधित कराने का काम अपने हाथ में ले 
गत सरकार परिनियत अनुपात में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध 
सिम घोषणा की कि रुपये का वर्तमान मुल्य बनाए रखना भारत के हित में 
५ । तथा इस काये के लिए रिज़र्व बैंक भ्रौर भारत सरकार के पास स्वरण 
हे स्टलिंग सम्पत्ति प्रचुर मात्रा में थी । फिर भी आन्दोलन जोर पकड़ता गया और 
कर रे ८ में भारतीय द्रव्यात्मक पद्धति का स्थायी आधार को 8 करने 
कक अनुपात के सम्पूर्ण प्रइत पर रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति 
प्रयत्त केन्द्रीय विधान सभा के कुछ गैर सरकारी सदस्यों द्वारा किया गया । 
रुपया, जो १६३८ में अधिमूल्यित समझा जाता था, मित्र राष्ट्रों द्वारा जमंनी 
कक ४ घोपणा करने के बाद अवमूल्यित समझा जाने लगा ।' 
हल सा अव्यात्मक कोष श्रोर रुपये का सम-सुल्य--३१ दिसम्बर, १६४५ 
बे हि हे  समभीतों पर हस्ताक्षर करके भारत सरकार ने ब्रेटन बुड्स समभौते 
या हा तथा अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और 
वेक की प्रारम्भिक सदस्यता के लाभ भारत के लिए प्राप्त करने का निर्ंय 


१. देखिए बा 
देखिए, एनुअल मार्केट व्यू (१६३४), पृष्ठ १८ और सेक्शन २८ भी देखिए ! 
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(३) वद्धपि ब्रिटेन और संबुबतराज्य की तुखना में भारत के ऊंचे मूल्य-सतर 
शये के प्रवमुल्यत की प्रावश्यकता का संकेस करते प्रतीत हो रहे थे, परस्तु इस बात 
की भी सम्भावना थी कि निकट भविष्य में मृत्य के दीनीं स्तर भारत में मूल्यों के 
पिगव और इंगलिस्तान (युवाइटेड क्रिगड़म) तथा संगुक्तस्य में मूल्यों की वृद्धि के 
अेस्वहप एक-दूसरे के ग्रत्यन्त निकटतर था जारेगे । & 
...र) अवूत्यन भारतीय मूल्यों के अत्यस्त छेच स्तर की और ऊँचा कर देगा 
गरौर अत्यधिक ऊँचे मूल्यों को कम करने के लिए श्रत्यविक समर्यन-प्राप्त घोर उत्पादन 
तथा स्वत्त्र गरायात की नीति में वाबक सिद्ध होगा । 

. अवमूल्यन से मशीनों ग्रादि के मृल्य में वृद्धि हो जाएगी । श्रौद्योगीकरण के 
लिए भारत विदेशों से इनका प्रायात करने के बारे में सोच रहा था। अ्रतएव इनका 
रवानूत्य बढ़कर अवमूल्यन औद्योगीकरर में भी बाबक सिद्ध होगा । 

(४) कोप की योजना के ब्रन्तर्गत भविष्य में यदि अनुपात में उचित परिवर्तन 
अस्त आवश्यक हो, तो यह सदैव सम्मव होगा । सदस्य देय स्वयं सम-मूल्य के १० 
प्रतिशत तक परिवर्तन कर सकता था और मौलिक अरसन्तुलन को ठीक करने के लिए 
और अधिक परिवतन बाद में कोप की श्राज्ञा से किया जा सकता था । न्‍ 
१8. रुपये का भ्रवपूल्यन (सितम्बर १६४६)--१६ सितम्बर, १६४६ को क्विदिश 
परकार ने पौंड स्टिंग के झ्रवमूल्यन की घोषणा की | पौंड-डालर विनिमय की सर- 
गरी दर १ पींड--४०३ ढालर थी । नया अनुवात १ पौण्ड-- २०० डालर विश्चित 
क्रिया गया। भारतीय झपये ने इसका श्रनुसरण किया । परिणामतः रुपया १ शि० 


* (० के वरावर रहा, परन्तु डालर में ३०२२५ अमरीकी सेण्ट के स्थान पर बहु २१ 
पैष्ट के वरावर ही रह गया ।' हे 
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ट्रेजरी बिल और स्टलिंग की पर्याप्त खरीद के फलस्वरूप हुआ । अ्रतः कोई आश्चर्य 
नहीं कि इस बीच रुपया-स्टलिंग विनिमय बहुत स्थिर रहा । 
२६. रुपये के सिक्के फो प्रचलन से वापस लेना और एक रुपय्रे के नोट का 
भचलन--यद्यपि, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारतीय करेच्सी पद्धति ने युद्ध की 
कठिनाइयों का सामता भली प्रकार किया और सामान्यतः कागजी करेस्सी में विश्वास 
पत्ता रहा, परन्तु यूरोप में युद्ध-स्थिति खराब हो जाने से १९४० की मई-जून में 
प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। रुपये के सिक्‍के में नोटों का भुगतान करने के लिए 
रिज़वे बैंक से माँग की गई । बैंकों से निकाला जाने वाला रुपया, जो पहले श्रौसतन 
एक करोड़ रुपया प्रति सप्ताह निकाला जाता था, अकस्मात ४-५ करोड़ रु० प्रति 
सप्ताह हो गया। युद्ध होने के वाद रिज़व॑ बैंक ने ४३ करोड़ से अधिक रुपये के 
सिक्कों की पूति की, जितका आसंचयन कर लिया गया जो निर्गमम विभाग (इब्यू- 
डिपार्टमेण्ट) में रुपये के सिक्के के भण्डार की कमी से भी स्पष्ट है। युद्ध के आरम्भ 
में निर्मम विभाग में ७५०४७ करोड़ रुपये के सिक्के थे श्रौर ५ जुलाई, १६४० को 
केवल ३२ करोड़ रुपये के सिक्के थे। इन परिस्थितियों में सरकार ने रुपये की 
स्वेतन्त्र वापसी की प्रारम्भिक चीति में परिवर्तत करने का निश्चय किया। यद्यपि 
भारत सरकार का रजत-भण्डार पर्याप्त था, तथापि भारत की टकसालों में उस दर 
पर रुपया बनाना अ्रसम्भव मालूम पड़ता था, जिस दर पर रुपया जनता द्वारा 
आ्रासंचित किया जा रहा था | इसलिए २५ जून, १६४० को भारत सरकार ने व्यक्ति- 
गत्त अथवा व्यापारिक झ्रावश्यकता से अधिक रुपये के सिचके की प्राप्ति के लिए दण्ड 
की व्यवस्था करने वाली एक अधिसूचना प्रकाशित की । कुछ समय तक रुपये के सिक्कों 
को नोटों से अधिक मूल्य पर माँगा गया और रुपये के सिक्कों तथा छोटे-छोठे सिक्कों 
(रेज़गारी) का भ्रभाव हो गया । इन कठिनाइयों को शीघ्रता से हल किया गया श्रौर 
रिजंव बैंक ने छोटे सिक्कों के विस्तृत प्रचलत तथा रुपये की उचित माँग को पूरा करने 
के लिए प्रवन्च किया । 
३०, चाँदी के सिक्कों के रजत-तत्त्व में कमी--देश के रजत साबनों को सुरक्षित 
रखने का दूसरा उपाय कुछ सिक्‍कों के रजत-तंत्त्व की शुद्धता के स्तर को कम करना 
था । भ्रप्रैल, १६४० में केन्द्रीय विधानमण्डल ने सरकार को चवन्नी के ३३ रणत-तत्त्व 
को £ रजत-तत्त्व तक कम करने का अधिकार दिया । इसका उद्देश्य साधारण तौर 
पर धातुओं के सरकारी भण्डार को और अधिक सेवा योग्य बनाना है । इस उद्देश्य के 
लिए १६०६ के इण्डियन क्वॉयनेज एक्ट को सुधारने के लिए २६ जुलाई, १६४० को 
भारत सरकार द्वारा प्रकाशिंत एक गआ्रादेश्व के अन्तर्गत अठस्नी के रजत-सत्त्व में भी 
इसी प्रकार की कमी की गईं । रुपये के श्रासंचयन के वाद चवन्नी और अठन्नी की 
पढ़ती हुई माँग के फलस्वरूप यह्‌ कदम उठाया गया । २२ दिसम्बर, १६४० को रुपये 
में भी श्रावी चाँदी श्रौर मिलावट की व्यवस्था की गई । अप्रैल, १६४७ में इण्डियन 
केवॉयनेज एव्ट को सुधारने के लिए एक बिल पाप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप गिलट के 
रुपये ने चाँदी के रुपये का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार संथुक्त राज्य को 
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उत्रादत-क्षमता सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक थे, क्योंकि यूरोप से पूति वस्द 
हो जाने के कारण इस देश से आयात बढ़ रहे थे । जापान के युद्ध में उतर गाने के 
याद जहाजराती की स्थिति और भी खराब हो गई । अतएत्र अनुबा (लाइसेंस) देने में 
_अहाज़ों में स्थान की सुलभता पर अधिक महत्त्व दिया जाने लगा | १६४२-४३ में 
| श्रायात की अ्रदायगी से प्राप्त डालरों में काफ़ी कमी हुई । यह कमी प्रधानतः मशीन 
'श्ौर स्टील आदि के भ्रायात के कारण हुई, जिसके लिए पहले बहुत श्रधिक मात्रा में 
डाबर की आवश्यकता होती थी तथा जो उधार-पट्टे के अन्तर्गत थे । इस प्रकार के 
_भाल का भ्रायात् करने वाले भारत सरकार को रुपये में ही भुगतान कर देते थे और 
विदेशी विनिमय का कोई लेन-देन नहीं होता था। १६४४-४४ में तत्कालीन विनि- 
मेय-नियन्त्रण पद्धति में कोई परिवर्तत नहीं हुआ । स्टलिग क्षेत्र के बाहर वाली 
करेन्सियों की विक्री पर प्रतिबत्ध लगा रहा और इन देशों को तियति की भाज्ञा इस 
शर्ते पर दी जाती थी क्षि प्राप्त राशि विदेशी विनिमय के अ्धिक्षत व्यापारियों के 
हाथ वेची जाए। इस प्रकार देश के विदेशी विनिमय के साधनों की पूर्ण सुरक्षा 
और उनका उपयोग किया गया । यद्यपि पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुमा, तथापि 
विदेशी विनिमय की माँग के लिए अपनाई गई नीति में परिव्तत क्रिया गया श्रोर देश 
कै लिए महत्त्वपूरां समझे जाने वाले कामों के लिए विदेशी विनिमय को उदारता- 
पूर्वक सुलभ किया जाने लगा । 
._- आयात की घनीभृत माँग को पुरा करने और मुद्रास्फीति को समाप्त करने के 
साधन के रूप में १३४४-४६ में भारत सरकार ने श्रायात अनुज्ना पद्धति (इम्पोर्ट 
लाइसेन्स सिस्टम) के भ्र्तगंत, उपभोग की वस्तुम्नों का श्रायात का कोटा काफ़ी बढ़ा 
दिया । इससे विशेषकर संयुक्तराज्य के साथ भारत के (अ्रस्तर्राष्ट्रीय व्यापार के) लेन- 
' देन के सत्तुलन की. अ्रनुक्ूलता में तेज़ी से कपी श्रा गई । 4 
.._ १६४५ में युद्ध के समाप्त होने पर विनिमय-नियन्त्रण-नीति में कोई परिवर्तंत 
' नहीं हुआ । जहाज़रानी की दक्शा में सुबार होने के कारण वितिमय-विचारों से अप्न- 
भावित स्टिंग क्षेत्र के देशों के श्रायात पर लगे प्रतिवन्‍्ध ढीले कर दिये गए, परच्तु 
संयुक्तराज्य के डालर के व्यय के सम्बन्ध में कोर मितव्ययता चलती रही । 
३२. स्वर्ण के आ्रायात-निर्यात पर प्रतिब्ध--ब्लिटिशि भारत के अन्दर सोने के 
स्थानास्तरण पर कोई प्रतिवन्ध नहीं था, परल्तु स्वर्ण का आयात-निर्यात्‌ रिज़र्व बैंक 
हारा दो गई अनुज्ञा के आधार पर ही हो सकता था । साधारणतया आयात के लिए 
अनुज दे दी जाती थी, परस्तु निर्यात की अनुज्ञा तभी मिलती थी जबकि सोना बंक 
आरॉफ़ इंगलैण्ड को भेजा जाता हो। श्मरीका भेजने के लिए अनुज्ञा उस समय दी 
जाती थी जब प्राप्त डालर बैंक प्रॉफ़ इंगलैंड की ओर से फ़ैडरल रिज़व वैंके को बेच 
दि्यि जाएँ । | 
यद्यपि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया के निर्मम विभाग (इड्यू डिपार्मेंढ) में 
स्टलिय प्रेतिभृतियां १ सितम्बर, १६३६ को ५६:५० करोड़ रुपया थीं और १ धितम्बर, - 
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पोस्ट-वार डालर फण्ड नाम का एक और कोप था जिसमें १९४४ के लिए 
संचय ने २०० लाख डालर दिया। १६४३-४४ में साम्राज्य डालर संचय के प्रति 
पर्याप्त अंशदान देने और संयुक्त राज्य को पारस्परिक सहायता देने की हमारी इच्छा 
के कारण राजाधिराज सरकार ने जापान के साथ युद्ध समाप्त होने पर संयुक्त राज्य 
में पूंजी व्यय के लिए २०० लाख डालर का एक पृथक्‌ कोप भारत को विया। इन 
उद्देश्यों के सारे व्यय को इसी कोप में पूरा किया जाता था श्रौर इसके समाप्त होने 
तक इस प्रकार के व्ययों के लिए संचय से डालर नहीं लिये जा सकते थे | यह २०० 
लाख डालर हमारे १६४४ के व्यापारिक खाते का प्रतिशत श्रंंश था तथा राजाधिराज 
सरकार इस वात पर राज़ी हो गई कि १६४५ में हमारी अजित आय १६४४ के 
बराबर होने पर वह इस कोप में हमें अधिक-से-अधिक २०० लाख डालर १६४५ के 
वर्ष के लिए भी देगी। १६४५ के लिए राजाधिराज सरकार ने २०० लाख डालर 
देने की सूचना दी । 
सरकार की आयात-नियन्त्रण नीति की आलोचना दो बातों पर आधारित 
थी--(१) आयात अनुज्ञा प्रदान करने वाला शासन-यन्त्र शिथिल और अ्रकुशल था । 
(२) विनिमय-नियन्त्रण की-सख्ती के कारण आयातकर्ताओं के लिए मशीन और श्रन्य 
वस्तुएँ स्टलिग क्षेत्र के बाहर से मँगाना बहुत कठिन हो गया । युद्ध की समाप्ति के 
कारण परिवर्तित परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत सरकार ने इस झ्राशा के साथ 
आयात-नियन्त्रण के शासन में परिवर्तत किया कि आयात के लिए श्रनुज्ञा प्राप्त करने 
की विधि संक्षिप्त और सरल हो जाए। उन्होंने नियन्त्रित वस्तुओं की सूची से यथा- 
सम्भव वस्तुओं को हटाने और उन्हें स्टलिग क्षेत्र के लिए शअनुज्ञायुक्त (ओपन जनरल 
लाइसेन्स) करने की नीति अ्पनाई । कुछ अन्य वस्तुएं पूरांतया अनुज्ञायुक्त सूची 
(यूनिवर्सल प्रोपन जनरल लाइसेन्स) के अन्तगंत रखी गईं, जिसका श्रर्थ यह था कि 
वस्तुओ्रों का आयात स्वतन्त्रतापुर्वक स्टलिग क्षेत्र के अन्दर या बाहर कहीं से भी किया 
जा सकता था। > ः 
स्‍्टलिग क्षेत्रों में तुलनात्मक वस्तुग्नों के गुर, मूल्य और उन्हें प्राप्त करने 
की ग्रवधि को ध्यान में रखते हुए अलम्यता को निश्चित किया जाता था ॥ अलम्यता 
सिद्ध करमे का भार ग्रायातकर्तात्रों से हटाकर सरकार को दे दिया गया, ताकि सरकार 
अपनी जाँचों से सन्तुष्ट हो सके कि वाहर से आयात की जाने वाली वस्तुएं स्टलिंग 
क्षेत्र के श्रन्दर सुलभ थीं श्रथवा नहीं । एक दूसरा परिवततेन करेन्सियों को प्राप्त करने 
की कठिनाई के अनुसार उनको क्रमवद्ध करना तथा उन्हें प्राप्त करने की सरलता 
के अनुसार आयातों के लिए अनिवार्यता और अ्लम्यता की कसौटियों को ह्ासमान 
कठोरता के साथ अपनाना था । 
जुलाई १६४७ से स्टलिग क्षेत्र के देशों को भी सम्मिलित करने की दृष्टि से 
विनिमय-नियल्त्रर का क्षेत्र वढ़ा दिया गया । भौगोलिक निकटता तथा व्यापार के 
अनौपचारिक रूप के कारण अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए यह नियन्त्रण 
फरवरी, १६५१ से लागू हुप्रा । ह 
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भारतीय अ्धिकोषण का इतिहास 


१, देशी भ्रेधिकोष---भारतीय अ्रधिकोप प्रणाली इतनी ही पुरानी है जितनी कि यहाँ 
का व्यापार | सम्भवतः भारतवर्ष में संसार के अन्य देशों से भी पहले तथा उनसे भी 
अधिक, अ्धिकोप प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ । चाणवय के अर्थशास्त्र (३०० ई० पु०) 
में ऐसे व्यापारी महाजनों के शक्तिशाली संघों का वर्णन है जो रुपया जमा लेते, उधार 
देते तथा अनेक ऐसे कार्यों का सम्पादन करते थे, जो आधुनिक अधिकोप करते हैं । 

भारतवर्ष पर मुसलमानों के झ्राक्रमण के साथ॑ ही यहाँ उथल-पुथल तथा 
अ्र-रक्षा काल का प्रारम्भ होता है, जो भ्रधिकोप व्यवस्था के लिए अ्रति हानिकारंक 
है । श्रपते संचित घन को किसी को सौंपना खतरे से खाली न था, श्रतः इसे ग्रेब 
छिपाकर संचित किया जाने लगा। तो भी व्यक्तिगत साहुकार समृद्धिशाली होते ही 
गंए। साधारणतया वे व्यापार तथा महाजनी दोनों कार्य साथ-साथ ही करते थे । 
वे राज्य को के देते थे तथा अनेक प्रभावशाली महाजन परिवारों का सम्बन्ध 
किसी-न-किसी देशी राजदरवार से होता था | “विना दरवारी महाजन के शांही 
दरबार श्रंपूर्ण समझा जाता था । ऐसे महाजन को प्रायः एक मल्त्री की शक्ति प्रदान 
की जाती थी । बंगाल के नवाबों के खानदानी महाजन जगतसेठ परिवार का इतिहास 
इस तथ्य का साक्षी है कि इन महाजनों का देश की राजनीति में कितना हाथ था !' 

आ्रव भी देशी अधिकोप प्रणाली इस देश की द्वंग्य व्यवस्था का प्रधान अंग है । 
प्रत्येक गाँव, कस्वे तथा नगर में देशी महाजन मौजूद हैं। एक ओर गाँव में ये छोटे 





१. भारतीय अधिकोष तथा साख विषयक ग्रामाणिक सूचना १६२६-३१ में नियुक्त विभिन्‍न प्रांतीय 

अधिकोष खोज-सर्मितियों तथा. केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति के साध्ष्य के विवरण तथा “पुस्तकों में 

विस्तारपूर्वक दी गई दै । अपनी रिपोर्ट पेश करने के पूर्व केन्द्रीय अधिकीष खोज समिति की आंतीरय॑ 

समितियों की रिपोर्ट तथा ६ विदेशी विशेषज्ञों के रप्टिकोण से भी विचार करना था । विदेशी विशेषज्ञों 

मे अलग से अपनी एक रिपो८ तैयार की थी, जिसे केन्द्रीय समिति ने अपनी रिपो ६ में ही शामिल कर 
* लिया। इस परिच्छेद में केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति तथा उसके श्रजुच्छेदों का मिदेश क्रमशः 

“क्े० अ० रि०? तथा अंकों द्वारा किया गया है | 

२. देखिए, एच० सिन्द्रा द्वारा लिखित “शर्ली यूरोपियन वेंकिंग इन इस्डिया?, एष्ठ १-०३ | 

2. केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति ने निम्नलिखित परिभाषा दी दै--“दिशी महाजनों से हमारा अभि- 

प्राय इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इण्डिया, विनिमय वेंक, मिश्रित पूंजी के बंक तथा सहकारी समितियों को 
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स्थापित कर उन्हें सुविधा प्रदान नहीं कर सकते | इस स्थिति में भारतीय साहुकार 
अनिवार्य मध्यस्थ है। वैविंगटन स्मिथ समिति के निम्नलिखित शब्दों से यह स्पष्ट 
है कि देशी महाजनों तथा श्राधुनिक द्रव्य-व्यवस्था के बीच किस प्रकार का सम्बन्ध 
है--जिन लोगों का बैंकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है वे प्रायः प्रसिद्ध शहरों के अ्रच्छी 
स्थिति वाले सर्राफ ही होते हैं। वे अपनी निजी पूंजी से कारवार करते हैं और 
साधारणतया छोटे-छोटे सर्राफों तथा दूसरे लोगों की हुण्डियाँ' खरीद लेने के पश्चात्‌ ही 
वे बैंकों का आ्राश्॑य लेते हैं। जिन सर्राफों की हुण्डियाँ बड़े सर्राफ खरीदते हैं वे भ्रपमे 
से भी छोटे सर्राफों को रुपया देते हैं । इस प्रकार यह क्रम गाँव के बनियों, भ्रनाज 
बेचने वालों तथा सुनारों तक चलता है । 

३. पुरानी तथा नई श्रधिकीष प्रणाली के एकीकरण की शभ्रावश्यकता--साधारणतया 
यह अनुभव किया जा रहा है कि देश के पूँजी के साधनों का उपयोग करने तथा इसके 
साख के संगठन के नियन्त्रण में एकता स्थापित करने के लिए यह श्रावदयक है कि 
देशी अधिकोप-पद्धति श्रौर आधुनिक मिश्रित-पूंजी-प्रणाली के बीच निकटतम घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित किया जाए । १६३३ में सर जॉर्ज शुब्टर ने असेम्बली में रिजर्व बैंक 

विधेषक पर बोलते हुए कहा था कि “भारत के सम्पूर्ण बैंकिंग तथा साख के सम्बन्ध 

में देशी महाजनों द्वारा किये गए कार्यों को वढ़ा-चढ़ाकर वर्सत करना श्रति दुष्कर है । 

यह कथन शअत्युक्ति नहीं कि इनका संगठन सम्पूर्णा साख-संगठन के €० प्रतिशत से भी 

प्रंधिक है । दुभाग्यवश यह भी सत्य है कि सहकारी समितियों के विकसित होने तथा 

इम्पीरियल बैंक की सौ नई शाखाओं के खुल जाने के वावजूद भी देशी भ्रधिकोष तथा 

आधुनिक अधिकोष-प्रशाली का सम्बन्ध श्रभी भी मामूली और अपरिपक्व दक्षा में, ही 

है । देशी महाजनों के रूप में प्रकट (रिप्रेजेंटिड) भारत के इस बृहत्‌ अधिकोप तथा 

साख-संगठन का सहयोग जब तक आधुनिक द्रव्य बाज़ार के साथ, जिसका नियन्त्रण 

रिज़व बैंक करता है, नहीं होता, तव तक रिजवं बैंक के लिए साख तथा सिक्‍के पर 

पूर्ण नियन्त्रण करना असम्भव है, यद्यपि पाइ्चात्य देशों के केन्द्रीय बैंकों का यह 

कतंव्य समझा जाता है। भारत के गाँवों में निवास करने वाली जनता के लिए भी 

यह सम्भव नहीं होगा कि वह उचित शर्तं पर साख तथा अधिकोष-सम्बन्धी वह लाभ 

प्राप्त कर सके, जिसे प्रदान करना एक सुसंगठित भ्रधिकोप-प्र णाली का कतेब्य है ।” 

४, देशी साहुकारों से सम्बन्ध स्थापित करने की रिज़वे बेंक की योजना--रिज़वे बैंक 

आझ्रॉफ इण्डिया एक्ट १६९३४ की घारा ५५ (१) (श्र) के अनुसार रिज़र्व बैक को तीन 

बर्ष के अ्रन्तगंत ही शीघ्रातिशीघ्र गवनंर जनरल की परिपद (गवर्नर जनरल इन 


१. हुडियाँ तीन उद्दे श्यों से लिखी जाती हैं--(क) कर्ज आप्त करने के लिए (इस हालत में हु'डी व्याव- 
सायिक हु'डी तथा दस्तपथक (हेंड विल) के समान होती है |) (ख) व्यापार को देत्तिक योग देने के 
लिए जवकि यह विनिमय-पत्र के समान होती है, परन्तु विनिमय-पत्न की भाँति हुडियों के साथ विक्री 
के सौदे, वीजक, गोदाम की रसीद आदि स्वत्व-अधिकार-पत्र सदेव नत्थी नहीं किये जाते | साथारण- 
तेया केवल हुडी ही दी जाती दे ! (ग) रुपये को व्यापार या किसी अन्य अमिग्राय से पक स्थान से 
दूसरे स्थान पर मेजने के लिए | 
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स्वीकृति से अपना अखिल भारतीय संगठन बना लें। 

(ग) सर्राफ उद्योग तथा व्यापार को वित्तीय योग देते हैं। भ्रतः उन पर 
ऋणा-सम्बन्धी अधिनियम न लागू हों । 

(घ) सर्राफ दर्शनी हुण्डियों के स्थान पर ६० दिन की हुण्डियों का प्रयोग 
करें और प्रोत्साहनस्वरूप उनकी ऐसी हुण्डियों की आधी स्टाम्प ड्यूटी सरकार कम 
कर दे | 

(च) रिज़ब बेंक, आवश्यकता हो तो, रिज़वे बेंक अधिनियम में संशोधन 
कराके, अनुसूचित बैंकों के माध्यम से सर्राफों, विशेषतः शिकारपुरी सर्राफों की मुद्ती 
हुण्डियों का पुनर्बद्वा करे, जब तक सर्राफों का रिज़र्व बैंक से सीधा सम्बन्ध नहीं 
स्थापित हो जाता । 

(छ) व्यापारिक बैंकों को चाहिए कि छोटे व्यापारियों तथा उद्योग-घन्धियों 
द्वारा लिखी तथा सर्राफों द्वारा पृष्ठांकित हुण्डियों का बट्टा करे, बरतें हुण्डी-सम्बन्धी 
पक्षों का वैंक को विश्वास हो ! 

५. आधुनिक अधिकोष का उदय--कलककत्ता के एजेन्सी हाउसों ने सवंप्रथम इस देश 
में यूरोपीय अ्रधिकोष प्रणाली का आरम्भ किया । उन लोगों के कारोबार के सहायक 
अंग के रूप में ही इसका उदय हुआ । साहुकारों की हैसियत से ये एजेन्सी हाउस यहाँ 
के घनी सौदागरों तथा उद्योगपतियों के साथ कारोबार करते थे तथा उनके जहाज़ों 
तथा नील की फंक्ट्रियों को बंचक रखकर उन्हें कर्ज़ देते थे । भारत में निवास करने 
वाली यूरोपीय जाति तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारीगरा अपनी बचत सर- 
कारी सिक्‍यूरिटी की अपेक्षा व्याज की ऊँची दर के लोभवश एजेन्सी हाउसों के हवाले 
करते थे । सट्ठ वाजी के कारण एजेन्सी हाउसों को मुसीवत का सामना करना पड़ा 
और १८२९-३२ के व्यादसायिक संकट ने तो उनका गला ही घोंट दिया । अस्तु 
यूरोपीय प्रणाली के श्राधार पर संगठित बैंक न तो उस समय ही मिश्रित पूंजी वाले 
थे, न श्राज ही वे पूर्णतया वसे हैं। भ्रिडलेज़-जेसी यूरोपीय फ़र्मो में निजी श्रधिकोप 
विभाग होता है । सर्वप्रथम अलेग्जेंडर एण्ड कम्पनी ने कलकत्ता में बैंक श्रॉफ़ हिन्दुस्तान 
की स्थापना की, जो पूर्णातया यूरोपीय प्रणाली पर आधारित प्रथम अधिकोप था । 
१८२९-३२ के व्यावसायिक संकट के समय अलेग्जेंडर कम्पनी और साथ में उस बैंक 
का भी दिवाला निकल गया । उसी ध्वंसावशेप प्र तत्पश्चात्‌ कलकत्ता के प्राय 
सभी प्रमुख एजेन्सी हाउसों के सहयोग से बूनियन बैंक नामक मिश्रित पूंजी वाले 
वैंक की स्थापना की गई, पर १८४८ में वह भी बन्द हो गया । 

६, प्रेसीढेन्सो बेंक--प्रेसीडेन्सी वेकों में सबसे पुराने तथा शक्तिशाली बैंक श्रॉफ़ 
बंगाल की कलकत्ता में १८०६ में ५० लाख की पूंजी के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
की एक सनद द्वारा स्थापना हुई । इस पूंजी में १० लाख रुपया ईस्ट इण्डिया कम्पनी 


१, इसके वाद भारत में मिश्रित पूँजी वाले बैंकों की उन्नति का विवरण आये पैरा १३ व १७ में 
दिया दे ह 
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तो यह थी कि बैंकों में निम्ततम से भी अधिक रकम रहती थी, लेकिन वे तो इतने 
से ही सन्तुष्ट नहीं थे । राजस्व का एक बड़ा भाग सरकारी खाते में ऐसे समय में 
पड़ा रहता था, जवकि द्रव्य-वाजार में उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी । हमारे देश में 
साधारणतया नवम्बर से जून तक कारोबार का मौसम तथा जुलाई से अक्तूबर तक 
शिथिल मौसम होता है। केवल कलकत्ता में कारोबार का मौसम जुलाई से श्रक्तृबर 
तक का होता है। जनवरी से अप्रैल तक के ही चार महीनों में लगान की वसूली 
होने के कारण लगान का मौसम तथा व्यस्त कारोवारी मौसम एक ही साथ पढ़ते 
हैं। सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में कायंशील रकम रखनी होती थी, क्योंकि 
मालमुज़ारी की प्राप्ति बारहों मास तो एक समान होती नहीं, पर उसे लगान वसूल 
करने का व्यय तो सालभर समान रूप से करना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों 
से इस बात की सम्भावना समभी गई कि कारोब्रार के मौसम में सरकार अपनी 
वैत्तिक स्थिति को क्षति पहुँचाए बिना ही द्र॒व्य-वाज़ार की अधिकाधिक सहायता 
कर सकती है । 
८. प्रेम्िडेन्सी बेंक के कारोबार तथा विकास--प्रेसिडेन्सी बैंकों को (१) विदेशी विनि- 
मय-सम्वन्धी कार्य करने और (२) दूसरे पेशों से द्रव्य उधार लेने से मना कर दिया 
गया तथा (३) ऋण देने के लिए ऋण की मात्रा, ऋण-काल, ऋर के वन्धक-पत्रों 
सम्बन्धी कुछ प्रतिवन्‍्ध लगा दिए गए । 

इन सब प्रतिबन्धों तथा विध्नों के होते हुए भी प्रेसिडेन्सी बैंकों की श्रनवरत 
समृद्धि रुकी नहीं । जिस तेज़ी के साथ उनका विकास हो रहा था उसमें इन प्रति- 
बन्धों ने प्रभाव तो ग्रवश्य ही डाला, पर दूसरी ओर इन्हीं सबके कारण उन बैंकों की 
स्थिरता तथा शक्ति में वृद्धि भी हुई--विशेषतः १६१४-१८ के युद्ध के पूर्वकाल में इन 
बैंकों में निजी निश्षेपों की मात्रा में सतत वृद्धि हुई । भारतवर्ष के मिश्चित-पूँजी वाले 
बैंकों से भिन्‍न प्रेसीडेन्सी वैंक अपने उत्तरदायित्व के ३० प्रतिशत से' भी श्रधिक रक्षित 
नकद रखकर अपनी स्थिति सुहढ़ बनाये हुए थे। इन वेकों में सरकार हर समय 
कुछ-न-कुछ रकम रखती थी, जो प्रायः निश्चित निम्ततम सीमा से भ्रधिक ही हुश्रा 
करती थी तथा जहाँ-जहाँ भी इन बैंकों की शाखाएँ होतीं वहाँ वे कुछ सामान्य 
सरकारी कारोबार कर दिया करते थे, जिसके वदले उन्हें निश्चित पारिश्रमिक 
की प्राप्ति हो जाती थी। इसके श्रतिरिक्त करेन्सी नोटों को प्रचलित करने के 
उद्देश्य से ये बैंक श्रपनी, शाखाओं में नोटों को भुनाने में भुगतान का सुभीता भी 
प्रदान करते थे । सरकारी सहयोग-प्राप्त बैंकों के असोतियेशन ने लाभदायक शर्तों 
पर निजी निक्षेप तथा बैंकिंग कारवार को आकपित कर बैंकों की प्रतिष्ठा में 
चार चाँद लगा दिए और देश की अधिकोप-पद्धति में इन बैंकों को महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रदान किया । - 
६. विभिमय बेक (विदेशी बेंक)--ऊपर हम उल्लेख कर ही चुके हैं कि प्रेसिडेन्सी बैंकों 
को विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कार्य करने तथा विदेश में पूंजी इकट्ठा करने की 
मनाही थी, लेकिन इस देश के विदेशी व्यापार की वृद्धि के साथ इन दोनों कार्यो का 
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बैंकों का कार्य केवल देश के बाह्य व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने तक ही सीमित 
7, पर इधर हाल में उनमें से श्रधिकांश ने देश में, जहाँ-जहाँ इनकी शाखाएं हैं, वहाँ 
के आन्तरिक व्यापार का वित्तीय योग देना काफ़ी प्रारम्भ कर दिया है । विनिमय- 
'बंकों की श्रधिकांश हुण्डियाँ भारतीय निर्यातकों की निर्यात-हुण्डियाँ हैं, जो लन्‍्दन के उन 
बैंकों या साख-गहों के नाम होती हैं जिनसे निर्यात को साख-सुविधा प्राप्त होती है । ये 
नियति-हुण्डियाँ श्रथिकतर त्रैमासिक तथा स्वीकार करने पर दी जाने वाली डी० ए० 
होती हैं, यद्यपि कुछ मूल्य-प्राप्ति पर दी जाने वाली (डी० पी०) भी होती हैं। लंदन 
में विनिमय बैंक डी० पी० हुण्डियों को अपने पास तव तक रखते हैं जब तक ये लौटा 
नहीं ली जातीं या इनकी भ्रवधि पूरी होने पर थे चुकता नहीं हो जातीं | डी० ए० 
बिल का वट्टा (या पुनर्वट्वा) प्राय: स्वीकृति के तुरन्त ही बाद में हो जाता है । इंगलैप्ड 
मे इनका पुनर्वट्ठा इंगलेण्ड तथा स्कराटलैण्ड की मिश्रित पूंजी वाले बैंकों या बैंक प्रॉफ़ 
इंगलैण्ड द्वारा होता है। इस प्रकार विनिमय वैंक्ों द्वारा भारतवर्ष में दिये रुपये के 
वराबर इंगलैण्ड में पॉंड मिल जाते हैं । व्यापार मन्दा होने या भारतवर्प में कोप की 
तात्कालिक माँग न होने की हालत में कभी-कभी वे हुण्डी को अवधि पूरी होने तक 
रोक भी लेते हैं।' इस प्रकार भारतवर्ष के निर्यात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था मुख्यत: 
ब्रिटिश बैंकों की पूंजी से ही होती है | लन्दन के द्रव्य बाज़ार में हुण्डियों का पुनवंद्रा 
कराने की सुविधा--भारत की अपेक्षा वहाँ वट्टा दर भी कम होती है--विशेष लाभ- 
दायक है, क्योंकि विनिमय बैंक जितनी निधि की हुण्डियों को श्रवधि पूरी होने तक 
अपने पास रख सकते हैं उससे अधिक निधि की हुण्डियाँ खरीद लेते हैं। 

' विनिमय बैंकों द्वारा भारत की निर्यात-हुण्डी खरीदने का श्रर्थ है ग्रपने कोप 
को लन्दन भेजना । जब तक॑ कौंसिल बिल तथा टेलीग्राफिक ट्रान्सफ़र खरीदने की 
पद्धति थी, तब तक विनिमय बैंक अयने कोपों की भारत वापसी के लिए खुलकर इन 
दोनों का क्रय लच्दन में करते रहे । अब वे अपनी निधि को लन्दन भेजने के लिए 
अपनी स्टिंग की विक्को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया के हाथ करते हैं । भारत में भ्रपने 
कोप की वृद्धि करने के उनके कुछ प्रन्य तरीके भी हैं, जैसे श्रायात की हुण्डी के पक 
जाने पर उसे भुना लेना; विदेश-स्थित भारतीय छात्रों, मुसाफिरों तथा श्रन्य भारत 
से रंकम भेजने वाले व्यक्तियों को. ड्राफ्ट बेचकर तथा टेलीग्राफिक्र ट्रान्सफर करके 
तथा लन्दन में खरीदे गए भारतीय ऋरपत्रों को भारत में वेचकर, इत्यादि । अ्रप्रैल, 
१६३५ में रिज्वं बैंक प्रॉफ़ इण्डिया की स्थापना के पश्चात्‌ इस बैंक से वे लन्दन में 
अगतान के लिए स्टलिंग ड्राफ्ट खरीद संकते हैं ।* ; 

ह भारतीय ग्रायात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था या तो भारतीय आयातकों 
पर किये गए साठ दिलों की दर्शनी हुण्डी द्वारा या लन्दन बैंक की स्वीकृत हाउस 


जाय -एत-++- हु हं निवेशों लिंग ब् 
+ भारतवर्ष तथा यूरोप, संयुक्तराज्य अमरीका तथा उपनिवेशों के वीच स्ट्लिंग में ही हुस्डियों की जाती 
है। भारत और जापान'के बीच येन में तथा भारत और चीन के वीच हुरिडियाँ रुपये में की जाती हैं | 
मे 5- 5 वर 5 5 ३ च ्ड 
९. होल सें की गईं विनिमय नियन्नण की युक्तियाँ, ९४वें परिच्छेद के २४वें पैरा में देखिए | 
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करने का एकाधिकार है श्रीर यह कहा जाता है कि भारतीय व्यापारियों की हानि 
करने के लिए वे इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं । 

केन्द्रीय अ्रधिकोप समित्ति से कुछ गवाहों ने विनिमय बैंकों के कार्यों के सम्बन्ध 
में कानून बनाने की प्रार्थना की, क्योंकि उन पर किसी प्रकार का भारतीय कानूनी 
प्रतिबन्ध नहीं था, यहाँ तक कि वे भारत में रजिस्टर्ड मिश्रित पूंजी वाले बैंकों 
पर लगाये गए अ्रत्पसंख्यक कानूनी प्रतिवन्धों से भी मुक्त थे । यह भी कहा गया है 
कि यद्यपि वे भारत में ही निक्षेप इकट्ठा करते हैं, फिर भी भारतीय निक्षेपकों को 
किसी प्रकार का संरक्षरा प्रदान नहीं किया गया है। अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय हृष्टिकोणों 
से भी जापान तथा श्रन्य देशों के ही समान विनिमय बैंकों की भारत-विरोधी 
नीति के शोधकस्वरूप तथा भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए भी उनके नियन्त्रण का समर्यन किया गया (के० श्र० रि०, ४७७) । 

भ्रगर कोई विदेशी बैंक भारत में महाजनी का कारोबार करना चाहता हो 
तो उसे लाइसेंस की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए-- 

(१) रिज़व॑ वैंक के आ्रादेशानुसार वे अपने भारतीय कारोवार-सम्बन्धी 
आदेय तथा दायित्व का वापिक विवरण रिज़वं बैंक को दें। 

(२) कम-से-कम कुछ वर्ष तक वे अपने भारतीय तथा ग्रभारतीय कारोबार 
का विवरण समय-समय पर रिज़वं बैंक को दें । 

(३) पारस्परिकता के श्राधार पर भ्रन्य शर्तें भी रवी जा सकती हैं। अनेक 
देशों ने भ्रपने यहाँ कार्यंशील अ्रन्य राष्ट्रीय बैंकों पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया 
है । भारत सरकार भी भारतवपं में अधिकार-पत्र-प्राप्त विदेशी बैंकों पर इन्हीं शर्तों 
को लगाने की अ्रपनी शक्ति का उपयोग करे । इस प्रकार भारत सरकार विदेशी 
बैंकों के साथ परस्परानुवर्ती व्यवहार कर सकती है (के० अ० रि०, ४५१) । 

१२९. भारतीय विनिमय बेंक का श्रीगणेश--विदेशी बैंकों पर लगाये गए इस तरह 
के प्रतिवन्‍्ध हमारी वर्तमान स्थिति में कितना ही सुधार ला दें, पर वे हमारी कम- 
जोरी के मल कारण को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि भारतवासी श्रायात और निर्यात 
व्यापार तथा ऐसे व्यापार की वैंक-सम्बन्धी सुविधा के निर्देश में बहुत ही कम हिस्सा 


१. केन्द्रीय श्रधिकोप खोज समिति के समक्ष अनेक व्यावसायिक संस्थाओं ने कहा था कि विनिमय 
वेंक विदेशी निर्यातकों को भारतीय व्यावसायिकों के बंकों के सम्बन्ध में असंतोषजनक संकेत देते-हैं3 
भारतीय भआयातकों को स्वीकृत छोने पर देय ड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त नहीं होती; स्वीकृत साख 
उल्लेख-पन्न की प्राप्ति के लिए भारत के आयातकर्ताओं को वस्तुओं की कीमत का १० से १५ अति- 
शत तक विदेशी बेंकों में जमा करना पड़ता है ' (जबकि विदेशी आयात पर यह शत लागू नहीं है); 
शआयात-हुण्डी स्टर्लिग मुद्रा में की जाती तथा इस पर ब्याज-दर उँची (६%) होती हैः भारत 
के जहाजों तथा वीमा कम्पनियों-के साथ विनिमय बकों का व्यवहार प्रतिकूल होता है, उनमें भारतीयों 
की नियुविति ज़िम्मेदार पद पर नहीं की जाती; इत्यादि । देखिए के० आ० रिं० ४३६४-४५ | रिपोट से 
भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया कि वह इन शिकायतों को दूर करने के लिए विनिमय बकों 
के साथ उपयुक्त परिपाटी का सृजन करे | ४ 
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(घ) प्रत्येक वर्ष विदेशी बैंक अपने भारतीय कारोबार का हानि-लाभ 
विवरण तथा स्थिति-विवरण तैयार करके प्रकाशित करेंगे । 
१३. मिश्रित पूँजी के बेंकों का इतिहास--भारतवर्ष के बढ़ते हुए व्यापार के कारण 
आधुनिक और सुव्यवस्थित श्रेणी के बैंकों की आवश्यकता थी। पर इस झ्रावश्यकत्ता की 
पूति न तो प्रेसीडेन्सी बैंक ही कर सकते थे जो अनेक प्रतिवन्धों से मुक्त श्रर्घ-सा्व- 
जनिक संस्था थे तथा कुछ ही बड़े शहरों में जिनकी शाखाएँ थीं और न विनिमय 
बैंक ही, जिन पर विदेशी व्यापार की पूँजी ने पहले से ही श्रपता अविकार जमा 
रखा था | व्यवस्थित बैंकिंग की प्रगति १८६० तक, जबकि इस देश में पहले-पहल 
सीमित दायित्व का सिद्धान्त ग्रपनाया गया, बहुत ही धीमी रही । इस यथेष्ट प्रगति 
के रुके रहने के कारण थे, रूई की तेज़ी द्वारा लाया हुआ १०६४५ का वित्तीय संकट 
तथा रुपये के विनिमय मूल्य का गिर जाता । इस श्रेणी का सर्वप्रथम बैंक था बैंक 
झ्रॉफ़ श्रपर इण्डिया (१८६३), जिसका अनुसरण इलाहाबाद बैंक (१८६५) तथा 
कुछ अन्य बैंकों ने भी किया, जिनमें एलाएंस बैंक श्रॉफ़ शिमला भी (१८७४), जिसका 
दिवाला १६२३ में निकल गया, एक था| १८७० में इस प्रकार के सात बैंक थे । 
१८६४ में यह संख्या १४ हो गई | उस समय उनमें से अधिकांश यूरोपीय प्रवन्ध में 
थे तथा अ्रव भी उनकी वही दशा है।-अवध कमशियल बैंक पहला बैंक था जिसकी: 
स्थापना १८८१ में केवल भारतीय साहसियों द्वारा की गई। १८६४ में. लाला 
हरकिशन लाल के प्रयत्नों से पंजाब नेशनल.बैंक की स्थापना हुई । १६०१ में पीपुल्स' 
बेंक की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को था । पीपुल्स बैंक की प्रगति बहुत ही अच्छी 
रही । १६१३ में इसका दिवाला तिकलने के समय इसके पास १०० शाखाएँ तथा १३ 
करोड़ रुपये से अधिक निक्षेप थे । 
१४, बैंकों का दिवाला--आरम्भ के कुछ दिनों तक तो इन बैंकों ने भ्रवश्य ही बड़ी 
प्रगति दिखाई, पर असल में वहुतों का कारोबार सट्टेबाज़ी से पूर्ण और अरक्षित 
था, तथा उनका नक़द रिज़र्व दायित्व की अपेक्षा इतना क्षीणा था कि केन्स-जैसे विद्वान 
के लिए उनके शीघ्र पतन की भविष्यवाणी करना कठिन वात नहीं थी। केन्स ने दुख 
के साथ अपनी इस भविष्यवाणी को सच होते भी देख लिया.। १६१३-१४ के बीच 
लगभग ५४५ बैंकों की प्रतिक्रिया हुई । १६१४-१८ के युद्ध के समय तथा बाद की 


१० देखिए बी० टी० ठाकुर द्वारा लिखित ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इण्डियन बेकिंग, ए० ३१-१२ | 

२. देखिए, भी एस० के० मुरन्भन द्वारा लिखित 'मॉडन बेकिंग इन इण्डिया? का ९वाँ परिच्छेंद, 
जिसमें कुछ वेंकों के विशेष उल्लेख के साथ भारतवर्ष के बँकों के दिवाले का अति पठनीय और रुपष्ट 
विश्लेषण दिया गया है | 

३. केन्स ने भारतीय बैंकों के दिवाला निकलने के पूर्व १६१३ में लिखा था कि “छोटे-छोटे वंकों का 
कारोबार ऐसे देश में है जहाँ अब भी संचय की ही अधानता दे तथा ऐसे लोगों के साथ है, जिनके 
लिए बैंकिंग एक नह चीज़ दे एवम्‌ इन बेंकों की नकद रकम भी अति अपयोप्त दिखाई पढ़ती 

अतः इसमें सन्देह करने की कोई भी गुंजाइश नहीं कि आगामी मन्दी के समय ये तहस-नहस हो 


जाएँगे ।?? 
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अनुसूचित बैंकों के पास पुनर्भुगतान योग्य पर्याप्त प्रादेय का न होना उन्हें पेशगी 
प्रदान करने की कठिनाइयों में से एक है । १९१३-१४ तथा वाद में होने वाले दिवालों 
ने भी अधिकोपंण सिद्धान्त तथा व्यवहार-सम्वन्बी उचित शिक्षण की व्यवस्था की 
आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया | विस्तीर्ण प्रचार का महत्त्व भी सुशिक्षित बैंक कर्म- 
चारियों तथा बैंक-सम्वन्धी कानूनों से कम नहीं है। जनता इसके सहारे किसी भी 
समय बैंकों की स्थिति का अनुमान आसानी से लगा लेती है। इसके अलावा यह भी 
आवश्यक है कि बैंक श्रपनी गौरवशाली परम्परा त्था जनता के प्रति अपनी ज़िम्मे- 
वारी को बनाए रखें । 
१६. पर्याप्त नकद कोष का सहत््व--बैंकों के पाप्त पर्याप्त नकद का रहना स्वस्थ 
महाजनी की प्रारम्भिक आवश्यकता है, पर अनेक देश्षों में प्राय: देखा गया है कि 
इसके प्रति असावधानी के कारण काफ़ी वरवादी उठाने के बाद ही वे इस कल्याण- 
कारी सबक को सीखते हैं । ऐसा लगता है कि भारत के मिश्चित पूँजी वाले बैंकों ने 
दिवाले के रूप में काफ़ी शुल्क चुकाकर कम-से-कम इस सबक को सीख ही लिया 
है। इसका प्रमाण है हाल में उनके द्वारा की गई काफ़ी सुरक्षित घन रखने की स्तुत्य 
ग्राकांक्षा । इस विपय की महत्ता वम्बई अधिकोप खोज समिति के उस सुभाव से 
स्पष्ट हो जाती है जिसमें इसने कहा था कि संयुकतराज्य अमरीका के समान हमारे 
देश के बैंक की एजेन्सियाँ पर्याप्त नकद कोप रखने के लिए कानून द्वारा वाध्य की. 
जानी चाहिएँ। पर केन्द्रीय अ्रधिकोप खोज समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं 
किया । उन्हें इस बात का भय था कि कानून द्वारा निश्चित की गई मनिम्नतम सीगा 
को बैंक के प्रवन्चकर्तता अधिकतम सीमा मानने लगेंगे तथा कानूनी पावन्दी से बचने के 
लिए श्रन्य उपायों का भी सहारा लिया जाएगा। समित्ति ने यह विपय बैंकों की ही 
सद्धुद्धि तथा विवेक पर छोड़ देना श्रच्छा समझा (के० झ० रि०, ७०६) । लेकिन 
१६३६ में संशोधित कम्पनी एक्ट द्वारा निम्ततम नकद रखने का विधान कर दिया 
गया है (आगे देखिए, पैरा १६) तथा १६३६ में रिज़व॑ बैंक ने एक बैंक एक्ट के लिए 
जो प्रस्ताव रखा उसका प्रयोजन बैंकों के साधनों की पर्याप्त तरलता की प्राप्ति करना 
ही है (आगे देखिए, पैरा २०) । 
१७, वेक-सम्बन्धी न्ियमन--वार-वार होने वाली बैंकों की उपर्युचत्त भयावह अस- 
फलताओं तथा स्वस्थ राष्ट्रीय आधार पर बैंकों को विकसित करने के विचार से 
इनका साभिप्राय नियमन आवश्यक समभा गया । सरकार द्वारा परम्परागत निःहस्त- 
क्षेप की नीति अपनाएं जाने के कारण इंस सम्बन्ध में हमारे देश की स्थिति १९३६ तक 
ग्रसन्‍्तोषजनक ही रही। दूसरी सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनियों के ही समान १६३६ 
तक सम्मिलित पूँजी वाले वैंक भी इण्डियन कम्पनी एक्ट १६१३ हारा शासित थे । 
इंस कानून के केवल थोड़े-से परिच्छेद ही सम्मिलित पूंजी वाले बैंकों से विशेष रूप 
से सम्बन्धित थे। इस पुराने कानून में बैंकों के लिए वापिक बैलेन्स शीट को तैयार 
करने तथा साल में दो वार व्यवस्था-विवरण-पत्र को प्रकाशित करने की रीति के 
सम्बन्ध में थोड़े नियमों का पालन करने के श्रलावा और था ही क्या ! 
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खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही को रोक सके । रजिस्ट्रार को यह अ्रधिकार है कि 
इस हेतु वह कम्पनी के ही खर्च पर उसकी वित्तीय व्यवस्था की जाँच कर सके । 

१६. बेकिंग फे नियमन-हेतु हाल में की गई वेंधानिक व्यवस्थाएँ नवम्बर, १६३९ 
में रिज़र्व बैंक ने सरकार के सामने जिन थोड़े-से प्रस्तावों को रखा वे इस सामान्य 
सिद्धान्त पर आ्राधारित थे कि निक्षेपकों के हित की रक्षा करके देश में जनता के मध्य 
भ्रधिकोप-प्रणाली का प्रचलन बढ़ाना ही स्वंप्रधान उद्देश्य होना चाहिए । वे सुसंचा- 
लित तथा आधिक हृष्टि से सुदृढ़ अधिकोपों का जाल फैलाना चाहते थे, जिससे रिजर्व 
बैंक को देश के साख-संगठन का समन्वय करने तथा रिज़व वैंक ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट 
साख-विस्तार की शक्ति का उचित उपयोग करने में समर्थ वना सके । 

११ श्रप्रेल, १६९४५ को असेम्बली ने रिज़र्व बैंक के प्रस्ताव के श्राधार पर 
तैयार किये गए एक त्रिल (बैंकिंग कम्पनी बिल १६४५) को अपनी कार्य॑-सूची में रख 
लिया, पर शअ्रसेम्वली के भंग हो जाने से यह विधेयक गिर गया। १५ मार्च १६४६ 
को इसे पु]नर्निर्वाचित अ्सेस्वली के सामने पुनः रखा गया । जनमत को हृष्टि में रखते 
हुए इस बिल में कुछ संशोधन इस उद्देश्य से कर दिया गया कि बैंकों के ऊपर रिज़व 
बैंक का अ्रधिक नियन्त्रण रह सके । 

जिस समय व्यवस्थापिका सभा में इस विल पर विचार हो रहा था, उसी 
समय केन्द्रीय सरकार ने १५ जनवरी, १६४६ को एक श्रध्यादेश जारी करके [वकिंग 
कम्पनीज़ (इन्सपेक्शन) शॉडिनेन्स १६४६] सरकार को यह अधिकार प्रदान किया 
कि रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के विवरण के अवलोकन के पदचात्‌ अगर सरकार यह 
समभती है कि किसी वैकिंग कम्पनी की कार्यवाहियाँ उसके निक्षेपकों के हित के 
तरिरुद्ध हैं तो वह उसे सुधारने का उपाय कर सकती है। जहाँ भी श्रावश्यकता पड़े 
सरकार तत्सम्बद्ध बैंकिंग कम्पती को नया निक्षेप लेने से निषेध कर सकती, उसे 
अनुसूचित बैकों की यूची में लेने से इन्कार कर सकती या श्रगर वह पहले से ही इस 
सूची में हो तो उसे निकाल भी सकती है । वैकिंग कम्पनीज़ बिल पर विचार-काल में 
शाखाओं के श्रनियोजित विस्तार को नियन्त्रित करमे' तथा शाखाश्रों के साधनों की 
अपेक्षा उन पर अधिक खर्च करने एवं श्रप्रशिक्षित (अनट्रेण्ड) कतृ-वर्ग को रखने 
आ्रादि अवांछित विकास को रोकने के उद्देश्य से बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट (शाखाओं 
पर प्रतिव्रन्ध) १६४६ को पास किया गया जो १२ नवम्बर, १६४६ से लागू हो 
गया । हे 

दि बेकिंग कम्पनीज्ञ (कण्ट्रोल) ्रार्डिनेन्स, १६४८ में वैंकिग कम्पनीज़ बिल 
की कुछ धाराओं को तुरन्त ही इस उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया कि बह बैंकिय 
पद्धति को ठीक तरह से नियमित करने में रिज़र्व वैंक की सहायता कर सके । इसके 


१. रिपोर ऑन करेंसी एण्ड फ़ाइनांस, १६४८-४६ का अनुच्छेद ९५ देखिए | 
२. अनुयूचित येंकों ने १६४६ के प्रथम तीन माह में ७६, अग्रेल से जून तक ७३ तथा जुलाई से 
सितम्बर, १६४४ ६० तक १४० शाखाएँ खोलीं ! 
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दर के अतुसार मृल्यांकित स्वर्ण या ऋणमुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखें । इसके 
अ्रतिरिक्त प्रत्येक चरमासिक अवधि के अन्त में उनके समय तथा माँय-दायित्व की 
७५% निधि को अपने क्षेत्र में ही रखना भी भ्रावद्यक है । 

(६) किसी श्रधिकोप के संचालकगरणा को दूसरी कम्पनी का संचालन करने, 
प्रबन्ध अ्रभिकर्त्ता (मैनेजिंग एजेण्टों) की नियुक्ति करने या किसी ऐसी फर्म को, 
जिसमें किसी संचालक का स्वार्थ निहित हो या किसी संचालक को श्रसुरक्षित ऋण 
था पेशगी देने का निषेध है । 

(७) रिजर्व वेंक के इस समय निम्नलिखित कानूनी अधिकार तथा कतंव्य 
हैं-- (क) बैंकों को ऋण-सम्बन्धी नीति तथा उसकी सीमा निश्चित करने व सूद लेने 
के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना, (ख) किसी विशेष कार्य व किसी प्रकार के कार्यों 
के सम्बन्ध में चेतावनी देने या उन्हें करने से निषेध करना, समय-समय पर तथा 
एतदर्थ व्यौरा माँगना एवं उसे प्रकाशित करना, (घ) स्वयं ही या सरकारी श्राज्ञा- 
नुसार बेंकों का निरीक्षण करना, (च) नये शाखा-कार्यालयों को खोलने या किन्‍्हीं 
वर्तमान शाखा-कार्यालयों का अन्तरण (ट्रान्सफर) करने की अनुमति देना या न देनो; 
(छ) किसी बैंकिंग कम्पनी के कारोबार को बन्द करने वाले मुकहमे के सिलसिले में 
न्‍्यायालय से स्वयं को सरकारी निस्तारक की नियुक्ति की माँग करना; (ज) देश में 
अधिकोपीय उन्नति व प्रवृत्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक वाधषिक विवरण 
देना व इसे समृद्धिशाली बनाने के उपायों के बारे में सुझाव देना । निरीक्षण के फल- 
स्वरूप पता चला है कि बैंकों के कार्यों में निम्नलिखित उल्लेखनीय बुराइयाँ हैं-+- 
अपर्याप्त रिज्ञवें; अति कम नकद-आदेय; अवधि पर न चुकाए ऋण; अचल सम्पत्ति 
के आधार पर दिये अधिक ऋण तथा सन्देहात्मक ऋणों का अधिक अनुपात । 

अधिकोषीय (संशोधन) अधिनियम १६५२ तथा अधिकोपीय (संशोधन) 
अधिनियम १६४५६ के बाद १६५६ में पुनः अधिकोषीय (संशोधन) अधिनियम पास 
किया गया जो १ अक्तूबर १६५६ से लागू हुआ । 

१६५६ के संशोधन श्रधिनियम की दो विशेपताएँ हैं: एक ओर तो वह बैंकों 
की कार्यवाही को लचीलापन प्रदान करता है, दूसरी शोर वह बैंकिंग व्यवस्था के 
ऊपर रिज़वं बैंक के अश्रधिकारों का अंशत:ः विस्तार करता है | उदाहरण के लिए इस 
संशोघपन अधिनियम के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक की लिखित अनुमति प्राप्त होने पर वैंकिय 
कम्पनियाँ विदेशों में सहायक कम्पनियाँ खोल सकती हैं । बैंकों की हर आदेय (एसेट) 
की गणना के लिए रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तथा रिफ़ाइनेन्स कारपोरेशन 
से लिये गए ऋण देय-राशि में नहीं सम्मिलित किये जाएँगे श्रादि । रिजर्व बैंक को 
यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी बैक के अध्यक्ष (चेयरमेन), सचालक 
या प्रवन्धक या सुख्य प्रशासकीय अधिकारी को हटा सकता है, वशर्ते कि उसे किसी 
ट्विब्यूनल या अधिकारी ने किसी विधान की व्यवस्था भंग करते पाया हो तथा 
“रिजर्व बैंक को यह सनन्‍्तोप हो कि बैंक के साथ ऐसे व्यक्ति का सहंयोग अवोम्छनीय 

: ही है। किसी संचालक की नियुर्वित या पुनः:नियुक्ति तथा प्रतिफल (चाहे संचालक 
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सम्बन्धित जिला सेविंग बैंकों की स्थापना हुई । १६१४ में किसी व्यक्तिगत निक्षेप की 
सम्भावी वाधिक तथा कुल निक्षेप की रकम की सीमा बढ़ाकर और निक्षेपों को सर- 
कारी प्रतिभ्रूतियों में विनियोग करने की सहायता देकर सरकार ने निक्षेपकों को 
अधिक सुविधा प्रदात की । फलस्वरूप अत्यधिक संख्या में निक्षेप आने लगे । विशेषत: 
१६१३-१४ की बैंक असफलताशों के कारण व्यक्तिगत बैंकों पर जनता का विश्वास 
उठ गया था । १६१४-१८ का युद्ध डाकखाने के निश्षेपों में कुछ मंदी तो श्रवश्य ही 
लाया, पर युद्धोत्तर-काल में इस दिशा में काफी प्रगति भी हुई । १६२२-२३ के उप- 
रान्त निक्षेप की रकम (२३.१६ करोड़ रुपया) १६१४-१८ की लड़ाई के पूर्व के 
निक्षेतर की श्रपेक्षा बढ़ गई थी, पर यदि हम रुपये की क्रय-शक्ति के गिर जाने वाले 
समय का भी ख़याल करें तो यह स्थिति उतनी संतोषप्रद नहीं रह जाती । विगत 
वर्षो में स्वर्ण-विक्रय के कुछ श्रेंश का विनियोग कर देने के फलस्वरूप निक्षेप की रकम 
में अत्यन्त वृद्धि हो गई है। सितम्बर १६३६ में लड़ाई छिड़ते ही सेविंग बैंकों से 
वापस होने वाली रकम ७.६५ करोड़ तक थी, पर बाद के महीनों में पुनः विश्वास 
जमने के साथ-स्ताथ इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई । 

सेविग्ज़ बैंकों को श्रधिक लोकप्रिय बनाने के सुभादों में कुछ निम्नलिखित 
हैं--(१) निक्षेपों पर दिये जाने वाले सूद की दर अश्रधिक हो, (२) आ्राकस्मिक वापसी 
के सम्बन्ध में प्रतिवन्‍्ध लगाकर हर साल जमा होने वाली रकम तथा रकम की वाकी 
की सीमा बढ़ा दी जाए,' (३) चेक द्वारा निक्षेप स्वीकार किये जाएँ तथा चेक हारा 
रुपया मिकालने दिया जाए, और (४) नये सेविग्ज़ बैंक खोलने के लिए प्रचार किया 
जाए । ' 

पोस्ट श्रॉफ़िस में जनता की बचत कैश-सटिफिकेट द्वारा भी ग्ाती है। ये 
सर्टिफिकेट १० रुपये या उसके अश्रपवर्त्य (मल्टिपल) रकम में जारी किये जाते हैं तथा 
एक व्यक्ति अधिक-से-अधिक दस हज़ार रुपये के अंकित मूल्य तक के सर्टिफिकेट 
खरीद सकता है। क्रय के दिन से ५ वर्ष के पश्चात्‌ उनका भुगतान होता है तथा 
वे बट्ठे पर जारी किये जाते हैं, जिसका श्रर्थ है कि ५ वर्ष के बाद ही उनके अंकि 
मूल्य का भुगतान होता है। लड़ाई प्रारम्भ होते समय सितम्बर १६३६ में ग्रत्यधिक 
कैश सर्टिफिकेट भ्रुनाये गए तथा नये केश सर्टिफिकेट की विक्री काफी गिर गईं । इन 
पर जनता का पुनविश्वास हो जाने पर कैश सर्टिफिकेट की भ्रुनाई कम हो गई । 
निर्मेमित कैश सर्टिफिकेट का कुल मूल्य १६४६-४७ में ३६.२२ करोड़ रु० तथा 
१६४८-४६ में (प्रारम्भ में) केवल ७.५० करोड़ रु० था । 

१६४० में दसवर्पीय डिफेन्स सेविंग्ज सर्टिफिकेट का प्रचलन हुआ ) इनकी वाकी 


१. साल-भर में निच्षेपक ७५० रुपये तक ही जमा कर सकता है और उसके हिसाव की कुल रकम 

५००० २० तक द्वी जा सकती है | एक वार कम-से-कम चार आना तक जमा किया जा सकता है तथा 

रुपये की वापसी सप्ताह में केवल एक ही बार हो सकती है | सूद की दर को घटाकर सन्‌ १६६३ में 
० से २2%, १६३६ में २% तथा १६३८ में १३% कर दिया गया । 
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तथा देशी साहूकारों के बीच का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया है और दूसरी बात 
यह है कि इसके पूर्व किसी सुसम्बद्ध तथा सुव्यवस्थित द्रव्य-वाज्ञार का आविर्भाव हो 
सके, कुछ समय का व्यतीत होना भी श्रावश्यक है जिसके बीच केसद्रीय बैंकिंग ढाँचे 
का प्रभाव देश की साख-व्यवस्था पर पड़ सके । रिज़र्व बैंक की स्थापना हुए २४ वर्ष 
से अधिक हो गए हैं किन्तु सुव्यवस्थित द्रव्य-वाज़ार का संगठन अभी नहीं हो सका 
है । इसका एक कारण भारत में बैंकिंग सेवाग्रों की सामान्य कमी है | इस दोप को 
दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्टेट बैंक स्वयं शाखाएँ खोलकर वैकिंग प्रेवा 
का प्रसार कर रही हैं । 

२३. द्रव्य की दरों में श्रामकता तथा गोलमाल--द्वव्य-वाज़ार को श्रन्य विशेषता 
क्व्य-दर की भिन्‍नता है। इस देश की द्वव्य-व्यवस्था अनेक खण्डों में विभाजित रहने 
के परिणामस्वरूप द्रव्य-दर में श्रामकता तथा अनेकरूपता का होना अनिवायं है। 
केंद्रीय श्रधिकोपण समिति ने यह कहकर भत्युक्ति नहीं की कि माँग-दर ३% ', हुंडी- 
दर ३९%, बेंक-दर ४% १, तथा वम्बई में छोटे-छोटे व्यापारियों की हुण्डियों की 
वाज़ार-दर ६६%, एवं कलकत्ता में ऐसी ही हुण्डियों की वाजार-दर १०%, एक ही 
साथ होने का स्पष्ट प्र्थ यह है कि विभिन्‍न-बाज़ारों के वीच साख की गति शिथिल 
है। पर इसके ठीक विपरीत लब्दन के द्रव्य-वाज़ार में द्रव्य की विभिन्‍न दरों में 
वहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अन्ततोगत्वा सभी दर बैंक-दर पर ही निर्भर 
करती हैं तथा उस दर में थोड़ा भी परिवतंन होने पर ठीक उसी के अनुसार अपना 
'भी समायोजन कर लेती हैं। भारत की द्रव्य-दर की दूसरी विशेषता कलकत्ता तथा 
वम्बई-जैसे दो प्रमुख केन्द्रों की दरों के बीच स्पष्ट अन्तर का होना है | इसो कारण 
प्रतिभृतियों की कीमत में उत्तार-चढ़ाव तथा व्यापार की गति में प्रतिक्रिया होती 
रहती है। १६५६ में वम्बई में अन्तर-प्रधिकोपीय द्वव्य-दर लगातार हढ़ रही । गत वर्षों 
से इसकी पुलना करने में कठिनाई यह है कि सितम्बर, १६५८ तक प्रकाशित द्वव्य- 
दरों में दलाली भी सम्मिलित थी । बम्बई की वड़ी बैंकों की माँग-दर मई, १६५६ 
तक ३३-३३ प्रतिशत रही । किन्तु जुलाई, १६५९ तक उतरकर ई-३३ प्रतिशत तथा 
श्रव्तूबर के बाद १-२३ प्रतिशत हो गई । कलकत्ता के द्रव्य-वाजार में भी लगभग 





१. माँग (या मोग-द्रव्य) दर से तात्पर्य उस ब्याज की दर से है जो कम-से-कम २४ घण्टे के विनि- 


है 
योग हेतु आप्य द्रव्य पर ली जाती है । न 
२, इम्पीरियल बेक जिस दर पर त्रैमासिक विल प्रथम श्रेणी की हुएडी का वष्टा करें वह (इन्पीरियल 


न 


'उक की) हुडी-दर है। | 
३. रिज्ञव देक की स्थापना के पूथे जिस दर पर इम्पीरियल बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के निमित्त मांग 
ऋण देने को दैयार रहता था उसी दर का निर्देश यहाँ (पुरानी) वेक-दर से किया गया है । अब 
इसे इस्पीरियल बैंक की श्रग्रिम दर कहा जाता है | रिजर्व वेक द्वारा निर्धारित बैंक दर के आधार का 
'रप्टीकरण पैरा ४६ के नीचे किया गया दै ) है 

४. कलकत्ता तथा बम्वई में उर्राफ लोग जिस दर पर हु डियों का भुगतान करते देँ, उसे वाज़ार-्दर 
कहा जाता है | 
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२४. हुण्डी के बाज़ार का श्रभाव-- हुण्डियों की कमी, जो हुण्डियों में लगे बैंकों के श्रादिय 
की छोटी मात्रा से ही स्पप्ट है, के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं'--(१) चूँकि 
भारतीय बैंकों को पाइचात्य देशों की श्रपेक्षा अधिक तरल (लिविवड) स्थिति कायम 
रखनो होती है, श्रत: उनके आ्रादेय का श्रधिकांश भाग सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में 
रह जाता है। (२) अ्रप्रैल, १६३४ में रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व त्क बैंक अपनी 
हुण्डियों का भुगतान इम्पीरियल बैंक श्रॉफ़ इण्डिया के साथ इसलिए नहीं करना - 
चाहते थे कि ऐसा करने से वे वाज़ार में कमज़ोर समझे जाते थे। (३) मिश्रित पूंजी 
वाले बैंक पुनर्वद्रा के लिए अपनी हुण्डियों को देने की अपेक्षा सरकारी ऋण-पत्र पर 
इम्पीरियल बैंक से उधार लेना इस कारण पसन्द करते थे कि इम्पीरियल बैंक तो 
खुद ही प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक बैंक था, श्रतः कोई भी भ्रन्य प्रतिस्पर्धी बैंक श्रपनी . 
हण्डी का रहस्य इसके सामने रखना क्‍यों पसन्द करता ? इसके श्रतिरिक्त चूँकि 
इम्पीरियल वैंक सबके प्रति एक-से मापदण्ड और नीति के आधार न रखकर अपनी 
मरजी के अनुसार हुण्डियों का वट्टा करता था, कोई भी मिश्रित पू'जी वाला बैंक 
वित्त-योग प्राप्त करने के लिए श्रपने ग्राहकों द्वारा प्राप्त हुण्डी पर निर्भर नहीं रह 
सकता था। (४) एक दूसरी बाघा यह है कि वाज़ार में प्रचलित हुण्डियों की 
विभिन्‍नताओं के कारण बैंक उनका बट्ठटा तव तक नहीं करते जब तक बैंकों द्वारा मान्य 
सराफों में से कोई सर्राफ निजी ज़मानत न दे । वाज़ार में प्रचलित हुण्डी से यह 
स्पष्ट नहीं होता कि वह शुद्ध वित्तीय हुण्डी है या किसी व्यापारी कार्य हेतु लिखी 
गई है, क्योंकि उसके साथ विक्री के संविदे, बीजक तथा स्वत्वाधिकार-पत्र जैसे 
अधिकार-पत्र तो रहते नहीं जिससे यह समझा जा सके कि यह किसी फसल या वस्तु 
से सम्बन्धित है । हुण्डियों में लिखी जाने वाली भाषाओं में भी श्रनेक भेद, रिश्रायती 
दिन भ्रादि की विभिन्‍नता तथा झ्राम जनता की प्रशिक्षा आदि कुछ श्रन्य कठिनाइयाँ 
भी हैं। (५) एक अन्य कारण नकद-साख की पद्धति भी है, जिसका उपयोग भारत 
के देशी व्यापार में ग्रधिक होता है । 
२६. हुण्डी के बाज़ार की वृद्धि करने के उपाय--केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति ने 
भारत में हुण्डी के बाजार की उन्‍तति करने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं (के० श्र० 
रि० ५६३)-- (१) रिज़ बैंक ऑफ़ इण्डिया को व्यावसायिक कार्यों से सम्बद्ध प्रथम 
श्रेणी की व्यापारिक हुण्डियों तथा प्रपत्रों के प्रकाशित बैंक-दर (जो निम्नतम हो) पर 
खरीदने या वट्टा करने को तैयार रहना चाहिए तथा अधिकृत प्रतिभूतियों के श्राधार 
पर माँगे गए ऋरा पर अ्रपनी इच्छानुसार अ्रधिक व्याज-दर लेनी चाहिए। मिश्रित 
पूंजी वाले बैंकों को रिजर्व बैंक को श्रपना प्रतिहवन्द्दी न समझना चाहिए । उनसे तो 
पह भ्राज्ञा है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा दिये-गए व्यापारिक पत्रों के पुनर्वट्टवा-सम्बन्धी 


बनना 3 


१. और अधिक वर्णन के लिए- के० अ० रि० का 'दि बेकिंग सिस्टम एण्ड मनी मार्केट” नामक 
परिच्छेद देखिए | 
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लाइसेस्स प्राप्त थे । चार वर्ष की अवधि में बैंकों द्वारा प्राप्त अग्रिम की मात्रा 
१६५२ के ८१ करोड़ रु० से बढ़कर १६५४ में २२५ करोड़ रु० हो गई । १६५८-५६ 
में निर्यात-बिलों को एक वर्ष के लिए प्रयोगात्मक रूप से बिल बाज़ार योजना में 
सम्मिलित करने का निर्शाय किया गया । 

२७. केद्रीय बैंक की उपयोगिता--१६२० में ब्रुसेल्स में हुए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय 
सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास हुआ कि “जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं है, वहाँ 
उसकी स्थापना की जानी चाहिए ।' इस प्रस्ताव के मूल में यह विचार है कि वित्तीय 
स्थिरता तथा केस्रीय “किंग व्यवस्था के बीच बहुत घना सम्बन्ध है। इस प्रस्ताव में 
निहित राय का श्रनुसरण यूरोपीय देशों तथा-भ्रभी हाल तक के 'व्िकेन्द्रीय बैंकिंग 
के देश” संयुक्तराज्य अमेरिका में हुआ ।' हमारे देश में परिस्थितियों के वश्ष में 
होकर स्वयं सरकार ही नोट जारी करने, नक़द रक़म का प्रवन्च करने, विदेशी विनिमय 
की व्यवस्था करने श्रादि प्रमुख कार्यों को करने लगी थी, पर ऐसा अनुभव किया 
जाने लगा कि ये काम केन्द्रीय बैंक द्वारा श्रच्छी तरह से सम्पादित हो सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त इन कार्यों को बैंकिंग कारोबार से श्रलग रखना भी बहुत बड़ी त्रूटि 
थी । इस सम्बन्ध-विच्छेद ने ही बचत को सरकारी बचत तथा साहुकारों की बचत 
नामक दो भागों में विभक्त कर दिया । इन दोनों का सम्बन्ध भी अ्रस्पष्ट था तथा 
इसके कारण ही द्रव्य पद्धति अत्यधिक लोचहीन हो गई । केन्द्रीय वै किंग अधिकारी के 
प्रभाव के ही कारण देश कीः बैंक-सम्बन्धी नीति अनियन्त्रित-सी थी सिद्धान्ततः तो 
हमारे यहाँ बहुसुरक्षित कोष प्रणाली थी, जिसका अर्थ यह था कि विभिन्‍न बैंक अपना- 
प्रना सुरक्षित कोष रखते थे, पर व्यवहार में ये धन कदापि ही पर्याप्त हो पाते थे तथा 
इस वात का खतरा बना रहता था कि संकटकाल में ये बैंक एक-दूसरे से सहायता 
की ही आशा करेंगे। १६१३-१४ की वैंक-असफलता ने इस तक॑ की और भी पुष्टि 
की । एक केन्द्रीय बैंक से जिन अन्य लाभों की श्राशा की जाती थी वे ये थे--वैंक-दर 
के अत्यधिक उतार-चढ़ाव में कमी करना तथा बैंकिंग साधनों की वृद्धि एवं श्रापसी 
सहयोग द्वारा सामान्यतया ऊँचे रहने वाले द्रव्य-दर के स्तर को कम करना । केन्द्रीय 
बैंक पर्याध्त पुनर्वद्ा की सुविधा भी प्रदान कर सकता था, जिससे दूसरे बैंक अपने 
प्रादेय को तरल बनाने में असमर्थ हो सकते थे । इस सुविधा से उनकी साख. में भी 
वृद्धि हो जाती । यह केन्द्रीय बैंक सरकारी कर्मचारियों से उन वित्तीय तथा अद्धे- 
वित्तीय: कर्तव्यों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता, जिन्हें वे ठीक तरह से नहीं कर 
पा रहे थे। हमारे देश में निपुण परामर्श तथा पनुभव के ही अभाव के कारण वित्तीय 
मामलों की शक्ति का केन्द्र इस देश से हटकर 'इण्डिया श्रॉफ़िस' तथा “इण्डिया कौंसिल 
के हाथ में चला गया, जो पर्याप्त रूप से भारतीय परिस्थिति के सम्पर्क में नहीं ये । 
केन्रीय बैंक प्रशिक्षित अनुभव तथा परामशे दे सकेगा तथा भारत-सचिव झौर जन- 
प्रालोचना के बीच मध्यस्थ का भी काम करेगा । मुद्रा में स्थिरता रखने की ही हृप्टि 


यम 2 म क  प 
१ कीश एयड एलकिन, 'सेस्ट्रल बेंवस?, पृष्ठ २ । 
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तथा लंका में भुगतान होने योग्य हुण्डियों तथा दूसरे विनिमय-साध्य ऋशण-यत्रों को 
लिखना, स्वीकार, बढ्ठा तथा विक्रम करना तथा गवनेर जनरल-इन-कौं सिल की भ्राज्ञा- 
नुसार विदेशों में चुकता होने योग्य हुण्डियों का बद्ठा, खरीद तथा विक्रय करना । 
जिन व्यक्तियों की जायदाद का प्रवन्ध बैंक करता हो उनके लिए तथा अन्य व्यक्ति- 
गत संस्थाओं एवं ग्राहकों की निजी श्रावश्यकता के लिए हुण्डी-लेखन तथा साख-पत्रों 
की स्वीकृति प्रदान करने का श्रधिकार बैंक को दिया गया। (५) भारत में ऋण 
लेंना, निक्षेप लेना, सुरक्षित घरोहर-स्वरूप ऋरा-पत्र रखना एवं उसका सुद वसूल 
करता तथा सोना-चाँदी खरीदना तथा बेचना । (६) बैंक को लन्दन-शाखा बैंक के 
व्यापार के लिए बैंक के भ्रादेय की सुरक्षा पर इंगलैण्ड में रपया उधार तो ले सकती 
थी, पर उसे रोक-ऋण (केश-क्रेडिट) खाते खोलने, दूसरों के नक़द हिसाव रखने या 
प्रेस़ीडेन्सी बैंक के पहले के ग्राहकों के अतिरिक्त किसी अन्य से निक्षेप लेने की आज्ञा 
नहीं थी । ह ४ 


३१. सार्वजनिक संस्था के रूप सें कार्य--सरकारी बैंक के रूप में इम्पीरियल बैंक 
के निम्नलिखित कार्य थे-- न्‍.. ह | 

(१) इस बैंक ने भारत सरकार के वैंक-सम्वन्धी सभी साधारण कार्यों 
का जिम्मा ले लिया | वह सरकार की ओर से रुपये-पैसे स्वीकार करता तथा सर- 
कार के लिए खर्च भी । जहाँ-जहाँ इसके प्रधान कार्यालय तथा शाखाएँ थीं, सरकारी 
खज़ाने की सारी निधि इन्हीं में रखी जाती थी | इस प्रकार सुरक्षित खजाने की 
पद्धति समाप्त हो गई । (२) एक विश्वेप पारिश्रमिक पाने के बदले यह बैंक सा्व- 
जनिक ऋण का प्रवन्ध करने लगा। ( ३) वैंक से कहा गया कि वह १०० नई शासाएँ 
खोले, जिनके चतुर्थाश के स्थान का निर्णय सरकार करेगी। (४) बैंक से ऐसी 
आशा की गई कि वह जनता को अपनी शाखाओं के बीच द्रव्य-हस्तान्तरण की सुविधा 
मुद्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत उचित दर पर प्रदान करेगा । -जिन दो स्थानों में इम्पीरियल 
बैंक का कारोबार हो वहाँ सरकार ने उनके बीच जनता को रक़म भेजने की सुविधा 
देता वन्‍द कर दिया । (५) जनवरी, १६२१ में स्थापित बैंक की लन्दन-शाखा ने 
भारत सरकार के कारोबार के कुछ ऐसे भाग को अपने जिम्मे ले लिया जो पहले बैंक 
ऑफ़ इंगलैण्ड के हाथ में थे (जैसे भारत के हाई कमिश्नर का चालू हिसाब) । 
३२. इम्पीरियल बेंक की श्रालोचना के विषय--१६२१ में निर्मित इम्पीरियल बैंक 
को बहुत ही आलोचना की जा चुकी, है । इम्पीरियल बैंक पर भारतीय फर्मो तथा 
संस्थाओं से विभेद रखने तथा यूरोपीय फर्मों तथा संस्थाओं के प्रति अनुचित पक्षपात्‌ 
दिखाने का श्रारोप भी लगाया गया । बैंक हारा घोषित अत्यधिक लाभांश का मेल 
राष्ट्रीय कल्याण की वृद्धि के उद्देश्य के साथ नहीं बैठता था, जिसके लिए इस बैंक की 
छृष्टि हुई थी। बैंक तथा राज्य के बीच मुनाफे के बंटवारे के लिए कोई भो प्रवन्ध 
नहीं था। १६२० के एक्ट के श्रन्तगंत बैंक के ऊपर राज्य का उतना प्रभावशाली 
'नियन्तरस नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि मुद्राध्यक्ष द्वारा हस्तक्षेप की सम्भावना 
तभी की जाती थी जबकि राज्य का हित खतरे सें पढ़ गया हो। बैंक की शाखा 
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नियन्त्रण अब कम हो गया। (२) इम्पीरियल बैंक श्रव सरकार का महाजन नहीं रह 
गया (रिजवं बैंक ने अ्रव यह पद ग्रहण कर लिया), पर उसे रिज़ब बैंक के साथ इक- 
रार करने का यह अधिकार प्रदान किया गया कि बह उसके एकमात्र एजेंट रूप में 
सरकारी कारोबार का प्रवस्ध कर सके (झ्रागे सेवशन ४१ में यह श्रौर भी स्पप्ट है ।) 
(३) वेंक के लन्दन शाखा के कार्यो पर लगाये गए पुराने प्रतिवन्ध हटा लिये गए । 
बैंक को भारतवर्ष तथा विदेशों में शाखाएँ या एजेन्सियाँ स्थापित करने की छूट दी 
गई। (४) केद्द्रीय परिषद्‌ को यह अ्रधिकार प्रदान किया गया कि पहले से गवर्नर- 
जनरल-इन-कौंसिल की आराज्ञा लिये बिना भी वह स्थानीय परिपदों को स्थापना या 
अपनी पूंजी बढ़ाएं। (५) बैंक के कारोवार-सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्धों को हटाने के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित परिवर्तन किये गए--वैंक को धिदेशों में चुकता होने योग्य 
हुण्डियों को खरीदने, भारत से बाहर रुपया उधार लेने तथा विदेशी विनिम्रय-कार्य 
करने के अधिकार प्रदान किये गए। मौसमी क्रपि-कार्यों की वित्तीय व्यवस्था- 
सम्बन्धी पेशगी तथा कर्ज की (भुगतान की हुप्डी की भी) श्रवधि को बढ़ाकर ६ से 
६ महीने तक कर दिया गया। बैंक को यह श्रधिकार था कि वह किसी ऐसी चल या 
अचल सम्पत्ति, जो किसी ऋण या पेशगी के लिए जमानत हो या जमानत से सम्बद्ध 
ही, सम्बन्धी भ्रधिकार को प्राप्त करे, अपने अधिकार में रखे तथा अपने काम में लाए। 
रिजवव बैंक के हिस्सों की म्युनिसिपल बोर्ड के श्रश्रिकारान्तर्गत गवर्नर-जनरल-इन- 
कौंसिल की आज्ञा से निर्मेमित ऋण-पत्र, देशी राजाओं के भ्रधिक्रारान्त्गत निर्गमित 
ऋणणा-पत्रों तथा केन्द्रीय बोर्ड की आज्ञानुसार सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के 
ऋगण-पन्नों पर रुपया पेशगी और कर्ज देने तथा रोक-ऋणखाता खोलने का भी अधि- 
कार बैंक को प्रदान क्रिया गया। बैंक को यह भी अधिकार दिया गया कि अगर 
केन्द्रीय परिषद्‌ विशेष आज्ञा दे तो ज्ञमानत पर रेहन की गई वस्तु के आधार पर 
पेशगी या रोक-ऋण दिया जा सकता है। कुछ पुराने प्रतिवन्ध (जैसे जमीन के रेहन, 
या पेशगी और ऋरा की श्रवधि (पूर्व-बशित संशोबनों के साथ), व्यक्तियों को दिये 
जाने वाले ऋरा की मात्रा-सम्बन्धी तथा बैंक के हिस्से पर के देने के निषेध इत्यादि) 
भ्रव भी चलते रहे । 


स्टेट बेंक ऑफ़ इण्डिया 


स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया--प्रामीण साख सर्वेक्षण सम्तिति की सिफ़ारिश मान- 
कर भारत प्रकार ने ५ जुलाई, १६५४-से इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया । उसका नया नाम स्टेट बैंक ग्रॉफ़ इण्डिया है जिंसको इम्पीरियल बैंक के सभी 
आदेय और दायित्व हस्तांतरित कर दिये गए ) 

स्टेट बैंक का संचालन १८-२० संचालकों के एक केन्द्रीय संचालक-मण्डल 
हारा किये जाने की व्यवस्था है जो निम्त प्रकार से निर्वाचित या मनोवीत होंगे--- 

(१) स्टेट बैंक के सभापति तथा उपसभापति, जिन्हें रिज़र्व बैक के परामर्श 

से भारत सरकार नियुक्त करेगी । 
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बेटी हुई होगी । वम्वई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास तथा रंगून में हिस्पेदारों के श्रलग- 
अलग रजिस्टर रखे गए । इन खातों में पहले से निरदिष्ट किये गए हिस्सों का नामां- 
कित मूल्य इस प्रकार धा--वम्बई १४० लाख रुपया, कलकत्ता १४५ लाख, दिल्ली 
११५ लाख, मद्रास ७० लाख तथा रंगून ३० लाख । बाद में होने वाले हस्तांतरण 
की वजह से हिस्सों के क्षेत्रीय वितरण में अ्रत्यधिक परिवर्तत श्रा गए तथा वोटों के 
एकन्रीकरण झौर उनको निष्फल करने की प्रवृत्ति विशेषतः बम्वई क्षेत्र में अत्यधिक 
बढ़ गई । अप्रैल १६९३५ से ३० जून १६४० तक हिस्सेदारों की संख्या ६२,०४७ से 
घटकर ५६,०५७ हो जाने से यह स्पष्ट है। अ्रतः बैक के हिस्से को थोड़े लोगों के 
हाथों में एकत्रित होने से रोकने के उद्देश्य से मार्च, १६४० में रिजवं॑ बैंक ऑफ़ 
इण्डिया एक्ट में संशोधन किया गया । इस संशोधन द्वारा यह निर्धारित हुआ कि 
अगर किसी व्यक्ति ने मार्च, १६४० के बाद अकेले या सम्मिलित रूप से किसी ऐसे 
अतिरिक्त हिस्से को प्राप्त किया है, जिससे उसके नाम के कुल हिस्सों का कुल मूल्य 
२०,००० रुपये से अधिक हो जाता है तो वह इस हिस्से के लिए हिस्सेदार निवन्धित 
नहीं किया जा सकता ।* 

३५, रिज़र्व बेंक झआॉफ़ इण्डिया कार्यरूप सें---१ अग्रेल, १९३५ को रिज़वं बैंक ऑफ़ 
इण्डिया का उद्घाटन हुग्ना श्रीर वम्वई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मंद्रास तथा रंगून में इसके 
कार्यालयों की स्थापना हुईं । वाद में कानून द्वारा विधित लन्दन में भी एक शाखा 
खोलने की व्यवस्था की गई । 

इसने बैंकिंग कम्पनी से सम्बन्धित नये विधानों को इण्डियन कम्पनीज एक्ट 
में समावेश करने के सम्बन्ध में वहुमूल्य राय दी तथा भारतवपं में वैंक एक्ट बनाने 
का लाभकारी प्रस्ताव १६३६ में रखा। इसने देश के अन्तगंत रुपया भेजने की सस्ती 
सुविघा दी है तथा ब्याज की दर कम करने में सहायता की है। देश में बैंक की 
सुविधा के विस्तार के लिए भी इसने अग्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया है । 
इसमे केवल अनुसूचित बैंकों, जो विधिवत्‌ सदस्य-बेंक हैं, के ही साथ लाभ- 

कर सम्पर्क स्थापित नहीं क्रिया बल्कि श्रगणिणित छोटे-छोटे ग्रेर-अनुसूचित बैंकों के 
साथ भी द्रव्य तथा साख के अधिकारी की हैतियत से विगत युद्धकाल में श्रनेक 
कठिनाइयों को वड़ी चतुरतापुर्वक केलकर द्रव्य-वाजार में स्थिरता लाने में योगदान 
दिया । “यह स्पष्ट है कि रिज़र्व बैंक व्याज-दर की उन मौसमी विभिन्‍नलताश्रों को 
टूर करने में अत्यधिक हिस्सा लेता रहा है, जिनका भारतवर्ष के भविष्य की श्राथिक 
स्थिति पर बहुत ही प्रभाव पड़ता ।”* इसने कृपि-साख तथा सहकारी आन्दोलन के 
अध्ययन के सम्बन्ध में वहुत काम किया है और ग्रामीण साख-संगठन-सम्बन्धी अ्रनेक 
आुटियों को दूर करने के सम्बन्ध में भी वहुमूल्य सुझाव दिये हैं । 

३६, रिज़र्व वेक श्रॉफ़ इण्डिया (सार्वजनिक स्वामित्व फा हस्तान्तरण) एक्ट 


का बस 
2. रिज़व सेक का वार्षिक विवरण (झगरत, १६४०) पृ० € | 

गे 0५2८ अर आक, 5 हि संग्क पृष्ट 
#« सुरंजव, 'मोंटले वर्किंग इन इम्डियाट, प्रथम संग्करण, पृष्ट र८५ | 
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के लिए वह बैंक दर, खुले बाजार कार्यों (ओपन मार्केट श्रॉपरेशन) के सामान्य उपायों 
के अतिरिक्त अधिकोपीय अधिनियम १९४६ (बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट १९४९) के 
अन्तर्गत चयनित साख-नियंत्रण (सेलेक्टिव क्रेडिट कण्ट्रोल ) तथा प्रत्यक्ष साख निय- 
मन का प्रयोग कर सकता है! (४) रिजवे बैंक का एक अन्य मुख्य कार्य सरकार 
के बैंकिंग और वित्तीय कार्यों का सम्यादत करना है। (५) एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
कार्य रुपये के विनिमय-मुल्य को स्थिर रखना है। राष्ट्र के श्राथक विकास और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण यह कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण हो 
जाता है। इस कार्य के लिए भ्न्तर्राष्ट्रीय सुरक्षित कोप (इण्टरनेशनल रिज़ब्स) 
- रिज्बं बैंक की संरक्षता और प्रवन्ध के श्रन्तर्गत रहता है। 
देश में आथिक विकास की बढ़ती हुई गति के साथ बैंक के कार्यों की परिधि 
में लगातार विस्तार हो रहा है। अतः अनेक कार्य, जो पहले केन्द्रीय बैंकों के क्षेत्र से 
बाहर समझे जाते थे, रिजव॑ बैंक द्वारा किये जा रहे हैं । 
नोट निर्गमन--मुल अ्रधिनियम के श्नन्तग्गंत नोट निर्गेमन के लिए स्वर्ण और 
विदेशी प्रतिभूतियों का आनुपातिक सुरक्षा कोप निर्वारित किया गया था। इसके 
अनुसार कुल आदेय का ४० प्रतिशत स्वर्ण और स्वएंमुद्रा तथा विदेशी प्रतिभ्रूतियों के 
रूप में होना चाहिए, किन्तु सोने का मूल्य ४० करोड़ रु० से कम न होना चाहिए । 
यह व्यवस्था लगभग २० वर्य तक रही । रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया (संशोधन) अ्धि- 
नियम १६५६ ने झ्ानुपातिक सुरक्षा पद्धति के स्थान पर एक विदेशी सुरक्षा कोष की 
निरपेक्ष राशि निर्धारित कर दी । १६५६ से ४०० करोड़ रु० की विदेशी प्रतिभूतियाँ 
तथा ११५ करोड़ रु० का स्वर्ण या स्वणुंमुद्रा सुरक्षित कोप के रूप में रखा जाने 
लगा । ह्वितीव संशोधन भ्रधिनियम १६५७ पास किया गया । इसके अनुसार निगम 
विभाग के स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण तथा विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य २०० करोड़ रु० 
से कम नहीं होना चाहिए। इसमें स्वर्ण मुद्रा और स्त्र्ण का मूल्य ११५ करोड़ रु० 
से कम नहीं होना चाहिए । 
विदेशी विनिमय--केन्द्रीय वेंक के रूप में रिजवं बैंक का एक मुख्य कार्य 
रुपये के वाह्य मूल्य को स्थिर रखना है। भारत के विदेशी लेन-देन का ७० | 
स्टलिंग में, १०%, डालर में तथा शेप रुपयों में होता है श्रतएवं पौण्ड स्टलिंग और 
रुपये का सम्बन्ध अत्र भी बना हुम्रा है। रुएये और स्टलिंग की विनिमय दर अब भी 
१ शि० ६ पैँ प्रति रुपया है । यह दर १६२७ में निश्चित हुई थी और तब से भ्रव तक 
चली ग्रा रही है। बैंक के विदेशी विनिमय-सम्बन्धी दायित्व रिज़वं बैंक श्रॉफ़ इण्डिया 
एक्ट की घारा ४० के अन्तर्गत निर्धारित हैं । विदेशी विभनिमय के नियन्त्रण द्वारा भी 
रिज़र्व बैंक अपने उत्त रदायित्व को पूरा करता है। 
अनुसूचित तथा ग्रैर-प्चुसुचित बैंक-रिजरवं वैंक की स्थापना के वाद 
सम्मिलित पूंजी वाली बैंक दो वर्गों में विभाजित हो गई--(१ ) अनुसूचित तथा गैर- 
अनुसूचित । अनुसूचित बैंक वे हैं जो रिजर्व बैंक भ्रॉफ़ इण्डिया एक्ट की दूसरी अनुसूची 
में सम्मिलित हैं । इनकी तुलना यू० एस० ए० की सदस्य-बैंकों से की जा सकती है । 
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करघा वित्त । प्रत्येक एक उप-मुख्य-प्रधिक्रारी (डिप्टी चीफ़ अ्रफ़्तर) के अन्तर्गत है । 
कृषि साख विभाग के प्रादेशिक कार्यालय भी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्‍ली 
में स्थापित किये गए हैं । 
३७. १६३६ के बाद भारतीय बेंकिग--टद्वितीय महायुद्ध के विस्फोट तथा दिसम्बर, 
१६४१ में जापानी युद्ध के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद ही भय के कारण जनता बैंकों 
से अपना रुपया वापस करने लगी, पर थोड़े ही दिनों बाद जनता ने इस त्रास की 
निरथथकता को महसूस कर लिया और अपने को युद्ध की परिस्थिति के अनुकूल बनाने 
में समर्थ हो गई । १६३६ में अनुसूचित बैंकों का निक्षेप-दायित्त २४६*४५ करोड़ 
रुपये का था, पर जुलाई १६४४ के अन्त तक यह बढ़कर ७५६.,२६९ करोड़ रुपये 
हो गया । इसके दो मुख्य कारण हैं--वैकिंग तथा राजस्व का घनिष्ठ सम्बन्ध तथा 
लड़ाई के काररा मुद्रा-प्रसार, जो साख को श्र भी अधिक बढ़ाने में सहायक होता है। 

भ्रवधि-निक्षेप (टाइम डिपाज़िट) की शअ्रपेक्षा माँग-निक्षेप में अधिक वृद्धि 
हुई, जिसका कारण था जनसाधारण द्वारा तरलता को अधिमान दिया जाना । वे 
अपना रुपया पूजी-रूप में न लगाकर लाभदायक विनियोग के अवसर श्राने की प्रतीक्षा 
कर रहे थे । 

भाँग-दायित्व के श्रपेक्षाइत बढ़ जाने के कारण बैंक अपनी स्थिति को 
गधिकाधिक तरल रख रहे थे | पेशगी तथा हुण्डियाँ (जो बैंक के आदेव के लाभकारी 
मद हैं) तो बढ़ रही थीं, पर कुल निक्षेप में उनका प्रतिशत १६३६ में ५३ था जो 
१६४४ में केवल ३० रह गया। इसके दो मुख्य कारण थे--युद्ध के समय में व्याव- 
साथयिक विनियोग का भ्रवसर कम हो गया तथा बैकों ने अ्रपत्ती रकम को युद्ध-ऋण 
(वार-ल्लोन्स) में लगा दिया । उपयुक्त श्रधिक तरलता की इच्छा ने ही सरकारी प्रति- 
भूतियों में रुपया लगाने की प्रेरणा दी | हिस्सा-पूंजी तथा रक्षित कोप की रकम भी 
बढ़ी पर वह निक्षेप जितनी न बढ़ सकी । १६४५ के मध्य से, जबकि युद्ध का अ्रच्त 
समीप ही था, माँग तथा अवधि-दायित्व का श्रसम अनुपात स्वयं ही ठीक होने लगा । 
१६४६-४७ में पिछले वर्ष के समान माँग-निक्षेप की अपेक्षा अवधि-निश्षेप अधिक 
तेजी से केवल बढ़े ही नहीं वल्कि जिस समय माँग-निक्षेप में कम होने की प्रवृत्ति थी 
उस समय भी अवधि-निक्षेप वढ़ो । इससे स्पष्ट था कि जनता के तरलता-श्रधिमान 
(लिकिविडिटी प्रेफरेन्स) में छास होने लगा तथा निक्षेप का ढाँचा युद्ध-ूर्व की स्थिति 
के समान वदल रहा था । हे 

१६१४-१८ के युद्ध की तरह १६३६-४५ के द्वितीय विश्व-युद्ध में द्रव्य- 
सम्बन्ध स्थिति तंग तथा बैंक-दर ऊँची नहीं हुई । व्याज की दर पर कठोर नियन्त्रण 
युद्ध के खर्च को पूरा करने की नई शैली रही है तथा इसकी सफलता इसी से सिद्ध 
हो जाती है कि अत्यधिक बढ़े सावंजनिक व्यय तथा सरकार द्वारा ग्रत्यधिक: उधार 
लेने की अपेक्षा होते हुए भी ब्रिटेन तथा भारत के द्रव्य-सम्बन्धी अधिकारी व्याज की 
दर को कम बनाये रहे हैं । 

प्रथम युद्ध के सहश विगत युद्ध ने भारतीय वेंकों के नकद कोप की स्थिति 
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ताकि वे मध्यकालीन अग्निम सरलता से दे सकें । १६६० के 'ट्रेन्ड्स एण्ड प्रोग्रेस ग्रॉफ़ 
बैंकिंग इन इण्डिया! (प्रकाशित जून १६६१) में कहा गया है कि तृतीय योजना के 
अन्त तक बैंकिंग व्यवस्था द्वारा सम्पादित कार्य लगभग दूना हो जाएगा। तृतीय 
योजना की चुनौती स्वीकार करने के लिए बैंकों को निक्षेप प्राप्त करने के प्रयत्न 
बढ़ाने चाहिए। उपर्यक्त प्रकाशन में इस हेतु तीन सुझाव दिये गए हैं--(१) अधिक 
'शाखाएँ खोली जाएँ। (२) निक्षेपकों में विश्वास उत्पन्त किया जाए। (३) व्यापार 
नई दिशाओं में मोड़ा जाए। 
३८. श्ौद्योगिक वित्त--श्रौद्योगिक वित्त की सुसंगठित पद्धति का अभाव भारत के 
आशिक ढाँचे की सबसे बड़ी कमी है। जम॑नी के बैंकों ने श्रपने देश के उद्योगों की 
आशिक आवश्यकता की पूर्ति में अ्रत्यथिक योग दिया है । वे उद्योगों की प्रारम्भिक पूँजी 
के अ्रधिकांश भाग का बन्दोवस्त करते हैं, जिसे कालान्तर में विनियोग करने वालों से 
ग्राप्त कर लेते हैं। जोखिम को आपस में बाँठने के उद्देश्य से अनेक बैंक अपने संघ 
(कोन्योसियम) वना लेते तथा निर्मंमित हिस्सों के कुछ अंश को लेने की प्रतिज्ञा करते 
हैं। पर श्रौद्योगिक कम्पनियों के हिस्सों में बैंकों का यह विनियोग श्रौद्योगिक बैंकों 
छारा किए विनियोग के सहश दीघंकालीन विनियोग नहीं है, बल्कि इसे बैंक के 
साथनों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों के विनियोगों की भाँति सुरक्षित विनियोग 
समभा जाता है, जिसे बैंक अल्पकाल के लिए करते हैं । इन कार्यों से बैंकों को लाभ 
'ही होता है, क्योंकि इस प्रकार उन्हें व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा अपना 
'प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिलता है। नई पूँजी की प्राप्ति करने के लिए जन 
ओऔद्योगिक कम्पनियाँ सामान्यतः उन्हीं बैंकों से पूँजी की माँग करती हैं जिनके 
साथ उनका स्थायी वेंक-व्यवहार है। पर यह बात स्मरणीप है कि बैंक अपने 
साधनों का एक सीमित अंश ही झौद्योगिक वित्त में लगाते हैं तथा उनका प्रधान 
कार्य बैंक का साधारण कारोबार करना ही होता है।' केन्द्रीय अधिकोप खोज- 
समिति ने जमंन पद्धति को यथोचित संशोधनों के पदचात्‌ अपना लेने का स्वागत 
किया तथा यह सुकाव रखा कि इस दिशा में ख्याति-प्राप्त व्यापारिक बैंक काये का 
श्रीगणेश करें । इस कारें में श्रत्यधिक अनुभव तथा विवेक के अ्रतिरिक्त अधिक निजी 
'पंजी होनी चाहिए एवं प्रतिभूतियों के निर्गममन तथा विक्रय में सट्ट बाजी के श्रलोभन 
'का संवरण करना आवश्यक है। ये ग्रुण आज के थोड़े-से ही बैँकों के पास हैं । 
अगर देश के प्रमुख बैंकों को उद्योगों के प्रति सच्चा तथा सहानुभूतिपूर्ो अनुराग हो 
'तो इन कठिनाइयों के होते हुए उद्योगों को काफ़ी वित्तीय सहायता दी जा सकती है। 
जर्मंत नमूने का अ्रनुकरण कुछ हद तक हम पारस्परिक विश्वास की सृष्टि करने के 
'लिए कर सकते हैं, वशवतें स्वस्थ बैंकिय से असंगत उलभनों से बचे रहें । बैंकों के प्रवन्ध- 


१० इण्डस्ट्रियल भॉगनाइज़ेशन इन इण्डिया? के पृष्ठ २४१०-४२ पर डॉ० पी० एस० लोकनाथन 
यूरोपीय श्रेणी मिश्रित बेकिंग के अनुकूल भारतीय व्यावसायिक चेंकिंग के निरूपण की कठिनाइयों का 
र॒पष्ट करते हैं | 
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में तथा १० प्रतिशत सहकारी बैंकों के हाथ में रहेगा । इसमें सरकारें, रिजर्व बैंक 
(१ जनवरी, १६९४६ को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया) तथा इम्पीरियल बैंक के 
हिस्से का योग कुल हिस्पों का ५२ प्रतिशत होगा जिससे इस पर सरकारी नियन्तरस 
का होता निश्चित-सा हो जाता है । 

. निगम का प्रवन्ध १२ सदस्यों की एक समिति को सौंप दिया गया है, जिसमें 
मैनेजिंग डाइरेक्टर भी सम्मिलित हैं। यह १० करोड़ रुपये तक के निक्षेप स्वीकार 
कर सकता है, किन्तु उसकी भ्रवर्धि पाँच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए | ऋण केवल 
सीमित .दायित्व वाली कम्पनियों और सहकारी समितियों को प्रदान किया जाता है, 
पर शर्ते यह रहती है कि वे स्वयं अपने प्रयत्न द्वारा भी वांछित दन के एक उचित 
अनुपात की पूति करें। ऋण देने के ढंग ये हैं--(१) ऋण देकर या २४ व के 
अन्तर्गत चुकता होने वाले श्रौद्योगिक संस्थाओं के ऐसे ऋणा-पत्रों को खरीदकर, जो 
सुरक्षित हैं या जिनके साथ जायदाद आ्रादि वस्तुएँ भी गिरवी समभी जाती है, (२) 
कम्पनी के हिस्से, स्टाक तथा विकरी-हेतु ऋण-पत्रों की स्वयं गारण्टी करके और (३) 
वाज़ार में वेचे जाने वाले २५-वर्षीय ऋण की वापसी की गारण्टी देकर । 

ऋणा के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करते समय इन बातों पर ध्यान रखा जाता 
है--(क) झावेदक कम्पनी की आथिक स्थिति, जो लेन-देन के चिट्ठों का अध्ययन 
करने श्रौर खातों की जाँच करने के उपरान्त प्रकद होती है, (ख) योजना की 
यान्त्रिक हृढ़ता व व्यवस्था की कार्यकुशलता, और (ग) देश्व के आर्थिक ढाँचे में 
उस उद्योग का महत्त्व | निगम को अ्रधिकार है कि बह पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त 
करने की सुविधा के लिए कम्पनियों को झ्रावश्यकतानुसार भारतीय या विदेशी मुद्रा 
में ऋण दे । 

निगम आय-कर के दायित्व से मुक्त नहीं है । मार्च, १६६० तक कारपोरेशन 
ने ७२-१८ करोड़ रु० का ऋरा मंजूर किया था | ४७.४८ करोड़ रु० का ऋण वित- 
रित किग्रा जा चुका है। मंजू र किये गए ऋणों में दो-तिहाई ऋण स्वतस्त्रता के परचात्‌ 
स्थापित नए कारखानों को दिये गए | १६५७ के श्ौद्योगिक वित्त-निगम (संशोधन) 
अधिनियम द्वारा निगप्र की साधन-सम्बन्धी स्थिति और हढ़ ही गईं है तथा उम्रके 
कार्यों की परिधि भी विस्तृत हो गई है । न्‍ 

भारतीय राज्यों में प्रादेशिक वित्त निगमों के वन जाने के कारण यह निर्णय 
हुआ है कि (१) १० लाख रुपये श्र (२) अपने प्रदेश के वित्त निगम की प्राप्त 
पूंजी के दस प्रतिशत तक के ऋण के ग्रावेदकों को झ्रौद्योगिक वित्त निगम ऋणा न दे । 

दिसम्बर, १६५९ तक भारत में १४ राज्यीय वित्त निगम बनाए जा चुक 
थे। १६५१ के प्रधिनियम के अनुसार ये निगम वांड तथा ऋणशपत्र निर्भेमित कर 
सकते हैं, कम्पनियों को गारण्टी दे सकते हैं तथा उनके ऋण-पत्नों प्रादि की विक्नी 
की सुविधा भी दे सकते हैं, परन्तु ये सभी कार्य कुल निधि-रूप में निगम को प्राप्त 
पूँजी तथा चुरक्षित कोप के पांच गुने से अधिक न हों । १६५६-६० के ग्रन्त तक दिगर्मो 
वें; ऋण और प्रग्रमिम की मात्रा १४१७ करोड़ रु० थी । 
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बहुमूल्य धातुओरों का भुमि से उद्धार करती है और दूसरी उन्हें पुन: भूमि के भीतर 
दफ़ता देती है ।” यह भी कहा जाता है कि जो स्वर्ण भारत में सामान्य उपयोग के 
लिए पहुँच जाता है, वह शेष संसार के लिए सर्देव के लिए लुप्त हो जाता है। दीर्॑- 
काल तक यूरोपवासी भारत में वहुमूल्य धातुग्रों की निरन्तर खपत पर हप॑, आव्चर्य 
श्रौर संतोप के साथ विचार करते थे | यदि भारत में सोने-चाँदी की इतनी अ्रधिक 
खपत न हुई होती, तो इधर पिछले वर्षो में नई खानों के श्रन्वेषण और धातु निकालने 
की प्रणाली में सुधार हो जाने के फलस्वरूण सोने-चाँदी के उत्पादन में विपुलता भरा 
जाने व मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाने के कारण यूरोपीय देशों के श्राथिक जीवन में 
एक भीपरा असन्तुलन झा जाता । किस्तु जब १६२४-२५ में इंगलेण्ड व यूरोप के 
अन्य देश अपनी मुद्राएँ स्थिर करने के लिए संघपरत थे, भारत यूरोप की आ्रावश्यक- 
ताझ्नों को तनिक भी ध्यान में न रखते हुए कम-से-क्रम ५० लाख पौंड के मूल्य का 
स्वर्ण एकत्र कर चुका था। तब यूरोपीय देशों ने अनुभव किया कि भारत संचय 
करने के भ्रपने ढरें को पूरी सरगर्मी से जारी रखकर उनके मुद्रा स्थिर करने के 
प्रयाप्त में भारी बाधा पहुँचा रहा है । 

भारत में इस संचित घन के सम्बन्ध में अवेक अनुमान लगाये गए हैं । कदा- 
चित्‌ सबसे पहला अनुमान श्री मेक्लायड (एच० डी०) का था । यह पहले ग्र्थशास्त्री 
थे जिनके मस्तिष्क में इस संचित धन के सम्बन्ध में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उनका 
विश्वास था कि यह ३०० लाख पौंड से कम नहीं होता चाहिए । लार्ड कर्जेन का 
अनुमान था कि यह ८२५ करोड़ रु० के निकट होगा, जबकि आनंल्डराइट ने दिस- 
स्वर १११६ के फिनान्शियल रिव्यू श्रॉफ़ रिव्यूज़ में लिखते हुए उसे ७००० लाख 
पौंड ठहराया था । 

भारत के सोने व चाँदी के उपभोग की शिकायत करते हुए यूरोपीय लेखकों 
ने सारा दोप भारतवासियों के ही गले मढ़ दिया है और स्वर्ण के उपभोग के सम्बन्ध 
में भारत को द्वेपपूर्ण दायित्व का दोषी करार करने के प्रयास के फलस्वरूप उत्तेजना- 
पूर्णा प्रत्युत्तर तक नौबत भरा पहुँची श्रौर दोपारोपित करने वालों के सिर भी दोप मढ़े 
गए। यह इंगित किया गया कि स्वर्ण-संचय करने का दुर्व्यंसन केवल भारतीयों के 
साथ ही नहीं है। संयुक्तराज्य श्रमरीका में ही १६१६ से लेकर १६२३ ) के बीच लग- 
भग ४० करोड़ पौंड का सोना खप गया और न्यूयाक्क में द्रव्य के नाम पर स्वणं का 





१. जब हम सितम्बर, १६३११ (जब १ रुपया १ शि० ६ पं० के वरावर था) से जनवरी, १६४० के 
बीच के ३५१ करोड़ रु० के सोने का भारत से नियांत का ध्यान करते हैं, तो उपथ्युक्त दलील में कोई 
जान नहीं दिखाई पड़ती | पीछे अध्याय ६, सेव्शव २२ देखिए | जिस समय भारत से इतनी बड़ी माचा 
मे सोने का निर्यात हो रहा था, डीक उसी समय संयुक्तराज्य अमरीका तथा अनेक यूरोपीय देशों 
में (विशेषतः फ्रांस में) इसका अत्यधिक संचव किया जा रद्दा था | 

२. सर स्टेनली रीड द्वारा वैविंगटव स्मिथ समित्ति को दिया गया उक्तात्य । 

३. वाडिया और जोशी, (दि वेल्थ ऑफ इस्डिया?, ० शप्८-८& | 
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झ्रावश्यक ही है तथा इन बहुमूल्य पदार्थों को हम संचित धन तभी कह सकते हैं जबकि 
प्रयोजन मूल्य के संचित करने से सम्बद्ध हो । 

वैंकिंग सुविधाओं का विस्तार जिस प्रकार नशाखोरी की फिजूलखर्ची को कम 
करने का साधन नहीं है, उसी प्रकार यह श्राभूपण पर की गई फिजूलखर्ची का भी 
साधन नहीं हो सकता (जब तक हम गहने को बैंक का स्थानापन्‍्न न मानें) । वास्तव 
में भारतीय कृषक अपने रुपये प्राय: मच्छरदानी तथा भोजन-जैसी श्रावश्यक वस्तुग्रों 
पर खच करने के बजाय अपने तथा अपनी पत्नी के आभूपण के लिए खर्च करता 
है । कभी-कभी तो रीति-रस्मों के कारण सोने तथा चाँदी का व्यवहार करना पड़ता 
है, धामिक तथा परम्परागत उत्सवों में भी इनका प्रमुख स्थान होता है। यह दुःख 
की वात तो श्रवश्यं ही है, १२ इन्हें दूर करने के लिए हमें मूल्य के समुचित ज्ञान 
तथा शिक्षा एवं सामान्य चेतना के प्रसार द्वारा सामाजिक तथा धामिक रस्मों को 
मुदुल बनाना पड़ेगा । इसके साथ-ही-साथ यह भी नहीं भूलना होगा कि इस पहलु 
का सम्बन्ध वास्तविक सझ्चय से न होकर उपभोग तथा व्यय की अच्छी या बुरी 
रीति से है । 

बैंकिंग के जिस विस्तार को सञ्चय बन्द करने के उपाय के रूप में बताया 
जाता है सञ्चय के कारण वह खुद ही कठिन हो जाता है, क्योंकि जब तक जनता 
बैंकों में रपया जमा नहीं करती तब तक वे अपना कार्य-संचालन ही कैसे कर सकते 
हैं, पर इसके साथ यह कहना भी ठीक है कि जत्र तक कोई बैंक है ही नहीं तब तक 
उसमें कोई अपना रुपया जमा ही कंसे कर सकते हैं ? श्रतएवं यह प्रश्न क्रिया-प्रति- 
क्रिया से ही सम्बन्धित है और हमारे सामने केवल यही रास्ता बच जाता है कि 
हम अधिकाधिक बैंकों तथा लोगों को आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार विभिन्‍न 
प्रकार के बैंकों की स्थापना करें तथा और बातों को शिक्षा एवं सतत प्रचार पर 
छोड़ दें । 

संचय की प्रवृत्ति को दूर करने के उपाय--उपयूक्त विवेचन से यह स्पप्ट हो 
गया होगा कि जो संचय श्रापत्ति-काल के लिए जेवरात के रूप में किया जाता है, उसे 
दूर करने का एक उपाय आपत्तिकाल के संचय के लिए वैकल्पिक साधनों को उपलब्ध 
कराना है। इस दिशा में पोस्ट ऑफ़िस सेविग्स बैंक तथा विभिन्‍न प्रकार के बचत 
सर्टीफिकेट उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । इनकी चर्चा की जा चुकी है | पोस्ट ऑफ़िस 
सेविग्स बैंक चेक जारी करने की सुविधा प्रदान कर काफ़ी निक्षेप प्राप्त कर सकती 
है । ऐसा करने से सेविग्स बैंक को श्रधिक निक्षेप मिलेंगे, साथ ही जनता में चेक का 
प्रयोग बढ़ेगा और संचय की प्रवृत्ति कम होगी । 

१६५६-६० में ८४ करोड़ रु० अल्पवचत के रूप में प्राप्त हुआ जो १६५८-५६ 
की ८० करोड़ रु० की राशि से श्रधिक है | यह राशि स्वतः बहुत बड़ी नहीं है, किन्तु 
इसकी वृद्धि इस बात की सूचक तो है ही कि संचय की प्रवृत्ति के स्थान पर अल्प- 
बचत की भ्रवृत्ति बढ़ रही है । बड़े कारखानों झौर संस्थाश्रों में कर्मचारियों की अनुमति 
से अल्पवचत के लिए वेतन मिलने से पूर्व कटौती कराने की व्यवस्था है । इस समय 


अधिकोषण (बेंकिग) और साख ३३७ 


स्क्रीम बनी है (जुलाई १६६०), तब से लेकर १६६४ के अन्त तक॑ इस स्कीम के 
नीचे १२,४७७ गारन्टियाँ, ४६*५३ करोड़ रुपये की कीमत की दी गईं । 

बढ़ती हुई कीमतों तथा ऊँची दर के ऋण *र बैंकों की साख को देखते हुए 
रिजब बैंक ने मार्च-सितम्वर १६६४ में श्रपनी साख देने की नीति को और कड़ा 
कर दिया | बैंक दर को ५ प्रतिशत वढ़ा दिया और उधार देने की नीति को और ऊँचा 
कर दिया, जिससे अन्य बैंकों को साख की बढ़ोतरी के लिए रिज़व बैंक के पास आश्रय 
लेने का प्रयत्न करें । इस प्रकार १६६४ में रिज़र्व बैंक ने साख पर लगाये गए प्रति- 

बन्चों को तेलों और खाद्य पदार्थों पर और भी मज़बूत कर दिया । 

१६६४५ के रिज़र्व बैंक की साख नीति के कारण थोक वस्तुग्रों की कीमतों में 
६ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई जो कि १६६४ का ३ हिस्सा है। १६६५ की नीतियाँ इस- 
लिए अपनाई गई थीं कि ज़रूरी कामों के लिए साख मिल सके श्रौर बढ़ती कीमतों को 
रोका जाए। लोगों के पास घन की पूर्ति १०-२९ से बढ़ी । बैंक दर को ५ से ६ 
प्रतिशत बढ़ाने और रिज़वे बैंक की अनुकूलता को कम करने के बाद भी व्यस्त समय 
में बैंक साख ४०७ करोड़ रुपये हो गईं। इस प्रकार जब तक अच्छी साख की 
नीतियाँ नहीं अपनाई जाएँगीऔर बढ़ती कीमतों की रोकथाम नहीं की जाएगी, तब 
तक राष्ट्र की आथिक और सामाजिक स्थिति संकट से दूर न हो सकेगी । 
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पज्यापार ३० तथा उससे भ्रधिक काउपण्ट के महीन कपड़ों तक ही सीमित था। भारत 
बड़ी कठिनाई के साथ बहुत थोड़ी मात्रा में २६ या उससे थोड़े श्रधिक काउपण्ट के वस्त्र 
तैयार कर सकता था । अच्त में यह भी कहा जा सकता है. कि आय/त-कर ४५ से 
३३ प्रतिशत कर देने से विदेशी वस्त्रों के धती उपभोक्ताओं को ही विशेष लाभ होतां, 
पर देशी सूती वस्त्रों पर लगाया हुआ ३३% कर गरीबों को विशेष हानि पहुँचाता | 
इसलिए देशी सूती बस्त्रों के उत्पादन पर ३३% कर कभी भी न्यांयसंगत नहीं कंहा 
जांसकता। - : हे ' 
| (ख) १६१४-१८ के महासंसर के पहले निर्यात प्रशुल्क--१५६० तक 
निर्यात-कर प्रारम्भिक प्रशुल्क नीति का मुख्य भ्रंग था और प्रायः प्रत्येक निर्यात की 
वस्तु पर ३% कर लगाया जाता था। यद्यपि यह कर चहुत कम था और झ्राय 
की हृष्टि से लगाया गया था, पंर निर्यात-कर के लगाये जाने का सिद्धान्त आधिक 
इृष्टिकोर से अनुपयुक्त समझा जाता था। इससे विदेशी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन 
मिलने के कारण निर्यात-व्यापार को घवका पहुँचने का भय था। इस विचार से 
१८६० से १८८० तक निरन्तर इस कर को हटा देने की नीति का ही अनुसरण किया 
' गया । फलत: १८८० में केवल चावल पर ही वह कर लगा रहने दिया गया | १६०३ 
में भारतीय चाय उद्योग की प्रार्थना पर चाय के निर्यात पर एक साधारण कर लगो 
दिया गया ।' , + 2020 
३. युद्धकालीच -तथा उत्तर-युद्धकालीन निराक्रास्य प्रेशुल्क पद्धति--.बुद्ध-काल में तैथी 
उसके पश्चात्‌ निराक्राम्य प्रशुल्कों में विस्तृत परिवर्तन हुए + उनका सारांश निम्त- 
लिखित है-- 

..._ (क) श्रायात-कर--मूल्यानुसार लगांयां जाने वाला कर सभी वस्तुओं, जैसे 
सूती वस्त्र; लोहा और इस्पात, रेल से सम्बन्धित वस्तुओं इत्यादि, पर बढ़ा दिया गया। 
'उदाहरण- के लिए-चीनी पर लगा मूल्यानुसार कर १६१६-१७ में ५% से बढ़ाकर 
१० प्रतिशत कर दिया गया और १६२२-२३ में १५ से २४ प्रतिशत कर दिया गयां। 
“रूई' कांतेने शौर .बुनने की मशीनों तथा श्रन्यं श्रावर्यक वस्तुओं पर १९२१-२२ में 
२४६१ कर लगाया गया, पर बाद में यह कर हटाः लिया गया। विलांसिता की सभी 
चस्तुओं, जैसें मोटरकार, सिनेमा के फ़िल्म, घड़ियाँ, रेशम के कपड़े इत्यादि, पर लगे 
कर १६२१-२२ में ७३ प्रतिशत से -बढ़ांकर २० प्रतिशते और १६१२-२३ में बढ़ाकंर 
'३० प्रतिशत कर दिये गए। १६२७-२८ में टेक्सेशन इनेक्वॉयरी कमेटी -की सिफ़ारिशों 
के अंनुसार, जिसमें मोटर परिवहन को प्रोत्साहंन देने पर ज्ञोर दिया था, मोटरकार 
पर कर ३० से २० प्रतिशत कर दिया गया और टायरों पर ३० से १५ प्रंत्तिशत कर 
“दिया गया । तीत्र आशथिक अ्रवसाद तथा केन्द्रीय- बजट के महान्‌ घादे ने अधिक आय 

प्राप्त करने के लिए आयात-करों में भारी और विस्तृत वृद्धि करने पर वाध्य कर 
दिया । उदाहरणायं, मार्च १६३१ के वित्त अधिनियम ने (१) घराव, चीनी, चाँदी 


+ 





£. देखिर, खगड 2, अध्याय ४, परा ७, ता (8) । 
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१६५१ से नियोजन-युग प्रारंभ हुआ तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू 
हुई । भ्रव श्रायात और निर्यात-कर नीति के पीछे मुख्यतः दो बातें हैं---पझ्रायात-कर 
उन वस्तुग्रों पर लगाया जाए या उन वस्तुग्रों पर उसकी दर बढ़ाई जाए जो देश में 
निर्मित बस्चुओं से प्रतिस्पर्धा करती हों या उनके विकास में वाघक हों; निर्यात-कर 
इस ढंग से लगाया जाए ताकि (प्र) संबन्धित उद्योग देश की आन्‍्तरिक उपयोग की 
ग्रावश्यकताओों को ध्यान में रखकर निर्यात करें तथा (व) कर की मात्रा इस प्रकार 
निर्धारित की जाए कि अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति न घढे । 
निर्यात-उद्योगों के विक्रास-सम्बन्धी आयातों को अपेक्षाकृत श्रधिक सुविधा देने की 
व्यवस्था की जाए। योजना-काल के वजट इन्हीं प्रवृत्तियों को लक्षित करते हैं। 
१६६१-६२ के बजट में लगभग ४१ वस्तुओं पर कर (ड्यूटी) बढ़ा दिये गए। देश 
में मशीनों के निर्माण का तेजी से विकास हो रहा है। उनके विकास में सहायता 
करने के लिए मशीनों और उनके पुज्ञों पर लगे कर की परिनियत दर मूल्यानुसार 
१० प्रतिशत से वढाकर मूल्यानुसार १५ प्रतिशत कर दी गई । जी० ए० टी० टी० 
के अन्तर्गत आने वाले सामान पर कोई वृद्धि नहीं हुईं । 

(ख) निर्यात-कर-- १६१६-१७ में दो नये निर्यात-कर चाय श्ौर जूट पर लागू 

किये गए । चाय पर तो निर्यात-कर १ रु० ८ आ० निश्चित कर दिया गया । १६२७- 
२८ में यह कर हटा दिया गया, परन्तु इसके हठाने का घाटा चाय उद्योग के मुनाफे 
पर लगे श्राय-कर में वृद्धि द्वारा पूरा कर दिया गया। जूट की ४०० पौण्ड की प्रत्येक 
गाँठ पर २ रु० ४ आ० निर्यात-कर निश्चित किया गया, जो कि लगभग ४५ प्रतिशत 
के मूल्यानुसार लगाए कर के वरावर था। जूट से बने माल पर १० २० प्रति टन 
योरों पर और १६ ० प्रति टन टाट पर कर लगाया गया | १६१७-१८ में जूट पर 
निर्यात-कर द्ुगुना कर दिया गया । अक्तूबर, १६१६ में कच्चे चमड़े पर भारतीय 
चमड़ा सिकाने के उद्योग की रक्षा के लिए १५ प्रतिशत मूल्यानुसार कर लगाया गया। 
१६३० के वित्त अधिनियम ने चावल पर लागू निर्यात-कर में एक-चौथाई की कमी 
कर दी अर्थात्‌ ३ आने से घटाकर २ आना ३ पाई प्रति मन कर दिया, ताकि चावल 
के मूल्य में हुई संसार-व्यापी कमी का मुकाबला किया जा. सके तथा वर्मा और स्थाम 
की, जोकि इस व्यापार में उसके मुख्य प्रतिहवन्द्दी थे, मुकावला कर सके श्र वर्मा के 
किसानों की सहायता एवं उनके प्रति न्याय हो सके । 

१६१४-१८ के युद्ध-काल में -धनः की आवश्यकता तथा युद्धोत्तरकालीत 
आधिक घाटे के कारण निराक्राम्य-कर पर अविकाधिक निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती 
गई । निराक्राम्य-कर से प्राप्त आय में द्वितीय विश्वगुद्ध के कारण शन्रु-देशों से 
व्यापार बन्द होने के ही कारण नहीं वरन्‌ आयात में प्रतिवन्‍्ध लग जाने तथा जहाजों 
द्वारा माल के से आने तथा ले जाने की सुविधा में कमी होने से बहुत कमी हो गई । 
जब से युद्ध समाप्त हुआ है, निराक्राम्य-कर पर निर्भरता की प्रवृत्ति पुनः बढ़ती जा 


रही है । | 
१६२४ तक प्रशुल्क में ये परिवर्तत (कच्चे चमड़े पर निर्यात-कर को छोड़कर) 
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पर्याप्त न होने के कारण बाहर से मेगाना पड़ता है । ग्रतएव मिट्टी के तेल के उप- 
योग की दर कम करने की दृष्टि से अच्छे प्रकार के मिट्टी के तेल्न पर उत्पाद-कर 

५० बढ़ा दिया गया और इस प्रकार उत्पाद-कर ६५५४ २० प्रति किलोमीटर 
हो गया. । इस प्रकार ४४५ रु० के वर्तमान अतिरिक्त-कर को सम्मिलित कर लेने 
पर कुल्र कर की मात्रा (०० २० प्रति किलोमीटर हो गई । निम्न कोटि का मिट्ठी- 
का तेल, जिसका उपयोग अधिकतर गाँवों में होता है, पर यह कर नहीं लगाया. 
जाएगा। , 

'परिष्कृत डीजेल तेल तथा डीजेल तेल के बीच उत्पाद-क्र में भारी ग्रन्तर 
होने के कारर- डीज़ेल तेल को परिष्कृत डीज़ेल तेल में मिलाने का चलन हो गया है। 
अतएव डीज़ेल तेल पर २८.१५ रु० का कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया । 

“” झ्रौद्योगिक विकास के साथ ही अनेक वस्तुम्नों पर उत्पाद-कर लगाना सम्भव 
हो गया । अ्रतएव १६६१-६२ के बजट में निम्न प्रस्ताव किये गए | सोडा एश, 
कास्टिक सोडा और ग्लिसरीन पर मूल्यानुसार १४ प्रतिशत उत्पाद-कर, प्ेटेण्ट दवाओं 
पर (जिनमें एलकोहल न हो) १० ग्रतिशत तथा ख़ूंगार-प्रसाधनों पर २४ अतिशत 
उत्पाद-कर लगाया गया। इसी प्रकार प्लास्टिक के सामान पर मूल्यानुसार २० प्रति- 
शत कर लगाया गया । मिल के बने ऊवी और सूती धागे पर एक विशिष्ट कर लगाने 
का भ्रस्ताव किया गया । इस प्रकार होजरी तथा कुछ भ्रत्य वस्त्र भी उत्पाद-कर की 
परिधि के अन्दर थ्रा गए.। शीशे और शीशे के सामान, पोसंलीन तथा चीनी मिट्टी 
के सामान, जिनमें प्याले-प्लेटें भी शामिल हैं, पर मूल्यानुसार ५ प्रतिशत से १४ प्रति- 
शत तक का उत्पाद*कर लगाने का प्रस्ताव किया गया । श्षक्षरिक तथा अनुसन्धान- 
शालाझों में प्रयोग होने वाले शीशे क्रे सामात पर कम दर से उत्पाद-क्र लगाने 
की व्यवस्था की गई । -१६६१-६२ -के वजट में ताँवे श्लौर जस्ते पर भी उत्पाद-कर 
लगा; दिया -गया | गमोलाकार श्र चादरों पर ३०० ० प्रति मीट्रिक :ठुन तथा नली 
ग्रौर ट्यूब (पाइप और ट्यूब) पर मूल्यानुसार १० प्रतिशत कर लगा.द्विया गया । 

' बाताचुकूल-मशीनरी (एग्नर कण्डीशनिंग मशीनरी ), रिफ्रिजरेटर,. वेतार के सेट यानी 
रेडियो (वायरलेस सेट).परः भी उत्पाद-कर लगाने का प्रस्ताव किया गया:। :१५० 
रु० के मूल्य के- रेडियो उत्पाद-कर से मुक्त थ्रे। १५० रु० से. ३०० रु० तक के. मूल्य 
के रेडियों सेट पर रिग्रायती <दर से:उत्पाद-कर लगा-था ।३०० २० से भ्रधिक मूल्य 
के रेडियो पर मूल्यानुसार अधिक-से-अधिक २० प्रतिशत कर लगाया: जा सकता था। 
मिल- के घने सिल्क के कपड़े पर अभी तक राज्यों द्वारा विक्री-कर लगाया जाता था-। 
उसके स्थान पर एक अतिरिक्त उत्पाद-कर लगा दिया गया । 

१६६१-६२ के प्रस्तावों के फलस्वरूप उत्पाद-करों से. ३०*६० करोड़-रु० 
अधिक की आय होगी। इसमें से २९३ करोड़ रु० राज्यों को मिलेगा ।. १६६४-६६ 
में केन्द्रीय उत्पाद-कर ७०४ करोड़ रुपये मिलने की आशा थी जबकि १६६६-६७ में 


७६६ करट्रोड़ रुपया-। ध ् 
८ आय-कर का इतिहास-- १८७७७ तक कोई नया कर नहीं लगाया. गया, - परु 
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लिए धारा १६ सी के अन्तर्गत संस्थान (अंडरटेकिंग) में होटल भी शामिल कर लिया 
गया है। घाराएँ २३ ए, ३५ तथा ५६ ए में भी संशोधन किये गए हैं । 
प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम (फ़ाइनेन्स एक्ट) पास होता है तो उसके अन्तर्गत 
आय-कर में प्रतिवर्ष कुछ-न-कुछ परिवतंन प्रस्तावित होते रहते हैं। १६६० में निम्न 
: परिवर्तेव हुए--(१) नये श्रौद्योगिक संस्थानों की श्राय-कर से मुक्ति की श्रवधि 
: (आय-कर अधिनियम की घारा १४ सी) ५ वर्ष के लिए---१९६५ तक--बढ़ा दी 
गईं। (२) दान में दी जाने वाली धनराशि की कर-मुक्ति सीमा १ लाख रु० या कुल 
आय के ५% से बढ़ाकर १३ लाख र० या कुल श्राय के ७३ प्रतिशत तक कर दी 
गई । (३) १ पप्रैल १६९५० से पहले निर्मित सम्पत्ति पर स्थानीय श्रधिका रियों हारा 
लगाए गए कर की पूर्ण राशि सम्पत्ति की करारोप्य प्राय निर्धारित करने में घटा 
दी जाने लगी। अभी तक स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाये गए करों की केवल 
आधी राशि ही घटाई जाती है। (४) कृषि ग्रामीण साख तथा कुटीर उद्योगों से 
सम्बन्बित सहकारी समितियों को छोड़कर शेप सहकारी समितियों की १४,००० रु० 
से अधिक आय पर आय-कर लगा दिया । 
१६५९-६० के वर्ष की महत्त्वपूर्ण घटना प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति 
(डाइरेक्ट टेक्सेज़ एडमिनिस्ट्रेशन इन्बवाइरी कमेटी) की रिपोर्ट थी। सरकार ने 
१६६०-६१ में उसकी सिफारिशों की परीक्षा कर ली तथा अनेक सिफारिशों के 
सम्बन्ध में अपने निर्णय की घोषणा की । इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा 
रहा है | विधान झ्रायोग को यह कार्य सौंपा गया था कि वह आय-कर अधिनियम की 
मूल-संरचना को प्रभावित किये बिना ही उसमें ऐसा संशोधन प्रस्तुत करे ताकि उसके 
अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाएँ श्रधिक स्पष्ट हो जाएँ। १६६६-६७ के बजट में १६४ 
करोड़ र० आय-कर से मिलने की सम्भावना है जबकि १६६५-६६ के संशोधन 
आगशणुन के अनुसार १३७ करोड़ रु० झआाय-कर रूप में प्राप्त हुआ । 
६. ध्राय-कर में सुधार--सर वाल्टर लेटन ने, जो साइमन कमीशन (१६३०) के 
वित्त-सदस्य .थे, तत्कालीन आय-कर पद्धति के अनेक दोष बताए तथा उनके सुधार के 
लिए सुझाव अस्तुत किये। 
उनके द्वारा सुकाये गए बहुत-से सुधारों (आ्राय-कर की प्रगामिता को अधिक 
त्रीत्र बनाने) को १६३१-३२ के बजट में ही स्थान दे दिया गया । अश्रक्तृवर, १६३५ 
में भारत सरकार ने भारतीय आझ्ाय-कर-पद्धति तथा प्रशासन की सम्पूर्ण जाँच एक 
कमेटी द्वारा करवाई, जिसके सदस्य दो अंग्रेज विशेषज्ञ तथा सबसे अधिक श्रनुभव- 
प्राप्त एक आय-कर कमिश्नर था। भारतीय झाय-कर का संशोचन करने के लिए 
कमेटी की सिफारिशों के प्नुसार केन्द्रीय घारासभा द्वारा १६३६ में एक विल पास 
किया गया । इसने पहले प्रचलित सीढ़ी-प्रणांली, जिसके अनुसार समान कर की दर 
पूरी आय पर आरोपित की जाती थी, के स्थान पर वर्ग-प्रशाली (स्लैब सिस्टम) का 
प्रयोग आरम्भ कर दिया, जिसमें बढ़ती हुई दर से आय के विभिन्‍न अंशों पर कर 
आरोपित किया. जाता था। आाय-कर देने वालों के वर्गों की इस प्रणाली में कुछ 
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चाय, कहवा,-रबर और काली मिर्च पर कृपि-आय-कर लगाना प्रस्तावित किया । 
यू० पी० कृषि-्शाय-्वर विधान की संशोधित करने के लिए ११ मई, १६४४ 
की घारासभा में एक विल पेश किया गया, जिसके झन्तगंत अ्धिकर (सुपर टेक्स) 
समाप्त करने और कर-पुक्ति की सीमा 5,००० र० निश्चित करने की व्यवस्था थी। 
बिल में कर की. नई दरें भी प्रस्तावित की गई, यान 
कर लगने वाली झाय के पहले १५०० 8९ पर कोई कर, नहीं लगेगा.। 
बाद के ३५०० रु० पर १ श्रा० प्रति ₹० की कर लगेगा । 


४. १०,००० ,, 5 र्आ० प्रति ₹० छा... 72 
कं १०,०००  छ ४, #%ऋ 9. 77 
7. १०,००० | 939 + # रा 9. 797 
| शेष आय पर १० # # 


प. “पत्तराधिकार-कर-- १४५ अक्तूबर, १६४५३ से हमारे देदा में उत्तराधिकार-कर 
(एस्टेट इयूटी) लागू कर दिया गया है। इस कर को लगाने के सम्बन्ध में वहुधा 
यह तर्क! उपस्थित किया जाता है कि सम्पत्ति को एकत्र करते में सरकार का बहुत 
योग होता है। प्रतः व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त कर के रूप में इस सम्पत्ति का 
कुछ भाग ले लेना उचित ही है। परन्तु सच तो यह है कि उत्तराधिकार में श्प्त 
सम्पत्ति कर देने की क्षमता की सूचक है, अतएवं उस पर कर लगाना उचित है । 
व्यक्तियों के लिए कर की न्यूनतम सीमा १ लाख 5० और संयुक्त परिवार के लिए 
४०,००० २० ह्ै ] बाप 

. सितम्बर, १६५८ में उत्तराधिकार कर (संशोधन) अधिनियम वन हैं 
इसके प्रस्तर्गत (१) मुक्ति-सीमा एक लीख छु० से घटाकर पचास हजार रुपये 
कर दी गई, तथा कर-की दर निम्न वर्गों के लिए ऊंचे कप कर दी गई । (१) 
मिताक्षर, मरुसकट्टयम या अलियसंथान की विधान-प्रणाली का अनुसरण करने 
वाले श्रविभाजित हिन्दू प्ररिवार के मृत सदस्य की सम्पत्ति पर कर के लिए 
संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति में न केवल- मृतक के वरन पैतृक वंशजों के संदायई हितों 
(कोगर्सनरी) को ध्यान में रखने की व्यवस्था की गई है। (३) निर्धारण (एसेस- 
प्रेण्) तथा अपील-सम्वन्धी व्यवहार श्रन्‍्य प्रत्यक्ष करों के अनुरूप कर दिया गया: 
है। कृपि-भूमि पर उत्तराधिकार-कर राज्यीय विषय है । संविधान की धारा २५२ 
के परत्तमंत उत्तरधिकार-कर (संशोधन) अधिनियम १९५८ के: राज्यों में सिशत कृषि- 
भूमि पर लागू होने-के लिए राज्यीय विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक थी। 
ग्रप्रैल, १६६० में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हुई ! सभी 'स्वीकृति' को कार्य-रूप देने 
के लिए उत्तराधिकार-कर (संशोधन) अधिनियम १ ६६० पास हुम्रा । दोनों संशोवत 
अधिनियम (१६४५८, १ ६६०) १ जुलाई, १६६० से ही लागू हुए। १६४८ के संशो- 
घन के अन्तर्गत (१) और (२) व्यवस्था (जिसकी ऊपर चर्चा दी जा घुकी- है) तभी 
लागू होगी जबकि मृत्यु १ जुलाई -१६६० या उसके वाद हुई हो । 

- “उत्तराविकार-कर (संशोधन) अधिनियम १६६० यह स्पप्टीकरण प्रस्तुत 
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जाता है। 
११. उपहार-कर--पयह पहली अप्रैल १६४५७ के वाद दिये गए सभी उपहारों पर 
लागू है तथा १६५५-५६ के वर्ष से लागू किया गया है। यह कर सभी के द्वारा देय 
है चाहे व्यक्ति हो या कम्पनी । यह कर देने योग्य उपहारों के कुल मूल्य पर लगाया 
जाता है। यह कर निम्न दक्ाप्रों में नहीं लगता-- 
(१) भारत से बाहर स्थित अचल सम्पत्ति के उपहार पर कोई कर नहीं 
लगता। ... 
(२) भारत में रहने वाले विदेशियों पर भारत से बाहर स्थित चल सम्पत्ति 
पर भी कोई कर नहीं लगता । 
(३) विदेशी कम्पनी की भारत से बाहर स्थित चल सम्पत्ति पर उसी हालत 
में कर लगता है जबकि कम्पनी भारत में हो । 
इनके अलावा कुछ उपहार कर-मुकत हैं : 
(१) दातव्य संस्था या कोष को दिए उपहार । 
(२) पत्नी को किसी एक वर्ष या कई वर्षों में अधिक-से-अधिक १ लाख 
रु० का उपहार । 
(३) बच्चों की शिक्षा के लिए उपहार । 
(४) बोनस, ग्रेचुटी, पेन्शन । 
(५) करदाता द्वारा किए जाने वाले रोजगार, या पेशे के लिए उपहार 
ग्रादि । 
| : उपहार-कर १६६६-६७ के वजट के अनुसार इसकी दरों में कुछ परिवतंन 
किए जाएँगे. ताकि उन्हें भू-सम्पत्ति-कर के बराबर कर दिया जाए। इस प्रकार 
-दरों की कम करने से १७१ करोड़ रुपया सरकार को पहले से कम मिलेगा । 
१२. भ्रफ्रीम--१६३५ के अन्त तक अफीम से आय प्राप्त करने के तीन सावन थे--- 
(१) विदेशों को भेजने के लिए सरकारी कारखानों में निर्मित अफीम से प्राप्त एका- 
घिकार लाभ, (२) अफ़ीम की खरीदारी पर आरोपित नियति-कर से प्राप्त आय जो 
कि राजपृताना और मध्यभारत की रियासतों से भेजी जाती थी, और (३) ब्रिटिश 
भारत में अफ़ीम के उपभोग से प्राप्त एकाधिकार लाभ, जोकि लाइसेंस फीस 
अथवा ठेकेदारी की फ़ीस के रूप में मिलता था । यह आय उत्पाद-कर के अन्तर्गत 
दिश्वलाई जाती थी झौर पहले दो साधनों से प्राप्त आय अफ़ीम के अन्तर्गत दिखलाई 
जाती थी । . 
फरवरी, १६२६ में लॉर्ड रीडिग ने यह घोपणा की कि भविष्य में सरकार 
की नीति श्रफ़ीम के निर्यात को लीग श्रॉफ नेशन्स के आदेशानुसार औपधि-सम्बन्धी 
प्रयोगों को छोड़कर झौर सब प्रकार के प्रयोगों के लिए पुर्णंतः वन्द कर देने की हैं । 
भारत सरकार इस वात से भी सहमत हो गई कि १६३५ के पहले ही अफ़ीम का 
निर्यात पूर्णतः बन्द कर दिया जाएगा, जिसका फल यह हुआ क्रि अ्रन्य प्रयोगों के लिए 
प्रफ़ीम के निर्यात सझ्ले प्राप्त आय का १६३५ से अन्त हो गया । शव अफ़ीम से प्राप्त 
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कर दिया। वम्बई में कांग्रेस सरकार की पूर्ण निषेघ की नीति प्रचलित करने में कुछ 
“कानूनी और व्यवस्था की कठिनाइयों के कारण १६४० में निपेष-नियपों को कुछ 
ढीला करना पड़ा | कुछ प्रान्तों ने छोटे-छोटे क्षेत्रों को चुना, भ्रन्‍्य ने दुकानों को 
बन्द करवाकर शराब को विक्री की रोकथाम की और लाइसेन्स पर नियन्त्रण रखा । 
मद्रास ने २ अक्‍्तूवेर, १६४८ से पूर्ण मद्य-निपेध प्रचलित कर दिया है, जिससे १७ 
करोड़े रुपये की श्राय का घाटा हुआ । बम्बई ने ४ बप में पूर्ण निषेध का इरादा 
किया, जो कि १६४७ से आरम्भ हुआ और ७ पअप्रैल, १६५० में पूरां हो गया । यदि 
ग्रन्य राज्य ज़रय घीमी गतिसे चलने के लिए बाध्य हैं तो ऐसा भश्राधिक विचारों के 
फलसंवहूप- प्रनिवायं हो गया है । परन्तु सभी राज्य यथासम्भव तोब् गति से एक ही 
दिशा में चल॑ रहे हैं और सबने एकमत होकर पूर्ण निषेध को ही मथपान के दोष दूर 
कर देने का एकमात्र उपाय'मान लिया है । 
मच-निषेघ के विरोधी बराबर यह कहा करते हैं कि यदि इसकी रोक के 
लिए जल्दी की गई अयवा कठोर नियम प्रचलित किये गए तो दोहरी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ेगा | सबसे पहले तो तुरन्त आय में कमी हो जाएगी और प्रतिवनन्‍्ध 
लगाने वाली संस्यांग्रों पर, जो चौर्यपणन तथा श्रवेघ शराब खींचने क्री रोकथाम के 
लिए स्थापित की जाएँगी, खर्च भी बढ़ जाएगा । करोड़ों रुपये, जो भ्रन्यथा शिक्षा, 
सिंचाई की सुविधाओं तथा देझ-की उन्नति के लिए श्रन्य कामों पर खर्च किए.जा 
संकते हैं, वे सब्र व्यर्थ. हो जाएँगे । यदि पूर्ण मद्य-निषेध के लिए. एकवारगी प्रयाघ्त 
किया गया तो यथार्थ में ये कठिताइयाँ बड़े भयंकर रूप में: उपस्थित होंगी । दूसरा 
भय इस बात का है कि बुराई, जो भय के कारण दवा दी जाती है, वह कोई दूसरा 
उम्रतर रूप धघारंण करके उपस्थित होती है ।. इस,प्रकार यह शिकायत की जाती है 
कि देशी शराब 'के प्रयोग पर रोकथाम लगाने के परिणामस्वरूप विदेशी, शराब के 
प्रयोग में बुद्धि हुई है और लोग: शराब के स्थान पर मेथिलेटिड स्पिरिट पीते प्राये 
गए हैं। ' * * ट 20 ५7 कट 
तीसरी पंचवर्षीयें योजना में केन्द्रीयं' आबकारी से ३६८"८७ करोड़ रु० राज्यों को 
मिला । १६६६-६७ के इस वर्ष -१६५०६६ करोंड़ रु० मिलेगा-। . 
१४. श्राय के अन्य साधव--(१) स्टाम्प--स्टाम्प से आय व्यापार तथा स्यायालय- 
सम्बन्धी स्टाम्पों की: बिक्री से प्राप्त: होती:है | न्यायालय-सम्बन्धी स्टाम्प वे;हैं जो 
'मुकदमों और अन्य श्रावश्यक काम्रज़ों की फीस के रूप में माल और ,फौजदारी की 
कचहरियों में जमा किये जाते हैं व्यापारिक स्टाम्प वे हैं जिनका प्रयोग उन व्यापा- 
रिक लेन-देन में होता है. जो लिखा-पढ़ी में होते हैं, जैसे जायदाद, भूमि और. हुप्डी 
श्रादि एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाने में | न्यायालय में प्रयोग किए जाने वाले स्टाम्प 
की शाय कुछ लोगों के मत से वास्तव में कर से प्राप्त श्राय नहीं है, क्योंकि वे इसे 
न्यायालय-जैसे महँगे विधान की सेवाओं के लिए दी जाने व्राली, रकम सममभते हैं । 
मद्रास राज्य के विभाजित होने से पूर्व स्टाम्पों से सबसे अधिक आ्ाय मद्गास में होती 
: थी और सबसे. कम आसाम में । मद्रास के विभाजित होने पर सबते अधिक आय 
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बिक्री पर विक्री-कर लगाने का अ्रधिकार प्राप्त था। व्यवस्था की कठिनाइयों के 
कारण कपड़े पर विक्री-कर लायू नहीं किया गया। १६३६ का मद्रास का सामार 
विक्री-कर अधिनियम (जनरल सेल्स टैक्स एक्ट) सर्वांगीण था, जो सभी वस्तुओं पर 
लागू “होता था । यह कर मद्रास में कुल बिक्री से आवश्यक खर्चे निकाल देने पर 
वास्तविक विक्री पर लगाया जाता था । वस्तुओं की बिक्री पर इसी प्रकार का सामान्य 
कर बंगाल में बंगाल वित्त अधिनियम द्वारा १६४१ में आरोपित किया गया ।' 

' नये करों. ने प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के करारोपण और वसूली के 
वैघानिक अधिकारों के प्रश्न को जन्म दिया। उदाहरण के लिए पेट्रोल-कर, जिसे 
मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया था, के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार ने संघानीय न्याया- 
लय में यह मुकदमा चलाया कि प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार के कर लगाने 
(उत्पाद-कर) के श्रधिकारों का, जो उन्हीं के लिए सुरक्षित हैं, अतिक्रमण कर रही 
है । संघानीय न्यायालय ने इस झ्ाघार पर प्रान्तीय सरकारों के हित में न्याय किया 
कि. केन्द्रीय विधानमण्डल को वस्तुश्नों पर उत्पाद-कर लगाने का उसी समय तक एकाकी 
अधिकार है जब तक कि वे किसी प्रान्त-विशेष की सम्पत्ति नहीं वन जातीं (अर्थात्‌ 
उत्पादन अथवा निर्माण की स्थिति तक ही) झौर उसके बाद प्रान्तीय सरकारों: को 
उन वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का एकाकी अधिकार हैं । संघानीय व्यायालय 
के इस हितकारी फैसले ने “वस्तुशों की विक्री पर' (देखिए सेक्शन ३७) वाक्यांश का 
वास्तविक श्र स्पएंट कर दिया और प्रान्तों के लिए कर 'लगाने का एक विस्तृत क्षेत्र 
खोल दिया। साथ-ही-साथ, जैसा कि प्रधान न्यायाधीश ने भी नोट दिया था, 
पारस्परिक सहनशीलता की अत्यन्त आवश्यकता है, ताकि करारोपणा के श्रधिकार 
वाली दोनों सरकारें कहीं अपने-अपने श्रधिका रों का एक साथ ही प्रयोग करके आ्रान्तरिक 
परोक्ष-कर इतना न. बढ़ा दें कि वस्तु का मूल्य इतना अधिक ऊँचा हो जाए कि उसका 
उपभोग अत्यन्त कम हो जाए। १६६५-६६ फे बजट अनुसार इससे २८७*३ करीड़ ० 
इकट्ठा होगा । 

... मोटर बेहीकिल्स श्रधिनियम के अ्रन्तगंत आरोपित कर तथा कुछ अन्य कर भी 
प्रांतीय श्राय के साधन हैं । मोटर वेहीकिल्स अधिनियम के अन्तर्गत १६५६-५७ में 
पृद्चिचमी बंगाल को १:३६ करोड़ रु०, उत्तर प्रदेश को १४० करोड़ रु०, उड़ीसा को 
४७.८३ लाख रु०, केरल को ५१:४८ लाख रु०, श्रासाम को ५४-४२ लाख रु० तथा 
आन्ध्र को २९०० करोड़ रु० की आय हुई, जबकि १-११-१६५६ से ३१-३-१६५४७ की 
अवधि में वम्बई को ८६७३ लाख रु०, विहार को २.४८ लाख रु०, दिल्‍ली को 
१-०६ लाख रु०, मध्य प्रदेश को ७१७ लाख रु०, मद्रास को २५३४ लाख ₹०, 
पंजाब को २५६०४ लाख रु०, राजस्थान को १६:६५ लाख रु० की आय हुई।'* 
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से 


१० अन्य बस्तुएँ, जो सेल्स टेक्स के लिए चुनी गई ; विजली, तम्बाकू तथा विलासिता की वस्तुएं, 
मोटरगादी, रेडियों आदि थीं विहार में १९४८ से कोयला, कोक ओर शज्नक भी विक्री-कर के अम्त 


गंत आ गए दें । 
२.५ देखिए, स्टेट्रटीवल एच्सट्रेकट, ६६५६-५७, पूृ० २१७-२२१ । 


वित्त और कर ३५४४ 


उस्तुग्रों के निर्माण की शक्ति बढ़ जाए और वहुत-सा सामान सुरक्षित रखा जा सके । 
भारत को युद्ध का मोर्चा लेने के लिए तैयार रखने के उपायों पर खर्च करने से भी 
रक्षा-व्यय पर काफी धन खर्चे किया गया। इन सब बातों को विचाराधीन रखते हुए 
नवम्बर, १६३६ में इंगलेण्ड की सरकार और भारत सरकार के बीच एक श्राथिक 
समभोता हुप्ना, जिसके अन्तर्गत भारत को निम्न व्यय अपने ऊपर लेने पड़े. 

(क) लड़ाई के पहले के व्यय की निर्धारित ३६:७७ करोड़ें रु० की रकम; 

(ख) मूल्य की वृद्धि के लिए अतिरिक्त घन (३९५४ करोड़ २०); 

(ग) युद्ध-सम्बन्धी उन उपायों का खर्च, जिनके लिए पूर्ण रूप से भारत को 
इसलिए उत्तरदात्री समझा जा सकता था क्योंकि वे व्यय भारत अपने हित के लिए 
कर रहा था (३५४० करोड़ रुपये); श्ौर 

(घ) एक करोड़ रुपये की एकत्र रकम जो भारत की रक्षा-सेना को समुद्र- 
पार बनाए रखने के लिए विदेशों में रखी गई थी (८:४१ करोड़ रु०) | 

पहले शीषंक से चौथे तक का योग ८४९१३ करोड़ रुपये होता है। युद्धकाल 
में भारत का रक्षा पर वापिक व्यय जितनी रकम से पहले से तीसरे शीष॑क तक के 
खर्चों के योग से बढ़ता था वह रकम इंगलैण्ड की सरकार से मिलनी थी । केवल 
शर्तें इतनी थी कि युद्ध के पश्चात्‌ जो-कुछ भी समभौता भारत में दोनों देक्षों के 

हेत के दृष्टिकोण से खरीदी हुई युद्ध-सामग्री के बचे हुए कोश के सम्बन्ध में 

होता, उसके अनुसार परिवर्तन हो सकता था । अप्रभावशाली खर्चों के विषय में अलंग 
से विचार होना था। भारत को अपनी उत्पत्ति में से ही श्रपेने युद्ध-सम्बन्धी 
उपाय पर जो-कुछ खर्च करना था उसके लिए तथा युद्ध-सम्बन्धी संयुक्त उपायों 
पर व्यय होने वाली रक्रम में से अपने हिस्से के लिएं, जिसंमें वस्तुओं को 
सुरक्षित रखने का खर्च भी सम्मिलित था, मूल्य देना था श्ौर इंगलण्ड की 
सरकार को बाकी सभी इकट्ठी रखी जाने वाली युद्ध-सम्बन्धी वस्तुओं. के लिए तथा 
उस सारी पूँजी के लिए, जो उत्पत्ति तथा एकत्र रखने की सुविधोश्रों के बढ़ाने के 
लिए -लगाई गई थी। 

युद्ध/काल की तरह पूरी सेना को बनाएं रखने के स्थान पर शान्ति-काल॑ में” 
ऐच्छिक पद्धति के अनुसार थोड़ी-सी सैनिक सेवा बनाए रखने का भी सुझाव दिया 
गया था । युद्ध की समाप्ति के वाद आशा की जाती थी कि रक्षा-व्यय में भारी कमी 
होगी, परन्तु यह आशा सफल नहीं हो सकी जैसा कि चीचें के आँकेड़ों से प्रकट है-- 

भारत का रक्षा-व्यय करोड़ रु० में (आन रेवैन्यू अकाउण्ट) | 

१६४७-४८ १६४८-४६ १६४६-५० १६५०-५१ 

(७ई माह) 

पर दरे शृडएय/०४ श१४॑ं८घा८पं६ १६४१३ 


£« कोंष्ठक में लिखी हुईं संख्याएँ १६४१-४२ के रक्ञा-वजट से सम्बन्धित हैँ | १६९३४ का आर्थिक 
सममभौता ३१ मार्च, १६४७ को रद्द कर दिया गया। 


वित्त और कर ३५७ 


नागरिक प्रशासन की इधर हाल की वृद्धि इस बात से स्पष्ट है कि १६५२-५३ में यह 
व्यय २-६५ करोड़ रु० था जबकि १६५५-५६ में यह बढ़कर ३१३३ करोड़ रु० तथा 
१६५६-५७ में ४८८५ करोड़ रु० हो गया ॥* 

- भारत सरकार ने १ अप्रैल, १६५३ को कर-जाँच झायोग की नियुक्ति को, 
जिसके अच्यक्ष डॉँ० जात माईथ थे।' १६२५ में पिछले कर-जाँच आयोग द्वारा रिपोर्ट 
प्रस्तुत करने के बाद से लेकर भ्रव तक भारत की ग्राथिकर स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन 
हो चुके थे । अ्रतएव इन. नई परिस्थितियों में इस आयोग को श्रन्य बातों के साथ- 
साथ केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय करारोपणा का विभिन्‍न राज्यों में विभिन्‍त वर्गो 
पर पड़ने वाले भार की परीक्षा का कार्य सौंपा गया । आयोग ने ३० नवम्बर, १६५४ 
को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । 

आयोग के मतानुसार ग्रामीण क्षेत्र से नगर-क्षेत्र की ओर बढ़ने पर प्रति 
व्यक्ति कुल व्यय से रोकड़ व्यय का अनुपात भी बढ़ता जाता है, भ्रविक्त करारोपित 
वस्तुओं की अधिक खरीद के कारण रोकड़-व्यय से कर का अनुपात भी बढ़ता जाता 
है । इनके फलन्नस्वरूप नगर-क्षेत्रों में कर-तत्त्व (टेक्स एलिमेण्ट) और कर-भार बढ़ता 
जाता है, यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या के ्राधिवय के कारण अप्रत्यक्ष करों के प्रति 
आमीशणा क्षेत्रों का कुल अंशदान कहीं श्रधिक है । 

युद्ध-यृवे काल की तुलना में तगर-क्षेत्रों में कर का कुल भार अपेक्षाकृत बढ़ 
गया है । 
१६. कर-भारं का विंतरण---अ्रथ॑शास्त्र में कर-भार की समस्या सबसे अधिक जटिल 


समस्यात्रों में से एक है और भारत में तो प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय भ्राय के , 


वितरण के सम्बन्ध में ठीक-ठीक आँकड़े न प्राप्त होने के कारण और भी भ्रधिक जटिल 
हो गई है । १६२४ में कर-भार के वितरण के विपय में जाँच करने तथा इस बात 
की परीक्षा करने के लिए कि केन्द्रीय, प्रात्तीय तथा स्थानीय करारोपण की प्रणाली 
वैज्ञानिक और न्यायोचित है अ्रथवा नहीं, कर जाँच समिति (टेक्सेशन इन्चवायरी 
कमेटी) नियुक्त की यई। उन्होंने जनसंख्या से कुछ विशेष वर्गों को चुनकर कुछ 
सारांश निकाले । कमेटी को इस बात का पत्ता चला कि कर का भार किसी भी वर्ग 
के लिए दुर्वह नहीं था, पर उसका वितरण असमान था। कुछ वर्ग अपने हिस्से के 
उचित कर को भी बचा जाते थे, जैसे बड़े-बड़े जमींदार श्र गाँव का महाजन ॥ 

१६१४ के पहले कर-भार समाज के विभिन्‍न वर्गों में बहुत ही भ्रसमाल ढंग से बेटा 
हुआ था । निर्धन लोग मालगुज़ारी, तमक-कर, उत्पाद-कर, स्टाम्प श्रादि के रूप में 
कर का भार पूरा पूरा वहन करते थे और धनी वर्ग के लोग अपना न्यायदूर्ण भाग भी 
बचा जाते थे, जैसा कि प्रोफ़ेसर के० टी० शाह द्वारा १६२३-२४ के लिए दी गई निम्त 


१. देखिए, स्टेटिस्टीकल एच्सट्रेवट, १३४७०५८, पृ० २१५ | 
२. देखिए, टेक्‍्सेशन इच्तवायरी कमीशन, १६५३-५४, खण्ड १) 
३« देखिए, टेक्सेशन इन्कबायरी कमेटी रिपोट, पैरा ४७८०६२ । 


हे 


वित्त और कर ३५६ 


ने कुछ समय हुआ (१६ नवस्व॒र, १ ६४९) अ्रपनी एक पुस्तक प्रकाशित करवाई, 
जिसमें उन्होंने उच्च अथवा मध्यम भ्रौर तिम्तवर्ग के लोगों के ऊपर केन्द्रीय तथा 
राज्यीय करों का कितना भार पड़ता है, इसका सांख्यिक अनुमान लगाने का प्रयास 
किया है। इस अ्रष्ययन में उन्होंने २००० मासिक आय को दोनों वर्गों के पार्थवय की 
सीमा माना है। केल्द्ीय श्रौर प्रास्तीय करों से प्राप्त आय को १६४६-५० के वजट 
में दो वर्गों में वाट गया है । पहला वह वर्ग, जिसमें निम्न वर्गों से कुछ भी प्राप्त 
नहीं होता भौर दूसरा वह वर्ग, जिसमें उच्च अ्रथवा मध्यम वर्ग वाले लोगों के साथ* 
साथ निम्न बर्ग के लोग भी कर देते हैं। पहले वर्ग के उदाहरण हैं झाय-कर, निगम- 
कर, व्यवस्तायों पर कर, कृपि-प्राय-कर भ्रौर ऐसी बस्तुशों पर निराक्राम्य-कर, जैसे 
शराब, स्प्रिट, वूट भौर जूते, बेतार के तार के भोजार, तम्बाकू, कृत्रिम रेशम के 
यूत और डोरे, चाय पर निर्यात-कर, शराबों के उत्पादन पर तथा व्यापारिक कामों 
में ग्राने वाली स्पिरिट पर उत्पाद-कर और नगर-स्थित अचल सम्पत्ति पर कर 
इत्यादि । दूसरे वर्ग की वस्तुओं पर विभिन्‍न प्रतिशत में निम्ववर्ग वाले लोगों ढवारा कर 
दिया जाता है। योजनाग्रों के फलस्वरूप करों की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है, 
किस्तु इसके श्राधार पर कर-भार के वितरण के सम्पन्ध में निश्वयात्मक परिणाम 
नहीं निकाला जा सकता । द्वितीय योजना-काल में केन्द्र द्वारा ७६७ करोड़ २० की 
अ्तिरिकत-कर आय प्राप्त की गई तथा राज्यों द्वारा २४४ करोड़ रु० नये करों हारा 
प्राप्त किया गया। इस प्रकार द्वितीय योजना-काल में कुल १०४१ करोड़ २० अति- 
रिक्‍्त-कर प्राय के रूप में प्राप्त हुआ । किन्तु कर-प्राय भर राष्ट्रीय श्राय (चालू 
मूल्यों पर) के अनुपात पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
नहीं हुआ है। १६५५-५६ में कर-आराय राष्ट्रीय श्राय के ८ प्रतिशत के वराबर थी 
और १६६०-६१ में ६ प्रतिशत के बराबर है | यह तो निश्चिचत है कि अ्रतिरिकत-कर 
आय का अधिकांश बढ़ी हुईं राष्ट्रीय आय से श्राध्त हुआ है। 
२०, भारतीय वित्त का संक्षिप्त इतिहास--ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक और 
शासन-प्रवन्ध-सम्बन्धी खातों में गड़बड़ी; कम्पनी के प्रशासन में सदा रहने वाला 
घाटा; गदर का आर्थिक भार; कालान्तर में पृथक्‌ वित्त सदस्य की नियुवित; झाधिक 
विकेद्रीकरण की श्रोर घीरे-धीरे विकास; ढुभिक्षों, सरहदी युद्ध और विदेशी विनिमय 
में कमी के कारण उत्पन्न कठिनाइयाँ; सरकार की ऋता-मीति; १६१४-१८ के महा- 
युद्ध के पहले वजट में बचत इत्यादि मुख्य समस्याएं हैं । 
प्रथम विश्व-युद्ध के छिड़ जाते ही युद्ध के पहले की झ्राथिक सुगमता तथा 
बजट में बचत का युग अ्रनायास ही समाप्त हो गया। युडध-काल में भारतीय वित्त की : 
विशेषताएँ बजट में घाठा, व्यय कम करते के कठोर उपायों का अपचाना, रेल और 
सिंचाई की सुविधाओं में भारी कमी, निराक्राम्य-करों में वृद्धि, आय-कर, तमक-कर, 
उत्पाद-कर और भारत में ही जनता से बड़े-बड़े कर्जे लेना श्रार्दि थीं। 


२१, घाडे के बजट---१६१४ के पहले के अतिरेक वजटों के विपरीत श्रव केन्द्रीय तथा 


प्रान्तीय अ्र्थे-प्रबन्धन में मिरत्तर घाटे के वजट दिखाई पड़नें लगे | यूरोपीय युद्ध के 


' वित्तऔर कर ३६९. 


में वृद्धि करके पूरा करने की श्रावश्यकता की श्रोर संकेत किया था, जो कि युद्धननित 
अतिरिक्त प्रावश्यकताओ्रों को पूरा करने के कारण हुई थी । केवल रक्षा-वजट ही 
४२"५२ करोड़ €पये का था । । 

१६४१-४२ के बजट में १६४०-४१ के संशोधित श्रनुमानों के अनुसार ८४२ 
करोड़ ₹० की तथा १६४१-४२ के वजट में २०४० करोड़ रु० की कमी दिखाई गई 
थी। १६४१-४२ के बजट में होने वाली २०:४० करोड़ रु० की भारी कमी बहुत बड़े 
रक्षा-बजट के कारण पैदा हुई, जिसमें ८५४१३ करोड़ रुपये रक्षा पर तथा युद्ध के 
. कारण शासन-अ्यवस्था पर व्यय किये जाने का अनुमान किया गया था। यह प्रस्ताव 

किया गया था कि यह कमी ६:६१ करोड़ रु० तक नये करों के श्रारोप द्वारा तथा 
शैप ऋण लेकर पूरी कर ली जाएगी । ह 

१६४२-४३ का वजट पेश. करते समय वित्त-मन्त्री ने १७ करोड़ रुपये की उसी 

'दर्प और ४७ करोड़ की अगले वर्ष कमी दिखाई थी । १६४२-४३ में रक्षा पर १३३ 


करोड़ रु० का व्यय अनुमान किया गया था। यह प्रस्ताव किया गया था कि इस कमी 


को ३५ करोड़ रुपये के कर्ज द्वारा और १२ करोड़ रु० के नये करों की वृद्धि द्वारा 
पूरा किया जाएगा। ः 


१६४३-४४ के बजट-आगरान में १६९९३ करोड़ रुपये की आय का अनुमान 
किया गया था, जबकि १६४२-४३ के संशोधित आगरान में भ्राय केवल १७८७६ 
करोड़ रुपये ही थी और २५६:५६ करोड़ रुपये के व्यय की सम्भावना की गई थी । 
६०२६ करोड़ रुपये की कमी को २०१ करोड़ रुपये तक नये करों के झ्ारोप द्वारा 


भोर वाकी कजे द्वारा पूरा करने का इरादा था | उस वर्ष संशोधित आागरान में 


में 
पक करोड़ रुपये की आय में वृद्धि और ८७३४ करोड़ रुपये की व्यय में वृद्धि 
खाई 


गई । इस प्रकार वर्ष के अन्त में आय से ६२.४३ करोड़ रुपये की कभी रही | 
६६४४-४५ के वजट में वत्तमान समय में आरोपित कर के स्तर पर कुल आय 
ही अनुमान २८५४.६७ करोड़ रुपये था और कुल व्यय ३६३.१८ करोड़ रुपये था, 
इसलिए होने चाली कमी ७८.२१ करोड़ रु० की अनुमानित की गुई थी, जिसको कुछ 
सीभा तक नये करों के आरोप द्वारा श्र छुछ सीमा तक अनिवार्य रूप से जमा कराए 
सन द्वारा पूरा करने का इरादा था । ऐसे झआाय-फर के पेशगी जमा कर दिये जाने की 


चुविवा, जिस पर उद्गम के स्थान पर ही कर नहीं वसूल कर लिया जाता था, एक. 
नहुत बड़ा आय का साधन था । । 


१६४५-४६ की आय का अनुमान ३५३.७४ करोड़ रुपये किया गया था। 
एक्षा पर लगभग ३६४,२३ करोड़ रुपये और झाय की प्राप्ति के साथनों और पूंजी 


लगाने में ५६.४१ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया था। शासन-व्यवस्था 
९ व्यय १२३.४० करोड़ रुपये के लगभग रखा गया था। १६३.८६ करोड़ रुपये 
की जो कमी होने वाली थी उसे मुख्यतः १५५.२६ करोड़ रुपये तक ऋरा लेकर और 
“९० करोड़ रुपये तक करों के द्वारा पूरा करने का. विचार था (जो तम्बाकू पर 
>र बढ़ाकर, डाक द्वारा भेजे जाने वाली पारसल की दर बढ़ाकर और तार-ठेलीफोन 


वित्त और कर ३६३ 


उदार आयात-नीति के कारण तथा तिर्यात-कर से रुपये का अ्रवमृल्यन हो जाने के 
कारण अधिक श्राय की प्राप्ति के कारण हुई । 
वर्तमान कर के स्तर पर १६४०-४१ में कुल श्राय ४०५"८६ करोड़ रुपये 
भ्रौर कुल व्यय ३४६६४ करोड़ रुपये ५६-२२ करोड़ रुपये के अतिरेक के साथ 
प्रागणित किये गए थे । इसके तीन कारण थरे--(१) भारतीय संघ में मिलने वाली 
देशी रियासतों से प्राप्त ग्राय, (२) कर की वकाया रकस की तत्परता के साथ 
वसूली और (३) झ्राय-कर प्रधिनियम के १८ (प्र) भाग के अन्तर्गत पेशगी वसूली । 
युद्धकालीन तथा युद्धोत्तरकालीन घाटे के बजटों ने प्र्य-प्वन्धन की प्राचीन 
मास्यताग्रों को बदल दिया । 'संतुलित बजट” का सिद्धान्त केवल झ्रादर्श-मात्र रह गया। 
१६९५१ में अखिल भारतीय स्तर पर तियोजन प्रारम्भ होने के कारणा विकास की मदों 
पर व्यय की झ्ाशातीत वृद्धि हुईं । परिणाम यह हुआ्आा कि घाटे के बजट समाप्त नहीं 
हुए । बस्वुत: घादे के वजट के बारे में अब यह घारणा हो गई है कि जब तक वे मुल्य- 
वृद्धि को अ्रनावश्यक् रूप से बढ़ावा न दें, तब तक उन्हें देश के श्राथिक विकास 
के अर्थ-प्रवन्धन के साधन के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। १६५५-५६, १६५६-५७, 
१६५७-४८ में भारत सरकार की आय व्यय से क्रमशः ४०-४४ करोड़ रु०, ८६"४० 
करोड़ रु०, ४२९०४ करोड़ ₹० प्रधिक थी, किन्तु १६४८-५६, १६५६-६० में क्रमशः 
५२५ करोड़ रु० तथा १५-३९ (संशोधित अनुमान) करोड़ रु० का घाटा हुँझा। 
१६६९-६१ के बजट में ६०३७ करोड़ रु० के घाटे का अनुमान था। २६ फरवरी, 
१६६१ को १६६१-६२ का ब्रजट संसद के समक्ष पेश हुआ । इस बजट में प्रस्तावित 
व्यय १,०२३:४२ करोड़ रुपये तथा प्रस्तावित आय (कर के वर्तमान स्तर पर) 
६६२२६ करोड़ रुपये है। इस प्रकार ६०:६० करोड़ र० का घाटा इस बजट में 
निहित है; किन्तु नगर करों से ६०-८७ करोड़ ₹० की अ्नुमादित झ्राय को ध्यात में रखने 
पर बजट में ताम मात्र के लिए २७ लाख 5० की बचत होगी, ऐसा अनुमान है । 
१६६५-६६ में श्री० टी० टी० कृप्णसाचारी ने जो बजट संसद के सामने 
रखा था कई वातों में सर्वश्रेष्ठ था । पहली वार कई वर्षो के बाद इस बजट में 
कुछ लोगों को नये बोफ़ के स्थान पर परिहार प्राप्त हुए । दूसरे, कई वर्षों के बाद 
पहली बार वेशी का बजट दिखाया गया जो कि न केवल राजस्व बजट में वेशी 
दिखाई गई, घादे के वित्त को विल्कुल रह करते हुए वेशी दिखाई गई। इस प्रकार 
कृष्णमाचारी से कर-नीति को इस प्रकार वनाया जिसमें निजी कर श्र कम्पनी-कर 
में परिवर्तन किये, जिससे कर ढाँचे को एक अच्छे और उचित आधार पर खड़ा केर 
दिया । 
रुप फरवरी १६६६ में देश के सम्रे वित्त म्त्री श्री सचीन चौधरी द्वारा देश 
की आधिक दशा और श्राथिक उल्तति के नियमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ध्यान 
रखा गया । इस प्रकार नये वजट में राष्ट्र के सभी विशेष क्षेत्रों में उत्पादन-शक्ति 
को बढ़ाने का प्रयत्त किया है। वित्त मन्त्री के आदेशामुसतार जमा को बढ़ाने के लिए 
इस प्रकार का वातावरण बना देना चाहिये जिससे संचय-झक्ति बढ़ सके और यह 


वित्त और कर ३६४ 


पाजना में ३,०३३ करोड़ रुपये और तीसरी योजना में ४,८३६ करोड़ रुपये) मार्च 
की हि तके यह बढ़कर ११,३६६ करोड़ रुपये हो जाएगा | 

२२. भारत में लोक-ऋण का सर्वेक्षण--१८६७ के बाद, जब्र से तोक-निर्माण-कार्य 
के की तीति अपनाई गई, जिसे बाद में उत्पादक-कार्य कहा जाने लगा, जैसे रेल, 
सिचाई श्रादि, लोक-निर्माण ऋण अथवा उत्पादक ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है। 
१५७६ के बाद से अनुत्पादक ऋण को साधारण ऋण कहा जाने लगा । जब से सर- 
कार को भी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी, कुछ रेलों को कम्पनियों से खरीदने के 
लिए अथवा कर्ज देने के लिए सरकार के उत्पादक ऋण में वृद्धि हुई। १८७५ में 
अवर सप्तिति (सिलेक्ट कमेटी) की सिफ़ारिशों के श्रनुसार किसी एक वर्ष की भ्रतिरेक 
प्राय का प्रयोग ऋण की भ्रदायगी में नहीं होना चाहिए, बरन्‌ उसका प्रयोग उत्पादक 
काया में करना चाहिए, जिसके लिए श्रन्यथा सरकार को ऋण लेना ही पड़ता । 
साधारण ऋण में कमी का श्र्थ दूसरी ओर लोक-निर्मारा कार्य के लिए लिये गए 
केण में वृद्धि थी ।.. 

१६१४-१८ के युद्ध के पहले भारत के लोक-ऋण का अधिकांश इँगलैंड में 
लिया गया था। सरकार ने नीति का अनुमोदन इस श्राधार पर किया कि इंगलैंड 
और. भारत में व्याज की दर में इतना श्रन्तर था कि इंगलैंड में उधार लेने से यदि 
कोई हानि की सम्भावना हो तो वह पूरी हो जाए। उन्हें भारत के द्रव्य-बाजार का 
बहुत ही अ्रमपुर्णं ज्ञान था, जिसकी उधार देने की शक्ति वे किसी भी वर्ष ५ करोड़ 
रुगये से अधिक नहीं समझते थे । १६१४-१८ के महायुद्ध में यह सिद्ध हो गया कि 
का यह अनुमान बहुत कम था । इस काल में साधारण लोक-ऋणा बड़ी तीन्न गति 
से बढ़ा। ३१ मार्च, १६१६ में ३.१ करोड़ रुपये था झौर मार्च १६२४ में वह 
२५७७० करोड़ रुपये हो गया | यह भारत के युद्धकालीत १००० लाख पौष्ड' का 
अंशदान नई दिल्‍ली के व्यय और केन्द्रीय सरकार के युद्धोत्तकालीन घाटे के बजटों 
के फ़लस्वरूप था । इस आवश्यकताम्रों को पूरा करने के लिए भारत में लगातार 
युद्धछधालीन ऋण लिये.गए । इंगलैंड के द्रव्य-बाजार पर वहीं को सरकार द्वारा ठंड 
के लिए माँग हुए कर्ज का भार पहले ही शक्ति-मर पड़ झुका था और भारत से. 
१६१७ में ५३ करोड़ रु० का और १६१८ में ५७ करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हो 
... चुका था । इससे और अधिक ऋण पाने की आशा भी थी | युद्धकाल में भारत की- 

. घन के बाज़ार की ऋरा देने की शक्ति का जो परिचय मिला वह युद्धोत्तर-काल में 
भी जारी रहा । युद्ध-सम्बन्धी ऋण की बड़ी मात्रा के अतिरिक्त इस ऋण की एक 
दुसरी विशेषता ऋण देने वालों की संख्या थी । इसके लिए हमें प्रभावशाली विज्ञा- 
पन और लोक-ऋण प्रशासन द्वारा श्रधिकाधिक सुविधाओं, जो राज्य के खज़ानों भर 


-सम्बन्धी ४५० लाख के अतिरिक्त अंशदान 
के कारण १६० लाख पौरढ का 
घटा दी गई। 


१६ १४६८ में चुद्ध के और अधिक चलने की दशा में युदध-सम्वेन् 
का वचन दिया जा चुका था, परन्तु १६१६-२० में अफगान-युद् 
भारी खब्े हो जाने के कारण युद्ध-सम्बन्धी अंशदान की मात्रा बहुत 
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* १६४२-४३ से युद्धकालीन वित्त-सम्बन्धी विकास का नया रूप आरम्भ हुग्रा, 
जिसकी. एक विशेषता लोक-ऋण की वृद्धि की गति में तीज्रता तथा युद्धकालीन व्यय 
में निरन्तर वृद्धि के कारण घाटे के वजट और मुद्रा-प्रसार का बढ़ता हुआ भार था । 

“१६५३-५४ में यह २६६९५ करोड़ रुपये था। इसमें से २५५४ करोड़ रु० 
आन्तरिक ऋण था तथा शेप १४१ करोड़ रु० वाह्य ऋण था। १६४४-५४ में भारत 
का ऋण बढ़कर ३०३६ करोड़ रु० हो गया । इसमें से २९०० करोड़ रु० श्रान्तरिक 
और १३६ करोड़ रु० बाह्य ऋण था । श्राशा की जाती है कि मार्च, १६५६ के भ्रत्त 
तक ऋण में ४७० करोड़ रु० की वृद्धि होगी और ऋण बढ़कर ३५०६ करोड़ रु० 
हो जाएगा। 

१६६० के- संशोधित अनुमान के अनुसार भारत के श्रान्तरिक लोक-ऋर कौ 
मात्रा ३८५३४ ८१ करोड़ रुण० थी तथा १६६१-६२ के बजट अनुमान में इसकी मात्रा 
४०५६*६२ करोड़ रु० प्रस्तावित है। इन्हीं वर्षों के लिए बाह्य ऋण की मात्रा--जिसमें 
'ईंगलैंड, यू० एस० ए०, कनाडा, पर्िचमी जमंनी, जापान, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंण्ड, 
यूगोस्लाविया, स्विट्ज़रलैण्ड तथा विद्व वैंक के ऋएा भी सम्मिलित हैं---६२६०६० 
करोड़ रु० तथा ७११०-१३ करोड़ रु० है ।' १६६६-६७ में वाह्य ऋण की मात्रा 
३२६३“४४ करोड़ रुपये हो जाएगी । 
यहाँ लोक-ऋणा के सम्बन्ध में एक वात स्पष्ट कर देना अच्छा होगा । जो 
ऋण भारत में लिया जाता है' उसे रुपये का ऋण कहा जाता है, क्योंकि रुपये में ही 
यह धाप्त होता है और मूलघन तथा व्याज आ्रादि सब रुपये ही में श्रदा करिए जाते 
हैं । भारत में रुपये का ऋण दो भागों में विभाजित है--प्रथम भारतीय विनियोजक 
और दूसरा थूरोपीय विनियोजक । यह सुझाव दिया गया है कि सभी ऋण, चाहे रुपये 
के हों भर चाहे स्टलिंग के, चाहे भारत में प्राप्त हुए हों श्रौर चाहे इंगलेण्ड में, यदि 
गरे-भारतीयों द्वारा दिये गए हैं तो वाह्य ऋण हैं. और यदि भारतीयों द्वारा दिये गए 
हैं तो आन्तरिक ऋण हैं । 
२३. पौण्ड-पावना--पत्र-मुद्रा सुरक्षित-कोष के भाग के रूप में भारत सदेव से इंग- 
लिस्तान में सटलिंग रखता श्राया है। रिज़वें वैंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत 
निर्गेम-विभाग- (इशू डिपार्टमेण्ट) की सम्पत्ति का कम-से-कम ४० प्रतिशत स्वर या 
स्वरणु-सिक्‍्क्रे अथवा स्टलिग प्रतिभृत्तियों के रूप में होना श्रावश्यक है । साथ ही शर्त 
यह भी थी कि स्वर्ण की मात्रा का मुल्य कम-से-कम ४० करोड़ रुपये हो । सितम्बर, 
१६३६ में पौंडं-पावने ५२० लाख पौण्ड थे। १४ अगस्त, १६४७ को यह ११,३७० 
लाख पोण्ड थे। पौण्ड-पावना एकत्रित होने का मुख्य साधन युद्ध के लिए ब्रिटिश 
सरकार ध्ौर मित्र देशों द्वारा भारत से भण्डार और अन्य वस्तुओ्रों का क्रय था। इस 
क्रय के लिए रुपया रिज्व बैंक श्रॉफ़ इण्डिया एक्ट की उस बारा के अन्तर्गत प्राप्त 
किया गया, जिसके अन्तर्गत वक असीमित मात्रा में स्टलिग खरीदने के लिए वाध्य 


१. देखिए, इण्डिया १६६१, पूृ० रर८्। 
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१६४० में १५० लाख पौण्ड (२० करोड़ र०) देने की व्यवस्था थी और ३ वर्ष के 
अस्त में स्थिति के पुनविलोकत की व्यवस्था थी । 

जैसा अपर (४) कहा जा चुका हैं, सैनिक भण्डारों, पेन्शनों आदि के मद में 
भुगतान करने के वाद भारत के पौण्ड-पावने ८००० लीख पौण्ड थे। यदि पहले तीन 
वर्षों में मिलने वाला १६०० लाख पौण्ड इसमें से घटा दिया जाए तो पौण्ड-पावने 
कुल ६४०० लाख पौण्ड के थे । 

*.. किन्तु जून, १६५१ में समाप्त होने वाले स्टॉलिंग समभौते को ३० जूँन,१६५७ 
तक के लिए वढ़ा दिया गया और उसमें निम्न परिवर्तन किये गए--- 

(१) (करेल्सी) मुद्रा-युरक्षित-कोप के रूप में रिज़व॑ बैंक द्वारा रखे जाने के 
लिए खाता नं० २ से ३१०० लाख पौण्ड खाता नं० १ में स्थानान्तरित कर दिये गए | 
: .. . (२) १ जुलाई, १६५१ से १२ महीने की ६ प्रवधियों में प्रत्येक वर्ष खाता 
नं०'२ से खाता न० १ में श्रविक-से-अ्रधिक ३१० लाख पौण्ड स्थानान्तरित किया जा 
सकता था, बशतें कि (क) खाता नं० १ की न्यूबतम राशि ३४०० लाख पौण्ड बनाए 
रखने के लिए स्थानान्तरण हो, या दोनों सरकारों को मान्य इससे कम रकेम का 
स्थानान्तरण इसी उद्देश्य से हो; (ख) २५०० लाख पौण्ड का स्थानान्तरण योग्य 
कोई भी भाग, जो किसी श्रवधि में स्थानान्तरित न किया जाए, वह वाई के वर्षो में 
स्थानान्तरण-्योग्य राश्षि में जोड़ दिया जाए; (ग) यदि क्रिसी श्रवधि में भारत 
सरकार खाता नं० २ से ३५०० लाख पौण्ड से प्रधिक लेने की आवश्यकता समझे तो 
बाद की श्रवधि में स्थानास्तरण-योग्य राशि ५० लाख पौण्ड कर दी जाएगी । वदि 
भारत सरकार बाद की अवधि में इससे अधिक की आवश्यकता समभे तो दोनों सर- 
कारें इसे श्रापस में तय कर लेंगी; (घ) ३० जून, १६५७ को खाता नं० २ में जो 
कुछ भी होगा वह खाता वं० १ को स्थानान्तरित्त कर दिया जाएगा । 

फरवरी १६४२ में पौण्ड-पावने के १६५४१ के समभौतें को ३० जून, १६५४७ 
तक के लिए बढ़ा दिया गया। जुलाई, १६५३ में एक श्रौपचारिक समभौता और किया 
गया, पर्स पौण्ड-पावने की १६५१ की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया 
गया । डर - 
' प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्ध 

२४. १९१६ के सुधारों के पूर्व के वित्तीय सम्बन्ध--(४३ेर से १८५७१ तक वित्त- 
वक्ति पूर्ण रूप से भारत सरकार के ही हाथों में केन्द्र थी और वही प्रान्तीय सर- 
कार के व्यय की छोटी-से-छौटो बातों पर नियन्त्रण रखती थी। । 

१८७७ में लॉ लिटन द्वारा विकेस्द्रीकरण की ओर एक कदप और उठाया 

गया, जिसमें वित्त-मन्त्री सर जॉन स्ट्रेची ते सहयोग दिया .। प्राय के प्रान्तीय प्रकृति 
के सभी साधन, जैसे मालग्रुज्ञारी, उत्पादन, स्टाम्प, सामास्य प्रशासन, न्याय झादि, 
प्रान्‍्तों को दिये गए । विभागों से प्राप्त भ्राय और प्राचीन घन के अलुदान के अति- 
रिक्त कुछ भ्राय के सावन, जैसे उत्पाद-कर, र्टीस्य और न्याय आस्तीय सरकारों 
“-को दे दिये गए । इस प्रवन्ध के पन्तर्भत भ्राय के साधनों को आस्तीय भर केसीयदी: 
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सरकारें घाटे को पूरा करने का न तो कोई प्रवन्ध ही कर सकती थीं भ्रौर न अपने 
अतिरेक को स्वतन्त्रतापृवंक खर्च ही कर सकती थीं । 
२४, १६१६ के सुवारों के अ्रन्तर्गत पारस्परिक श्राथिक सम्बन्ध--सुधार के बाद से 
केन्द्रीय सरकार के साथ झाथिक सम्बन्ध विलकुल बदल गए। आयनब्यय का नवीन 
बटवारा निम्न प्रकार किया गया--(१) केद्धीय श्राय के साधन--अ्रफ़ीम, चमक, 
निराकाम्य-कर, आये-कर, रेल, डाक ओर तार, सेना से श्राय; (३) प्रान्तीय आय के 
 साथन-- मालंगुआारी- (घिचाई को सम्मिलित करते हुए), स्टाम्प (व्यापारिक और 
भ्यायिक ) रजिस्ट्रेशन, उत्पाद-कर श्रौर वत | जी माप्देगू चेम्सफोर्ड सुधार भौर 
मैस्टन कमेटी हारा आय-कर केन्द्रीय करार दिया गया था, उसे श्रान्तों से पूर्रार्पेण 
से लिये.जाने के विरुद्ध मुख्यतः वम्बई श्रौर बंगाल के श्रौद्योगिक श्रान्तों द्वारा 
आन्दोलन करने के कारण श्रन्त में यह निर्णय किया गया कि प्रान्तों को इस कर से 
प्राप्त झ्राय का एक छोटा-सा अंश दे दिया जाए, जोकि आ्राधार-वर्ष १६२०-२१ में 
आय:कर की निर्धारित आय के उपरास्त जितने रुपये की आय पर कर-निर्धारण 
किया गया, उससे प्राप्त करके प्रत्येक रपये के ३ पाई के वराबर होगा । टेक्सेशन 
इन्ववायरी कमेटी ने अपनी रिंपोर्ट में कहा था-कि यह नियम अपने उद्देश्य में असफल 
रहा । वस्तुत: किसी एक आधार-वर्ष के अनुसार वटवारा करना नितान्त अशुद्ध था: । 
२६. भेस्टन परिनिर्णय--ब्राँटे जाने वाले भ्राय के ज्ोतों के श्रन्त भौर कुछ ज्ोतों, 
जैसे मालगुज्ञारी और स्टाम्प श्रादि, को प्रास्तों को दे देने का परिणाम यह हुआ कि 
केन्द्रीय सरकार की आय में ६८३ लाख रुपये की कमी हो गई, जिसको प्रान्तीय अ्ंशदान 
की किसी योजना से पुरा करना था। १६२० में एक कमेटी लाड्ड भेस्टन के सभा- 
पतित्व में इस प्रशत पर तथा इससे सम्बन्धित श्रश्वों पर विचार करने के लिए' नियुक्त 
की गई और इसकी सिफारिशें भेस्टन परिनिर्णंय के ताम से पुकारी-जातीं हैं। इस 
कमेटी ने इस भार के बटवारे के लिए यह प्रस्ताव क्रिया कि १६२१-२२ में प्रान्च एक 
प्रारम्भिक अंशदान दें, जिसकींमात्रा श्रान्तों की बढ़ी हुई व्यय-शक्ति के श्राधार पर 
मिश्चित की जाए।त | 
२७, प्रान्तीय भ्रंशदान का श्रन्त--मेस्टन परिनिरणंय से कोई प्रसन्न ने था, वरन्‌ प्रान्तों 
'में इससे बड़ा अ्सन्‍्तोप फैल गया | वम्बई भौर बंगाल के झौद्योगिक प्रान्त आय-कर 
के घाटे को सहन करने को कभी भी तैयार न थे और कपि-अधान भान्त, जैसे मद्रास, 
* प्रण्जाव और उत्तर प्रदेश, इस बात से अप्रसन्‍्त थे कि उनका: प्रारम्भिक अंशदान बहुत 
अधिक था । ये झंशदान यथार्थ में मार लगने लगे, जबकि प्रान्तों को मेस्टन कमेटी के 
अनुमानित सुखदायी श्रततिरेक के स्थान पर लगातार आय की कमी का सामना करना 
पड़ा । जो आ्राय के स्रोत उनको दिये गए थे, जैसे मालगरुज्ञारी, वे सामान्य विकास- : 
सम्वस्धी व्यय के लिए ही--समय-समय पर आने वाली विपत्तियों की कौन कहे--- 
अ्रपर्याप्त और लोचहीन थे। इसलिए अ्रंशवान के- अन्त. के लिए निरन्तर माँग होती रही । 


२० देखिए, वेक्सेशन इन्सवायरी कमेटी रिपोर्ट, पैरा ५९६ | 
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का प्रारोपण श्ौर वसूली, चाहे एक अधिकारी करे, परन्तु उसे दूसरे अधिकारी को 
दिया जा सकता है। 
संघीय वैधानिक तालिका में निम्न विषय थे--निराक्राम्य-कर, जिनमें निर्यात- 
कर सम्मिलित था, तम्प्राकु और अन्य चस्पुओं पर उत्पाद-कर, जो भारत में उत्पादित 
अथवा निर्मित हों; सिवाय (१) थाराव के, जो मनुष्यों के प्रयोग के लिए थी, 
(२) श्रफ़ीम, भारतीय गांजा या भाँग और दूसरी प्रभीलक (नारकोटिक) जड़ी-बूटियाँ 
तथा अप्रमीलक जड़ी-बूटियाँ, (३) उपचार-सम्बन्धी श्रौर प्रसावन-सामग्री, जिसमें 
अनकोहल अथवा नं० २ में सम्मिलित वस्तुएँ मिश्रित हों; निगम-कर समक-कर 
कृषि-आय के भ्रतिरिक्त श्राय-कर, पूंजी-सम्पत्ति पर कर, व्यवितियों और कम्बत्ियों 
की खेती की भूमि को छोड़कर कम्पनियों की पूँजी पर कर, उत्तराधिकार में प्राप्त 
सम्पत्ति पर खेती की भूमि को छोड़कर लगाया हुआ्रा कर, हुण्डियों पर स्टठाम्प-कर 
तथा चेक प्रामिसरी नोट, बिल ऑफ़ लेडिंग, साख-पत्र, वीमा-पॉलिसी, वस्तुओं भौर 
यात्रियों पर सीमा-मार्ग-शुल्क, चाहे वे रेल से अथवा वायुयान से यात्रा करें, और रेल- 
किराये तथा शुल्क पर कर । 
प्रान्तीय वैधानिक तालिका में निम्न सम्मिलित थे--मालगुज़ारी, जिसमें 
मालगुज़ारी का निर्धारण और वसूली भी सम्मिलित थी, निम्न वस्तुओं पर उत्पाद- 
कर, जो कि प्रान्त में ही उत्पादित भ्रथवा निर्मित थीं और वैसी ही वस्तुओं पर, वे 
चाहे कहीं भी भारत में निर्मित भ्रथवा उत्पादित हों, उसी दर पर श्रथवा उससे कम 
देर पर प्रतिशुल्क, (१) मानव-प्रयोग के लिए शराब, (२) अफीम, भारतीय 
गाँजा और अन्य प्रमीलक जड़ी-बूटियाँ, तथा अप्रमीलक जड़ी-बूटियाँ, (३) भ्रौपधीय 
और प्रसाधन-सामग्री, जिसमें सुपव (अलकोहल) अथवा नं० २ में आने वाली बस्तुएँ 
मिश्षित हों; कृपि-आय पर कर, भूमि और भवनों तथा चूल्हों श्रौर खिड़कियों पर कर, 
कृपि-भूमि १२ उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कर । 
३०, सर औॉटो निमेयर द्वारा वित्त-सम्वन्धी जाँच--सर ऑटो निमेयर की, जिन्हें 
भारत मन्त्री ने गवर्न॑मेण्ट श्रॉफ़ इण्डिया एक्ट १६३५ की १३८ झर १४०-४२ 
घाराश्ं के अन्तर्गत विचारित वित्त-सम्बन्धी जाँच करने के लिए नियुक्त किया था, 
१६३६ की रिपोर्ट की मुरूष सिफारिश केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रास्तों को ५०% झाय- 
कर दे देने से सम्बन्धित थी। सर ग्ाँटो निमेयर के अनुमान के अनुसार आाय-कर से 
प्रतिवर्ष १२ करोड़ रु० की प्राप्ति थी । इसका आवा अर्थात्‌ ६ करोड़, जो प्रास्तों 
को अभिहस्तांकित किया जाना था, वह पहले पाँच वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के पास 
रखा रहेगा श्रौर इस बीच केन्द्रीय सरकार अपनी . स्थिति हृढ़ कर लेगी। अगले ५ 
वर्ष में प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के आरम्भ-कराल के ६७वें वर्ष से (पर १६३४५ के 
गवर्नमेण्ट आॉफ़ इण्डिया एक्ट की धारा १३८ (२) .के अन्तर्गत) ६ किस्तों में यह 
आय घीरे-धीरे प्रान्तों को दी जाने वाली थी, ताकि दसे-वर्षे के पदचात्‌ प्रत्येक प्रान्त 
ग्राय-कर के अपने हिस्से को पाने लगता । इस प्रकार जब तक कि बाँटी जाने वाली 
रकम, जो केन्द्रीय सरकार के पास रखी जाती थी, टैपस;प्राप्त अ्त्रदान के साथ 
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की जा सकती, पर एंक ही प्रइभ (यद्यपि वह कठिन प्रइन है) उठता है कि पक्षपात- 
रहित न्यायपुर्ण बटवारे का आधार कैसे निश्चित किया जाए और दूसरी श्रोर केच्धीय 
सरकार के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि भारत की भ्राथिक हृढ़ता, स्थिरता और साख 
का ध्यान सर्वप्रथम होना चाहिए । ।$ 
.. भारत सरकार ने सर आॉटो निमेयर के सुभावों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया 
और प्रान्तीयं स्व्रायत्त-शासव आरम्भ करने के लिए १ अप्रैल, १६३७ की तिथि 
प्रस्तावित की । इसलिए २७ मई, १६३६ को कौत्सिल से श्राय के बटवारे तथा 
प्रान्तीय स्वायत-शासत के आरम्भ की भ्राज्ञा जारी की गई। 
३३. प्रान्तों द्वारा श्रापत्ति--जैसी कि प्राज्षा थी वहुत-से प्रान्त असंतुष्ट ये भर उन्होंने 
- प्रस्याय की शिकायत की । उड़ीसा को यह शिकायत थी कि उसके लिए अर्थ-सहायता 
केवल ५० लाख रुपये की थी, जबकि सिच्च के'लिए १०५ लाख र० थी। इस बात 
की भी -शिकायत की गई कि प्रान्तों को दी गई सहायता का वटवारा वास्तविक 
ग्रावश्यकता के विचार से क्रिया गया था, न कि उनके गुणों के विचार से, इसलिए 
प्रान्तों में आय का बटवारा भ्रन्यायपूर्ण और निरावार था। वे प्रास्त, जिन्होंने 
प्रपंना श्रय॑-प्रवन्ध मितव्ययता और योग्यता से नियमित किया था, वे ऐसे प्रान्तों की 
तुलना में, जो फिजुलखर्ची करने वाले और अ्योग्य थे, सबसे अधिक घाटे में रहे । 
उदाहरण के लिए वम्बई इसलिए दुःखी था कि इतने वर्षों की उसकी कष्ठकारी 
मितव्ययता, जिसके लिए उसे भेस्टन के परिनिर्शय के कारण वाध्य होना पड़ा था, 
उचित ध्यात नहीं रखा गया । उसने ग्राय-कर में से श्रधिक बड़े भाग की इस अतिरिक्त 
: श्राधार पर माँग की थी कि २५% से अधिक आय-कर वम्बई में ही वसूल होता था 
और वम्बई को औद्योगिक जनसंख्या के हिंत के लिए अनेक महंगी सेवाप्रों की 
व्यवस्था करनी पड़ती थी। बम्बई ने इस वात पर आपत्ति की कि भ्राव-कर से 
सहायता का बटवारा पूर्णंरूपेण रेलवे-विभाग की सफलता पर भाधारित था और 
इस-वात पर जोर दिया कि काल्पनिक कहएण, जिसका सृजन अनुत्पादक सिंचाई के 
साधनों के सम्बन्ध में किया गया था झौर जिसे आय से पूरा किया जाता था त-कि 
ऋशा से, विललोपषित कर दिया जाए । वम्बई सरकार की ओर से यह तर्क भी उपस्थित 
किया गया था 'कि यदि बंगाल को जूट के नियति-कर से लाभ मिलना-था तो उसे 
भी रूई के निर्यात-कर से लाभ मिलना चाहिए | इस प्रकार मद्रास की यह भावना 
थी कि उसे ग्रधिक मिलना चाहिए था, क्योंकि यदि जनसंख्या को ही आधार वन्ावा 
जाए तो उसे २० प्रतिशत के स्थान पर आय-कर का लगमा २४ प्रतिशत मिलता 


चाहिएं था । मद्रास सरकार ते अपनी तुलना वंगाल-जसे प्रान्तों से की जिसने अपनी 


प्राय-व्यय का संतुलन करने की तनिक भी चिन्ता नहीं की थी और यह शिकायत की 
कि वम्बई को आय-कर का वहुत बड़ा भाग दिया गया. है। विहार ने अपने को सबसे 
अधिक सिर्घन प्रान्त कहकर अधिक सहायता की माँग उपस्थित की श्ौर यह इच्छा 
प्रकट की कि बटवारे का भ्राधार यदि जनसंख्या होता तो अधिक अच्छा होता। पंजाब 
की यह शिकायत थी कि उसके उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त से पृथक किये जाने की बहुत 
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की देयता का श्रन्त होने से भौर केल्द्राय सरकार की आय में वृद्धि होते से निमेयर 
प्रितिर्णय के अन्तर्गत यह सम्भव न हो सका कि प्रान्तों को आय-कर का निर्णीत 
भाग १६३७-३८ के आवधिक वर्ष से देना आरम्भ किया जा सके । 

३५, प्रान्तों को श्राय-कर का भाग श्रसिह॒स्तांकित फरने में नि्ेयर-सृत्र में संशोधन-- 
फरवरी, १६४० में श्रांय-कर में से प्रान्तों को उनका भाग देने के सम्बन्ध में निरेयर 
के सूत्रों में संसद ने संशोधन कर दिया। कौन्सिल की संशोधित आ्राजा के ब्न्तगंत (जो 
१ अप्रैल, १६३६ से लागू हुई है) रेल-विभाग का अंशदान पूर्ण रूप से केर्रीय धन- 
राशि की गणना से, जोकि प्रान्तों की वॉटने के लिए प्राप्त थी, अलग कर दिया गया 
और केन्द्र का भाग बाँटी जाने वाली धनराशि में पिछले तीन वर्ष के झ्ोसत पर 
नियत कर दिया गया, श्र्थात्‌ ४३ करोड़ रुपया १६३६-४०, १६४०-४१, १६४६० 
४२ के लिए था; बाकी रुयया प्रान्तों के वीच वाँट दिया गया । वाद के संशोधनों के 
साथ यही व्यवस्वा १९४२-४३, १६४३-४४, १६४४-४५ में लागू रही। प्रान्तों के 
आग में से जितना केन्द्र को श्रपने पास रखना था वह घटाकर १६४५-४६ में ३७५ 
करोड़ रु० श्रौर १६४७-४८ में ३ करोड़ रु० कर दिया गया। इस परिवर्तन का 
ओचित्य युद्ध के कारण झ्राथिक परिस्थितियों में हुआ परिवर्तत था, जिसके फलस्वरूप 
केन्द्रीय सरकार को व्यय का बहुत श्रविक भार उठाना पड़ा वा श्र जिसने निरा- 
क्राम्य-कर की झ्ाय में बहुत कमी कर दी थी । 

३६. देशमुख परिनिर्णय--भारत के बंटवारे के कारण पहले के बंगाल, पंजाब श्र 
आसाम प्रान्त के अंश पाकिस्तान में चले गए | इसलिए यह निद्िचत करना झावश्यक 
हो गया कि इन प्रान्तों के कुछ ग्रंश के पाकिस्तान में चले जाते के कारण उनके लिए 
निश्चित झ्राय के अंश में से कितना वापस ले लिया जाए और भारतीय संघ के राज्यों 
में वह पुनः किस प्रकार बाँठा जाए। नये विधान की धारा २७ के श्रन्तर्गत जूट 
निर्यात-कर की श्राय में भाग पाने वाले प्रान्तों के लिए अनुदान निश्चित करने का 
प्रदन भी हल करना श्रावश्यक था। ये दोनों जाँच ग्रौर सिफारिश के लिए नवम्बर, 
१६४६ में श्री चिन्तामरि देशमुख को सौंप दिये गए ।' श्री देशमुख का परिनिर्णय, 
जो भारत सरकार के पास जनवरी, १६५० तक भेजा गया, १ प्रप्रैल, १६५० से 
खाग हुमा । . 

निमेषर-परिनिणंय के श्रन्तर्गत श्राय-कर के बाँटे जाने वाले भाग के वेटवारे 

का प्रतिशत अनुपात ऊपर दिया जा चुका है| पाकिस्तान में चले गए आत्त के भागों 
के प्रतिशत की गणना करने में श्री देशमुख ने इस समस्या को हल करने में यह 
जानने का प्रयस्त किया कि पाकिस्तान में चले गए भागों को अलग प्रास्त मान लेने 
पर इनके समान क्षेत्रफल भर वित्तीय स्थिति वाले प्रोन्तों की तुलना में निमेयर इनके 


लिए कितना भाग निश्चित करते । हि 
जूट के निर्यात-कर के सम्बन्ध में देशमुख-परिनिणंय के अग्त्गत सहायक 


१. पहले स्ज़ित बैक ओक इशिव्या के गवर्नर थे और १६५० में मारत सरकार के वित्तमंत्री थे ! 


घित्त और कर ३७६ 


ग्रदायगी में यदि अपेक्षित हों तो, परिवर्तन ! 

' वित्त आयोग का मत यह था कि आयन-कर में राज्यों को दे दिया जाते वाला 
भाग जनसंख्या के श्राधार पर होना चाहिए, न कि कर की वसूली के भ्राधार तर । 
वितरण के सिद्धान्त के रूप में कर की वसूली को उन्होंने घीरे-घीरे दूर करने की 
सिफारिश की और यह अस्ताव किया कि राज्यों के भाग का वितरण १० प्रतिशत 
कर की वसूली और ६० प्रतिशत जेतसंख्या के श्राधार पर किया जाए । 

प्रथम वित्त श्रायोग ने तम्बाकू (निर्मित तम्बाकू सम्मिलित है), दियासलाई, 
वनस्पति पदार्थ (वेजीटेबिल प्रोडक्ट्स) पर लगे उत्पाद-कर की ४० प्रतिशत श्राय 
को वितरित करने की सिफारिश की थी । द्वितीय वित्त आयोग ने इस सूची में चीनी, 
'चाय,-कहवा, कागज तथा वेजीटेविल तेल के उत्पाद-करों को जोड़ दिया, किन्तु 
वितरित करने के लिए प्रतिशत घटाकर २४ कर दिया । 
द्वितीय वित्त झायोग की श्रन्‍्य महत्त्वपूर्णा सिफारिश उत्तराधिकार-कर 
(एस्टेट ड्यूटी) के सम्बन्ध में है । इससे पूर्व इस मद से प्राप्त श्राय राज्यों के वीच 
ग्राय-कर के श्रनुपात में ही बाँटी जाती थी । द्वितीय भ्रायोग की सिफारिश थी कि 
इस आय का एक प्रतिशत <संघीय क्षेत्रों के लिए अलग कर देते के बाद शेष राशि 
ग्रचल तथा ग्रन्य सम्पत्ति के कुल मूल्य (प्राँस वेह्यू) के अनुपात में बाँद दी जाए। 
तदनन्तर ,अ्रचल सम्पत्ति की राशि प्रान्तों में स्थित अचल सम्पत्ति के अनुपात में 
वाँठद दी जाए तथा प्रन्य सम्पत्ति की श्राय जनसंख्या के आधार पर वाँट दी जाए । 
"सहायक अनुदानों के - सम्बन्ध में श्रायोग ने सिफारिश की कि अनुदान के 
लिए राज्य की उपयुक्तता का निर्णय विस्तृत अथ्थ में वित्तीय झ्रावश्यकता के आधार 
पर किया जाना चाहिए जो योजना की प्राथमिकताओं और व्यवस्था के अनुरूप हो । 
दूसरे राज्य की ग्राय और व्यय के भ्रस्तर के करों में भाग प्राप्त करके ही पूरा 'करना 
चाहिए: तथा सहायक अनुदान को अवर्शिष्ट (रेजीडुमरी) सहायता के छूप मे 
सामान्य और विना शर्त के श्रनुदान के रुप में होना चाहिए। बृहद्‌ उद्देश्यों के लिए 
भी सहायक प्रनुदान: दिये जाएँ, : किन्तु उन्तका व्यय उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
होना चाहिए । - 
सरकार ने राज्यों को दिये गए ऋण के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को 
छोड़कर शेष सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया । 
इस आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों में प्रान्तीय भाग 
दूने से भी अ्रधिक हो गया,। १६४६-५७ में केन्द्रीय करूश्राय से राज्यों को प्राप्त हुई 
आय कुल ७६-४ करोड़ र० थी । (६१८६ १६५६०६० १६६०-६१ [संशोधित 
अनुमान) में यहक्मशः १६२१ करोड़ रुण, १६६५ करोड़ रु० तथा (७८८ 
करोड़ २० थी । १६६१-६२- [वजट अनुमान) में यह १६००९ करोड़ रु० होगी । 
इस समय तीसरा वित्त आयोग, जिसे राष्ट्रपति ने २ दिसम्बर,६६१० को 
नियुक्त किया था, कार्यशील है. तथा निकट भविष्य में अपनी रिपोर्ट पस्तुत करेगा । 
आयोग को निम्न विपयों के सम्बन्ध में सिफारियों अस्तुत करनी हैं--- 


वित्त और कर श्८१ 


केन्द्र : के बड़े धाटों के बजट में नितान्त विपरीत रक्षा पर अधिक व्यय के कारण था ।* 

प्रान्तीय कर-व्यवस्था में कषि-आय पर कर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 
अनेक प्रान्तों, जैसे पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झासाम, उड़ीसा आदि, ने 
पहले से ही यह कर लगा रखा है और दूमरे प्रान्त लगाने की वात सोच रहे हैं । 

१९५१-५२ में नियोजन-युग के सूत्रपात के परचात्‌ प्रान्तीय आय-व्यय में बहुत 
वृद्धि हुई है । इसका कारण, जैसा पहले भी कहा जा चुका है, विकास-कार्यो के लिए 
सेवाश्रों की स्थापना और प्रसार है। इसके श्रतिरिक्त झ्रार्थिक प्रमति के लिए अपेक्षित 
विनियोग के फलस्वरूप पूजी-व्यय भी बहुत बढ़ गया है । १६५८-५६ (एकाउण्ट्स) 
में भारत के सभी राज्यों के पूंजी-वजट सम्मिलित करने पर १२,६९६ लाख रु० का 
घाटा था । १६५६-६० (संशोधित अनुमान) में यह ३६,३२८ लाख रु० था तथा १६९५०- 
५१ के बजट में १९,७७ लाख रु० था । आय के मद में इन्हीं वर्षों में ४५.३१ लाख 
रु०, २३,४७ लाख रु० तथा ५६८ लाख रु० की बचत थी । 


रेल-वित्त 


३८. सेपेरेशन कान्वेंशन के श्रन्तगंत रेल-बिभाग के आर्थिक परिणाम--१९२४ के 
सेपेरेशन कान्वेंशन के ग्रन्तर्गत रेल-विभाग के कार्यों के आ्ाथिक परिणामों का सारांश 
निम्त प्रकार दिया जा सकता है--१६२४-२५ से १६३५-३६ तक के काल पर विचार 
'करने से यह पता लगता है कि प्रथम ६ वर्ष उत्कप के वर्ष थे और अन्तिम ६ वर्ष 
अपकर्ष के | यदि पूरे काल की लिया जाए तो पहले ६ वर्षों में कुल अतिरेक-श्राय जो 
अजित की गई वह ५२,६४ लाख रुपये थी और पिछले ६ वर्षों की कमी ११,६३ 
लाख रुपयों की थी । इस वदलते हुए भाग्य की लंबी भ्रवधि में ११०१ लाख रुपये का 
वास्तविक अतिरेक हुआ, अथर्त्‌ नित्य-प्रति के कार्यो का व्यय काटकर, अवक्षयण की 
व्यवस्था करके और ऋण ली हुई पूंजी पर पूरा-पूरा व्याज देकर प्रतिवर्ष १ करोड़ 
रुपये से कुछ कम का अतिरेक हुश्रा । ' 

१६३०-३१ के वर्ष से घाटे का युग आरंभ हुआ, जो कि मुख्यतः विश्वव्यापी 
आशिक अवसाद, वस्तुओं के मूल्य में कमी, गेहूँ के निर्यात में कमी, राजनीतिक स्थिति 
में अश्ञास्ति, बाढ़ और भूकंपों से पहुँचाई हुई हानि, सड़कों की तीन प्रतिस्पर्धा, नदी 
और समुद्र की बढ़ी हुई प्रतियोगिता, मजदूरी में वृद्धि के कारण नित्य-प्रति के कार्यो 
के खर्च में वृद्धि भ्रादि के कारण था । संसार के समस्त देशों की, जिनमें से भ्रधिकांश 
शान्तिकाल से हमारे सर्वोत्तम ग्राहक थे, प्रशुल्क-पद्धति ने रेल की ब्राय की शक्ति पर 
बुरा प्रभाव डाला । 


२. बेगाल) मिसके बज में १६४३-4४ व १६४४-४४ में बहुत बढ़ी कमी हो गई थी, एक अपवाद 


था] 5 है हर 
+. वेजबुट इन्नवायरी कमेटी (६६३७) के अनुमान से छद़क यातायात दारा रलवे की अत करोड मा 


< 5 
वर्ष का घादा ६०... ०» उमर २६६ | 


वित्तऔर कर ३८३ 


सामान्य श्राय में जमा कर दिया गया और ६:२० करोड़ की बेची हुई रकम 
रेलवे रक्षित कोप में जमा.कर दी गई, जिससे उस कोप में भ्रव.कुल ३५१३ करोड़ 
रुपया इंकट्ठा' हो गयधा.।- १६४६-४७ के पुनरीक्षित आगणन के अनुसार अतिरेक 
८६४ करोड़ रुपये का आँका गया था । पिछले वर्ष के समझौते के अनुसार, जिसमें 
१६४६-४७ में रेल-विभाग के सामान्य आय के श्रंशदान को उतनी रकम पर निश्चित 
कर दिया था' जितनी क्ि-वरावर होतीः है, व्यापारिक ढंग पर पूजी के ऊपर लगाई 
हुई १ प्रतिशत रकम के, जिसमें से सैनिक महत्त्व रखने वाली रेलों पर घाटा निकाल 
दिया जाए. और जिसमें ३ करोड़ रुग्या सुधार-कोप (जो १६९४६ में कायम हुप्रा, 
जिसमें भ्रारम्भ में. ही - १२ करोड़ रुपया रेलवे रक्षित कोप से यात्रियों औ्नौर कर्म- 
चारियों को सुविधा देने के लिए निकाल लिया गया था) में जमा कर देने के बाद 
जितता बचे उसका आधा जोड़ दिया जाए, वाद-को सामान्य भय में ५६१ करोड़ रुपये 
के दिये.जाने की सम्भावना थी। बटवारे के फलस्वरूप भारतीय संघ को कुल 
३३,५६५ मील रेल'की लाइन ६७८-करोड़ रुपये की पूंजी के साथ तथा अ्रवक्षयण- 
कोष' ६३:२२ करोड़ रुपया, रेलवे-रक्षित कोष ७६८ करोड़ रुपया और सुधार-कोप 
११७१ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ । 

बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिस्थापन के बकाया झौर मूल्यों के बढ़ जाने से प्रति- 
स्थापन,के व्यय में वृद्धि होने के कारण भारतीय रेलवे जाँच कमेटी (कुंजरू कमेटी) 
मे पाँच वर्ष तक २२ करोड़ रुपये के वापिक अंशदान का प्रस्ताव किया है । १६४६-५० 
के पुनरीक्षित श्रागणन के:अनुसार ११:०२ करोड़ रुपये का अतिरेक था, जिसमें से ७ 
करोड़ रु० सामान्य आय में जमा किया गया और ४०२ करोड़ रु० भ्रवक्षयण कोप में । 

१६२४ का कान्वेन्शन १ अप्रैल, १९४४३ से रद्द हो गया--मार्च, १६४३ में 
विधानसभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावानुसार श्रवक्षयण-कोप का बकाया ऋण देने के 
पद्चात्‌ १६४३-४४ में व्यापारिक रेलों से लाभ सामान्य आय के साथ ३: १ के 
अनुपात में वाँठा- जाने वाला'था'। इसके अतिरिक्त व्यापारिक रेलों पर अतिरेक 
सामान्य आय और रेलवे-रक्षित कोष के बीच दोनों की श्रावश्यकंतानुसार बाँटे जाने 
वाले थे । ' 

१६४९६ सें बिठाई गई कान्वेन्शन कमेटी ने १६२४ के जटिल सूत्र को अस्वी- 
कृत कर दिया और दूसरी सरल तथा फाम में लाई जाने योग्य व्यवस्था को अपनाया, 
जिसके श्रन्तर्गंत सामान्य श्राय में ४९%, का लाभांश भयुक्त पुंजी पर (कैपिटल एड 
'चाजे) दिया जाता । १६५०-५१ में ३१८५ करोड़” रुपये की वजट में व्यवस्था की 
गई-। १६५०-५१ में आय के अतिरेक की गराना १४०१ करोड़ रुपये की की गई 
(आय २३३५० करोड़ रु०, व्यय २१८४६ करोड़ रु०) । 


पा न 
१. इसमें २१५७ करोड़े रुपया सम्मिलित दे, जो लगभग ६५०० मील दूर तक फेली हुईं १० रिया- 
सर्तों की रेलों के लिए था और जो ₹ अप्रैल, १६५० से केन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तगत था गई थी | 


वित्त और कर इे८५ 


सामान्य उपकर ने ले लिया। १८७१ और १६०४ के बीच कुछ उपकर केन्द्रीय 
आ्रवश्यकताओों के लिए लगाये गए। अकाल-बीमा-कोष १८७८ में आरम्भ हुआ्ना, 
जिसमें कुछ प्रान्तों में अन्य याँवों के कमंचारियों को देने के लिए प्रान्तीय उयकर 
भी जोड़ दिये गए। भारत सरकार की आर्थिक स्थिति की उन्नति के कारण 
१६०५-६ में उन उपकरों को छोड़कर, जो स्थानीय आवश्यकताम्रों के लिए लगाये 
गए थे, और सब उपकर हटा दिये गए। इस सुधार का प्रभाव किसी-किसी स्थान 
पर आरोवित उपकरों की मात्रा में कपी करने का नहीं था, वरन्‌ घन-राशि का 
प्रान्तों से स्थानीय आवश्यकताओं के लिए स्थानान्तरित करना था । प्रान्तीय सरकारों 
का यह घाटा केन्द्रीय सरकार ने पूरा किया । हाल में कुछ प्रान्तों में उपकरों की दर 
में वृद्धि करने प्रथवा जैसा मद्रास ने किया है विशेष कार्यों, जैसे प्रारम्भिक शिक्षा 
प्रादि, के लिएं नये अतिरिक्त उपकर लगाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है । भूमि पर 
लगाये हुए इन स्थानीय उपकरों का श्राधघार मालगुज़ारी की प्रथा के श्रनुसार बदलता 
रहता है । भूमि पर उपकर यद्यपि कर देने की शक्ति के अ्रनुषात में नहीं लगाया गया 
है, क्योंकि इसका आरोप समान रूप से एक ही दर पर होता है; फिर भी प्रत्येक 
स्थान पर इसे उचित कर मानते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग सम्पत्ति के लाभ के लिए 
किया जाता है, जिन्हें स्थानीय बोर्डों के कार्यों से लाभ पहुँचता है । 
४०, नमरपालिका-वित्त--नगरपालिकाझों की आय के मुख्य स्लोत कर और शुल्क 
हैं, जिनसे लगभग ऊ> आय प्राप्त होती है । बची हुई $ ग्राय नगरपालिका की सम्पत्ति 
और प्रान्तीय सरकारों की आय के श्रंशदान तथा अन्य साधनों से प्राप्त होती है । 
स्थानीय अधिकारियों द्वारा आरोफ़्ति कर चार वर्गों में बाँटे जा सकते हैं-- 
(१) व्यापार पर कर, जैसे चुंगी, सीमा-मार्ग शुल्क; (२) सम्पत्ति पर कर, जैसे घरों 
तथा उनकी स्थिति , पर कर, (गाँवों में भूमि पर उपकर); (३) व्यक्तियों पर कर, 
जैसे १रिस्थिति, व्यवसाय, व्यापार, पेशा, - घामिक यात्री, घरेलु नौकर-चाकर आदि; 
(४) फीस और लाइसेन्स। फीस म्युनिसिपैलिटी द्वारा की गई किसी विशेष सेवा, 
जैसे सफाई, के लिए वसूल की जाती है अथवा विलासिता पर कर के रूप में वसूल 
की जाती है, या कभी-कभी नियमित करते के लिए भी लगाई जाती है, जैसे गाने पर 
लाइसेन्स, गाड़ियों पर, कुत्तों श्रौर श्रन्य पशुओं पर । अग्नरिय और खतरनाक व्यापारों 
पर भी लाइसेन्स फीस लगाई जाती है । टेक्सेशन इन्ववायरी कंमेटी ने इस बात का 
संकेत किया था कि .परोक्ष-करों के सम्बन्ध में विशेष रूप से जायरूक रहने की 
आवश्यकता है, जैसे व्यापार पर कर, जो चुंगी का रूप बारणं करता है और सीमा- 
भार्ग-शुल्क, जिससे श्न्तर्प्ान्तीय आवागमन में श्रनावश्यक वाघा पड़ती है । “चुँगी और 
मार्य-शुल्क पर, जो कि करारोप के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं, विशेष श्रापत्ति 
की गई थी और उनके स्थान पर फुटकर विक्री ग्रथवा पेशों पर कर लगाए जाने की 
राय दी गई थी । कमेटी ने दूसरा महत्त्वपूर्ण सुझाव नगर की सम्पत्ति पर ऊँची दर 
से कर क्षमाने का दिया, क्योंकि उन्हें नगरपालिका के कार्यो- से विशेष लाभ पहुँचता 
है | जो-कुछ भी हो, कर निर्धारित करने भौर वसूल करने के यन्त्र को आज की : ५० 


वित्त और कर ३८७ 


क्षेत्र प्रायः इतना विस्तृत होता है कि उतका करदाताग्रों से कोई प्रभावशाली सम्बन्ध 
ही नहीं रह पाता। यदि ऐसा न हुभ्ा होता तो गाँवों, घरों ग्रौर व्यक्तियों पर 
स्थानीय बोर्डो द्वारा कर-शारोप-बड़ा सरल होता । इस दृष्टिकोण से गाँव-पंचायतों 
के प्रभाव को फिर से स्थापित करना तथा वर्तमान स्थानीय वोड्डों के कर्तव्यों को. 
सीमित कर देना वांछुनीय होगा । आम 
४३. साधनों की उन्‍नति--यद्यपि- विकेन्द्रीकरण-श्रायोग के प्रस्तावों तथा १६१६ के 
सुधारों के प्रचलित होने से स्थानीय भ्रधिकारियों कोब हुत अधिक झार्थिक.स्वतन्त्रता ; 
प्राप्त हो गई है, फिर भी जहाँ तक आरोपित करों की प्रकृति से सम्बन्ध है,- इसके . 
सिवाय और कुछ नहीं हुआ है कि वे कर, जो बिना भारत सरकार की आज्ञा लिये: 
हुए आरोपित किये जा सकते हैं, उत्तका स्पष्टीकरण परिंगरित कर-नियमों में कर 
दिया गया है। टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने निम्न प्रस्ताव स्थानीय संस्थात्रों के 
आय-साधनों की ध्रृद्धि के हप्टिकोण से किये हैं--(१) मालगुजारी का नीची दर प्र 
प्रामाणिक कर देना, ताकि स्थानीय कर-प्ारोप का अधिक अवसर प्राप्त हो सके;: 
(२) प्रान्तीय सरकारों द्वारा नगरों से भूमि के वसूल किये हुए किराये और कृषि के 
अतिरिक्त अन्य काम में श्राने वाली भूमि पर वसूल किये हुए शुल्क का एक अंश 
स्थानीय संस्थाओं को देना; (३) नगरपालिकाओं को विज्ञापन पर कर लगाने का 
अधिकार देना; (४) मनोरंजन तथा जुए पर कर-पआरोप के क्षेत्र को बढ़ाना और 
स्थानीय संस्थाओ्रों को इस प्रकार प्राप्त हुई झ्राय का पर्याप्त श्लंश देना; (५) परि- 
स्थिति और सम्पत्ति तथा पेशों पर कर लगाने की व्यवस्था को अधिक उन्नत तथा 
विस्तृत करना; (६) मोटरगाड़ियों पर झ्रायात-कर घटाना और भ्रान्तीय सरकारों को 
इस योग्य, बनाना कि वे एक प्रान्तीय कर. मार्ग-शुल्क के स्थान-पर लगा सके जो कि 
स्थानीय संस्थाओं को दिया जा सके; (७) चुने हुए क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाश्रों को 
विवाहों के रजिस्ट्रेशन पर फीस लगाने का श्रधिकार देना; श्रौर (८) स्थानीय संस्थाश्रों 
के साधनों को आर्थिक सहायता द्वारा बढ़ाना, जो कि साधारणतया राष्ट्रीय महत्ता 
की सेवाओं तक-सीमित होनी चाहिए और इस प्रकार दी जानी चाहिए कि प्रान्तीय 
सरकार कुशलता पर ज़ोर दे सके ।' बम्बई की स्थानीय स्वशासन कमेटी ने इनमें 
से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया श्र स्थानीय संस्थाओ्रों के साधनों को 
बढ़ाने के लिए निम्न सुभाव दिए । नगरपालिकाग्रों के आय के साधन निम्न प्रकार 
बढ़ाए जा सकते हैं--(१) स्थायी सम्पत्ति के स्थानान्‍्तरण पर कर लगाकर, (२) 
नगरपालिकाओं के अन्दर भवतों के निर्माण किये जाने वाले भूमि के ठुकड़ों पर लगाये 
हुए कर का एक अंश देकर, (३) विवाह, गोद लेने तथा दावतों पर कर लगाकर श्ौर 
(४) मनोरंजन-कर के एक अंश को देकर तथा विजली के अधिकार से प्राप्त आय का 
५०% देकर। गाँव की स्थानीय संस्थाओ्रों के लिए कमेटी ने निम्न सिफारिशों की 
श्रीं---( १) स्थानीय घनराशि पर उपकर १ आने के स्थान पर १ अथवा २६ आने 


>टय रद पैरा नि 
१० देखिए, 'देइसेशन इन्दवायरी कमेटी रिपो्), परा १६४-६६ 


अ्रध्याय २६ 


वेरोज़गारी 


१. श्रध्ययन का क्षेत्र--पारचात्य देशों में होने वाली औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम- 
स्वरूप उत्पन्त आधिक योजना में यत्किचित्‌ बेरोजगारी (वृत्तिहीनता) अनिवार्य है। 
१६१४-१८ के युद्ध के उपरान्त वाली मन्दी से वृत्तिहीनता की एक अभूतपूर्व परिस्थिति 
उत्पन्न हो गई | तत्कालीन परिस्थिति की भयंकरता और अ्रभृतपूर्वता के बावजूद 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पाश्चात्य देशों में इस प्रकार की परिस्थिति (औद्योगिक 
चृत्तिहीनता) बिलकुल नई नहीं थी । 

भारतवर्ष में बेरोजगारी से उत्पन्त समस्याञ्रों के कुछ ऐसे पहलु हैं जो 
पाइचात्य देशों के लिए बिलकुल नये प्रतीत होंगे । प्रथमतः देश की जनता का अ्रधि- 
कांश- झपनी रोज़ी के लिए कृषि पर निर्भर है। हम पहले ही देख चुके हैं कि शिथिल 
मौसमों में ५ से लेकर € महीने तक बेकारी रहती है। इस प्रकार की अनिवार्य 
बेकारी के लिए पूरक उद्योगों की चर्चा हो छुकी है। किन्तु वेकारी का एक और 
भयंकर पक्ष भी है। यह परिस्थिति पूर्णतः या आंशिक रूप से मानसून की विफलता 
का परिणाम होती है, जिससे दुभिक्ष उत्पन्त हो जाता है। एक चिस्तृत क्षेत्र में क्ृषि- 
कार्य बन्द हो जाने से कृषि तथा उससे सम्बद्ध पुरक उद्योगों में लगे हुए श्रमिक बेकार 
हो जाते हैं । यह भारत में होने वाली वेकारी का सबसे भयंकर पक्ष है 

उद्योगों तथा अन्य पेशों की शोर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि श्रमिक 
दो वर्गों में विभाजित हैं--एक तो हाथ से काम करने वाले श्रमिक, दूसरे मस्तिष्क से 
काम करने वाले बाबू लोग, अर्थात्‌ तथाकथित पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय लोग । जहाँ तक 
प्रथम वर्ग का प्रश्न है हमारी समस्या उतनी ही जटिल नहीं है । कारखानों के बन्द होने 
या उनके मजदूरों की छटनी (रिट्रेंचमेण्ट) के कारण कितने ही साधारण और कुशल 
श्रमिक वेकार हो गए | किन्तु साधारण परिस्थितियों में यहाँ कुशल श्रमिकों की श्रधि- 
कता और तज्जन्य बेकारी न होकर “ओरौद्योगिक श्रम' की कमी का ही अनुभव किया 
जाता है। इसके अ्रतिरिक्त यदि यहाँ वृत्तिहीनता श्रात्ती भी है तो उसका रूप उतना 
भयंकर नहीं होता जितना की पादरचात्य देशों में ।॥ कारण यह है कि बहुत-से औद्योगिक 
श्रमिक खेती से भी सम्बद्ध होते हैं। प्रायः कारखानों का काम केवल सहायक स्थान का 
अधिकारी माना जाता है, जो घनुष की दूसरी प्रत्यंचा की तरह कृषि के वेकार श्र 
शिथिल मौसम में काम देता है । अ्तएव भारत की वृत्तिहीनता पाश्चात्य वृत्तिहीनता 
से न केवल आकार में भिन्‍न होती हैं वरन्‌ सरकार के लिए तज्जन्य- समस्याश्रों का 
रूप भी भिन्‍न होता है । 
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क्ंपि-महाविद्यालय, अनुसन्धान तया प्रयोग-केन्द्रों द्वारा सुधार; सरकारी आन्दोलन का 
पूरा-पूरा उपयोग, बड़े पमाने के उद्योगों का घिकास और छोटे पैमाने के उद्योगों को 
प्रोत्माहन; संक्षेप में, सब पहलुओं में आथिक आयोजन । 

. हें का विषय है कि देश में आथिक आयोजन १६५१-५२ से चल रहा है 
ओर उसके द्वारा वृत्तिहीनता की समस्या को हल करने के प्रयत्व किये जा रहे हैं । 
द्वितीय कृषि श्रम जाँच (१६५६-५७) के अनुसार १६५०-४१ में ग्रामीण वेकारों की 
सेंख्या २८ लाख थी । योजना श्रायोग के अनुसार १६५६ में ५३ लाख ग्रामीण बेकार 
थे। कार्याद्धून संगठन (प्रोग्राम एवेल्यूएशन आर्गनाइज़ेशन) की झ्राघुनिकतम रिपोर्ट 
के अनुसार ग्रामीण ३० प्रतिशत मानव-दिन (मैन डे) बेकार रहते हैं। अतएव तृतीय 
योजना में इस समस्या को हल करने के लिए पाँच प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तावित किये 
गए हैं: 
ह (१) अकुशल तथा अर्धकुशल श्रम की अपेक्षा रखने वाली राज्यीय तथा 
स्थानीय संस्थाश्रों की योजनाएं ; 

(२) विधान द्वारा निर्धारित ढंग से जाति या समूह द्वारा लिये गए कायये ; 

(३) थे विक्रास-कार्य जिनमें स्थानीय जनता श्रम देती है तथा सरकार कुछ 
सहायता देती है ; 

(४) वे योजनाएं जो गाँवों की प्रतिफलात्मक सम्पत्ति के निर्माण में सहायक 
हों; तथा 

(५) जिन क्षेत्रों में वेकारी अत्यधिक हो वहाँ पुरक योजनाएँ चालू की जाएँ। 

इन योजनामञ्रों में से, ऐसा अनुमान है, योजना के प्रथम वर्ष में १ लाख व्यक्तियों 
को, द्वितीय वर्ष में ४-५ लाख व्यक्तियों को, तृतीय वर्ष में १० लाख व्यक्तियों को 
तथा अन्तिम वर्ष में २५ लाख व्यक्तियों को रोज़ी मिलेगी। उपयुक्त आधार पर ग्रामीण 
जन-शक्ति के उपयोग के लिए ३४ अग्रगामी योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। मा्चे १६६२ 
तक प्रत्येक योजना के लिए २ लाख रु० निर्धारित किया गया है | प्रारम्भ की गई 
अग्रगामी योजनाञरों में (तिचाई, वनरोपरण, संचार-छुघार आदि हैं । | 


मध्यवर्गीय- व रोजगा सी. 


' ३, समस्या का विस्तार-क्षेत्र--यद्यपि सभी साघारण तौर से 'शिक्षित' और- मध्यवर्गीय 
शब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु शिक्षित और अशिक्षिंत के बीच कोई निश्चित रेखा 
नहीं खींची जा सकती, न तो मध्यवर्ग के उच्चतर श्लोर निम्नतर स्तरों को ही-अलग 
किया जा सकता. है । साधारणतया “शिक्षित मध्यवर्ग' में ऐसे लोग श्राते हैं जो इतनी 

- अच्छी आ्िक स्थिति में नहीं हैं कि अपनी आय में अ्रच्छी तरह अभ्रपना जीवन बिता 
सकें, जो कि शारीरिक श्रम नहीं करते तथा जिन्हें किसी-त-किसी रूप में भाष्यमिक 

“या उच्चतर शिक्षा मिली होती है । कभी-कभी वर्नाक्युलर आर एंग्लो-वनवियुलर कोर्स 
पूरा करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है| 
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भर चुका है। इसी प्रकार श्रीपधि-पेशे के लोग बाजारों, विशेषकर बढ़े शहरों, में तो 
भरे पड़े हैं, जवकि छोटे-छोटे गाँवों भें इनकी संख्या श्रत्यन्त कम है, क्योंकि यहाँ पर 
जीवन की सुविधाएँ अपेक्षाकृत बहुत कम हैं श्रोर लोग प्रोषधियों के लिए नियमित 
रूप से नकद फीस देने के श्रादी नहीं हैं । इज्जीनियरों की दशा कुछ ही भ्रच्छी थी । 
रेलवे में रोड़ी खोजने वाले काफ़ी बड़ी संख्या में थे, लेकिन प्रशिक्षित न होने के 
कारण नौकरी न पा सके । जहाँ तक वैंकियग का प्रश्न है, जो लोग इस विषय में 
शिक्षा प्राप्त कर चुके थे वे वेकार न रहे, लेकिन जिन्हें प्रशिक्षा न प्राप्त थी वे वौकरी 
नपा सके । 

वृत्ति-विनिमयालय के संचालकालय के जन-शक्ति विभाग ने १५ मई १६५७ 

को स्नातकीय वेकारों के सम्बन्ध में यह पाया कि इस प्रकार की वेकारी भ्रन्‍्य राज्यों 
की अपेक्षा पदिचमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, वम्बई तथा दिल्‍ली में श्रधिक है । स्त्री-स्वातकों 
में सबसे भ्रधिक बेकारी केरल में थी। काम ढूढ़ने वाले बेकार स्नातकों में ६३ 25 
पुरुष तथा ७९% स्त्रियाँ थीं। कला भौर विज्ञान की तुलना में वारिज्य के स्मातक्ों में 
बैेकारी भ्रधिक थी। 
६. वृत्तिहीनता के कारण*--- (१) युद्धोत्तर श्राथिक मन्दी झौर छटनी--अन्य देशों 
की भाँति भारत में भी युद्धोत्तर ग्राधिक मन्‍्दी का प्रभाव पड़ा। बाबूगीरी और युद्ध 
के ग्रन्य विभागों में वृत्ति-प्राप्त लोग बड़ी संड्या में बाहर निकाल दिये गए। छुटनी 
की. कुल्हाड़ी के प्रहार सत्र दिशाओं में हुए और पुराने संस्थापन की यथास्थिति न 
रही । मध्यवर्ग बड़ी ही कठोर अ्रग्निपरीक्षा से होकर निकला । 

(२) शिक्षा-पद्धति के दोष--प्ृत्तिहीवता का दूसरा तथाकथित कारण देंश 
की श्ौद्योगिक प्रगति श्रौर देश में प्रचलित शिक्षा में सन्तुलब का भ्रभाव है। ऐसा 
कहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली केवल क्लर्की करने योग्य नवगुवक तैयार 
कर रही है श्र यह सरकारी वौकरी पाने का केवल एक द्वार-मात्र है । पंजाब समिति 
के लिए प्रस्तुत की गई अपनी सूची में सर एण्डरसन ने यह स्वीकार किया कि प्रारम्भ 
से ही (वर्तमान शिक्षा-पद्धति) लड़कों को विदेशी परीक्षाओ्रों के लिए तैयार करने के 
लिए बनाई गईं थी, जिनका पास करना बहुतों के लिए एक प्रकार का भ्रमजाल था। 
इसका उद्देश्य लड़कों को बाबूगीरी की शिक्षा देना था। भव बाबूगीरी का पेशा जन- 
संकुल हो उठा है। इसमें अब नौकरी खोजने वालों की भीड़ के लिए बहुत ही कम 
स्थान रह गया है। उन्होंने मट्रिकुलिट की परिभाषा, जिसे चह वृत्ति-समस्या का मूल 
मानते थे, इस प्रकार की--“एक अमणार्थी, जो विदव में टहलता है, जिसे नौकरी 
नहीं मिलती, क्योंकि वह चौकरी देते योग्य नहीं है ।” भारत का साधारण शिक्षित 
व्यक्ति स्वंप्रथम जीविका के लिए सरकारी नौकरी की ओर भुकता है। उसके न 
२. बंगाल धमिति ने इत्तिदो नता का एक अकार का वर्यीकरण करने का सुझाव रखा--झैसे लोग, जो 
अपने किसी अपराध या दोष के बिना ही नौकरी न पाने वाले हों; ऐसे व्यक्ति जोकि ऐसी रोज़ी चाह रहे 
है जिसके लिए अनुप्युवत हैं, उत्तका कारण वहुधा उसके कल के बाहर की बात भले ही हो | देखिए 
<इंगाल वृत्तिदीनता समिति की रिपोर्ट", पैसा २ । 
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से ही परिस्थिति पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता | यह असंदिग्ध है कि 
इससे देश की औद्योगिक प्रगति तीन्नतर हो जाएगी, लेकिन इससे श्रौद्योगिक प्रगति का 
जन्म नहीं होगा, जब तक कि शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों को खपा लेने वाले उद्योगों 
का विकास और प्रोत्साहन नहीं किया जाता । जैसा कि बंगाल-समिति का मत है-- 
“शएक्त श्रादर्श सुसंतुलित विकास में आरथिक प्रगति और टेकनिकल प्रशिक्षा का साथ- 
साथ विकास होगा, और एक-दूसरे को प्रोत्साहन देंगी । जब एक पीछे रहेगी तो दूसरी 
को भी रोकेगी भौर'जब एक बढ़ेगी तो दूसरी को भी बढ़ाएगी ।” 
'७, वृत्तिहीनता को दूर करने के उपचार ; वृत्ति-ब्यूरो--वृत्तिहीनता के अनेक कारण 
हैं इसलिए इसकी कोई एक रामबाण-झ्रोपधि नहीं हो सकती । पहले तो जो उपचार 
सामने रखे गए हैं उनके ऊपर दृष्टिपात कर लेना चाहिए। सरकार, यूनिवर्सिटी और 
वैयक्तिक संस्थाओं द्वारा चलाये गए वृत्ति ब्यूरो का सुझाव सामने रखा गया है। उत्तर 
प्रदेश और पंजाव में वौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों को एक-दूसरे के 
सम्पर्क में लाने के लिए वृत्ति-बोर्ड स्थापित किये गए। इनसे अत्यन्त ही महत्त्ववूर 
और लाभदायक काम होगा । यदि कुशलता से इनका प्रबन्ध किया गया तो जनता में 
'एक प्रकार के विश्वास का संचार होगा । 
। जन-प्रवास (माइग्रेशन) भी वृत्तिहीनता को दूर करने का एक साधव माता 
गया है, किन्तु मध्यवर्गीय यृत्तिहीनता एक अखिल भारतीय प्रकार की है| इससे देश 
के अन्दर स्थानान्तरण सम्भव न होगा; इससे समस्या की सघनता का देश के सब 
भागों में समान रूप से वितरण हो जाएगा, जैसा कि हम पहले कह छुके हैं। एक देश 
से दूसरे देश में जाने से भी समस्या का स्थायी निराकरण न हो सकेया।' 
८. वृत्ति-विनिमयालय (एस्प्लायमेंट एक्सचेंज) --द्वितीय विश्वयुद्ध में युद्ध की आव- 
इयकताओं हेतु श्रविकारियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्र-सेवा श्रमिक न्यायालय (नेशनल 
सबिस लेवर ट्रिब्यूनल) स्थापित किये गए। तब से ये संघ संगठत शान्तिकाल में भी 
' कुशल और अर््धं-कुशल व्यक्तियों की रजिस्ट्री भोर स्वेच्छा-स्थानान्तरणंकाल के लिए 
प्रसारित और अनुकूल बनोये गए । १६४४ में युद्ध से निकाले गए श्रमिकों और सिपा- 
हेयों तथा विस्थापित और छुड़ाये गए पूर्व-सेवकों (ऐक्स-सविसमैन) के युवस्थावन 
और वृत्ति-दान के लिए वृत्ति-पुत्रस्यापन के सामान्य संचालकालय (डायरेक्ट्रेट जनरल 
ऑफ़ रिसेटलमेण्ट एण्ड एम्प्लायमेण्ट) की स्थापता की गई । इधर हात में वृत्ति 'विनि- 
मयालयों का कार्यक्षेत्र शरणायियों और साधारण रूप से श्रौद्योगिक श्रमिकों से सम्ब- 
स्थित वृत्ति और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त विकसित कर दिया गया है। सम्पूश 
'संगठत संचालक (डायरेक्ट्रेजनरल) की अधीनता में है, जिसमें तीन संचालनालय 
(डायरेबट्रेट) हैं--(१) वृत्ति-विनिमयालयों का संचालकालय, (२) प्रशिक्षण संचालका- 
लय और (३) प्रसार संचालकालय । देश का विभाजन श्राठ भागों में किया गया है 


और जिनमें से प्रत्येक्ष विभाग एक संचालक के अधीन है। देक्ष में ४४ वृत्ति-विनिमयालय 


१. देखिए, खण्ड £ अध्याय ३, सेक्शन २७ और १३ । 
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शिक्षा का स्तर भी ऊँचा उठेगा और सेवा के लिए भ्रधिक उपयुक्त व्यक्ति मिलेंगे । 
१०. सप्रू (वृत्तिहीनता) समिति--यहाँ हम सप्रू-समिति के कुछ महत्त्वपूर्ण मुकावों 
की श्रोर संकेत करना चाहेंगे । यह समिति युक्तप्रान्त की वृत्तिहीनता की जाँच के 
लिए नियुक्त की गई थी, किन्तु इसके सुझावों को समस्त भारत पर लागू किया जा 
सकता है। इन्हें हम इस प्रकार विभाजित करते हैं--(क) वे, जो कि शिक्षित 
व्यक्तियों की माँग बढ़ाने से सम्बन्ध रखते हैं; (ख) वे, जो पृ्ति की अधिकता को 
कम करने से सम्बन्ध रखते हैं; (ग) वे, जिनका उद्द श्य वास्तविक माँग और पूर्ति का 
समुचित सन्तुलन स्थापित करना है । 

(१) जिला और नगरपालिकाम्रों को बाध्य करना चाहिए कि वे सड़कों औौर 
इमारतों को अपनी स्थिति में रखने के लिए कुशल और योग्य इंजीनियर तथा निरी- 
क्षकों को नियुक्त करें। यदि सरकार चाहे तो जन-औपधि-सद्दायता के प्रसार द्वारा 
सुयोग्य व्यक्तियों को रोजी दे सकती है। जनता के अस्पतालों में अधिक डॉक्टरों की 
नियुक्ति-देशी दवाग्रों और जड़ी-बूटियों की प्रभविष्णुता की छानबीन के लिए भी 
डॉक्टरों की नियुक्ति कर सकती है। तगरपालिकाओ्ं तथा ज़िला-बो्डों को चाहिए 
कि वे जनता के स्वास्थ्य और स्वच्छुता की देख-रेख के लिए योग्य व्यक्तियों को 
नियुक्त करें। क़ानून के पेशे में होते वाली भीड़ का निराकरण करने के लिए यह 
आवश्यक होगा कि लोग क़ानून की विशेष शाखाश्रों में विशिष्दता प्राप्त करें। 
उदाहरण के लिए, कुछ लोग केवल दस्तांवेज की रूपरेखा तैयार करने में विशेष 
योग्यता प्राप्त करें और कुछ मुकदमों की वहस में, इत्यादि'*'। ५५ साल पर सेवा 
से बिरत करने के नियम का कठो रता से पालन किया जाना चाहिए, ताकि ववयुवकों 
को तुरन्त अवसर प्राप्त हो सके। बढ़े भौर छोटे पैमाने के उद्योगों को साथ-ही-साथ 
प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि वे बड़ी संख्या में नवगुवकों को खपा सके। श्रनिवायं- 
प्रारम्भिक-विक्षा प्रचलित करने का जोर-शोर से प्रयास किया जाना चाहिए । 

(२) हाई स्कूल-परीक्षा में दो प्रकार के प्रमाण-पत्र प्राप्त होने चाहिएँ। एक 
तो शिक्षा की समाप्ति का होना चाहिए भर उन छात्रों को सहायक सरकारी नौकरियों 
में स्थान मिलने की योग्यता के प्रमाण-पत्रस्वरूप होना चाहिए, जिससे श्रवसर पड़ने 
पर औद्योगिक, कृषि और भ्रम्य व्यावसायिक स्कूलों में भी प्रवेश पा सके । दुसरा 
प्रमाण-पत्र कला और विज्ञान के महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए होना चाहिए | 

(३) व्यावहारिक शिक्षा के लिए मिलने वाली सुविधाएँ भी बढ़ाती चाहिएँ। 
समग्र रूप से और विश्वेष रूप से प्रारम्भिक कक्षाओं में--शिक्षा की प्रवृत्ति व्याव- 
हारिक और ग्रामीण होती चाहिए । दवा-दाकू की शिक्षा प्राप्त करने और डॉक्टरी 
पेशा ग्रस्तियार करने धालों को चाहिए कि सरकार उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में बसने की 
सुविधा और सहायता दे | इस प्रकार बड़े नंगरों से डॉक्टरों की भीड़ भी कम हो 
जाएगी। फार्मेंसी, डेन्टिस्ट्री (दाँत की विद्या), हिंसाव-करिताव, की ज मर जन 
कला, पुस्तकाध्यक्ष की शिक्षा, वीमा-कार्य और अखबारनवीसी-जैसे पेशों का विकांस 
करना चाहिए ऐसा प्रयत्त करना चाहिए कि डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्ति तथा कृषि-स्मातक 
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श्रम-शक्ति कृषि के बाहर कामप्त पाएगी, यह सम्भव हो सकेगा कि १६७६ तक क्रपि पर 
निर्भर श्रम-शक्ति का अनुपात घटकर ६० प्रतिशत हो जाए। 

: ११. बेरोजगारी तथा योजनाएँ--(क) पहली पंचवर्षीय योजना--यह योजना ऐसे 
समय में बनी थी जबकि विभाजन तथा युद्ध के पश्चात्‌ स्थिति के कारण बेरोजगारी के 
बारे में ठीक प्रकार से कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसलिए पहली योजना में 
रोज़गारी का भ्रध्याय एक प्रकार से व्यर्थ-सा था | यह ठीक है कि बाद में १६५३ के 
श्रस्त तक योजना आयोग ने रोज॑गारी भ्रवसर की उन्तति के लिए ११ शात्ाग्रों वाला 
प्रोग्राम बनाया । इग्के बाद भी पहली योजना में कुछ अधिक सफलता प्राप्त नहीं 
हुई और प्रत्यक्ष रोज़गारी कुल ४५ मिलियन तक ही रह गई । 

. ' (सर) दूसरो योजना--इस योजना के आरम्भ में अपूर्ण वेरोज़गारी ५"३ 
मिलियन लोगों में- थी और यह झाशा प्रकट की गई कि योजना के दोरान में १० 
मिलियन शोर लोगों की सामथ्यं-शक्ति और बढ़ जाएगी । दूसरी योजना में रोजगारी 
फा लक्ष्य १० मिलियन रखा गया और यह सोचा गया कि ५"३ मिलियन लोगों की 
सामथ्यं श्रगली योजनाश्रों में ठीक की जाएगी । परन्तु दुर्भाग्य से दूसरी योजना में 
रोजगारी (सेती-को छोड़कर) कुल ६'५ मिलियन लोगों में बढ़ी । इस प्रकार बेरोजगारी 
. की सामथ्ये तीसरी योजता के आरम्भ होने के समय ६ मिलियन के लगभग थी। 

.. इससे यह प्रतीत होता है कि देझ् में रोज़गार लोगों के बढ़ने के साथ-साथ वेरोजगार 

तथा रोजगारी ढूंढने-वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती रही है। 

(ग) तीसरी योजना--योजना झ्रायोग के हिसाब के श्रनुसार तीसरी योजना. 
में सये रोजगार ढूँढने वालों की संख्या १७ मिलियन भौर हो जाएगी भ्रौर पिछले 
६ मिलियन बेरोजगारों को मिलाकर कुल बेरोजगारों की संख्या इस प्रकार बढ़कर 
२६ मिलियन हो ज|एगी। परन्तु तीसरी योजना में निवेश तथा इसके स्तर को देखते 
हुए १४ मिलियन लोगों को नौकरियाँ मिलने की सम्भावना थी (३१४ मिलियन खेती 
में, १०५ मिलियन बाकी क्षेत्रों में) । दुर्भाग्य से तीसरी योजना के मध्य मूल्यांकन 
श्रनुसार खेती के वाहर ५ मिलियन ४७ प्रतिशत लोगों को नौकरियाँ मिलीं | 

(घ) चौथी योजवा--वरतमान स्थिति को देखते हुए चौथी पंचवर्षीय 
योजना में नौकरियां ढूँढ़ने वालों की संख्या-३५ मिलियन तक बढ़ जाएगी, जिसमें 
२३ मिलियन नई नौकरियाँ ढूंढ़ने वाले होंगे श्रौर १९ मिलियन पुराने ही जो तीसरी 
योजना में प्राप्त न कर पाए । परन्तु चौथी योजना में २१,५००--२२,१०० करोड़ 
रुपया खर्च करके अधिक-से-अ्रधिक १५-१६ मिलियन लोगों को झौर नौकरियाँ (खेती 
से बाहर) मिल सकती हैं । इससे यह स्पष्ट है कि अगर.चौथी योजता-में कम-से-कम 
२४ मिलियन लोगों को नौकरियाँ न मिलीं तो पाँचवीं तथा अन्य योजनाओं में रोजगारी 
की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी । ऐसे संकटकाल को दूर रखने के लिए सरकार 
को अपनी रोज़गारी, उत्पादन तथा राजकोपीय नीतियों में परिवर्तन लाने होंगे। 
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१४;१०७ करोड़ से बढ़कर राष्ट्रीय भ्राय १६७५-७६ में ३४,००० करोड़ रुपये हो 
जाए और 'प्रति व्यक्ति आय इस समय में ३१ प्रतिशत बढ़कर ३३० रुपये से ६३० 
रुपये हो जाए। तीसरा, ४.६ करोड़ लोगों के लिए रोजगार (खेती को छोड़कर) पैंदां 
किये जांएँ, जिससे जनसंख्या का दबाव खेती पर ७० प्रतिशत से घटकर ६० प्रतिशत 
हो जाए। चौथा, चौदह वर्ष तक के बालकों को विघान के अनुसार व्यापक शिक्षा दी 
ही पाँचवाँ, कुल निवेश दर दूसरी योजना के श्रन्त वक ११ से १४ प्रतिशत तीसरी 
में भ्ौर १८ प्रतिशत चौथी योजना के सम्पूर्ण होते तक । कुल विवेश का. बड़ा भाग 
घरेलू जमा से वित्त का रूप ले भ्ौर इस प्रकार शुद्ध जमा--प्राय अनुपात १६६०- 
६१ में ५.५ प्रतिशंत से बढ़कर ११.५ प्रतिशत १६६६ में और १६ प्रतिशत १९७१ 
के श्रन्‍्त तक हो जाए। छंठा लक्ष्य यह है कि १० वर्षो में हम विदेशी सहायता-को 
काफी ह॒द तक कम कर लें और यह कार्य निर्यात की अच्छी नीतियों द्वारा ही हो 
सकता है। 
३. पहली दो योजनाएँ--पहली योजना (१६५१-५६) ने खेती, सिंचाई, शक्ति और 
यातायात. के साधनों पर ज़ोर देते हुए भविष्य में ग्राथिक एवं झ्रौद्योगिक उन्नति का 
प्राधार बनाने की चैष्टा की भ्रौर कुछ बुनियादी नीतियों में परिवतंत किये | दूसरी 
योजनी (१६४६-६१) में इन नीतियों को और अच्छा रूप दिया गया और राष्ट्र को 
समाजवादी आ्राधार पर रखने की चेष्टा की गई | इस योजना में मोलिक तथा बढ़े 
उद्योगों पर जोर दिया गया श्रौर यह श्राशा की गई कि राष्ट्र की श्राथिक उन्नति के 
लिए सरकारी क्षेत्र का बहुत महत्त्व होगा । 
पहली दो योजनाओं में कुल निवेश १०,११० करोड़ रुपया--५२१० करोड़ रपया 

सरकारी क्षेत्र में ओर ४६ करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में था। इस प्रकार वापिक निवेश 
दर १०० करोड़ रुपये १६५१ से बढ़कर १६०० करोड़ रुपये १९६१ तक हो गई। 
पहली दो योजनाम्रों में खेती तथा: सिचाई पर ३१ तथा २० प्रतिक्षत खर्चे किया 
गया । दूसरी योजवा में झ्रौद्योगिक उन्‍्तति पर ज़ोर देने के कारण उद्योग तथा 
खनिज पर ४ प्रतिशत प्रथम थोजना से बढ़ाकर दूसरी योजना में २० प्रतिशत 
कर दिया। पहली तथा दूुल्सरी योजना में शक्ति की उन्‍्नति पर १३ तथा १९ 
प्रतिशत दूसरों योजना में खर्चता निर्धारित हुआ दोनों योजनात्रों में ट्रांसपोर्ट 
श्रौर संचार पर एक ही जैसा जीर देते हुए लगभग र८ प्रतिशत घन व्यय हुआ | सेवा 
समितियों इस्यादि पर पहली पंचवर्षीय योजना में २३ प्रतिशत तथा दूसरी में १८ प्रति- 
इत धन च्यय छत्मों । प्रथम योजना में कुल सरकारी व्यय (?एण/० $€एॉ०0) का ६० 
प्रतिक्षल, भाग घरेलू साधनों से प्राप्त हुआव भर दूसरी योजना में ४,६०८९-क्रोड़ का 
७६ प्रतिशत घरेलू साथनों से तथा शेप विदेशों से प्राप्त हुश्ना। दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में विशेष तौर पर टैक्‍्सों पर जोर दिया गया झौर वाई नये प्रत्यक्ष तथा अभत्यक्ष 
कर लगाये गए और जो रिक्त साधनों में मिला उसे या तो घाटे के बजद [एलीएां. . 
छगणाणााए्) से या विदेशी सहायता से पूर्ण किया गया | दूसरी योजना में घादे का : 
बजद €४८ करोड रुपये था । का 


१० 

१३ : भारत का व्यापार प्रजा १६६-१८६ 

| बाह्य व्यापार--ऐतिहासिक सिहावलोकन-- १८६४-६५ से भारत का 
व्यापार--भारतीय बाज़ार के लिए संधर्ष--१६१४-१८ के युद्ध के पूर्व की स्थिति 
का सारांश--प्रथम विश्वयुद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव--दोवों युद्धों के बीच 
के समय में व्यापार (१६१६-२० से १६३९-४०)--विश्व के श्राथिक भ्रवसाद-काल 
में भारत का व्यापार--विश्व का झाथिक समुत्यात और भारत का व्यापार-- 
गिरावट (रिसेशन) के समय में भारत का व्यापार(१६३७-३८ से १६३८-३६ तक)--- 
युद्ध-काल (१६३६ ४५) में भारत का विदेशी व्यापार---ग्रेगरी-मीक मिशन--निर्यात- 
प्रामर्ण-समिति तथा अच्य उपाय--राजकीय व्यापार-निगम और तदनन्तर---निर्याति- 
प्रोत्ताहन--भारत के समुद्र-वाहित व्यापार की विशेषताओं में हुए परिवर्तत-- 
१६५०-५१ के बाद--व्यापार की रचना में हाल में हुए परिवरत्तेत--भारत के व्यापार 
की दिशा--१६१४ से पहले भारत के व्यापार का वितरण--य्ुढकाल (१६१४-१८) 
में भारत के व्यापार का वितरण--भारत के विदेशी व्यापार (१६१४-१८) की 
युद्वोत्तर प्रवृत्तियाँ--ह्वितीय विश्वयुद्ध श्रौर उसके उपराच्त व्यापार की दिशा में परि- 
वर्तत--भारत का मध्यागार (पुन्तिर्यात) व्यापार--व्यापारिक संतुलन--भारत के 
स्थिति-विवरणपत्रक (बैलेंस शीट) में नामे और जमा की मर्दे-- देश का (भौमिक) 
सीमान्त व्यापार--अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार और आझ्राथिक समृद्धि--अदायगी शेष तथा 
निर्यात उन्‍तति के साघन--श्रान्तरिक व्यापार--तटीय व्यापार--श्रान्तरिक. व्यापार 


--भात्त के प्रधान व्यापारिक केन्द्र--व्यावसाग्रिक ज्ञान तथा व्यापार-संगठत--- 
भारत के वाणिज्यिक संगठन ।- 


२० : व्यापारिक समभौते १६०-२१० 


. साम्राज्य अधिमाने (इम्पीरियल प्रेफरेंस) आन्दोलन का इतिहास-- 
सा ओआज्य अधिमान के प्रति भारत का रुखब--ओोटावा-समझौता--ब्रोदावा-सममोता : 
पंक्ष--ओटावा-समभौता : विपक्ष--बम्बई-लंकाशायर टेकस्टाइल समभोता (मोदी 
लीज पेक्ट)--१६३५ का पूरक आग्ल-भारतीय व्यापारिक समझभौता--ओटावा- 
समभीते पर धारासभा का विरोधी निर्णाय--श्रांग्ल-भारतीय व्यापारिक समभौता 
(१६३६)--भारत-जापानी समझौते की उत्पत्ति ((६३४)--१६३४ के समभौते 
की धाराएँ--१६३४ के भारत-जापानी समभौते की कार्य-विधि---तवीन जापान- 
भारत व्यापारिक समभौत्ता (१६३७)--१६४० का अस्थायी समझौता--१६४१ 
का नया वर्मा-भारत व्यापारिक समझौता--वर्मा द्वारा भारत को दी गई रिश्रायतें-- 
भारत द्वारा वर्मा को दी गई रिआ्रायतें--हिपक्षी (विलेटरल) व्यापारिक समभौतों की 
नयी रीति--जी ० ए० टी० टी०--श्राधुनिक व्यापारिक समभौते । 


२१ : चलार्थ ओर वितिमय (भाग १) र्‌ ९ श्न्र्४५ 
ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय चलार्थ (करेन्सी)--प्रथम युग (१८०१-१५३५) 


रे 


फ्रियाएँ--रुपये को १० शि० ६ पैंस से. सम्बन्धित करनता--भा रत से स्वरणो-नियेति--- 
श्रनुपात का प्रश्न और रिजर्व वैंक पवैल--मंये करेन्‍्सी-अधिकारी के 'रूप' में .रिजवे 
बैंक प्रॉफ़ इण्डिया का विनिमय दायित्व--करेन्‍्सी के सम्बन्ध में आधुनिक व्यवस्था 
--अवमूल्यन का पक्ष और विपक्ष--अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष और. रुपये का सम- 
भूल्य--रुपये का भ्रवमूल्यन (सितम्बर १६४६)--द्वितीय विशवन्युद्ध का भारतीय 
चलार्थ (करेन्सी) और विनिमय पर प्रभाव--रुपये के सिक्‍क्रे को प्रचलन से वापस 
लेना और एक एपये के नोट का प्रचलन--चाँदी के सिक्कों के “रजत तत्त्व में कमी 
_..दशमलव प्रणाली--विनिमय-नियन्त्रश--स्वर्ण के झ्रायात-विर्यात पर प्रतिवेन्ध 
--साम्राज्य का डालर संचय तथा युद्धोत्तर डालर कोष ग्रेम्पेयर (डॉलर पूल एण्ड 
पोस्ट वार डालर फ़ण्ड) । हे - ा 
२३ : भारतवणषं में मूल्य द - . “शएंछ-र२६० 
१८६१ से हुए मुल्य-परिवर्तनों पर एक विहंगम .हष्टि---१८६ १से १८६३ 
तक--मूल्य जाँच-समिति (१८९० से १६९१२)--१६१४-१६ के युद्ध से.पूववे मूल्यों की 
वृद्धि के कारण--विशेष रूप से भारतीय कारण--विश्वव्यापी कारण--पूर्व अवसाद- 
काल तथा युद्ध-काल (१६१४-१८) में मूल्य--मुद्रास्फीति--ऊँची कीमतों का 
प्रभाव--किसानों पर प्रमाव--उद्योगों पर प्रभाव--प्रामीणा क्षेत्रों तथा नमरों के 
श्रमिक--स्थिर झामदनी वाले व्यक्तियों पर प्रभाव-श्रवस्ताद शभौर उसके बाद के 
समय में मृल्य--मूल्यों के घटने के कारण श्रौर प्रभाव--सित्तम्बर १६३६ के वाद 


कौमतें--द्वितीय महायुद्ध काल तथा युद्धोत्तर काल में मूल्य-परिवर्तनों का प्रभाव--- 
स्वतन्त्रता के उपरान्त मूल्य--मूल्य-तीति । 


२४ : भ्रधिकोषण (बेकिंग) श्रौर साख २६ १-३३७ 


भारतीय भ्रधिकोपण का इतिहास---देशी अधिकोप--- देशी श्रधिकोप की बते- 
मान स्थिति--पुरानी तथा नई झ्िकोप-प्रणाली के एकीकरण की आवश्यकता--- 
देशी साहुकारों से सम्बन्ध स्थापित करने की रिजववं बैंक की योजना--आधुनिक 
झधिकोप का उदय--प्रेस्ीडेन्सी बेंक---सुरक्षित कोप-पद्धति--प्रेसी डेन्सी बैंक के कारो- 
वार तथा विकास--विनिमय बैंक (विदेशी बेंक)--विनिमय बैंकों के कारोबार तथा 
उनको वर्तमान स्थिति--विदेक्षी बैंकों पर प्रतिवन्‍्ब--भारतीय विनिमय बेंक का 
ओगणेश--मिश्नित पूँजी के बैंकों का इतिहास--बैंकों का दिवाला--बैंकों का दिवाला 
निकलने के कारण--पर्याप्त चकद कोप का महत्व--बैंके-सम्बन्धी नियमन-- संशो- 
घित इण्डियन कम्पनीज़ एक्ट (१६३६) में वेकिग कम्पनियों से सम्बद्ध विशेष विधान--- 
बैंकिंग के नियमन हेतु हाल में की गई वैधानिक व्यवस्थाएँ--निकासी गृह--पीस्टल 
सेविंग बैंक-भारतीय द्रव्य बाज़ार,की विशेपताएँ तथा भ्रुढियाँ--द्रव्य की दरों में 


१४ 
्््क््क्प्कणटणा कक 
२७ : भारतीय पंचवर्षीय योजनाएँ '४००-४०६' 
भूमिका--योजनाग्रों के लक्ष्य--पहली दो योजनाए--तीसरी पंचवर्षीय 
थोजना--तीसरी योजना और रोजगारी--तीसरी योजना का गृूल्यांक---चौथी पंचें- 
वर्षीय योजना--इस योजना में व्यय--विशेष उद्देश्य--भारतीय योजनाओं में कमी । 
परिश्चिष्ट : रुपये का अवमूल्यतत ४१७०-४ १४ 


$ 


है भारतीय अथंशास्त्र 


ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक सुलभ है । किन्तु न तो यह सम्भव ही है और न वांछनीय ही, 
कि भारत अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रन्य सारे देशों से सम्बन्ध- 
ब्रिच्छेद कर ले । 
३. भारत में संरक्षण के पक्ष में प्रबल भावता--त्रिटिश सरकार द्वारा अपनायी गई 
स्वत्तन्त्र व्यापार की नीति मुख्यतया इस सन्‍्देह के कारण अलोकप्रिय रही कि मुक्त- 
द्वार की यह नीति भारत की अपेक्षा ब्रिटेन के हितों की अधिक पोषक थी | यूनाइ- 
हेड स्टेट्स, जमंत्री और यहाँ तक कि जापान जैसे अन्य देशों की समृद्धि भी संरक्षर 
के ही बल पर हुई थी । लोगों को इस तक पर विश्वास ही नहीं होता था कि उनके 
विकास के कारण विलकुल दूसरे ही थे तथा संरक्षण उनके श्रौद्योगिक विकास में 
सहायक होने के वजाय गतिरोधक सिद्ध हुआ था । यह भी कहा जाता था कि ब्रिटेन 
ने स्वयं भी संरक्षण की नीति का तभी परित्याग किया, जब उसकी औद्योगिक श्रेष्ठता 
का सिक्का निश्चित रूप से जम चुका था। यह बात भी सत्य थी कि ब्रिटेन में 
स्वृतन्त्र व्यापार-काल का प्रारम्भ कृषि से संरक्षण हटाकर उद्योगों को संरक्षण देने 
के ध्येय से हुआ था । अन्त में, १६१५ से स्वयं ही संरक्षण की नीति का अनुसरण 
करने के कारण ग्रेट ब्रिटेन किस मुह से भारत को स्वृतन्त्र व्यापार की शिक्षा दे 
सकता था ? 
प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) के बाद सार्वजनिक व्यय में हुई श्रत्यधिक वृद्धि 

ने सरकार को आयात-कर बढ़ाने के लिए बाध्य कर दिया । यह एक ऐसी पद्धति थी 
जो वहुत-से उद्योगों के लिए स्वत: संरक्षक सिद्ध हुई। अव्यवस्थित और अनियमित 
होने के कारण ऐसे संरक्षणों के कुछ परिणामों का अहितकर होना श्रवश्यम्भावी था । 
किसी स्थायी नीति के आाइवासन के बिना ही इन्होंने उद्योगों को प्रश्नय दिया, झतएव 
यह आवश्यक नहीं था कि संरक्षण उन्हीं उद्योगों को मिलेगा जो इस योग्य थे | आय 
बढ़ाने के उद्देश्य से लगाये गए ऊँचे निराक्राम्य कर (कस्टम ड्यूटीज़), जो संयोग से 
संरक्षणात्मक भी थे, औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होने के वजाय श्रधिक बाधक 
थे। 

४. विवेचनात्मक संरक्षण--्रर्थ-आयोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित सामान्य नियमों 
को पथ-प्रदर्षेत के लिए अपनाया गया है---(१) उद्योगों को प्राकृतिक सुविधाओं से 
सम्पन्त होना चाहिए; उदाहरणार्थ कच्चे माल की पूति की अधिकता, सस्ती शवित, 
श्रम की पर्याप्त पूत्ति और देश में विस्तृत वाजार की उपलब्धि । (२) संरक्षण उन 
उद्योगों को ही देना चाहिए जो या तो उसके बिना विलकुल पनप ही न सकते हों या 
इसके अभाव में जिनका विकास उस गति से न हो सकता हो, जो राष्ट्रीय हित के 
जिए आवश्यक है । (३) संरक्षण दिया जाने वाला उद्योग ऐसा होना चाहिए जो श्रागे 
चलकर विना संरक्षण के ही विश्व-प्रतिस्पर्दधा का सफलतापूर्वक सामना कर सके । 

_ अन्य गौण सुझावों के अनुसार वे उद्योग जिनमें वृद्धिमान प्रत्युपलबव्धि नियस 

लागू हो तथा वे उद्योग जिनसे निकट भविष्य में ही सारे देश की आ्रावश्यकता-पूति का 
अइवासन मिलता हो, संरक्षण-योग्य हैं। ऐसे उद्योगों को संरक्षण कभी नहीं मिलना 


ष भारतीय शअ्रथंशास्त्र 


मृल्यानुसार लगाये हुए तथा विभिष्ट करों के प्रभावों और प्रशुल्क-करों का मूल्यांकन 
करना तथा अन्य देशों को प्रशुल्क-कर में दी गई छूट के प्रभावों का अध्ययन करना; 
मूल्य को ऊँचा उठाने वाली, गिरने से रोकने वाली या प्रभावित करने वाली श्रौर 
इस भांति व्यापार को रोकने वाली संस्थाओं, एकाधिकार, ट्रस्ट एवं संयोजनों 
(कम्बिनेदान्स) के विषय में रिपोर्ट देना और उनकी गतिविधि को रोकने के लिए 
उपायों को सुझाना तथा संरक्षित उद्योगों पर निरन्तर दृष्टि रखना । 
अर्थ-आयोग द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली में मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित 
थीं: (१) आ्रथिक पृष्ठभूमि में १६५२ से लेकर भ्रव तक हुए परिवर्तन, (२) विवेचना- 
त्मक संरक्षण की नीति श्रौर उसका प्रयोग, (३) गत प्रशुल्क-नीति के प्रभावों की 
समीक्षा, (४) संशोधित प्रशुल्क-तीति के सिद्धान्त, (५) व्यापार और उद्योग के लिए 
सम्भव गैर-भाथिक उपाय, (६) व्यापार और नियोजन पर हवाना चार्टर के अनुसार 
निर्बारित अथं-व्यवस्था, (७) सहायता-प्राप्त और संरक्षित उद्योग के श्रधिकार और 
कत्तंव्य तथा (८) अ्रथेनीति और अधिमान । इस प्रथे-आयोग (फिस्कल कमीशन) ने 
संरक्षण देने के लिए उद्योगों को तीन भागों में विभाजित किग्रा--( १) सुरक्षा एवं 
सैनिक महत्त्व के उद्योग, (२) आधारोद्योग, तथा (३) अन्य उद्योग । पहले प्रकार के 
उद्योगों को संरक्षण अनिवाये रूप से देने की सिफारिश की गई, भले ही इससे समाज 
को कितना भी कष्ट क्यों न हो । दूसरे प्रकार के उद्योगों के संरक्षण के रूप और 
मात्रा का पूर्णतया निश्चय भअ्र्थ-प्रायोग के ऊपर था । इन उद्योगों को संरक्षण देने के 
लिए कोई सीमित शर्ते नहीं रखी गईं। तीसरे प्रकार के उद्योगों को संरक्षण देने के 
लिए दो झर्तें रखी गई । प्रथम, उचित समय के भीतर ये उद्योग इतने विकप्तित हो 
सके कि संरक्षण या किसी प्रकार की आशिक सहायता के बिना पनप सके और 
द्वितीय, संरक्षण की सम्भाव्य लागत समाज के लिए श्रधिंक न हो । प्र्थ-आयोग ने 
एक स्थायी प्रशुल्क-आ्रायोग (टैरिफ कमीशन) की नियुक्ति की सिफारिश की । प्रशुल्क- 
आयोग-ग्रधिनियम, १६५१ के अन्तर्गत २१ जनवरी, १६५२ को सरकार ने प्रशुल्क- 
आयोग की स्थापना की, जिसके तीन सदस्य होते हैं (इनमें से एक सभापति होता है) । 
प्रशुल्क-भ्रायोग को विस्तृत भ्रधिकार दिये गए हैं परन्तु इधर हाल में सरकार ने 
अशुल्क-आयोग की सिफारिशों में परिवर्तन करके उसके कार्य में हस्तक्षेप भी किया है 
जो अ्रवाछनीय है। सरकार ने मई १६६६ में डॉ० ची० के० आर० वी० राव की 
अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो कि प्रशुल्क-प्रायोग के का की जाँच-पड़ताल 
करेगी तथा सुझाव देगी । | 
६. संरक्षण से सम्भावित्त हानियाँ--जव एक उद्योग को संरक्षण प्राप्त हो जाता है, 
तो वह स्वभावतः उसका लाभ यथासम्भव समय तक उठाना चाहता है और वह जिन 


पा का बहुधा सहारा लेता है, उनमें से एक उपाय समृद्धि को छिपाना और 
आारम्भिक काल की असमर्थता का प्रदर्शन करना है । दूसरा उपाय आयात-कर कम 
व पे अैस्था पर राजनीतिक प्रभाव डालना है। संरक्षण की अवधि को पहले 
से ही निश्चित कर हे ही है, क्योंकि में पों में 

रह कर जैना ठोक नहीं है, क्योंकि यदि बीच में ही परिस्थितियों में 
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लेने या कम कर देने का सुझाव देना चाहिए । 

७. संरक्षण के श्रतिरिक्त श्रन्‍्य श्राववयक तत्व --संर क्षण के वावजुद भी आ्राधुनिक आर्थिक 
जीवन के अन्य अनिवार्य अंगों, जप एक कुशल बैंकिंग व्यवस्था, आवागमन के समुन्नत' 
साधन, रेलों और जहाजों की दर-सम्बन्धी सहानुभूतिपूर्ण नीति, विक्रय के लिए सुगठित' 
संगठन, श्रौद्योगिक और व्यापारिक सूचनाओं के लिए कुशल व्यवस्था, पूँजी-प्राप्ति 
के पर्याप्त साधनों आदि के भ्रभाव में देश आशिक रूप से सर्देव पिछड़ा रह सकता है ॥ 
८, शिक्षा--भारतवर्प में जिस वात की सर्वोपरि श्रावश्यकता है वह है प्रत्येक वर्ग के' 
लोगों के मानसिक हृष्टिकोण में परिवतंत ।' आत्मविश्वास की कमी और साहस 
का अभाव, जो झाज भारतीय चरित्र के अंग वन छुके हैं, हमारी दोपपुर्ण शिक्षा-- 
व्यवस्था के परिणाम हैं । वीचे से लेकर ऊपर तक हमारो शिक्षा-पद्धति भ्रावश्यकता से 
अधिक साहित्यिक और संस्थात्मक (एकेडेमिक) है । इसे और भ्रधिक व्यावहारिक स्वरूप 
प्रदान करने की आवश्यकता है। बुद्धिमानी से श्रायोजित शिक्षा-पद्धति श्रम की प्रतिष्ठा: 
के सिद्धान्ती पर जोर देने पर विशेव ध्यान देगी । हाथ से होने वाले कार्य प्रथवा' 
मिल्त-भिन्‍न भांति की रचनात्मक मानवीय क्रियाएँ प्रत्येक स्कूल के शिक्षा-क्रम: 


१. अपने एक पुराने शिष्य द्वारा पूछे जाने पर भारत के लिए संरक्षण के अ्रश्न पर डॉ० मार्शल ने 
लिखा--सिद्धान्ततः भारत के शेशव-कालीन उद्योगों को संरक्षण देने के विषय में मु कोई आपत्ति * 
नही ८ । किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निराक्राम्य कर एक वहुत मर्ँगी विधि है“ भेरे विचार: 
से जब तक श्रन्य उपायों की परीक्षा न कर ली जाए इसको अयोग में नहीं लाना चाहिए | कम-से-कम 
उस्त समय तक इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए जब त्तक कि वे उधोग हैं, जिन्हें माल पहुँचाने की लागत: 
के लिए बहुत अधिक संरक्षण मिला हे, (कुछ दशाओं में माल पहुँचाने की लागत का दूना संरक्षण 
मिला हैं) भारतीय साइस को प्रोत्साहित करने में सफल नहीं हो जाते | इस दृष्टिकोण से अमुख 
उधाग चसदा, कागज और तिलहन के उद्योग हैं | यदि मारत के पास श्री टाटा के समान एक यां दो 
बडी व्यक्ति होते आर जापानियों की भांति वास्तविकता से सम्बन्ध रखने वाले, राजनीति और न्याया-- 
लयों में भाषण देने से धोर घृणा करने वाले और विचारों से मरे मस्तिप्क के साथ अन्य “वस्तुओं? का. 
कास करने से घृण्म न रखने वाले बुद्ध व्यक्ति भी होते, तो भारत शीघ्र एक महान्‌ राष्ट्र वन 
जाता । ऐसा होने पर कोई उसे रोक न सकेगा, न कोई निसक्राम्य कर ही वाधक सिद्ध हो सकेगा तथा 
अ्रपती परस्पराक्रों को बह शोत्र प्राप्त कर लेगा | किन्तु जब तक उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय सुर्सस्कृत 
विलास में अपना समय नष्ट करते रहेंगे या भारतीय न्यायालयों में धनोपार्थन करते रहेंगे--जों दोनों 
। समुद्र के किनारे की रेत की भांति ही देश के कल्याण के दृष्टिकोण से अनुपयोगी दँ--भारत के 
लिए कोई भी वस्तु लाभकर नहीं शो सकती । में २० वर्ष से केग्व्रिज में भारतीयों को जोर देकर वतला' 
रद हूँ कि ये दूसरों से पूछें कि इसमें से कितने पश्चिम जाते समय अपने विकास के अतिरिक्त किसी 
अन्य विषय के बारे में सोचते हैं ? क्या जापानी स्देंव अपने से नहीं पूछा करते कि वे वापस लौटने: 
पर किस भांति अपने का अपने राष्ट्र के लिए अधिक-से-श्रथिक उपयोगी बना सर्वेंगे ? क्या उनको 
बास्तदिक अध्ययन की लालसा 'नहीं रदतती १ क्या पश्चिम की शक्ति के मूल पर वे इृव्पात नहीं 
# रत है क्या बा ज्यपान के स्ीघ्र विकास का प्रमुख कारण नहीं हे ? क्या हम उसका अनुकरण नहीं 
पर चयन जया प्र आपानियों का भांति अपने देश के विषय में पहले और अपने विषय सें बाद में 
सावन शा पल्चनन लाने की क्रावश्यकता नहीं है १? 
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सस्‍्नातकों को प्राप्त नहीं हो सकतीं । 
€, भारत में श्रौद्योगिक शिक्षा की स्थिति--विक्टोरिया जयन्ती प्राविधिक शिक्षालय 
(विक्टोरिया जुबिली टेविनकल इस्टोट्यूट), जो वस्वई में सुख्यतया व्यवितगत प्रयत्नों 
द्वारा १८७७ में प्रारम्भ किया गया था, ही स्थानीय मिल-उद्योगों की भ्रावश्यकताश्रों 
की पूर्ति के लिए देश में इस प्रकार की एकमात्र संस्था है । भारतीय शिक्षा-पद्धति के 
दोपों की जाँच-पड़ताल ने, जो लॉर्ड कर्ज़न ने प्रारम्भ की थी और १६०१ में शिमला 
में शिक्षा-विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया था, प्राविधिक शिक्षा के प्रश्न को श्रत्य- 
घिक महत्व प्रदान किया । ह 
ओ्रौद्योगिक आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं : (१) कारीगर तथा श्रमिक 
वर्ग के लिए औद्योगिक विधि की समुचित प्रारम्भिक शिक्षा-व्यवस्था का स्थानीय सर- 
कार एवं अधिकारियों द्वारा प्रवन्ध । उसके श्रन्तर्गत ऐसे नियोकक्‍ताश्नरों को आर्थिक 
सहायता देने की भी व्यवस्था हो, जो अपने श्रमिकों के लाभ के लिए शिक्षा की सुवि- 
थाएँ प्रदान करें । (२) उद्योग-विभाग के नियन्त्रण में कुटी र-उद्योगों के लिए उद्योग और 
कला के शिक्षालयों की व्यवस्था, और (३) संगठित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण की 
व्यवस्था । इनका विभाजन हस्तसाध्य उद्योग जैसे अ्रभियान्निक और अहस्तसाध्य उद्योग 
जैसे रासायनिक पदार्थों के निर्माण में हुआ । पहले प्रकार के उद्योगों में शिक्षा कार- 
खानों में ही देने शोर सैद्धान्तिक शिक्षा की कक्षाएँ इनसे संयुक्त कर देने की व्यवस्था 
वनायी गई । कुछ दक्षाओं, जैसे वस्त्र-व्यापार के सम्बन्ध में, प्राविधिक स्कूलों के साथ 
उद्योगशालाएँ खोली गईं । दूसरे प्रकार के उद्योगों के सम्बन्ध में प्राविधिक स्कूल की 
शिक्षा कारखानों में प्राप्त व्यावहारिक अनुभव से पूर्ण होती थी | वर्तमान प्रान्तीय 
शिक्षालयों के अ्रतिरिक्त आयोग ने दो राजकीय विद्यालयों (इम्पीरियल कॉलेजों) की 
स्थापना की सिफारिश की--एक उच्चतम अभियान्त्रिक शिक्षा के लिए और दूसरा 
धात्विक एवं खनिज-सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा के लिए । 
प्राविधिक शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षरण के प्रसार की आवश्यकता को ध्यान 
में रखते हुए बम्बई सरकार ने फरवरी, १६२१ में औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा के 
लिए एक समिति नियरुक्‍त की । समिति ने दो रिपोर्टे तैयार की--एक यूरोपियन बहु- 
मत की थी और दूसरी भारतीय अल्पमत की थी (अध्यक्ष एम० विश्वेश्वराया अरल्प- 
मत के समर्थक थे) । दोनों दलों के मतभेद के मुख्य विपय थे संस्थाओं का रूप, प्रशि- 
क्षण पाने वाले विद्याथियों की संख्या एवं लागत का अनुमान और संगठन तथा योजना 
फार्यान्चित करने के लिए संगठत एवं एजेंसियाँ । 
वहुमत वर्ग की सूचनाम्रों के श्राधार पर भी संच-मात्र कार्यवाही नहीं की गई, 
यद्यपि उद्योग-विभाग द्वारा संचालित बुनाई के शिक्षणा-केन्द्र श्रव भी करघा-उद्योग को 


5 
मंदद दे र 


रहे हैं। इस भाँति सामान्य प्राविधिक एवं वारिज्यिक शिक्षा की दक्षाएँ 





१- भूनगनेशार्त्रियों और खानों के अ्रभिय 
आठ मास खोला गया | 





न्ताथों के लिए १६२६ के अन्त में धव्वाद में इस्डियन स्कूल 
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प्शिक्षण-योजना (टेक्निकल ट्रेनिंग स्कोम) चालु की ।* 
गृह-उद्योग और युद्ध की फैक्ट्रियों के लिए औज़ार बनाने वाले तथा यन्त्रों के - 
हिस्से तैयार करने वाले कुशल कारीगरों की प्राप्ति के लिए एक नयी योजना तैयार 
की गई । इसके अन्तर्गत सावधानी से चुने हुए प्रशिक्षित व्यक्ति और कारीगर गृह- 
उद्योगों में लगी हुई फर्मों में लगाये गए, ताकि वे उच्चतम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें 
और बाद में युद्ध की फैक्द्रियों या शह-उद्योगों में लगाये जा सकें ।' 
युद्ध के लिए इंगलंण्ड में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी को दूर करने तथा 
युद्ध-उच्योगों के लिए आवश्यक मज़दूरों के प्रशिक्षण के लिए आरम्भ की गई राजकीय 
प्शिक्षण-योजना (गवर्नमैण्ट ट्रेनिंग स्कीम) से यह योजना सम्बद्ध थी । इस योजना 
में निहित दूसरा मन्तव्य यह था कि भारतीय मजदूरों को ब्रिटिश मज़दूरों के निकट 
सम्पर्द: में लाया जाए और इंगलेण्ड की भाँति भारत में भी सुदृढ़ तथा सुसंगठित 
श्रम-आन्दोलन के विकास में सहायता दी जाए। यह भी श्राशा'की जाती थी कि 
भारतीय श्रमिक प्रशिक्षण के बाद एक विस्तृत सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा समाजिक 
इंष्टिकोश के साथ वापस आयेगा । इस प्रश्चिक्षण के लिए सदस्यों का चुनाव 
कारखानों के मज़दूरों में से हुआ और वे राजकीय व्यय पर प्रशिक्षण के लिए 
इंगलैण्ड भेजे गये । इंगलैण्ड में तीव महीने राजकीय प्रशिक्षणा-केरद्र में बिताने के 
वाद उन्हें ह्रिटेत के भिल्न-भिन्‍न युद्ध-उद्योगों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य 
से और अभियान्त्रिकी की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कराने के लिए विभिन्‍न उद्योगों 
के कारखानों में भेजा गया । उनको ऐसे कारखानों में रखा गया, जो भारत लौटने 
पर उनके लिए सबसे श्रधिक लाभप्रद सिद्ध होते। प्रशिक्षण की कुल अवधि शभ्राठ 
महीने थी । भारत लौटने पर सभी प्रशिक्षितों की परीक्षा ली गई | इसके बाद 
उन्हें यथायोग्य काम दिये गए । 
१२. भण्डार ऋष-तीति--लगभग ५० वर्ष पहले सरकार ने राजकीय उपयोग के 
लिए विदेशों में उत्पल्त या निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा भारत में उत्पन्त या निर्मित 
भण्डारों को खरीदने की नीति की घोषणा की थी । भण्डार खरीदने के विषय में 
नियम भी वलाये गए, जिसमें समय-समय पर संशोचन किये जाते थे। इन नियमों 
के अन्तर्गत कोटि या गुर का ध्यान रखते हुए पूर्ण या श्रांशिक रूप से भारत में 
तैयार हुए माल को प्राथमिकता देना निद्चय किया -गया। ऐसी दक्शाओं में जब 
विदेशी वस्तुओं की तुलना में भारत में चनी चस्तुएँ उतनी ही अच्छी श्र उस ही 
मूल्य की हों, तो यह स्पष्ट ही है कि भारतीय वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाएगी । 





१. १६३७-३८ के बाद बस्बरई यो ना जिसके ह देने के 
! हे कं हर के बाद वस्बई सरकार ने णक योजना चनायी, जसके अनुसार प्राविधिक शिक्षा देने के 
उद्देश्य से विद्यार्थियों को भरती करके सरकार मिलों, कारखानों, प्रेस, रसायन यथा अन्य उद्योगों में वन्बुई 
था शदनदावाद भेजती थी । ये नये अशिक्षित नवयुवक शुद्ध के विभिन्‍न विभागों में सिरीक्षक और 
उप-निरीक्षक के पद पर रख लिए गए | ; 


ज्६ दर ख्टियन लेवर गज़रट?, अगस्त १६४३, पृ० २३। ६. 
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करता हैं । कलकत्ता और वम्बई में स्थानीय ऋ्रब-शाखाएँ स्थापित की गई हैं भर 
मद्रास, कानपुर और दिल्ली में निरीक्षण एजेन्सियाँ स्थापित की गई हैं । विदेशी फर्मों 
से प्रतियोगिता करने वाली भारतीय फर्मों को सुविधा और प्रोत्साहन देंसे के लिए 
वनाग ने भारत में दिये जाने वाले टेण्डरों को रुपयों में माँगने की नीति का अधिका- 
बिक अनुसरण प्रारम्भ किया । है ह 
१३. श्रौद्योगिक श्रनुसन्यान--१६३४ में अलीपुर में औद्योगिक अनुसन्धान कार्यालय 
(इग्डस्ट्रियल रिसर्व ब्यूरो) की स्थापना एक अनुसन्धाव-शाखा के साथ हुईं | एक 
मंलग्त परामर्तन-दात्री संस्था--औद्योगिक अनुसन्धान परिपद्‌ (इण्डस्ट्रियल रिसर्च- 
कॉसिल) की सहायता से कार्य करने वाला यह कार्यालय भारतीय भण्डार-विभाग से 
सेलस्न है। ग्रौद्योगिक सूचनाओं को एकत्र तथा प्रसारित करना, श्रौद्योगिक अनुसन्धान 
में उद्योगों मे सहयोग करना, औद्योगिक प्रमापन के वियश्र में परामर्श देने वाली उपयुक्त 
पत्रिकाग्रों का सम्पादत और औद्योगिक प्रदर्शन के संगठन में सहयोग देना इसके कार्य 
हैं। ऐी केन्द्रीय संस्था की झ्रावश्यकता और औद्योगिक अनुसन्धान के मूल्य करे सम्बन्ध 
में प्रतिशयोक्ति नहीं की जा सकती । हाल ही में वैज्ञानिक एवं श्रौद्योगिक अनुसन्धान 
परिषद्‌ (साइम्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च कौंसिल) नामक एक नवीन संस्था 
स्थापित की गई है । विभिन्‍न प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि इस परिपद्‌ से सम्बद्ध हैं। 
भ तीसरी पंचवर्षीय योजना में तकनीकी तथा प्रनुसन्धान पर विशेष रूप से ध्याव 
देया गया, जिससे प्राविधिक व्यक्तियों की संख्या बढ़े, अनुसन्धान बढ़े तथा छीजन 
कम हो और औद्योगिक प्रगति हो । तीसरी योजना में शिक्षा के ५६० करोड़ रुपये में 
से १४२ करोड़ त्पये तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग की उन्मति के लिए रले गए । इस 
हर इस योजना में २५ प्रतिश्षत शिक्षा विभाग का खर्चा तकनीकी शिक्षा के लिए 
निर्वास्ति हुआ जबकि पहली और द्वितीय योजनाओं में १३ तथा १६ प्रतिशत था । 


चौवी पंचवर्य वि योजना में इस कार्य के लिए १४७५ करोड़ रुपया रखा गया है। 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन्जीनियरिंग ; 


5 की ग तथा तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश की संख्या 
६ के .७ 2 2" (१६६०-६१) से बढ़कर १६,१३७ तथा ३७,३६१ (१६६५- 
५ ६) के पन्त तर्क हैं| गई है। यह प्राशा की जाती है कि १६७०-७१ में ३५,६०० 
तेथा ५५,६०० हो जाएगी। ; 
#। पहन जज जा अधुसन्धान मे भी स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ बहुत उन्नति की 
बी गर दी पंचवर्षोय योजनाग्रों में इन कार्यो पर ८० करोड़ रुपया खर्च हुआ | 
दूसरी जे बा >. ३० करोड़ रुपया निर्धारित हुआ तथां ७५ करोड़ रुपया 
सरकार के यत्नों के कारण रे हे _ यभी चल रहे थे, खर्चना था। इस प्रकार 
नेशनत लैयोरेट्रीज ८८ अनसर माता धनिया के अनुसन्धानों के अतिरिक्त र८ 
' सद़निक्ी कार्य कर रही के 20 विभाग तथा केन्द्र और ५४ एसोसिएशन संस्थाएं 
सिक्कों को चलाया गया 24 हक १६५७ से औद्योगिक उन्नति के लिए डैसीमल 
.. बनाए गये जो १६६६ भें सारे हम अक्तूबर १६५८ में मीद्विक नाप-तोल यत्तर 
). |्र मे लागू हो जाएँगे। 
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उद्योगों को अल्पकालीन एवं दींपेकालीन ऋश देने के लिए २५ लाख की पूजी तथा 
झधिक-से-प्रधिक २० वर्ष के लिए हिस्सों पर' ४९, करमुक्त लाभांश पर सरकारों 
गारण्टी सहित दि यूनाइटेड प्राविसेज इण्डस्ट्रियल क्रेडिट बेंक लिमिटेड, की 
स्थापना के लिए सिफारिश की । इस समिति ने दि यूनाइटेड प्राविसेज फ़ाइनेंसियं 
एण्ड' मार्केटिय कम्पनी लिमिटेड” नामक एक विपणात (मार्केटिंग) संगठन प्रारश्भ 
करने की सिफारिश की, जिसकी पूजी ५ लाख रुपये होती तथा जो सम्मिलित पूजी 
बाली कम्पनियों की भाँति चलाई जाती । समिति के मतानुसार इस “पूंजी के हिस्सों 
के वितरण का उत्तरदायित्य श्रौद्योगिक बेंक के ऊपर होगा ।' जून, १६३६ में समिति 
की सिफारिशों के अनुसार निर्मित सरकारी योजना को उत्तर प्रदेश विधावमण्डल 
ने स्वीकार कर लिया । दिसम्बर, १६३६ में बंगाल विधानमण्डल' ने भी एक 
श्रीद्योगिक साख-निगम संस्था की स्थापना स्वीकार की । इसका उद्देश्य काराशह 
से मुक्त बन्दियों द्वारा लघु-प्रमाप उद्योगों की स्थापना' के लिए ऋण देना था । 
बंगाल के क्रिसी ऐसे नागरिक को भी ऋण दिया जा सकता था जी व्यावहारिक 
प्रस्ताव प्रस्तुत करता । 
१५. झायोजन और भ्रौद्योगीकरण-- १६४४ में आ्राठ प्रमुख भारतीय व्यापारियों 
ने भारत के श्रौद्योगिक विकास की योजना का निरूपण करते हुए एक संक्षिप्त 
स्मृति-पत्र का पहला भाग प्रकाशित किया | सामान्यतः यह बम्बई योजना (बॉम्बे 
प्लान) के नाभ के प्रसिद्ध | 

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पन्द्रह वर्ष को अवधि के भीतर 'प्रति व्यविंत 
शाप्ट्रीय आय को दूता कर देता था । जनसंख्या की वृद्धि ५० लाख प्रति वर्ष अ्नुमाल 
करने पर पन्द्रह वर में प्रति व्यक्ति आय को दूना करने का शअर्थ है वर्तमान सम्पूर्ण 
आय को तिगुना कर देना । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह प्रस्तावित किया गया' 
कि कृपि की वास्तविक उत्तपत्ति को दुगुने से कुछ अधिक और बड़े तथा छोटे- उद्योगों 
के सम्मिलित उत्पादन को पाँच भुना कर दिया जाए । *- 


उद्योगों को दो प्रधान वर्गों में चिंभाजित किया गंया--(१) ओंवारोद्योंगं; 
(२) उपभोग-पदार्थो के उद्योग । आओ, 
महत्त्वपूर्ण आधारोधोगों में निम्नलिखित को योजना के आरमिसिकर-वंर्षों: में 
भ्धानता दी जाएगी ; शक्ति--विद्युत्‌; खानें श्रौर घातुएँ--लोहा भर -इस्पांत, 
अल्यूमिनियम, मेंगनीज; अभियांत्रिकी--सभी भाँति के यन्त्र व्यान्त्रक औजार; 
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ले 


तथा प्रति व्यक्ति आय में १०८ प्रतिशत वृद्धि हुईं। प्रति व्यक्ति उपभोग में ८ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । विनियोग का प्रतिशत १६५०-५१ के ५% से बढ़कर ७४ 
हो गया । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५ मई, १६५६ के पालियामेंट के सम्मुख रखी 
गई। इस योजना के चार प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारी तथा आधारोदोगों 
के विकास पर जोर देते हुए तीव्र श्रौद्योगीकरण करना था। इस योजना के अन्तर्गत 
४,००० करोड़ २० का व्यय निश्चित किया गया। बाद में विदेशी विभिमय की 
कठिनाइयों के कारण योजना को दो भागों में बाँट दिया गया । योजना के प्रथम 
भाग--पार्ट ए--के ऊपर ४,५०० करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया । इसके , 
श्रन्तर्गत कृपि-उत्पादन की वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित योजनाएँ, ऐसी योजनाएं 
जिन पर काफी व्यय हो चुका है तथा ब्राधारभूत योजनाएँ (006 70८०७) थीं ।- 
इन भ्राधारभूत योजनाम्रों में इस्पात के कारखाने, कोयला और लिगनाइट-सम्बन्धी 
योजनाएँ, रेलों तथा प्रमुख वन्दरगाहों से सम्बन्धित योजनाएँ, शक्ति-योजनाएँ 
आदि हैं । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार-विनिमय प्रारम्भ हो गया है । 
योजना के प्रारूप में ७,५०० करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र में तथा ४,१०० करोड़ रुपये 
निजी क्षेत्र में व्यय करने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है । 

चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल २९,१५० ०---२२५०० करोड़ रुपया व्यय करता 
निश्चित हुम्ना है, जिसमें से १४,५००--१५,५०० सरकारी क्षेत्र में खर्च होगा और 
शेप निजी क्षेत्र में होगा । | 

राष्ट्रीय आय १६५१-६१ में ४४९८, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय १८.४ 
प्रतिशत बढ़ी । तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन सालों में ९.५ प्रतिशत तथा 
२.१ प्रतिशत बढ़ी । १६६३-६४ में ४.५ प्रतिशत, जो कि वाधिक श्राय के निर्धारित 
लक्ष्य ५ प्रतिशत से कम रही । . 

तृतीय योजना के पुनः निरीक्षण करने पर यह पता चला है कि राष्ट्रीय आय 
१६६५-६६ में १६,००० करोड़ के स्थान पर १७,४०० करोड़ रुपया (१६६०-६१ के- 
मूल्य अनुसार) रह गई । 

चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे २५,००० करोड़ तक बढ़ाने की झ्राशा है ।. 


२२ भारतीय अर्थशास्त्र 


हुईं। यह वितरण प्राकृतिक कारणों से हुआ, जैसे कच्चा माल, पर्याप्त श्रम तथा बड़े- , 
बड़े विपणुन-केन्द्रों की सस्विकटता। रेलों के विकास के कारण ही यह सम्भव हो 
सका | वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में चीन से यूती व्यापार की कमी ने वम्बई के 
अद्वितीय महत्त्व को बहुत आधात पहुँचाया । स्वदेशी आन्दोलन ने भी बुनाई-व्यवप्ताय , 
को बम्बई के बाहर प्रोत्साहन दिया। ब्रिटिश भारत में कारखाना सम्बन्धी काबूनों 
(फंक्ट्री लेजिस्लेशन) के विकास ने उद्योग के देशी रियासतों में स्थापित होने की 
प्रवृत्ति को जन्म दिया, क्योंकि वहाँ कारखाना-कानूनों का प्रशासन वहुत ढीला था । 

१६१४-१८ के युद्ध-काल में सूती वस्त्र-उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला + 
युद्ध के पूर्वी रंगमंचों में सूती सामान की सैनिक श्रावश्यकताश्रों के कारण सरकार 
द्वारा मिलों को दिया गया प्रोत्साहन, जहाज़ों की कमी के कारण आयात की कमी 
तथा आयात किये हुए कपड़े के मूल्यों की बढ़ती से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुईं, यद्यपि 

यन्‍्त्रों के आयात की कठिनाई के कारण विकास उतनी अच्छी तरह नहीं हो सका 

जितना कि इस कठिनाई के न होने पर होता । 
[३. सन्‌ १६९४७ के बाद सुती-मिल उद्योग--सन्‌ १६४७ में ग्रविभाजित भारत में 
४२१ मिलें थीं। विभाजन के वाद भारत में ४०८ मिलें ही रह गईं । १६४६-५७ में 
मिलों की संख्या वढ़कर ४२५ हो गई । है 

१६५१ और १६५६ के आँकड़े देखने से प्रतीत होता है कि मिल, तकली और 
करघा सभी की संख्या तथा सूत और कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई है । सूती वस्त्र 
के प्रति व्यक्ति उपभोग के आँकड़े भी यही प्रदरशित करते हैं। १६५०-५१ में सूती 
वस्त्र का प्रति व्यक्ति उपभोग ६ गज था । प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्त तक सुत्ती 
वस्त्र के प्रति व्यक्ति उपभोग का लक्ष्य १५ गज था । यह लक्ष्य १६९४४ ही में प्राप्त 
कर लिया गया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्त तक उपभोग की मात्रा बढ़कर 
८.४ गज प्रति व्यक्ति हो जाएगी, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

. ववम्बर १६५२ में कानूनगों समिति (७6 छावृणाए (०णाणा।००) 
मित्रों, शक्तिचालित तथा हस्तचालित करघों के विभिन्‍न पहलुओ्रों पर रिपोर्ट देने के लिए 
नियुक्त की गई । १६५४ में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति ने अच्छे प्रकार 
के 420 तथा गक्तिचालित करों द्वारा सूती वस्त्रों की माँग की सम्भाविंत 
वृद्धि को पूरा करने की सिफारिश की | ग्रतएव समिति ने बुनने वाली मिलों के प्रसार 
का समर्थन नहीं किया । सादे करघों के स्थान पर स्वचालित करघों की स्थापना का 
भी सुझाव दिया है ताकि २० वर्ष में सादे करथों के वजाय केवल स्वचालित करचे ही 
ह 6० | 7ह। १३ लाख हाथ के करघों को शक्तिचालित करघों में बदलने के लिए 

करघों को दो या तीन पंचवर्षीय काया मे से हा हक का नव को 
श्रवत्रि में हाथ के करपघों का सम्पूर्ण कल हक हर का पट जी 
चालित करपा-उद्योग में वदल जाएगा। पतन कस के होथे के करों तथा कक 

- ते के मतानुसार १६६० तक उत्पादन 


-फ् 
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में यह कहा था कि १ अक्तूबर १६५८ को भी ४० मिलें विलकुल बन्द थीं तंथा २७ 
मिलें अ्रंशतः बन्द थीं। मिल-बन्दी तथा पारियों (7) की संख्या कम होने से हजारो 
मज़दर बेकार बैठ गए तथा उत्पादन की मात्रा में भी बहुत कमी हो गई । 
प्रिस्यिति के अ्रधिक विगड़ने के उपरान्त सरकार ने दिसम्वर १६५७ मे 
मध्यम श्रेणी के कपड़ों पर लगे उत्पाद-कर को कम करने की घोषणा की । मार्च झौर 
जुलाई १६५८ में सभी प्रक्रार के कपड़े के सम्बन्ध में दो रियायतें और दी गई । 
अनुमान है कि इससे उद्योग को प्रतिवर्ष २० करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी । 
मे सती मिल-उद्योग की कुछ कठिनाइयों पर विचार करेंगे ।] 
मिलों की शोर से देश के बाजारों की उपेक्षा तथा उपभोग-केन्द्रों से अत्यक्ष 
सम्बन्ध स्थापित करने की असफलता के अलावा वम्बई की असमर्थेता के और भी क 
गम्भीर कारण थे; उदाहरणाथे अपेक्षाकृत श्रम, ईंघन, जल-शक्ति की महँगाई तथा 
उच्च स्थानीय कर (१९३६ से लगे हुए १० प्रतिशत के सम्पत्ति-कर को मिलाकर जो 
च-निपेध की लागत को वसूलने के लिए लगाया गया था), मुफसिल बाजारा तथा 
कच्चे पदार्थों के स्रोतों से दरी श्रादि । उद्योग के इस संकट ने संरक्षण के प्रश्न को 
सामने ला दिया । 
४. वस्त्र-उद्योग को संरक्षण--यह स्पप्ट हो जाने पर कि उद्योग विशेषकर वम्बई में 
सन्तोपजनक स्थिति में नहीं था, पहला सर्वेक्षण १६२६ में किया गया । प्रशुल्क-मण्डल 
ने १६२७ में रिपोर्ट प्रस्तुत की । 
संरक्षण के सम्बन्ध में मण्डल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं--आयात- 
कर ११ प्रतिशत के बजाय १५ प्रतिशत कर दिया जाए, उच्चकोटि (महीन) के सूत 
की कताई को श्राथिक सहायता दी जाए और बस्त्र-उद्योग के लिए श्रावश्यक यम्त्रों 
तथा मिलों के सामान को ग्रायात-कर से मुक्त कर दिया जाए। भारत सरकार ने 
केवल अ्रन्तिम सिफारिश स्वीकार की । इस निर्णाय का मिल-मालिकों ने बहुत विरोध 
किया और फलस्वरूप कपास के सूत पर मूल्यानुसार ४ प्रतिशत या डेढ़ श्राना प्रति 
पींढड (जो भी अधिक हो) के संरक्षणात्मक कर लगा दिये गए। .ये कर ३१ मार्च, 
१६३० तक के लिए भारतीय प्रशुल्क श्रधिनियम (इण्डियन टेरिफ़ एक्ट, १६२७) के 
अनुसार लगाये गए। यन्त्रों और मिलों के सामानों पर लगे कर भी हंटा दिये गए । 
मण्डल की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने एक वारिज्य शिष्टमण्डल 
(कमशियल मिशन) की भी नियुक्ति की । किन्तु ये सभी उपाय व तो मिल-उंद्योग 
को ही सस्तुष्ट कर सके और न जनमत को ही । उद्योग में श्रवसाद बना रहा और 
सामान्य धारणा यह थी कि और अधिक सहायता अपेक्षित थी । अ्रतएवं कलकत्ता 
के कलेक्टर गाँव कस्टम्स, श्री जी० एस० हार्डी को जुलाई १६२६ में बाह्य प्रतिस्पर्धा 
की उमग्रता और विस्तार की जाँच के लिए नियुक्त किया। श्री हार्डी की रिपोर्ट के 
भावचार पर पप्रेल १६३० में सूती-वस्त्र-उद्योग-संरक्षण-अ्रधिनियम पास हुआ और 


देखिए, रिपोर् श्रॉन एयरटर्नेल कास्पटीशन इन पीस गुड्स--जी० एस०-हार्डी, पैरा २१! 
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की अनुमति दी जाएगी । इसी माह में सरकार ने यह घोषणा सी की. कि अमेरिका 
और यूरोप (इंगलिस्तान को छोड़कर) को कपड़ा और सूत का निर्यात करने वाली 
मिलों को कोलतार, रंजक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ और गोंद का श्रायात्त करने की 
अनुमति दी जाएगी । यह आयात उनके निर्यात के (7. 0. 8.) मूल्य के ५ प्रतिशत 
के बराबर ही हो सकेगा । यह इंगलिस्तान व अन्य देशों के निर्यात पर केवल ३ प्रतिशत 
के बराबर ही होगा । हितीय पंचवर्षीय योजना के अम्तर्गत ७५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष 
(१०,००० लाख गज कपड़ा) के निर्यात का लक्ष्य रखा गया। नवम्बर १६६४में 
ही ६८७ लाख रुपये के मूल्य के कपड़े का निर्यात हुआ । ेफ 
सूती मित्न-उद्योग ऐसी स्पर्धा-शक्ति उसी समय प्राप्त कर सकेगा जबकि 
उद्योग का युवितकरिण हो । इस उद्योग की यह दूसरी कठिनाई है कि मशीनों तथा 
अन्य साज-सामान पुराने और घिसे हुए हैं। सन्‌ १६५२ में सूती वस्त्र-उद्योग की 
वर्किंग पार्टी ने उद्योग की मश्षीनों का सर्वेक्षण किया । उद्योग के लगभग ५० प्रति- 
जत करघधे १६१० के पहले के थे । २० प्रतिशत 'स्पिनिंग फ्रेम' भी १६१० से पहले 
के थे। 
अनेक विशेषज्ञ निकायों ने, जिनमें टेबस्टाइल इन्क्वायरी कमेटी १६५८ अद्यतन 
है, इस मत का समर्थन किया है। सरकार ने इस समिति के बिचारों का समर्थन 
करते हुए यह भी स्वीकार किया है कि हमारे निर्यात तेज़ी से गिरते जाएँगे जब तक 
कि हम स्वचालित करघों पर कपड़े का निर्यात नहीं करते ।* सन्‌ १६५७ में भारत 
में १४,१२८ स्वचालित करघे थे जवकि इसी वर्ष स्वचालित करघों की संख्या इटली 
में ७६,५६७, जर्मनी में ५८,१६७, जापान में ६७,५३९, यू० एस० ए० में 
३५०,१०६ तथा यू० कै० में ४४,८६३ थी । इन आाँकड़ों से नवीकरण की समस्या का 
चुलनात्मक रूप पत्ता चलता है। टेक्स्टाइल इन्क्वायरी कमेटी ने ३००० स्वचालित 
करघों की स्थापना का सुझाव दिया था जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है । साथ 
ही वर्तमान करों के स्थान पर प्रतिवर्ष २५०० स्वचालित करघों की दर से ७४०० 
रवचालित करपों की स्थापता को स्वीकार करके सरकार ने व्यावहारिकता प्रदर्शित 
की है। नवीकररा के लिए उद्योग को लगभग ४०० करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 
इतनी बड़ी राशि के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तथा ऐसी अम्य संस्थाओं 
को उद्योग की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए । 
कपास इस उद्योग का प्रमुख आधार है। १६४७ में भारत के विभाजन के 
बाद भारत में कपास के उत्पादन की मात्रा काफी कम हो गई है। भारत में मध्यम 
श्रीर छोटी तूलिपट (॥४9०) की कपास ही श्रधिकतर उगाई जाती है। प्रविभाजित 
रे हे आक कक 2 कक रा प्रकार की कपास उगाई जाती थी । इसमें 
ड़ भूमि भारत के हिस्से में श्राई । इस प्रकार 
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१२. बाह [ता (०४०४ शा विवपशाए, छ. 30-7२ 8, ए०ततका- 


श्८ भारतीय अ्रथशास्त्र 


सीमित था, के लिए घातक थी । 
से. भारत-क्रिदेत व्यापारिक समझौते के प्रन्तर्गेत प्रशुल्क-परिवर्तत (१६३६)-- 
ओटावा-समभौते के स्थान पर भारत और ब्रिटेन के बीच एक नये व्यापारिक समभीते 
के प्रश्न पर लम्बी कार्रवाइयों के दौरान में ब्रिटिश वस्त्रों पर लगाये गए प्रवेश्य करों 
में संशोधन का प्रइन पुनः प्रमुख हो उठा ।! २० मार्च, १६३६ को हस्ताक्षरित इस 
नये व्यापारिक समभौते के अन्तर्गत भारत से ब्रिटेन को कच्ची कपास के निर्यात के 
ब्रिटिश वस्ष्रों के पश्रायात से सम्बद्ध कर दिया गया श्र इसके फलस्वरूप ब्रिटिश 
वस्तुओं पर झ्रायात-कर में पुन: कमी को गई । तदनुसार प्रप्रेल, १६३६ में पास हुए 
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) अधिनियम के अनुसार ब्रिटेन के छपे कपड़ा पर 
मूल्यानुसार संरक्षात्मक श्रायात-कर १७३%, हो गया, भूरे वस्त्रों पर मूल्यानुसार 
१४% या २ थाना ७३ पाई प्रति पौण्ड, जो भी ऊँचा हो, शौर शेप वस्त्रीं पर मूल्या- 
नुसार १५ प्रतिशत हो गया । ये आधारभूत कर थे । ब्रिटेन को ३,५०० लाख गज क 
निम्नतम कोटा के ्रायात की स्वीकृति दी गई और यदि किसी भी वर्ष सूती वस्त्रों का 
आ्रायात ब्रिटेन से ३,४०० लाख गज से कम हुआ तो आवारभूत करों में २६ प्रतिशत 
छूट देने की व्यवस्था थी । यदि किसी वर्ष ब्रिटिश श्रावात भारत में ५,००० लाख गज 
से अधिक हुमा तो आ्राधारभूत करों में वृद्धि की भी व्यवस्था थी । यदि किसी भी वर्ष 
इंगलिस्तान का कुल श्रायात ४,२५० लाख गज न होता तो उस वर्ष के बाद ये बढ़ हुए 
कर पुनः घटाकर श्राधारभूत करों के बरावर कर दिए जाते । ब्रिदेन के वस्त्रों पर कर 
की दर-निर्वारण के समय भारत की कपास के निर्यात पर भी ध्यान देना श्रावश्यक 
था। 

भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग और विधान सभा ने करों के इस नये प्रवन्ध का 
बहुत विरोध किया, क्योंकि भारतीय कपास पैदा करने वालों के सापेक्षिक लाभ पर 
ध्यान न देकर इस अधिनियम में लंकाशायर का अ्रनुचित पक्षपात किया गया था और 
ऐसे समय में जबकि भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग तनिक भी अच्छी श्रवस्था में नहीं था, 
संरक्षण की दरों में कमी करके इस अ्रधिनियम ने उसके हिंतों की वलि दे दी । 

उपरोक्त भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) अ्रधिनियम (१६३६) ने सूती 
वस्त्र के लिए निश्चित संरक्षणात्मक करों की भ्रवधि बढ़ाकर ३१ मार्च, १६४२ तक 
कर दी ।* 


६. १९३६-४४ के युद्ध-फकाल श्रौर बाद में सूती चस्त्र-उद्योग--महायुद्ध के प्रारम्भ 
के समय सूती वस्त्र-उद्योग एक निष्क्रिय अवस्था में था । 





देखिए, अध्याय १४ | 


सेंट ब्रिटेन के साथ हुए व्यापारिक समर्भोति के अनुसार बित्शि कपडे पर आयात-कर में 
2७ अर्श्ल, १६४० से कमी कर दी गई | भारतीय प्रशल्क (संशोधन) अधिनियम, १६४७ के अनुसा 
तत्कालीन संरक्षणात्मक करों को आगम करों में परिणत कर दिया गया । १ जनवरी, १६४६ को 


सल्यानुसार २५ प्रतिशत सहीन वस्त्रों पर और 2 पाई अति गज मध्यम और मोटे कपड़ों पर एक 
उत्पादन-कर लगा दिया गया | 
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पहुँची | इस सबके वावजूद भी इसने वम्बई के सूती मिल उद्योग की अपेक्षा युद्धोत्तर 
(१६२६) अवसाद की कठिनाइयों का सामना कहीं भ्रच्छी तरह क्रिया । यह पर्याप्त 
युरक्षित कोप तथा समयानुसार कार्यावधि में कमी आदि उपायों का परिणाम था| 
मार्च, १९३६ में समाप्त होने वाले दस वर्ष में उत्पत्ति को कम करने की नीति का 
संदेव पालन किया गया था । जो मिले संस्था की सदस्य थीं वे प्रति सप्ताह ४० घण्टे 
काम कर रहो थी और उनके करपों का एक निश्चित प्रतिशत बन्द रहता था । 
हैं प्रतिशत १६३१ में १५ और १६३५ में १० था। वन्द करघों की प्रतिशत में 
कमी आने के कई कारण थे, यथा सीमीकरण-योजना के बाहर बाली मिलो की 
प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक परिस्थितियों मे सुधार तथा अन्य उत्मादन-केन्धरों से प्रतिस्पर्धा । 
संस्था के वाहर की मिलो से समझौता न हो सका, श्रतः संस्था की सदस्य-मिलों को 
भी काम के घण्टों था यस्‍्त्रों पर क्रिसी प्रकार की रोक के बिता कार्य करने को स्वतन्त्र 
कर दिया गया । 
सरकारी झॉडिनिन्स के स्थायी विधान में परिवर्तित हो जाने के डर से जनवरी, 
१६३६ में सस्था शौर बाहरी मिलो में कम घण्टे काम करने के लिए एक समभौता 
हो जाने से कानून द्वारा काम करने के घण्टे सीमित करने की आवश्यकता नही रही । 
जुलाई में एक पूरक समभौते के द्वारा मिलों ने २० प्रतिशत जूट के कपड़े और ७ट 
प्रतिणत बोरे बनाने के करघों को बन्द रखकर ४५ घण्टे प्रति सप्ताह काम करने का 
निश्चय किया। कच्चे जूट के मूल्य मे कमी और बंगाल के जूठ-उत्पादकों पर इसके 
बुरे प्रभाव के कारण प्रगस्त, १६३६ में कच्चे जुट श्रौर ठाट के निम्नतम मूल्य 
निश्चित करने के लिए प्राल्तीय सरकार को दो ऑॉडिनेंस जारी करने पड़े । 
१९. जूद मिल उद्योग पर द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रभाव--जहाजों द्वारा बाहर भेजी 
जाने वाली जूट-निर्मित वस्तुओं ने पूरे दशक के लिए एक रिकार्ड स्थापित कर दिया 
और १२,५०,४०० टन के वापिक उत्पादन में से १०,६८,७२४ टन का निर्यात हुआ्ना । 
जूट और जूट-निमित वस्तुओं के मूल्यों में शत्यधिक वृद्धि हुई जो मुख्यतया परिकल्पना 
का परिणाम थी। काम करने के घण्टों पर लगी रोक हटा ली गई श्रौर ६० घण्टे 
पति सप्ताह के अनुसार मिले पूर्णा उत्पादन करने लगीं तथा फ़ैक्टरी-अधिनियम की 
अंधे वाराओं को भारत सरकार ने एक ऑॉ्डिनेस द्वारा स्थगित कर दिया । बंगाल 
सरकार ने भी जूट के क्ृपि-क्षेत्र को सीमित करने से सम्बन्धित एक बिल पर विचार 
करना स्थगित कर दिया |! * 
वालू भरने के बोरों के लिए अगर न्‍ 85. 02420: क की द 
डे साथ काम करने के प्रति सप्ताह घण्टे 
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५ क्नस वेधान ध् 

द्त जे शत कि जो ने अगर) १६४० में दंगाल लूट रेशलेशन बिल जूइ-उत्पादकों के 
टू ते किया जा ऋथ्श से उत्पन्न होने यो , द्य रू द्भ्ड 

बि जब क4  की। ली फस् हुआ | उससे पहले मई 

में ल्च बाजारों में कच्चे जूद ओर साट के निम्नत नि 


बंगाल सस्कार ने दो ऑर्टिनेंस जारी ढिये 'नतम और अधिकतम मूल्य निश्चित करने के लिए 
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के उत्पादन के हाल के श्राँकड़े निम्न हैं : 
जूट-निर्मित वस्तुओं का उत्पादन 








वर्ष उत्पादन (लाख टन) 
१६५५ १०.२७ 
१६५६ - १०६३ - 
१६५७ मु - १०'३० 
शध्श्प - -. १०-६२ 
१६५९ १०४२ 
१६६५-६६ १३९०० 





जूट-निर्मित वस्तुओं की माँग संसार-भर की क्ृषि-सम्बन्धी उत्पादन की मात्रा 
पर निर्भर करती है, क्‍योंकि श्रान्तरिक या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही में कृषि की 
उत्ताद्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जूटं-निर्मित वस्तुओं 
की श्रावश्यकता होती है। भारत में क्ृपि के श्रच्छे साल में जूट-निर्मित वस्तुश्रों के 
निर्यात में कमी श्रा जाती है, क्योंकि फसलों की बृहद्‌ राशि को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर हटाने के लिए जूट-निर्मित सामानों की आवश्यकता पड़ती है । इसी भाँति 
बाहरी माँग में कभी भी; उदाहररणार्थ श्राथिक अवसाद के समय की कमी जूंट-निर्मित 
वस्तुग्रों के निर्यात पर बुरा प्रभाव डालती है। 
१ मार्च १६५६ तक उद्योग के १२३६% करचे बन्द थे। तदनन्तर बोरे के. 

टाट का स्टॉक बहुत मात्रा में एकत्रित हो जाने के कारण २ मार्च, १९५६ से २१ 
मार्च, १६५६ तक १३% करघे और बन्द कर दिये गए । २२ जून के बाद इन १३% 
करघों को चालू कर दिया गया। बाद में २४ अगस्त तक के लिए २३% करघे चालू 
कर दिग्ने गए। १६६३-६४ में जूट-उद्योग तथा व्यापार के लक्ष्यों को इस वर्ष में. 
उत्तादन पार कर गया। उत्पादन १३५४ लाख टन श्रौर निर्यात ६, १३ लाख टसे 
हुआ, जिसका मूल्य १५७०४२ करोड़ रुपया था। जूट का निर्यात १६६४-६ ५में भरौर 
बढ़कर १७६१४ करोड़ पहुँच गया । परल्तु जूट की विशेष प्रकार से कच्चे माल की 
समस्याग्रों तथा कीमतों इत्यादि का हल ढूंढ़ने के लिए भारत सरकार ने सितम्वर 
१६६४ में जूट टैक्सटाइल्स परामश्श बोर्ड (006. प्रछता०४ 0०प5०६७ (९९ छ0०0०४०) 

वनाया है और मई १६६६ में जूट मिलों को उत्पादन से एक सप्ताह से अवकाद 
दिया गया । | 

१३. जूद-उद्योग को समस्याएँ---जूठ-उद्योग की एक समस्या कच्चे माल की है । यह 
समस्या भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप ही उत्पन्त हुई है। विभाजन के 
परिणामस्वरूप जूट उत्पन्न करने वाले क्षेत्र प्रधिकांशत: पाकिस्तान में चले गए । 
१. वर्ष का अर्थ जुलाई से लेकर जूस तक 


व ५२. क७ 
>> पर है| ये ऑँकड़े इस्डियन जठट मिल्स | 
सदस्य-मिलों न पक गैर-सदस्य मिल के हैं । 23 र गा 

5 ॥ 
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पाकिस्तान से जूट का आयात बराबर हो रहा है, क्योंकि उच्चकोटि के उत्पादन में 
हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं । 
जूट-उद्योग की दूसरी समस्या निर्यात से सम्बन्धित है। यह उद्योग विदेशी 
विनिमय अजित करने का प्रधान साधन रहा है । है ह 
निर्यात की कठिताइयाँ बढ़ने के अनेक कारण हैं। भारत का एकाधिपत्य 
समाप्तप्राय है । शव अनेक एशियाई (जापान, थाईलैंड, वर्मा) और यूरोपीय देशों 
(फांस, हा्लेंड, बेल्जियम) में जूठ-मिलों की स्थापना हो रही है | भारत के पड़ोस में 
पाकिस्तान ही इस दिशा में श्रागे बढ़ रहा है। कच्चे जूट की प्रचुरता तथा श्रेप्ठता 
श्रौर नई मशीनों से सुसज्जित मिलों के कारण पाकिस्तान का जूट-उद्योग एक समर्थ 
प्रतिद्वन्द्दी का रूप घारण करता जा रहा है। विदेशों में जूट के स्थानापन्न ढूँढ़ निकाले 
गए हैं। मुख्यतः परिवेष्टन के लिए कागज का प्रयोग होने लगा है | इससे जूट की 
माँग में कमी और भ्रन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि हो गई है। इधर वस्तुओं. 
को अलग-अलग परिवेष्टित करने के बजाय सामूहिक परिवेष्टन (0ण॥८ #70]7) का 
प्रचलन होने के कारण जूट के बोरों की माँग प्रभावित हो रही है। निर्यात की समस्या 
का सन्‍्तोपप्रद हल तभी हो सकता है जब कि जुट-उद्योग अ्रपनी वस्तुओं को प्रति- 
स्पर्धात्मक मूल्यों पर बेचे । इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार कर-भार से उद्योग 
को मुक्ति प्रदान करे | जूट-जाँच आ्रायोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी |- सरकार ने 
इस दिशा में कदम भ्रवश्य उठाए हैं, किन्तु देर से उठाने के कारण उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय 
वाजार में प्रतिस्पर्धा-शक्ति की हीनता के रूप में हानि उठानी पड़ी । जनंवरी से सितम्बर, 
१६५६ तक ६,७५,३६६ ठन जून के सामान का निर्यात हुआ जिसे ८४.६७ करोड़ 
रुपये के मूल्य का विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ | इस अवधि में १६४८ में ६,१४,३३७ 
टन जूट के समान्त का निर्यात हुआ जिससे ८० करोड़ ६० के बराबर विदेशी 
विनिमय प्राप्त हुआ । वोरों के निर्यात में बहुत कमी श्रा गई, क्‍योंकि पाकिस्तान, वर्मा, 
थाईलैंड, फिलीपाइन, वियतनाम और मिस्र झ्रादि देशों में जूट-मिलों की स्थापना से 
प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई । हमारा लक्ष्य १६५५-४६ के ६,७५,००० टन के निर्यात को 
बढ़ाकर १६६०-६१ तक ६,००,००० टन करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. 
हमें ठोस कदम उठाने चाहिए । एक ओर हमें उत्पादित वस्तु की श्रेष्ठता पर जोर 
देना चाहिए (जो ग्रंशत: कच्चे माल की श्रेष्ठता पर निर्भर है) तथा दूसरी और 
हमें उत्पादन में विविधता लानी चाहिए। इसके साथ ही हमें विदेशी बाजारों में बिक्री 
बढ़ाने के उपाय करने चाहिए तथा मूल्यों के सम्बन्ध में भी एक स्थिर नीति बरतनी 
चाहिए | भारत सरकार ने भारतीय जूट मिल संघ (इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन) 
को जूट के सामान का प्रचार और प्रसार करने के लिए . १६ ५६-६ ० में ११२५ लाख 
बा अनुदान दिया है। इस संस्था ने यू० एस० ए०, कनाडा और यू० के०--इन 
शिष्टमण्डल भेजा है जो जूट-उद्योग के लिए बाजारों के विकास और नये 
बाजारों की तलाश करेगा। | | | 


*१ मार्च, १६५६ तक स्थिति यह थी कि ५५ प्रतिशत मिलों में नये ढंग के : 


३६ भारतीय भ्र्थशास्त्र 


रह गया जिसका मूल्य १०.११ करोड़ रुपये था । इंसी काल में टाटा कम्पनी मे अपनां 
उत्पादन बढ़ाया और सरकार की युद्ध-सामग्रियों की पूर्ति की । प्रथम महायुद्ध के बाद 
ग्रायात बढ़ंता- गया । यह बढ़ता आ्रांयात रैलों, अन्य सार्वजनिक कार्यो तथा निर्माणि- 
व्यापार के वद्धमान उपभोग का परिणाम बताया गया । इस बढ़ते झ्रायात ने उद्योग 
को संरक्षण प्रदान करने के विपय में एंक और तर्क प्रस्तुत किंया-। | 
१६. लोहा और इंस्पात-उद्योग को संरक्षण प्रदान करमना--प्रेथ-श्रायोग के सुभाव॑ 
के अनुसार भारतवर्प में विवेचनात्मक संरक्षण की नीति पहले-पहल लोहा भ्रौर इस्पात- 
उद्योग में कार्यान्वित की गई। प्रशुल्क-मण्डंल, जो जुलाई, १६२३ में संस्थापित किये 
गया था, का तिष्कपं था कि श्रम को छोड़कर उद्योग श्रर्थ-आयोग द्वारा दी गई सभी 
शर्तों की पूर्ति करता है। श्रम के सम्बन्ध में भारत की स्थिति लाभपूर्ण नहीं थी, 
परन्तु यह किसी भी क्ृपि-प्रधान देश में, जहाँ औद्योगिक अनुभव तथां प्रशिक्षण प्राप्त 
करना शेष हो, अवश्यम्भावी है। इस कारंण ही इस समय अमेरिका तथा थशूरोप से 
कुशल निरीक्षकों का श्रायात आवश्यक है । किन्तु यह एक अस्थायी अ्रंसुविधा थी जो 
कालास्तर में दूर हो जाती । मण्डल की सम्मति थी कि संरक्षण दिये विना आगामी 
वर्षों में उद्योग के विकास की कोई श्राशा नथी और यह भय अवश्य था कि कहीं: 
उद्योग ही न ठप हो जाए। ' छं 
जून, १६२४ में मण्डल की सिफारिशों का समावेश करते हुए इस्पात-संरक्षण 
बिल (स्टील प्रोटेक्‍्शन बिल) पास किया गया । इस्पात से तैयार कुछ वस्तुओं पर 
कर बढ़ा दिया गया। भारत में निर्मित इस्पात की भारी रेलों, फिशप्लेटों और रेल 
के डिब्बों को सहायता प्रदान की गई । १६२४-२७ तक का पूर्ण योग २४२ लाख 
रुपये था। अवधि के समाप्त होने पर कर और सहायता दोनों में संशोधन किया जा 
सकता था [ > न्‍ 
इस्पात के संरक्षण के इस पहलू के लिए प्रशुल्क-मण्डल ने कुछ सिफारिशों कीं 
जो सरकार ओर विघान सभा द्वारा स्वीकार कर ली गई । कुछ ग्रपवाद-सहित श्रायात 
किये हुए इस्पात-पर उच्चतर कर लगाकर ग्रभियान्त्रिक उद्योग को संरक्षण प्रदान 
किया गया ! 
१७. इस्पात उद्योग की परिनियत जाँच (१६२६-२७)--३१ मांच, १६२७ को 
समाप्त होने वाले १६२४ के इस्पात-संरक्षण अधिनियम के भ्रनुसार १६२६ में प्रशुल्क 
मण्डल ने उद्योग की दशा की सावधानीपूवंक जाँच की और कुछे विशिष्ट दिशाओं में' 
परक्षण की अवधि सात वर्ष के लिए और बढ़ा देने की सिफारिश की । अ्रव संरक्षण 
तथा इस अवधि के वाद पुनः: जाँच करनी बी च् ता ३ कर 2 
डी कि कितना और कैसा संरक्षण अभी 


कप है । ही १६२७ के दिल्लो-प्रधिवेशन में एक विल पेश किया गया 
अल, १६२७ से लागू हुआ । इसके अनुसार लो भर 
वस्तओों पर करों की विशिन्‍े नुसार लोहे और इस्पात की विभिन्‍न 


नन ररें# निर्धारित को गईं, साथ ही ब्रिटिश उत्पादन की 
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१६३८-३६ में १५,७६,००० टन हो गया, जिसमें से २१५६ लाख रु० के मूल्य का 
५,१४,००० टन निर्यात किया गया; जिसका ग्राहक जापान था। जापान के बाद 
इंगलिस्तान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारतीय अशुद्ध लोहे के ग्राहक रहे हैं ! भारत 
में उत्पादित अशुद्ध लोहा सब प्रकार से यूरोपीय श्रशुद्ध लोहे के समान है । वास्तव में 
श्रशुद्ध लोहे का श्रायात श्रव लगभग नगण्य है। इस्पात का उत्पादन १६१६-१७ के 
१,३६,४३३ टन से बढ़कर १६२७-२८ में ५,६६,५६५ टन हो गया और इसी श्रवधि 
में तैयार इस्पात का उत्पादन ६५,७२६ टन से बढ़कर ४,२८५,६५४ टन हो गया । 
१६३८-३६ में इस्पात-पिण्डों का उत्पादन ६,७७,००० टन और तैयार इस्पात का 
उत्पादन ७,२६,००० टन था । 


१६, लोहा भ्रौर इस्पात-उद्योग की वर्तमान स्थिति--सितम्बर, १६३६ में युद्ध छिड़ 
जाने से भारत के लोहा और इस्पात उद्योग को एक नवीन प्रेरणा मिली । यह 
१६३९ और १६३८ के उत्पादन की तुलना से स्पष्ट हो जाता है जब दोनों वर्षों में 
अशुद्ध लोहे का कुल उत्पादव क्रमश: १५,३५,००० टन और १५,७५,००० टन था | 
इस्पात-पिण्डों श्रौर तैयार इस्पात का उत्पादन बढ़कर क्रमश: १०,६७,००० टन और 
१०,६२,६०० टन हो गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कमश:ः ६२ प्रतिशत 
ओर १४१ प्रतिशत अधिक था । १६३६ का उत्तादन १६३२-३३ के उत्पादन का 
लगभग दूना था । 
पहिये, टायर और धुरों इत्यादि के निर्माण के लिए जमशेदपुर में इस्पात 
उत्पादन करने के नये यन्त्र स्थापित किये गए हैं, जिससे इज्जनों श्लौर डिब्बों के बड़े 
पैमाने पर बनाने की सम्भावनाएँ हो गई हैं । 
२०. मूल्य-नीति--अप्रेल, १६४६ में युद्ध के ठेके-सम्बन्धी मूल्य-नियन्त्रण समाप्त कर 
दिय्ने गए तथा वारिज्यिक मूल्य ही निश्चित किये गए । तब से दोहरे मूल्यों की प्रथा 
चली आा रही है | एक विक्रय-मूल्य निश्चित किया जाता है | इस मूल्य पर स्टील 
बाज़ार में वेचा जाता है । विक्रय से प्राप्त घनराशि एक कोष (९०प०॥४४४०॥ +0॥0) 
में जमा कर दी जाती है। इस कोष में से उत्पादकों को एक निश्चित मूल्य के अ्रनुसार 
(जिसे उश८ंणा फ॒त॑०० कहते हैं) श्रदायगी की जाती है तथा श्रायात करने वालों 
को आयात के भुगतान के लिए धनराशि दी जाती है। 5 
२१. योजना और इस्पात-उद्योग--१६५ १-५६ के भ्रौद्योगिक विकास के कार्यक्रम में 
टाटा वर्कर्स के आधुनिकीकरण तथा १० लाख टन पिण्ड से उत्पादन १३ लाख उन 
पिण्ड करने का लक्ष्य रखा गया । इसी प्रकार बनंपुर के लिए सी उत्पादत-क्षमता की 
वृद्धि का लक्ष्य ३ लाख टन पिण्ड से बढ़ाकर ५ लाख टन पिण्ड था । योजना-प्रायोग 
ने उद्योग की आथिक कठिनाइयों को अनुभव करके उद्योग को आर्थिक सहायता दी । 
टाटा तथा इण्डियन आइरन, प्रत्येक को दस करोड़ रु० का ब्याजरहित ऋण-मूल्य 
2225 20520 कक हक 9००१) में से दिया। इण्डियन श्राइरन 
बट को पहले १६४० हथ में प्रारम्भ विस्तार-योजना के लिए ७'& 
की चुका था। योजना-आयोग का अनुमान था कि १६५७ तक 
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विचार है । इसके अतिरिक्त टाटा श्राइरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन झ्राइसन 
एण्ड स्टील कम्पनी को अपनी उत्पादन-शक्ति को २० लाख टन से ३० लाख टन 
श्रौर १० लाख उन से १३ लाख टन की शअ्नुमति दे. दी है। 

सितम्बर १६६३ में जापात की ५ विश्वेप फर्मो की सहायता से दुर्गापुर में 
६० हज़ार टन शक्ति के अलाय (“वी09) तथा औज़ार स्टील को. पैदा करने वाला 
कारखाना खोला गया । चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने की उत्पादन-शक्ति 
तीन गुना बढ़ाई, जायेगी । इसी प्रकार भद्बावती के स्टील कारखाने को भी अलाय. के 
रूप में बदला जा रहा है यूगोस्लाविया सरकार की सहायता से उदयपुर में भट्टी से 
निकलने वाले लोहे (शां8 770०7) का कारखाना खोला गया है। महेन्द्रमढ़ (पंजाब) 
में भी इस प्रकार का कारखाना खोलने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त भारत 
म्रकार ने दो स्टेनलैस स्टील ($/&॥7९55 80९९)) के कारखाने खोलने का विचार है--- 
एक मद्रास में और दूसरा वतवा (ग्रुजरात) में । 

अक्तूबर १६६३ की डॉ० के० एन० राज की रिपोर्ट के अनुसार इस बात पर 
जोर दिया गया कि ग्रभाव प्रधानता इस्पात के संभरणा ,पर सरकार का नियंत्रण 
हुटा दिया जाय और प्रधानता इस्पात पर नियन्त्रण रखा जाय । इसका विशेषतया 
सरकार की मूल्य नीति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा । 
किर भी इन बातों के होते हुए भारत विश्व के अच्छे श्रौद्योगिक देशों से पीछे है । 
(प्रति व्यक्ति इस्पात का उपभोग भारत में १६ पौंड है जबकि अमरीका में ११३७ 
पौंड है।) 

लोहा और इस्पात उद्योग के युद्धकालीन विकास से श्रभियान्त्रिकी उद्योग का 
विकास छत्तिष्ठ रूप से सम्बद्ध है । इसके निम्नलिखित श्रति महत्त्वपूर्ण पहलू हैं--- 

(१) युद्ध-सामग्री की फैक्ट्याँ---रक्षा-विभाग-योजना के अन्तर्गत युद्ध-सामग्री 
की फैक्ट्रियों का बहुत अधिक विकास और ग्रभिनवीकरण हुआ है इसकी सिफारिक्ष 
चैटफ़ील्ड-समिति ने भी की थी। बन्दूकों, गोलों और विस्फोटकों के उत्पादन की वद्धि 
के साथ भारत पूर्व झौर मध्यपूर्व के देशों का आयुधागार बत गया । 

१६६२ के चीनी श्राक्षमण तथा विशेषकर १९६५ के पाकिस्तानी आक्रमण 
के परचात युद्ध-सामग्री की. फैंक्ट्रियों को बहुत सहायता दी जो रही है । 

(२) श्रभियान्त्रिक तथा यान्त्रिक श्रीज़ार (मशीन हल्स)--युद्ध-सामग्री के 
लिए अपेक्षित विशिष्ट मशीनों से लेकर वरमा (एक प्रकार का औज़ार) और खराद- 
जैसे साधारण ओज़्ारों श्र सभी यान्त्रिक औज़ारों के निर्माण में युद्ध-काल में - 
कुछ-न-कुछ उन्नति हुई; फिन्तु मिल, जहाज, मोटरगाड़ियाँ, हवाईजहाज आदि के 
लिए आवश्यक भारी यन्त्रों के निर्माण में बहुत .कम सफलता हुई । 

युद्ध से अभिम्रास्त्रिक सोमग्रियों और भण्डारों के निर्माण को बहत प्रोत्साहन 
मिलो । इस सामंग्री और भण्डार के कुछ उदाहरण निम्न हैं--स्टील पाइपें, छादक 

शेड), केन, पेट्रोल और पानी एकत्र करने की टंकियाँ, लारियाँ, हथियारबन्द कारें 
रेल के डिब्बे, रेलवे भण्डार, विजली का भण्डार इस्पात के तारों के रस्से, अग्नि से 
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उत्पादकों के लिए पर्याप्त कोकिंग कोयला मिलना कठिन है । ढाट्म ने कोयले के प्रक्षा- 
लन [घुलाई) के लिए दो प्रक्षालवालय स्थापित किये हैं। ईंधन ग्रनुसंघान संस्थान, 
घनवाद में इस दिशा में खोज-कार्य हो रहा है और आशा है कि समस्या का हल 
सम्भव हो सकेगा। श्रन्य देशों में भी इस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं कि अभिषमन भट्टी 
की आश्रावश्यकता ही न रहे श्रौर इस प्रकार समस्या का अन्त ही हो जाए । 

इस समय सभी इस्पात के कारखानों के लिए चूना-पत्थर एक ही क्षेत्र सुन्दर- 
गढ़ (उड़ीसा) से श्राता है केवल भिलाई को पास में स्थित नन्दिनी की पत्थर की 
खान से कोयला मिलता है । दुर्गापुर-स्थित इस्पात के कारखाने को विहार के शाहा- 
बाद जिले से चूना-पत्थर मिल सकता है । 

भारतीय इस्पात उद्योग अब नई विधियों का प्रयोग भी कर रहा है। रूरकेला 
में इस्पात बनाने की नई विधि 7.--2 विधि (0००88) का प्रयोग कर रहा है । 
यह विधि आस्ट्रिया में १६४६ में विकसित की गई और पहला वारिज्यिक कारखाना 
१६५२ में शुरू हुआ । इस विधि की विशेषता यह है कि पूँजी की लागत और चांबू 
व्यय में बचत होती है । | | 

एक दूसरी तवीवता अभिधमन भट्टी में जाने से पहले खनिज कूंटने श्रौर उसके 
संरंजन की है जिसे अंग्रेज़ी में ०ए८-०पशयापड़ 0 अंध्राधांगढ़ कहते हैं। इससे 
अभिवमन भट्टी का काम हलका हो जाता है और उसकी कुशलता बढ़ जाती है । टाटा 
के यहाँ इसका प्रयोग होता है तथा सरकारी क्षेत्र के तीनों कारखानों में भी इस विधि 
का प्रयोग होगा । | 
२४. चमड़ा सिझाने श्र चमड़े का उद्योग---भारत में चमड़ा श्रौर खाल बहुतायत 
से मिलती है। गाय की खाल, जो “ईस्ट इण्डिया किप्स' के नाम से ज्ञात है, बकरी का 
चमड़ा, भैंस की खाल और भेड़ का चमड़ा इत्यादि भारत के कृषि-उद्योग के उपोत्पादन 
माने जा सकते हैं। १६१४-१५ के युद्ध के पूर्व भारत ने कच्ची खाल का निर्यात बहुत 
मात्रा में, विशेषकर जर्मनी और आस्ट्रेलिया को किया, जिनका मुल्य १६१३ में 
७.१७ करोड़ रुपये था। उसी वर्ष ३.४ करोड़ रुपये के मूल्य का कच्चा चर्म विशेषकर. 
संयुक्त राज्य भ्रमरीका को निर्यात किया गया । वाहरी देशों में इसकी बड़ी माँग थी 
और ऊँचे दाम दिये जा रहे थे । । 

. कानपुर में जब सरकारी साज और जीन का कारखाना (हारनेस एण्ड सैंड- 
लरी फंक्ट्रो) १८६० में खोला गया तभी से उत्पोदन की दिशा में एक नया कदम 
उठाया गया। कुछ ही दिन वाद श्रोयुत एलन और कूपर ने भार्मी बूट एण्ड इक्विप- 
मेप्ट फैक्ट्री खोलो और सरकार से उन्हें पर्याप्त आथिक सहायता मिली । श्रादमंजी 


५ फेर जो है ट 
२० खाल तह रत जचि समिति के अनुमान से भारत के लिए इस सम्पूर्ण उद्योग का कुल मूल्य ४० 
हक कि ते के लेगमग है | इससे अनेक व्यक्तियों को रोज़ी मिलती दे तथा भारत के दलित 


वर्गों की आर्थिक उल्लति का वह पक साधन हे |--रिपोर्ड आँब दि दाइड्स सेस श्लवायरी कमेटी 
६६०, १रा १५८ ४ न्‍ हक 
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धात्विक उद्योग और विद्युत्‌ू-चालित रासायनिक उद्योग के विकास के लिए सस्ती विद्युत- 
शक्ति की पूति के विषय में प्रयत्न करना, झ्रावश्यक है । 
२७, रसायन-उद्योग पर युद्ध का प्रभाव--द्वितीय महायुद्ध ने रसायन-उद्योग को एक. 
नवीन प्रोत्साहन दिया श्र श्रायात, जो बहुत कम किये जा चुके हैं, को स्थानापन्‍्न 
करने के प्रश्न को इसने पुनः प्रमुखता प्रदान की। रासायनिक एवं औषधीय, पदार्थों के 
निर्माता, जो नवम्बर १६३६ में कलकत्ता में हुए एक सम्मेलन में भिल चुके थे, रासा- 
यनिक पदार्थों को नई विधियों से उत्पादित करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहें 
हैं। भारत सरकार ने हाल ही में भारी रसायनों के उत्पादन के लिए सरकारी यन्त्र 
स्प्रापित करने की स्वीकृति दे दी है । पहले आयात होने वाली बहुत ग्रधिक संख्या में 
विभिन्‍न दवाइयाँ श्रब देश में तेयार हो रही हैं। भारतीय कच्चे (क्रूड) तेलों से उड्डयन 
स्पिरिट (एविएशन स्पिरिट) का निर्माण हो रहा है, जवकि बाइक्रोमाइट का उत्पादन 
भी भली-भाँति हो रहा है । गन्धकीय भ्रम्ल और श्रमो नियम सल्फेट का उत्पादन १४ 
प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि सरकार ने ब्वेतन-क्षोद (व्लीचिंग पाउडर) के निर्माण 
की दिशा में कदम उठाया है । वैज्ञानिक एवं श्रौद्योगिक अनुसन्धान परिपद्‌ वनस्पति एवं 
संश्लिष्ट (सिथेटिक) रंजक द्रव्यों के निर्माण की सम्भावनाओ्रों पर विचार कर रही है। 
अन्य उद्योगों की भाँति इस उद्योग के लिए भी एक विकास-परिषद्‌ संगठित की गई 
है। यह परिषद्‌ उद्योग के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेगी । - 

विकास-परिपद्‌ की दूसरी बैठक जुलाई, १६६० में मद्रास में हुई । इस बैठक में 
परिपद्‌ ने निम्न सिफारिशें कीं-- ह 

कच्ची तथा नमक लगी हुईं खालों भौर चमड़े के श्रायात को मुक्त एवं सामान्य 
गनुज्ञापद्धति (09थ॥ 0शाशव। ००78९) के अन्तर्गत रखा जाए । यू० एस० ए०, 
जापान ओर स्वीडन--इन देशों के प्रति निर्यात की वृद्धि के लिए सिझाई हुई भार- 
तीय खालों और चमड़ों पर से आयात-कर हटवाने के लिए भारत सरकार प्रयत्न 
करे । ०४६९६ 8877 भात फ॥08४ ८४79० से आयात-कर हटाने के लिए सरकार 
से पुनः अनुरोध किया जाए । 

विकास-परिपद्‌ ने इस सम्बन्ध में भी भ्रपनी सहमति प्रकट की कि प्रमुख 
केन्द्रों पर कच्चे चमड़े और खालों के संग्रह के लिए (006 8028०) शीत संग्रहा- 
गारों की व्यवस्था, की जाए | 

तीसरी योजना-सम्वन्धी कार्यक्रम पर-अगली बैठक में विचार करने का निर्शाय 
किया गया । ह । 


ड़ भारतीय ग्रथंशास्त्र 


में असफल रहा । भारत सरकार ने १६२३ में कर को १ प्रतिशत कर दिया और 
१० प्रतिथ्रत छूट को समाप्त कर दिया। ५ प्रतिशत कर को वित्त-आवश्यकताओं के 
लिए आ्रावश्यक बतलाकर न्यायोचित ठहराया गया। कर-जाँच समिति (टैबसेशन 
इनक्वायरी कमेटी) के बहुमत ने अ्र्थ-भायोग से सहमत होकर इसकी शीघ्र समाप्ति 
की राय दी, किन्तु उन चर्मों पर कर के पृव॑बत्‌ रहने का भी मत दिया जिनकी 
विश्व-वबाजार में भ्रच्छी साख थी और जिन पर कर से कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने 
का भय नहीं था ।  े 
द्वितीय विद्व-युद्ध के अन्तर्गत बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए उद्योग का 
और प्रधिक विस्तार हुआ । युद्ध के आडेरों की-पूत्ति के लिए यनन्‍्त्रों और अधिक श्रम 
का प्रयोग हुआ । जनवरी, १६४२ में सरकार ने संगठित सिभावशालाशों के सारे 
उत्पादन को ले लिया । | 
खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के इस उद्योग-सम्बन्धी विकास कार्यक्रम को 
लद््य मरे हुए जानवरों के उपोल्ाद का पूर्ण उपयोग तथा बड़े.पैमाने पर लोगों को 
काम देना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग की छोटी-छोटी इकाइयों की प्राविधिक 
क्षमता के स्तर को ऊपर उठाने का लक्ष्य भी सम्मिलित है । अतएव कार्यक्रम के 
अन्तगंत सिकाव-केन्द्र, निर्माण-केन्द्र, प्रशिक्षण-केन्द्र आदि स्थापित करते को व्यवस्था 
है| श्रायोग की सहायता करने के लिए इस उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों से 
निर्मित एक परामझ समिति भी है। १६५३-४४ से १६५५-४६ तक विभिन्‍त विकास- 
कार्यक्रमों पर ३१७८ लाख रु० व्यय किया गया । इस .अवधि में १५४५ चमपिनयन 
(चमड़ा उत्तारना) केन्द्र, ५६ आदर्श सिक्रावज्ञालाएँ तथा ४० अस्थितूर्ण (9076- 
आएआ॥7) केन्द्र स्थापित किये गए । १७६ व्यक्तियों को चर्मापनयन,की सुधरी विधि 
का प्रशिक्षण दिया गया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत विकास-कार्यक्रम के 
अन्तर्गत विस्तार की अपेक्षा सुधार पर अधिक जोर दिया गया। खादी आयोग ने 
द्वितीय योजना के भ्रन्तर्गत इस उद्योग के विकास के लिए जो योजना वनाई है उसमें 
३,५०० चर्मापतयन केन्द्र और ३५० सिभाव-कैन्द्रों की स्थापना तथा ३५,००० 
मोचियों (जूता बनाने वालों) को सहकारी समितियों के अन्तर्गत लाने की व्यवस्था 
की गई है। योजनावधि उत्पादन-केसतों पर निभित विभिन्‍न सामातों के विक्रम के 
लिए ५० विपशनन्केन्द्र संग्रठित करने का लक्ष्य भी है । ३ 
सन्‌ १६५४ में जब उद्योग की स्थिति का पुनर्वाक्षण किया गया था तो ग्रह 
पाया गया कि संगठित (बड़े पैमाने) क्षेत्र की सिरावशालाशों की ५० प्रतिशत क्षमता 
का उपयोग नहीं हो रहा था। सरकार ने उद्योग की सहायता के लिए उन कच्ची 
शी और चमड़ों का निर्यात बन्द कर दिया जिनकी पूर्ति कम थी तथा स्टरलिग क्षेत्र 
से इनका ग्रायात सुलभ कर दिया । चमड़े और चमड़े के सामान के आयात पर सख्त 
अल दिये गए। इस उद्योग की समस्या कच्चे माल के सम्बन्ध में चमड़ा, 
खाल और #एछषा।€ एठाए से सम्बन्धित है। जहाँ लय या 
है, थे शकिरतान से मेंगाई हद 0 का, ० पर 
' रे त्‌ की सरकार 


ध्द्द भारतीय अर्थशास्त्र 


चात्विक उद्योग और विद्यत-चालित रासायनिक उद्योग के विकास के लिए सस्ती विद्यत- 
शक्ति की पूर्ति के विपय में प्रयत्त करना श्रावश्यक है । 
२७. रसायन-उद्योग पर युद्ध का प्रभाव--ट्वितीय महायुद्ध ने रसायन-उद्योग को एक 
नवीन प्रोत्साहन दिया और श्रायात, जो बहुत कम किये जा चुके हैं,. को स्थानापर 
करने के प्रश्न को इसने पुनः प्रमुखता प्रदान की। रासायनिक एवं ग्रौपधीय पदार्थों के 
निर्माता, जो नवम्बर १६३६ में कलकत्ता में हुए एक सम्मेलन में मिल चुके थे, रासा- 
यनिक पदार्थों को तई विधियों से उत्पादित करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहें 
हैं। भारत सरकार ने हाल ही में भारी रसायनों के उत्पादन के लिए सरकारी यन्त्र 
स्पापित करने की स्वीकृति दे दी है। पहले आयात होने वाली बहुत भ्रधिक संख्या में 
विभिन्‍न दवाइयाँ श्रव देश में तैयार हो रही हैं। भारतीय कच्चे (कूड) तेलों से उडुयन 
स्पिरिंट (एविएशन स्पिरिट) का निर्माण हो रहा है, जवकि बाइक्रोमाइट का उत्पादन 
भी भली-भाँति हो रहा है । गन्धकीय अम्ल और श्रमोनियम सल्फैट का उत्पादन १५ 
प्रतिश्त्त वढ़ गया है, जबकि सरकार ने स्वेतन-क्षोद (ब्लीचिग पाउडर) के निर्माण 
की दिशा में कदम उठाया है । वैज्ञानिक एवं श्रौद्योगिक अनुसन्धान परिषद्‌ वनस्पति एवं 
संश्लिष्ट (सिंयेटिक) रंजक द्वव्यों के विर्माण की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। 
प्रन्य उद्योगों की भाँति इस उद्योग के लिए भी एक विकास-परिषद्‌ संगठित की गई 
है । यह परिषद्‌ उद्योग के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेगी । 
विकास-परिषद्‌ की दूसरी बैठक जुलाई, १६६० में मद्रास में हुईं । इस बैठक में 
परिषद्‌ ते निम्न सिफारिशों की--- 
कच्ची तथा नमक लगी हुई खालों श्रौर चमड़े के श्रायात को मुक्त एवं सामान्य 
अनुज्ञापद्धति (0:०॥ 0श्लाश३। ॥0९०75०) के श्रन्तगंत रखा जाए । .यू० एस० एं० 
जापान श्र स्वीडव--इन देशों के प्रति निर्यात की वृद्धि के लिए सिक्काई हुई भार- 
तीय खालों और चमड़ों पर से श्रायात-कर हटवाने के लिए . भारत सरकार प्रयत्त 
करे । 8॥॥6 887९ ॥76 ९६॥॥6 ०४79० से ग्रायात-कर हटाने के लिए सरकार 
से पुनः श्रनुरोध किया जाए । 
विकास-परिपद्‌ ने इस सम्बन्ध में भी अपनी सहमति प्रकट की कि प्रमुख 
केन्द्रों पर कच्चे चमड़े और खालों के संग्रह के लिए (000 8/0788०) शीत से ग्रहा- 
गारों की व्यवस्था की जाए 


तीसरी योजना-सम्बन्धी कार्यक्रम पर.अगली बैठक में विचार करने का निर्णय 
किया गया । हट 
है 25 भारी रसायन-उद्योग तथा दवाइयाँ--भारी रसायन-उद्योग आधारोद्योग है जिसकी 
सामग्रिशिलगभग सभी उद्योगों में प्रयुक्त होती हैं । राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह अ्रनि: 
रु उद्योग श्रोर कृपि-सम्बन्धी रासायनिक अनुसन्धान का श्राधार है । सात 
के संरक्षण के उपरान्त इस्पात-उद्योग की भाँति इस उद्योग की भी 
वाली थी । सुपरफासफेट के निर्माण के लिए एक सहायता की स्त्रीकृति 
इसका उपयोग क्ृतिम खाद के रूप में होता है। भारत में वृहर्‌ 








पुनः जाँच होन 
मिलने वाली थी 


न भारतीय अर्थशास्त्र 


स्थात है । वनस्पति तैल झौर चरवी सावुन ओर ग्लिसरीन बनाने, भोजन पकाने तथा 
मशीनों में तेल लगाने (लुब्नीकेटिग) के लिए श्रावश्यक हैं। १६१४-१८ के युद्ध के वाद 
से भारतीय मिल-उद्योग को बड़े पैमाने पर विक्तित करने की सम्भावना पर पर्याप्त 
व्यान दिया गया है। द्वितीय विश्व-युद्ध ने इसे नवीन प्रोत्स।|हन दिया और नियर्ति में 
कमी आ जाने के कारण विकास की आवश्यकता श्रव और अ्रधिक बढ़ गंई है । 
१६६०-६१ तक श्रौद्योगिक तथा विविध उद्देश्यों के लिए वनस्पति तेलों की कुल भाँग 
२,७८,००० टन होगी, ऐसा श्रनुमान किया जाता है। | 
३०. कागज़-निर्माण-- १८८५ में दकन पेपर मिल कम्पनी बनाई गई और उससे 
१८८५७ से पूता में काम चालू किया। उत्तरी भागों में वर्तमान काल की सबसे महत्त्व- 
पूर्णा कागज मिल रानीगंज में है। यह १६५६ में बनाई गई तथा बंगाल पेपर मिल 
कापनी द्वारा १८६१ में चालू की गई थी । पंजाब पेपर मिल्स कम्पनी को सहा रतपुर 
के निकट अपनी मिल के लिए भावर घास के सम्बन्ध में बहुत छूट (रिआयंत) प्राप्त 
है। भ्रासाम में एक नई कम्पनी की स्थापना की गई है और चिट्गाँव में वास से लुगदी 
बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री खोली गईं । १६३८-३६ -में भारत में कुल ११ कागज 
की भिलें थीं : वम्वई में चार, बंगाल में चार, उत्तर प्रदेश में एक,मद्रास में एक और 
त्रावनकोर में एक । कागज के निर्माण के लिए तव से नई-नई कितनी-ही संस्थाएँ 
प्रारम्भ हुईं। इनमें मैसूर पेपर मिल्स, जिसने भद्गावत्ती में १६३६ से कार्य आरम्भ 
किया तथा निज्ञाम के राज्य में सिरपुर पेपर मिल्‍्स (१६४२) विशेष रूप से उल्लेख- 
तीय हैं। गत युद्ध से कागज-उद्योग को बहुत लाभ हुआ है जैसा कि उसकी उत्पादन 
की वृद्धि से प्रकट है--१६३८ में काग़ज़ का उत्पादन ४५,५३१ टन था जवकि १६४४ 
में बद़ुकर १,०३,८८४ टन हो गया ।' कागज के मूल्य में भी ३०० प्रतिशत से अधिक 
की वृद्धि हुईं । 2 के 
अभी हाल के वर्षो तक कागज़ बनाने वालों का मुख्य कच्चा माल सवाई घास 
थी, जो उत्तर भारत में वहुतायत से उत्तन्‍्त होती है । कागज़ बनाने में भारतीय लकड़ी 
का उपयोग अभी नहीं हुआ है श्रौर लुगदी का आयात यूरोप से होता है । सस्ते कोटि 
के कागज़ के लिए जूट की रद्दी शरर रद्दी कागज प्रयोग में झाते हैं । वास की लुंगदी 
से काग्ज़ बनाने वाली पहली कम्पती इण्डियन पेपर पल्प कम्पनी थी। सवाई घास 
प्रन्य वनस्पतियों के साथ यत्र-तत्र गुच्छों में उगती है और इस पर प्रतिकूल मौसम. का 
कुप्रभाव भी पड़ता है। बाँस की प्रति-एकड़ उपज घासों-से ग्रेधिक है और उत्पाद की 
लागत कम है। वन-प्रनुसंबात केन्द्र (फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा किये गए भजु- 
संवानों के फलस्वरूप वाँस के कागज़ की लुगदी के उद्योग से बहुत आशाएँ हो गई हैं। 
उद्योग श्रभी तक कुछ भसुविधाशओों, जैसे रसायनों की ऊँची लागत, कोयला ढोने की 
हे दर, और स्क्रेंडिनेविया, जमंत्री, इंगलैंड, आस्ट्रिया, जापान और संयुक्त राज्य 
अमेरिका से कठोर प्रतिस्पर्घा आदि स्रे ग्रस्त रहा है। १६३६ में युद्ध आरम्भ होने के 


मनन क लक 
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को मशीनरी के निर्माण की योजना वनाने, (२) प्राविधिक सामग्री और आ्राँकड़ों के 
एक एवं आदान-प्रदान करने, (३) कागज़ की माँग का अनुमात लगाने तथा 
(४) देश में कच्चे माल के स्रोतों का अनुमान लगाने के लिए हैं । कच्चे माल की 
उप-समिति ने देश में वास की उपलब्धि का सर्वेक्षण किया है तथा नयी मिलों की 
स्वापनां के उपयुक्त श्रविकता वाले क्षेत्रों की और संकेत किया है । मशीनरी उप- 
समिति के कार्यों के परिणामस्वरूप ५-१० टन प्रतिदिन कागज भिलों की मशीनरी 
की तीन योजनाएँ तथा ५०-६० टन प्रतिदिन लुगदी श्रौर कागज मिल की मशीनरी 
की दो योजनाएँ स्वीकृत कर ली गई हैं । 

१६५८ के २,५३,००० टन की तुलना में १६५६-६० में कागज श्रौर पट्ठे का 
उत्पादन बढ़कर ३,००,००० टन हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। यह वृद्धि उद्योग की 
उत्तादन-क्षमता की वृद्धि का परिणाम है। ह 

कागज बनाने के उद्योग ने १९५० के पदचात्‌ तेजी से प्रगति की है। कागज तथा 
पदठे का उत्पादन १.०६ लाख टन (१६४०) से वहुकर ४.८० लाख टन (१६६४) 
हो गया । ग्रव तक देश के उत्पादन की क्षमता ६.८ लाख टन है जबकि तीसरी 
योजना का लक्ष्य था ७ लाख टन । इस प्रकार श्रखवारी कांग्रज (स्यूज़ग्रिट) का उत्पादन 
नीपा (मध्य प्रदेश) के कारखाने में आरम्भ किया गया (जनवरी १ ६५५) | अ्रव इसकी 
उत्तादन-शक्ति ३० हजार टन से ७५ हजार टन तक बढ़ाने का सुझाव है। इसके अति- 
रिक्त दो और निजी क्षेत्र में कारखाने खोले जा रहे हैं। तीसरी योजना में न्यूजप्रिन्ट 
का लक्ष्य १.५० लाख टन रखा गया था, जो कि करीब-करीव पूर्ण हुआ । चौथी पंच- 
वर्षीय योजना में कागज तथा पटूठे का लक्ष्य १३.५० लाख टन है श्रौर स्यूज़भिन्ट का 
१.६५ लाख टच है। 

३२. शीक्षा-निर्माण--प्राचीन उद्योग के कोई चिह्न भ्रवशिष्ट नहीं हैं और भ्रव निश्चित 
हम से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सोलहवीं शताब्दी में यह एक भलीभाँति 
स्थापित उद्योग के रूप में विद्यमान था । किन्तु उस समय भी यह उद्योग चूड़ियों तथा 
3 सीमा तक छोटी बोतलों श्रौर फ्लास्‍्कों के निर्माण में प्रयुक्त निम्न कोटि की 
सामग्री के उत्पादन से श्रधिक विकसित नहीं हो सका था । श्राज की भाँति उस समय 
भी देश में चूड़ियों की बड़ी माँग थी । १५६२-६३ से बीच आधुनिक प्रकार की शीशे 
की पाँच फंक्ट्रियाँ खोली गईं | ह 
हि ऐसा प्रतीत होता है कि शीशा-उद्योग के प्रति भारतीय विशेष रूप से श्राक्ृष्ट 
हैं, बयोंकि पिछली भ्रसफलताशों के बावजूद भी १६०६-१३ के स्वदेशी काल में भार“ 
तीय साहसोद्रमियों हीरा छोटे पैमाने पर सोलह फैक्ट्रियाँ खोली गई। किन्तु सन्‌ 
(४ रईे उनमें से केवल तीन ही चालू थीं और कोई भी व्यापारिक लाभ नहीं उठा 
इही थी। यद्यवि पूना जिल्ते में पयसा कोप की सहायता से तलगाँव फैक्ट्री विचित्र 
और प्रत्यापारिक ढंग से श्रपवा काम चला रही थी । 
उ्योग की वर्तमान अवस्था में उसे दो स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा 
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इस उद्योग के सम्बन्ध में श्रम-सम्बन्धी कठिनाइयाँ बहुत ग्रम्भीर हैं। तेल- 
गाँव में पयसा फण्ड ग्लास वक्‍स ने शीश्ा घोंकने वालों को प्रशिक्षित करने की दिशा 
में उपयोगी काम किया है और युद्ध की परिस्थितियों में उद्योग का प्रसार केवल 
उन व्यक्तियों की उपलब्धि के कारण हो सका जो तेलगाँव के थे, यद्यपि वहाँ के 
प्रशिक्षण में बहुत-सी वाजञ्छुनीय बातों का श्रभाव है । रेल-सम्बन्धी सुविधाएँ भी 
प्रावश्यक हैं । - जब 
१४, जीश्ा-उद्योग को संरक्षण--भारत सरकार का निर्णय, जो श्रत्यधिक विलम्ब 
से जून, १६३४५ में घोषित हुग्रा, प्रशुल्क-मण्डल की खोज के विरुद्ध था। उन्होंने 
संरक्षण के तर्क को इस ग्राधार पर अ्रस्वीकार किया कि देश 'में कच्चे माल (सोडा 
ऐश) की पू्ति का भ्रभाव एक ऐसी कठिनाई है जो उद्योग के अन्य लाभों से पूरी 
नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने अन्तिम निर्णय को उस समय तक के लिए 
स्थगित कर दिया जब तक क्रि सोडा ऐश के नवीन साधनों की पूरी खोज न हो जाए। 
इस बीच उन्होंने तीन वर्ष की अ्रवधि के लिए झ्रायात किये हुए सोडा ऐश पर कर 
में छूट देकर कुछ सहायता देने का निर्णय किया । भारत सरकार के इस निर्णय मे 
शीशा उत्पादकों में बहुत निराशा उत्पन्त की और यह निर्णाय सामान्य रूप से 
आलोचना का विपय रहा । प्रशुल्क-मण्डल का मत यह था कि भारत में सोडा ऐश के 
पर्याप्त साथन न होते हुए भी इस आधार पर शीज्ञा-उद्योग. का संरक्षण पाने का 
अधिकार समाप्त नहीं हो जाता ।' प्रशुल्क-मण्डल के अनुसार शीशे की चादर-के 
उत्पादन में पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है । 
सन्‌ १६५० में शीशे की चादर (४९४ 8858) को संरक्षण प्रदान किया 
गया जो वाद में दिसम्बर, १६६० के लिए बढ़ा दिया गया। सन्‌ १६४५० में 
संरक्षण-कर मूल्यानुसार ४५ प्रतिशत निश्चित किया गया, किन्तु जनवरी, १६४५४ में 
इसे बढ़ाकर ७० प्रतिशत कर दिया गया। वह दर दिसम्बर, १६६० तक लागू रहेगी । 
३५, सीमेण्ट-उद्योग--भारत में १६१४ के पूर्व भी सीमेण्ट की बहुत भ्रधिक खपत 
थी और प्रतिवर्ष लगभग १;८०,००० टव का आयात्त होता था । १६१८ के बाद 
सीमेण्ट की माँग तीन्नता से बढ़ गई और यह माँग प्रतिवर्ष १०,००,००० टन से भी 
अधिक हो गई। पुलों तथा भारी भवत-निर्माण के सभी भाँति के कार्यों में लौह-कंकड़ी 
का अयोग शीघ्रता से बढ़ रहा है। यह भी कहा जाता है कि भ्रव इस्पात-युग के 
बजाय! सीमेण्ट और लौह-कंकड़ी का जमाना झा रहा है । 
के उद्योग मुल्यत: सरकार के संरक्षण से ही विकसित हुआ जो १६१४-१८ के 
'ड में उत्तादन का बहुत बड़ा भाग खरीदती थी। दोनों युद्धों के बीच के अ्रभिवृद्धि- 
काल में अनेक कम्पनियों का प्रवर्तन हुआ । तीन पुरानी कम्पनियों का उत्पादन 
दूना हो गया श्रौर सात नई कम्पनियाँ खोली गईं, जिनमें से छ: कम्पनियों ने १६२३ 
तक काय करना आरम्भ कर दिया। १६३०-३१ में आयात झौर,कम हुआ तथा 
६/१९/००० :टन रह गया, जिसमें से इंगलिस्तान ने ६३,९०० टन की पूत्ति की 
३- अशुल्क-मण्डल (शीशा-उद्योग) की रिपोर्ट, पैरा ३९ | 
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श्रान्तरिक प्रतिस्पर्धा से निश्चित होता था। किन्तु उच्तका विचार था कि शञ्वीत्र ही 
स्थिरता आ जाएगी । सीमेण्ट की फ़रैक्ट्रियों के कोयले के क्षेत्रों और बन्दरगाहों से 
प्रधिक दूर होने के कारण उत्पन्त हुई कठिवाई को दूर करने के लिए मण्डल ने एक 
विधान बनाने की सिफारिश की, जिससे सरकार वन्दरगाहों के निश्चित श्रद्ध॑व्यास की 
परिधि के अन्दर भारतीय फैकिट्रयों द्वारा भेजे जाने वाले सीमेण्ट को सहायता प्रदान: 
कर सके । कं 

डालमिया, भारत और रोहतास के लिए ५४८५० रु० प्रति टयू, एस० सी० 
सी० के लिए ५८-०० प्रति टन तथा यू० पी० की चुके सीमेंण्ट फैक्ट्री के लिए ५७१०० 
२० प्रति टन तथा इसी प्रकार श्रन्य फैक्ट्रियों के लिए विभिन्‍न मुल्य निर्धारित किये। 
सरकार ने इन सिफारिशों को पहली जुलाई, १६५८ से लागू करने का निश्चय किया 
क्योंकि ३० जून, १६५८ तक सीमेण्ट कण्ट्रोल श्रार्डर के श्रन्तर्गत निश्चित मूल्य लागू 
थे | यह भी निश्चय किया गया कि ये मूल्य जून, १६६१ तक लागू रहेगे। यद्यपि 
प्रत्येक उत्पादक को मिलने वाले मूल्यों में कुछ-न-कुछ वृद्धि हुई है किन्तु उपभोक्ताश्रों 
के रेल-केन्द्रों पर सीमेण्ट १९७५० रु० प्रति टन के भाव से ही मिलता रहेगा । पिछले 
दो वर्षो से सीमेण्ट के सम्पूर्ण उत्पादव के विक्रय को राज्यीय व्यापार निगम ही 
सम्हाल रहा है तथा उपभोक्ताम्रों को उपर्युक्त एक ही मूल्य पर सीमेण्ट देना, तिगम 
द्वारा श्रपने पारिश्रमिक को ई प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर देने के कारण ही 
सम्भव हुआ है । 

सीमेण्ट का उत्पादन १६५०-५१ में २७ लाख टन से बढ़कर ६४ लाख टन 
(१६६३-६४) में हो गया। १६६५-६६ में १ करोड़ १० लाख टन उत्पादन हुआ 
जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य १.३२ करोड़ टन था। १६७०-७१ तक 
उत्पादन ३ करोड़ टन तक बढ़ा देने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने सीमेष्ट 
कारपोरेशन श्रॉफ़ इण्डिया के नाम की एक कम्पनी बनाई है जो सीमेण्ट के अनुसस्धान 
सवक्षण तथा उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करेगी । 
३६. दियासलाई-उद्योग---१5६४ में स्थापित अहमदाबाद की गुजरात इस्लाम मैच 
फंपट्री को छोड़कर, १६२१ तक दियासलाइयों का निर्माण व्यावसायिक स्वर पर 
सफलतापूर्वक नहीं होता था । वित्त के उद्देश्य से १६२२ में एक रुपया भ्राठ आना 
प्रत्ति ग्रॉस (प्रॉस--वारह दर्जन) या मूल्यानुसार, १०० प्रतिशत से भी अधिक 
भावात-कर लगा देने से गत वर्षों में उद्योग का पर्याव्त विस्तार हुमा है। प्रतिवर्ष 
सात करोड़ ग्रांत खपत के होने के कारण उद्योग को एक विश्ञाल घरेलू बार 
प्राप्त है। श्रम सस्ता है श्ोर सरल यन्त्रों के संचालन में भली भांति पद्ु है । श्रायात- 
कर लग जाने के कारण स्वीडन के विद्याल संयोजन (कम्बाइन) द्वारा, जो संसार 
की ७० प्रतिभत माँग का नियन्त्रण करता है, भारत में दियासलाई की फैक्ट्रियों की 





4" ! कोयला भर नमकन्ठयोग का विवरण प्रथम खण्ड के दूसरे अध्याय में दिया गया है और चीनी 
पथ चाय-ब्योग उसी भाग के छठे अध्याय में दिये गए है [| 


भ्र्दू भारतीय अर्थशास्त्र 


दियासलाई-उद्योग आकार श्र उत्पादन के अनुसार ए०, बी० और सी०.- वर्यो में 
विभाजित है । कुंटीर-उद्योग के रूप में खादी और ग्राम उद्योग आयोग एक नये वर्ग-- 
'डी' बर्ग की फंकिट्यों के विकास की श्रोर अ्ग्नसर है। इस प्रकार की फैकिद्रियों के 
उत्पादन की भ्रधिकतम मात्रा २५ ग्रॉस डिव्चियाँ प्रतिदिन हैं तथा इनमें ४० व्यक्ति 
काम पर लगाये जा सकते हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गंत दियासलाई के 
कटी र-उद्योग के विकास के लिए १००० 'डी' वर्ग की फैक्ट्रियाँ स्थापित करने का लक्ष्य 
रखा गया है । इनकी उत्पादत-क्षमता २९२४ लाख ग्रास डिव्बियाँ है तथा लागत का 
अनुमान १.१ करोड़ रु० है | शा 


कुटीर-उद्योग 

३७. लघु प्रम्ाव उत्पादन के बने रहने के कारण--मुख्य आन्तरिक तथा बाह्य 
मितव्ययताओं के त्याग के बिना ही वाष्प के स्थान पर विद्युत्‌ के बढ़ते हुए प्रयोग ते 
उत्पादत की इकाइयों को छोटा करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। पुनः प्रत्येक 
उन्‍नेतिशील समाज में बहुत-सी कलापूर्ण तथा विलास की सांमग्रियाँ होती हैं जिनका 
प्रमाणीकृृत उत्पादन नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त सभ्यता के भौतिक उपस्करों 
के अनेक सुधार छोटे-छोटे कारखानों को जन्म देते हैं और इस प्रकार लघु प्रभाप 
उद्योग चलते रहते हैं । अ्रन्तिम नये उद्योग जब तक बे प्रयोग-रूप में होते हैं, पहले छोटे 
पैमानों पर ही आजमाए जाते हैं और सफल होने पर ही वड़े पैमाने पर संगठित 
किये जाते हैं ।' इस भाँति परिचम के अत्युल्तत देशों में भी बृह॒द्‌ प्रमाप उद्योगों के 
साथ-ही-साथ बहुत-से लघु प्रमाप उद्योग भी फुलते-फलते हैं। जापान की झाधिक 
व्यवस्था में लधु-प्रमाप भ्रौर कुटीर-उद्योगों का महत्त्वपुरां योग सर्वविदित है । 
शेष. भारत में छुटीर-उद्योग श्लौर औद्योगीकरण--भारत में विशेषकर. वर्तमान 
परिस्थितियों में, निकट भविष्य के श्रौद्योगिक विस्तार की विशेषता से देश-भर में लघु 
प्रमाप उद्योगों को वृद्धि होगी । परन्तु इसका श्रर्थं यह नहीं है कि भारत की भ्ौद्योगी- 
फेरण-सम्बन्धी प्रगति प्राचीन प्रणाली के सभी उद्योगों को यथास्थित रहने देगी और 
उनकी शक्ति में कमी न आएगी। नवीन उद्योगों के पालनों के पास सदव ही कुछ 
प्राचीन प्राणहीन उद्योग पड़े रहेंगे और यह अ्रवव्य होगा कि वेगमान श्रौद्योगीकरण 
आज भी विद्यमान कुछ दस्तकारियों के लिए हानिकर होगा । आर्थिक संक्रान्ति ने 
किस भाँति देश के विभिन्‍न उद्योगों को प्रभावित किया है, इसका संक्षिप्त विवरण 
पहले ही दिया जा चुका है । भारत की वर्तमान परिस्थितियों में केवल इसी उपाय 
अप हक 5 हा 3 00288 के न्यायोचित वितरण के आ्रादर्श 

4 : | ८6३ मेसाप उत्पादन के बिना अधिकतम उत्पादन सम्भव 


१. ओर राधाकमल मुकर्जी, 





“दि फाउण्डे शन्स ओँव ईंडि 7 आम किक 

प्‌ इंडियन इकनोंमिवस?, प० ३ 
3" खर्ड १, अध्याय ५, पेरा २१, २२, २५ तथा रियोई ह ५ दस, ९० ३६० । 
प्रेसीडेंसी, १६२६ भो देखिए । दे सच आरँव कोंटेज इण्डरट्री, मद्रास 


प्र्द भारतीय ग्रथज्ञास्त्र 


वतलायी गई विधि से अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हुए गाँव के लोगों की सामास्य. 
श्रावश्यकताओं की पूर्ति प्राचीन काल की भाँति ही कर रहे हैं ।' किन्तु गाँव की आत्म- 
निर्भरता पर अधिकाधिक आक्रमण होता जा रहा है शौर जब यह लुप्त हो जाएगी 
तो इन कारीगरों की दशा के प्रतिस्थापत की आवश्यकता होगी । 

अब तक इस देश में श्राधुनिक उद्योग की प्रगति मन्‍्द रही है। लगभग सभी 
शहरों या गाँवों की जनसंख्या का बड़ा शर्तांश विभिन्‍न कुटीर-उद्योगों में लगे मजदूरों 
का है। उनकी संख्या अब भी संगठित उद्योगों में लगे मज़दूरों से बहुत श्रधिक है ।' 
३६, सूती (हस्तचालित) करघा-उद्योग--सामान्यतया करघा-उद्योग के महत्व और 
व्यापकता पर ध्यान नहीं दिया जाता । सुतो वस्त्र प्रशुल्क-मण्डल ने १६५२ में प्रका- 
शित अपनी रिपोर्ट में १६,८४,६५० करघों की संख्या का अनुमान लगाया था, जबकि 
१६३१ की गणना के अनुसार सूत और रेशम कातने और बुनने के काम में लगे लोगों 
की संख्या २५,७५,००० थी ।'* यद्यपि पिरार्ड का यह कथन है कि 'उत्तमाशा अन्तरीप 
(कैप आँव गुड होप) से लेकर चीन तक स्त्री और पुरुष सिर से पाँव तक भारतीय 
करघों से उत्पन्त वस्त्र पहनते हैं. भ्रव सत्य नहीं है और उद्योग की वर्तमान दशा 
सन्तोपजनक होने से अत्यन्त दूर है; परन्तु फिर भी यदि इसको समुचित ढंग से 
संगठित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएँ तो इसके सम्मुख अब भी एक महान्‌ 
भविष्य है। इस समय देश के विभिन्‍न भागों में २७-५५ लाख हस्तचालित करवे 
रजिस्टर्ड हैं । ; 

गरीब लोग, विशेषकर ग्रामीण, करघे के कपड़े को इस कारण पसन्द करते 
हैं कि ये मिल के बने हुए कपड़ों की तुलना में कहीं श्रधिक मज़बूत भर टिकाऊ होते 
हैं। भ्रनेक विशिष्ट प्रकार के बस्त्रों का उत्पादन, जिनका उपयोग मन्दगामी भारतीय 
रिवाजों द्वारा अनुमोदित है, मिलें नहीं कर सकतीं । यद्यपि उनकी कुल माँग बहुत 
अधिक है, किन्तु प्रत्येक प्रकार के लिए माँग इतनी कम है कि उनका फंक्ट्री में उत्पादन 
भ्राथिक हृष्टिकोश से विचारशीय ही नहीं है । १६१४-१५ के युद्ध-काल में आयात 
किये गए कपड़े के हास को पूरा करने में भारतीय मिलों की असमर्थता तथा युद्ध 
समाप्ति के बाद के मिल के बने कपड़ों के बहुत ऊँचे मूल्य ऐसे कारण थे जिन्होंने 
बुनकरों को वहुत मदद दी। १६२२ के बाद विदेशी (विशेषकर जापान से) और 
भारतीय मिलों की बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से बुनकरों को अधिक हानि हुई, यद्यपि अधिक: 
कुशल और साहसी व्यक्तियों ने रेशम की बुनाई तथा गोटे की कढ़ाई का काम अपना 


१. खण्ड २, अध्याय ४, पैरा १४ देखिए | 

२. श्रौद्योगिक आयोग रिपोर्ट, पैय २५४ देखिए । 

हे विभिन्‍न राज्यों में स्त्ती करधा उद्योग की तत्कालीन दशा के उस्कृष्ट विवरण के लिए सेंण्ट्रल 

बंकिंग इनसवायरी कमेटी २ हा के पैरा २६६ देखिए | स्टेट एक्शन इन रिस्पैक्ट व इण्डस्ट्रीज, 

२६२८-३५, अध्याय 2 बंप । बन्वई राज्य के हाल के सर्वेत्तण वे ह ई 
् ह 5 के सच पशु देखि पृ मद 

की आर्थिक और औद्योगिक सर्वे्षण समित्ति की रिपो मय कक | 


ध्ख 
2 परा ७००३ | 


६० भारतीय ग्र्थशास्त्र 


इस योजना के अन्तर्गत कोलम्यो, श्रदन, ध्रिगापुर, 80006 तथा बेकाक 
में इम्पोरियम खोले गए हैं । १६५८-५६ में इस योजना के श्रन्तर्गंत २४.४८ रे का 
की बिक्री हुईं। सूती खादी हाथ करपे को प्रोत्साहन मिला शौर खादी १६६२-६३ 
में ६७ करोड़ रुपया थी | तीसरी योजना के श्रन्त तक खादी का कुल उत्पादत १०० 
से ११० मिलियन गज़ हो गया । चोयी योजना का लक्ष्य ५००० मिलियन गज़ सब 
प्रकार के खादी के कपड़े का सक्ष्य है । है है 
४०, ऊनी उद्योग--किसी-न-किसी रूप में ऊनी वल्तुप्रों का उत्पादन देश के सब भागों 
में पाया जाता है, क्योंकि भेड़ हर स्थान पर पाया जाने बाला जानवर है 4 उनकी 
किस्म प्रत्येक स्थान पर भिन्‍त है । मंदानी भेड़ों की तुलना में पहाड़ी भेड़ों का कम 
सामान्यत॒या श्रच्छी किस्म का होता है। ऊनी करघा-उद्योग ४०,००० लोगों को 
प्रांशिक समय के लिए काम देता है । ु से 
मुग़ल काल में ऊनी क़ालीनों का निर्माण उत्कृष्टता के उच्चतम बिखर हि 

'पहुँच चुका था। क़ालीनों की माँग, विभेषकर दाही दरवारों औौर अमीरों के यह 
से होती थी । अ्तएव उद्योग के स्वाभाविक स्थान राजधानी के प्रमुख नगर थे, यध्षपि 
मुगल साम्राज्य के छिन्त-भिन्‍न होने के बाद यह अन्य वेस्द्रों में स्थापित हो गया । 
साम्राज्य के पतन ने व्यवहारत: कालीनों की स्थानीय माँग फो समाप्त कर दिया, 
किन्तु ब्रिटिश शासन के स्थापित हो जाने के बाद इसका स्थान बाहरी मांग 8 
लिया। यद्यपि बाहरी माँग ने कारीगरों के ग्राविक विनाथ को रोकने में मदद कौ, 
परन्तु वस्तुओं की उत्कृष्टता के छाम्त के लिए यही उत्तरदायी थी । इसने वाहूर मे 
भेजे गए नमूनों के ग्राधार पर सस्ती कस्तुग्रों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया ! वर्तमान 
काल में भारत में क़ालोत की बुनाई लगभग पुणंतया विदेशी माँग पर निर्भर है' 
जिसमें पूर्ण उत्पादन के ६० प्रतिशत भाग की खपत होती है । है 
ब्रिटिश काल के पूर्व शॉलों के निर्माण में भारत ने, विशेषकर काश्मीर प्रौर 

पंजाब ने, बड़ी ख्याति प्राप्त की थी श्रौर मुग़ल विशेष रूप से इसके विकास में एवि 
लेते थे । १५३० के श्रकाल से उद्योग को ऐसा गम्भीर धक्का पहुँचा जिससे यह इत: 
न मे सका तथा काश्मौर राज्य में लगाये गए श्रनेक करों से इसकी करिनाइयां 
ओर बढ़ गई। यूरोप से निर्यात-ब्यापार का विकास, जो उन्‍नीसवीं यताब्दी के 
प्रारम्भिक वर्षों में शुरू हुआ, उद्योग के पतन को रोकने में सहायक तिद्ध हुआ मार 
अनुमान किया जाता है कि किसी समय इसमें १४,००० मज़दूर काम करते थे। बिल 
(८७३१ के फ्रांस-जमंन युद्ध के कारण इसकी यूरोपीय माँग एकदम कम हो गई । हे 
आकस्मिक रोक श्रस्थायी प्रकृति की भी नहीं थी, क्योंकि यूरोप में शॉल शीघ्र दे 
फ़ैशन से बोहर हो गए और युद्ध के बाद भी व्यापार में पुनरत्यान का अनुभव गा 

है इसबोयर कस गरम में योग देने वाला श्रन्य कारण स्कॉह्लैण्ट में ऐैसले नामक स्थे 


<६्‌० भारतोय अर्थशास्त्र 


इस योजना के अन्तर्गत कोलस्वो, अदन, सिंगापुर, ववालालास्पुर तथा वैंकाक 
में इम्पोरियम खोले गए हैं। १६५८-५६ में इस योजना के अन्तर्गत २४.४८ लाख २० 
की वित्री हुईं। सूती खादी हाथ करवे को प्रोत्साहन मिला श्रौर खादी १६६२-६३ 
में ६७ करोड़ रुपया थी । तीसरी योजना के अन्त तक खादी का कुल उत्पादन ६०० 
से ११० मिलियन गज हो गया ! चौथी योजना का लक्ष्य ५००० मिलियन गज़ सब 
प्रकार के खादी के कपड़े का लक्ष्य है । 
४०, ऊनी उद्योग---किसी-न-किसी रूप में ऊनी वस्तुओं का उत्पादन देश के सब भागों 
में पाया जाता है, क्योंकि भेड़ हर स्थान पर पाया जाने वाला जानवर है। उनकी 
किस्म प्रत्येक स्थान पर भिन्‍न है। मैदानी भेड़ों की तुलना में पहाड़ी भेड़ों का ऊन 
सामान्यतया भच्छी किस्म का होता है। ऊनी करघा-उद्योग ४०,००० लोगों:को 
आंशिक समय के लिए काम देता है । 

मुगल काल में ऊती क़ालीनों का निर्माण उत्कृष्टता के उच्चतम शिखर पर 
पहुँच चुका था। क़ालीनों की माँग, विशेषकर शाही दरवारों भ्ौर अमीरों के यहाँ 
से होती थी । ्रतएव उद्योग के स्वाभाविक स्थान राजघानी के प्रमुख नगर थे, यद्यपि 
मुग़ल साम्राज्य के छिन्त-भिन्‍न होने के बाद यह अन्य केन्द्रों में स्थापित हो गया । 
साम्राज्य के पतन ने व्यवहारत: कालीनों की स्थानीय माँग को समाप्त कर दिया, 
किन्तु ब्रिटिश शासन के स्थापित हो जाने के बाद इसका स्थान वाहरी माँग ने ले 
लिया। यद्यपि बाहरी माँग ने कारीयरों के श्राथिक विनाद्य को रोकने में मदद की, 
परन्तु वस्तुओ्रों की उत्कृष्टता के हाप्त के लिए यही उत्तरदायी थी। इसने वाहर से 
भेजे गए नमूनों के ग्राधार पर सस्ती वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया । वर्तमान 
काल में भारत में कालीन की बुनाई लगभग पूर्णतया विदेशी माँग पर निर्भर है, 
जिसमें पूर्णो उत्पादन के ६० प्रतिशत भाग की खपत होती है । ः 

ब्रिटिश काल के पूर्व शॉलों के निर्माण में भारत ने, विशेषकर काश्मीर भर 
पंजाव ने, बड़ी ख्याति प्राप्त की थी और मुग़ल विशेष रूप से इसके विकास में रुचि 
लेते थे । १८३० के अकाल से उद्योग को ऐसा गम्भीर धक्का पहुँचा जिससे यह पुनः 
पत्प ने सका तथा काश्मीर राज्य में लगाये गए अ्रनेक करों से इसकी कठिनाइयाँ 
और बढ़ गई। यूरोप से निर्यात-व्यापार का विकास, जो उन्‍नीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भिक वर्षो में शुरू हुआ, उद्योग के पतन को रोकने में सहायक सिद्ध हुआ ग्रौर 
अनुमान किया जाता है कि किसी समय इसमें १५,००० मजदूर काम करते थे। किस्तु 
१5८७१ के फ्रांस-जमंन युद्ध के कारण इसकी यूरोपीय माँग एकदम कम हो गई । यहें 
श्राकस्मिक रोक अस्थायी प्रकृति की भी नहीं थी, क्योंकि यूरोप में शॉल शीक्ष ही 
फ़ैशन से बाहर हो गए और युद्ध के बाद भी व्यापार में पुतरुत्थात का, अनुभव नहीं 
हुआ ॥।.इस परिणाम में योग देने वाला अन्य कारण स्कॉटलेण्ड में पैसले नामक स्थॉन 
पर शॉतों के निर्माण हे आरम्भ था। / .,:: हर 


१६३६-४४ क्े। मुद्धकाल में सेनाएके लिए कंम्बेलों की विश्ञाल माँग के कारण 
ऊनी (हस्तचालित) कर 


घा-उद्योग को बहुत लाभ हुश्रा, चूँकि इंगलैंड द्वारा दिये गए 


६२ भारतीय अथशास्त्र 


मार्च, १६४० तक पाँच वर्ष के लिए १००,००० रुपये की वापिक सहायता देना 
स्वीकार किया । गत वर्षों में कृत्रिम रेशम के सूत का आयात बढ़ता रहा । आ्रायात 
व्यापार की सभी शाखाओं में जापान का प्रभुत्व था, किन्तु उस देश में कृत्रिम रेशम- 
उद्योग में अवसाद और चीन-जापान युद्ध के आरम्भ होने के बाद कच्चे माल की प्राप्ति 
की कठनाइयों के फलस्वरूप इटली ने १६४० में युद्ध में उतरने से पहले ही जापान को 
प्रथम स्थान से च्युत कर दिया । का 
१६४८ में केन्द्रीय रेशम परिषद्‌ अधिनियम पास किया गया । इसके अन्तगत 
१६४९६ में भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम परिपद्‌ की स्थोपना की । इस परिपद्‌ पर 
भारत में रेशम-उद्योग को विकसित करने का उत्तरदायित्व है । उद्योग के विकास की 
सही नींव डालने के लिए परिषद्‌ ने रेशम की हृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण राज्यों में 
अनुसंधान पर ज़ोर दिया। विदेशों से विशेषज्ञ भी बुलाये गए। उदाहरणाथ्थ, 
१६५७-४८ में श्री शोहइ कारासवा, जो एशिया की रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग 
समिति के प्रमुख मन्नरी हैं, को श्रामन्त्रित किया गया । इन्होंने रेशम के कीड़ों को 
पालने के सम्बन्ध में प्रयोग किये । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परिपद्‌ के कार्य क्रम का उद्देश्य उद्योग 
को आत्मनिर्भर बनाने का है| द्वितीय योजना में रेशम-उत्पादन और रेशम-उद्योग के 
लिए ६५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। बाद में राशि घटाकर ४“४८ करोड़ 
रु० कर दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की १*३ करोड़ रु० की नगण्य राशि की 
वुलना में द्वितीय योजना के श्रन्तर्गंत उद्योग पर काफी ध्यान दिया गया है | जनवरी 
से लेकर जून, १९५६ तक कच्चे रेशम का उत्पादन १२,७७,३२१ पौंड था, जबकि 
इसी भ्रवधि में १६५८ में १२,७१,८७४ पौंड का उत्पादन हुआ था। राज्यीय व्यापार 
निगम ने अप्रैल से दिसम्बर १९५६९ तक ५४६,८३,१६१ रु० के मूल्य के ३,३२,५९० 
पौंड कच्चे रेशम का आयात किया ) कते हुए रेशमी सूत का भी श्रायात किया गया 
और १५० लाख रु० की श्रनुज्ञाएँ (॥०७९४७) प्रदान की गईं । 
अप्रैल, १६४० में रेशम ओर रेशम से बनी वस्तुओं पर लगाये हुए संरक्षण- 
करों को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया । भारतीय रेशम-उद्योग के पाँच वर्ष के 
संरक्षण भ्रौर ग्रायात-कर में सवंत्र वृद्धि के लिए १६३८ के प्रशुल्क-मण्डल द्वारा को 
गई. सिफारिशों को १६४२ में अपनाया गया और संरक्षर-कर पाँच वर्ष के लिए 
बढ़ाकर २४ प्रतिशत] १४ आ्राना प्रति पौंड--कुल कर का | कर दिये गए । 
इधर हाल में प्रेशम-उत्पादव उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क-प्रायोग ने सर्रकार 
को अपनी रिपोर्ट १ में दी । १६५३-५४ में प्रशुल्क-आयोग ने १ जनवरी 
१६५४ से पाँच वर्ष के लिए संरक्षण बढ़ा देने की सिफारिश की | सरकार ने इस 
सिफारिश को स्वीकार क्तर लिया, किन्चु करों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया। 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में २३ लाख. किलोग्राम मलबरी सिल्क तथा अन- 
. मलबरी सिल्क (णा-/ए्ट०थप३) सिल्क-का लक्ष्य था। सरकार ने मार्च १६६४ 
में रांची तथा लख्खा (मध्यप्रदेश) में ठस्सर सिल्क सर्वेक्षण स्ठेशन बनाये हैं। 


&अ९०७« 







दर नारतोय प्रथथास्त्र 


उथोग द्वारा भौयोगीनारण की बोमना का्याग्यिय की जा सके । उशोग में प्रकार 
पग्राकार, धिषणन आदि के सम्बन्ध में सरकार से डॉ० यूजीन रदेसी को एक परदामर्श- ' 
दाता के रूप में क्‍्रामन्धित मियां । विपशान-सिगम की हयापसाो तथा घर्य सम्बन्धित 
समस्याओं के लिए स्यूयार्क गनीवसिदी के प्रोफेगर लिकाने मल्ार्क को भी ग्रामस्पित 
किया गया था । 

११ जून, १६५५ को सरकार ने सघु प्रमाप उयोंगों को प्रसार सेया प्रदान 
करने के लिए चार प्रादेशिक संस्याप्रों की रथापना के निरशंय को परोषणा फकी। गे 
संस्थाएँ कलकत्ता, बग्वई, फरीदाबाद मदुद्यई में स्मावित की जाएँगी। प्रस्येफ 
संस्था में ३० से प्रधिक शगिया रो होगे, जो प्रधिणतर प्रादिधिक बिशेएत् होंगे। 
प्रत्येक संस्था सादी मथीनों और झन्छे पौजारों या प्रयोग दिखाने के लिए प्लाद 
फार्य शायाएँ स्थाधित करेगी सशा उनका प्रचार गरेगी । 

हरगार्व, सन्द्रीय सरकार मस्त थी ब्यय शा ऊ५० सभा शूमि ५| 
जमीन-सम्बन्धी व्यय का ५०५, प्रनुद्ान के रप में देसी है, सदि प्रादर्श कार्मशासाप्रों 
आदि के लिए राज्य सरकार इनकी मिकारिय झूर 5 | 

पंचवर्ी य योजनामं के प्रस्तगंत कुटीर-5श्योगों को प्ौद्योगिवा सहागरी समिन 
तियों के संगठन द्वारा विकमित करने की सीति धयलायी गर्ष है। जैसे हटीर-उशोग 
और बड़े पंमाने के उद्योग में प्रतिस्पर्धा हो, बढ़ीं एफ सामान्य उत्मादन बोननों 
(एणावत्र छा00ए0लांता एातहाग्राप्राए] प्रपवाने की सिफारिश मी गई है । 

पहली श्रौर दूसरी पंचवर्षीय योजना में २१८ करोए गपया ग्राम तथा युद्ीर- 
उद्योगों पर व्यय किया गया । तीसरी पंचयर्षीय योजना में २६४ फरोहट ग़पया दुसरे 
लिए निर्वारित किया गया । इस प्रकार; एन युटी र-उद्योगों फा भंशदान राष्ट्रीय प्राय 
में १६५०-५१ में ६१० फरोड से बढ़कर १६६२-६३ में १२१० करोड़ इपया है 
गया । 


ज् मर 


चौथी पंचवर्षीय योजना में मूल श्राघार इन कृटीर-उद्योगों फे लिए इस प्रकार 
है कि प्रत्येक श्रमिक (875/॥) को उत्पादन के बढ़ाने में उसका हाथ हो तथा स्वा- 
मित्व में उनका स्थान बढ़े । इस विकेन्द्रीकरण की नौति को बढ़ाने के लिए १० 
सुझावों की एक भ्राथिक नीति बनाई गई है। चौथो पंचवर्षीय मोजला में सरफारी लेप 
में ४५० करोड़ रुपया तथा ४०० करोड़ रुपया निजी छोन में सर्चा जाएगा । 
४४. योजना एवं श्रौद्योगिक उन्‍्तति--पहली दोनों पंचवर्षीय योजनाप्रों में, विशे् 
रुप से दूसरी योजना में उद्योगों की भिन्‍न-भिन्‍न शासाप्रों में बहुत उन्नति हुई । तीन 
बंये लोहे तथा इस्पात के कारखाने सरकारी क्षेत्र में सोले गए तथा निजी क्षेत्र के 


द्ड भारतीय अथशास्त्र 


उद्योग अनुसन्धान विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की । यह विद्यालय केवल 
औज़ारों तथा उत्पादन की विद्यमान विधियों में सुधार का ही प्रयत्त नहीं करेगा, 
वरन्‌ नवीन कुटीरोद्योगों के झआारम्भ करने की सम्भावनाश्ों की भी खोज करेगा । 

दस्तकारी में लगे मनुष्यों को प्रावश्यक पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से औद्यो- 
गिक आयोग ने सिफारिश की कि उद्योगों के संचालक द्वारा कुछ दक्ाओं में छोटे ऋण 
दिये जाने चाहिएँ या यन्त्र और औज्ञार 'किराये पर खरीद की पद्धति! पर प्रदान 
करने चाहिए ताकि अस्त में वे कारीगर की सम्पत्ति हो जाएँ । जर्मनी के खिलौने के 
उद्योग और जापान के कुटीर-उद्योग अपनी सफलता के लिए उन व्यावसायिक संग- 
ठनों के अस्तित्व के ऋणी थे जो उनकी उत्पादित वस्तुओं को खरीदकर देझ्ष-व्रिदेश 
में विक्य करते थे। इस समय भारत में विदेशी बाजार तो उपेक्षित. हैं ही, परन्तु 
घरेलु वाज़ार का भी भलीभाँति विकास नहीं किया जा रहा है । वम्बई के स्वदेशी- 
भण्डार देश में वनी वस्तुमरों को देश के भीतर वितरित करने बाली सक्रिय भौर 
सफल एजेंसी” के उत्तम तथा अ्रनुकरणीय उदाहरण हैं। वम्बई के उद्योग-विभाग 
ने कुटीर-उद्योगों के उत्पादनों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से बम्बई में एक विक्रय- 
गोदाम (सेल्स डिपो) खोल रखा है । इसी लक्ष्य से वम्बई श्राथिक और औद्योगिक 
सर्वेक्षण समिति ने सामयिक प्रदर्शनियों के प्रवन्ध तथा स्थायी संग्रहालयों के निर्माण 
की सिफारिश की थी ।' - 

१६३४ के छठे श्रद्योगिक सम्पेलन में करपे से बनायी हुईं वस्तुओं के विश्य 
के प्रश्न पर विचार किया गया और उसके बाद मद्रास, वम्बई,. मध्य प्रान्त और 
वरार, विहार भर उड़ीसा श्रादि की प्रान्तीय सरकारों ने सहका री प्रयत्नों के प्राधार 
पर अनेक आशाप्रद योजनाएँ अपनायी । वम्बई में भुख्य-मुख्य केन्द्रों पर आठ जिला 
सहकारी संस्थाएं बनायी गई हैं । प्रत्येक संस्था की भ्रपनी दुकान है जो सामान भेजने 
के लिए कुछ अग्रिम लेती है और करघा-बुनकरों की बनायी हुईं वस्तुएँ कमीशन के 
आधार पर वेचती है। एक विक्रय-प्रबिकारी और एक वस्त्र-डिज़ाइमर की भी नियुवित 
की गई है ।' बम्बई की आथिक और श्रौद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने भी सिफारिश 
कीची कि प्रत्येक जिले में एक स्थानीय परामझ॑ंदात्री समिति की सहायता से जिला 
उद्योग-अधिकारी के प्राधीत एक जिला औद्योगिक संस्था होनी चाहिए ।* 

४४. कुदीर-उद्योगों को राजकोय सहायता केःहाल के उपाय--भारत सरकार कुंछे 
वर्षो से कुटीर-उद्योगों, विशेषकर सूतो (हस्तचों लित) करधा-उद्योग रेशम पैदा 
पलायन में भनोबोण से लगी हुई है। जुलाई, १६३४ में हुए छठे 

उद्याग सम्मेलन ने देश के प्रधान कुटीर-उद्योग--करघा-उद्योग--के 


२. रिपो<, पेरा २०८ ] 

तर भिन्न क्र गा जा हल हर थ 

00% कस पक ६४0 का में अन्य विवरण के लिए देखिए, 'स्टेट प्वशन इन रिस्पेक्ट 
ह 3 </ पणह३ ० थि मिति 

रिपोई, पैरा १५६ | ६-8३ और वस्वई आर्थिक और औद्योगिक सर्देद्षण समिति वी 


३. रिपोट, पेरा २०६ ओर श्र | 
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उद्योग द्वारा श्रौद्योगीकरण की योजना कार्यान्वित की जा सके । उद्योग के प्रकार- 
आकार, विपणन ग्रादि के सम्बन्ध में सरकार ने डॉ० यूजीन स्टेली को एक परामशे- 
दाता के रूप में श्रामन्त्रित किया । विपणन-निगम की स्थापत्ता तथा अ्रत्य सम्बन्धित 
समस्याग्रों के लिए न्यूयार्क यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर लिकन क्‍्लाके को भी आ्रामस्त्रित 
किया गया था ! 

११ जूत, १६५५ को सरकार ने लधु प्रमाप उद्योगों को प्रसार सेवा' प्रदान 
करने के लिए चार प्रादेशिक संस्थाओं की स्थापना के निर्णय को घोषणा की। ये 
संस्थाएँ कलकत्ता, वम्वई, फरीदावाद और मदुराई में स्थापित की जाएँगी । प्रत्येक 
पंस्था में ३० से भ्रधिक अधिकारी होंगे, जो प्रधिकतर प्राविधिक विशेषज्ञ होंगे। 
अत्येक संस्था सादी मशीनों और अच्छे औज़ारों का प्रयोग दिखाने के लिए प्रादर्श 
कार्यशाखाएँ स्थापित करेगी तथा उनका प्रचार करेगी। 

उदाहरणार्थ, केन्द्रीय सरकार यन्त्र-सम्बन्धी व्यय का ७५%, तथा भूमि प्रौर 
जमीन-सम्बन्धी व्यय का ५०% अनुदान के रूप में देती है, यदि श्रादर्श कार्यशालाश्ों 
आदि के लिए राज्य सरकार इनकी सिफारिश कर दे। 

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कुटीर-उद्योगों को औद्योगिक सहकारी समि- 
तियों के संगठन द्वारा विकसित करने की नीति अपनायी गई है । जैसे कुटीर-उद्योग 
और बड़े पैमाने के उद्योग में प्रतिस्पर्धा हो, वहाँ एक सामान्य उत्पादन थोजना 
(०णााणा छ000०ांता ए०ट्टा॥06) अपनाने की सिफारिश की गई है | 

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में २१८ करोड़ रुपया ग्राम तथा. कुटीर- 
उद्योगों पर व्यय किया गया । तीसरी पंचवर्षीय योजना में २६४ करोड़ रुपया इसके 
लिए निर्धारित किया गया । इस प्रकार; इन कुटीर-उद्योगों का श्रंशदान राष्ट्रीय भाय 
में १९५०-५१ में ६१० करोड़ से चढ़कर १६६२-६३ में १२१० करोड़ रुपया हो 
गया । 

चौथी पंचवर्षीय योजना में मूल आधार इन कुटीर-उद्योगों के लिए इस प्रकार 
है कि प्रत्येक अमिक (4780॥) को उत्पादन के बढ़ाने में उसका हाथ हो तथा स्वा- 
मित्व में उनका स्थान बढ़े । इस विकेस्द्रीशरण की नीति को बढ़ाने के लिए १० 
घुकावों की एक आर्थिक नीति बनाई गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र 
में ४५० करोड़ रुपया तथा ४०० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में खर्चा जाएगा । 

४४. योजना एवं श्रौद्योगिक उन्‍्तति--पहली दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में, विशेष 
रूप से इसरी योजता में उद्योगों की भिन्न-भिन्न शाखाओं में बहुत उन्नति हुई । तीन 
नये लोहे तथा इस्पात के कारखाने सरकारी क्षेत्र में खोले गए तथा निजी क्षेत्र के 
कारखानों की उत्पत्ति का दुगुना कर दिया गया । इसके अतिरिक्त बिजली, भारी 
0४3 4/248 पथा सोमेण्ट बनाने की मशीनों का राष्ट्र में पहली बार उत्मा- 
मेक रा हक उग्र उसकी झाखाओं में बहुत उन्तति हुई । यूरिया, 

सफेट, पे उत्पादन शुरू हुआ । साइकिल, कपड़े सीने की 


सन केश नंलीन का 
7 नया देलीफोन इत्यादि उद्योगों का उत्पादन तेजी से बढ़ा । इन दस वर्षों में 


अध्याय १६ 
औद्योगिक श्रम 


१. श्रम-सम्धन्धी बढ़ती हुई समस्याएँ--हमारे श्रौद्योगीकरण की गति धीमी होने 
के कारण यद्यपि यहाँ श्रम-समस्या यूरोपीय देशों के समान कठिन नहीं है, परन्तु 
उनके जैसी होने में अ्रव देर भी नहीं है। १६१४-१८ के महायुद्ध के साथ आए नव- 
जागरण ने श्रमिक-वर्ग को उनके महत्व तथा अ्रधिकारों के प्रति श्रधिक सजग वना 
दिया है। लीग आ्रॉफ़ नेशन्स भी स्वीकार कर चुकी है कि भारतवर्ष संसार के श्राठ 
प्रमुख श्रौद्योगिक राप्ट्रों में एक है। श्रव सरकार और जनता दोनों ही राष्ट्रहित में, 
कुदल और सन्तुष्ट श्रम के महत्त्व को अ्रनुभव करने लगी हैं। मई, १६२६ में मान- 
नीय जे० एच० ह्विटले की अध्यक्षता में 'राजकीय श्रम-प्रायोग' (रॉयल कमीशन प्रॉन 
लेबर) की नियुक्ति इस वात की पुष्टि थी। श्रायोग की सिफारिशों सरकार की 
श्रमनीति का भ्राधार मानी जा चुकी हैं और हाल के श्रम-सम्बन्धी कानूनों को उन्होंने 
काफी प्रभावित किया है ।' वम्बई सरकार का यह कार्यक्रम अखिल भारतीय श्रमनीति 
के श्राधार-रुप में स्वीकृत हो चुका है । काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने श्रम-सम्वन्धी कातूनों 
के क्षेत्र में बहुत ही क्रियाशीलता दिखाई है। नवम्बर, १६३६ में उनके पद-त्याग 
के वाद इस दिद्या में शिथिलता आना अवश्यम्भावी था। पर इधर द्वितीय महायुद् 
ने श्रम-समस्या को पुनः प्रमुखता प्रदान की, वर्योंकि थ्रमिक-वर्ग ने इस वार प्रथम 
महायुद्ध की अ्रपेक्षा अधिक सुचार रूप में संगठित होकर मेँहगाई तथा .अंन्य रियायत्तों 
की सफल माँग की है । 

२. श्रोद्योगिक श्रम की पूुति और उसका देशान्तर-गमनीय स्वभाव---का रखानों के 
क्षेत्र का लालन-पालन पश्चिमी देशों के श्रमिक की श्रेष्ठता के लिए बहुत-कुछ उत्तर- 
दायी है, पर इस देश के कारज़ानों का श्रमिक तो प्राय: प्रवासी होता है और शायद 
ही कभी गवि से सम्बन्ध-विच्छेद करता हो । पर यह भी कहना ठीक नहीं कि भारतीय 
कारखाने का प्रतिनिधि श्रमिक असल में ल्लेतिहर है जो अस्थायी रूप से कृपि-कार्य 
छोड़कर अपनी झ्याय बढ़ाने के लिए शहर में झ्राता है। अ्रधिकांश मजदूरों का शीक्र 
ही गबि को लौटना तथा एक कारखाने में अधिक दिन न टिकता अवश्य ही इस वात 
का चीतक है किये कृपि-कार्य अ्ल्यकाल के लिए ही छोड़ते हैं । खेती से आधिक 
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की आदत रहती है। इसके विपरीत श्रौद्योगिक श्रमिक होने पर अनुशासित जीवन में 
उसे नियमित रूप से लगातार कई घंटे काम करना पड़ता है, इससे उप्तके स्वास्थ्य 
श्रौर मानसिक शक्ति प्र भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बार-बार गाँव लौटने 
तथा अन्य कारणों से मालिक और श्रप्तिक के वीच सम्पर्क की धनिष्ठता नष्ट हो जाती 
है और उनमें प्रभावपूर्णा संगठन का भी अभाव हो जाता है। श्रमिक जब लस्वी 
अनुपस्थिति के वाद लौटता है तो यह निश्चित नहीं होता कि उसे काम मिलेगा ही । 
पुनः काम मिलने की कठिनाइयाँ उसे साहुकार, मजदूरों के ठेकेदार, शराब वेचने वाले 
श्रादि की दया पर आश्रित कर देती हैं । 

जिस प्रकार गाँवों के श्राथिक भार को नगर-प्रवास हल्का कर देता है, उत्ती 
प्रकार गाँव नगरों की वृत्तिहीनता के प्रति एक प्रकार की सुरक्षा (दीमा) प्रदान करते 
हैं। ग्रामीण और नागरिक जीवन का संयोग दोनों (नगरों और गाँवों) के लिए हित- 
कर होता है। इससे ग्रामीण जीवन में बाहरी दुनिया का थोड़ा-सा ज्ञान श्रा जाता है 
तथा पुरानी जर्जर प्रथाओ्ं को श्रृंखला तोड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार 
नागरिकों को भारतीय जीवन की वास्तविकताशों का सूक्ष्म ज्ञान होता है। इंन संव 
वातों को ध्यान में रखकर श्रम-आ्रायोग का सुविचारित मत- यह था कि इस समय गाँवों 
से सम्बन्ध की कड़ी को बनाए रखना लाभदायक है भौर उद्देश्य यह होना चाहिए कि 
समाप्त करने के वजाय इसे सुनियमित और प्रोत्साहित किया जाए । (दिखिए श्र० 
झरा० प्र० १७-२०) 
४. श्रोद्योगिक श्रम का प्रभाव--हम भारतीय श्रौद्योगिक श्रम की कमी और मँहगेपन 
की श्रोर संकेत कर चुके हैं ।' इस भ्रभाव के वास्तविक कारण वम्बई-जैसे नगरों में 
गृह श्रौर निवास की भयंकर परिस्थिति, कम मजदूरी और रहन-सहन का ऊँचा व्यय 
तथा मज़दूरों को भरती करने के लिए सुव्यवस्थित संगठत का अभाव है। इन सबके 
अतिरिक्त समय-समय पर प्लेग और इनफ्लुएंजा तथा भ्रकाल से होने वाली श्रधिक 
सख्या में मृत्यु भी श्रम की कमी को और बढ़ा देती है । श्रम का देशान्तर-गमनीय 
स्वभाव इस कमी का अनुभव और तीर कर देता है । कुशल श्रम का एक प्रकार से 
अभाव ही है। इसका कारण यह है कि यहाँ आधुनिक उद्योगों के लिए श्रमिकों के 
कि रमन अ्रभाव का कारण साधारण शिक्षित-वर्गं की हर प्रकार 
के हाथ. के काम के प्रति अरुचि भी है। 


४. भरतो करने का ढंग--अव भी अधिकांश मिलों के प्रवन्धक सीधे-सीधे ही आवश्यक 
श्रम की भरती नहीं करते । कुछ हालत 


बरती आिंटक ो ६ हालतों में ठेकेदारों द्वारा गाँवों में घूम-घूमकर भरती 
जता है; प७ | है! उदाहरखार्थ, ब्रासाम के चाय के वगीचों में ऐसा ही 
हांता हूं; परन्‍्तु श्रत्र सावारणतया ऐसा नहीं होता । लेकिन श्रव भी सामान्यतः 
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छुट्टी देने के अत पर भी विवाद हुआ । सम्मेलन ने इस श्रइन पर केल्वीय अधिनियम 
- का पक्ष लिया। ॥ 

भरती करने के ढंग को श्रधिक युक्तियुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। 
सरकार ने प्रमुख श्रौद्योगिक केन्द्रों पर रोनगार-सेवा (4आ॥ए0/एधाए इलश०ण) की 
स्थापना द्वारा नियोक्ताग्नों के लिए अपनी आवश्यकतानुसार श्रमिकों को भरती करने 
का अवसर दिया है। अनेक राज्यों में 6०880शव्क्राणा इथाशा? ३ चॉलु हैं| 
उत्तर प्रदेश में इनके प्रन्तगंत १६४८ में ६,८६१ व्यक्ति रोज़गार के लिए रजिस्टर 
किये गए तथा ८,५६२ को रोजी मिली । अ्रन्य राज्यों में भी इस अकार की योजनाएँ 
चालू हैं । ः 
६, पारिश्रमिक देने को श्रवधि--बम्बई की प्राय: सभी मिलों में वेतन माहवारी दिया 
जाता है। यह अगले महीने की ८ तारीख को दिया जाता है। इस प्रकार भरती होने 
के बाद नये मजदूर को वेतत के लिए छः सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं। 
मासिक वैतन देने से काम छोड़ने वाले श्रमिक को यह श्रावश्यक हो जाता हैं कि हे 
एक भहीने पहले सूचना दे। कितने ही श्रमिक इस नियम की अन्ञानता में बिना सूचना 
दिए ही काम छोड़ देते हैं और इस प्रकार एक महीने के वेतन से हाथ थो बैठते हैं । 
साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि श्रम की अवधि जितनी ही लम्बी होगी, 
वारिश्रमिक मिलने में उतनी ही देर भी होगी । कलकत्ता की जूठ-मिलों में साप्ताहिए 
पारिश्रमिक मिल्ञता है, श्रतः केवल एक सप्ताह की ही मजदूरी रुकी रहती है। 
अहमदाबाद में मज़दूरी दो सप्ताह वाद मिलती है अर्थात्‌ १४ या १६ दिन बाद । 

१६३६ में पास किये गए पारिश्रमिक देने के अधिनियम के अशुसार (१) गज 
दूरी की अवधि एक महीने से अधिक न रखी जाए, (२) सब मजदूरी सिक्कों वा 
करेंसी नोटों में दी जाए, (३) १००० से अधिक कर्मचारियों के रेलवे या भन्य क्रिसी 
भी श्रौद्योगिक कारखाते में प्रत्येक व्यक्ति की मज़दूरी ७वें दिन के समाप्त होने के पृ्वं 
मिल जानी चाहिए और श्रन्य रेलवे तथा औद्योगिक कारखानों में मजबूरी की अवधि 
के श्रन्तिम दिन से दसवें दिन तक अवश्य मिल जानी चाहिए । 

पारिश्रमिक भुगतान (संशोधन) अधिनियम १६५७ में पास किया गया भर 
पहली अग्रैल १६५८ से यह श्रधिनियम लागू किया गया। संग्ोधित नियम के अन्तर्गत 


४०० २० प्रतिमाह तक पाने वाले व्यक्ति हैं, जबकि १६३६ के अधिनियम के अन्तर 
२०० प्रतिमाह तक पाने वाले व्यक्ति ही थे । « 


७. मछदूरी में से कटौती--१६५७ के संशोधित अधिनियम के अनुसार नियोक्ता, 


2 कक अर कक 
5 कम उपर्यूक्ष अधिनियम का संशोषन, जिसमें १५ दिन से ७ दिन पा 
वस्था थी, बहुमत न प्राप्त कर सका | इसका प्रधान कारण मासिक वेतन पार 


हक न मर 5 ॥ 


मुड४-४५३ १० ५६५).  आ दब तक वह समाप्त हो जाएगी--इिड्यन ईकर हे 
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जाएगा । 


६. मिलों में काम करने की कठोर परिस्थिति--हवा और प्रकाश का प्रवन्ध कपड़े 
की मिलों में पर्याप्त कठिनता प्रस्तुत करता है। वम्परई-जैसे शहरों में मिलें कई मंजिलों 
में होती हैं। अ्रन्तिम मंजिल को छोड़कर शेष मंज्िलों में छत से प्रकाश नहीं भरा 
सकता । जितने भी प्रयोग किये गए हैं उनसे मालूम हुआ है कि ग़रमी में पर्याप्त रूप 
से हवादान न होने से कुशलता में २० प्रतिशत तक कमी हो जाती है। तमीकरण 
एक अन्य कठित समस्या है। भारत की जलवायु स्वतः नम नहीं है । कपड़े की बुनाई 
के लिए इसी प्रकार की जलवायु आवश्यक है। कपड़े के घागे को टूटने से बचाने के 
लिए कारखानों में कृत्रिम उपायों से नमी रखना प्रावश्यक हो जाता है | जब इस 
अकार का समीकरण अन्दर भाष पहुँचाकर तथा गन्दे पानी के प्रयोग से किया जाता 
है तो यह काम करने वालों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भारत सरकार 
ने इस विषय के एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की है जिसका काम नमीकरण की सर्वोत्तम 
विधि वत्ताना है । 
जलपान-मगृहों की अत्यन्त आ्रावश्यकता है जिनमें स्त्री-पुरुष दोनों वर्गों के लोग 
जा सकें। पीने के लिए शुद्ध जल की पूति, स्तान-सम्बन्धी व्यवस्था--जो कि एक गरम 
देश में अत्यन्त आवश्यक है--स्वच्छ शौचालय आदि अच्य बातें हैं जिन पर श्रमिक की 
सुविधा श्रौर कुशलता बढ़ाने के दृष्टिकोण से भ्रभी तक नियोक्‍ताओं ने पर्याप्त ध्यान 
नहीं दिया है। विभिन्‍न क्षेत्रों के श्रमिकों की सुरक्षा और कल्यारा के लिए भ्रधिनियमों 
हरा भी काम करने की परिस्थितियों में सुधार करने का प्रयत्व किया. गया है। 
उदाहरण के लिए, भारतीय डॉक श्रमिक भ्रधिनियम १६३४ [[7वक्षा 00% 
7-800एाथ8 8०, 934), जो १० फरवरी १६४८ से लागू हो सका, के अन्तर्गत 
कार्य के स्थान पर मेड़वन्दी और उचित प्रकाश, तथा उन स्थानों की पहुँच को सुरक्षित 
रन की व्यवस्था है । १६५३ में इस भ्रधितियम में पुनः संशोधन किये गए । 
(५. भारतीय कारखानों में श्रतुपस्थिति---भारतीय श्रमिकों के एक बड़े भाग 
अतिशत) की अनुपस्थिति कारखानों के काम को अ्रत्यन्त ही कठिन बना देंती है। 
मिल-सालिकों का कथन है कि बोनस तथा मजदूरी बढ़ने या मिलने से अ्रतुपस्थिति 
पेहुत बढ़ जातो है। भारतीय श्रमिक जीवन-यापन के लिए पर्याप्त घन मिल जाने पर 
'न्तुप्ट हो जाता है। भ्रनुपस्थिति की मात्रा (जो वम्बई में ८ से १२ प्रतिशत तक है) 
मय, # भनुत्तार भी बदलती रहती है। है मानसून के समय तथा विवाहादि 
मं पर पर अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है, श्र्थात्‌ मार्च से जून तक बहुत 
प्रधिक होती है तथा दिसम्बर थ्रौर जनवरी में सबसे कम रहती है । 


है 5 के लिए भत्ते (अलाउन्स) देकर कुछ सफलता प्राप्त की गई है। 
टेवेसटाइल टरिफ़ बोडे (वस्त्र प्र 


2222 :% अस्क-मण्डल) ने श्रम-संचय के निर्माण पर ज़ोर दिया' 
है। इससे अस्थायी 'वदली बालों” >. देने में 
| की भ्रावश्यकता न पड़ेगी और छ द्री देने के काम में 

भी गर्वता होगी (रिपोर्ट, पैरा ६०) । 7 
एक कारखाने'से दसरे साने में _ ध्कि 
जाने से दूसरे कारखाने में श्रम के आने-जाने से भी अनुपस्थिति अधिक 
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तो यह सर्वमान्य है कि पाइचात्य श्रमिक की तुलना में भारतीय श्रमिक अ्रकुशल है ।' 
१२. भारतीय श्रम की श्रकुशलता के कारण--अ्रकुशलता के कुछ स्थायी कारण हैं, 
परन्तु कुछ श्रस्थायी और उपचार-योग्य कारणा भी हैं । प्रथम प्रकार के कारों में 
भारत की जलवायु का ताम लिया जा सकता है जो कि अधिक ऊँची कांक्षमता के 
प्रतिकुल है । उदाहरण के लिए, यदि हम कपास के उद्योग के वारे में सोचें तो भारत 
की मिलों की अपेक्षा लंकाशायर की ठण्डी और प्राणदायी जलवायु बहुत ही अ्रनुबुल 
है । इस प्रकार लंकाशायर अधिक लाभप्रद स्थान पर स्थित है। भारत की उप्ण 
जलवायु को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि काम के घण्टे अब भी 
काफी लम्बे हैं प्रौर इस कथन में पर्याप्त सत्य है कि भारतीय श्रमिक की ढील डालने 
श्रौर विश्वाम लेने की आदत स्वास्थ्य-रक्षा का एक उपाय है जिसे वह अ्रवेतन रूप से 
श्रधिक कठोर परिश्रम से श्रप्ती शारीरिक रक्षा के लिए अपनाता है। यह निविवाद 
है कि भारतीय श्रमिक की शारीरिक शक्ति एक अंग्रेज़ की श्रपेक्षा कम है | इसके दो 
प्रधान कारण हैँ--(१) बीमारी के कारण होने वाली हानियाँ, (२) भोजन में कमी | 
जैसा कि स्पष्ट है भारत के गाँवों में भी मलेरिया, प्लेग, हैज़ा, काला अज्ञार, हुक- 
वर्म ज॑सी वीमारियाँ होती हैं, परन्तु घनी आ्रावादी वाले झौद्योगिक क्षेत्रों में उनका 
प्रभाव कहीं भ्रधिक है। अंधेरी श्रौर घनी वसी कोठरियों (स्लम्स) में वीमारियाँ पलती 
हैं। इन स्थानों में उनके प्रसार की आदर्श दशाएँ होती हैं । 

जहाँ तक भोजन की कमी का सवाल है, वह समस्त भारत से सम्बन्धित है 
और इसका विस्तृत विवेचन अध्याय ४ में क्रिया जाएगा । 
१३. भ्रावास (हाउसिंग) की परिस्थितियाँ--अधिकांश भ्रौद्योगिक तगरों में ऐसी 
बनी प्रावादी श्लौर सफाई की दुव्यंवस्था है जिस पर विदवास नहीं किया जा सकता । 
5हत अ्रशों में यह श्रम की श्रकुशलता के कारण है। उन ग्रौद्योगिक क्षेत्रों में, जहाँ. 
कारजान नगर से कुछ दूर स्थित हैं, मजदूरों की प्रावास-सम्बन्धी समस्या अवेक्षाईत 
सरल है। यही स्थिति कलकत्ता के श्रौद्योगिक क्षेत्रों में भी है । इन स्थानों में वम्बई 
की अपेक्षा उम दास पर भूमि मिल जाती है। यहाँ मजदूरों के घर भोंपड़ियों की 
0087 ओम सती कहा जाता है। ये क्रॉंपड़े मिल-मालिकों द्वारा नहीं बताये गए 
है गौर पला में काम करने वालों को उचित किराये पर दिये जाते हैं। कुछ स्थानों, . 
व न 3६, कलकत्ता और अहमदाबाद, में बुद्धिमान नियोवताओं ले स्वयं श्रमिकों 
के लिए रहने के स्थान वनवाए हैं ताकि वे श्रम-बाज़ार पर प्रभाव स्थापित कर सकें 


छ्द भारतीय अथशास्त्र 


व्यवस्था के लिए उद्योग आयोग ने कुछ अपवादसहित नई फर्मो की स्थापना के लिए 
स्वीकृति देना बन्द करने की सिफारिश की । झौद्योगिक विकास के लिए एक विशिष्ट 
क्षेत्र चुनमे, रेलवे के कारखाने नगर से उचित दूरी पर स्थापित करने, रेलवे, सरकार: 
श्रौर साव॑जनिक संस्थाओं द्वारा अपने नौकरों को निवास-स्थान देने, उपनागर-निर्माण - 
के लिए संचार-साधन के आयोजन तथा नगर में स्थित आवासों में रहने की संख्या 
का भिरदिचित प्रमाप तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्माण-योजना बनाने भर 
कार्यान्वित करने की सिफारिशें भी कीं । १६१४-१८ के युद्ध के उपरान्त वम्बई सर- 
कार द्वारा इस समस्या को सुलकाने के लिए सुबविस्तुत योजना तैयार की गईं | इसके 
लिए & करोड़ के विकास-ऋण तथा वम्बई आने वाली सभी कपास पर १ २० प्रति 
गाँठ के हिसाब से नगर-कर (टाउन ड्यूटी) लगाकर झ्रावइयक धन इकट्ठा किया गया। 
किन्तु इस प्रकार बनी कितनी ही चालें, विशेषकर 'वोरली” की चालें, लगभग दत्त 
साल तक खाली पड़ी रहीं । इनमें रहने के लिए मज़दूरों के आ्राकषित न होने के निम्न 
कारण थे--वहाँ तक पहुँचने की कठिनाइयाँ, वाजार-सम्बन्धी सुविधाओं का प्रभाव, 
उनका सीमेण्ट से बना होना--जिप्तके कारण वे गरमी में अधिक गरम तथा जाड़े में 
अत्यन्त ठण्डी रहती हैं--किराये की ऊँची दर तथा प्रकाश-सम्बन्धी व्यवस्था और 
पुलिस-सुरक्षा का श्रभाव । इन दोपों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किये गए हैं ! 
कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद, मद्रास इत्यादि स्थानों में अ्रधिक सुविधाजनक 
वरिस्थितियाँ हैं । यहाँ पर मिल-मालिक़ों ने कर्मचारियों के हित पर भ्रधिक ध्यान दिया 
है । इससे दोनों दलों को लाभ हुआ्ना है। इस सम्बन्ध में एम्प्रेस मिल्स, नागपुर भर 
टाटा के जमशेदपुर के लोहे झौर इस्पात के कारखानों के प्रबन्धकों द्वारा किये गए 
प्रावास-सम्बन्धी स्थुत्य प्रयत्नों की चर्चा करना उचित है। इस समय कर्मचारियों के 
मकान की समस्या को हल करने में प्रधान कठिनाइयाँ निर्माण के लिए उचित स्थलों 
का अभाव, शक्षम तथा भवन्-निर्माण सामग्री की ऊँची कीमतें और अभाव हैं । 
अमर आयोग ने पनेक प्रकार के सुझाव पेश किये--(१) भूमि प्राप्त करने के 
अधिनियम को इस प्रकार संशोधित किया जाए ताकि मिल-मालिक कर्मचारियों के 
हेतु मकान बनवाने के लिए भृमि प्राप्त कर सके । प्रतएव १६३३ में स्वयं भारत 
सल्कॉर के इस भ्धिनियम को संशोधित किया । (२) प्रास्तीय सरकारें उद्योग भौर 
नगस्ज्षत्र का सवक्षण कर आवास-सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाएँ श्र सब 
दलों के सहयोग के लिए व्यावहारिक योजनाओं पर परस्पर-परामर्श का प्रबन्ध करें । 
(३) सरकार को एक निम्नतम मानदण्ड स्थापित करना चाहिए जिसमें घनफल, 


स्थान, हवादारी, प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था हो। (४) जहाँ आवश्यक हो 
गर हि 02.4 तर 

नगर आयोजन अधिनियम पास किये जाएँ। (५) प्रत्येक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर वैध 

रूप से श्रमिक-वर्म के लिए भवन- ञ 


आवास-समित्तियों को प्रो निर्माण का उत्तरदायित्व रखा जाए। (६) सरकारी 
सम्बन्धित उपनियमों हल जाए । (७) स्वास्थ्य, सफाई और आवास से. 

सशोवित एवं के हे क्के 
असम पर पल एवं अद्यतन व ए न्हें कठो रता 
९» यह सुझाव रवीकार कर या नाया जाए श्रौर उन्हें 


याग ५. बा अ | 
वो ऐ ९ वम्बई खास में नई मिलें नहीं बनायी जाती | 


८० भारतीय श्रथंशास्त्र 


से बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दी गई । अक्वूघर, १६४५८ में आवास-मन्त्रियों का तीसरा 
सम्मेलन दाजिलिंग में हुआ। इसकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं । 
सभी राज्यीय सरकारें श्रौद्योगिक श्रावास के कार्यक्रम में आगे बढ़ रही हैं । 
विभिन्‍न राज्यों में इस सम्बन्ध में श्रावइ्यक विधान भी पास किये जा चुके हैं; उदा- 
हरणार्थ, वाम्त्रे हाउसिंग एक्ट, मैसूर लेबर हाउसिंग एक्ट, १६४६, मध्य प्रदेश 
हाउसिंग बोर्ड एक्ट, १६५० तथा यू० पी० शुगर एण्ड पावर अलकोहले इण्डस्ट्रीज 
लेबर वेलफेप्रर एण्ड डेवलपमेण्ट एक्ट, १९५१ । इसके लिए आवश्यक घन केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों के अनुदान, नियोक्ताओं के अंशदान तथा काम करने वालों से प्राप्त 
किराये द्वारा मिलता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के १३ लाख घरों की तुलना में 
द्वितीय योजना के अन्तर्गत १६ लाख घर बनाने की व्यवस्था हैं। १६४५८ में योजना के 
प्रारम्भ में प्रस्तावित १९० करोड़ रुपये की . राशि घटाकर एफ करोड़ रुपये कर दी 
गई । द्वितीय योजना के अन्तर्गत आवास-सम्बन्धी निम्न योजनाएँ चालू हैं : 
(क) आशिक सहयता प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना, (ख ) गन्दी वस्तियों 
(स्लम्स) को हटाने की योजना, (ग) निम्न राय वाले वर्ग की आवास-योजना, (१) 
रोपण-उद्योग के श्रमिकों की आ्रावास-बोजना, (च) ग्रामीण झावास-योजना तथा 
(छ) मध्यम आय वाले वर्ग की आवास-योजना। इनमें से. (क), (ख) श्रौर (ग) 
झ्ौद्योगिक श्रमिकों से सीधे-साधे सम्बन्धित हैं । 
पहली योजना की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। गन्दी बस्तियों को हटाने की 
योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्यीय सरकारों को सहायता देती है । राज्यीय 
सरकार म्यूनिसियल या अन्य स्थानीय निकायों को गन्दी वस्तियों के हटाने तथा उनमें 
रहने वालों को पुनः बसाने के लिए सहायता देती है । * 
नवम्बर, १९५८ तक २०.५४ करोड़ रुपये की लागत की १६१ ऐसी योजनाएँ 
आन्ध्र प्रदेश, आसाम, विहार, वम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, 
उत्तर श्रदेश ओर पश्चिमी बंगाल से प्राप्त हुई। विसम्बर, १६५८ तक १०३ योजनाएँ 
मंजूर हो चुकी थीं, जिनके अ्रत्तर्गत १८,८४८ घर बनाने तथा ६,७४३ खुले हुए प्लॉट 
का विकास सम्मिलित था । | 
१६. मज़दूरो को दर--कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की प्रतिव्यक्ति वार्षिक 
003 40488 राज्यों और क्षेत्रों से पारिश्रमिक न्‍ 
निष्कयं निकालते समय सावधानी डर के 00 कल रह 
भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कक हज हक 8 रा 
त मजदूरी से श्रमिप्राय द्रव्य में प्रदशित करने योग्य उस 


सभी राशि से है जो काम के बदले में पर्व-निर्घानि | 
५ लग पूव-निर्धारित शर्तों वे ले। इस 
संलि गे पिल  पशलित तट ह रेत शर्तों के अनुसार मि 


(ख) नियोक्ता द्वारा पेन्शन हों हैं--(क) मकान, प्रकाश, पानी इत्यादि का सूल्य; 

(गे) सफर का हे अर रो जी अयवा पूर्वोपाय कोप के लिए दिया गया अंशदान; 

लिए दी गईं राशि; और कर रियायतें; (घ) विशेष व्यय पूरा करे के 
लि जाने पर प्राप्त राशि (इ0्वाणा9) । 


पर भारतीय अथंशास्त्र 


लफड़ी के टूटे सन्दुक, लोहे की चहर के बक्स, वास के डंडे, देशी कम्बल और कागजों 
पर बने कुछ पौरारखिक चित्र । 
भारत सरकार श्रमिक-परिवारों के रहन-सहन-सम्बन्धी सर्वेक्षण ५० प्रमुख 
श्रौद्योगिक केन्द्रों में कर रही है । सर्वेक्षण-कार्य श्रगस्त-सितम्बर, १६४७ में प्रारम्भ 
किया गया । प्रनेक राज्य भी पारिवारिक वजट-सम्बन्धी जाँच कर रहेहैँं। 
१६६१ की जनगरानो के अनुसार १.६ करोड़ मकान शहरों में हैं और प्रति 
गृह के हिस्से में १.६३ कमरे आते हैं । प्रति कमरा घर के सदस्य २,६ हैं । खाद्य के 
उपभोग पर ६१.४ प्रतिशत आ्राय-भाग खर्चा जाता है । कोयले श्रौर बिजली पर ६.३ 
प्रतिशत, कपड़े पर ६.२ प्रतिशत । 
१८. शराबखोरी पर व्यय--कारखानों में काम करने वालों में शराबखोरी बड़ी 
ही तीम्र गति से फैल रही है। लगभग कुल आय का ४ प्रतिशत शराब पर खचे 
होता है। यह संख्या परिवार-बजट की साक्षी पर दी जा रही है। भेंगी जैसे निम्न 
श्रेणी के श्रमिकों के मामले में यह संख्या १० प्रतिशत तक पहुँच जाती है । पुरुष श्रमिक 
(स्त्रियाँ शायद ही कभी पीती हैं) अपने दिन के कठोर श्रम को भूलने के लिए शराव 
को शररण लेता है। शराब पीने की अभिलापा और गनदे निवास-स्थान, काम करने 
की अ्रस्वास्थ्यकर परिस्थिति, दरिद्रता तथा भोजन की कमी में कुछ अनिवाये-सा 
सम्बन्ध है। यदि शराब पर खच किया जाने वाला घन प्रच्छा भोजन सरीदने में 
व्यय किया जाए तो भोजन की कमी कुछ अंश में घट जाए। श्रमिक न केवल दरिद्र 
है वरन्‌ वह अपनी श्राय को अ्रच्छी तरह व्यय करने में भी श्रयोग्य है। शरावखोरी 
पर होने वाला व्यय उसकी दरिद्रता को श्रौर बढ़ाता है तथा दरिद्रताजन्य परिस्थितियाँ 
भरावखोरी को श्रौर बढ़ाती हैं । ह 
प्वतन्य भारत के संविधान में शरावखोरी को पूर्रातया समाप्त करने के लिए 
. कहा गया है। दिसम्बर, १६५४ में नियुक्त मथ-निषेघ जाँच-समिति की यह महत्त्व- 
पूर्ण सिफारिश कि मद्य-निपेध की योजनाओं को विकास-योजनाओं का अंग बना देना 
चाहिए, ३१ मार्च १६५६ को संसद का समर्थन प्राप्त कर चुकी है| सभी राज्य इस 
दिया में प्रथत्तगील हैँ । बम्बई मच-निपेध अग्रधिनियम, १६४६ के १६५६ के संशोधन 
ने सम्पूर्ण वम्बई राज्य में (चन्दा जिले के विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों को छोड़कर) 
मथ्य-निषेध की घोषणा कर दी | 
१६. ऊँची मजदूरो हे _ तियोकताओं का कथन है कि यदि मज़दूरी अधिक दी 
जाती है तो उसका प्रविकांश शराबणोरी में दर्च हो जाता है भ्ौर श्रमिकों की दुस्ती 
बड़ जाती है। भ्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होती और न उनका जीवन- 
के 3. िर ही ऊँचा उठता है। प्रो पीगू इस प्राक्षेप का निवारण निम्न शब्दों में 
करते हैं-- 
“दममें सन्देह नहीं कि गरीबों की मनोवू 
जाती है धोर घवानक 5 


8 समदनो बढ़ जाने से 
* जिसमे स्वणावत: आधिक 


त्ति श्रपने वातावरण के अनुकूल ढ्ल 
अ्रवश्य ही अनेक वेबकूफी के खर्च किये 
उस पी अधिक बृद्धि या कुछ भी वृद्धि नहीं होती । 


पड भारतीय अथंशास्त्र 


कर्मचारियों के लिए वेतन का एक नया ढाँचा स्वीकार करने की सिफारिश की है। 
इसके प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम वेतन ३० रुपये माहवार से कम न होना चाहिए 
और अ्रधिकतम वेतन २००० रुपये माहवार से अधिक नहीं होना चाहिए । 

१६४८ में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम पास किया गया। यह अधिनियम 
केन्द्रीय श्र राज्यीय सरकारों से अनुसूचित उद्योगों में नियत अवधि के भीतर कर्म- 
चारियों की न्यूनतम मज़दूरी निश्चित करने की अपेक्षा रखता है। अधिनियम के 

प्रन्त्गंत कर्मचारी (ध॥ए0५६४) से श्रभिप्राय किसी भी किराये या पुरस्कार के बदले 
काम पर लगाये कुशल या अ्रकुशल, हाथ के या दफ्तर आदि के काम में लगे व्यक्तियों 
से है। १००० से कम संख्या में कमंचारियों को रखने वाले रोजगारों को न्यूनतम 
मजदूरी निश्चित करना आवश्यक नहीं है। अधिमियम के अन्तर्गत पुरुष, वयस्क, 
बच्चा और प्रशिक्षार्थी, सभी के लिए विभिन्‍न पेशों, स्थानों अ्रथवा काम की प्रकृति के 
अनुसार (क) न्यूनतम समय दर, (ख) न्यूनतम कार्यानुसार दर, (ग) गारण्टी की हुई 
प्मय दर तथा (घ) निश्चित समय से अधिक काम की दर श्रर्थात्‌ अधिसमय दर 
निर्धारित करने की व्यवस्था है । स्यूनतम मज़दूरी (संशोधन) श्रधिनियम, १९५७ ने 
अनुसूचित रोज़गारों में न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करमे की तिथि बढ़ाकर दिसम्बर 
१६५६ कर दी | संशोधन भ्रधिनियम ने यह व्यवस्था भी की है कि जिन अनुसूचित 
उद्योगों में निर्धारण के ५ वर्ष बाद तक मजदूरी का पुनर्वेक्षण (रिव्यू) नहीं हुआ है, 
वहाँ मजदूरी का पुनर्वेक्षण किया जाए।' १६६१ में इसमें थोड़ा और परिवर्तन 
लाया गया। 
९६१. ऋषणिता--भारत के अधिकांश श्रमिक अपने क्रियाशील जीवन में ऋणी रहते 
हैं। ऐसा अनुमान किया गया है -कि कितने ही उद्योग-केन्द्रों में लगभग दो-तिहाई 
अमजीवी ऋणी हैं और उनका ऋणा तीन महीने में मिलने वाले पारिश्रमिक के वरावर 
है। श्रम आयोग, ने सुफाव रखा था कि ३०० रु० प्रति मास से कम पाने वाले सब 
कक हे हे को कुर्की से मुक्त कर देना चाहिए झौर पूर्वोपाय कोप (प्रावि- 
ने दंयी जा 82045 भी श्रमिकों को मुक्त कर देना चाहिए। भारत सरकार 
किया, ताकि एक 250३2 कर ५0 बोली जि र 248, का बात 
रद गया है कि ऋषा के 0 के नीचे के वेतन 0) से मुक्त रहें । यह भी सुझाव 
बड़ा वन्देअर दी जीए कय में औद्योगिक श्रमिकों की गिरफ्तारी भ्रौर जेल की 
पतारी श्रौर जेल की सज़ा केवल उन हालतों में दी 
स्‍ल्ज््ज्ज--+-+त>_+ 
विनियत के अन्त ह्‌ 
रब शव है 3204 उस प्रकार हैं : ऊन्ती कालीन, शाल बुनने के कारखाने; 
तेल मिल, स्थानीय अधिकारी, सद- न्दाकू (वीड़ी बनाना सम्मिलित है) बनाने के कारखाने, रोपण, 


ः » सडक वन लिर्माण पशा+कत 3 पत्थर री &:..5 
अश्नक के कारखाने, सरकारी ना या निर्माण-कार्य, पत्थर तोड़ना या पीसना, लक्ष-निर्माण, 


मो परि. ;३- > गै छः  _ 
झपि। सरकार को यद अविकार्‌ दे कि वेद आधे कण और चम-निर्माण के कारखाने तथा 
फलतः अनेक राज्यों में यद अधिनियम ५ अधिनियम को अग्य उद्योगों पर भी लागू कर सकेती है | 
अधिनियम भ्रन्य उद्योगों पर भी लागू किया गया है | 


प६ भारतीय अर्थशास्त्र 


जिसका दिखावटी उद्देश्य तो भारत के श्रमिकों को लाभ पहुंचाना था, किन्तु प्रन्तिम 
उद्देदय भारत के उद्योगपतियों के मार्ग में बाधाएं खड़ी करना था । इस आन्दोलन के 
परिणामस्वरूप १५७४ में बम्बई सरकार से कारखाना आयोग की नियुवित की । 
फलस्वरूप १८८१ में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पास हुझ्ा । 
प्रथम कारखाना शभ्रधिनियम के पास होते ही उसमें परिवर्तन करने के लिए 

आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। किन्तु लंकाशायर के हितों के दबाव के कारण राज्य- 
सचिव (सेक्रेटरी श्रॉफ़ स्टेट) ने हस्तक्षेप किया और १८६६१ में एफ झौर भी कठोर 
अधिनियम पास किया गया। यह कानून कम-से-कम पचास व्यवितयों हारा शक्ति- 
परिचालित कारखानों तक लागू होता था। परन्तु स्थानीय सरकारों को इसे वीस 
व्यवितयों वाले कारखानों पर भी लागू करने का अधिकार था। बच्चों के लिए निम्न 
श्रौर ऊध्व-ग्रायु की सीमाएँ क्रमश: ६ और १४ हो गई । उनके काम के घण्टे किसी 
भी दित ७ से ज्यादा नहीं हो सकते भौर बह भी ५ बजे प्रातः से ८ बजे सायंकाल के 
वीच में ही हो सकते थे। औरतें किसी भी कारसाने में ८ बजे के बाद श्रौर ५ बजे 
से पहले काम नहीं कर सकती थीं । 
२५. १६११ का फारखाना प्रघिनियम (फंफ्ट्रो एक्ट)-- १६११ का फंयट्री एयट पास 
हुआ । इसके श्रन्तर्गत ४ महीने से कम सप्रय तक काम करने वाले मौसमी कारखाने 
भी झा गए। इसमें श्रायु प्रमाणपन्न अनिवार्य कर दिया और यूत की मिलों में काम करने 
वाले बाल-श्रमिकों की कार्यावधि ६ घण्टे कर दी गई । इस झ्रधिनियम द्वारा कपास से 
बिनौला निकालने ्रौर उसे दवाने के काम को छोड़कर श्रौरतों का रात में काम करना 
पन्द कर दिया गया। प्रथम वार प्रौढ़ पुर्पों के घंटे वैध रूप से नियमित किये गए, 
जिसके भ्रनुसार कपास की मिलों में १२ घंटे दैनिक काम करने की व्यवस्था की गई । 
जिन कारखानों में पारी-प्रथा (शिपट सिस्टम) है उन्हें छोड़कर कपास के कारखानों 
में कोई भी व्यवित प्रात: ५ बजे से पहले और राध्रि में ७ बजे के बाद काम पर नहीं 
लगाया जा सकता--थे सीमाएं विशेष रूप से श्रौरतों और बच्चों के लिए थीं। प्रन्त 
में स्वास्थ्य श्रौर सुरक्षा की व्यापक व्यत्रस्थाएँ की गईं तथा फैक्ट्री का निरीक्षण भ्रोर 
अ्रधिक प्रभावपूर्ण बना दिया गया। 

पे. १२२ का कारलाना-अधिनियम--१६१६ में वाशिगटन में हुए अ्रन्तर्राष्ट्री 
बंप हे स्वीकार करने के कारण भारत में श्रम-विधान-सम्बन्धी 
अनुसार २० से अधिक हरितयो कर का जद पदक हा 0: 
की परिधि में झा गए । मी  स अमिल ली ; से परिचालित सभी कारखाने प्रधिनियम 

५ रों को स्वतन्मता दी गई कि वे इसे दस से 


श्रधिक 3 ८ कारखानों पर भी लागू कर सकती थीं, चाहे उनमें विद्युत-शक्ति 
कम ! ह।ता है या नहीं। काम करने वाले बच्चों की निम्नतम आयु १२ भौर 
बच्चे श्र परत छह ह ! बजे न के घंटे छः तक सीमित कर दिए गए । 
'श पह्‌ फ्र ० री ५ 
लगाये जा सकते थे । प्रौढ़ पुरुषों के ले श्रौर शाम के ७ बजे के बाद काम पर नहीं 


काम के. घंदे ६० घंटे प्रति सप्ताह और ११ घंटे 


८८ भारतीय अ्थंशास्त्र 


के निर्माण के ऐसे दोष दूर करने के लिए कहें जिनसे काम करने वालों को खतरा 
पहुँचता हो । ! ० ह 
(९) निर्वारित समय से अधिक समय तक काम करने की सीमाएँ निर्धारित 
कर दी गई हैं। उसका वेतन भी नियमित है । इस ग्रव्रिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में 
वर्ष-भर चालू रहने वाले कारखानों में ४८ घण्टे का सप्ताह होता है। प्रान्तीय सरकारों 
को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे चाहें तो जनता के हिंत में इस सीमा को 
ग्ढ़ा सकती हैं । 
१६४८ का फैक्ट्रीज़ एक्ट १ अप्रैल, १६४६ में लागू किया गया। इसके अन्त- 
गंत दस या दस से श्रधिक व्यक्तियों द्वारा परिचालित शक्ति का प्रयोग करने वाले 
तथा बीस या वीस से अ्रधिक व्यक्तियों द्वारा चालित परन्तु शक्ति का प्रयोग न करने 
वाले सभी कारखाने आ जाते हैं। राज्यों की सरकारें व्यक्तियों की संख्या तथा शक्ति 
के प्रयोग के प्रति निरपेक्ष होकर इस कानून की घाराओों को जहाँ उचित समझें लागू 
कर सकती हैं। ये नियम केवल वहीं लागू न होंगे जहाँ एक व्यवित बाहरी मजदूरों 
को लगाए बिना केवल अपने परिवार की सहायता से काम कर रहा हो। अब मौसमी 
और वर्ष-भर चलने वाले कारखानों वाला भेद हट गया है । 
राज्य की सरकारों को कारखानों की रजिस्ट्री और अनुज्ञा देने के सम्बन्ध में 
नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इस नियम के अनुसार कारखाने के मालिक 
को कारखाना लेते समय कारखानों के प्रधान निरीक्षक के पास उसका पूर्ण विवरण 
भेजना चाहिए। " स्‍ 
२८. वम्बई की दुकानों श्रौर वाणिज्यिक संस्थापन-सम्बन्धी अधिनियम (१६३६) 
(दि बॉम्बे ज्ञॉप्स एण्ड कमशियल एस्टाब्लिशमेप्ट्स एक्ट)--वम्वई की कांग्रेस सर- 
कार ने एक नया श्रम-विधान प्रारम्भ किया । इस विपय में इसने अन्य प्रास्तों की अगु- 
आई को । वाणिज्य और उपभोक्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका 
उद्देश्य दुकानों, रेस्तरां, थ्ियेटरों और भ्रन्य संस्थानों में काम के घण्टों का नियन्त्रण 
करना है। "उसका उद्देश्य काम के लम्बे घण्टों --१ १ से १४ घण्टों तक--और छुट्टियों 
की भ्रपर्याप्ते' व्यवस्था तथा विश्वाम की कमी का निराकरण करना है। जहाँ तक 
हक हे से शव ह काम के अधिकतम घण्टे ६३ हैं। ५ घण्टे के काम के बाद 3 
८ का विश्वाम और सप्ताह में ? का में 
कर संगोवने, किया बा १ दिन की छुट्टी आदश्यक है। वम्बई के कानून में 


कद के ६५८ में शा राज्यों में निम्त अधिनियम पास किये गए-- राजस्थान का 
अलावा केरल और मैसूर मे ढक पा ह कक हक ३ 408 हट 
को भुघारने तथा पं ्सस्नते ५ वारिज्यिक संस्थापनों में कार्य की दक्षाओं 
गए ताकि जनमत का संग्रह हे की संशोवित करने के लिए बिल प्रकाशित किये 
गए उड़ीसा के दुकान श्र वारिएः स्यिक । उड़ीसा की सरकार ते १६५६ में पास किये 

5 ४ पके संस्थापन अधिनियम की धारा १२ और १४ 


९६० भारतीय अर्थशास्त्र 


१६०१ के अधिनियम (जो कि १६२३ में संशोधित किया गया था) के अनुसार 
भारत सरकार को जो भ्रधिकार मिले थे उनका उपयोग करते हुए उसमे १६२६ में 
नियम वनाए, जिनका उद्देश्य उसी समय से खान के झन्दर झौरतों का काम करना 
बन्द कर देना था । वे केवल इन अश्रधिनियमों से मुक्त खानों, जेसे बंगाल, विहार, 
उड़ीसा तथा मध्यप्रान्त की कोयले की खानों और पंजाव की नमक की खानों, में 
काम कर सकती थीं। उपर्युक्त खानों को भी धीरे-धीरे इन नियमों की मुक्ति से भ्रलग: 
करने की व्यवस्था थी, ताकि १ जुलाई १६३६ तक श्रतों का खानों के अन्दर काम 
करना एकदम बन्द हो जाए। युद्धकालीन उत्पादन. की-विशेष भ्रावश्यकताश्रों को ध्यान 
में रखते हुए खान के भ्रन्दर श्रौरतों के काम करने पर जो प्रतिवन्ध लगाया गया था. 
वह १६४३ में कुछ समग्र के लिए स्थगित क्र दिया गया, परन्तु फरवरी, १६४६ में 
फिर से लागू कर दिया गया। १६२३ के श्रधिनियम में काम के दैनिक घण्टों के सम्वन्ध- 
में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। १६२८ (मार्च) में एक संशोधन-नियम 
पाप्त किया गया । इसके अनुसार किसी भी ख़ान के कर्मचारियों के एक ही समुह द्वारा 
किसी भी खान में १२ घण्टे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता था । यह व्यवस्था 
भी की गई कि मालिक कार्यालयों के सामने काम के घण्टों को निर्धारित करने वालेः 
नोटिस लगाएँ। १६३५ के संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न परिवर्तन हुए। . 
कोई भी व्यक्ति खान में एक हफ्ते में ६ दिन से अधिक काम नहीं कर सकता । 
खान के ऊपर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हफ्ते में ५४ घण्टे से ग्रधिक काम- 
नहीं कर सकता । एक दिन में १० घंटे से श्रधिकर कोई भी. व्यक्ति काम नहीं करेगा। 
कार्य-काल इस प्रकार होगा कि विश्वाम-काल को लेकर वह एक दिन में १२ घंटे से 
अधिक नहीं होगा । उसे ६ घंटे लगातार काम करने के बाद १ घंटे का विश्राम 
अवश्य मिलेगा । खान के अन्दर काम करने वाले व्यक्ति कौ एक दिन में & घंटे से. 
प्रधिक काम नहीं करना होगा-। खान के अन्दर एक ही प्रकार का काम & घंटे से 
भ्रधिक नहीं किया जाएगा। यदि वारी-बारी से काम करने की पद्धति हो तो उसे 
अपवाद माना जा सकता है, किन्तु इसमें भी एक वार में £ घण्टे से अधिक काम नहीं 
होगा । खान के अन्दर १५ साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने की मनाही हैं ! 
जे १६२७ में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति हुई जिसका काम दुघेटनाओं के 
कारणों की जाँच करना था| समिति का कोयलों की खानों का विवरण उद्धृत 
करने योग्य है--“संक्षेप में एक खेल के रूपक का उपयोग करने पर यह कहा जा 
सकता है कि कोयले की खान का काम भारतवषं में एक दौड़ के समान है, जिसमें 
लाभ हमेशा ,.. रहा है। बेचारी सुरक्षा 'द्वितीय', श्रच्छी पद्धतियाँ '्वाम के लिए 
दौड़ने वाली' तथा राष्ट्रीय हित एक 'भृत अ्रब्व' के समान रहा है, जिसका नाम तो 
दर्ज कर लिया गया किन्तु जो दौड़ न सका |? 


वाले स्‍म कप ह हा फैक्ट्री कानून पास हो जाने के बाद खानों में काम करने 
३ ५ रे 5 विधान को संशोधित करना आवश्यक हो गया। ईंस 
“स्वर, १६४६ को खानों में काम करने वाले श्रमिकों के विधान 
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१६२३ के अधिनियम का सिद्धान्त यह था कि दुर्घटता से घायल हुए कर्मं- 
चारियों को मुश्नावज्ञा दिया जाएगा, यदि दुर्घटना काम करते समय हुई हो । कुछ 
हालतों में बीमारियों के लिए भी मुश्रावज्ञा (क्षतिपूर्ति) दिया जाता था । ु 

१६३३ के अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे, ट्रामवे, कारखाने, खोनें, सामुद्रिक 
व्यवित, बन्दरगाह, सड़कों या इमारतों, सुरंगों भौर पुलों की मरम्मत या निर्माण या 
उन्हें गिराने के काम में लगे व्यक्ति, सामुद्रिक कायं, तार, टेलीफोन से सम्बन्धित 
काम या बिजली के तार उखाड़ता या खोदना, नौ-सेना, प्रकाश-स्तम्भ, चाय, कॉफ़ी, 
रवर या सिनकोना के बगीचे, विद्युत या गैस बनाने के स्टेशन, सिनेमा कमंचारी, 
वेतन-प्राप्त मोटरों के ड्राइवर तथा ज़मीन के नीचे वहने वाली नालियों की सफाई 
करने वाले कर्मचारी आदि सभी आते हैं । इन सभी कामों में लगे हुए प्रशासकीय या 
बाबुगीरी (क्लेरीकल) ढंग के काम करने वाले तथा ३०० रुपये से श्रधिक वेतन पाने 
वाले लोग इसमें शामिल नहीं हैं । 

वास्तविक श्राश्नितों को ही मुआवजा मिलेगा, जैसे पत्नी या भ्रवयस्क (नावा- 
लिग) पुत्र | दूसरे वे लोग, जो इस परिस्थिति में नहीं हैं, जैसे पत्ति या माता-पिता 
आदि । ऐसी व्यवस्था की गई है कि घातक दुघंटनाओं से झाश्चितों का हिंत भ्रच्छी 
तरह सुरक्षित एहें। यह भी प्रबन्ध है कि ये दुर्घटनाएँ आयुक्‍तों के सामने भी लाई 
जाएँ, जो प्रान्तीय सरकारों हारा कानून के श्रन्दर नियुक्त किये जाते हैं । 

इस अ्रधिनियम का प्रशासन और भगड़ों का निर्णय इन्हीं झ्रायुक्‍तों को सौंपा 
गया है जिन्हें बहुत श्रधिकार दिये गए हैं । क्रिया-पद्धति सीधी है और अपील करने के 
अवसर सीमित हैं। इस प्रकार के वियान की सफलता के लिए कुशल डॉक्टरों द्वारा 
चोट की ठीक-ठीक जाँच और रिपोर्ट की श्रावश्यकता है, साथ ही सरकार हारा 
निष्पक्ष जजों की नियुक्ति भी प्रावश्यक है ताकि श्रमिक अपना उचित प्राप्य (लाभ) 
पा सकें। भारतीय श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति, कानून के अन्दर प्राप्य आर्थिक संहाय- 


ताझ्ों के विषय में भ्रज्ञान तथा श्रमिकों के पक्ष को- मुआ्रावज़ें के लिए प्रस्तुत कर सकते 
वाले व्यक्तियों का अभाव--इन सव कारणों से यह विधान कठिनतां से लागू हो पाता 
है | १६४६ के मुआवजा ( - 


। संशोधन) विधान ने मुआवंज़ञा पाने वालों की वेतन की 
सीमा ३० ० २० से बढ़ाकर ४०० रु० कर दी है भौर इनके बीच की श्रामंदनी के लिए 
मुग्रावजे की दर भी निर्धारित कर दी है। का 

नह कहा जा सकता है कि नियोक्‍ताओं के भय के विपरीत इस मुझ्वज़ा श्रधि- 
से उत्पादन-लागत में वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु सुरक्षा का स्तर काफी ऊँचा हो 
गया है। इस अधिनियम में पुन: संशोधन करने के लिए २४ सितम्बर १६५८ को 
राज्यसभा ४ एक बिल पेश किया गया । इस बिल में निम्न संशोधनों की व्यवस्था हैः 
58 2 लिए वयस्क और श्रल्पवयस्क का भेद मिटाना, (ख) सात दिन के 
अट्टाईस मल पल तीन दिन करना तथा जहाँ कार्य-योग्य त रहने का समय 
करना तथा (ग + दिन हो, भ्रयोग्य होने के दिन से क्षतिपूर्ति देते की व्यवस्था 

) अनुसूची 3, था, मत के क्षेत्र का विस्तार करना । 


नियम 
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वम्बई में कपास की मिलों के १,५०,००० श्रमिकों की बड़ी हड़ताल हुई, तब से 
स्थिति विशेष रूप से संकटापनन हुई। इन हड़तालों के सहायक काररों में काम के 
लम्बे घण्टे, आवास की बुरी परिस्थितियाँ, चोट के खिलाफ मुग्रावज़े की अ्रव्यवस्था, 
सरदारों (फोरमन) द्वारा श्रमिकों के साथ होने वाला दुब्येवहार तथा एक वर्ग की 
हड़ताल की अन्य वर्ग की हड़तालों के साथ सहानुभूति आदि का नाम लिया जा 
सकता है। ; 
१६१६-२१ में हड़ताल की स्थिति अधिक भयंकर हो गई ! परिणाम यह 
हुप्रा कि श्रौद्योगिक केन्द्रों में हड़तालों की एक लहर श्रा गई । १६२६-२७ भ्रपेक्षाकृत 
शान्‍्त वर्ष थे । १६२८ में श्रौद्योगिक भ्रश्ञान्ति धुनः उत्पन्त हो गई भ्रौर कितनी हो 
बड़ी-बड़ी हड़तालें हुईं। उदाहरण के लिए, बम्बई की कपास की मिलों की बड़ी 
हड़ताल (अक्तूबर, १६२८) का नाम लिया जा सकता है। १६२६ में पूर्व वर्ष की 
श्रौद्योगिक हलचल जारी रही तथा साम्यवादी प्रभाव स्पष्टत: लक्षित हुए । वम्बई में 
फिर एक सम्पूर्ण हड़ताल रही । इन तूफानी वर्षो के बाद कुछ समय तक देश-भर में 
शान्ति रही । १६२९-३३ के श्राथिक अवसाद में मज़दूरी में कटौती हुई और कुछ 
हड़तालें भी हुईं। बम्बई की सरकार ने प्रान्त में मजदूरी में कटौती के प्रइन पर 
वेभागिक जाँच प्रारम्भ की। १६३४ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई । इसी समय 
अर्ध-साधारण हड़ताल, जो वम्बई की मिलों में चालू - थी, समाप्त कर दी गई | इस 
जाँच का सज्से महत्त्वपूर्ण परिणाम वम्बई सरकार द्वारा ट्रेड डिसप्यूट्स कंसीलियेशन 
'एक्ट पास किया जाना था । इसकी समीक्षा श्रागे सेक्शन ३७ में की गई है । इस 
अधिनियम के पास होने के तीन वर्ष बाद तक वम्बई नगर की कपास की मिलों में 
हलचल न रही । १६३७ में बम्बई, श्रहमदावाद, कानपुर और मद्रास-जैसे श्रौद्योगिक 
केन्द्रों में फिर श्रम-भ्रश्ान्ति प्रारम्भ हो गई । इसका कारण श्रौद्योगिक एवं व्यापारिक 
समुत्यात के आधार पर ऊँचे वेतन की माँग तथा कटौती की पूर्ति और अंशतः 
'साम्थवादियों द्वारा भड़काया जाता था। श्रमिक वर्ग में फैला हुआ भीपरा असन्तोप, 
यद्यवि पहले वर्ष में ही उनकी दशा सुधारने के नियम पास हो चुके थे, १६३७-३८ 
में हुई वड़ी हड़तालों के रूप में प्रकट हुआ । हज 
3० १८र९ के परचात्‌ श्रौद्योगिक झगड़े-- १६३९ में ऋगड़ों की श्रौसत संख्या ४०६ 
न कक तक की अत संख्या थी ।' बम्बई में भंगड़ों की संख्या १६४२ 
कारण मूल्यों बला हक हम में थी। युद्ध के उपरास्त अप तति वा कगा 
बम कया 3 क्‍ थी जो कि प्रधानतया मुद्रास्फीति के कारण 
इस स्थिति पर तभी का आम का पद पी रहे गई 
है पाया जा सफ़ता है जबकि कीमतें नियन्त्रित श्र स्थिर 


लिप लिलसार+-+-+ल+ 5-5, 

२६ वम्बई का अम गज्ञर, जून १ ६४०, पृ० प्श्ध््‌। 

*. सतत १६४६ में अगस्त के भहीने तक के 

हित तक थ धि लें हुईं | अ 
अम-ऊकेन्द्र भी इसी अकार अभावित थे | 52 ६8 जग में ही ३०० से अधिक हड़तालें डे | 
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३७, व्यापार विग्रह विधान (ट्रेड डित्तप्यूटूस लेजिस्लेशन)--(१) सन्‌ १६२६ का 
व्यापार विग्रह श्रधिनियम--यह अधिनियम भंग्रेज़ी कानुन के अनुसार है। इसमें 
अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था नहीं है । ब्रिटेन की तरह भंगड़ों के निरंय में जनमत 
को एक निश्चित साधन माना गया है और निहित विचार यह है कि निश्चित प्रइनों 
पर विवाद हो शऔर निष्पक्ष (मध्यस्थ) न्यायाधिकरण (ट्रिव्यूनल) हारा उन पर मत 
प्रकट किया जाए; ताकि भली प्रकार सूचित जनमत का निर्माण हो सके । इस विधान 
में जाँच-न्यायालय (इनक्वायरी कोटू स) श्लौर समझौता परिपदों (कंसीलियेशन बोडंस्‌ 
के निर्माण की व्यवस्था है । जि 
(क) जाँच किस प्रकार की होगी--प्रान्तीय सरकार या गवर्नर-जनरल तथा 
जहाँ नियोक्ता गवनेर-जनरल-इन-कौंसिल के अधीन किसी विभाग या रेलवे कम्पनी 
का अ्रव्यक्ष है, वहाँ गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को भगड़ों को तय करने के लिए 
एक जाँच-त्यायालय या समझौता बोर्ड (कंसीलियेशन बोर्ड) स्थापित करने का 
अधिकार है। आ्ावेदन देने वाले व्यक्ति दोनों दलों. के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते 
हैं ।' (सर) जाँच न्यायालय का निर्माण--इसमें एक निष्पक्ष सभापति, .भ्न्‍्य ऐसे 
स्वतन्त्र व्यक्ति जिन्हें नियुक्ति-प्रधिकारी योग्य समझे प्रथवा एक स्वतन्त्र व्यवित हो सकता 
है। (ग) समझौता बोर्ड का विधान झलग है। इसमें एक सभापति, दो या चार 
श्रत्य सदस्य जिन्हें नियुक्ति-प्रविकारी योग्य समझे या एक ही स्वतन्त्र व्यक्त होगा । 
सभापति एक स्वतन्त्र व्यक्ति होगा तथा भ्रन्य व्यक्षित भी स्वतन्त्र होंगे या बराबर संख्या 
में नियुक्त ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों पक्षों की सिफारिशों पर उनका प्रतिनिधित्व करते 
होंगे । (घ) क्रियाविधि--ऐसे बोर्ड का काम भगड़ों के गुण-दोषों का विश्ेचन तथा वे 
सब काम करना होता है जिनसे दोनों दलों के झगड़े शान्तिपुर्वेक तथा न्यायोचित ढंग से 
तय हो जाएं और उन्हें (दलों को) इसके लिए पर्याप्त समय मिल जाए | भ्रसफल होने 
पर इसे अपनी कार्यवाही का पूर्ण विवरण नियुक्ति-अधिकारी के पास भेजना पड़ता है 
जिसमें बोर्ड द्वारा उठाये गए कदम, उसकी जाँच के परिणाम और सिफारिशें भी होती 
हैं। नियुक्ति-अधिकारी को इसकी मध्यवर्ती (इण्टेरिम) या अन्तिम रिपोर्ट यथाशीघ्र 
प्रकाशित करनी पड़ती हैं। (च) जनोपयोगी सेवाश्रों में हड़ताल--जनोपयोगी सेवाश्रों 
से सम्बन्धित अधिनियम का द्वितीय भाग सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। जनोपयोगी सेवा 
का भ्रथ यह है-- (१) गवनेर-जनरल-इन-कौंसिल द्वारा जनोपयोगी घोषित कोई भी 
रैलचे सेवा । (२) कोई भी तार, टेलीफोन और डाक की सेवाएँ। (३) कोई भी 
व्यापार या व्यवस्ताय जो जनता के लिए प्रकाश और पानी की व्यवस्था करता है । (४) 
जन-स्वास्थ्य और स्वच्छता की कोई भी सेवा । इन सेवाप्रों में मासिक वेतन पर नियुक्त 
हि 02083 को हड़ताल लि करने से पहले एक महीने के अन्दर कम-से-कर्म 
दन के पूचना न दें तो उन्हें विशेष दण्ड दिया जाता है। इसी प्रकार यदि 


मम शी कक िब 
२. तप आयोग ने अधिनियम के अ्रन्तगत तद' 


सम्दन्यों सम्मान्यता की जो थे न्यायालयों के स्थान पर स्थायी प्रों की स्थापताः 
पस्पन्ची सम्भाव्यना की जोच करने की कि ये के स्थान पर स्थायी न्यायालयों की र 


सिकारिश की | (अ० आ० प्र०, पृ० 2४६) 


हद भारतीय अथशास्त्र 


श्रधिकारी की नियुक्ति हुई । मिल-मालिक संघ ने भी सरकारी श्रमाधिकारी और प्रमुख 
समभोताकार की कार्यवाहियों में अपनी मिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रमा- 
धिकारियों की नियुक्तित की ।* 5 आय 
(४) बम्बई श्रौद्योगिक विग्रह अधिनियस (१६३८)--१६३४ के अधिनियम 
के स्थान पर बने १६३८ के इस नियम का उह श्य' हड़ताल या मिल-वन्दी से: पह, 
समभौते और मध्यस्थता के सभी अस्त्रों का पूरा -उपग्रोग- करना है.। जीवन 
' * इस अ्रधिनियम में उन संघों की रजिस्ट्री की व्यवस्था है जो नियोक्‍ताम्रों द्वारा 
स्वीकार किये जा चुके हैं या सदस्यता की कुछ शर्तों को पूराःकरते हैं । रजिस्ट्री. से 
संघों को मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करने के श्रनेक अधिकार मिल ज़ाते हैं । श्रमाधिकारी 
और समभौताकार (कंसीलियेटर) प्रान्त के विभिनन क्षेत्रों या उद्योगों के लिए नियुक्त 
किये जा सकते 'हैं । ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि मज़दूरों की माँगों, शिकायतों.या 
उनकी सेवा की शर्तो में किये गए परिवतंनों पर पूरा. विचार किया जा सके । हड़ताल: 
और मिल-बन्दी उस समय तक अवैध मानी जाएगी जब तक कि वाद-विवाद और 
विचार-विनिमय के सभी साधनों का प्रयोग न कर लिया जाए । समभौते की कारंबाई. 
के दो महीने बाद हड़ताल या मिल-बन्दी के श्रधिकार का उपयोग करना चाहिए। ' 
यदि दोनों पंक्ष किसी समभौते पर नहीं पहुँचते तो समझा जाएगा किं व्यापार- 
विग्रह प्रारम्भ हो गया है और सरकारी समभौताकार भगड़े को शान्त करने का 
प्रयास करेगा । यदि समभझौताकार भी श्रसफल रहता है अथवा सरकार शप्राज्ञा देती 
है तो समंभौता-परिषद्‌ नियुक्त की जाती है। ह जे 
ऐसे उद्योगों और केन्द्रों में, जहाँ नियोवता और श्रम-संघों में भगड़े का फेसला 
मध्यस्थों को सौंप दिया गया है, सरकारी कायंवाही प्रारम्भिक दशा में शौर हो सका 
तो अन्त तक नहीं की जाएगी । फिर भी- सभी समभौतों और पंरिनिर्णायों (अ्वाड स) 
की रजिस्ट्री श्रवरय होगी । ४ 9 2  - 
अधिनियम के अन्तर्गत एके रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई है जिसंका काम संघों 
की रजिस्ट्री, उनकी ग्राह्मता का निरंय, समभौतों, परिनिर्णयों, सूचनाओं तथा अन्य 
रिपोर्टों का लेखा रखना है । ; न 
एक महत्त्वपूर्ण विषय में-अ्रधिनियम एकदम नवीन. है । इसमें हाईकोर्ट के जज 
या जज होने योग्य वकील की अध्यक्षता में एक औद्योगिक न्यायालय की स्थापना की 
व्यवस्था है। यह न्यायालय स्वैच्छिक मध्यस्था में निर्णायक का काम करेगा और इस 
अधिनियम के अन्तर्गत उठ खड़े होने वाले भ्रन्य भगड़ों के लिए भी न्यायालय का कार्म 
करेगा। यह मिल-बन्दी और हड़तालों की भ्रवैधता का निर्णय करेगा तथा समभौतों 
श्रीर परिनिशयों की व्यवस्था करेगा। ऐसे न्यायालय को स्थापना हो चुकी है। 
कर 3 (€र८का वम्वई उद्योग-विग्नह अधिनियम देश में श्रम-सम्बन्धी महत्त्वपूर्रो 
अधिनियम है। इस विधान की आलोचना में कहा जाता है .कि यह 
3 की अमन कलश ४ 


हा है श्मानिकारी'दंगाल, उत्तर अदेश, मद्रास और विद्वार में भी चियुक्क हुए हैं । 


१०० भारतीय अशथशज्ञास्त्र 


इन दोनों में जो भी अधिक हो--तक मान्य होगा.। समभौते की कारंवाई के समय 
हड़ताल या मिल-बन्दी की इजाज़त नहीं है । | 
सौ या सी से अधिक व्यक्तियों को काम में लगाने, वाले औद्योगिक कारखानों 
या संस्थापनों (एस्टाब्लिशमेण्ट) में श्रम-समितियों (वक्‍्स: कमेटी) को स्थापित करने 
की व्यवस्था है। इनमें नियोक्‍्ताओं भर श्रमिकों के प्रतिनिधि होंगे। श्रमिकों के प्रति- 
निधियों की संख्या (जोकि रजिस्ट्रीशुदा श्रम-संघों की सलाह से चुने जाएँगे) कम-से- 
_कुम तियोक्‍ताश्रों की संख्या के बरावर होगी । इन समितियों का काम श्रपिकों और 
मालिकों के वीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना और उन्हें ऐसे श्रमौपचारिक ढंग से 
मिलने-जुलने देना है कि वे एक-दूसरे से मिलकर रोजमर्रा के भगड़े तय कर सकें । 
अधिनियम में अनिवार्य मध्यस्थता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। इसके 
विरुद्ध यह कहा गया है कि यह श्रमिकों की सामूहिक सौदा करने की शवित को नष्ट 
करता है भ्रौर इस प्रकार नियोक्‍ताओं के विरुद्ध प्रयोग में लाए जाने वाले सबसे शक्ति- 
शाली अस्त्र अर्थात्‌ हड़ताल को छीन लेता है। प्रत्युत्तर में कहा जाता है कि समस्त 
राष्ट्र के हित को ध्यात्त में रखते हुए सरकार द्वारा भ्रनिवार्य मध्यस्थता लागू करना 
उचित है। यह भी कहा जाता है कि व्यवहार में उसूलन समभौते. के प्रयोग भौर 
ऐच्छिक मध्यस्थता की भी व्यवस्था है | सरकार के अनिवार्य मध्यस्थता पर हठ करने 
की नीति से दोनों दल श्रधिक विवेकपूर्ण ढंग तथा सरलता से समझौता कर सकेंगे । 
सन्‌ १६४७ की धाराओं को पूरा करने के लिए दिसम्बर, १६४६ में इण्डस्ट्रि- 
यल डिसप्यूट्स (बैंकिंग एण्ड इन्दयोरेंस कम्पनीज़) एक्ट पास किया गया । सन्‌ १६४७ 
के केन्द्रीय कानून को कुछ राज्य सरकारों ने भी संशोधित किया है, उदाहरणार्थ 
उत्तर प्रदेश (१६५१), मैसूर (१६५३) | केन्द्रीय और प्रांच्तीय सरकारों के कानूनों के 
अन्तर्गत किये गए निर्णायों की भ्रपील की व्यवस्था करने के लिए २० मई, १६४५० में 
इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स (एपीलेट ट्रिब्यूनल) एक्ट पास किया गया। जम्मू झौर काश्मीर 
को छोड़कर यह कानून सारे भारत. में लागू है। अपील सुनने के लिए एक न्यायालय 
(अपील ट्विब्यूनल) की स्थापना हो चुकी है। इस न्यायालय के तीन स्थान हैं--वम्बई, 
कलकत्ता- शर लखनऊ । १६४६ के इण्डस्ट्रियल. अधिनियम का १९६६१ तथा १६६३ 
में संशोधन किया गया। चीनी आक्रमण के बाद नवम्बर १६६२ में इण्डस्ट्रियल 
अस्थायी विराम रेजोल्यूशन (90परढधं प्+ए०७ ए९४०पतृ०ा) द्वारा इन भगड़ों को 
मिटाने की कोशिश की गई | फिर भी १६६३ में १४७ १ औद्योगिक भगड़े हुए जिसमें 
रै२,६८,५२४ श्रमिक दिनों की हानि हुई । ै 
३५. भारत में श्रम-संघ श्रान्दोलच--श्री बी० पी० वाबिया के नेत॒त्व में मद्रास में 
६६१८ में ही श्रम-संघों का संगठव किया गया था । मद्गास से श्रम-संघ आ्रान्दोलन 
वम्बई पहुचा। १६१७ में प्रारम्भ होते वाली औद्योगिक अ्रश्ञान्ति के परिणामस्वरूप 
ा अम-संघ मे स्थायित्‌ क्रिये गए ।..ये सब अस्थायी थे और उद्देश्य पूरा होते 
है वह मज़दुओ हँपे९ धृक्धिहो)वी. कुछ आऔर--विनपष्ट हो गए.। ये हडताल- 
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यही वजह है कि संघों में नाम॑ लिखे गए व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम है । साधा- 
रण मजदूर इतना गरीब होता है कि थोड़ा-सा भी चन्दा देना उसे भारो मातम होता 
है। चौथे, अधिकांश मज़दूर निरक्षर होते हैं । १रिणाम यह होता है कि उन्हें भ्रपने 
वर्ग से नेता नहीं मिल पाते । इसी वजह से भारतीय श्रम-संघ आान्दो लव की यह विशे- 
पता है कि इसके नेता अधिकतर मध्य वर्ग के व्यवित रहे हैं, जैसे पेशेवर वकील या 
श्रन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें राजनीतिक या श्राथिक क्षेत्र में कोई विश्विप्टता प्राप्त नहीं 
हुई है । इसके ग्रतिरिक्त उनके हित कितने ही संधों में विभकत होते हैं प्ौर उनका 
कानूनी पेचीदगी-सम्वन्धी ज्ञान भी श्रत्यन्त सीमित होता है। श्रन्य बाघा वास्तविक 
जनतन्त्रीय आदशे का अभाव है जो कि श्रम संघों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अन्त 
भें, सफल श्रम-संघ वतं मान सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति पर भी निर्भर करते हैं 
ताकि श्रमिकों के लिए अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जा सके ।* यदि श्रमिक बर्ग के 
तैता वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था को विनप्ट करने पर तुले होंगे. तो उनका प्रभाव 
इस आन्दोलन को कमजोर ही बनाएगा । न 

४०. १६२६ का श्रम-संघ प्रधिनियम---१६२० में मद्रास उच्च स्यायालय ने एक 
निर्णय दिया, जिसमें श्रम-संघ के कर्मचारियों तथा संगठनकतञ्रों को श्रमिकों को 
नियोक्ताओं के साथ अधिक मजदूरी के लिए समभौतों को हड़ताल करके तोड़ने के 
लिए प्रभावित करने से रोका गया। इससे भारतीय श्रम-संघों की रजिस्ट्री भौर पुरक्षा 
के लिए विधान की .श्रावश्यकता प्रतीत हुई। रजिस्ट्रीयुदा संघों को अपना नाम 
श्रौर उद्देश्य निश्चित करना होता है। इन्हें सदस्यों की सूची रखनी पड़ती है और 
श्रपने धन कोप की जाँच करानी होती है। यह घन कुछ निश्चित विषयों पर सदस्यों 
के हित के लिए -व्यय किया जाता है। रजिस्ट्रीशुदा श्रम-सं वे कम-से-क्रम श्राप 
पदाधिकारी उसी उद्योग के होने चाहिएँ। इन प्रतिबन्धों के साथ ही कानुन ने सभी 
श्रम-संघों के कर्मचारियों को श्रम-संघ के वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये 
गए कामों में भ्रपराध की जिम्मेदारी से छूट दे दी है । उनके ऊपर पड्यन्त्र का दोप 
नहीं लगाया जा सकता है। अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि (१) किसी रजिस्ट्री- 
शुदा संघ कर्मचारी के खिलाफ व्यापारिक भंगड़े को अग्रसर करने के लिए किये गए 
किसी काम का मुकदमा दीवानी कचहरी में इस आधार पर दायर नहीं किया जा 
सकता कि वह नोकरी के खिलाफ भड़काता है या व्यापार अथवा व्यवसाय या दूसरे की 
नोकरी या अपनी सम्पत्ति को प्रयोग करने के श्रधिकार में हस्तक्षेप करता है | दीवानी 





5 जैसा कि ज्िटिश अम-रूंघ भरान्दोलन के ग्रारम्भिक दिलों से हुआ था जबकि अरू-सघ अपने नेतृत्व 
लिए रावट ओवेन, फ्रांसिस प्लेस, किररले, लब्लो और फ्रेडरिक हेस्स्न ऋादि प्यब्त्यों पर निर्भर 
थे | इसरो अकार भारतीय झा दोल्न अप्नेप्राराभक दिनो में प्रायः रू म्पूर र या स्वछो वे उपर ही 
निभर था । इसी वर्ग से अध्यक्ष और सचिव मिलते थे | इस दिपय पर रोचक आलोचनाओं के लिए 
देखिए, श्र० झा० प्र०, पृष्ठ ३२४-२५ ; २ ३४ 


हि ० . और ३१२८-२६ | 
*« आहसद क्ट् नियनिस्म की 
अहमद मुख्तार, द्र्ड यूनियनिज्म एण्ड लेबर डिसप्यूटस इन इशिडिया | 
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द्वारा भ्रूतकाल में किया गया कल्याणा-कार्य सभी को ज्ञात है। नागपुर की इम्प्रेस मिल 
ने श्रमिकों के हित की देख-भाल का काम वाई ० एम० सी० ए० (नर्वेगुवक ईसाई संध) 
को सौंप दिया है । जमशेदपुर के टाटा आइरन और स्टील कम्पनी के संचालकों का 
कहने है कि कम्पनी के प्रारम्भ से ही श्रम के प्रति उनका रुख तथा श्रमिकों के लिए 
सफाई, सुरक्षा, शिक्षा, जल-वितरण, श्रावास, जेल-निकांसी, श्रस्पताल तथा प्रन्य सावें- 
ज॑निक सेवाओं की व्यवस्था भारत में घेजोड़ है भौर भारतीय जनता के सभी मतों के 
व्यक्तियों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया है । कानपुर में ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन ने 
कल्याण-कार्य श्रघीक्षक की व्यवस्था की है जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बनाई गई 
दो वस्तियों की देख-रेख करतो है। बम्बई कारपोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट-जैेसी नगर- 
पालिकाशों और रेलों-जैसी जनोपयोगी सेवाओं ले भी झपने कर्मचारियों के हित के 
लिए काम किया है । । . 
प्रान्तीय स्वशासन के अन्तर्गत कितनी ही सरकारों ने नियोकताश्रों द्वारा 
किये गए कल्याण और पश्रामोद-प्रमोद की क्रियाश्रों को पुरा करने के लिए स्वयं कत्याण- 
योजनाएँ प्रारम्भ की हैं | उदाहरणाये, वम्बई की सरकार ने वम्बई के भौद्योगिक क्षेत्रों 
तथा राज्य के अन्य नगरों में कल्याण-केन्द्र खोले हैं । 
४३, कल्याण-कार्य के मद--(१) शिक्षा--औद्योगिक श्रमिकों की शिक्षा से सम्बन्धित 
दयनीय दक्शा की चर्चा की जा चुकी है।' टाटा-जँसे कुछ उदार नियोक्ताओं ने 
श्रमिकों की शिक्षा का भी प्रवन्ध किया है । उनके और उनके बच्चों के लिए दिन 
और रात्रि की पाठलशालाएँ खोली गई हैं । वम्बई के समाज सेवा संघ श्रौर ईसाई 
नवयुवक संघ ने भी औद्योगिक श्रमिकों की शिक्षा के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण काम किया 
है। इन्होंने स्कूल और रात्रि पाठशालाश्ों के अतिरिक्त पाठ-गृहों और पुस्तकालयों की 
भी व्यवस्था की है। (२) श्रोषधि-सहायता--भारत के बड़े कारखानों में श्रौपधि- 
सहायता की सुविधाएँ सामान्यतः प्राप्त हैं, किन्तु लेडी डॉक्टरों द्वारा स्त्रियों की 
प्रावश्यकताश्रों की पूर्ति बहुत कम पाई जाती है । (३) प्रसवकालीन लाभ--स्त्रियों 
और उनके बच्चों के हित के लिए पाइ्चात्य देशों में प्रसवकालीन लाभ और बच्चा 
होने के कुछ दिन पूर्व और पश्चात्‌ तक काम न करने देने की प्रथा है। चूँकि भारत 
में स्त्रियाँ गृह-सेवक का भी काम करती हैं, श्रत: यहाँ भी यह व्यवस्था प्रत्यन्त महृत्व- 
पूर्ण हो जाती है । १६१६ के वाशिगटन भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन ने शौरतों को काम 
में लगाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। इसमें प्रसवकालीन लाभ के प्रश्न 
पर भी विचार किया। यह शआ्राशा नहीं की जाती थी कि भारत इस प्रस्ताव को 
तुरन्त स्वीकार कर लेगा, फिर भी भारत सरकार को इस प्रइन की छानवीन करने 
के लिए आमन्त्रित किया गया ताकि वह दूसरे सम्मेलन को अ्रपनी रिपोर्ट दे सके । 
अरस्तुत की गई जाँचों से यह सिद्ध हुआ कि बहुत थोड़े-से ही नियोक्ताओं ने इस प्रकार 


यम, 
१- इश्डियन इअर चुके, १६४०-४१, पृ० पए५९ | 
२. देखिए, अध्याय १, सेवशन &। 
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वह बिना हिचक के वहाँ वस जाए । बम्बई सरकार के कल्याण-केन्द्र की स्थापना के 
प्रयत्व भी स्तुत्य हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप सिनेमा, मेजिक लेण्टन की सहायता से 
भाषण, संगीत-सम्मेलन, नाटक, श्रखाड़े, दंगल आदि के श्रायोजन का नाम लिया जा 
सकत। है। (५) श्रावास---इस समस्या का विवेचन इस प्रध्याय में पहले ही हो चुका 
है ।' (६) सहकारी समितियाँ---सहकारी श्रान्दोलन के विवरण में इसका पूरा वर्णत 
हो चुका है। (७) श्रन्न-वस्त्र की दुकानें--कुछ मिलों में श्रमिकों को सस्ती दर पर 
अन्त-वस्त्र बेचने के लिए दूकानें भी खोली गई हैं, जिससे वे घोखेबाज़ वनियों के 
चंगुल से बच सकें। इस समस्था का सम्तोपजनक निदान सहकारी स्टोर खोलने से ही 
हो सकता है। (८) चाय की दूकानें श्रौर फेण्टीच --चाय श्रौर .स्वास्थ्यजनक खाद्य 
की श्रावश्यकता प्रतीत होने पर भी हमारी भिल्रों में इनका प्रवन्ध नहीं के बरावर है। 

ऊपर बत्ताये गए फंक्ट्री एक्ट के श्राधुनिकतम संशोधन में कल्याण-कार्य के लिए' 
अनेक घाराएँ हैं, जिनमें विश्राम के लिए सुन्दर विश्राम-गृहों का निर्माण, ५० से 
भ्रधिक स्त्रियों को नौकर रखने वाली फैविद्र॒यों में उनके बच्चों के-लिए कमरों की 
व्यवस्था तथा प्राथमिक सहायता के उपस्कर की व्यवस्था आदि का नाम गिनाया जा 
सकता है। श्रमिकों को वृद्धावस्था में काम आने के लिए १६५२ में श्रमिक प्रोवीडेन्ड 
फन्‍ड पास हुम्मा जो जनवरी १६६४ के ग्रन्त तक ६६ इन्डस्ट्रीज़ और श्रन्य संस्थाश्रों में 
लागू हुआ । इसको सदस्य-संख्या ३६ लाख हो चुकी है श्ौर तीसरी पंचवर्षीय योजना 
के अन्त तक मजदूरों को लाभ पहुँचायेगी । इस योजना के अन्त तक इस संघ के पास 
७०० करोड़ रुपये की साख हों जायेगी । 
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के लिए भी कुछ जोड़ना होगा । इन संशोधनों के बाद राष्ट्रीय श्राय २० र० प्रत्ति 
व्यक्ति से वढ़कर २३ या २४ २० प्रति व्यक्ति हो जाएगी ।' 

२. राष्ट्रीय श्राय १८०७५ से १६११ तक--दादाभाई नौरोजी के वाद, १८८२ में 
दूसरी जाँच अल क्रोमर (उस समय, मेजर ईवलिन वेरिंग) तथा सर (उस समय 
मिस्टर) डेविड वारबर ने की और उनके परिणाम इस प्रकार थे-- 


कृपि-प्राय रु० ३४५०,००,००,००० 
गर-कृपि-प्राय रु० १७५,००,००,००० 
योग रु० ५२५,००,००,००० 


१६४,५३६,००० व्यक्तियों में बॉट देने पर, जो तत्कालीन जनसंख्या थी, 
भ्रति व्यक्ति औसत श्राय २७ रुपये हुई । 

१६०१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या २३,९०,००,००० थी । इस 
आधार पर एक भ्रच्छे वर्ष में प्रति व्यक्ति श्राय १८२० ८ आना ११ पाई होती । 
दुभिक्ष वप॑ १८६६-१६०० के लिए डिग्वी द्वारा अनुमानित आय १२ २० ६ भ्राने 
थी । 

दुभिक्ष आयोग के लिए आकलित आँकड़ों के आधार पर कृपि-प्राय को 
४४०,००,००,००० रु० मानकर लार्ड कर्ज़ेंन ने उपर्युक्त कथनों के उत्तर में अपना 
अनुमान प्रस्तुत किया । १८८० की गणना के भ्रनुसार कृपि-प्राय १८ २० प्रति व्यक्ति 
थी । उसी क्षेत्र की श्रय्नन जनगणना की संख्याओें को लेकर यह प्रनुमान लगाया 
गया कि कृपि-प्राय १८ रु० से बढ़कर २० रु० हो गई । यह मानने पर कि गर-कृपि- 
आय भी उसी अनुपात में बढ़ी होगी, १६०० में भारत की प्रति व्यक्ति औसत भाय 
१८८० के २७ रु० के बजाय ३० ₹० हुईं। लाई कज़ेन ने स्वीकार किया कि आँकेड़े 
निरविवाद नहीं थे । लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि १८८० की संख्याएँ भी अनुमानित 
ही थीं श्रौर यदि एक तक के समर्थन के लिए एक संख्या प्रयुक्त की जा सकती है तो 
उसी प्रकार दूसरी संख्या का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्वीकार 
किया कि गणना के आधार पर निर्दिष्ट आ्रथिक दशा की प्रगति न तो महत्त्वपूर्ण ही 
थी और न संतोपजनक ही । लेकिन इससे यह वात तो स्पष्ट हो हो जाती है कि हम 
आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं लौट रहे हैं । 

१६०२ में एफ० जे० श्रटकिसन ने एक लेख 'स्टेटिस्टिकल रिव्यू श्रॉफ़ दि 
इनकम एण्ड वेल्थ ऑफ़ ब्रिटिश इण्डिया' लिखा जो लन्‍्दन में रॉयल स्टेटिस्टिकेल 
सोसाइटी के सामने पढ़ा गया । उन्होंने सम्पूर्ण जनसंख्या को तीन वर्गों में विभाजित 
किया--( १) ऋषि जनसंख्या, (२) गैर-कृपीय जनसंख्या (गरीब), (३) गैर-कृपीय 
जनसंख्या (धनी) । पहले वर्ग की झ्राय क्षेत्रफल, उत्पादन और कीमतों के आँकड़ों 
पर निर्धारित की गई। दूसरे वर्ग की झाय प्रत्येक वर्ग के श्रमिकों की संख्या को 
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« ख् रे ररि नेशनल है 
१- देखिए, वी० के० आर० वी० राव, 'इश्डियन नेशनल इन्कम?, १६२५-२६, ए० १७-२३ । 
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के लिए १०,००,००० जोड़ दिया गया है । ४ 
४. शाह और खंबादा का श्रतुमान--के० .टी० शाह -और के० जै० खम्बाटा के अनु- 
मान का सारांश इस प्रकार है' ह | 











हे युद्ध-पूर्व काल | युद्ध-युद्धोत्तर | कुल श्रवधि । आ/ः+/ए।/श|झ हक्षपूद क्षत्र युद्धयकोत्तर| कुल श्रवधि | वर्ष 
भर्दे काल - 
१६००-१४ |१६१४-२२९ | १६००-२२ | १६२१-२२ 
करोड़ रुपयों में ४ छा एाएएरशानानाकाका आओ 
कृषि-उत्पादन १०१४८ [| १६८६५ मम १२५७१: | २१५५८ 
बीजों के लिए घटाया गया २० ३५ ्‌ र५ प्र्८ - 








0०0० न पक 
वास्तविक कृपि-उत्पादन ६६४८ | १६५१*९५ | १२३२१ २०६७'८ 


वन-धन'* ** १० े २० , १४ े - रंध - 
मछलियाँ १२ २.५ १६ |. ३१२ 
निमित वस्तुएँ प० १५० १०६ रद 
खनिज पदार्थ १० . २१.६ श्ड र८ा७ 
मकान इत्यादि १० - १६.४ | १२ : २०३ 
योग ११०६ | १८६२ १३६० । २३६४ 


टिक १६००-१४---३६ ₹० 
--१६१४-२२---५८६७ ९० 
---१६००-२२---४४३- र० 

[--१६२१-२२---७४ र० 
प्‌. फ़िण्डले शिराज्ञ का पश्रनुमान--१६२०-२१ और १६२१-२२ के लिए फ़िण्डले 
'शिराज़ के अतुमान में कृपि-उत्पमादन क्रमशः १,७१,४६४, लाख रु० तथा १,६८, ३४१ 
लाख रु० तथा गर-कृषपि-उत्पादन ८८३ करोड़. रु० रंखा गया । इस आधार पर १६२६ 
और १६२२ के लिए प्रति व्यक्त राष्ट्रीय आय क्रमशः १०७ रु० तथा ११६ २० हुई । 
शिराज़ ने बताया कि १८८१ से १६११ तक की अ्रवधि में किये गए सब श्रनुमानों में 
यह मान लिया गया था कि कृषीय और गेर-कृपीय आय दोनों वर्गो में उनकी संख्या 
के अनुपात से विभाजित है। यह गणना तव तक ठीक थी जब तक देश का औद्योगिक 
विकास अपनी शैशवावस्था में था | लेकिन इधर हाल में कुछ नशीघ्रता से परिवर्तेन 
हुए हैं, प्रतएव कुल गैर-कृषीय उत्पादन पर पहुँचने के लिए कुछ झौर जोड़ना आव- 
इ्यक हो गया है । इसके लिए ७५ करोड़ रु० जोड़ना उपयुक्त होगा और इसे जोड़ने 
पर कुल ८क३ करोड़ रुपये हुए | शिराज़ के अनुमान के विरुद्ध एक स्पष्ट आलोचना 


यह है कि कृषि-उत्पादन-गणना में उन्होंने बीज इत्यादि को घटाने की आवश्यकता 
समझी । 


इस प्रकार प्रति व्यक्षित कुल झामत्र - 


लय मर . 
१- के० दी० शाह और के० जे० खंवारा, (दि वेल्थ एण्ड टेवसेवल केपेसिटी ऑफ़ इंण्डिया?, 
पृ० (६६-२०० | 
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ब्विटिश भारत की श्राय (१६३६-४० से १६४७-४८ तक) 
(दस लाख रुपयों में) 





























१8३६-४०४०-४१ ४१०४२|४२०४३ [४३-४४ डि४-४५ [४५-४६ धर ६४७०-४८ 
कृषि तथा अन्य ६ हि शा! | 
सम्बन्धित पेशों 


से आय ६५२७ (१०३६५११०४८ १७४०२(२१२८१ १२६३८, २ १२४५ २५६६१२१२६१ 


। | 


उद्योगों से आय | ३७६० | ४०६२ ६०२०, ६५६०११४००१११२० १० शश८ 8३८२ 
॥ 


अन्य मर्दों से | ६०९६ _ ६१२६ ६९६२ ६७७२ ८६५१ ८६५१ ६७६६/ ६७६८, ८३२० 
| 


१६३४३ २०४८३ २३३६० 
| | 
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जीवन-निर्वाह-व्यय देशनांक की सहायता से व्यवस्थित (द्रव्य आय से भिन्‍ने) 
बास्तविक आय के परिवर्तन निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गए हैं--- 

वास्तविक झ्राय १६३६-४० में ६७ रु० प्रति व्यक्ति थी, १६४७-४८ में घट- 
कर ६२ रु० हो गई । इसके अतिरिक्त इस आय का कुछ भाग उपभोग पर नहीं व्यय 
किया गया, वरन्‌ पौण्ड पावना के निर्माण में खर्च हुआ । वह वात निम्न तालिका से 
स्पष्ट हो जाएगी जो कि उपभोग (खाना और कपड़े) की कमी प्रदर्शित करती है । 


खाना श्रौर कपड़ा प्रति व्यक्ति उपभोग 


छल क४०श बन रन्‍धआ- सभी ९०० रन्‍० १३०७ ६०० &३ ० €४०५ श| १६४१-२(१६४२०३|१६४३-४|११४४-५ |१६४५०६(११४६-७ 
। ब्द्र्च-ज++++++त+_त सा: _नतन.ै3+०ककक०७७७७०क/००कआक५५५५.५.५७...क्‍..२.>००७०- १०७७.४५५....कवकक+84७०»+०+०--०»ननकाना कल क ली नग-अनाग गन धटिग एक 


१६४७-५८ 


प्रति व्यक्ति | । | 

भोजन का 

उपभोग | इ८८ । शृ६६ | शे४८प | इृ७छप | ३७६ | ३७० | ३४० | इश्८ | ३५७ 
अति ब्यक्ति 
कपड़े का 
उपभोग | १६ 
(गज़ों में) 


6 घा00० 











कुल श्राय ३३७३४४२३३२४२७०१(४२३८२४प७२ 
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८. व्याख्या तथा तुलना की कठिवाइयाँ--इन परिणामों की तुलना करते समय पाठक 
को बहुत-सी बातों का ध्यान रखना होगा। पहली. वात तो यह है कि वे विभिन्‍न 
तिथियों और वर्षों की हैं, अतएव इस बीच हुए मूल्यों के श्रस्तर का खयाल रखना 
होगा । मूल्यों में ५०५८ वृद्धि की मान्यता पर १६१३-१४ का ४५ रु० १६२१-२२ के 
5९ रु० के बरावर होगा। दूसरी बात यह है कि गणना में लिया गया क्षेत्र हर 
गणना में एक ही नहीं है। उदाहरणार्थ शाह और खंवाटा ने केवल ब्रिटिश भारत ही 
नहीं, अपितु भारतीय रियासतों को भी शामिल कर लिया है.।. अतएवं इस गणना 
आर उस गणना के वीर, जोकि केवल ब्रिटिश-भारत तक सीमित है, तुलना करते 
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सम्मिलित करने पर झ्रधिक-से-अधिक ५९%, व्यवित देश की एक-तिहाई सम्पत्ति का उपभोग 
करते हैं और देश की सम्पत्ति के एक-तिहाई से कुछ अधिक लगभग ३५% झाय का 
उपभोग एक-तिहाई जनसंख्या (आश्रितों को मिलाकर) करती है और तत्कालीन 
ब्रिटिश भारत के शेष लगभग ६०% व्यक्त देक्ष में उत्पन्न सम्पत्ति के ३०% का 
उपभोग करते हैं। हमारे पास ये विश्वास करने के आधार हैं कि दूसरे और तीसरे वर्गों 
से प्राथमिक वर्ग की (कृषि की) शोर प्रवाह हो रहा है, साथ ही श्रमिकों की द्राव्यिक 
एवं व!स्तविक आय में भी वृद्धि हुई है। यह भी सच है कि कुछ उद्योगों में श्रम की 
उत्पादकता घट जाने से उनकी वास्तविक आय १३% कम हो गई है । उत्पादकता के 
ह्ाम्न का कारण अंशतः तो मशीनों की दुरवस्था तथा अश्रंशतः: काम के घण्ट्रों का घट 
जाना भी है। १६४१३ के बाद से वास्तविक मुनाफा भी घट रहा है । ॥$ 
यह भी ध्यान देने की बात है कि एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भी प्रति व्यक्ति 
श्राय में अन्तर पड़ता है ।' व्यावसायिक फसलें बोने वाले तथा अभ्रधिक उद्योगीकृत 
प्रान्तों में श्राय अ्रधिक है, जैसे वम्बई, विहार, मध्यप्राग्त और बरार, जबकि उड़ीसा, 
उत्तर प्रदेश और मद्रास अपेक्षाकृत गरीब हैं । 
६, श्रन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएँ---सर जोशिया स्टॉम्प का कथन है कि “जिन देशों की तुलना 
करनी है उनके निवासियों का निश्चित वस्तु के प्रति एकसा ही दृष्टिकोण होना चाहिए: 
तथा उनके पारस्परिक मूल्यों का मानदण्ड भी समान होना चाहिए | इस बात में जहाँ 
तक देझों में विभिन्‍नता होगी, तुलना सारहीन होगी ।” भारत झौर इंगलैण्ड-जैसे देशों 
की एक ही तंख्याश्रों के मूल्य में वड़ा अन्तर होगा । कारण यह है कि न केवल, इन देशों 
के मूल्य का मानदण्ड विभिन्‍न है, अपितु भिन्‍न बाह्य परिस्थितियाँ भिन्‍त :प्रक्रार की 
आवश्यकताओं को जन्म देती हैं । 
१०. गहन परीक्षण---व्यक्तिगत रूप में की गई जाँचों, जैसे बम्बई में डॉ० मैन द्वारा 
को गई जाँच तथा मद्रास में डॉ० स्टेलर द्वारा की गई जाँचों, के अतिरिक्त ग्रामीण 
और नागरिक विभाग, पंजाब आर्थिक जाँच परिषद्‌ (पंजाब बोर्ड ऑफ़ इकनामिक, 
इन्ववायरी ) के तत्त्वावधान में कई सर्वेक्षण किये गए। भारयीय केस्द्रीय. कपास 
समिति ने भी कुछ वर्ष हुए, कपास उगाने वालों की आर्थिक श्रौर विपणन परिस्थितियों 


.प 


के सम्बन्ध में आठ जाँचें कीं । भारतीय श्राधिक जाँच समिति द्वारा प्रस्तावित नमूने 


१. ईस्टने इकनामिस्ट, वार्षिक अंक १६४८, एृ० ११२३-६ | 

२. वकील और मुरंजन, पूर्वोंद्घृत, ३४६-७ | ; । 

३. चुलना कीजिए, “दो देशों की आंकिक तुलना बड़ा ही संदिग्ध विषय है | मकान, कपड़े शौर खान- 
पान में भी तुलना नहीं की जा सकती, अ-पारिश्रमिक आय का महत्व भी घटता-बढ़ता हे | एक. देश 
में कुद्च ऐसी चीजें खरीदी जाती हैं जो दूसरे देश में चेकार होंगी या उन्मुक्त रूप से प्रकृति के दांव के 
रूप में मिलती होंगी । हमें औद्योगिक वर्गो की तुलना नहीं करनी चाहिए--जैसे इन्जीनियरिंग, छपाई) 
सकान-निर्माण इत्यादि में लगे लोगों की3 क्योंकि काम के तरीके और परिस्थितियों में बढ़ा अन्तर होता 
है) इन बातों को ध्यान में रखे विना तुलना अर्थहीन है | --ए० एल० बाउली, 'नेचर एण्ड परपज् 
आँव दि भेजरमेए्ट ऑव सोशल फेनामेना?, इकनामिक इनक्वायरी रिपोट में उद्धृत, पृ० ११७ | 


११६ भारतीय अथंशास्त्र 


पदार्थ उसका स्थान नहीं ले पाया है । यह मान लेने पर भी कि थोड़ा-बहुत सुवार 
हुआ है यह तो सच ही है कि भारत पाश्चात्य देशों, विणेपकर इंगलड, की तुलना में 
एक क्षण भी खड़ा नहीं हो सकता, जब कि हम वहाँ की दरिद्रता में कमी, मृत्यु की 
दर तथा गरीबी से उत्पन्न बीमारियों में घटती, शिक्षा का प्रसार, प्रामोद-प्रभोद के 
साधनों में वृद्धि, श्रधिक अ्रच्छी सफाई श्रौर मकान की दक्षाग्रों को देखते हैं ॥ पश्चिम 
में भी धन के वितरण में बड़ी असमानता है, किन्तु श्राधिक समृद्धि का भी विस्तृत 
प्रसार है, यह निस्सन्देह कहा जा सकता है। जीवन की अच्छी वस्तुप्रों की श्रधिकता 
ओर आमदनी में साधारण रूप से वृद्धि ने सर्वस्नाधारण की क्रमशवित की क्षमता के 
अन्तर्गत श्रवेक ऐसी वस्तुएँ ला दी हैं जो पहले ब्रहुत थोड़ें-से बनी लोगों का एकाधिकार 
थींप | 

१२. श्रधिक सही श्रांकड़ों की श्रावश्यकता--भारत की ग्राथिक दशा से सम्बन्धित 
समस्याओं के सुलभाने या निर्धारित करने के लिए जो चुटियाँ और अव्यवस्थाएँ भरा 
जाती हैं उनका प्रधान कारण है सही आंकड़ों का प्रभाव । घोर निर्धनता को छोड़- 
कर श्रौर सब विषयों से हम लोग प्राय: ग्न्धकार में हैँ। ठीक अ्ॉकड़ों ये: प्राप्त हो 
जाने पर अनेक अनुमानित मान्यताओं का सहारा न लेना होगा और हमारी गंणना 
प्रधिक सही झोर विश्वसवीय होगी । इससे देश की अनेक दुरवस्थाग्रों के कारणों 
का ठीक-ठौक पता लगेगा तथा उन्हें सुलभाने में बड़ी सहायता मिलेगी । प्रशासन 
की कितनी ही कठिनाइयां दूर हो जाएँगी । १६२५ की भारतीय प्राथिक जांच समिति 
ने इस सम्बन्ध में (लन्दन) “टाइम्स” का उपयुक्त मत उद्धृत किया है। १६२१ में 
हुए साम्राज्य आँकड़ा सम्मेलन (एम्पायर स्टेटिस्टिवस कॉस्फ्रेन्स) के सम्बन्ध में 
टाइम्स का मत है कि “युद्ध से पूर्व जमंनो में स्टेटिस्टिकल ब्यूरो प्रविराम गति से 
उन श्रॉँकिड़ों का संकलन करने में संलग्न था जिनसे देश के भविष्य-निर्माण में किचित्‌ 
भी सहायता मिल सकती थी । अरब जो युग प्रारम्भ हो गया है उसमें जो राष्ट्र आँकड़ों 
के द्वारा की गई व्याल्या से सुसज्जित हैं वे उनसे प्रस्तुत किये गए लाभों का पुरा 
उपयोग कर सकते हैं तथा उस राष्ट्र की प्रपेक्षा निश्चित- ही श्रच्छे हैं जो केवल अनु- 
भवजन्य ज्ञान पर निर्मेर है ।! इस समय एकत्रित कड़े विशेषज्ञों के निर्देशन से 
रहित एवं असम्वद्ध हैं। वस्तुत: वे सरकारी वैभागिक कार्रवाई के उपोत्पाद हैं; उनका 


पा जनता को सामाजिक और प्राथिक महत्त्व की बातों की जानकारी कराना नहीं 
होता । 


हे यह बात्त सच है कि भारत में आ्रांकड़ों के एकत्र करने के मार्ग-में ग्रनेक वाधाएँ 
हैं। पहले तो देश का विशाल आ्राकार ही काम को व्ययशील भ्ौर कठिन बना देता 
है। दूसरे, जनता कस्बों.भ्रौर नगरों में केन्द्रित न होकर गाँवों में बिखरी पड़ी है । 
तीसरे, जनता की श्रशिक्षा और अज्ञान के कारण भ्राँकड़े एकन्न करमे के काम में उससे 


या 
१- श्रर्थिक जांच समिति रिपोरे, ए० ४। 


११६ भारतीय अथशास्त्र 


पदार्थ उसका स्थान नहीं ले पाया है। यह मान लेने .पर भी कि थोड़ा-बहुत सुधार 
हुआ है यह तो सच ही है कि भारत पाश्चात्य देशों, विशेषकर इंगलैंड, की तुलना में 
एक क्षण भी खड़ा नहीं हो सकता, जब कि हम वहाँ की दरिद्रता में कमी, मृत्यु की 
दर तथा गरीबी से उत्पन्न बीमारियों में घटती, शिक्षा का प्रसार, आमोद-प्रमोद के 
साधनों में वृद्धि, अधिक अ्रच्छी सफाई -और मकान की दशाझ्रों को देखते हैं ॥ पश्चिम 
में भी धन के वितरण में बड़ी अ्रसमानता है, किन्तु श्राथिक समृद्धि का भी विस्तृत 
प्रसार है, यह निस्सन्देह कहा जा सकता है। जीवन की अच्छी वस्तुओं की अ्रधिकता 
और श्रामदनी में साधारण रूप से वृद्धि ने.सवंसाधारण की क्रयशक्ति की क्षमता के 
अन्तर्गत अनेक ऐसी वस्तुएँ ला.दी हैं जो पहले बहुत थोड़े-से धनी लोगों का एकाधिकार 
थीं पक 
१२. अ्रधिक सही श्ॉँकड़ों की श्रावश्यकता--भारत की झ्राथिक दर्शा से सम्बन्धित 
समस्याओरों के सुलभाने या निर्धारित करने के लिए जो चुटियाँ और भअव्यवंस्थाएँ भरा 
जाती हैं उनका प्रधान कारण है सही आँकड़ों का अभाव । घोर निर्धनता को छोड़- 
कर और सब विपयों से हम लीग प्रांयः अन्धकार में हैं। ठीक श्राँकड़ों के प्राप्त हो 
जाने पर प्ननेक अ्रनुमानित मान्यताओं का सहारा न लेना होगा और हमारी गंणना 
श्रधिक सही और विश्वसनीय होगी । इससे देश की अनेक दुरवस्थाग्रों के कारणों 
का ठीक-ठीक पता लगेगा तथा उन्हें सुलभाने में बड़ी सहायता मिलेगी । प्रशासव 
की कितनी ही कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी । १६२५ की भारतीय आ्राथिके जाँच समिति 
ने इस सम्बन्ध में (लन्दन) 'ठाइम्स' का उपयुक्त मत उद्धत किया है। १६२१ में 
हुए साम्राज्य आँकड़ा सम्मेलन (एम्पायर स्टेटिस्टिक्स कॉन्फ्रेन्स) के सम्बन्ध में 
टाइम्स का मत है कि “शुद्ध से पूर्व जमनो में स्टेटिस्टिकल व्यूरो अविराम गति से 
उन श्राँकड़ों का संकलन करने में संलग्न था जिनसे देश के भविष्य-निर्माण में किंचित्‌ 
भी सहायता मिल सकती थी । अ्रव जो युग प्रारम्भ हो गया है उसमें जो राष्ट्र श्रॉकड़ों 
के द्वारा की गई व्याख्या से सुसज्जित हैं वे उनसे प्रस्तुत किये गए लाभों का पूरा 
उपयोग कर सकते हैं तथा उस राष्ट्र की अपेक्षा मिश्िचित- ही श्रच्छे हैं . जो केवल अनु- 
भवजन्य ज्ञान पर निर्भर है ।!” इस समय एकत्रित आऑँकड़े विशेषज्ञों के निर्देशन से 
रहित एवं भ्रसम्बद्ध हैं। वस्तुत: वे सरकारी वे भोगिके कारवाई के उपोत्पाद हैं; उनका 
हा जनता को सामाजिक और भ्राथिक महत्त्व की बातों की जानकांरी कराना नहीं 
। ॥ मं . 

हे यह वात सच है कि भारत में झँकड़ों के एकत्र करने के मार्ग में अनेक बाधाएँ 
हैं। पहले तो देश का विशाल आकार ही काम को व्ययशील और कठिन बना देता 
है। दूसरे, जनता कस्बों .भौर नगरों में केन्द्रित म होकर गाँवों में बिखशी पड़ी है । 
तीसरे, जनता की अशिक्षा और अज्ञान के कारण श्राँकड़े एकत्र करने के काम में उससे 








१- आर्थिक जांच समिति रिपोर्ट, पृ० ४ [ 


श्श्८ भारतीय अर्थशास्त्र 


विभाग को प्राप्य होंगी । वह उन सबके श्राँकड़ों का पुनविलोकन करेगा । वह केन्द्रीय 
सांख्यिकीय संचालक से हर प्रकार से सहयोग करेगा और उसके निर्देशानुसार जन- 
गंशना कराएगा। जप 
१५, (२) राष्ट्रीय श्राय की भाप---रिपोर्ट के लेखकों के मतानुसार व॒तंमान समय में 
प्राप्य सामग्री भारत की आय और धन की माप करने के लिए अत्यन्त दोषपूर्स है । 
अ्रव तक किये गए विभिन्‍न अनुमान पुराने पड़ गए हैं और समस्या की फिर शुरू से 
जाँच करनी आवश्यक है ! हल । ह ' 
जैसा कि सभी जानते हैं, गणना की दो विधियाँ हैं--पहली वस्तुओं और 
सेवाओं के मूल्यांकन की है श्नौर दूसरी व्यक्तिगत आयों के योग की । ये दोनों पद्धतियाँ 
एक-दूसरे की सत्यता सिद्ध करने में हर जगह सहायक नहीं होतीं--उदाहरण के लिए, - 
मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों की सेवाएँ उनको मिलने वाले वेतन के वराबर हैं क्योंकि: 
उनको नापने का और कोई तरीका ही नहीं है । भारत के विषय में तो ऐसा असम्भव 
दीखता है कि पूरे क्षेत्र या केवल उद्योगों के सम्पूरां क्षेत्र में भी प्रथम (उत्पादन- 
गराना) विधि पूरी तरह से लागू होगी । दोनों विधियों के परिणामों को मिलाने में 
भी विशेष सावधानी आवश्यक हो सकती है । प्रथम (उत्पादन-गणना) विधि में निम्न 
वात हूँ : का रा 
(१) खेती, खनिज, उद्योग इत्यादि उत्पादन की विभिन्‍न शाखाश्रों के वास्त- 
विक उत्पादन को उत्पादन होते ही आँक लिया जाए ताकि दुबारा गणना करने की 
गलती से बच जाएँ । है े 
(२) गृह-उत्पादित वस्तुओं एवं आयातों में परिवहन और व्यवसायियों की 
सेवाग्रों द्वारा हुई मूल्य-बृद्धि को जोड़ा जाए । 
(३) गृह-उत्पादित वस्तुओ्रों पर लगाया जाने वाला उत्पाद-कर जीड़ा जाए। 
(४) निर्यात (जिसमें सोना-चाँदी भी शामिल है) का मूल्य घटाया जाए।. 
(५) श्रायात (जिसमें सोना-चाँदी भी जामिल है) का मूल्य जोड़ा जाए। 
(६) श्रायात पर लगे आयात-कर (कस्टम्स ड्यूटीज) को जोड़ा जाए । 
हा ल (७) उन वस्तुओं के मूल्य को--चाहे वे देश में उत्पन्न की जाती हों या 
वदेश से मेंगायी जाती हों, जो स्थिर पूँजी को कायम रखनें में प्रयोग में लायी जाती 
हैं-“-घटा दिया जाए । हे 
(८) सब प्रकार की वेयक्तिक सेवाओ्रों को जोड़ा जाए । 
(६) मकानों का सालाना किराया जोड़ 
यथा मालिक-मकान द्वारा उपयोग किए | 
(१०) घन-राभि में (चाहे 


॥ जाए--चाहे वे किराये पर उठे हों 
जाते हों । 
हारा ह॑ई अभिय॒द्धि को जो सरकारी हो या व्यक्तिगत) विदेशी प्रतिभूतियों 
की, ध् डे का जाड़ा जाए, या इस प्रकार की घन-राशि में से देश में घिदे- 
शियों की प्रतिभूतियों की वृद्धि को घटाया जाए या इनकी कमी को जोड़ा जाए । 
सन से कुछ पर टिप्पणी की आवश्यकता है-.. कै 


१) कृषि का वह गे उत्पादकों ः 
(१) कृपि का वह भाग जो उत्पादकों द्वारा उपयुक्त होता है--भारत में यह 
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विभाग को प्राप्य होंगी । वह उन सबके आँकड़ों का पुनविलोकन करेगा । वह केन्द्रीय 
सांख्यिकीय संचालक से हर प्रकार से सहयोग करेगा और उसके निर्देशानुसार जन- 
गणना कराएगा। । 
१५. (२) राष्ट्रीय श्राय की माप--रिपोर्ट के लेखकों के मतानुसार वर्तमान समय में 
प्राप्प सामग्री भारत की आय और धन की माप करने के लिए अत्यन्त दोपपूर्ण है । 
ग्रव तक किये गए विभिन्‍न अनुमान पुराने पड़ गए हैं और समस्या की फिर शुरू से 
जाँच करनी ग्रावद्यक है । ह ः | 
जैसा कि सभी जानते हैं, गणना की दो विधियाँ हैं---पहली वस्तुओं और 
सेवाओं के मूल्यांकन की है श्रौर दूसरी व्यक्तिगत आरायों के योग की । ये दोनों पद्धतियाँ 
एक-दूसरे की सत्यता सिद्ध करने में हर जगह सहायक नहीं होतीं--उदाहरस्प के लिए, 
मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों की सेवाएँ उनको मिलने वाले वेतन के वरावर हैं क्योंकि 
उनको नापने का और कोई तरीका ही नहीं है। भारत के विषय में तो ऐसा अ्रसम्भव 
दीखता है कि पूरे क्षेत्र या केवल उद्योगों के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी प्रथम (उत्पादन- 
गराना) विधि पूरी तरह से लागू होगी | दोनों विधियों के परिणामों को मिलाने में 
भी विशेष सावधानी श्रावश्यक हो सकती है । प्रथम (उत्पादन-गणना) विधि में निम्न 
वातें हैं : दा 
(१) खेती, खनिज, उद्योग इत्यादि उत्पादन की विभिन्‍न' शाखाश्रों के वास्त- 
विक उत्पादन को उत्पादन होते ही श्रांक लिया जाए ताकि दुबारा गणना करने की 
गलती से बच जाएँ। 
(२) गृह-उत्पादित वस्तुओं एवं झयातों में परिवहन और व्यवसायियों की 
सेवापओं द्वारा हुई मूल्यनूद्धि को जोड़ा जाए । | 
(३) गृह-उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला उत्पाद-कर जोड़ा जाए । 
(४) निर्यात (जिसमें सोता-चाँदी भी शामिल है) का मृल्य घटाया जाए।. 
(५) श्रायात (जिसमें सोना-चाँदी भी शामिल है) का मूल्य जोड़ा जाए । 
(६) झायात पर लगे आायात-कर (कस्टम्स ड्यूटीज़) को जोड़ा जाए । 
कप (७) उन वस्तुओं के मूल्य को--चाहे वे देझ में उत्पन्न की जाती हों या 
वदेक्ष से मेंगायी जाती हों, जो स्थिर पूंजी को कायम रखने में प्रयोग में लायी जाती 
है--घटा दिया जाए । * 
(८) सब प्रकार की वेयक्तिक सेवाश्रों को जोड़ा जाए। 
7 जाते हों । 
शियों की प्रतिभूतियों की बड़ि जो 5 पकाड को: वनाशालि में मे दम विद 
नकद 5.5 » उठाया जाएया इनकी कमी को जोड़ा जाए । 
“नम से कुछ पर टिप्पणी की आवश्यकता है--- कक 


१) ऊषि का जो उत्पादकों ५ ये 
(१) कृषि का बह भाग जो उत्पादकों द्वारा उपयुवत होता है--भारत में यह 
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नीचे जो सुराव दिये गए हैं वे राष्ट्रीय आय के बड़े भागों से सम्बद्ध हैं। ऊपर 
निर्देश की गईं विभिन्‍न व्यवस्याएँ अन्तिम गणना में अपना स्थान रखेंगी । 
यद्यपि ठीक-ठीक राष्ट्रीय घन का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है; फिर भी 
स्थायी कामों में सरकारी खर्च, नयी पंजी के विनियोग तथा पंजी के विनियोग की तरह 
के व्ययों के अनुमानों से राष्ट्रीय आय के परिवतेंनों का निर्देश तो किया ही जा सकता है। 
राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए प्रस्तावित गवेपणा प्रवानतया उत्पादन के 
ग्राधार पर है, लेकिन जैसा सभी देझ्ों में होता है कुछ भाग वंयक्तिक आय पर 
निर्भर रहता है | भारत में इस प्रकार की झ्ाय नगरों में ज्यादा है, परन्तु पाइचात्य 
देशों की तुलना में बहुत ही कम है | कुछ तो उत्पादन के स्वभाव और कुछ इसलिए 
क्योंकि गवेपणा के विभिन्‍न तरीके आवश्यक हैं, ग्रामीण आय नागरिक आय से भिन्‍न 
रखी जाती है । 
ग्रामीण ग्राय के लिए उन्होंने सुाव रखा कि कुछ चुने हुए गाँवों का. घना 
सर्वेक्षण करके भूमि से उत्पादित सब वस्तुओं और गाँवों में की जाने वाली सब सेवाग्ना 
का पता लगाया जाए। 
नागरिक आय के लिए उन्होंने श्रन्यत्र सफलतापूर्वक काम में लायी गई विधियों 
पर बड़े नगरों के सर्वेक्षण की सिफारिश की । यह कछुटुम्वों की जी विका की जाँच द्वारा 
किया जा सकता है, जिसमें नमूने के कुछ कुटुम्ब लेकर कुछ तो उनके स्वयं के विव- 
रखों द्वारा और कुछ प्रचलित वेतन और पारिश्रमिक की दर के अनुसार उन्तकी आय 
का पता लगाया जाए। कर-मुक्त आयों से ऊपर की आयों के लिए आय-कर के 
आँकड़े बड़े ही लाभदायक सिद्ध होंगे । 
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक माध्यमिक शहरी गराना कर ली जाए। 
इन तीनों जाँचों की पू्ि विद्यत-शक्ति का उपयोग करने वाली फैक्ट्रियों, खानों तथा 
अन्य कुछ उद्योगों की उत्पादन-गणाना से की जाएगी । यह बहुत अंशों में नागरिक 
सवक्षण तथा कुछ अंशों में ग्रामीण सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति होगी । लेकिन यह स्वत 
वड़ा ही महत्त्वपूर्ण है भर अन्य सर्वेक्षणों की तलना में सम्पूर्ण जाँच के कुछ भाग का 
बहुत सही विवररा प्रस्तुत करेगा । ऐसा विश्वास है कि जब सब प्रकार की सामग्री 
सामने होगी तो झहरो या ग्रामीण उत्पादन-गणाना या अन्य विधियों में सम्मिलित 
आय का अनुमान लगाकर दोहरी गणाना के दोप से बचने के तरीके निकाले जा 
सकेंगे । 
बाय 
में सूचना देना भ्रनिवार्य हो । कुछ ट रे कारखाने कस से य हक ३३ 
गणना सरलता से लागू हो बकग ड कफ सर के अड बह शक आपकी 
पर चल रहे हों और जिनमें हक कक, । इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसे काम जो बड़े पाने 
'ऋजातो हो: <उदाहरुणा के लिए जे 2३5 ९ की यान्त्रिक झक्षित का उपयोग न किया 
इत-यराना-विधि के अन्तर्गत बा पे मकान बनाना और दरी बुनना--उत्ता- 
; हैए | इसा प्रकार खान-अ्रधिनियम' के अ्रन्तगंत 
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जैसा कि १६४८-४६ के मूल्य पर अनुमानित राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से स्पप्ट है । 

यद्यपि राष्ट्रीय आय के अनुमान के सम्बन्ध में समिति ने डॉ० वी० के० आर० 
वी० राव की तरह ही उत्पादन-गणना तथा झ्राय-गणाना के समन्वय से काम किया है 
किन्तु समिति के अनुमान श्रधिक सही हैं । इसका कारण सांख्यिकीय सामग्री का अधिक 
मात्रा में उपलब्ध होना था | इस विधि से राष्ट्रीय श्राय का अनुमान करने से एक लाभ 
यह भी है कि विभाजन के फलस्वरूप हुए प्रादेशिक परिवतेनों तथा मृल्य-परिवतंनों 
के लिए संशोधन कर लेने पर इन अनुमानों की तुलना पुराने शअ्रनुमानों से की जा 
सकती है ।' 

१६५१ से भारतवपं में राष्ट्रीय आ्राय की वृद्धि के लिए नियोजित विकास 
द्वारा प्रयत्न हो रहे हैं । प्रथम योजना के श्रन्त में राष्ट्रीय आय में (चालू मूल्यों पर) 
१८ प्रतिशत वृद्धि हुई | द्वितीय योजना के श्रन्त तक २० प्रतिशत वृद्धि की श्राश्ञा है। 
१६५१-६१ के बीच राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अनुमान ४२ प्रतिशत तथा प्रति-व्यवित' 
राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अनुमान २० प्रतिशत है ।* 

१७. भारतीय दरिद्रता को बढ़ाने वाली उपभोग-सम्बन्धी कुछ भूलें--जो भी वात 
देश की उत्पादन-शक्ति को घटाने में सहायक होती है उसे अवदय ही भारतीय दरि- 
द्रता का कारण मानना पड़ेगा । निम्न उत्तादन के भ्रतिरिक्त बुद्धिहीन उपभोग भी 
आधिक विकास के मार्ग में एक भारी रुकावट है । बुद्धिसंगत उपभोग या 'उपयोगि- 
ताओं के नाश' के लिए 'विचारशीलता, बुद्धि और कल्पना! की आवश्यकता है।' धन 
को अपव्यय घनवान को तो वरवाद कर ही सकता है, किन्तु साथ ही ऐसी विलासि- 
ताझों पर किया गया निरर्थक व्यय, जो जीवन को भ्रधिक समृद्ध भ्ौर पूर्ण नहीं बनाता, 
समाज के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है । कारण यह है कि इससे इतनी पूंजी 
और श्रम आवश्यकताशों के उत्पादन से हटकर विलासिताओं के उत्पादन में लग जाता 
है । यह कहना गलत होगा कि केवल धनी लोग ही श्रपव्यश्न के दोपी हैं ! प्रायः सभी 
दरिद्र देशों में गरीब अपनी गरीबी के ही कारण अनेक प्रकार की फिजूलखर्चियाँ करते 
हैं। इसके विपरीत कुछ वर्गों के व्यक्ति, जैसे मध्यवर्गीय लोग ग्रौर मारवाड़ी, मित- 
व्ययिता के नाम पर इतने कंजुस होते हैं कि.पपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न करके 
कौड़ी-कौड़ी को दाँत से पकड़ते हैं श्रौर जहाँ उन्हें स्वच्छन्दता से खर्च करना चाहिए 
वह भी कंजूसी वरतने से वाज़ नहीं आ्राते । ऐसा देखा गया है कि पुरानी पद्धति में 
सन्तानों के लिए धन का एकच्रीकरण किया जाता था ताकि जीवन प्रारम्भ करने में 
उन्हें अच्छे साधन प्राप्त हों, परन्तु भ्रव इसका स्थान नवीन विचारधारा ले रही है 


जा 8 नम 2 थे अ 8 
१. देखिए राष्ट्रीय आय समिति (अन्तिम रिपोर्ट) फरवरी १६५४, १० ५, पेरा २,४ | 
२. देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्र[रूप (अंग्रेजी), पृ० १७] 

३: तुलना कोजिए, “रुपये को अच्छी तरह पैदा करने की 

काम दे। रुपये पैदा करने के तरीके निश्चित हैं, 
जे स्वतन्त्र है । अब केवल निष्किय 

9 निकल्सन, “प्रिंसि 


अपेक्षा उसका सदुपयोग करना कंठिन 
कोम निश्चित है, किन्तु खचे'करने के लिए व्यय- 
क्रय आज्ञाक'रिता के स्थान पर सद्‌बुद्धि की आवश्यकता है [??--जें० 
पल्स ऑफ़ पॉलिटिकल इकनासी?, खण्ड ३, पृ० ४३६ | 
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चीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उनका होना दरिद्रता! का परिचायक नहीं है, 
झर न खाद्यान्न की कमी का ही । भ्रपोपक तत्त्वों से युकत भोजन, ऐसा सम्भव है, 
स्वास्थ्यवर्धक एवं भली प्रकार सन्तुलित भोजन से श्रधिक व्ययशील भी हो सकता है! 

१६१४ में कल मेके द्वारा बंगाल और संयुक्त प्रान्त के जेलों के भोजन के 
सम्बन्ध में की गई खोजों से पत्ता चला कि भोजन जनता के शारीरिक विकास श्रौर 
साधारण सुख का एक महत्त्वपूर्ण कारण है । उन्होंने बताया कि बंगाली की शारी- 
रिक अशकक्‍्तता के सूल में उसके भोजन में प्रोटीन-जैंसे तत्त्वों की कमी है | परिवहत 
के साधनों में सुधार के साथ एक प्रान्त के खाद्यानों को उन प्रान्तों में, जहाँ उनकी 
कमी है, पहुँचाया जा सकता है श्रौर इस प्रकार श्रसन्‍्तुलित भोजन की समस्या को हल 
किया जा सकता है | लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि लोग अपने भोजन में 
परिवतंन करने के लिए तैयार हों और उस भ्रकार के पौष्टिक आहार की माँग करे 
जिसकी उनके प्रान्त में कमी है । भोजन के विपय में शिक्षा और जानकारी से यह 
काम सरल हो सकता है । कृपि आयोग ने जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए 
जो सुझाव रखे उनमें एक यह भी है कि देश के मछली के मत्स्य-साधनों का संरक्षण 
किया जाए। यह एक ऐसा काम है जिसे सरकार, स्थानीय बोर्ड और साधारण रूप 
से ग्रामीण समुदाय अपने सक्तिय सहयोग से सफल वना सकते हैं । यह इसलिए 
आवश्यक है कि मछली चावल खाने वाले लोगों के लिए अधिक श्राहार-मुल्य अस्तुत 
करेगी । जनता के एक विद्याल भाग में मछली खाने के प्रति किसी प्रकार का घार्मिक 
विरोध नहीं है भौर इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए । 

एक जमाना था जब कि इंगलैण्ड में लेखकों और सुधारकों का यह फैशन था 
कि वे “चाय पीने के दुर्गुणों' को वहुत बढ़ा-चढ़ाकर सामने रखते थे,' लेकिन इंगलिश 
श्रमिक इसका प्रयोग करते आा रहे हैं और अ्रव तो इसका उपयोग इतना बढ़ गया है 
कि यह जीवन की आवश्यकताओं में से एक हो गई है। जनमत भी धीरे-धीरे वदल 
गया है श्रौर चाय पीने को दुर्गुशा बताने के बजाय जल-पान में एक प्रकार की 


!. डॉक्टर सलेटर इस बात की ओर ध्यान श्राक्ृष्ट करते दें कि रहन-सहन के दरजे की बृद्धि से 
कुछ अर में शारीरिक हानि हुईं है । उदाहरण के लिए चावल की मिलों ने रिश्नयों को परिश्रम से तो 
बनाया किन्तु वह परिश्रम शरीर के लिए लाभदायक था। साथ ही चावल की बहुत-कुछ पौष्टिकता 
भी नष्ट हो गई | एकदम वाहरी सतह पर जो विद्वम्रिन रहता था वह मिलों में नध्ट हो जाता दे 7 
इकनामिक कण्डीशंस इन इण्डिया, पिल्‍्लई की भूमिका से उदबृत्त, पृ० (४ | 

२. वही, एृ० ४११-१७ | आयोग ने यह भी सुमाव रखा कि एक सेण्ट्ल इंस्टिट्यूट आँव हासन 
न्यूट्रिशन की स्थ'पना की जाए तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा संगठित अनुसन्धानों को भी उससे नियो- 
जित कर दिया जाए | उन्होंने यह भी सिफारिश की कि पशु-आहार एबं मानवीय आहार में निर्केट 
सहयोग स्थापित किया जाए तथा भारत में की गई इस प्रकार वी खोजों को विदेशों में होने वाली 
ऐसी ही खोजों से संयुक्त किया जाए | समस्याएँ इतनी महान्‌ दें कि समस्त कर्मचारियों (स्टाफ) और 
साप्य सामझी को समस्या के समाधान के लिए काम में लगाना होगा | 

२. देलन वोसांक्वेट, (दि स्टेएडर्ड आकर लाइफ?, पृ० ३० ] 
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हो जाएगी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३३-३४ हजार करोड़ हो 
जाएगी । परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य मूल्यांकन को देखकर यह लगता 
है कि राष्ट्रीय श्राय १६६५-६६ में १७,४०० करोड़ तक रह जाएगी । इस प्रकार 
१६६५-६६ में कुल निवेश (९७६ ॥2«४0था!) राष्ट्रीय श्राय का १६ प्रतिशत भ्ौर 
घरेलू बचत राष्ट्रीय श्राय का १३ प्रतिशत । 

चौथी पंचवर्षीय योजना के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार हैं कि उत्पत्ति दर ६.५ 
प्रतिशत रहे । उदाहरण के रूप में वापिक श्राय खेती-बाड़ी का ५ प्रतिशत, संगठित 
उद्योग में ११ प्रतिशत से, लधु उद्योग ८ प्रतिशत से, रेलवे, यातायात तथा संचार 
८ प्रतिशत से, बैंकों का तथा बीमा ८ प्रतिश्षत से, वरिणज्य (07०८९) तथा नौकरी 
क्तेत्र में ६.५ प्रतिशत से । 


श्श्द भारतीय श्रर्थशास्त्र 


में १० काल-खण्ड स्पष्ट रूप से हृष्टिगोचर होते हैं--( 4 ) १८४४-६६ पुराना गारण्टी 
सिस्टम, (२) १८६६-७६ सरकारी निर्माण और प्रबन्ध, (३) १८७६-१६०० नई - 
गारण्दी पद्धति, (४) १६००-१४ तीब्र प्रगति और विकास, (५) १६१४-२१, १६१४- 
१० की युद्ध-जनित्त परिस्थितियों के परिणामस्वरूप रेलवे का विघटन, (६) १६२१- 
२४५ आकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट तथा सरकारी प्रबन्ध और नियन्त्रण, (७) १६३२४- 
२५ से १६२९-३० तक संपरेशन कस्वेंगन और तत्कालीन प्रगति, (८) १६३०-३१ से 
१६३५-३६ तक श्रवसाद, १६३६-३६ आ्रांशिक पुनरुत्थान तथा रेलवे जाँच श्रौर (६) 
१९३६ से १९४७ तक । ः * 
३. पुरानी गारण्टी प्रथा--१ ८४४ में पहली वार रेलवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया, 
जिसमें इंगलंड में संस्थापित कम्पनियों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा .निश्चित लाभ 
के आश्वासन पर भारत में रेलें बनाने देने के प्रश्न पर विचार किया गया | कलकत्ता 
श्रौर बम्बई के पास दो छोटी-छोटी रेलवे बनाने के ठेके. दिये गए,। ये ठेके क्रमशः ईस्ट 
इण्डियन रेलवे कम्पनी और ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे कम्पनी को दिये गए । 
१८५३ में लार्ड डलहौजी की प्रसिद्ध टिप्पणी ने नीति को निश्चित दिश्ला प्रदान की । 
इस टिप्पणी में लार्ड डलहौज़ी ने रेलों का निर्माण ट्रंक सिस्टम पर करने का. प्रस्ताव 
रखा, ताकि प्रेसीडेंसी प्रान्तों में प्रान्तरिक भाग को उसके प्रधान नगरों एवं वन्दर- 
गाहों से जोड़ दिया जाए तथा एक प्रेसीडेंसी को दूसरी असीड्डेसी से जोड़ दिया जाए। 
उन्होंने रेलों के निर्माण से भारत तथा इंगलैंड को होने वाले सामाजिक, राजनीतिक 
तथा आथिक लाभों की ओर संकेत किया। रेलों के शीघ्र निर्माण शौर प्रसार के : 
लाभों में लार्ड डलहोजी. ने यह भी देखा कि इससे इंगलेंड की पूंजी और साहस का 
भारतीय वस्तु-निर्माण (मेनूफेक्चर्स) भ्ौौर व्यापार में उपयोग होगा । उन्होंने राज्य 
के नियन्त्रण भर निरीक्षण में कम्पनियों द्वारा रेलों के प्रवन्ध और निर्मार्ण को सर- 
कारी निर्माण से अधिक प्राथमिकता दी, क्योंकि उनके विचार में व्यावसायिक कार्य. 
सरकारी कार्य-क्षेत्र स वाहर थे विशेषकर भारत में, जहां हर वात के लिए जनता की 
सरकार पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को घटाने की भ्रत्यन्त ्रावश्यकता है ! 
१८५४-६० :के बीच डलहौज़ी की योजना के भ्रनुसार ८,कम्पनियों के साथ 
भारत के विभिन्‍न भागों में रेलों के तिर्मार ओर नियन्त्रण का ठेका किया गया । 
लेकिन यह पद्धति सरकार के लिए बड़ी व्ययशील और करदाता के लिए बड़ी 
भारस्वरूप सिद्ध हुई | कम्पनियाँ अपना व्याज पैदा न कर सकी और सरकार से 
व्याज-अदायगी की माँग करने लगीं। १८६६ में रेलवे बजट में १,६६,५०;००० ₹० 
का घाटा हुम्ना । लाडे लारेंस, जिन्होंने १८६७ में गारण्टी सिस्टम की बड़ी विन्दा की 
82045 % 2 आम हु इस गारण्टी सिस्टम की .भी कड़ी प्लालोचता की 
पव्यय का परिणाम बताया जिन्हें निर्माण में घन 


र्क ब्य ठः 2 श त् 
गि मितव्ययता का कोई . ध्यान 'ही न था.।' आ्ॉकवर्थ रेलवे समिति ने राय दी कि: 


१. देखिए, आर० सी० दत्त, मिक हिस्टी झा 
रा सध्ध-ब 7 4 पे च ही नर इण्डिया इन दि विक्टोरियन एज) रेट 
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५. नया गारण्टी सिस्टम (१८७६-१६००)--इस :प्रंकार सरकारी, प्रवन्ध में रेलों 
के निर्माण की विचारधारा की शक्ति क्षीण होने लगी और रेलवे के इतिहास का एक 
नया अध्याय प्रारम्भ हुआ । पुरानी प्रथा से भिन्‍न नई प्रथा की विश्वेपताएँ निम्न- 
लिखित हैं--(१) नई कम्पनियों द्वारा वनाई गईं लाइनें भारत-सचिव की सम्पत्ति 
घोषित की गईं । भारत-सचिव को २५ वर्ष के बाद, या हर दस वर्ष के ब!द दी गई 
पूँजी को कम्पनियों द्वारा दे देने के बाद पुनः ठेका निश्चित करने का अधिकार था; (२३) 
कम्पनियों द्वारा एकत्र धन पर गारण्टी की हुई व्याज-दर पहले की अपेक्षा कम थी। 
प्रायः यह ३६% थी और (३) सरकार ने लाभ का श्रधिकांश (है) अपने हित के 
लिए सुरक्षित रखा । 
इस प्रकार, नई पद्धति पर निर्मित रेलवे लाइनें प्रारम्भ से ही सरकारी 
सम्पत्ति थीं, यद्यपि कम्पनियों को व्याज-दर की गारण्टी दी गई थी और रेलें वन 
जाने पर प्रबन्ध भी उन्हीं के हाथ में दिया गया था । इसी प्रकार जब कम्पनियों को 
पुरानी पद्धति पर दिये गए ठेके समाप्त हो गए तो सरकार ने उन्हें खतम करने का 
तरीका अपनाया, हालाँकि यह तरीका लागू करने में काफी भेद-भाव बरता गया। 
कई कम्पनियों के ठेके समाप्त होने पर, हालाँकि प्रवन्ध कम्पनियों के हाथ में ही 
रहने दिया गया, सरकार ने विभिन्‍न तरीकों से अपने लिए लाभदायक शर्ते तय कीं, 
जैसे कम्पनी के हिस्से की पूँजी और गारण्टी की हुई ब्याज-दर घटा दी तथा लाभ के 
बटवारे से सम्बन्धित शर्तों में भी परिवर्तंत किया । ' आम 
इस प्रकार, सरकार प्राय: सभी ट्रेंक लाइनों की मालिक हो गई । रेलों की 
पूंजी भी सरकारी हो गई, चाहे वह प्रारम्भ में लगाई गई सरकारी पूँजी का परिणाम 
हो या पुराने ठेकों के समाप्त होने पर सरकार द्वारा प्राप्त कर ली गई हो | थोड़े-से 
अपवादों को छोड़कर प्रवन्ध प्राय: कम्पनियों के हाथ में ही रखा गया, परन्तु सरकार 
ने निरीक्षण और कम्पनियों की परिषद्‌ में एक संचालक की नियुवित का अधिकार 
अपने हाथ में ले लिया। १६०४ से इंजन, डिब्बे (रोलिंग स्टॉक), जन-सुरक्षा, रेल- 
संयोजन, रेल-सेवाएँ, किराये की दर इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के द्वारा 
सरकार उपर्युक्त श्रधिकार का प्रयोग (अर्थात्‌ निरीक्षण) करने लगी । एक कम्पनी 
को छोड़कर, जिसका ठेका २५ साल के लिए था, शेप कम्पनियों के ठेके भारत-सचिव 
की इच्छानुसार कम्पनियों को बराबर पूंजी देकर समाप्त किये जा सकते थे | बंगाल, 
नागपुर का ठेका सन्‌ १६४० में समाप्त हुआ और यह झ्राखिरी था । लेकिन सरकार 
ने लाइन को १अक्तूबर, १६४४ से ही ले लिया था| | 
६. रेलों का शीघ्र विस्तार श्लौर लाभ का प्रारम्भ (१६००-१६१४)--इस काल की 
विशिष्टता थी राष्ट्र-विकास की जोरदार नीति, जिसने सम्पुर्णा आथिक जीवन को प्रभा- 
विति किया ॥। १६०८ में जब मैके-समिति ने रेलों के लिए १२,५००,००० पौण्ड 
4५ की का का सुझाव रखा-दयद्यवि यह संचय समय पर संशोधन के 
“जो एक नवीन प्रेरणा मिली । यद्यपि सरकार मैके-समिति हारा रखे गए 


सुझावों को छट न्वित्तनक ट 
गों को कार्यान्वित न कर सकी और न उतना घन ही व्यय कर पाई, किन्तु यह 
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७. रेलों का विघटने (१६१४-२१)--अश्राकवर्थ-समिति ने युद्ध के भार से रेलों के 
विघटन का चित्र निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया है, “बीसियों ऐसे पुल हैं जिन पर से 
आधुनिक भारी वोभों से लदी गाड़ियाँ नहीं चल सकतीं श्र कितने मील ऐसी रेलें, 
सैकड़ों ऐसे इंजन और हजारों ऐसे डिब्बे हैं जिनकी बदलने की सही तारीख बहुत 
दिन पहले बीत चुकी है ।” ऐसी स्थिति में यदि जनता तथा व्यापारी वर्ग ने वस्तुओं 
और मनुष्यों के परिवहन में होने वाली असुविधाओों के विरुद्ध शिकायतें कीं तो इसमें 
कोई श्राश्चर्य नहीं । विदेशी कम्पनियों द्वारा रेलों के प्रवन्ध के प्रति जनता भ्रधिकाबिक 
विरोध कर रही थी और चाहती थी कि जहाँ तक सम्भव हो इनका प्रवन्ध सरकार 
अपने हाथों में ले 
८. आआाकवर्थ-समिति (१६२१-२५)--यह भी अ्रनुभव-किया जाने लगा कि तत्कालीन 
रेलवे-बोर्ड रेलवे की नीति-निर्धारण में असफल रहा और रेलवे प्रशासन, विशेषकर 
किराये और दरों के सम्बन्ध में, प्रभावपूर्णा नियन्त्रण नहीं कर सका । आवंश्यकता से 
अधिक प्रतिवन्ध, कामों का निश्चित क्रम, स्थानीय दशा्रों की अज्ञानता और प्रावि 
घिक (टेक्निशियन) एवं विशेषज्ञ कर्मचारियों की कमी इसका कारण थी ॥ रेलवे की 
भावी आर्थिक नीति को नवीन ढंग से संचालित करने की श्रावश्यकता भी प्रतीत हो 
रही थी। ये सब प्रइन नवम्बर, १६२० में नियुक्त एक विशेष समिति को सौंप दिये 
गए, जिसके सभापति इंगलैण्ड के (भूतपूर्व) सर विलियम आकव्थे ये । इस समिति की 
नियुक्ति का तात्कालिक कारण ईस्ट इण्डियन रेलवे-के सम्बन्धों में कार्यवाही निर्णय 
करने का प्रइन था, जो कम्पनी द्वारा प्रवन्धित सरकार की सम्पत्ति थी और जिसका 
ठेका दिसम्बर, १९१६ को समाप्त होने वाला था। अस्थायी उपचार के -रूप में 
पुराना ठेका १६२६ तक बढ़ा दिया गया और प्रबन्ध के विकल्पों के गुण-दोपों के 
परीक्षण का काम झाकवर्थ जाँच-समिति को सौंप दिया गया | विस्तृत जाँच के बाद 
समिति ने १६२१ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें श्रगेक महत्त्वपूर्णा: प्रइनों पर 
समिति के निष्कर्ष निहित थे । किन्तु इसका सारांश देने के पहले हम' सरकारी प्रवस्थ 
बनाम कम्पनी -प्रवन्ध के विवाद की विवेचना करेंगे । 
६. भारत में सरकारो प्रवन्ध के पक्ष में सत--मैद्धान्तिक. स्तर पर राज्य-प्रवन्ध वे 
विरोधी मत काफो शक्तिशाली हैं ।' लेकिन जब हम किसी खास देश के सम्बन्ध में 
इसकी विवेचना करते हैं तो सैद्धान्तिक मत अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध होता। 
बस्तुत: किसी भी देश में प्रचलित पद्धति का निर्धारण सैद्धान्तिक कारणों ने वहीं 
वरन्‌ ऐतिहासिक कारणों ने किया है । यही कारण है क्रि भिस्त-भिन्‍न देश भिन्‍ते- 
भिन्‍न प्रकार की पदध॑तियों का अनुसरण करके फल फूल रहे हैं। सरकार अनेक कारण- 
थे रल-व्यापार अगने हाथ में लेती है, यथा राजनीतिक अश्रथवा व्यक्तिगत साहस की 
हि कह हा पे के हज गेश्नधिक सस्ती दर का लाभ देने के लिए 
जन के लिए तथा विभिन्‍न हितों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करने 


हू 


इग्ठ संन्पन्ध मे दाजप् टब्ल्यू० पम्म० 


जआ्ाकवथ, स्टेट रलते ऑॉनरशिप? | 
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राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह झ्रावश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो 
रेलवे-निर्माण के लिए जनता धन दे और यह शीघ्रता से तभी सम्भव हो सकता है 
जबकि प्रवन्ध सरकार के हाथ में हो । फिर भी यदि बाहरी कर्ज़ लेना ज़रूरी ही 
हुआ तो ऋण देने वालों की निगाहों में भारत सरकार की प्रतिप्ठा भ्रधिक मूल्यवान 
वस्तु होगी । सरकारी प्रवन्ध के पक्ष में एक सबसे वड़ा तक यह भी था कि विदेशी 
कम्पनियों ने जान-बूककर राष्ट्रीय हितों की चिन्ता नहीं की, बल्कि विरोधी बनी रहीं। 
ये सव वुराइयाँ राष्ट्रीय प्रवन्ध से दूर हो जाएँगी। सरकार द्वारा किये गए प्रबन्ध से 
प्राप्त श्रनुभव ने यह सिद्ध कर दिया था कि सरकारी प्रबन्ध किसी भी अंश में कम्प 
नियों की तुलना में बुरा नहीं है । इन पूंजीपतियों ने न केवल देश के विभिन्‍न भागों 
में सामग्री और मनुष्यों के परिवहन पर ही ' नियन्त्रण रखा, वल्कि प्रधान (ट्रंक) और 
सहायक नई लाइनों तथा दो या अधिक लाइनों के सम्बन्ध को भी नियन्त्रित किया । 
प्रभाव-क्षेत्र उत्पन्त हो गए थे, जिनसे रेलवे के उचित प्रसार में बाधा उत्पन्न हो रही 
थी। सरकारी प्रवन्ध में यह दोष दूर हो जाएगा और लाइनें देश के हितों को ध्यान 
में रखकर बनाई जाएँगी । व्यापारियों और यात्रियों की सुविधाओों का भी भ्रधिक 
अच्छी तरह ध्यान रखा जाएगा ।' 

१९२४-२४ में ईस्ट इण्डिया रेलवे और जी० झ्ाई० पी० रेलवे के ठेके खत्म 
होने के समय यह विवाद और तीज हो गया । फरवरी, १६२३ में विपय धारासभा 
के सामने रखा गया। गैर-सरकारी भारतीयों का मत निर्चित रूप से सरंकारी 
प्रबन्ध के पक्ष में था। परिणामतः इन दोनों रेलवे को सरकार द्वारा ले लिये जाने 
का प्रस्ताव पास हो गया। ये दोनों प्रत्यक्ष सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत भ्रा गईं। 
(जनवरी, १६२६ में बर्मा रेलवे भी सरकारी प्रबन्ध में ग्रा गई) । १६३० में सरकार ने 
दक्षिण पंजाब रेलवे खरीद ली । यह सरकार द्वारा अधिक्ृत झौर प्रवन्वित पंश्चिमोत्तरं 
रेलवे के अन्तर्गत कर दी गई | बी० बी० एण्ड सी० आई० तेथा आसंाम-बंगाल रेलवे 
१ जनवरी, १६४२ से सरकार के प्रवन्ध में आरा गई । 

१०, साधारण वित्त से रेलवे वित्त का पृथककरण (१६२४-२५ से १६२६-३० )-- 
आकवर्थ-समिति ने अनेक श्राघारों पर रेलवे वित्त को साधारण वित्त से श्रलग करने 
के लिए ज़ोर दिया । प्रथम, वापिक झाय व्ययक (वजट) से रेलवे के लाभ के कारण 
होने वाली संदिग्धता दूर हो जाएगी । रेलों का मुनाफा मौसम और व्यापार के साथ 
बदलता रहता है, फलत: वजट के श्रनुमान कई करोड़ रुपयों से भी गलत हो सकते हैं । 
रेलवे के दृष्टिकोण से भी दोनों को अलग करने की आ्लावश्यकता और भी अ्रधिक 
प्रतीत होती है । केन्द्रीय सरकारी बजट पर निर्भर होने से. रेलों को व्यावसायिक रूप 
से चलाने में बाधा पहुँचती है | ऐसी व्यवस्था, जिसमें यह मान लिया जाता है कि हरे 


१. जैसा कि थी एन०. च्का हे हा 
०वी० मेहता का कहना है अन्तर रेलवे-प्रतिस्पर्धा के अभाव भौर जागृत जन* 


झूत के प्रभाव ने रेलों के: पे में परिर्वा' दि ; 
देखिए, इरिडियन मा अप नियन्त्रण को एक नेतिक आवश्यकता में परिवर्तित कर दिया दै। 
अं र्द््स रेयूलिशन?, पृ० ८१] | 
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जुन, १६३७ में प्रकाशित समिति की रिपोर्ट में रेलवे के हर पहलू को - स्पशे 
कंरने वाले ऐसे सुझाव हैं जिनसे उसकी कार्यकुशलता और श्रार्थिक परिस्थिति दोनों 
ही सुधारी जा सकती हैं। इसने पोप-समिति, जिसने १६३२-३४ में मिंतव्येयिता और 
कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से रेलवे के हर महत्त्वपूर्ण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया 
था, के सब सुझावों का समर्थशत किया तथा एंक पर्याप्त अपकर्ष-कोष (डिप्रेस्रियेशन 
फण्ड) की आवश्यकता पर जोर दिया । इसके विचार में ३० करोड़ रुपये की बचत 
साधारणत: ज्यादा नहीं कहीं जा सकंती । इसने रेलवे के साधारण सुरक्षित कोष के 
निर्माण की सिफारिश की, इससे ऋण ली हुई पूंजी -और व्योज को चुकता किया जा 
सकेगा । 

समिति ने रेलों को श्रपनी लोकब्रियता बढ़ाने श्लौर जनता से अपने सम्बन्ध 
अच्छे करने के सुझाव रखे। इस काम के लिए समाचारपंत्रों से घनिष्ठता. बढ़ाने पर 
जोर दिया । समिति ने अनेक रेलों को एक में मिलाने पर अधिक ज़ोर नहीं दिया, 
क्योंकि इससे प्रत्रन्ध और प्रशासन में असुंविधा उत्पन्त होती ।॥? वेंजबुड-समिति की 
रेल-सड़क संयोजन, तथा किराये की दर में संशोधन की सिफारिशों की चर्चा अन्य 
भागों में की गई है । - 
१२. द्वितीय विद्ववे-पुद्धकाल श्रौर उसके बाद (१६३६ से १६४७)--ट्वितीय विश्व- 
युद्ध का एक परिशाम यह हुआ कि यातायात में काफी वृद्धि हो गई । फलतः परिवहन- 
क्षमता पर असाधारण भार पड़ा । समृद्धि-काल के काररंग रेलवे इस आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए थोड़ी-बहुत सुसज्जित थी । रेलवे के निर्माण में बड़ा रुपया खर्च किया 
गया था। कार्य-विधि में सुधार भी किया गया तथा अच्छे शक्तिशाली इंजन भी मंगायें 
गए थे । १६४१ के अपने बजट भाषण में सर गुथरी-रसेल,- रेलवे चीफ कमिश्नर ने 
अनुमान लगाया कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान कार्य-क्षमता से रेलवे कोयला 
को छोड़कर समुद्र-तट के तमाम यातायांत को सँभाल संकती है । न्‍ 

१४ श्रगस्त, १६९४७ को स्वतन्त्रता-प्राप्ति और विभाजन ने समस्याश्रों के आकार 
भर रूप को ही वंदल दिया । दैश के त्रिभाजन के साथ ही रेलवे और तत्सम्बन्धी भय 
सम्पत्ति का भी विभाजन हा । 
१३. राज्य श्र रेलवे के बीच सम्बन्धों की विविधता '--नियेन् ऋण और स्वामित्व की 

प्टि से राज्य औौ र रेलों के बीच विभिन्‍न सम्बन्ध रहे हैं। मुख्य लाइनों में से चार 

लाइन सरकार के स्वामित्व में थीं (नार्थ-वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न बंगाल रेलवे, ईस्ट 


थीं और चौथी जी० स पी० रेलवे) । अन्य पाँच का स्वामित्व तो सरकार-के 
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रेलों को ६ वर्गों में विभाजित करने की योजना थी, किन्तु बाद में दो वर्ग और बनाए 
गए । इस समय रेलवे झाठ वर्गों में विभाजित है | ये वर्ग निम्नलिखित हैं तथा कोष्ठक 
में इनके संगठन की तिथि और हेडक्वार्टर का नाम दिया हुआ है : (१) दक्षिया-क्षेत् 
(१४ अप्रैल, १६५१, मद्रास), (२) मध्य-क्षेत्र (४ नवम्बर, १६५१, वम्बई), (३) 
पद्चमी क्षेत्र (५ नवम्बर, १६५१, वम्बई), (४) उत्तरी क्षेत्र (१४ श्रप्रेल, १६९५२, 
दिल्‍ली), (५) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (१४ अप्रैल, १९५२, गोरखपुर), (६)उत्तर-पूर्वी 
सीमा-क्षेत्र (१५ जनवरी, १६५६, पंडु), (७) पूर्वी-क्षेत्र (१ श्रगस्त, १९५४, कलकत्ता), 
(5) दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र (! अगस्त, १९५५, कलकत्ता) । रेलों के इस वर्गीकरण के 
विरुद्ध मुख्यतः दो आपत्तियाँ की गईं । एक तो यह कि कुछ क्षेत्रों के अन्तर्गत रेल की 
लम्बाई इतनी अधिक है कि प्रशासकीय कठिनाइयाँ घटने के बजाय बढ़ जाएँगी, ऐसी 
आशंका थी। दूसरे यह कि रेल-परिचालन- में रुकावटें पैदा हो जाएँगी । वर्गीकरण 
के पश्चात्‌ वैजवाड़ा और मुगलसराय तथा अन्य स्थानों में रुकावटों का अनुभव भी 
किया गया, किन्तु सरकारी दृष्टिकोश यह रहा कि ऐसी कठिनाइयाँ वर्गीकरण वा 
परिणाम नहीं थीं। इन आ्रापत्तियों के विरुद्ध सरकार ने यही कहा कि वर्गीकरण की 
योजना से (१) प्रशासन और वित्तीय नियन्त्रण में सुधार, (२) प्रबन्ध में मितव्ययिता 
और कार्यक्षमता में वृद्धि, तथा (३) परिचालन-ब्यवस्थाओं और कर्मशाला (वर्केशाप, 
का युक्तीकरण होगा । वर्गीकरण विवादास्पद विषय न हीं था । अ्रनेक समितियों ने, यथा 
एकवर्थ-समिति, वेजबुड-समिति, सभी ने सिफारिश की थी । वर्गीकरण के विरुद्ध 
केवल यही कहा जा सकता था कि यदि यह योजना कुछ समथ बाद लागू की जाती तो 
अधिक अच्छा होता | कुँजरू-समिति (१६४७-४८) का यही मत था । वर्गीकरण हो 
जाने के बाद अब यह विवाद का विषय नहीं रहा है। ० 
१६५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई । इस योजना में रेलवे के पुन- 
स्थापन और विस्तार के ऊपर ४२३.७३ करोड़ रु० व्यय किये गए। प्रथम योजना का 
ब्येय मुख्यत: चल स्टाक तथा स्थिर सम्पत्ति का पुनर्स्थापन श्र नवीकरण, उत्पादन 
और विकास-सम्बन्धी योजनाओं से उत्पन्त नई'आवश्यकताञं की पू्ति तथा यात्रा करने 
वाली जनता तथा रेलवे कर्मचारियों को सुविधाएँ प्रदान करना था | योजनावधि में 
द्वितीय महायुद्ध में उखाड़ी गई लाइनों में से ४३० मील लाइन फिर से बिछा दी गई तथा 
३०० मील लम्बी लाइनों का निर्माण हुआ । योजना के प्रारम्भ में भारतीय रेलवे- के 
_ पी 5,२०६ इंजन, १६,२२५ कोचिंग डिब्बे तथा २२२,४४१ माल के डिब्बे थे। इनमें 
मे ९,११२ इंजन, ७,०११ कोचिंग डिब्बे तथा तथा ३६ /५८४ मालगाड़ी के डिब्बे अपनी 
का का पं बदलना आस था परत बोलता के अत 7 
6 ब्व तथा माल के डिब्बों की संख्या क्रमशः: १,५८६, ४,८३७ 


हे फूजरू-समिति का मत था कि रेलवे का पुनर्गठन गिर 
नै सिफारिश की थी कि पुनगेठन की योजना कुछ 
उता ऊपर कहा गया दे, सरकारी सत 
का 


रोध और अध्यवस्था को जन्म देगा | समिति 


५८ वर्षों के लिए कार्यान्वित न की: जाए | किन्तु 
से मानने को तैयार नहीं बा ।  /. - . . :- 
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करेंगे जो १८०४४-१६४७ के काल में विचारणीय थीं । 
१६. रेलवे-दर-नीति--एक बड़ी पुरानी शिकायत थी कि रेलवे की दर मूलतः: श्रापिक 
लाभ के सिद्धान्त पर आधारित है और यूरोपीय सौदागरों . को फायदा तथा भारतीय 
उद्योग श्लौर साहस के विकास को वाघा पहुंचाती है । १६१४ में सर इव्राहीम रहीम- 
तुल्ला ने धारासभा (इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल) में इसका ज़िक्र किया ) उद्योग 
और वित्त-आयोग के सामने भी कितने लोगों ने इस वात की गवाही दी | झ्राकवर्थे- 
समिति ने भी इस शोर ध्यान श्राकृष्ट किया । एक खास शिकायत यह थी कि दरें 
इस प्रकार रखी गई थीं कि वे आन्तरिक यातायात की अपेक्षा अन्दर ने वन्दरगाहों 
तक आने वाले भौर बन्दरगाहों से श्रन्दर जाने वाले यातायात को प्रोत्साहन देने वाली 
थीं। इससे कच्चे माल के निर्यात श्रौर विदेशी निर्मित वस्तुश्रों के श्रायात को प्रोत्साहन 
मिलता था ।' भारतीय व्यापारियों की शिकायत थी कि उन्हें देश के विभिन्‍न भागों 
से कच्चा माल मेंगाने श्र विभिन्‍न बाज़ारों में तैयार माल भेजने में काफी ऊंची 
दर देनी पड़ती थी । अ्वरोधक-दर प्रथा (ब्लाक रेट सिस्टम)' से भी काफी असन्तोप 
था क्योंकि इससे यातायात का कृत्रिम विकीरण होता था जिससे उद्योग और व्यापार 
दोनों को भ्रसुविधा होती थी । रेलवे-दर का एक प्रभाव यह भी था कि भूतकाल में 
प्रायः उद्योग बन्दरगाहों के पास केन्द्रित होने लगे थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें भी 
कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । जय 
जैसा कि शअ्र्थ-प्रायोग (फिस्कल कमीशन) ने स्वीकार कियां था, भारतीय 
उद्योगों के साथ किये गए अनुचित व्यवहार की बात निराधार नहीं थी । व्यवहार में 
रेलों को अपने ढंग से दर मिश्चित करने की स्वतन्त्रता थी । यद्यपि यह स्वतन्त्रता 
रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई स्वीक्ृतियों के श्रन्तगंत ही थी, किन्तु उन्हें विशिष्द सामग्री 
विशिष्ट वर्ग में रखने की स्वतन्त्रता थी । प्रश्न का गम्भीर अ्रध्ययन करने के उपरान्त 
उद्योग-प्रायोग ने यह सिफारिश की कि एक प्रकार की सामग्री को उतनी ही दूरी 
पर ले जाने का किराया वरावर होना चाहिए, ताकि कच्चा माल जहाँ तक सम्भव 
हो सके निर्यात के पूर्व निर्मित सामग्री की दशा में हो जाए। उन्होंने यह भी सुझाव 
रखा कि एक से अधिक लाइनों पर चलने वाली वस्तु की पूरी दूरी का किराया एक 
ही दर से एक ही वार ले लिया जाए। अर्थ आयोग ने इन सुझावों को स्वीकार 
किया और यह भी सुझाव रखा कि नये उद्योगों के लिए कुछ वर्ष तक विशेष रूप से 
पा है 83% श्रोर अ्रन्य उद्योगों को भी विशेष रिपश्रायत दी जाए, यदि 
पाक हे मेक कर सकें । कृषि-आ्रायोग, जिसने रेलवे दर से कृषि- 
हिनआ लि किलक / व की जाँच की, ने यह सुझाव रखा कि क्षि-विभाग और 
१: फिस्कल कृमीशन रिपोर्ट, पैरा १२७।. 


२. “ब्लाक रेट” का मतलब है कि थोड़ी दूरी के लिए - कप 0. या 
* दूरी के लिए अधिक दर से ले ' ज॑कशन के 
निकट किसी स्टेशन से उस जंकशन तक ओर कदर से किराया लेना | यद्व जंक 


( वहाँ से दूसरी रेलवे पर अधिक दूर तक जाने वाले 
यातायात पर लगाया जाता है । इसकी उद्देश्य थाताई 2० रे अभषिक दूर त्त 
कल देश्य यातायात को प्रतिइन्दी >> तथा 
४क लाइन तंक हो सीमित रखना हे.।, - . 6 मरतिदन्द लाइनों पर जाने से रोकना त 
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प्षिफारिश की | सरकार ने यह वात स्वीकार कर ली और प्रशिक्षण-सुविधाश्रों के 
प्रसार के लिए कदम उठाया। वेजबुइ-सम्रिति की रिपोर्ट पर विवाद होते समय 
भारत सरकार ने रेलवे-सेवाग्रों के भारतीयकरण को वात को पुनः दुहराया । भव 
यूरोपीयों को नौकरियाँ मिलना बन्द हो गया है और भारतीयकरण का प्रइन भी राज- 
सत्ता भारतीय हाथों में हस्तान्तरित हो जाने से समाप्त हो गया है । 

रेलवे की समस्याएँ 

२. स्वतन्त्रता के बाद--स्वतन्त्रता के वाद रेलवे की समस्यात्रों का रूप ही 
बदल गया । कुछ समस्याएँ जैसे, भारतीयकरण की समस्या, श्रश्नासंगिक हो गई तथा 
कुछ अन्य समस्याएँ श्रधिक महत्त्वपूर्ण ही उठीं। इस समय भारतीय रेलवे के समक्ष 
निम्न सुख्य समस्याएँ हैं : 

१. रेल चलाने के लिए शवित-उत्पादन के हेतु अधिकांशत: कोयला प्रयुक्त 
होता है । भारत में अच्छी कोटि के कोयले के कुल निक्षेप सीमित हैं तथा दीर्घकालीन 
प्रयोग की हृष्टि से वे लोहा श्नौर इस्पात जैसे आधारभूत उद्योग के लिए भी पर्याप्त 
नहीं हैं । इन उद्योगों का भविष्य निम्नकोटि के कोयले के सुधार श्रौर तदनन्तर इनके 
उपयोग पर ही झाघारित है । अतएव रेलवे में कोयले का प्रयोग मिम्ततम करना 
आवश्यक है । इस हृष्टि से भारत में बिजली. और डीज़ेल से चलने वाली रेलों की 
व्यवस्था करना आवश्यक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में 
प्रयत्न किये गए हैं जिनको चर्चा हम कर चुके हैं । 

२. रेलवे की दुर्घटना्रों से सम्बन्धित दूसरी महत्त्वपूर्ण समस्या है। ये 
दुर्घेटनाएँ अनेक प्रकार की होती हैं, यथा टक्कर, पटरी से उतरना, गाड़ी से जानवरों 
का कटना, सम-पार पर ग्राड़ी का सड़क यातायात से टकराना, गाड़ी का दूसरी 
रुकावटों से टकरा जाना आदि । १६५७-५८, १६५८-५६ तथा १६५६-६० में 
दुघंटनाओं की संख्या ऋमशः ६,०११, ६,०७१ तथा ८५,६१६ थी । १६५६-६० में 
इस भ्रकार कुल दुघंटनाओं की संख्या में कमी श्रा गई । किन्तु इस वर्ष रेल-पथ से 
उतरने और रेल-पथ की खराबी के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई । टक्कर, 
गाड़ी का पटरी से उतरना, गाड़ी का सम-पार पर सड़क यातायात से टकराना, 
गाड़ी में श्राग लगना--इस प्रकार की कुल १,१२४ दुघंटनाएँ रेलवे कमेचारियों की 
असावधानी से हुई जबकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की कुल संख्या (१६५६-६०) 
में २११६ थी। अतएव उपर्युक्त प्रकार की लगभग ५०%, घटनाओं के लिए रेलवे 
हलक ही उत्तरदायी ५ । यह कहा जा सकता है कि इन घटनाओं को कम करना 
स्पा के हे में सरकार दुर्घटना की ही रूपी 
परिचालन अधीक्षकों की श्रावधिक 2 8 रा हक पे हे 
सरकारी निरीक्षकोंल्‍्ने १६५६-६० में जिन ंटना रे हक 0 री 6; गे 
इुघेंटनाओं को रोकमे के लिए उन्होंने बहुत-दे समाज कल ला रहे 
को हिंदायततें भी दी गईं 'डुघंटनाओं को बम 8264 डक 

सह करने की हृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण 
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तालिका ---२ - 4 
योजनाम्रों के श्रन्तंगत प्रगति ह 
| योजना[द्वितीय कम योजना का 





(वास्तविक) |(चाल्त विक) लक्ष्य 
नई लाइनें खोली गईं (किलोमीटर) १,०३४ | १,३११ २,६४० 
दुगनी लाइनें की गईं (किलोमीटर) ३७० ० १,५१२ ३,८६४ 
रेलों में बिजली का प्रयोग न ३६१.५ २,४६८ ' 
रेलवे इंजन | १,५८६ | २,२१६ २,०७० . 
रेल के डिब्बे ४,७५८ ७,७१८ ८,६०१ 





मालगाडी के डिब्बे बा दि 08060 पर 0 

पहली पंचवर्षीय योजना में यातायात, जिस पर लड़ाई तथा विभाजन का 
गहरा असर पड़ा था, को फिर से अच्छी दशा में लाने का कार्य था। उसके. साथ- 
साथ यातायात को श्रौद्योगिक उन्नति के लिए भी आवश्यकताओं को पूरा करना था। 
दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें भारी उद्योग तथा यातायात संचार पर खूब जोर दिया 
गया था, में रेलवे प्रगति पर अच्छा ध्यान दिया गया। दसरी योजना में १३४० 
करोड़ रुपया यातायात पर लगाया गया । त्तीसरी योजना में इप् क्षेत्र में १४८६ करोड़ 
रुपया रखा गया | इसमें रेलवे पर ८६० करोड़ रुपया था, इसके श्रतिरिक्त ३५० करोड़ 
रुपया हुट-फूट के फण्ड (00फ८०ंग्रांणा) से ३५ करोड़ रुपया स्टोर सस्पेन्स-खाते से 
(805$02॥5€) 

चौथी पंचवर्षीय योजना में संचार तथा यातायात पर ३,००० करोड़ रुपया सर- 
कारी क्षेत्र में श्रौर ६६५० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में खर्च होगा, जिसमें से रेलवे पर 
१४४०० करोड़ रुपया खर्च होगा और ६५० करोड़ रुपया रेलवे हूट फूट फण्ड में से लगाया 
जाएगा । इस श्रकार रेलवे में कुल व्यवसाय २२५ मिलियन टन से (१६६५-६६) 
बढ़कर (१६७०-७१) में ३५५ मिलियन टन हो जाएगा । 


सड़क परिवहन 


१०. हाल का सड़क इतिहास--लार्ड डलहौजी के समय में भारत की सड़कों के निर्माण 
का नया युग प्रारम्भ हुम्ना | डलहौजी ने रेलों के निर्माण के अतिरिवत सड़कों के 
तिर्माण के लिए भी कुछ शक्तिशाली नीति का अनुसररणा किया । इस काम के लिए 
केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य-विभाग के श्रतिरिक्त (१५५४ में) प्रत्येक प्रास्त में सैनिक 
बोर्ड (मिलिटरी बोर्ड) के स्थान पर सार्वजनिक कार्य-विभाग (पी० डब्ल्यू० डी०) की 
स्थापना की गई (१८५५) प्रायः ६० वर्षों से रेज्ञों के प्रभाव से भी सड़कों के 
निर्माण में सहायता मिलती आरा रही है । ज्यों-ज्यों रेलों का प्रसार होता गया, रेलों 
सी सामग्री, माल भौर :- पता की माँग पूरी करने के लिए करने के लिए एक सहायक के रूप में 
पक बढ़ को रे का निर्माण ग्रावह्यक हो गया । इसवे ते 
सवारी और मा कि रेलवे से समकोरा पर देश के आनन्‍्तरिक भाग से साल-भर 
के ताल लाने में सहायता पहुँचाएँ--आवश्यकता को और भी तीज कर 
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मोटर परिवहन के लिए पर्याप्त अवसर हैं । ; 
२२. श्रधिक सड़कों की अ्रवद्यकता--जेसा कि क्ृपि-शझ्रायोग ने कहा है, परिवहन 
विक्रय का आवश्यक अंग है । श्राधुनिक व्यावसायिक विकास ने अच्छी सड़कों के संचार- 
महंत्त्व को बहुत बढ़ा दिया है ।' अच्छी तरिवहन-व्यवस्था से कृपि-उत्पादन को निश्चय 
ही प्रेरणा_मिलेगी और शीवन-निर्वाह कृषि का स्थान व्यवसायिक कृषि ले लेगी 
जिपसे ग्रप्मणणों का जीवन-स्तर भी ऊँचा उठेगा | इससे खींचने वाले भौर भारवाहें 
पशुओं की शक्ति और प्राणवत्ता पर भी कम भार पड़ेगा और उनकी कार्य-क्षमता 
बढ़ेगी । इससे सवारियों का घिसना भी कम हो जाएगा, समथ की भी बचत होगी । 
निर्यात या आन्तरिक उपभोग वाले कृषि-उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों को भो कृषि 
से पर्याप्त सहायता पहुँचेगी | -वे (सड़कें) उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में भी सहायक: 
होंगी। इस प्रकार अनुचित स्थानीयकरण से उत्पन्न श्रम और मकानों की जटिल 
समस्याएँ भी कम होंगी; ग्रामीण वातावरण में उद्यान-फंक्ट्रियों का स्वप्न सत्य होने 
लगेगा । अ्रन्त में, उपयुक्त सड़क-परिवहन की सहायता से भारत की अपार -चन- 
राशि का भी-पूरा-पुरा उपयोग किया जा सकेगा । 
२३ सड़क बनाम रेलवे--सड़क-परिवहन रेल-परिवहन से इस भ्र्थ में भ्रच्छा है कि 
इसके लिए स्टेशनों, सिगनलों, छादकों आदि की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । न तो इसमें 
समाप्ति (टरमिनी) पर समय का ही नुकसान होता है,'न खाली डिब्बे ही ढोने पड़ते 
हैं और न रोलिंग स्टॉक ही बेकार रहता है । सड़कों का स्पष्ट सस्तापन इसलिए भी 
है क्योंकि रेलवे को भ्रपनी लाइनें बनाने श्रौर उन्हें सुरक्षित रखने का सब खर्चे स्वयं 
बरदाइत करना पड़ता है, इसके विपरीत, सड़कों का निर्माण श्रीर सुरक्षा साधारण 
कर देने वालों के घन से होती है । यदि मोटरों को ही सड़कों की सुरक्षा का खर्च भी 
बरदाइत करना पड़े तो भी सड़क-परिवहन सस्ता ही पड़ेगा । यह बात थोड़ी दूर की 
यात्रा और हल्के यातायात के विषय में ही लागू होगी । इसके विपरीत दूर की यात्रा 
और भारी बोफ ढोने का काम रेलवे द्वारा श्रधिक सस्ते में होगा, क्योंकि उनके 
चलाने का खर्च कम पड़ता है । कुछ जगहों पर रेलवे और सड़कों.में प्रतिद्वन्द्रिता भी 
रहती है । कुछ स्थानों पर वे एक-दूसरे को सहायता पहुँचाती और पूरक का काम 
करती हैं । इसे निम्न शब्दों में भली प्रकार प्रकट किया गया है, “सड़कें किसानों की 
जोतों को बाज़ारों श्रौर पास के स्टेशनों से संयुक्त करती हैं। इसके विपरीत रलवे. 
उत्पादन-क्षत्र ओर गदन-क्षत्र और दूर के उपभोक्ताओं के बीच सम्बन्ध स्थापित करती हैं सम्बन्ध स्थापित करती हैं तथा वगर 
के उत्पादकों और हल, ऋत्रिम खाद और कपड़ा खरीदने वाले किसानों को मिलाती 
हैं । अच्छी शौर पर्याप्त सड़कों के बिना कोई भी रेलवे परिवहन के लिए पर्याप्त 
सामग्री इकट्ठी नहीं कर सकती । इसके विपरीत सबसे अच छी सड़कें भी फसल का 
गे १२२६ करोड़ रुपये की पूंजी को सड़कों के प्रसार 


एज तन 
' कृपि-आयोग स्थोर्ट, पैरा ३ श्‌ रे 
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एच० ककेनेस रेलेंवे बोर्ड में विशेष अधिकारी थे। इसमें प्रतिद्वन्द्रिता को उचित बनाने 
के लिए मोटर परिवहन पंर और अभ्ंधिक नियन्त्रण करने का सुंफांव दिया गया ।' १६३३ 
में हुए रेल-सड़क सम्मेलन में विभिन्‍न प्रकार के परिवहनें के संयोजन से सम्बंन्धित 
कई प्रस्ताव पास किये गए ताकि इनकी प्रतिद्वन्द्ित! घट जाए। अन्य तरीकों में सम्मे- 
लन ने रेलवे द्वारा चलाई जाने वांली बस-सर्विस पर से कानूनी प्रतिवन्‍्ध हटाने का 
सुझाव दिया । सड़के परिवेहन सेवाश्नों को, ग्रामीण सेवाम्नों के विकास को दृष्टि में 
रखकर, एकाधिकार दे दिया जाए तथा केन्द्र और प्रान्तों में संयोजन कां काम सरले 
करने के लिए संस्थाएँ स्थापित की जाएँ । परिवंहंन-मंत्री की अध्यक्षता में एक परि- 
वहन परामर्शदात्री समिति की स्थापना हुई (१६३४)। इसका काम रेल, सड़क तथा 
परिवहन के अन्य माध्यमों को संयोजित कर सड़कों के सम्बन्ध में ऐसी तीति प्रस्तुत 
करना था जो रेल, सड़क तथां अन्य पंरिवहन-साधनों के विकास के लिए प्रान्तों द्वारा 
अंपनाई जाए। यह उद्देश्य देश के लिएं अ्रत्यन्त महत्त्वपूरां था ।* संयोजन नीति का 
अनुसरण १६३७ में संचार-विभाग की स्थापना द्वारा सरल हो गया । इसे नये विभाग 
ने १६४७ से रेलवे, पोस्टर, तार, वायुयान, सूचना-प्रसार आदि का काम संभाला । 
२६. रेलं-सड़क-संयोज॑ंन पर वेजबुड-समिति शौर॑ उंसके बाव--वेजब्चुड-समिति ने 
बंताया कि प्रान्तीय सरकारों का सड़ंक-पंरिवृंहन का नियमन अपर्याप्त और अस्त- 
व्यस्त था । श्रान्तीय सरकारों द्वारा अ्रनुसरण की जाने वाली नीति ने एक असंगठित 
झौर अकुशल सड़क-परिवहंन को जन्म दिया, जिसने रेलवे को कमंज्ञोर बनाने में 
सहायता दी पर स्वयं विश्वसनीय सेवाएँ न दे सका । इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार 
द्वारा प्रान्तीय सरकारों को सड़कों के निर्माण के लिए दिए गए धन को देने में देर 
करके ही केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण को प्रभावशाली बनाया जा सकता था जो 
(सड़क-निर्माण) स्वयं जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं में से है । अतएवं इस नीति 
से भारत में रेलें---अवनत रेलें---और सड़कें अ्रपर्याप्त रहेंगी।' प्रभावपूर्ण संयोजन तो 
रेलवे और सड़क दोनों को जन-सेवाग्नों के रूप में चलाने पर हीं हों सकता है। समिति 
इससे सहमत नहीं थी कि सड़कों का वियमन केवल रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि से ही 
किया जा रहा था| सड़कों का उचित नियमन केंवले सुरक्षा की हृष्टि से ही झ्ाव- 
इयके नहीं था, अपितु वह उत (सड़कों) के विकास को पुष्ट ओथिक ओओ्ाधारों पंर 
लाने के लिए भी आवश्यक था। रेलवें को एक - नये . प्रतिदव्द्री की ग्रनुचित और 
अनाथिक प्रतिहन्द्रिता से वचाना भी वाजञ्छनीय है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित 
सिद्धान्तों के अनुसार प्रान्तीय: सरकारों को सड़कों का नियमन करना चांहिए, किन्तु 
सड़कों के परिवहन पर इस प्रकार के कोई प्रतिबन्ध न लगाने चाहिएँ जिनसे उनके 


दि न य आ 
१. देखिए, मिचेल कर्कलेस रिपोर्ट, प० २४ | 


९. संयोजन के विषय पर शिज्चाप्रद विकास के लिए देखिं ॥, 'ऑब्लम्स ऑफ द्रांसपोर् 
की-ऑॉडिनेशन इन इस्टिया? | : इसखिए, एस० के० गुहा, ्रोब्लम्स ऑफ़ ्यि 


३. रिपोर्ट, पैरा १४८ ] 


१५० भारतीय अथंजश्ञास्त्र 


बाद १६३६ का मोटर विहिकल्स अधिनियम पास हुआ, जिसमें पुराने अधिनियम की 
न्रुटियों को दूर करने और मोटर-प्रयोग के प्रसार के कारण उत्पन्त नई परिस्थितियों 
की पूर्ति करने का प्रयास किया गया था। - जा जग 
अधिनियम के दो खास पहलू हैं-- (१) नियमन करने वाला, (२) संयोजन 
करने वाला । इसकी साधारण योजना थी कि किराये पर या किसी भी प्रकार माल 
और यात्रियों को ढोने वाली सभी सवारियों का नियन्त्रण रीजनल ट्रांसपोर्ट प्राधि- 
कारियों के हाथ में रहेगा, जोकि प्रान्त के निदिचत भागों के लिए नियुक्त किये जाएँगे 
तथा भ्रपील सुनने और संयोजन के काम के लिए सारे प्रान्त के लिए एक प्रान्तीय 
परिवहन-प्राधिकारी होगा | कोई भी व्यक्ति, जिसका किसी भी परिवहन-कम्पनी से 
जरा-सा भी आर्थिक सम्बन्ध होगा, प्राधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा 
और सदस्य की तरह ही रह सकेगा। प्रत्येक गाड़ी के पास परमिट के होनो अनिवार्य 
है जो कि उस क्षेत्र के श्रधिकारियों द्वारा दिया जाएगा । परमिट पाने वाले को कुछ 
शर्तें स्वीकार करनी होंगी, जैसे गाड़ी को अच्छी दशा में रखना, गति की सीमा को 
पार न करना, श्रधिक भीड़ न करना और ड्राइवरों से बहुत श्रधिक काम न॑ लेना पं 
॥ मोटर वसों और टैक्सियों को अनुज्ञा (परमिट) देते समय परिवहन-श्रधिकारी 
निम्न वातों का ध्यान रखते हैं--जुनतां की श्रांवश्यकता और सुविधा, श्राथिक दृष्टि 
से हानिकारक प्रतिद्वन्द्रिता को रोकना तथा उन परिवहनों को वरदाइत करने के लिए 
सड़कों की उपयुंक्तता | जनता के माल के यात्रायात के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त है कि 
शीघ्रता से नष्ट होने वाले पदार्थों का थोड़ी दूर तक का यातायात सड़क के वहन के 
लिए छोड़ दिया जाता, है, किन्तु लम्बी दूरी का यातायात प्रधानतया रेलवे के लिए 
रखा जाता है। सड़क के परिवृहन का झ्ावश्यके नियन्त्रण प्रान्तीय सरकारों के हाथ 
में रहता है । यह व्यवस्था की गई है कि मार्ग-सम्बन्धी अनुज (रूट परंमिट) प्राप्त 
व्यक्ति अनावश्यक होड़ से सुरक्षा करने के बदले में नियमित सेवाएँ दें अर्थात्‌ अपने 
उत्तरदायित्व एक ज़न-सेवा कम्पनी के समान समझें । नियमन-प्राधिकारी को सड़क- 
यातायात के सम्बन्ध में उच्चतम और निम्नतम दरें निश्चित करने का अधिकार है। 
यह भी व्यवस्था की गई है कि मोटर लाइसेंस समस्त भारत में वध होगा । 
अत्येक राज्य भ्रपना कर निश्चित करने के लिए स्वतन्त्र है। नये प्राथियों को लाइसेंस 
लेते समय कुछ शर्तें पुरी करनी होती हैं। ४. पड अर 
यद्यपि नवीन अधिनियम की कुछ वाराप्रों ने विवाद को जन्म दिया है, परस्‍्तु 
सिद्धान्ततः यह विवादहीन है और इसे 'सड़क संहिता? (हाईवेज़ कोड) का नाम ठींक 
ही दिया गया है। ग्रराजकता से व्यवस्था की ओर बढ़ने, सुरक्षा की विधियों को 
अपनाने / जनता की सुविधाश्रों का ध्यान रखने तथा परिवहन की संयोजित पद्धति को 
अपनाने की झावश्यकता सबको प्रतीत हो रही है। 
मद्रास भौर केरल राज्य में तीसरे पक्ष के जोखिम की बीमा के सम्बन्ध में 


लात सजत-तनन+ नमन नमन “न कक फनम 3 २ भकथाआ 
१. ट्राप्वरं। के काम के € घण्टे अतिदिन ; 
विधा हि पेन और ५४ घरुदे प्रति दँ तथ के काम के बाद 
सी घण्या विश्ाम मिलना चादिए | ८ भति सप्ताह दें तथा ५ घण्टे के वाम के ५ 


श्भ्ू०.. भारतीय अथंशास्त्र 


बाद १६३६ का मोटर विहिकल्स अधिनियम पास हुश्ना, जिसमें पुराने अधिनियम की 
न्रूटियों को दूर करने और मोटर-प्रयोग के प्रसार के कारण उत्पन्न नई परिस्थितियों 
की पूर्ति करने का प्रयास किया गया था। 
अधिनियम के दो खास पहलू हैं--- (१) नियमन करने वाला, (२) संयोजन 
करने वाला । इसकी साघारण योजना थी कि किराये पर या किसी भी प्रकार माल 
और यात्रियों को ढोने वाली सभी सवारियों का नियन्त्रण रीजनल ट्रांसपोर्ट प्राधि- 
कारियों के हाथ में रहेगा, जोकि प्रान्त के निश्चित भागों के लिए नियुक्त किये जाएँगे 
तथा अपील सुनने और संयोजन के काम के लिए सारे प्रान्त के लिए ४क प्रान्तीय 
परिवहन-प्राधिकारी होगा । कोई भी व्यवित, जिसका किसी भी परिवहन-कम्पनी से 
ज़रा-सा भी आाथिक सम्बन्ध होगा, प्राधिकारी के रूप में नियुकत्त नहीं किया जाएगा 
और सदस्य की तरह ही रह सकेगा। प्रत्येक गाड़ी के पास परमिट का होना अ्रनिवार्य 
है जो कि उस क्षेत्र के श्रधिकारियों द्वारा दिया जाएगा । परमिट पाने वाले को कुछ 
शर्ते स्वीकार करनी होंगी, जैसे गाड़ी को अच्छी दशा में रखना, गति की सीमा को 
पार न करना, अधिक भीड़ न करना और ड्राइवरों से बहुत अधिक काम न लेना ।* 
मोटर बसों और टैक्सियों को अनुज्ञा (परमिट) देते समय परिवहन-अ्धिका री 
निम्न बातों का ध्यान रखते हैं--जनता कौ श्रांवश्यकता श्रौर सुविधा, श्राथिक दृष्टि 
से हानिकारक प्रतिंद्न्द्रिता को रोकना तथा उन परिवहनों को बरदाइत करने के लिए 
सड़कों की उपयुक्तता । जनतो के माल के यातायांत के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त है कि 
शीघ्रता से नष्ट होने वाले पदार्थों का थोड़ी दूर तक का यांतायात सड़क के वहन के 
लिए छोड़ दिया जाता, है, किन्तु लम्बी दूरी का यातायात प्रधानतया रेलवे के लिए 
रखा जाता है। सड़क के परिवहन का झ्रावश्यक नियन्त्रण प्रान्तीय सरकारों के हाथ 
में रहता है | यह व्यवस्था की गई है कि मार्ग-सम्बन्धी अनुज्ञा (रूट परमिट) प्राप्त 
व्यक्ति भनावश्यक होड़ से सुरक्षा करने के बदले में नियमित सेवाएं दें अर्थात्‌ भ्रपना 
उत्तरदायित्व एक जन-सेवा कम्पनी के समान समझें । नियमन-प्राधिकारी को सड़क- 
यातायात के सम्बन्ध में उच्चतम और निम्नतम दरें निश्चित करने का अधिकार है। 
यह भी व्यवस्था की गई है कि मोटर लाइसेंस' समस्त भारत में वैध होगा । 
अत्यक राज्य भ्रपना कर निरिचत करने के लिए स्वतन्त्र है। नये प्राथियों को लाइसेंस 
लेते समय कुछ शर्तें पुरी करनी होती हैं । ः 
यद्यपि नवीन अधिनियम की कुछ बारां ने विवाद को जन्म दिया है, परन 
सिद्धान्तत: यह विवादहीन है और इसे सड़क संहिता' (हाईवेज़ कोड) का नाम ठीक 
ही दिया गया है। अराजकता से व्यवस्था की शोर बढ़ने सुरक्षा की विधियों' को 
* अपनाने, जनता की सुविधाओ्रों का ध्यान रखने तथा परिवहन की संयोजित पद्धति को 
अपनाने की श्रावश्यकता सबको प्रतीत हो रही है । 
मद्रास भौर केरल राज्य में तीसरे पक्ष के जोखिम की बीमा के. सम्बन्ध में 


आह नजर जप 07 हि एड हओ 
१- ड्राइवरों के काम्र के & घण्टे प्रतिदिन और ५४ घण्टे प्रति सप्ताह दें तथा ५ घण्टे के काम के बाद 
आधा घण्टा विश्राम मिलना चाहिए | 


१५२ भारतीय अर्थशास्त्र 


गखना सरखता से की जा सकती है तथा पुल की सुरक्षा का व्यय भी अधिक नहीं 
होता । १६३३ के रेल-सड़क-सम्मेलन में सुरक्षा के साधनों के अन्दर ऋण लिये धन 
मे प्रधान भौर सहायक सड़कों के विकास की सम्भावनाम्रों की परीक्षा के लिए एक 
विस्तृत योजना बताने की सिकारिश की। भारतीय सड़क प्रौर परिवहन-विकास-संस्था 
लि० की बारहवीं बैठक (१६४०) में सड़कों के विर्माण और रक्षा के लिए उचित 
आधिक व्यवस्था से युक्त एक नयी सड़क-मीति का समर्थन किया, जबकि रेतें ऋण 
लिये गए घन से बनायी गई थीं और सड़कों का निर्माण आग्रम ररिवेन्यू) से हुमा था, 
अतएव ऋश लिये हुए बन का प्रयोग क्रिये ब्रिना सड़कों के लिए पर्याप्त बन की 
व्यवस्था अव्यवहारय है । मा 
२६. नवीन सड़क-तीति--सडक-समिति को खास सिफारियों के: आधार पर मार्च, 
१६२६ में भारतीय वित्त प्रधिनियम ने मोटर स्पिरिट पर ४ प्राने के स्थान पर ६ 
झाभे प्रति गेलन उत्पादम-कर लगा दिया (इससे १६२६-२०'में ६४ लाख रुपये मिले) । 
सर बी० एन० मित्रा ने धारासभा में-एक प्रस्ताव रखा (११ सितम्बर, १६२६), 
जिसका आझ्राधार सड़क-समिति के पैरा ७०-७६ में की गई सिफारिशों के विवाद 
थे। इसकी प्रधान बातें ये यीं--(१) सड़क के कार्य क्रम को जारी रखने का प्रमल 
किया जाए। मोटर स्पिरिट पर कम-से-क्रम पाँच वर्ष तक कर होना चाहिए, 
(२) पाँच वर्ष तक इस भ्रधिक कर की ग्राय को सड़कों के विकास पर खर्च बिया जाए। 
एक अलग रोड-विकास-खाता खोल दिया जाए और उसका -वाकी रुपया वित्तीय 
चर्ष के श्रन्त में कालातीत न माना जाए, (३) वापिक अनुदान को इस प्रकार विमा- 
'जित किया जाए--(क) भारत सरकार दो वर्ष तक १० प्रतिशत प्रपने पास सुरंक्षित 
'रखती, उसके बाद फिर विचार किया जाता । इस सुरक्षित बन में से भावश्यकंता 
पड़ने पर विशेष श्रनुदान दिये जाते। ये विशेष झनुदान उन परिस्थितियों में दिये 
जाते जबकि कोई योजना स्थानीय संस्थाओं की प्राथिक शक्ति के बाहर होती या दो 
आन्‍्तों की सोमाओों पर ०ड़ने के कारण किसी विशेष प्राग्त का काम न हीतींया 
प्रास्तीय या केन्द्रीय सीमाओं पर पुत्रों के निर्माण से सम्बन्धित होती | (ख) औप में 
से (१) पिछले वर्ष में भारत में उपभोग किये गए कुल पेट्रोल का जितना हिस्सा 
प्रान्तों में उपयुवत होता उसी हिसाब से उसे धन दिया जाता, (२) वाकी जो छोटे 
प्रान्तों, रियासतों या प्रशासनों के उपभोग का प्रतिनिधित्व करता, चह भारत सरकार 
को दे दिया जाता । (३) सड़कों की स्थायी समिति की सलाह पर गवेननर जनरल 
'कौंसिल द्वारा स्वीकृत इन योजनाम्रों पर खर्च करने के लिए प्रास्तों को अनुदान दिया 
जाता । (४) प्रतिवर्ष सड़कों के लिए एक स्थायी समिति (स्टेंडिग कमेटी) का 
'नर्मारए! किया जाए, जिसमें भारतीय विधान-मण्डल के दोवों संसदों के कुछ निर्वा- 
चित और कुछ मनोनीत सदस्य होते । इसका सभापति गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी 
ह 2 का सड़कों से सम्बन्ध रखने वाला सदस्य होता । इसका काम गवर्नर जनेरल 
' सड़कों से सम्बन्धित हर एक मामले पर परामझ्श देना था, जिसमें केन्द्रीय सडक 
पृसंघात और सामयिक सड़क सम्मेलनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही भी 
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योजना में नयी सड़कों के कुल व्यय का १० प्रतिशत था । 
नागपुर योजना--दिसम्बर, १६४३ में विभिन्‍न राज्यों के मुस्य अ्रभियन्ताग्रों 
(चीफ इंजीनियर) का सम्मेलन नागपुर में हुआ । इस सम्मेलन मे देश की न्यूनतम 
आवश्यकतात्रों के भ्राधार पर एक सड़क-योजना बनाई । इस योजना का लक्ष्य यह था 
कि सुविकसित कृपि-क्षेत्र का कोई गाँव पक्की सड़क से पाँच मील से श्रधिक दूर न 
हो | इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सड़कों की मील दूरी में ५० प्रतिणत वृद्धि प्रपे- 
क्षित थी। ह ह 
नयी सड़क घोजना-- १६४७ में विभाजन के पश्चात्‌ नागपुर-योजना के लक्ष्यों 

में कुछ परिवर्तेत करना पड़ा । झ्रब नागपुर-पोजना लगभग पूरी हो चुकी है। भारत 
सरकार के कहने से मुस्य अभियन्ताप्रों ने २०-वर्षीय नयी योजना बनाई । सोटे तौर 
पर योजना की रूपरेखा के प्रनुसार सड़कों की लम्बाई (१६६१ की) ३९७९ साख 
मील से बढ़कर १६८१ में ६५७ लाख मील हो जाएगी। योजना के झनुसार प्रति 
वर्गमील में ०.५२ मील सड़क हो जाएगी जबकि इस समय प्रति वर्ग मील में ०.२६ 
मील सड़क है । योजना के पूरे होने पर कृपि-क्षेत्र के किसी गाँव की पक्की सड़क से 
दूरी ५ मील से घटकर ३ मील शौर कच्ची सड़क से दूरी १३ मील हों जाएगी । 
भ्रध्-विकप्तित क्षेत्र में यह दूरी पवकी सड़क से ८ मील तथा किसी भी सट्क से हे मीले 
हो जाएगी । अविकसित भौर रृषि के अयोग्य क्षेत्र में श्थित किसी भी गाँव की दूरी 
पक्की सड़क से १२ मील तथा किसी भी सट्टक ने ५ मील होगी । इस योजना की 
अनुमानित लागत ४७०० करोड़ रु० है तथा इसे चार पंचवर्षीय योजनाम्ों में थॉटा 
गया है । इन चार योजनाम्रों के बीच लागत का विवरण इस प्रकार है : 

१६६१-६२ से १६६५-६६. ४७० करोड़ रु० 

१६६६-६७ से १६७०-७१ 8६४० 

१६७१-७२ से (६७४५-७६ १,४१० 

१६७६-७७ से १६६०-५१ १,८८७ ,, - ,, 

.पंच्रर्षोय योजनाएँ झ्रौर सड़क परिवहन--प्रथम पंचवर्षोय योजना में १५६ 
करोड़ ₹० की व्यवस्था की गई थी । पाँच वर्ष की अवधि में कुल ६८,१५६ मील की 
नयी सड़कें बनाई गई, जिनमें २४,०७१ मील की पयकी (मेटल्ड) तथा ४४,०८८ मीत्त 
की कच्ची सड़कें थीं। इसके ग्रतिरिक्त १७,३११ मील की वर्तमान सड़कों में सुधार 
करके उन्हें भ्रच्छे स्तर की सड़कें बनाया गया । ह 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क-विकास के लिए २६६ करोड़ रुपये निर्धा- 
रित किग्रे गए। मार्च, १६५६ तक सड़क-विकास की प्रगति भ्रासाम, बम्बरई, केरल, 
3० प्र० झौर वंबाल को छोड़कर भ्रन्‍्य स्थानों में धीमी रही है । १६५६-५६ की 
अवधि में कुल १४० करोड़ रु० व्यय हुआ है । मां, १६६१ तक लगभग २५० करोड़ 
० व्यय होने का अनुमान है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित व्यय भी २५० 
करोड़ रु है 


एक तएफपफ्कक्‍रस 
२० देखिए, थूड फाइव द्श्चर प्लान, ड्ाफ्ट आउट लाइन, पृ० २४८ | 
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तूफानी हो जाती हैं और कभी केवल जल की पतली रेखा मात्र रह जाती हैं श्र इस 
अ्रकार इनमें नावें चलाना प्रायः असम्भव-सा हो जाता है। नमंदा और ताप्ती-जैसी कुछ 
नदियों की पथरीली सतह और तेज़ धार नौयम्यता के लिए जटिल समस्यो वन जाती 
है । महानदी, भोदावरी और कृष्णा श्रवध्य ऊपर तक नौगम्य हैं, किन्तु उससे याता- 
यात कम ही है । ; 
जल-पथ की इन संकुचित सुविधाओं के अतिरिक्त किनारे-किनारे कुछ छोटी- 
छोटी नदियाँ और खाड़ियाँ हैं, जिनका छोटी-मोटी नावों द्वारा उपयोग-किया. जाता 
है | लेकिन इस प्रकार के क्षेत्र के वाहर नौका-गमन प्रायः डेल्टा श्लौर घाटियों तक ही 
सीमित है । 
एक समय नौगम्य नहरों के पक्ष में वड़ा आन्दोलन चला था। भव्य कावेरी 
और गोदावरी नहरों के निर्माता सर झार्थर कॉटन ने नौगम्य नहरों की एक महत्त्वा- 
कांक्षी योजना प्रस्तुत की, जो १८७२.में संसदीय समिति के समक्ष रखी गई । उनके 
मतानुसार रेलवे की अपेक्षा जल-परिवहन की सुविधाएँ भारत के लिए ग्नधिक उप< 
युक्त तथा क्र खर्चीली हैं। इसके अतिरिक्त उत्ते यह भी लाभ होगा कि इनको 
सिंचाई के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। खर्च की झधिकता (३०० लाख 
पौण्ड, के कारण योजना को त्याग देना पड़ा । इसका एक कारण यह भी था कि 
अंग्रेड़ अपने देश के श्रनुभव के आ्राधार पर भारत में नहरों की उपयोगिता भली भाँति 
नहीं समझ सके, क्योंकि उनके यहाँ रेलवे ही भ्रधिक लाभप्रद सिद्ध हुई थीं। रेलवे द्वारा 
किया गया विरोध भी एक और कारण था । 
जब रेलवे से घाटा. हो रहा था तो नहरों. का निर्माण चाहे सिंचाई के काम 
के लिए या केवल -नौगम्य के लिए ही श्राकपक प्रतीत होता था । ओद्योगिक आयोग 
ने. सिफारिश की थी कि भारत सरकार को इस प्रश्न-पर ध्यान देना चाहिए और जो 
भाग रेल श्र जल-पथ दोनों ही द्वारा सेवित्त हों वहाँ इनके प्रशासन समन्वय से काम 
करें तथा जल-पथ ट्रस्ट के निर्माण के प्रइन:पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए। 
समुचित रीति से विकसित जल-पथों से रेलों की भीड़ कम हो जाएगी झौर छोटे 
पैमाने के परिवहन का.कार्य भी इनके द्वारा खपूरा हो सकेगा । कुछ सिंचाई की नहरों 
को परिवहन की नहरों में भी परिवर्तित किया जा सकेगा । लेकिन जब हवा का रुख 
चदंला और रेलवे से लाभ होने लगा तो उत्साह कुछ ठंडा पड़ने लगा । इस समय 
नौगम्य नहरें केवल थोड़ी-सी हैं---उदाहरण के लिए पूर्वी तट के समानास्तर मद्रास 
की वकिघम नहर | अनेक सिंचाई कीः लहरें नौगम्य-जल-पथ का काम नहीं दे सकतीं । 
दोनों प्रकार की नहरें सरलता से एक में संयुक्त भी नहीं की जा सकतीं। * 
अ्रन्तर्राज्यीय तथा राष्ट्रीय जल-पथों के गमन पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण 
हैं तथा केन्द्रीय जल और शवित-प्रायोग जल-साधनों के वहु-उद्देश्यीय विकास में सहा- 
यता करता है। श्री वी० के ० .गोखले-की पभ्रध्यक्षता में नियुक्त अन्तर्देशीय जल-परिवहन- 
समिति ने अन्य बातों के अतिरिक्त ये सिफारिशों की हैं कि के-्द्रीय प्राविधिक संगठन 
तथा एक प्रशिक्षण-संस्था की स्थापना की जाए तथा देशी नाव वालों की सहकारी 
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शीशम की लकड़ी के जहाज़ से कहीं अ्रच्छे थे | 
श्रकवर की मृत्यु के समय की दक्शा का वर्णान करते हुए मोरलेप्ड का कहना 

है कि भारतीय समुद्र का अधिकांश वारिज्य भारत में बने जहाजों द्वारा होता था । 
भारत के यात्री-जहाज पुर्तगालियों द्वारा बनाये गए जहाजों को छोड़कर तत्कालीत 
सभी यूरोपीय देशों से बड़े थे ।* 
३४, जलयान के सम्बन्ध में भारतीय साहस फी बाघाएँ--ब्रिटिश इश्डिया स्टीस 
नेविगेशन कम्पनी ने, जो कि एक ब्रिटिश कम्पनी है, प्रायः १०० वर्ष से भ्धिक से देश 
का तटीय एवं समुद्र-पार व्यापार अपने कब्जे में कर रखा है। भारतीय झौर अंग्रेजी 
कम्पनियों ने दर-युद्ध (रेंट वार) से बचने के लिए प्ौर व्यापार को श्रपने बीच बाँट 
रखने की हृष्टि से श्रपने को एक सम्मेलन में संगठित कर लिया हैं। चूँकि यह सम्मेलन 
विदेशी हितों से श्रनुशासित है, इसका उद्देश्य वेशी जलयानों को दबाने का ही रहता 
है। जहाज़ों के भारतीय मालिकों की दो शिकायतें थीं--(१) विलग्वित छूठन्पथा 
(डेफई रिवेट सिस्टम), (२) दर-युद्ध (रेट वार) ।* 

१५, विलम्बित छूट-व्यवस्था, दर-युद्ध इृत्यावि--इसकी व्याख्या इस प्रकार की 
गई है, “परिवहन कम्पनियाँ जहाज़ से माल भेजने वालों के लिए एक परिपत्र जारी 
करती हैं कि यदि उन्होंने एक निश्चित समय के अन्त तक (प्रायः ४ या ६ महीने 
त्तक) कम्पनी के अ्रतिरिक्त किसी भ्रन्य जहाज से सामाव नहीं भेजा है तो कम्पनी 
उन्हें इसके बदले में उनके इस प्रवधि के कुल भाड़े में कुल का कुछ हिस्सा (आय: 
१०%) रियायत के तौर पर उनके नाम लिख देगी झौर यदि इसके बाद कुछ झौर 
समय तक [प्रायः ४ या ६ महीने तक) वे सम्मेलव (कास्मरेन्स) के जहाज़ों से ही 
सामान भेजते रहें, तो छूट की यह रक़॒म उन्हें दे दी जाएगी | इस प्रकार दी गईं धन- 
राशि को विलम्बित छूट कहते है । 

धर इसमें कोई श्राश्चयं नहीं कि विगत ४० वर्षों से भारतीयों हारा इस उद्योग, 
में प्रवेश पाने के प्रायः सभी प्रयत्त विफल रहे । जितनी भी कम्पनियाँ बनीं प्रायः सब 
विलीन हो गई । इसके मार्ग में दूसरी बाधा यह थी कि यूरोपीय वीमा-कम्पनियों ने 
भारतीय कम्पनियों के साथ भेदपुर्ण व्यवहार किया श्रौर जो जहाज लन्दन में भी 
प्रथम श्रेणी के समझे जाते थे उनको भी वे द्वितीय श्रेणी में इसलिए रख देते थे वरयोंकि 





२- डब्ल्यू० डिगवी, आस्पेरस ब्रिटिश इण्डिया, पृ० ८५०६ | 


नह 5 ३० केस्टेलीनो का लेख, प्लानिंग ड््ने ट्रांसपोर्ट, ईरटने इकनामिर्ट) |] भारतवासियों ने नये 
समुद्रों का अन्वेषण चाहे सले ही न किया हो किन्तु उनका सामुद्रिक घ्रान, दिशा-निद्रेशक यन्त्र की 
सूक्ाता एवं जलयान-दक्तता वासकोडिगामा को चकित करने वाली थी ।? 

है * । इसके विरतृत विवरण के लिए देखिए, एस० एस० हाजी, 'ध्कनाशिदस ओॉफ शिपिंग”, अध्याय 
है. ता डे हर गे 
गे १६३८-३४ में वम्बई रटीम नेविगेशन कम्पतती औ्रैर सारत्तीय कम्पदियों (जो कि सिन्पिया रटीम 


पे शन कम्पनी द्वारा नियन्वित थीं) के बीच दर-युद्ध चला था | 
+* डी, पूरे उद्धृत, एृ० १२४ | 


/ 
+ 
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४१. भारतीय जलयान-निर्माण-उद्योग की स्थिति--भारतीय जहाज़ बनाने का उद्योग 
भारतीय जहाजरानी से कोई खास अ्रच्छी परिस्थिति में नहीं है । गैर-भारतीय जहाज़- 
निर्माताओं से केवल छोठे जहाज़ों के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा की जा सकती है क्योंकि 
उन्हें यहाँ लाने की लागत उनके मूल्य के अनुपात से श्रधिक है, अन्यथा विदेशी 
जहाज बनाने वाले कारखानों का स्वच्छन्द एकाथिपत्य है| श्रभी हाल तक भारत में 
बड़े जहाज़ बनाने के लिए उपयुक्त इस्पात कारखाने नहीं थे । थोड़े-से मरम्मत करने 
वाले कारखाने थे परन्तु वे भी गर-भारतीयों के हाथ में ये । 
४२. विज्ञगापट्टम (श्रव विशाखापटनम) का जलयान-निर्माण-प्रांगण---कम्पनी द्वारा 
वत्ता पहला जहाज एस० एस० जलउपा जनवरी, १६४८ में पानी में उतारा गया । 
कुल मिलाकर (जिसमें जलपंखी दिसम्बर, १६९४६, जलपञ्मा सितम्बर, १६५० भी 
शामिल हैं) ५००० टन वाले ५ जहाज (विज्ञगापट्टम में) तोन वर्ष में बनाये गए । 
जलयान-प्रांगण को बन्द होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने जलपज्ा को खरीद 
लिया । १९४६ में सिन्ध्िया कम्पती ने भारत सरकार से प्रांगण अपने हाथ में ले 
लेने की प्रार्थना की । - गे 
मार्च, १६५२ में सरकार ने सिन्विया से विश्ञाखापटनम-जंलयान-निर्माण- 
भांगरा खरीद लिया और उसका अ्रवन्ध हिन्दुस्तान शिपयाड़ लि० को सौंप दिया । 
इसमें दो-तिहाई पूंजी सरकार की है ! श्रव तक जलयान-प्रांगण ने संमुद्र में जाने 
योग्य २३ जहाज तथा दो छोटे जहाज बनाये । 
कोलम्वो योजना के अन्तर्गत इंगलिस्तान की सरकार ने एक प्राविधिक शिप्ट- 
मण्डल इस उद्देश्य से भेजा था कि बह दूसरे जलयान-प्रांगण की स्थापना के लिए 
उपयुक्त स्थान का सर्वेक्षण और आवश्यक जानकारी एकत्रित करे। शिंप्ट-मण्डल 
ने अप्रैल, १६५५८ में श्रपती रिपोर्ट प्रस्तुत की । उसके झचुसार किसी भी स्थान 
को आदर्श स्थान नहीं कहा जा सकता, किन्तु उपयुवतता की दृष्टि से उन्होंने 
कोंचीन (इर्नाकुलम), मज़गांव डॉक, काँडला, ट्राम्वे तथा ज्योंखली का गाम 
'गिनाया। भारत सरकार ने एक अ्न्तविभागीय समिति की नियुक्ति की जिसते 
'इसरे जलयान-आंगरा की स्थापना के लिए कोचीन को चुनने की सिफारिश की। 
तीसरी पंचवर्षीय थोजना में नये जहाज़ों की जलपंखी के लिए ५५ करोड़ रुपये रखे 
गए भौर इस प्रकार योजना के पहले दो सालों में जलपंछी ८,४७,००० ठग 
अश्रेल १६६१ से चढ़कर १०,५७,००० तारप' (अप्रैल १६६३) और यह गाश्ा की 
जाती है कि १६६५-६६ के अन्त तक इसकी संख्या १५ लाख 07 तक पहुँच 
जाएगी। १६६३ में जल परिपद्‌ बनाई गई जो सरकार को शिपिग की सीति के बारे 
में प्रमयन्‍्समय पर सुझाव देती है | इस प्रकार योजनाओं में पोतालय तथा बन्दर- 
हक रे वीन तथा उन्नत बनाने के लिए बड़ा ज़ोर दिया गया है। पहली दो 
3५0 कक ह को निर्धारित हुआ। १६९६४ के अन्त तक बड़ी वन्दर- 
उस्तुओ्रों के स्वीकार करने की शक्ति को ६२,००,००० तक 
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प्राप्त किये कोई भी वायु-सेवाएँ प्रारम्भ नहीं की जा सकेंगी। इस समय भारतीय 
वायु-परिवहन कम्पनियों द्वारा € वायु-सेवाएँ संचालित हो रही हैं । १६४७ के ग्रन्त 
में एश्रर इण्डिया इण्टरनेशनल की स्थापना हुईं, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 
४६ प्रतिशत था जिसे वह किसी भी समय ५१ प्रतिशत कर सकती थी । ५ वर्ष में 
होने वाली सब हाति को सरकार पूरा करेगी, किन्तु बाद के लाभ से उसके द्वारा 
दिया गया घन चुकाना पड़ेगा । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकररणा करने के 
लिए ६५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। १६४३ में वायु निगम अधिनियम पास 
किया गया। इस अधिनियम के अन्तगंत पहली अगस्त, १६४५३ को एक राजकीय 
निगम के रूप में इण्डियन एग्रर लाइन्स कारपोरेशन की स्थापना की गई | यह निगम 
श्रन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संस्था की सदस्य है। अप्रैल, १९४५७ में प्रत्येक निगम के 
लिए एक परामदात्री समिति नियुक्त की गई। इन दो निगमों के श्रतिरिक्त १४ 
उल्ुयन-बलब तथा ६ परिवहन कम्पनियाँ भी हैं, (३१ दिसम्बर, १६५८ तक) । 
नागरिक उड्डयन में बराबर प्रगति हुई है। १६४७ में अनुसूचित सेवाओं (शेड्यूल्ड 
सर्विसेज) की उड़ान की दूरी ६३,६२,००० मील तथा यात्रियों की संख्या २५५ 
हजार धी। १६५६ में ये संख्याएँ क्रशः २,४६,१३,००० मील तथा ७,२२,००० 
थीं। 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में नागरिक उल्यन के ऊपर ५४ करोड़ रुपये व्यय 
करने का भ्रस्ताव है। इसमें से २२-२५ करोड़ रु० हवाई श्रद्ढों तथा ३०-३३ करोड़ 
रु० दोनों निगमों पर व्यय होगा ।* . 

वर्तमाव समय में भारत-उड्डयन-उद्योग उड़ने वाले जहाज़ों की संख्या की 
अधिकता का शिकार हो रहा है | कमज्ञोर प्राथिक स्थिति का भी यही एक कारण 
है। सबसे आधारभूत कठिताई जनता की दरिद्रता है, जिसके कारण यात्रियों का 
यातायात बहुत कम होता है । उद्योग का विकास सीमित होने से भाड़े की झ्राय भी 
बहुत कम होती है । भारत में उड्डुयबस की प्रगति सरकारी सहायता और नियन्त्रण 
पर निर्भर है। 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में एयर इंडिया कारपोरेशन तथा इंडियन एलाइन्स 
कारपोरेशन पर १४.५ करोड़ तथा १५ करोड़ रुपया व्यय किया गया । एश्रर इंडिया 
ने १६६५-६६ में ३२ लाख रुपये का लाभ दिखाया और इण्डियन एयरलाइन्स कार- 
पोरेशन ने १.४३ करोड़ रुपया लाभ दिखाया। तीसरी योजना में एयर इंडिया की 
माल तथा व्यवसाय की शक्ति ६१ प्रतिशत तथा ग्राई-ए-सी २० प्रतिशत से बढ़ गई 


है। चोथी योजना में १६७०-७१ के ग्रन्त॒ तक एयर इंडिया की ४२ और इण्डियन 
एयरलाइन्स की ४६ प्रतिशत और शक्ति वढ़ जाएगी । 


४४. बेंगलौर की वायुयान-फैक्ट्री--द्वितीय युद्ध ने भारत में वायुयान-निर्माण के 


मय पवन रबर नमन व 
१- देखिए, थर्ड फाइव ईअर प्लान--ए ड्राफ्ट आउट लाइन, पृ० २५२! 


श्रध्याय १६ 
मारत का व्यापार 


इस अध्याय का विपय भारत का व्यापार है जिसे अध्ययन की सुविधा-के - 
लिए निम्न प्रधान शाखाश्रों में विभाजित किया जा सकता है--(१ ) बाह्य व्यापार, - 
जिसमें (क) समुद्र-वाहित व्यापार, (ख) मध्यागार (एप्ट्रीपॉट) व्यापार, तथा * 
(ग) सीमा-पार व्यापार सम्मिलित हैं । (२) आ्रान्तरिक व्यापार, जिसमें देश के अन्दर 
का तथा तटीय व्यापार शामिल है-+ कर 2 दम 
* बाह्य व्यापार बह 
१. ऐतिहासिक सिहावलोकन--भारत के प्राचीन व्यापार का वर्रान बहुत संक्षेप में 
किया जाएगा, क्योंकि हमारा प्रधान लक्ष्य उन्तीसवीं शती के उत्तरा्ड से होने वाले 
विकासों से है । उन भ्न्‍्य देशों में, जिनके साथ भारत का व्यापार-सम्बन्ध था, चीन, 
अ्ररव और फारस का ताम लिया जा सकता है। भारत या समस्त विश्व का पुराने 
ज़माने का व्यापार दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार था, जबकि इसके विप- 
रीत श्राज का व्यापार जनसाधारण की आवश्यकता की पूत्ति करने वाली सस्ती 
और भारी वस्तुओं का व्यापार है, जो वस्तुएँ दूर-दूर देशों में भेजी जाती हैं । पुराने 
ज़माने के निर्यात की प्रधान वस्तुएँ कपड़े, धातु के वर्तत, हाथीदाँत, इन्न, रंग और 
मसाले इत्यादि थीं। श्रायात सें ख़निज-पदार्थों की प्रमुखबता थी जिनकी भारत में कमी 
थी, जैसे पीतल, ठिन, राँगा झादि | इनके श्रलावा शराब श्र घोड़े श्रादि अन्य 
वस्तुओं का भी आयात होता था। चूँकि उस ज़माने में विदेशों से सोता श्रधिक 
मात्रा में भारत श्रा रहा था, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयात की तुलना में 
निर्यात अधिक था । निर्यात की अधिकता भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता थी ! 
थोड़ा-सा मध्यागार व्यापार भी होता था। इसमें प्रधानतया चीन से चीनी मिट्टी के 
बर्तन और रेशम, के न से मोती तथा भारतीय द्वोप-समूहों से कौमती पत्थर, 
चहुमुल्य हीरे इत्यादि का व्यापार सम्मिलित था। यह इस बात का द्योतक है कि 
भारत के पास व्यापारिक जहाजी बेड़े अवध्य ये । 
मुगल दरवार के संरक्षण ने कितने ही भारतीय उद्योगों को - प्रेरणा दो । 
इनमें विलाधिता की वस्बुओं का उत्पादन प्रघान था | सामुद्रिक व्यापार---विशेषकर 
मालावार तट का, कुछ अंशों में केम्वे की खाड़ी और कारोमण्डल तट का--मुसल- 
मानों के हाथ में था, जो कि' कु में बनियों श्रौर चेटियारों के हाथ में थ्रा गया । 
45 5550 40 
कालीकट था। मुस्लिम-काल में व्यापार प्रायः 
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२. १८६४-६४ से भारत का व्यापोर---१ ०६६ में जब स्वेज नहर साधारण नौगमन- 
के लिए खोल दी गई तब से भारत के व्यापारिक इतिहास का श्राधुनिक काल प्रारम्भ 
होता है । इस काल की विशेषता है श्रायात-निर्यात की मात्रा में हुई वृद्धि । 
श्रव हम इस वृद्धि के प्रधान कारणों का संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं। १६वीं 

शताब्दी के उत्तरा््ध में भारत की भश्रंग्रेज़ी विजय पूरी होने के साथ देश में शान्ति- 
व्यवस्था स्थापित हो गई । परिणामतः वारिज्य के विकास के लिए श्रत्यावश्यक 
जीवन और धन की सुरक्षा प्राप्त हुई | यात्तायात के नवीन साधनों से देश का कोना- 
कोना व्यापार के लिए खुल गया। इनमें सबसे प्रधान कारण था स्वेज्ञ नहर का 
खुलना, जिससे इंगलैंड और भारत के बीच की दूरी तीन हजार मील से कम हो गई। 
नहर ने पुराना भूमध्य सागरीय रास्ता फिर से खोला भ्रौर भूमध्य सागर वाले फ्रान्स, 
इटली भर आस्त्रिया-जैसे देशों को नवीन श्रवसर दिया । वम्बई और स्वेज़ के बीच 
अन्तर्सामुद्विक तारों के विछ जाने से इस मार्ग की उपयोगिता में वृद्धि हो गई । इसके 
साथ ही विभिन्‍न देशों द्वारा जलयान-निर्माण में सुधार तथा व्यापारिक जहाज रानी 
के विकास ने भी सुदूर देशों के साथ होने वाले भारतीय व्यापार को नवीन प्रेरणा 
दी । अ्रव भारतीय निर्यात की वस्तुओं का श्राकार श्रधिक और मूल्य कम होने लगा, 
क्योंकि अब अधिक मात्रा और कम मूल्य वाली वस्तुओं की माँग की वृद्धि के साथ- 
ही-साथ वे सस्ते किराये पर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सकती थीं । गेहूँ, 
चावल, चाय-जैसी खाद्य-सामग्री तथा कपास, जूट, तिलहन भौर चमड़े-जैसे कच्चे माल 
बाहर भेजे जाने लगे! और उनके बदले में कपड़े, मक्षीनें, रेलवे श्रौर शीशी के सामान 
पहले तो इंगलेण्ड से, उसके बाद जमंनी, संयुक्तराज्य श्रमरीका और जापान से 
मेँगाए जाने लगे, जहाँ पर निर्मायक उद्योगों का शीघ्रता से विकास हो रहा था। 
१८५३ से व्यापार में रुकावट डालने वाले कितने ही श्रायात-निर्यात-कर समाप्त कर 
दिये गए। स्वतस्त्र व्यापार का सिद्धान्त, जिससे इंगलैंड को अ्रन्तिम शताब्दी के मध्य 
में अत्यन्त लाभ हुआ्ला था, भारत में भी बिना किसी हिचक के लागू किया गया। 
१८७४ तक श्राय: सभी निर्यात कर उन्मूलित कर दिये गए और ब्रिटिश तथा विदेशों 
के बीच किया जाने वाला भेद-भाव हटा दिया गया । स्वतन्त्र व्यापार की सबसे बड़ी 
विजय उस समय हुई जब कि लंकाशायर के हितों के दवाव से १८८ २ में थोड़े-से तुच्छ 
प्रपवादों के प्रतिरिक्त सभी प्रायात-कर हटा दिये गए ।* 

३. भारतीय बाज्ञार के लिए संघर्ष--१६वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में अँग्रेज़ी 
आधिपत्य क्रमश: खोखला होने लगा । सबसे पहले जमंनी तथा उसके बाद जापान 





१६ भारत सरकार की कषि-नीति भारतीय कृपि-उत्पादकों के नियात को प्रेरणा देने वाली थी | पंजाब, 
यू० पी० और सिन्प में आरम्भ की गई 


सं ७ 
दाथ में ली गई । चाई की योजनाएँ इसी नीति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से 


२. यद्द सच है कि वित्तीय उद्देश्य से 


१८४४ में आयात-कर फ़िर से लगाने पढ़े की दर 
छत नोनी थी--मूल्य पर ५ प्रतिथत । फ़र से गाने पड़ लेकिन 2 दः 
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गए ताकि इन देक्षों द्वारा युद्ध-सामग्री-जमेनी ते पहुँचने पाए और भारत की सामग्री 
केवल मित्र-राष्ट्रों को ही उपलब्ध हो ।' समुद्र से:शत्रु के जहाजों के हट जाने तथा 
प्रवशिष्ट जलयानों पर युद्ध के बोक के परिणामस्वरूप क्रिये. में काफी वृद्धि हो गई। 
परिणाम यह हुआ कि यूरोप में भारतीय . वस्तुओं की बढ़ती हुई माँग से भारत पूरी 
तरह लाभ नहीं उठा पाया। व्यापार की स्थिति को विगाड़ने वाले कारणों में सामुद्विक 
सुरक्षा के श्रभाव तथा विदेशी विनिम्रयों के. विस्थापन .(डिसलोकेशन) का नाम लिया 
जा सकता है। गल्लड्ल 0  य ५ 5, अजब 
१६१४-१८ के युद्ध:क्ाल की विश्वेष, बात निर्मित वस्तुओ्ों के निर्यात में:हुई 
वृद्धि हैं, कुल व्यापार से- जिनक्रा प्रतिशत १ ६१३-१४ में: २२४ से बढ़कर १६१८-१६ 
में ३६'६ प्रतिशत हो गया | युद्ध हारा दी गई कृत्रिम प्रेरणा-क्रा उल्लेख हम कपास, 
जूट, चमड़ा; लोहा:इत्यादि के सम्बन्ध में कर आए हैं ।- इसी कारण निर्मित वस्तुग्नों 
कारनियात बढ़ा। * : 2. के क. हट है कर डिफनक एप | हा कर 
६ दोनों युद्धों के बीच के समय में व्यापार: (१६१९-२० से १६३६-४०)++इस 
काल के प्रारम्मिक वर्षों में निर्यात -पर- लगाये गए:युद्धकालीन प्रतिबन्धों के हट जानें, 
शत्रु देशों से पुर्ववत्‌ व्यापारिक सम्बत्ध स्थापित होने तथा किराये- की स्थिति में 
सुधार होने के परिणामस्वरूप व्यापार में सयुद्धि मालुम होने, लंगी। इसके चिह्न 
१६२०-२१ के अ्रन्त- में स्पष्ट रूप से-लक्षित- होने लगे थे। सबसे-पहले निर्यात- 
व्यापार प्र अभाव पड़ा। ब्रिटेत, संयुक्त राज्य तथा जापान, के बाजार भारतीय 
उत्पादनों से भर गए श्रौर उतकी ओर से माँग काफी कम हो:गई । यह ठीक है कि 
मध्य यूरोप के देशों में भारतीय वस्तुओ्रों की. माँग वहुत अधिक थी, लेकिन, बे युद्ध से 
विच्छिन्न हुए -साथनों तथा घटी हुई ऋ्रम-शक्ति के कारण इल्हें खरीदने में श्रसमर्थ 
थे। १६२० की प्रसस्तोपजनक वर्षा तथा खाद्यान्‍नों की बढ़ती हुई कीमतों के 
कारण यह आवश्यक हो गया कि खाद्यान्‍्तों के निर्यात पर लगाये गए प्रतिवन्ध जारी 
रखे जाएँ। जापान में भी भीषण संकट-स्थिति उत्पस्न हो जाने से उस देश को 
विर्यात की जाने वाली कपास सें रुकावट पड़ गई। सरकार द्वारा.दो शिलिय पर 
रुपये के विनिमय-मूल्य को स्थिर करने के प्रयत्न ने भी पहले ही से कमज़ोर निर्यति- 
व्यापार को और भी दुर्वल बना दिया | इसके विपरीत आयात-व्यापार शीघ्रता से 
चढ़ता गया युद्ध-काल में भारत की श्रायात-सम्वन्धी ग्रावश्यकताएँ पुरी नहीं हो 
सक्रीं । मशीन तथा अन्य निर्मित वस्तुओं के लिए -दिये गए आर्डर भ्रव तक वैसे ही 
पड़े थे अ्व ये सामान देश में झाने लगे । उच्च विनिमय ते भी आयात-व्यापार को 
पर्याप्त प्रेरणा दी श्लौर वहुत बड़ी मात्रा में विदेश-नि्मित वस्तुग्रों के लिए श्रॉ्डेर (दिये | 
गए । इसलिए हमें इस वात पर आइच्नय न करना. चाहिए कि भारत का व्यापारिक 
सच्तुलन १६२०-२१ में ७६८० करोड़ रुपये से प्रतिकूल था । यह सन्तुलन दूसरे वर्ष, 
भी ३३:९४ करोड़ रुपये से प्रतिकूल रहा । मम > ड 
| «विद्व हा भ्राजशिक श्रवसाद-काल में भारत का पयापार--वाल.- स्ट्रीट के झाधिक | 
वघटन के-उपरान्त अ्रक्तूवर, १६२६ में एक अधोमुखी;प्रवत्ति आरम्भ हो ग़ई और बाद 


रा हट बड़ 
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में स्वर मुद्राओं का अवमूल्यय--इन सबके प्रभाव से कितनी ही वस्तुओं के मूल्य चढ़ने 
लगे । १६३७ के पूर्वार्द में मूल्यों की वृद्धि पर्याप्त रूप से हृष्टिगोचर होमे लगी। 
इसका एक कारण भर भी था--सरकारों द्वारा कितने ही देशों में शस्मीकरण पर 
काफी धन खर्च किया जा रहा था। इससे भारी उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला 
शभौर साधारण आधिक स्थिति पर भी इसका श्रच्छा प्रभाव पड़ा । 
भारत ते भी विश्व की समुत्यान-प्रवृत्ति का श्रनुगमन किया, हालाँकि भपनी 
विशेष परिस्थितियों के कारण उसका मार्ग प्रन्‍्य देशों से कुछ भिन्‍त था। १६३४ में 
प्रारम्भ हुई मन्दी ने भारत-जैसे कृपि-प्रधान देश को विशेष रूप से हामि पहुँचाई। 
इसका कारण प्रायमिक उत्पत्ति (कपि-उत्पत्ति) के मूल्यों में हुई प्रभूतपूर्व कमी थी। 
कृषि-उत्पादन की कीमतों में सुधार भी कुछ पहले ही होने श्गा | लेकिन जहां तक 
भारत के क्ृपि-उत्पादनों का सम्बन्ध है इनकी कीमतों में पर्याप्त ब्ृद्धि १६३६-२७ के 
बीच ही दिखाई पड़ी (देखिए, प्रध्याय ११) । यह सुधार विशेष रूप से प्रारम्सिक 
चस्तुओों एवं कच्चे माल की बढ़ती माँग का परिणाम था । 
&, गिरावट (रिसेशन) के समय में भारत फा ध्यापार (१६३७-३८ से १६रे८-३६ 
तक)--प्रप्रैल, १६३७ के लगभग संयुक्त राज्य में व्यापार में गिरावट प्रास्म्म हुई। 
ज्यों-ज्यों वर्ष बीतता गया यह जोर पकड़ती गई । इससे विश्व के श्राधिक समुत्यान 
को एक श्राकस्मिक घक्‍्का लगा। श्राथिक दशाओ्रों की ऊध्बंगामी दिशा एकाएक 
विपरीत हो गई । वह परिकल्पना (सट्टेबाज़ी) का श्रनिवार्य परिणाम था। ग्रंशतः 
भविष्य में कच्चे माल की सम्भावित कमी से उत्पन्न घबराहट भी इसके लिए 
उत्तरदायी थी । इनके परिणामस्वरूप संयुवत राज्य में श्रकारण स्वर्ण-मय उत्पन्‍्त हो 
गया । बैंकों ने साख-सुविधाश्रों पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिए श्रौर तियन्त्रित उत्पादन की 
योजनाओं में ढील दे दी गई। फलतः विश्व में प्राथमिक वस्तुम्रों का मूल्य तेजी पे 
घट गया शौर जुन, १६३८ तक कम बना रहा। 
फिर भी १६३६ के प्रारम्भ में व्यापारिक क्रियाशीलता धीरे-धीरे बढ़ने लगी। 
इसका कारण श्रंशतः द्राव्यिक प्रसार की नीति और सारे संसार में विशेषतया 
संयुक्त राज्य में बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय तथा अंशतः शस्त्रास्‍्त्रों पर झधिकाधिक 
व्यय है । 
विगत वर्ष की तुलना में ,१६३७-३८ में भारत के समुद्र-पार व्यापार कै 
आयात में थोड़ी वृद्धि और निर्यात में थोड़ी कमी हुई | परिणाम यह हुम्ना कि भारत 
से व्यक्तिगत सौदों का तिर्यात ५१ करोड़ रुपये (१६३६-३७) से घटकर १७-*ै६ 
'करोड़ रुपये हो गया । भारतीय विदेशी व्यापार के व्यक्तिगत सौदों का कुल मूह 
(१६३६-२७ में) ३६३ करोड़ ₹० था, जोकि १६३८-३६ में घटकर ३२२ करोड़ 
के के गया। निर्यात में ४९ 8: रु० के मूल्य की कमी कुछ अंशों में विश्व के 
8 2032 हक 24 मन्दी का परिणाम थी श्रौर इसका कारण पंशतः 
कमी का काररण कृपकों की 3332 के अं ८ सपा क 7 83 30: ४ 
शक्ति का ह्वास था। विगत वर्ष की श्रपेक्षा १६३४ 
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ने निर्यात-व्यापार की अनेक सामग्रियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया । शत्रू-देशों के साथ 
व्यापार करना विलकुल बन्द कर दिया गया। यह भी दृष्टि में रखा जाता था कि 
किसी प्रकार परोक्ष रास्तों से भी सामान झत्रुशों तक न पहुँचे और प्रत्येक प्रकार की 
आवश्यक वस्तुग्रों की पूर्ति को मित्र-राष्ट्रों तथा भारत की अश्रावश्यकताञ्रों के लिए 
ही सुरक्षित रखा जाए। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर नियति-प्रतिबन्धों और अनु- 
ज्ञाओं (लाइसेंसों) का एक विस्तृत जाल खड़ा कर दिया गया ।' कुछ बस्तुग्रों के 
लिए नियति-अनुज्ञा (लाइसेंस) पूत्ति-विभाग द्वारा तथा कुछ वस्तुओं के लिए नियर्ति- 
व्यापार-नियन्चक (एक्सपोर्ट ट्रेड वस्ट्रोलर) द्वारा दी जाती . थी । मई, १६४० में 
आयात की ६८ मर्दों पर भी प्रंतिवत्ध लगाये गए । इनका उद्देद्य विदेशी विनिमय 
को सुरक्षित करना एवं सीमित जहाजों के व्ोक कौ कम करना था। इसमें से श्रधिक 
वस्तुएँ विलासिता की थीं, जिनमें प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुएँ भी शामिल थीं। इन 
लगाये गए प्रतिवन्धों के परिणामस्वरूप उन वस्तुओं की पूत्ति या वैकल्पिक पूर्ति के 
लिए कितने ही छोटे-बड़े उद्योग खड़े हो गए। इस सबका नतीजा यह हुआ्ना कि व्यापार 
अपने साधारण मार्ग से बहुत-कुछ्ठ हट गया ।* . 

युद्ध-दशाओं के श्रलावा इधर हांल के कुछ बपों में व्यापारिक गति आवश्यक 
कच्चे माल, मशीन श्र उपभोकता-वस्तुओ्ों' की पूर्ति को प्रोत्साहन देने वाली सरकारी 
नीति हारा अनुशासित होती रही है । सरकार की नीति राष्ट्रीय श्रभ-व्यवस्थां के 
लिए भ्रनावश्यक सामग्री के श्रायात को काम करने तथा प्रान्तरिंक प्रयोग एवं हिंतों 
के लिए ग्रनिवाय॑ वस्तुओ्रों के निर्यात को पूर्णतया बन्द करने की थी । 
११, प्रगरी-मीक भिशर्नो-... भारत सरकार ने जुलाई, १६४० में भारतीय निर्यत्ति- 
व्यापार को पुनर्जीवित करने के विचार से एक व्यापरिक शिष्ट-मण्डल संयुक्तः राज्य 
अमरीका को भेजा । इस व्यापारिक मप्डल के सदस्य डॉक्टर टी० ई० ग्रेगरी और 
सर डेविड मीक थे | जनवरी, १६४१ में प्रकाशित हुई प्रपनी रिपोर्ट में इन्होंने स्पष्ट 
रूप से स्वीकार किया कि भारत को अपने खोए हुए बाजारों का स्थानापन्त भ्रमरीकी 
वाजारों में नहीं मिल सकता ।* कारंण यह था कि भारत हारा यूरोप को भेजी जाते 
वाली सामग्री श्रधिकतर जूट, मूंगफली, कपास, खली, गेहें, कच्चां चमड़ा ईत्यादि 
थीं । ये सव चीज़ें बड़ी मात्रा में संयुक्त राज्य को नहीं भेजी जा सकती थीं । ग्रेमरीका 
ह के पास स्वयं उसकी कपास ही आवश्यकता से श्रधिक थी । यही वात गेहूँ भौर मूंग- 





१: वि्दृत विवरण के लिए देखिण, रिव्यू ऑफ़ दि ट्रेड ऑॉक, इिडिया? (१६३६-४०) अलसी | 
*. झुडकाल के नियन्नणों के यन्त्र और स्वभाव से सम्बन्धित विशेष विवरण के लिए देखिए, श्र 
एल० सं० जेन हक इकनासी ड्यूरिंग दि वार', प्रृ० ६ पर ! | 

३. मा) १६४४ में कितने ही प्रकार की उपभोक्ता-बस्तञ्ों एवं ५ > ताल थे के 
लिए ओपन जनरल लाइसेंस-प्रथा प्रारम्भ 2४) अत पवन लक 054 0५ 4202 
४. देखिए, सेवशन ११-१२ और शृ६-३७] 
५. रिपोर्ट, पेराम्राफ ६७ | 
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ने संक्षेप में इसके कार्यक्षेत्र को इस प्रकार व्यक्त किया : 
(१) भारत के विदेशी व्यापार--मुख्यतः साम्यवादी देशों से--में विविधता 
श्रौर विस्तार लाने की कठिताइयाँ दूर करना ; 
(२) स्थिर मूल्य-स्तर बनाए रखने तथा माँग झौर पूर्ति में सामंजस्प स्थापित 
करने का प्रयत्त करता ; 
(३) आवश्यक वस्तुओ्रों की माँग श्ौर पूर्ति के भ्रत्तर को पूरा करने के लिए 
बड़े परिमाण में श्रायात का प्रवन्ध करना । तथा ; 
(४) निजी व्यापार के पूरक के रूप में काम करना । 
इन आधारों पर राजकीय व्यापार-निगम ने कार्य प्रारम्भ किया । जुलाई, 
१६५६ में कच्चे लोहे भर मैंगनीज़ के निर्यात के लिए कुल कोटे का एक-तिहाई 
निगम को दिया गया । १६५७ में लोहे का सम्पूर्ण कोटा तथा मैंगतीज का श्राघा कोटा 
निगम को सौंप दिया गया । इनके इलावा नमक, कच्चे जुट का निर्यात भी इसे सौंप 
दिया गया और श्रव वह भ्रनेक वस्तुग्रों के निर्यात में संलग्न है जिनकी संख्या तिरत्तर 
बढ़ रही है। साम्पवादी देशों से व्यापार करने के कारण निगम के व्यापार में झाशा- 
तीत वृद्धि हुई, किन्तु भारत के कुल निर्यात में १९५६-५७ में निगम का भाग १ प्रति- 
शत तथा १६५७-४८, १६५५-४६ में ३-४ प्रतिशत था । सरकार ने १६५६ में ही 
निगम को सीमेन्ट का झ्रायात तथा भारत के रेल-केन्द्रों पर सामान मूल्य पर इसके 
वितरण का कार्य भी सौंपा था । 
१४, निर्यात-प्रोत्ताहतन--प्रगस्त १६४५६ में निर्यात-प्रोत्साहन परामर्श-समिति (एक्स- 
पोर्ट प्रोमोशन एडवाइजरी काउन्सिल) की अवधि समाप्त होने पर इसे पुनः 
संगठित किया गया तथा इसकी सदस्य-संख्या बढ़ा दी गई | २६ अगस्त, १६५६ को 
इसकी स्थायी समिति (स्टेंडिग कमेटी) बनायी गईं जो निर्यात को प्रभावित करने 
वाली दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में सरकार को सलाह देती है। इस समय 
विभिन्‍न उद्योगों से सम्वस्बित ग्यारह निर्यात-प्रोत्ताहन-समिति (एक्सपोर्ट प्रोमोशन 
काउन्सिल) काम कर रही हैं, यथा सूती श्रौर रेशमी वस्त्र उद्योग, लाख, चमड़ा, 
अश्रक श्रादि में 
नुमाइश, व्यापारिक शिष्टमण्डलों द्वारा भी निर्यात-प्रोत्साहन की दिशा में 
काम हो रहा है। इटली, जापान, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया की नुमाइशों में भारतीय 
वस्तुओं का प्रदर्शन आयोजित क्रिया जा चुका है। विभिन्‍न उद्योगों की नियति-प्रोत्सा- 
हन-समितियों ने व्यापारिक शिष्टमण्डल भी बाहर भेजे हैं । 
उपयू क्त उपायों का फल तो समय बीतने पर ही मिलेगा, किन्तु कुछ लाभ 
अब भी दिखाई पड़ रहा है । द्वितीय योजना के पहले चार वर्षों में वापिक निर्यात 
हो झसत मुल्य ६१० करोड़ ₹० था जबकि योजना का श्रनुमान ध्रप८ करोड़ ₹० 
ही था। 
के कक: 802228 की नीति यही रहेगी--प्रायात की किक़ा- 
। पहुचाचा । तृतीय योजना में यह अनुमान 
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कारण अनिवाय॑ रूप से हमारे महत्त्वपूर्ण विदेशी बाजारों का बन्द हो जाना था। 
इसके परिणामस्वरूप किसानों को कठिनाई उंठानी पड़ी । कच्चे माल के भायात में 
वृद्धि हुईं | कच्चे माल का आयात २१७ प्रतिशत (१६३८-३६) से बढ़कर १६४४- 
४६ में ४८५.५% हो गया । यह आयात देश की बढ़ती हुईं ओऔद्योगिक क्रियाशीलता 
के लिए किया गया । 

इस प्रकार युद्धोत्तर-काल (१६४५-४६) तक व्यापारिक विकास - की जो 
तस्वीर हमारे सामने झ्राती है उससे बहुत प्रसंन्‍न नहीं हुआ: जा सकता । मशीनें, 
लोहा और इस्पात, अन्त, तेल, रसायन, कच्ची कपास श्रौर धातुएँ तो आयात : में 
प्रधान हो उठीं और चाय, जूट का सूत, कपास, चमड़ा और खालें, खनिज तेल निर्यात 
में महत्त्वपूर्ण हो 'गए 

कुल विदेशी व्यापांर १६६३-६४ में सामान तथा बेहुमुल्य - घन संचय 
(आयात, निर्यात तथा दुबारा निर्यात) का मूल्य १६५६.७४. करोड़ : रुपये था, जिसमें ' 
से ८३५ करोड़ रुपये का निर्यात था जो पिछले: बप के भ्रन्तर में बढ़ा हुआ था, क्योंकि 
चीजों का निर्यात बढ़ा । जूट, मैगनीज, कॉफ़ी, काजू, सूती कपड़ा, खनिज पदार्थ बढ़े, 
परन्तु चाय, चीनी इत्यादि चीज़ों में कुछ कमी हुई । 

..._ १६६४ में"आयात १२५० करोड़ रुपये का था जो पिछले वंप॑ के ग्रन्तर में ७२ 
करोड़ से ज्यादा थां। इसका कारण खाद्य-पदां्थों तंथा कच्ची केंपास और इंस्पात तथा 
लोहे, मशीनों, रासायनिक' खाद्य का श्रायात था। श्रायात-की वस्तुओों में कुछ/कमी 
हुई, विशेषकर खनिज पदार्थों, कोयला, यातायात सामंग्री तथा धातु-उत्पादन की चीज़ों 
में । १६६४-६५ के वाद खाद्य पदार्थों का श्रायात बढ़ता हीं -चला गया --है, क्योंकि 
देश में प्िछुले:दो वर्षों में मोसम-के ठीक ने होने के कारण सूखा पड़ा और फसलों को 
भारी नुकसाने पहुँचा । १६६६-६७ में १.२० करोड़ टन खाद्य का श्रायात होगा-। 
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कारण अनिवार्य रूप से हमारे महत्त्वपूणं विदेशी वाज़ारों का बन्द हो जाना था। 
इसके परिरामस्वरूप किसानों को कठिनांई उंठानी पड़ी । कच्चे माल के आयात में 
वृद्धि हुई । कच्चे माल का आयात २१-७ प्रतिशत (१६३८-३६) से बढ़कर १६४१- 
४६ में ४५.१९ हो गया । यह झ्ायात देश की बढ़ती हुई भ्रौद्योगिक क्रियाशीलता 
के लिए किया गया। | आर के कक! 

इस भ्रक्रार युद्धोत्तर-काल (१६४५-४६) - तक व्यापारिक विकास कीजो 
तस्वीर हमारे सामने श्राती है उससे बहुंत प्रसन्‍न नहीं हुआ: जा सकता । मशीनें, 
लोहा भौरं इस्पात, “अ्रत्त, तेल, रसायन, कच्ची कंपग्रास श्रौर घातुएँ तो आयात . में 
प्रधान हो उठीं और चाय, जुंट का सूत, कपास, चमड़ा भर खालें, खनिज तेल निर्यात 
में महत्त्वपूर्ण हो'गए। :: 7 अमर अर 

कुल विदेशी व्यापार १६६३-६४ में सामान तथा बेहुमुल्य : घेन संचेय 
(आ्रायात, निर्यात तथा दुबारा निर्यात) का मूल्य १६५६,७४ करोड़ - रुपये था, जिसमें 
से ८३५ करोड़ रुपये का निर्यात थो जो पिछले व के अन्तर में बढ़ा हुआ था, क्योंकि 
चीजों का निर्यात बढ़ा । शूट, मेगनीज, कॉफी, काजू, सूती कपड़ा, खनिज पदार्थ बढ़े, 
परन्तु चाय, चीनी इत्यादि चीज़ों में कुछ कंमी हुई । 

१६६४ में'आ्रायात १२५० करोड़ रुपये का था जो पिछले वंष॑ के भ्रेन्तर में ७२ 
करोड़ से ज्यादा था । इसका कारण खाद्य-पदार्थों तंथा कच्ची कपास प्ौरे इस्पात तथा 
लोहे, मशीनों, रासायनिक खाद्य का प्राय्रांत था।' आयात की वस्तुओं में कुछक्मी 
हुई, विशेषकर खनिज पदार्थों, कोयला, यातायात सोमंग्री तथा धातु-उत्पाद॑न की चीज़ों 
में । १६६४-६४ के वाद खाद्य पदार्थों का भ्रायात बढ़तो हीं -चला गया- है, क्योंकि 
देश में प्रछुलेददो वर्षों में मोसम के ठोक ने होने के कारण सूखा पड़ा और फर्सलों को- 
भारी नुकसान पहुँचा । १६६६-६७ में १.२० करोड़ टन खाद्य का आयात होगा-। 
१७. भारत के व्यापार की दिशा--प्रथम युद्ध के पूर्व आायात-व्यापार का प्रधिकांश 


४ 


गूरोप और इंगलिस्तान के हाथ में था, लेकिने- निर्यात में भ्रनेक देशों को भाग मिलता 
रहा, हालाँकि यहाँ भी इंगलिस्तान-प्रधान ग्राहक है ।- ब्रिटेन :की इस प्रमुखता:के 
कारणों का उल्लेख हो चुका है । जमंनी और संयुक्त राज्य द्वारा किये गए प्रयत्तों 
का भी निर्देश हो चुका है | भ्रव हम युद्ध-पुव॑, युद्धकालीन तथा * युद्धोत्तरकांलीन भार- 
तीय व्यापार की दिशा को निर्धारित करने वालो प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे । 
१८. १६१४ के पहले भारत के व्यापार का वितरण---१ ६१४ केपूर्व ही आयात्त- 
निर्यात व्यापार ग्रेट ब्रिटेन से अन्य देशों की ओर उन्मृख हो रहा था.। अन्तिम शत्ताव्दी 
के अन्त में कुल भारतीय “झायात का ६६%, इंगलेण्ड से आता था। जर्मनी कैवल 
१४%, संयुक्त राज्य १७%-तथा जापान केवल ०-६ ९५ माल भेजते थे। १६१३" 
बुक सहा जब हो -गया जर्मनी का हिस्सा बढ़कर -६-६%,, जापान और 
जे में से अत्येक का हिस्सा रे ६% तथा इंगलैण्ड का हिस्सा घटकर ६४.१% 
हि कारुण जाधान:का झ्रायात बढ़कर १६१३-१६ 


श्घ भारतीय श्रथंशॉस्त्र 


दन्द्रियों का झ्रागमन झौर पुरानी होड़ का प्रारम्भ था। जापान ने-१६३६-३७ तक 
जो हिस्सा बढ़ाया.था “वह १६३७-३८ में घटने लगा। इसका प्रधान कारण चीन- 
जापान का युद्ध था । युद्धोत्तर-काल में, विशेष रूप से १६२२-२३ में, जर्मनी आ्राइचर्य- 
जनक शीक्षता से अपनी पूर्वस्थिति स्थापित करने लगा। 
निर्यात-पक्ष में इंगलिस्तान से दूर हटने की प्रवृत्ति और भी निश्चित रूप से 
काम कर रही थी। यह उसके युद्धोत्तर श्रौसत में स्पष्ट रूप से लक्षित होती है, जो 
कि घटकर २४२९ हो गया जबकि युद्ध-काल का झऔौसत ३१-१ ५ था । बीरे-वीरे 
फिर वृद्धि होने लगी, जो १६२८ में पर्याप्त रूप से दृष्टिगोचर होने लगी श्रौर १६२८- 
२६ में २१४९८ से बढ़कर १६३६-३७ में ३४३% हो गई । वस्तुत: इंगलिस्तान का 
निर्यात श्रायात से बढ़ गया और प्रनुकूल - व्यापारिक सन्तुलन १८ करोड़ रुपये हो 
गया। निर्यात-व्यापार में जापान की दशा में भी अंपेक्षाकइत सुधार हुमा । उसका 
हिस्सा ७२९८ से बढ़कर १५"७% हो गया. (१६३४-३५) । उस देश को कच्ची 
कपास, धातुएं, बोरे तथा लाख-जैसी वस्तुएँ अधिकाधिक मात्रा में भेजी गईं । बाद में 
भारत जापान को कम माल भेजने लगा तथा जापान का व्यापार भी विनिमय-तियं- 
वरा द्वारा नियमित किया जाने लगा | इस प्रकार १६३६-४० में जापान का हिस्सा 
क्रैवल ६.६ प्रतिशत रह गया । | ०27०३ रन पक व 
४१. द्वितीय विश्वयुद्ध श्रौर उसके: उपरान्तः व्यापार की दिल्ला में परिवर्तन--स्पष्ट 
कारणों से युद्धकाल में यूरोपीय देशों से व्यापार प्रायः बन्द हो गया। निर्मित बस्तुश्रो 
का निर्यात बढ़ा और कच्चे माल का तिर्यात घट गया । पहले से ब्रिटेन की कमज़ोर 
होती हुई स्थिति इस युद्ध में और भी बिगड़ गई। ब्रिटेन से किये गए भ्रायात का मूल्य 
१६३८-३६ के ४६.५ करोड़ रु० से घटकर १६४२-४३ में २९,४५३ करोड़ ₹० हो गया। 
१६४५-४६ में हमारा निर्यात: २४०,३६ करोड़ रु० का था जिसमें ब्रिटिश 
प्राज्ाज्य का हिस्सा ५५.५% था। इंगलिस्तान का हिस्सा १६३८-३६ में ३४.१% 
था जो कि १६४५-४६ में घटकर २८.२% रह गया, परन्तु मूल्य ५५,१५१ लाख रुपये 
से बढ़कर ६७,६१ लाख र० हो गया । अन्य विदेशों में संयुक्त राज्य मे हमारे निर्यात 
की स4से अधिक मूल्य की सामग्री खरीदी, जिसका मूल्य ६१,६२९ लाख रु० था। 
इसका लगभग आधा मूल्य काजू के कारण था ! 
१२. भारत का सध्यागार (पु्नानर्यात) ब्यापार--मध्यागार व्यापार देश में झयात 
की गई सामग्री के पुर्नानर्यात को कहते हैं। जिस देश से पुनर्निर्यात किया जाता है 
नह केवल वितररा के केन्द्र का काम करता है। अ्रति प्राचोन काल से भारत श्रपनी 
भौगोलिक स्थिति के कारण थोड़ा-बहुत पुनर्नियात करता रहा है। सुद्गर-पुर्वं और 
परिचिम के बीच विश्वाम-स्थल की स्थिति में होने के काररा यह पूर्वी और पदिचिमी 
गोलार्धों के केन्द्र का काम करता रहा। प्राचीन समय में इस प्रकार के व्यापार की 
मुख्य सामग्री के रूप में चीन से रेशम, चीनी मिट्टी के वर्तंच, लंका से मोती, पूर्वी द्वीप- 
समूहों से मसाले और कीमती पत्थर मेंगाए जाते थे, जो परिचिमी देशों को भेजे (पुत- 
लियात किये) जाते थे तथा वेनिस के शीशे तथा अन्य इसी प्रकार की सामग्रियाँ पहिचम 


श्दवर भारतीय अंथशास्त्र 


वर्ष फिर ४१ करोड़ रु० से अनुकूल ही गया। मार्च, १६४६ में समाप्त होने वाले 
बंप में प्रायात-मुल्य ५१८ करोड़ ₹० और' निर्यात-मुल्य ४२३-करोड़ र० था। इस 
६५ करोड़ है के अन्तर में पाकिस्तान का प्रतिकूल व्योपारिक-सन्तुल्न शोमिल नहीं 
है। प्रायात-संस्थोएँ भी निम्तोनुमानः ही हैं, वेयोंकि उनका उचित मूंल्यांकंत नहीं किया 
गया हैं। सितम्बर, १६४६ -में रुपये के अवेमूल्यन के कारशो निर्यात को प्रोत्सहिंन 
दिया गया तथा आयात पर-कठोर प्रतिबन्ध लेग गए हैं। इससे व्यापारिक घादे की 
समस्या मियन्‍त्रणा में श्रां गई है! भारत संरकार की वाद 'की नीति “ब्रधानतया 
लैत-देन की वांकी ( वेलैन्स श्रॉफ़ पेमेन्ट ) की प्रवृत्ति से भ्रेनुशासित हुई है । पहले तो 
समस्या यह थी कि आयात: को इस प्रकार निर्यत्रित किया जाए कि लेन-देन की वाकी 
वो कमी को समभौतेः हारा एक वर्ष में दिये जाने वाले पौंड-पोवने से अंबिक होने से 
रोका जाएं । इस हष्टिं से श्रायात को ऐंक निश्चित: सीमा के अर्दर्र रखना आवश्यक 
था| किन्तु मुद्रास्फीति की प्रवृत्तिकों कम करने के लिए झ्ायातों के-साथ उदार 
नीति बरतने की भी आवईयेंकता थी, अतएवं १६४८ के उंत्तराड्ध में आ्रयात-नियन्‍्लण 
कुछ ढीला कर दिंयां गया । इसका दूंसरा उद्देश्य श्रीद्योगिके तथां उपभोवताओ्रों की 
ग्रत्यावश्यक सामग्री की कमी की पूर्ति करता भी-था । परिणाम्मत: आयात में पर्याप्त 
वृद्धि हुईं। जूट भौर जूट-निर्मित वस्तुश्रों की अमरीकी माँग घठः जाने के कोर 
निर्यात में काफी कमी हो गई । इससे जुलांई, १६४८ से जून, १६४६ तक॑ व्यापारिक 
सन्‍्तुलन भ्रेत्यन्त प्रतिकूल हो उठा भौर पौण्ड-्पावने से लगभग 5१० लाख पौण्ड 
वापस किये गए | अतएवं मई, १६:४६ में: उदार आयात नीति को बदलेने के उपाय 
काम में लाए जाने लगे । श्रोपन जनरल लाइसेंस. ११ नरंम मुद्रा क्षेत्र ([सापट करेन्तीः 
एरिया) के लिए रद्द कर दिया गया | बिनो लाइसेंस के नरम मुद्रा क्षेत्र से ग्रायाति 
की जा सकने वाली वस्तुओं की एक संशोधित सूची प्रकाशित की गई (अपने जनरल 
लाइसेंस १५ ) . पा 2 गज हम कि ० 3 ऊु 
पिछले दस वर्षो (१६५०-४१) से हमाय व्यापारिक संस्दुलर्त प्रतिकूल है ।. 
द्वितीय पेंचवर्पीय यौजनांकाल में भी व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल रहा है, जैसा कि 
नीचे दी हुई तालिका से प्रतीत होता है :. . « - 22०४ 
द्वितीय -पोजनाकाल में व्यापारिक सन्तुलत 
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इदावाएण, इश्टियन जनरल शोक श्कनामिद्स, जुलाई! ५६ | 


१६२ भारतीय ग्रंथंशास्त्रं 


वर्ष फिर ४१ करोड़-रु० से अनुक्ल ही गया। मार्च, १६४६ में समाप्त होने वाले 
बंप॑ में झ्रायात-युल्य ५१८ करोड़ र० और नि्यात-पुल्य ४२३:करोड़े रु० था। इस 
६५“ करोड़ रे के अन्तर में पाकिस्तान का प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलने शीमिलं नहीं 
है। श्रायात-संरुयाएँ भी निम्नोतुमानः ही हैं, केयोंकिं उतके उचित मुंल्यांकेत वहीं किया 
गंया है। सितम्बर, १६४९. में रुपये के अवसूल्यत के कारणों र्तिर्याते को प्रोत्साहन 
दिया गया तथा आयात पर कठोर प्रतिबन्ध जैग॑ गए हैं । इससे व्यापारिक' घाटे की 
समस्था नियन्त्रण में आ गई है। भारत संरकारं की बाद की नीति प्रेधानतर्या 
लेन-देन की बाकी ( वेलैन्स ऑफ़ वेमन्ट ) की प्रवृत्ति से अंनुश्यासिंत हुई है । पहले तो 
सेमस्था यह थी कि श्रॉयात को इस प्रकार नियंत्रित किया जाएं कि. लेन-देन की- बाकी 
की कमी को समंभौतः द्वार एक वर्ष में दिये जाने वाले पौंड-पवने से अंधिक होते से 
रोका जाएं । इस हष्टिं से श्रायात को एक निश्चितं- सीमा के ग्रेग्दरं रखना आावईयक 
था। किन्तु मुद्रा्फीतिं की प्रवृत्ति'कों कमः करेंने के लिए आयातों के-साथ उदार 
नीति बरतने की भी श्रावई्येकता थी, श्रवएवं १६४८ के उत्तराड्ध में श्रायात-नियन्त्रण 
कुछ दौला कर दिया गया । इसका इंसरा उद्देश्य औद्योगिक तथा उपभोक्ताओं की 
अंत्यावश्यक सामग्री की कंमी की पू्ति करता भी था | परिणामतः ग्रायात में पर्याप्त 
वृद्धि हुई। जूट और जूट-निर्मित वस्तुशों. की अ्रंमरीकी माँग घंट: जाने के कारण 
निर्यात में कोफी कमी हो गई। इससे जुलाई, १६४८ से जूंन, १६४६. तक॑ व्यापारिक 
सन्तुलन प्रत्यन्त॑ प्रतिकूल हो उठा श्र पौण्ड-पॉवनें से लगभग ८१० लाख पौण्ड 
वापस किये गए। अतएवं मई, १६४६ में. उदार श्रायात नीति को बदलने के उपाय 
काम में लाए जाने लगे । ओपन जनरल लाइसेंस. ११ नरेंम मुद्रा क्षेत्र [साफ्ट करेन्सी 
एरिया) के लिए रह केर दिया गया । विनो लाइसेंस के नरम मुद्रों क्षेत्र से श्रायात 
की जा सकने वाली वस्तुओं की एक संशोधित सूची प्रकाशित की गई (झोपने जनरल 
लाइसेंस १५ ) ल्‍ न 
पिछले दस वर्षो (१६५०-३१) से हमारा व्यापारिक संस्तुलर्त प्रतिकूल है । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजनोकाल में भी व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल रहा है, जैसा कि 
नीचे दी हुई तालिका से प्रतीत होता है 
द्वितीय योजनाकाल में व्यापारिक सन्तुलन 


(करोड़ रु० में). : (ट्रेंड बेलेन्स) 
१६५६-५७ श्ज-भर८ प्रू८प-५६ ६-६० . ६४-६४ 
प्रथम श्रद्ध वर्ष 


या 6 कि ही मा 5 न 
श्रायात १०६६.५ १२०४,.२ १०४६.२९. ४७३,१ १२७०.३६ 
निर्यात इ३४.२ ५६४,७ ५७६.१ २७२.६ ८१३.२६९ 
व्यापारिक संतुलत ४६४,३ ६०६.५. ४छए०.४ | २०० -उषारिक संतुलन ४६४३ ६०६५ ४७०४ २००५ टेंक७र८ 
२. देखिये, इश्डियन ईअर बुक, १६४६, पृ० ३३१-३२ | ह दे 

5. देखिये, इश्श्यात फ़ारेन ट्रेंड इन द कन्टेक्स्ट आफ इकनामिक डेवलपमेण्ट'--जी० एंस० 

उरावादा, इंशिट्यन जनरल आफ इंकनामिद्स, जुलाई? ५६ | * 


१८४: भारतीय अर्थशास्त्र ." 


की व्यापारिक वृद्धि को, जो रेलवे-प्रसार तथा सामुद्रिक सुविधाओं का परिणाम है, 
देश की औद्योगिक प्रमुखता का चिह्न न मानना चाहिए वरन्‌ उसका प्रथम झ्ाव- 
इश्यक चरण मानना चाहिए । 
श्रदायगी शोष तथा निर्यात उन्‍त्रति के साधन--विदेशी सहायता के बहुत 
श्रधिक हो जाने पर भी अदायगी शेष खराब होती गई । रिज़र्व बैंक के पास विदेशी 
मुद्रा का भण्डार ७८४ करोड़ रुपये तक रह गया भर दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह 
गिरकर १५६ करोड़ रुपये रह गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो बर्षों में अदायगी 
शेष की स्थिति भर भी खराब रही यद्यपि हमने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से १३१ करोड़ 
रुपया लिया। १६६३-६४ में कुछ हालत सुघरी, क्योंकि निर्यात १२० करोड़ रुपया 
चढ़ा और ग्रायात १२६ करोड़ इपया । विदेशी सहायता २२०० करोड़ रुपये के लग- 
भग ली गई। इसके लेने के बाद भी १६६५-६६ में अदायगी शेष की हालत खराब रही । 
ऐसी स्थिति खाली अन्त तथा श्रन्य वस्तुओं के श्रायात होने के कारण हुई । 
तीसरी योजना में व्यापारिक नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य योजना को सफल 
बताना था। इसके लिए निर्यात को बढ़ाना, जिससे विदेशी पूँजी कमाई जा सके, तथा 
निर्यात वस्तुओं के बनाने वाली फर्मों को सुविधाएँ देना था। आयात वस्तुओं और 
'कच्चे माल की जगह स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करना, जिससे ग्रायात की 
मात्रा कम ही सके । जहाँ तक हो सके कम आवश्यकता वाली वस्तुओं का श्रायात 
बन्द किया जाए और दुर्लभ वस्तुओं का वितरण बराबर मात्रा में हो! 
तीसरी योजना में निर्यात का लक्ष्य ७४० से ७६० वाषिक रखा गया और 
इसकी पृत्ति के लिए उत्पादन को प्रोत्साहन देना, यातायात के ग्रच्छें साधन भर वस्तुओं 
को अ्रच्छी कोटि का बनाना था। मई १६६२ में बोर्ड ऑरॉफ़ ट्रेड (80870 ० 7720०) 
की स्थापना हुई । इस बोर्ड ने अनेक समितियाँ तथा स्वदेशी वस्तुओं को सर्वप्रिय बनाने 
का प्रयत्न किया है। भ्रव तक १८ के लगभग समितियाँ बना दी गई हैं जिससे वस्तुओं 
का निर्यात बढ़ सके । इन वस्तुओं को सर्वेप्रिय बनाने के लिए बोर्ड बनाये गए हैं । 
इस प्रकार हैंडीकराफ्ट तथा हाथकरघा निर्यात कारपोरेशन (प्रक्मातलाक्षी३ क्ाए॑ 
सिथाए]००३ एफूण। एणए०0०ांणा) और इंडियन चलचित्र कारपोरेशन [70ंथा 
॥णांगण छंल्राग० कण (०79०शथ्धां०) देश के निर्यात को उत्साह देने में लगी हैं। 
एक निर्यात निरीक्षण सलाहकार कॉंसिल (9०४ 5फ९ण०ांण 20950५ 0०ए7ण) 
अगस्त १६६४ में सूत्ती कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिए सूती कपड़ा उद्योग की 
कमेटी वनाई गई | निर्यात के लिए साख की सुविधाशों को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक 





2 3508 में दृश्यमान परिवर्तत होने के लिए यह आवश्यक दे कि उसका व्यापार 
व पक माना में बढ़े । यह देखा जाता है कि अन्तराष्ट्रीय डे री 
देश के न्तराष्ट्रीय विनिमय बड़े देशों की अपेक्षा घी 
देश वा लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दे । का 3530 3 

२ देख्ि चए, ख ड्रांजीशन 

० दाप्ट !, अध्याय ५, इकसामिक द्रांज़ीरान इन इंडिया । 


श्य्द ' भारतीय अर्थशास्त्र 


ह सच है कि निर्यात के वाद जो बचे जाता है वह सब विक्रय के लिए: नहीं: 
होता, क्योंकि: उंत्पादन के एक . हिस्सा स्वयं पादकों द्वारा - उपयुक्त होता है।' 
उदाहरणार्थ, किसान अपने द्वारा उत्पन्त ख़ाद्य-्सामेग्रीःके एक बड़े भागःका स्व 
उपभोग करते हैं । भारत के आान्तरिक व्यापार का महत्त्वकन इस बात से हो सकता- 
है, "प्रत्येक १ एकड़ ज़मीन-+जिससे उत्तन्‍्त अन्न,. तिलहन,: फ्रैपास ओर चाय का 
निर्यात होता है--की तुलना में ११ एकड़ जमीन:से उत्पादिंत सामग्री स्थानीय उत्ता* 
दकों द्वारा उपभुक्त होती है ।”* उत्पादकों द्वारा उपभुक्त इस कृषि-उत्पादन.के धाव 
ही खनिज पदार्थो-जेसी सामग्रियों को, जिनका अल्पर्शि ही बाहर भेजा जाता हैं, 
ध्यान में रखना होगा । ७! 2 है 

विश्वसनीय आँकड़ों के भ्रभाव में भारत के आन्तरिक व्यापार,के श्राकार की 
कोई मिश्चित रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जा सकती और न विदेशी व्यापार पे: तुलना 
ही की जा सकती है। १६२०-२१. के 'इनलैंड ट्रेंड श्रॉफ़ इण्डिया' के आवार पर 
इसका मल्य लगभग १४०० करोड़ रु० श्रॉका गया । इस प्रकार बाह्य भौर आग्तरिक 
व्यापार में १ : २३ का अनुपात स्थापित किया जा सका । 

राष्ट्रीय नियोजन समिति (नेशनल प्लानिंग कमेटी) की व्यापार-सम्बन्धी 
उप-समिति के अवुमान के अनुसार १६४० में देश के आत्तरिक व्यापार का मूल्य 
७००० करोड़ रु० के लगभग था, जबकि बाह्य व्यापार ५०० करोड़ र० के वरावर 
था। आन्तरिक व्यापार-सम्वन्धी आँकड़े एकत्रित करने की हृप्ट्रि से भारत को ३६ 
व्यापारिक क्षेत्रों में वाट गया है, जो मोटे तौर पर भारत-संघ के पहले के राज्य 
तथा वम्बई, कलकत्ता, कोचीन भ्रौर मद्रास के वन्दरगाहों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। 

जो संख्याएँ प्राप्य हैं उनके ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि देश है 
भ्राकार और जनसंख्या को देखते हुए आन्तरिक व्यापार की मात्रा कमे हैं । 
२६. भारत के प्रधान व्यापारिक केन्द्रो---इस सम्बन्ध में पहले तीन प्रमुख वन्दरगाह 
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का नाम लिया जा सकता है। कंलकत्ता और वम्बई 
केवल प्रधान बन्द्रगाह ही नहीं हैं वल्कि व्यवसाय के भी प्रधांन केन्द्र हैं । इसके 
अतिरिक्त वम्बई पारचात्य देशों की वस्तुप्रों का इस देश में प्रधान वितरक भी है। 
बम्बई का व्यापार प्रघानतया भारतीय हाथों में है, जबकि कलकत्ता का व्यापार 
अधिकतर पाइचात्यों (यूरोपीयों) द्वारा मियन्त्रित है। मद्रास भी एक प्रधान व्यापारिक 

केन्द्र है, किन्तु इसकी तुलना वम्बई और कलकत्ता से नहीं की जा सकती । इत प्रधान 


१« देखिए दि इकनामिक रिसोसेज़ आऑफ़ दि ब्रिटिश अम्पायर”?, सं० वासंविक, ए० १४५ । 

२, के० टी० शाह के मत में यद्द एक निम्नानुमान दे और वह भारत के भआम्तरिक व्यापार का मूल्य 
२५०० करोड़ रु० आँकते दें | 'ट्रेड, टेरिफ्स एग्ड ट्रांसपोरं), पृ० १२२ | 

३. देखिये, सी० डब्ल्यू० ई० कॉटन, 'द्विण्डयुक श्रॉफ कमशियल इनफारमेशन फॉर इस्डिया?, तृताद 
संरकरण, पृ० ६२०१ १३ तथा खण्ड १, अध्याय २। | 
४. दन प्रमुख बन्दरगाहों के अतिरिक्त निम्न ब्न्दरगाह भी महत्वपूरः हैं---कोचीन, गोवा) चिंट्योंव 
और विज्ञगापटम त्तथा काडियावाढ़ में बेदी, ओखा, पोरवन्दर और भावनगर । 


हे भारतीय ग्रर्थशास्त्र 


है | अतः वह बाहरी देशों में भारत के वारिज्य हितों को अधिक प्रोत्साहन देने में 
असमर्थ है । 
ऊपर वर्णन किये गए संगठन का प्रधान काम बाह्य देशों में विदेशी वस्तुग्रों 

के लिए भारतीय वाज़ारों में सम्भावनाओं की सूचना का प्रसार करना है।इस 
प्रचार को अन्य संगठनों से, जो विदेशी वाज़ारों में भारतीय वस्तुओं की सम्भावनाग्रों 
और माँगों की सूचना दें, पूरा करमे की भी झावश्यकता है । भारत सरकार ने कक 
टाइल टेरिफ बोर्ड (१६२६) के सुझाव पर विदेशी वाज़ारों में भारतीय सूती वस्त 
की माँग का पता लगाने के लिए १६२८ में एक व्यापारिक शिष्ट-मण्डल (ट्रेड मिशन) 
नियुक्त किया है। इस दिशा में यह पहला कदम था ।' मिशन की रिपोर्ट में 
मोम्बासा, अलवजेण्डिया तथा डरबन में तीन व्यापार-पआयुक्तों की नियुक्ति का 
सुझाव रखा गया । तब से भारतीय व्यापारिक एजेंसी और दूत सैवाग्रों की स्थापना 
हो चुकी है। श्रफ़गानिस्तान, इंगलिस्तान (यू० के०), श्रायरलैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, 
ब्राजील, पाकिस्तान, ईरान, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड कनाडा, न्यूफ़ाउण्डलंण्ड, 
वर्मा, मित्र और लंका में व्यापार-आयुक्त नियुक्त किये जा छुके हैं । श्रन्‍्य देशों में 
शीघ्र ही व्यापार-आयुक्तों की नियुक्ति की सम्भावना है । 

३१. भारत के वाणिज्यिक संगठन--सबसे थ्रच्छे और सुसंगठित गैर-सरंकारी व्याव- 
सायिक संगठत यूरोपीय सौदागरों द्वारा वनाये गए। श्रसोशियेटेड चेम्वर्स श्रॉफ़ 
कॉमर्स ऑफ़ इण्डिया तथा कलकत्ता (१८०३४), बम्बई (१८३६), मद्रास (१८३६) 
श्रौर कानपुर तथा श्रस्य केन्द्रों के वारिज्य-मण्डल इसके उदाहरण हैं। उनकी . 
सदस्यता श्रभी हाल तक प्रधानतया यूरोपीयों की थी, यद्यपि यह भारतीयों के लिए 
भी खुली थी । यह पारचात्य व्यापारियों का भारत श्रौर पर्िचिम के बीच व्यापार . 
सम्बन्ध स्थापित करने का स्वाभाविक परिणाम था । इस समय कितने ही विशु्ध 
भारतीय संगठन हैं, जैसे वंगाल्र राष्ट्रीय वारिएज्य मण्डल' (बंगाल नेशनल चेंम्बर श्राफ़ 
कॉम) (१८८७) जो कि भारतीय व्यावसायिक समुदाय का सबसे पुराना संगठन है, 
भारतीय व्यापार-मण्डल श्रौर कार्यालय (इण्डियन मर्चेन्ट्स चेम्बर एण्ड ब्यूरो) बम्बई 
(१६०७), दक्षिण भारत वारिज्य-मण्डल ( सदने इण्डिया चेम्बर आ्रॉफ़ कामर्स) 
मद्रास (१६०६), भारतीय वारिज्य-मण्डल ( इण्डियन चेम्वर ऑफ़ कॉमसे ) लाहौर 
(१६१२), भारतीय वारिज्य-मण्डल ( इण्डियन चेम्बर्स श्रॉफ कॉमर्स ) कलकत्ता 
(१६२५), महाराष्ट्र वारिज्य-मण्डल वम्बई (१६२७) तथा यू० पी० व्यापार-मण्डल 
(१६३२) । एक अखिल भारतीय वारिज्य और उद्योग मण्डल संघ भी है ।' 

इन सबसे भारतीय व्यावसाथिक मत को प्रकट करने में बड़ी सहायता प्राप्त 

हो सकती है तथा व्यापारिक और झौद्योगिक विकास से सम्बन्धित समस्याप्रों पर 


२. देखिये, पीछे पृ० २७, और 


इण्डिया इन १६३८-२६, पृ० १६८ | 
२. विज्धृत वितरण के ४ 


लिए देखिये, कॉब्च, पूवोद्धत, साग ४ 


अध्याय २० ४ 
व्यापारिक समझौते . 


१, साम्राज्य श्रधिमान (इस्पीरियल प्रेफरेंस) श्रानदोलन का इतिहास-- १६०९ में 
हुए श्रौपनिवेशिक सम्मेलन ने साम्राज्य श्रधिमान की ऐसी रूपरेखा तैयार की, जी 
साधा रणतया साम्राज्य के हर भाग में लागू होती थी । भरत: अधिमान-कर (प्रटब्रिटेन 
के पक्ष में) न्यूजीलैण्ड, साउथ श्रफ्रीका (१६०३) भौर बाद में आस्ट्रेलिया द्वारा लगाये 
गए | श्राशा की जाती थी कि ग्रेट ब्रिटेन भी इसका प्रतिदान करेगा और उत् देशों की 
अधिमान देगा, लेकिन उस समय इंगलैण्ड प्रपनी स्वतन्त्र व्यापार-नीति को छोड़ने के 
लिए तैयार न था। वह मुख्यतया खाद्यान्न भौर कच्चे माल का ग्रायात करता था 
और उसका दृष्टिकोण यह था कि निर्मित वस्तुओं के निर्यात को कायम रखने के लिए 
आवश्यक है कि वह सबसे सस्ते वाज़ारों में खाद्याल्त शौर कच्चा माल खरीदें-- 
विशेष रूप से खाद्यान्त के प्रश्न में वह अपने सब अंडे साम्राज्य रूपी एक टोकरी में 
रखने के लिए! किसी भी कीमत पर तैयार न था । इस श्रकार उनके श्रायात-निर्यात- 
कर में (१) श्रागम (रेवेन्यू) कर, (२) संरक्षण-कर और (३) इंगलिस्तान के प्रति एवं 
उसके पक्ष में तथा कभी-कभी भारत तथा साम्राज्य के श्रव्य देशों के पक्ष में भी करों 
में दी गई छूट सम्मिलित थी । वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी थी जिसमें उन वस्तुग्रीं 
का नाम था, जिन पर साम्राज्य के वाहर से भ्ाने पर ही कर लगता था | साधारणतः 
अधिमान का उद्देश्य ब्रिटेन को लाभान्वित करने का रहा है भौर साम्राज्य के अन्य देशों 
से इस विपय पर अलग समभौते करने होते ये । १६१४ से इंगलैण्ड ने संरक्षण की 
शोर कदम उठाए तथा साम्राज्य-उत्पादित कुछ वस्तुओं को भ्रधिमान देने लगा । 
किन्तु कर-सम्वन्धी यह ग्रधिमान कुछ बस्तुश्रों तक ही सीमित था । १६३२ (मार्च) 
में आयात-कर अश्रधिनियम (इस्पोर्ट इयूटीज़ एक्ट) पास होने पर ब्रिटेन ने स्वतस्तर 
व्यापार-नीति को शौपचारिक रूप से त्याग दिया । साम्राज्य श्रधिमान की हृष्टि से यह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी । 
२. साम्राज्य प्रधिमान के प्रति भारत का रुख--साम्राज्य श्रधिमान की अपनाने में 
भारत की श्रनिच्छा अंशतः राजनीतिक कारणों के फलस्वरूप थी । 
५ निम्न कारणों से साम्राज्य श्रधिमान से भारत को कोई श्राथिक लाभ भी 
नहीं धा+- 
हे (१) भारत का निर्यात प्रधानतया खाद्यान्न श्ौर कच्चे माल तथा झ्रायात 
हे का था। (३) १५१४ के बुद्ध के व उसके सम्पूर्ण श्रायात का दी” 
टट ट ज्य स आता था, जिसमें सबसे बड़ा भाग इंगलिस्तान का था । 
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इसी बीच (सितम्बर, १६३१) ग्रेट ब्रिटेव,ने स्वरु-प्रमाप का. परित्याग कर 
दिया । इससे भारत तथा साम्राज्य के प्रायः सभी देश पौण्ड से सम्बद्ध हो गए।॥ 
ऊपर बताये गए श्रायात कर अधिनियम (१६३२) के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन , में कितनी 
ही वस्तुओं--कुल श्रायात का लगभग हुँ भाग --पर कर लगा दिया गया, यद्यपि 
साम्राज्य की वस्तुओं को इस कर से मुक्ति देने की व्यवस्था की गई थी । शर्त यह थी कि 
वे देश (डोमिनियम श्र भारत) ब्रिटेन से समझौता कर लें । इन सबका श्रन्त झ्रोटावा 
समभौता के रूप में हुआ | फ्रांस भौर जर्मती जैसे अ्रन्य देश मुद्रा-सम्वन्धी कठिनाइयों 
से ग्रस्त थे । स्टलिग समूह के देश श्रपेक्षाकत्त इन कठिनाइयों से मुक्त थे। अतः इनसे 
व्यापार के सुन्यवस्थित शौर अवाध गति से चलते रहने की सम्भावना थी । 

१६३१ से १६३४ के वीच अधिमान-सूची की कुल वस्तुप्रों का आयात इंग- 
लिस्तात में २२ प्रतिशन घट गया। इस संकुचित होने वाले बाज़ार में भारत के 
ग्रायात में वृद्धि हुई। प्रतः यह निष्कप्पं स्वाभाविक ही था कि इसमें साम्राज्य भ्रधि- 
मान का हाथ अवश्य रहा होगा । गैर-प्रतिनियम वाली वस्तुओ्रों के निर्यात: में .प्रसार 
होना अधिक आ्राइचर्य की बात नहीं थी, क्योंकि इन वस्तुओं को कोई कठिन प्रतिस्पर्धा 
का सामना नहीं करना पड़ता था । यही कारण था कि इन्हें अ्रधिमान-सूत्री में 
सम्मिलित नहीं किया गया था ।. गैर-अधिनियम समूह की वस्तुओं में कुछ श्रौर भी 
अनुकूल प्रभाव क्रियाशील थे, जिनसे इनकी माँग बढ़ गई । उदाहरणार्थ, कपास की 
माँग की वृद्धि अधिकांशत: लंकाशायर की भारतीय कपास समिति के प्रचार के कारण 
थी। रबर में होने वाली वृद्धि का.कारण .प्रतिवन्‍्ध योजना थी । घातुओं की माँग की 
वृद्धि भारी उद्योगों की बढ़ती हुई क्रियाशीलता के कारण थी:। लाख की माँग की 
वृद्धि के कारण लंदन गुट (रिंग) के परिकल्पसात्मक (स्पेकुलेटिव) ऋय थे-। 

समभौते के श्रालोचकों का यह तर्क, कि इंगलिस्तान से हमारे निर्यात-व्यापार 
की वृद्धि व्यापार के प्रवाह-परिवरतंन के कारण थी, इस विपक्षी तक॑ से कट जाता है 
कि इंगलिस्तान को किये जाने वाले निर्यात की वृद्धि ओटावा समभौते के कारण मानी 
जा सकती है। परन्तु अन्य देशों को होने वाले निर्यात की कमी का तो ओटावा ,यम* 
भोते से कोई सम्बन्ध नहीं था, वयोंकि इसका कारण तो उन देशों हारा अ्रपनाई गई 
श्ात्म-निर्भरता की नीति थी। वास्तव में इस प्रतिवन्धात्मक नीति के फलस्वरूप हुई 

" व्यापार की हानि, जिसे भारत और इंगलैंड दोनों ही ने उठाया, ओटावा समभौते के 
समर्थन का प्रमुख आधार है। इसमें सन्देह नहीं कि तव तक भारत श्रपने दो-तिहाई 
निर्यात ब्रिटिश साञ्राज्य से वाहर ही वेचता था, परन्तु विदेशी बाजारों पर अधिकार 
बनाए रखना उसके लिए कठिव होता जा रहा था। अतएवं अधिमान-पद्धति आत्म- 
रक्षा के रूप मे भारत द्वारा अपनाई गई । श्रोटावा समझौता के विरुद्ध एक यह भी 
तक दिया जाता था कि इससे भारत के विदेशी ग्राहक उससे बदला लेना -शुरू कर 
देंगे। परस्तु विदेशों द्वारा लगाये गए व्यापारिक प्रतिवन्ध केवल भारत के लिए ही . 
नहीं चरन्‌ सभो देशों के लिए थे। व्यापार की ये नवीन नीतियाँ नये उद्देदयों से प्रेरित 

न नी प्रोर इन्हें किसी भी हालत में श्रोद्वावा समभौते की विरोधी प्रतिक्रिया नहीं कहा 
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रखने का हृढ़ और व्यवस्थित प्रयत्न करे, जहाँ उसके श्रत्रिकांश निर्यात की खपत होती 
है । इस उद्देश्य तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग यह था किःवह अन्य देशों के साथ 
द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता (बिलेटरल एग्रीमेण्ट) करे ।' जब तक इंगलेण्ड हमारा 
प्रधान साहुकार था भौर द्रायात से निर्यात की अधिकता द्वारा ही भुगंतान किया जा 
सकता था, तब तक कोई खास बात नहीं थी । इंगलैण्ड को या तो भारित के विदेशी 
वाज़ारों को स्थिर रखने के लिएं उपाय करने होंगे या भारत के विदेशी बाजारों की 
पृत्ति के लिए अपने वाज़ार उन्मुक्त करने होंगे, क्योंकि इसके विना भारत इंगलैण्ड के 
प्रति अपनी देनदारियों का भुगतान नहीं केर सकेगा । तर्क का सार यह था कि यदि 
भारत ने श्रोटावा समझौते के अ्रतुरूप अन्तर्साम्राज्यीय प्रवन्धों में भाग लेने से इल्कार 
कर दिया होता तो इंगलेण्ड की ओोरं से प्रतिक्रियात्मक साधनों के उपयोग का.कोई 
भय नहीं था। भारत से इसका वदला लेने परे इंगलेण्ड का युद्ध-पुं (१६३६ से पहले) 
का ५० करोड़ रु० का वापिक निर्यात व्यापार भी खतरे में पड़ जाता । ॥॒ 
इधर हाल में भारत और इंगलिस्तान के बीच व्यापारिक संतुलन के पलट 
जाने पर ओटावा समभौते के समर्थकों ने इससे खुब लाभ उठाया । १६३५-३६ तक 
इंगलिस्तान के साथ भारत का व्यापारिक सम्तुलन ऋणात्मक था। यद्यपि भारत 
ग्रहदय श्रायात', जैसे गृह-व्यय, जहाज़ों का भाड़ा और भारत में विनियोजित विदेशी 
पूँजी से होने वाले लाभ, के रूप में इंगलैण्ड को बहुत-कुछ रुपया देता था, 'फिर 
भी १६३५-३६ तक इंगलिस्तान के साथ भोरेत का व्यापारिक सन्तुलन ऋणखात्मक 
था। १६३६-३७ से भारत के पक्ष में पर्याप्त. निर्यात की बचत हुई है। अतः यह कहां 
जाने लगा कि भविष्य में होने वाले व्यापारिक समभौते में भारत को इंगलैण्ड के साथ 
उदारता का वर्ताव करना चाहिए ।। व्यापार-सन्तुंलन को हिंपंक्षवांद के संकीर प्राधार 
पर समभने से यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि इंगलिस्तान से सौदों के श्रायात में अ्रहृस्य 
श्रायातों को भी जोड़ दिया जाए। यह इसलिए और भी आवश्यक हो गया, क्योंकि 
यूरोपीय देशों के साथ त्रिपक्षी और बहुपक्षी व्यापार में कमी आ गई थी ।._ 
ओटावा समभौते के प्रति असन्तोष का एक प्रधात कारण यह भी था कि 
भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल (जिसमें भारतीय वारिज्य, उद्योग और कृषि के उत्तरदायी 
प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं थे) अपने सौदा करने की शक्ति का पूरा उपयोग कंरने 
में भ्रंसमर्थ रहा । उसने दिया श्रधिक और बदले में उसे मिला बहुत कम । समभौता 
वड़ी ज्ञीघ्रता से हुआ और जल्‍दी ही कार्यान्विंत किया यया । इसमें जाँच करंते वाली 
किसी योग्य समिति, जैसे प्रशुल्क-मण्डल (ठेरिफ बोर्ड) इत्यादि, की सहायता नहीं ली 
गई, जो साम्राज्य के किसी उद्योग के प्रति अ्रधिमानपूर्ण व्यवहार की सिफारिश करने 
से पहले उन्हें उसी प्रकार कसौटी पर कसती जिस प्रकार विवेचनात्मक संरक्षण प्रदात 
करते समय उद्योगों की जाँच की जाती है । 
६. वम्बई-लंकाशायर टेवस्टाइल समझौता (सोदी लोज्ञ पेकट)--यह समभौता वस्बई 


२. देखिये, सेक्शन २६ शआगे | 


१६६ भारतीय श्रर्थशास्त् 


के निर्माण में प्रयुक्त होता हो जिस पर भारत में भेदात्मक आ्रायात-कर लगे हों । 
उन्होंने (ओटावा समभौते के परवें अनुच्छेद श्रौर मोदी लीज़ पेवट के अनुसार) भारतीय 
कपास की खपत को अनुसन्धान, व्यापारिक जाँच-पड़ताल, वाजार-सम्बन्ध तथा प्रचार 
झादि हर उपाय से बढ़ाने का वचन दिया । उन्होंने भारत के खान से निकले लोहे 
(पिग आइरन) को बिना कर के ब्रिटेन में प्रवेश करने का वचन दिया । शर्त यह थी 
कि इंगलिस्तान से श्रायात की जाने वाली लोहे और इस्पात की वस्तुओं के लिए 
लगाया गया कर १६३४ के लोहा भर इस्पात श्रधिनियम (आ्राइरन एण्ड स्टील एक्ट) 
में प्रस्तावित करों से कम अ्रनुकुल न हो । गा 
समभोते के समर्थकों का मत था कि इसके द्वारा श्रोटावा समभौते में निहित 
प्रतिज्ञाओं तथा मोदी लीज़ पेक्ट की निरिचत प्रतिज्नात्रों को कार्यान्वित किया - गया । 
समभोौते से भारत का कपास तथा कच्चे और श्राघे तैयार माल का उपभोग बढ़ गया 
ओर भारत का खान से निकला लोहा (पिंग श्राइरत) इगलैण्ड में बिना कर के 
प्रवेश पाने लगा। उपनिवेश्ञों श्रौर संरक्षित देशों (प्रोटेक्टरेट) से इंगलिस्तान को 
मिलने वाली सुविधाओं में भारत को भी हिस्सा देने का वायदा किया गया था । ॥॒ 
इसके विपरीत, ग्रेर-सरकारी व्यापारिक मत इसके विरुद्ध था, वयोंकि इससे 
१६२३ में स्थापित विवेचनात्मक संरक्षण श्रौर श्रथ॑-स्वतन्त्रता-समभौीते (फिस्कल 
आटोनोमी करन्वेंशन) का प्रभाव नप्ट हो गया। समभौते में पारस्परिक समता का भी 
अभाव था। इसमें भारतीय हितों की श्रपेक्षा ब्रिटिश हितों का अधिक 4 अर क 
गया था जब कि भारत ने निरिचत प्रतिज्ञाएँ कीं । ब्रिटेन ने भारतीय कपास के उप- 
भोग के विकास-विपयक विभिन्‍न उपचारों पर विचार करना-भर प्रस्तावित किया 
और ऐसे वायदे किये जिनका निकट भविष्य में कोई वास्तविक मूल्य और उपयोग 
नथा। ; * 
यह भी कहा गया कि इस समभौते में कोटा या क्र के प्रतिशत में कमी से 
कहीं भयंकर सिद्धान्तों की व्याख्या की गई। जब संरक्षण एक निश्चित समय के लिए 
स्वीकार कर लिया गया था, फिर उस प्रश्न को इंगलिस्तान के कहने से पुनः उठाना 
वाज्छतीय नहीं था। इस प्रकार की नीति भारत के-श्रौद्योगिक विकास के लिए 
वाधक सिद्ध होने के अतिरिक्त नये उद्योगों के प्रारम्भ के लिए घातक सिद्ध होगी | 
यह पृरक-व्यापारिक समभौता ओटावा-समभौते के साथ ही समाप्त हो गया 
ओर इसे फिर से नया करने का प्रयत्न नहीं किया गया । 
'८. झोटावा-समझौते पर घारासभा का विरोधी निर्णय---३० मार्च, १६३६ में भार- 
तीय धारासभा ने एक भ्रस्ताव द्वारा ओटावा-समभौते तथा इसके पूरक ब्रिटिश 


व्यापारिक शत को भ्रस्वीक् कर दिया और इनके लागू रहने के विरुद्ध मत 
प्रकट किया | | ह 

१० ग्रवेदुवर, १६३६ को वारिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति में 
वताया गया कि दोनों 


/ ना सरकारों ने यह स्वीकार किया है कि एक नया समभौता होते 
तेक १६३२ का समभौता लागू रहेगा, जिसे (किसी भी ओर से) तीन महीने की 


श्ध्द भारतीय अथंशास्त्र 


गया (जैसे साखू (टीक) की लकड़ी, मोम, चावल और तम्बाकू) । - 
हम इस वात की पहले ही पूरी व्याख्या कर चुके हैं कि किस अकार नरम 
समभौते में कपास की वस्तुओं पर (घटते-बढ़ते ऋम से) विष्टय श्रनुमाप से कर लगाये 
गए और कैसे उसे एक ओर तो भारत से ब्विठेन को निर्यात की जाने वाली केंपातत 
श्रौर दसरी शोर ब्रिठेन से भारत आने वाले सूती कपड़ों से सम्बद्ध कर दिया गया.। 
सच तो यह है कि यही समभौते का आधार-भाग. था । 
जहाँ तक उपनिवेश्ञों का सम्बन्ध है नया समभोवा ओटावा समभौते से इस 
श्रंश में भिन्‍्त था कि इसमें सीलोन के साथ एक भ्॒लग व्यापार-सन्धि की व्यवस्था थी। ह 
सीलोन को ओटावा के अधिमान प्रमापों का समभौते के छः महीने वाद तक उपयोग 
करने का अवसर दिया गया ।' एक या दो अ्पवादों को छोड़कर भारत झौर उप- 
निवेशों के वीच पारस्परिक श्रधिमान ज्यों-के-त्यों बने रहे । 
साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि समभौते को नतो भारतीय 
सूती वस्त्र उद्योग का और न व्यावसायिक संगठनों का ही समर्थन आप्त हो सका । 
दूसरे समभौते में उस समय की भारत की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा 
गया । तत्कालीन भारत एक ऋणी देश था, जिसे “अहृब्य श्रायात' के लिए ब्रिटिश 
साम्राज्य को बहुत श्रधिक देना था। अतरएवं उसे व्यापारिक सन्तुलव के लेखों में 
निर्यात की अधिकता बनाए रखना आवश्यक था। सरकार ने गैर-सरकारी परामर्ग- 
दांताओं के मत की भी उपेक्षा की, जिसमें उन्होंने भारतीय वीमा कम्पनियों, बैंकिंग 
तथा जहाज़ी कम्पनियों के पक्ष में भेदात्मक नीति के विरुद्ध और समान अवसरों की 
प्राप्ति के लिए सुझाव रखा था । नवीन व्यापारिक समभौतों का मुल्यकित करते 
समय यह आ्रावश्यक था कि भारतीय इस्पात संरक्षण अधिनियम के अ्रन्तगत इंगलि- 
स्तान को दिये गए श्रधिमानों को भी ध्यात में रखा जाए। 
भारत में अंग्रेजों को प्राप्त अ्रधिमान गैर-सरकारी परामशदाताओं के सुझाव 
से कहीं श्रधिक थे तथा भारत को श्रत्य महाद्वीपीय देशों के साथ समभौता करते में 
वंचित होना पड़ा, क्योंकि उन्हें वदले में देने के लिए भारत के पास बहुत कम या कुछ 
भीनथा। 
यथपि भारत द्वारा इंगलेंड को दिये गए श्रविसान ब्रिटेन के लिए निश्चित 
ही लाभदायक थे, जवकि ब्रिटेन द्वारा भारत को दिये गए आश्वासन केवल आइवासने 
अथवा नकारात्मक सुरक्षा के भ्रलावा कुछ नहीं थे । कारण यह था कि इंगलिस्तान 
को दिये गए अधिमान उन वस्तुओं से सम्बन्धित थे जिनमें इंगलिस्तान के निर्यतिकों 


श्ध्द भारतीय श्रथंशास्त्र- 


गया (जैसे साखू (टीक) की लकड़ी, मोम, चावल ग्रौर तम्बाकू) । हि 
हम इस बात की पहले ही (री व्याख्या कर चुके हैं कि किस प्रकार नये 
समभौते में कपास की वस्तुओं पर (घटते-बढ़ते ऋ्म से) विष्ट्य अ्रनुमाप से केर लगाये 
गए और कैसे उसे एक श्रोर तो भारत से ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली कपास 
श्रौर दूसरी ओर ब्रिटेन से भारत श्राने वाले सूती कपड़ों से सम्बद्ध कर दिया गया । 
सच तो यह है कि यही समभझीते का भ्राघार-भाग था । 2 - 
जहाँ तक उपनिवेश्ञों का सम्बन्ध है नया समझौता श्रोठावा समभीते से इस 
भ्रंश में भिन्‍त था कि इसमें सीलोन के साथ एक थलग व्यापार-सन्धि की व्यवस्था थी।. 
सीलोन को ओटावा के अ्रविमान प्रमापों का समभौते के छः महीने बाद तक उपयोग 
करने का श्रवसर दिया गया।' एक या दो अ्रपवादों को छोड़कर भारत गौर उप- 
निवेशों के वोच पारस्परिक अ्रधिमान ज्यों-के-त्यों बने रहे । 
साधारण तौर पर यह कहा जा सकता- है कि समभौते को नती भारतीय 
सूती वस्त्र उद्योग का और न व्यावसायिक संगठनों का ही समर्थन प्राप्त हो सका । 
दूसरे समभौते में उस समय की भारत की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा 
गया । तत्कालीन भारत एक ऋणी देश था, जिसे अहृस्य श्रायात' के लिए ब्रिटिश 
साम्राज्य को बहुत श्रधिक देना था। श्रतएवं उसे व्यापारिक सस्तुलन के लेखों में 
निर्यात की भ्रधिकता वनाएं रखना आवश्यक था | सरकार ने गैर-सरकारी परामर्ग- 
दाताओं के मत की भी उपेक्षा की, जिसमें उन्होंने भारतीय बीमा कम्पनियों, बैंकिंग 
तथा जहाज़ी कम्पनियों के पक्ष में भेदात्मक नीति के विरुद्ध और समान. अवसरों की 
प्राप्ति के लिए सुझाव रखा था । नवीन व्यापारिक समभौतों का सूल्यकिंत करते 
समय यह आ्रावश्यक था कि भारतीय इस्पात संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इंगलि- 
स्तान को दिये गए अधिमानों को भी ध्यान में रखा जाए।' ह॒ हि 
भारत में अंग्रेजों को प्राप्त अधिमान गैर-सरकारी परामशंदाताश्ों के सुकावी 
से कहीं श्रधिक ये तथा भारत को शन्य महाद्वीपीय देशों के साथ सममोता करने से 
वंचित होना पड़ा, वयोंकि उन्हें बदले में देने के लिए भारत के पास बहुत कम या ऊँ 
भीनथा। हे 5 ही हे 
यद्यवि भारत द्वारा इंगलैंड को दिये गए अ्रधिमान ब्रिटेन के लिए निर्रिचित 
ही लाभदायक थे, जबकि ब्रिटेन द्वारा भारत को दिये गए श्राइवासत केवल श्राश्वार्सन 
अथवा नकारात्मक सुरक्षा के प्रलावा कुछ नहीं थे । कारण यह था कि इंगलिस्वाने 
को दिये गए अ्धिसान उन वस्तुओं से सम्बन्धित थे जिनमें इंगलिस्तान के तिर्यातकों 


उनमे “-क०क+>+- 


१. यह अवधि १४ फरवरी, १६४० को समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय अवासियों के सन्‍्बः। में 
सीलोन और भारत सरकार से समभौता होने की कठिनाइयों के कारण व्यापारिक सन्वि की वीं 
सफल न हो सकी | 


हि ख स्तर ्प हा है मन क्र 
<* देखिए, इण्टियन व्कल्टाइल जनरल (अप्रेल १६३७), इण्डो-विस्शि ट्रेढ पेवट, डॉ वी? के 
लआार० बी० राव । ६ 
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१०, भारत-जापानी समझौते की उत्पत्ति (१६३४)--१६०४ . के पुराने भारत- 
जापानी व्यापारिक सम्मेलन का अ्रप्रैल, १६३३ में भारत सरकार द्वारा विरोध किया 
गया था । इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं.।' १६३२ के आ्रारम्भ से येन के मृत्य में 
हुए ऋमिक हास से १९३२-३३ में भारत के लिए जापान के निर्यात श्रत्यधिक. भ्रतु- 
कूल ही गए । भारतीय मिलों को गम्भीर संकट का सामना करता पड़ा झौर भारत 
सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा .। अगस्त, १६३२ में गैर-व्रिटिश भूरे कपड़े पर मृल्या- 
नुसार ५० प्रतिशत झ्रायात-कर की वृद्धि भ्रौर ५३ श्रामे प्रति पौण्ड का विशिष्ट कर 
भी जापानी प्रतिस्पर्धा कम करने सें असमर्थ रहा । अ्तएवं भारत की कपड़े की मिलें 
और अधिक संरक्षण के लिए आवाज उठाती रहीं। भारत सरकार की ओोर से ब्रिटेन 
की सरकार ने जापान की सरकार को छः महीने के श्रन्दर पुराने .(१६ ०४) समभोते 
को रह करने की सूचना दी। उस समभोते में जापान के साथ बड़ा ही प्रेलुकूल व्यव- 
हार किया जाता था । जब तक १६०४ का व्यापारिक समभौता प्रभावपूर्ण था तव तक ह 
भारत सरकार श्रकेले जापान के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने में असमर्थ थी, १६३३ 
(अप्रैल) में पास किये गए उद्योग सुरक्षा अधिनियम (सिफयाडिय श्रॉफ इण्डस्ट्रीज 
एक्ट), जिसके अनुसार भारत सरकार विदेशी सस्ते माल के झायात से देश के उद्योगों 
को खतरा होने पर कर लगा सकती थी, से भी कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता था। - . 
भारत सरकार के इस निर्णय से जापान में भारतीय कपास के विरुद्ध झ्रान्दोलंन प्रारम्भ 
हो गया, लेकिन जापान के कातने वालों श्रौर कपास के व्यापारियों के बीच भारीय 
कपास स्वीकार न करने के लिए जून, १६३३ के प्रशुल्क सम्बन्धी परिवर्तत जारी 
किए जाने के पूंव॑ कोई समभौता नहीं हुआ था। इन प्रशुल्क-परिवतेनों में यह घोषणा 
की गईं कि विदेक्षों से आने वाले कपड़ों पर (जिनमें जापानी कपड़े भी शामिल हैं 
सुल्यानुसार ७५% (मूल्य पर) कर लगाया जाएगा और सादे भूरे कपड़ों पर कम 
से-कम ६३ पेंस प्रति पॉड कर लगाया जाएगा । १६३३ में एक जापानी प्रतिनिधि- 
मण्डल भारत आया । तीन महीते की बातचीत के उपरान्त एक समभौता हुथा। 
१६२४ में जापानियों ने बहिष्कार समाप्त कर दिया और भारत सरकार ने मूल्या- 
गुस्तार लगाया गया कर ७५% से घटाकर ५०% कंरदिया।..#॥ 
3 है ६३४ के समझौते की धाराएँ---जापान के साथ होने वाले: समभौते- के दो भाग 

(१) संभतिज्ञा (कनवेन्शन), (२) मसविदा यो मूल' (प्रोटोकेल लेख) ! (१) इसमें 
दोनों देशों के भावी व्यापार-संम्बन्धों की रूपरेखा: निर्धारित की: गई थी । (२) इसमे 
जापान से भाने वाले कपड़े औरं भारत से भेजी जाने वाली कपास के सम्बस्धे में 
हैए समभौते की विवेचना की गई थी। संग्रतिज्ञा (कनवेन्शन (. के. बिना मसविंदा 
(ओटोकल) स्वत: ३१: भा, १६३७ को समाप्त होने को था। यदि दोनों में से किंसी 
भी पक्ष द्वारा छः महीने का नोटिस दे:दिया जाता-तो संप्रतिज्ञा (कमवेस्शन) भी ईसा 
समय संमाप्त होती । 3 पक मर अत: जब 
*-_ सँप्रतिज्ञा (कनवेन्शन) 
१. देखिए, पृ० र८ | 


' को प्रमुख व्यवस्थाएँ इस प्रकार थीं-- (१) दोनों | 
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लगीं । जापानी निर्यातक्ों द्वारा कोटा सिस्टम से बचने की एक और भी कुशल विधि 
आ्राविष्कृत की गई--यह थी कपड़े की बनी हुईं वस्तुएँ, जैसे कमीजें, पोशारे इत्यादि, 
जिनकी भारतीय वाज़ारों में भरमार हो गई । यह भी कहा गया कि कितना ही 
जापानी कपड़ा अफगानिस्तान और तेषपाल से होकर भारत ब्राता है।. 

इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि मसविदा (प्रोटोकल) के ब्रावजूद भी इस 
प्रकार निर्यात बढ़ गया और उसका (मसविंदा का) जापानी वस्तुओं का उद्देश्य वर्ष 
नहीं हो सका !) गज़ लम्बाई के आधार का दुरुपयोग किया गया और अधिक बड़े अर्ज 
के कपड़े का निर्यात किया गया |... । दि 

जहाँ तक जापान द्वारा भारतीय कपास को बड़ी मात्रा में खरीदने का प्रश्त 
है, यह कहा गया कि जावान इसे इसलिए खरीदता था क्योंकि उसे सस्ते माल की 
ग्रावइयकता थी । १६३४-३१ में, अर्थात्‌ समभौते के बाद पूरे: एक वर्ष में, जापान | 
भारतीय कपास की २०,१०,६०० गाँठें खरीदीं जबकि पिछले दस वर्ष से वह प्रति 
वर्ष कपास की १५ लाख गाँठें खरीदता था। इसलिए भारत में गैर-सरकारी 
व्यापारिक मत यह था कि जापान की कपास-सम्बन्धी स्यूततम क्रय-मात्रा ९ शी 
से १५ लाख गाँठ प्रतिवर्ष कर दी जाएं। यह भी कहा गया कि कुछ आगामी वर्षो में . 
जापान में भारत की कपास की माँग कम ने होगी, जब तक कि जापान कपातत के 
स्थान पर (स्टेपल फायवर) मुख्य (बड़े) रेशे का उपयोग नहीं करता । | 
१३. नवीन जापान-भारत व्यातारिक समझौता (१६३७)-- १६३४ के समभौते के 
तवीकरण के सम्बन्ध में १६३६ से चलते वाली बातों में आलोचना के इन सं 
श्राधारों पर ध्यान दिया गया । पुराना समझौता ३१ मार्च, १६२७ को समाप्त होने 
वाला था। इस बार सरकार के वारिज्य विभाग के गैर-सरकारी परामशंदाता श्रपती 
माँगों में एकमत थे। प्रथम यह कहा गया कि जापान द्वारा भारत की कपास कें केंये 
के सम्बन्ध में समझौता वैसे। ही वना रहे, लेकिन भारत में श्रात्े वाले जापानी काई 
की मात्रा में काफ़ी कमी की जाए (उदाहरणाथे ५०० लाख गज की कमी की जाए) । 
फेप्ट्स (परिव्यक्त कपड़ों) के लिए भी कोटा की व्यवस्था अपनाने की माँग की गई, 
जो साधारण कपड़े की मात्रा के २३%, से अ्रधिंक न हो । जापान से कृत्रिम रेशम 
के बढ़ते हुए श्रायात को रोकने के लिए रेशम को भी साधारण कपड़ों के कोटा मे 
इामिल करने का सुझाव रखा गया। ऐसी ही व्यवस्था सिले हुए कपड़ों के बारे में 
भी लागू करने का सुझाव दिया गया। यह भी कहा गया कि कौटा गे लम्बाई 
के सिद्धान्त पर त लगाकर वर्गगजञ के हिंसाव से लगाया जाए और नीचे दरजे की 
जापानी सूत भी (५० से नीचे का) कोटे के अन्दर श्राना चाहिए । विविध क्स्‍्तुओं 


के लिए या तो कीटा अपनाया जाए या ऐसा विशिष्ट श्रायात-कर लगाया जाए ताकि 
गृह-उच्योगों की सुरक्षा हो सके । हे 


यह संशोधित समझौता १६३७ 
लागू किया गया । 


जहाँ तक व्यापारिक संप्रतिज्ञा (ट्रेड कस्वेंशन) का सवाल है, पुरानी स्थिति. 


(अप्रैल) में ३१ मार्च, १६४० तक के लिए. 
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भारत के तटीय जहाजी व्यापार में जापान के घुस पड़ने के सम्बन्ध में कोई 
रोक-टोक नहीं की गई और जापान तथा भारत के बीच होने वाले व्यापार में भार- 
तीय जहाज़ों को उचित भाग देने के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं किया जा सका। इन 
दोनों कारणों से भी असन्तोप प्रकट किया गया । ; 
स्व बातों को देखकर यह कहा जा सकता हैं कि १६३७ के समभौते मे 
भारत की स्थिति पहले से हढ़तर हो गईं । यह वात अवश्य थी कि भारत ने अपदी 
सीदा करने की शक्ति का पूरा उपयोग नहीं किया । यह अच्छा: हुआ होता कि कपास 
और कपड़े की अदला-बदली के स्थान पर एक विस्तृत और व्यवस्थित व्यापारिक 
समभोता किया गया होता, जिसमें देश के नवजात उद्योगों, जैसे शीशा, सादुन, रसा- 
यन आदि, की सुरक्षा की व्यवस्था होती । ३, ५ के व 
१४. १६४० का प्रेस्थायो समझोता--.जापान सरकार: से यह आशवासने पाने पर कि. 
उनका विचार मसविदा ( प्रोटोकल) और संप्रतिज्ञो (कंस्वेस्शंन) की समाप्ति के अन्तर . 
से लाभ उठाने का नहीं है, दिसस्वर १६३६ में भारत सरकार ने व्यापारिक समभौते 
को समाप्ति के लिए जापान को छः महीने का नोटिस देना आवदंयक नहीं समझा ] 
३६ मार्च १६४० को मसविदा (प्रोटोकल) की अवधि समाप्त होने पर वोगों 
सरकारों ने निश्चय किया कि पुराने समभौते की समाप्ति भौर नये के निर्मेण कै 
वीच थे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे एक-दूसरे के हित को हानि पहुँचे ।... 
१६४९१ में ब्रिटिश सरकार द्वारा जापान के साथ हुई व्यापरिक सन्धियों को 
त्यागने के कारण जापान के साथ जल्दी समझौता होने की आशा ते रही । अतएव 
'पुराती जापान-भारत ध्यापारिक संप्रतिज्ा ((९३४) की समाप्ति के लिए जापान को 
छः महीने का नोटिस दिया गया । का 
१2. १६४१ का नया वर्मा-भारत व्यापारिक समझौता-- १६३७ (प्रेत) में भा 
से वर्मा के अलग हो जाने पर नये समभौते के होने तक वर्मा के साथ सम्बन्ध भारत- 
वर्मा नियम सभादेश्व (इण्डो-चर्मा रेगूलेशन ऑर्डर इन काउन्सिल्) द्वारा निर्धासित 
होते रहे । इसमें दोनों देशों के व्यापारिक तथा प्रशुल्क-सम्वन्धी मामलों को यवाव 
"जा गया। वर्मा सरकार को श्रपत्ती वेजट-सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इस प्रकार - 
की स्वतन्त्र व्यापारिक नीति ठीक नहीं जेंची श्लेर १ अर्ग्रेत् १६४० को १ अति 
(६४९ से सभादेश को समाप्त करने का-मोटिस दिया । इसी वीच नवीन समभोते का 
प्रयत्त किया गया और वह हो भी गया । ॥ जी 
इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत दोनों ने एक-दूसरे से परम श्रनुग्रहीत राष्ट्र कार 
ला व्यवहार करने का निश्चय किया | इसे संमभौते की मुख्य बातें मिम्त थीं-- 
(६) वर्मा द्वारा भारत को दी गई रियायतें- (क) वर्मा ने भारत की ७४ 
पर्वत जैसे मछली, कोयला, कपास, उत्पनित लोहा (पिग आयरन) श्रादि, के से. 
बन के द्व्णि रे (ख) कुछ वस्तुओं पर ५ ९६ से अधिक कर न ० 
के श्रादि) (घ ३ 3 प्यल, रसायन, भदक वस्तुएं, ओपधियाँ, ग रंग, ऊँ 
! ईग) कुछ वह्लुयरों पर १०% से अधिक कर न- लगाने की - सिम 
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पविदेशी विनिमय के नियमन के लिए व्यापार को इस प्रकार व्यवस्थित करना है ताकि 
आयात और निर्यात के बीच सम्यक्‌ सन्तुलंने स्थापित हो जाए | यद्यपि अब भरी 
परम अनुग्रहीत राष्ट्रवव्यवहार की धारा को ह्विपक्षीय समझौते में जोड़ें दिया जाता-है 
लेकिन वित्तीय और कोटा-व्यवस्था-सम्बन्धी धाराओं को सम्मिलित करने और श्रौदो- 
. मिक प्रतिज्ञाओं तथा प्रादेशिक भ्रधिमानों के कारंण' इसका कोई -क्रियात्मक प्रभावे 
नहीं रह जाता । * 
सितम्बर, १६३६ में युद्ध छिड़ने से पूर्व भारत संरकार ने उत सब अमुख देशों 
के साथ व्यापारिक समभौता करने का निश्चय कियां जितकें साथ भारत को वाएए्य- 
सम्बन्ध था । इनमें .जमेनी, इटली, ईरान, तुर्की इत्यादि प्रमुख थे, जिनकी नियमित 
विमिमय-नीति से भारत के निर्यात में वड़ी केठिनाईयाँ उत्पन्न होती थीं। देश के 
सामने प्रदन था--क्या भारत को द्विंपक्षी समभौते के पक्ष में परम अनुग्रहीत रा 
व्यवहार की पुरानी नीति को त्याग देना चाहिए ? (मार्च, . १६३६) धारासभा दाग 
ओटावा समभौते का अन्त करने के पक्ष में दिये गएं मत से यह विवाद झौरं भी तीब 
हो गया । २१ 3१) 
सद्यपि भारत सरकार इस प्रकारं ट्विपक्षी सम्धियाँ करने के लिए कटिव: हो 
चुकी थी, फिर भी उन्हें इस नीति की वाञ्छनीयता पर वहुते अधिक विश्वातत रहीं 
था । उनके विचार में पिछले कुछ वर्षों में विश्व की आशिक स्थिति. के अध्यय्त 
और भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अवलोकन से.ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दिखाई 
देता जिससे किसी नीति-परिवतंन की आवश्यकता प्रतीत होती हो।' कहा गया हि 
भारत के निर्यात की प्रधान वस्वुएँ कच्चे पंदार्थ हैं जो विश्व के बाजारों में भेजे जाते 
हैं। अतएवं उसकी समृद्धि के लिए आवश्यक था कि उसके व्यापारिक सन्तुच्चव उसके 
पक्ष में हो । इसलिए उसे इन बाजारों में मुक्त प्रेवेश प्राप्त होना चाहिए और भार 
परम श्रनुग्रहीत राष्ट्र के आधार परे अपने लिए खुले देरवाज़ों को बन्द करवाते के 
लिए सहज ही तैयार नहीं हो सकता । द्विपक्षी समझौतों से न केवल समभोता करने 
वाले देशों का कुल व्यापार घट जाएगा, बल्कि व्यापार के अपने स्वाभाविक मोर्गो से 
मुड़कर अन्य विाग्रों में जाने से अन्य देश भी हानि उठ संकेते हैं। कुल वी 
की मात्रा में वृद्धि की अवेक्षा अनुकूल व्यापारिक सस्तुलन को पेसंन्‍्द करने की मीर्ति 
से सभी व्यापारिक सन्तुलन नष्ट हो जाएँगे और इस श्रकार विरंव-ब्यापोर में स्थायी 
संकुचन श्रा जाएगा । इस नीति के अनुसरण से भारत को लाभ की अवेक्षा होते ही 





१६ द्चे + ? ; रत 
श्ेड ५8 कर के सूचना-संचालक द्वारा प्रकाशित तीसरा नोट ऑन इगिडियात 
ईरंड पॉलिसी? (१६३६) ओर पाल पब्ज़िंग एक्सचेब्ज कस्ट्रोल, पृ० १५१-९ | 


२५ € 
*- जिन आधारों पर यह निष्कपे निकाला गया था वे भारत सरकार के सचना-संचालक द्वारा प्रका- 


शित १६३६ के ग्रेस नोटों में दिये गए हैँ हे 
एण्ड इंडियन ट्रेंड*, 'इंडियन पक भर जी दल: वीठ कैट कस का लिय अत 
रियल प्रिफरेन्स?, पृ० १६६-१०० |. इकनानिव्सः (जुलाई १६३६) और इंडिया एण्ड हर: " 
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की स्थापना का विचार छोड़ दिया गया, है । 

जी० ए० टी० टी ०--१६४७ में जिस समय जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
संगठत का चार्टर तैयार किया जा रहा था, .उसी समय चार्टर बनाने वाली समिति 
के सदस्यों ने आपस में निराक्राम्य (टेरिफ) कर-सम्बन्धी बातों पर श्ागे बढ़ने का 
निर्णय किया और जी० ए० टी० टी० की रूपरेखा तैयार की । 

यह समझोता १ जनवरी, १६४८ से लागू हुआ ओर इसमें २३ देश सम्मिलित 
हुए । जी० ए० टी० टी० के तत्त्वावधान में जेनेवा में हुआ निराक्राम्य सम्मेलन प्रथम , 
था। इसके श्रतिरिक्त तीन सम्मेलन भर हुए--फ्रांस (१६४६), इंगलैण्ड (१६१०- 
५१) भर जैनेवा (१९५६) । इन सम्मेलनों का परिणाम यह हुआ कि अच्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में सम्मिलित होने वाली ६०,००० मदों की निराक्राम्य दर (कस्टम ड्यूटी) 
घटा दी गई या स्थिर कर दी गई । इस समभौीते को मानने वाले सभी देशों ने इसमें 
भाग लिया | वस्तुतः जी ० ए० टी० टी० में शामिल होने की इच्छा रखने वाले देश 
को समभौते में शामिल होने से पहले अपनी निराक्राम्य दर को घटाने के लिए 
तेयार होना पड़ता है । | 

१ जनवरी १६५६ को इस समभौते में सम्मिलित सदस्यों की संरु्या ३७ थी। 
विश्व के सम्पूर्ण व्यापार का ८० प्रतिशत विदेशी व्यापार इन्हीं देशों द्वारा होता है । 

१६५८ तक तेरह सत्र (सेशन) हो चुके थे । प्रत्येक वर्ष एक सत्र, .जिसकी 
प्रवधि लगभग ६ सप्ताह की होती है, होता था। - 

१६५६ से कम अवधि के दो सत्र करने का निइचय- किया गया। इस सत्रों 
में भ्रन्य बातों के श्रलावा विभिन्‍न देशों द्वारा अस्तुत शिकायतों पर भी विचार 
होता है । हा 0) ह 

१६५२ में भारत ने पाकिस्तान द्वारा जुट के निर्यात पर लगाए भेदात्मक करों 
के विरुद्ध शिकायत की । दोनों देशों की सरकारें झ्ामस्त्रित की गईं और पाकिस्तीत 
हारा भारत को जूट तथा भारत द्वारा पाकिस्तान को कोयला देने की शर्तों पर विचार 
करके एक दीघेकालीन व्यापारिक समझौता किया गया तथा दोनों देश भेदात्मक करों 
को समाप्त करने के लिए राज़ी हो गए । हे * 33३ 

श्राधुनिक व्यापारिक समझौते-- १६४८-४९ में भारत -ते दस देशों के साथ 
व्यापारिक समझौता किया। यह व्यापारिक देझों से स्वयं--ल कि इंगलिस्ताने 
हारा--सम्बन्ध स्थापित करने की नीति का फल था। दूसरा उंद्ेश्य सुलभ मुद्रा 
(साफ्ट करेन्सी) के व्यय तथा दुलंभ मुद्रा (हाई करेस्सी) के संचर्य का भी था। 
सनू १६४३ के मुख्य समभौतों में रूस, मिश्ष और सीलोन के साथ किये गए परम 
जीते मुख्य हैं। रूस और भारत समभौते में व्यापार के रुपयों में अ्रर्थ-प्रवस्धन करों 
की व्यवस्था की गई है।. ! 
और मे 3 चर 8 को दिल गाव) 08: पे 
हम आर वीच सामान्य के की व्यवस्था की गई। | 

. दिल ६६५४४ को एए इुसरा समभौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के झ्रायात मर 
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देशों के बीच व्यापार को शत-प्रतिशत बढ़ाने की चेष्टा की गई.। १६६४-६५ में देश 
से वहुत-से व्यापारिक प्रतिनिधि विदेश्षों में भेजे गए । इस प्रकार श्राथिक उन्नति के 
कार्य में लगे हुए राष्ट्रों के साथ सहकारिता की नींव डाली गईं; विशेषतया लंका, 
नेपाल, सूडान तथा युगांडा । अफ्रीकी तथा एशियाई देशों के साथ मिलकर श्रौद्योगिक 
उन्नति की चेष्टा की गई। ६ प्रोजेक्ट एशिया के देशों के साथ झौर (० प्रफ्रीकी 
देशों के साथ सूती, अनी कपड़े, जूट, चीनी तथा हल्के तकनीकी यन्‍्त्रों के बनाने में 
सहकारिता की । 

देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए १६३४ के शुल्क दर कानून [॥70ी॥ा 
प्रात 80) को १६६३ में संशोधित किया गया। १६९६४ में श्रायात में कुछ 
कटौती के लिए संशोधन किया गया । शुल्क-दर कमीशन की सिफारिशों पर कुछ 
वस्तुओं पर संरक्षण को हटाया गया, परन्तु रंग के उद्योगों पर १६६७ तथा अली 
मिनियम पर १६६८ तक संरक्षरा की श्रवधि बढ़ा दी गई। मई १६६६ में शुल्क 
दर के प्रश्न के सोच-विचार के लिए एक कमेटी डा० वी० के० भ्रार० वी० राव की 
अध्यक्षता में बनाई गई । ] 

चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया 
जाएगा, जिससे विदेशी मुद्रा का हल शीघ्रातिशीघ्र मिल सके । 
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हुई, जिसमें इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया कि केवल एक ही धातु का प्रमाप 
और असीमित वैधानिक सिक्का होना चाहिए, यद्यपि श्रन्य घातुओं का भी टंक्न किया 
जा सकता है शोर बाजार मूल्य पर प्रचलन हो सकता है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
संचालकों ने ला लिवरपुल के सिद्धान्त से प्रभावित होकर भारत की चलार्थ (करेन्सी) 
सम्बन्धी अव्यवस्था को दूर करने के लिए चाँदी को एकमात्र प्रमाप के रूप में चुना। 
१८०६ में बंगाल और: मद्गाुस सरकार के भेजे, हुए एक पत्र: में उन्होंने इस बात की 
चर्चा की कि उनका उद्देश्य सोने को उन स्थानों से, जहाँ वह श्र का सामान्य प्रभाप 
हो, बहिए्काई करना तहीं:था। कम्पती ते चाँदी के. रुपये-और सोने-की मुहर के ग्रेंगुपात' 
को स्थिर बताये:रखने का. प्रयत्त किया, पर्तु, अधोमूल्यत्र-के कारण सोने की मुहर 
प्रचलन से लुप्त हो गई । १५०६ में संचालकों ने सिफारिशों कार्यान्वित करने के सम्बन्ध 
में: भारतीय अधिकारियों को स्वेच्छा प्रदान की, परनंतु-इन सिफारिशों को तुस्त्त हीः 
लागू नहीं किया. गया | १८१८ में १५० ग्रेंन..चाँदी.के. रुपये. ने, जिसका-.३३ भोग परि-' 
प्कृत चाँदी होतीः थी; मद्रास प्रेसीडेन्सी के स्वर्ण पगोडा का स्थान.ले लिया. 

इसी बीच, १५२३ 'में- बम्ब्ई का रुपया भी मद्रास के रुपये के अनुरूप बता दिया 
गया । १८३५ में अन्तिम कदम उठाया गया. जवब्रकि १८१८ -के मद्रासी रुपये के वरावर' 
वजन और, परिए्कार के रुपये: को ईस्ट. इण्डिया कम्पनी के. सारे राज्य में लेन-देन का 
एक्रमात्र वैधानिक, सिक्‍का. बना, दिया गया.। ८० हो * 
३. द्वितोय काल (१८३४-७४)---१५३४ के कानून मे सोने की मुहरों तथा जनता 
द्वारा अपेक्षित. होने पर बाजार मूल्य पर ५, १०.औऔर ३० . रुपये'के टुकड़ों के टंकर्त 
का अधिकार दिया | सन्‌ १८४१ के घोषणापत्र ने खजानों को यह अधिकार दिया कि 
वे जनता की देनदारी का भुगतान करते के लिए मुहरों को अ्रंकित मुल्य पर निःसंकोच 
स्वीकार करें। १८४५-४६ में आस्ट्रेलिया शरीर कलिफ़ोनिया की सोने की खातों का 
पत्ता लग जाते-पर सोने का मूल्य, चाँदी के दामों में: गिर गया । १५४ १ के सरकारी 
अजुपात पर सोने का मूल्य अ्रधिक हो गयो ।. अतएवं उन: लोगों ने, जिनके पास सीने 
के सित्के: थे; इस परिस्थिति का लाभ उठाया तथा बाजार की तुलना में चोंदी का 
अधिक, मूल्य प्राप्त करने की कोशिश की-। .जनता ने स्वर . सिक्कों में, जिनको अधो* 
पुल्यन्न. हो चुका था, भुगतान करना आ्रारम्भ कर दिया । सरकार के-लिए यह एंक 
अल्ताई थी, “एव ला डलहोडी की सरकार ने १६४१ के घोषणापत्र को वापस ते 
0 22 । ला - हो गया । इससे द्रव्य-बाज़ार में -बड़ी तंगी 

? पार के कारण, श्र भी अधिक अनुभव की जाने लगी । 


१८४० में हे की तुलना में चांदी की उत्पत्ति श्रधिक हो गई। चाँदी के रुपये की 
चहुत हे भाग गज निकालकर असत्य अद्रष्यात्मक कार्यों में लगाया गया।, ८ 
लो कक न बे पाट) एक-दूसरे के विरोधी हो गए । एक. द्वारा, इतने 
देता था ।' द्रव्य 22 हक डी शीक्रता से बड़ों (चूड़ियों) में वह 
व्घ- हर इय ें ह ०0 पा 

"यो को हुर करने के लिए वहाँ साख का कोई मध्यर 


/* अवेदकर हारा पर्वोद थ८ कै. 
२' अवेदकर हारा पूर्वोद्धृत केसल्स, प० श्ध्| 
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के साथ सावरेन में रुपये का विनिमय-मृल्य श्रर्थात्‌ स्वणु-मूल्य गिरने लगा श्रौर सन्‌ 
१८७१ के २ शिलिंग से धटकर १८६२ में १ शिलिग २ पेस के लगभग हो गया । 
प्रधानतया स्वर्ण-प्रमाप को अपनाने के श्रभिप्राय से १८७४ से १८७८ तक 
रजत के स्वतन्त्र टंकन के लिए टकसाल बन्द करने की दिशा में सुधार की आवाज़ 
उठाई गई। १८७६ में बंगाल का व्यापार-मंडल श्रौर कलकत्ता व्यापार-संस्था ने गवर्मर. 
जनरल को भारतीय टकसालों हारा चांदी की अनिवार्य टंकन-क्रिया के श्रस्थायी प्रव- 
रोध के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा | सरकार ने इस प्रार्थना को श्रस्वीकार कर दिया। 
उनका विचार था कि सोने को प्रमाप रूप में श्रपताएं बिता कोई कदम उठाता सम्भव 
नहीं था तथा तत्कालीन श्रव्यवस्थित परिस्थितियों में वे स्वर्स-प्रमाप अपनाने में असे- 
भर्थ थे। इस प्रनिश्चितता का प्रधान कारण चाँदी का अ्रधोमूल्यत और सोने का 
भ्रविमुल्यन था। १८७५ में भारत सरकार ने भारत-सचिव के समक्ष प्रस्ताव किया कि 
स्वरण बला (करेन्सी) के साथ स्वर्ण-प्रमाप स्थापित करने के लिए निश्चित केंदम 
उठाये जाएँ और इस बीच सोने के सिक्के भर रुपये के बीच में निश्चित सम्बन्ध, 
जिसे भ्रावश्यकता पड़ने पर समय-समय पर परिवर्तित भी किया जा सके, स्थापित 
करने के लिए टकसाली लाभ वसूल कर रुपये की कीमत बढ़ाई जाए । राज्य-सर्चिव ते 
यह 5स्ताव एक समिति को सौंप दिया, जिसमे. विभिन्‍न आ्राघारों पर इस प्रस्ताव की 
“विरोध किया श्रौर सलाह दी कि श्राकस्मिक भय से प्रभावित होकर विधानों की शरण 
- लेने की अपेक्षा शान्ति से बैठना श्रधिक श्रेयस्क्र है। इन विधानों के सम्बन्ध में कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता भ्ौर न उनके प्रभाव ही मएपे जा सकते हैं। स्वस-प्रमात के 
विकल्प के झूप में भारत सरकार बहुत समय तक अस्तर्राप्ट्रीय द्विधातु' प्रथा अपनाएं 
: रही, जबकि सारी दुनिया इसका परित्याय करती जा रही थी । १८६ और १८६६ 


'के बीच उत्तरी अमरीका और विभिन्‍न यूरोपीय देशों में मुद्रा-प्रचलत की कठिनाइयों 
: के निवारणार्थ कम-से-कम चार हम्तर्राप्टीय सम्मेलन हुए । 
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के साथ सावरेन में रुपये का विनिमय-मूल्य अर्थात्‌ स्वरा-मुल्य गिरने लगा और सभ्‌ 
१८७१ के २ शिलिंग से घटकर १८६२ में  शिलिग २ पैंस के लगभग हो गया । 

प्रधानतया स्वर्णा-प्रमाप को अ्रपनाने के अभिष्राय से १८७४ से १८७८ पक 
रजत के स्वतन्त्र टेंकन के लिए टकसाल बन्द करने की दिशा में सुधार की आवाज़ 
उठाई गई। १८७६ में बंगाल का व्यापार-मंडल और कलकत्ता व्यापार-संस्था तें गवर्नर 
जनरल को भारतीय टकसालों द्वारा चाँदी की अनिवार्य टंकन-क्रिया के अस्थायी ग्रव- 
रोध के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा । सरकार ने इस प्रार्थना को प्रस्वीकार कर विया। 
. उनका विचार था कि सोने को प्रमाप रूप में अपनाए बिता कोई कदम उठाना सम 
नहीं था तथा तत्कालीन अ्रव्यवस्थित परिस्थितियों में वे स्वर्णा-प्रमाप अपनाने में अत- 
भर्थ थे। इस प्रनिश्चितता का प्रधान कारण चाँदी का अ्रधोमूल्यन और सोने का 
. भ्रधिमूल्यन था । १८७८ में भारत सरकार ने भारत-सचिव के समक्ष प्ल्ताव किया कि 
स्वर्ण बलार्थ (करेन्सी) के साथ स्वर्णा-प्रमाप स्थापित करने के लिए निेिचत कदम 
उठाग्रे जाएँ और इस बीच सोने के सिक्के और रुपये के बीच में निश्चित सम्बन्ध, 
जिसे भ्रावश्यकता पड़ते पर समय-समय पर परिवर्तित भी किया जा सके, स्थापित 
करने के लिए टकसाली लाभ वसूल कर रुपये की कीमत बढ़ाई जाए । राज्य-सचियं मे 
यह उस्ताव एक समिति को सौंप दिया, जिसते विभिन्‍न आधारों पर इस प्रस्ताव ही 
. विरोध किया भऔर सलाह दी कि श्राकस्मिक भय से प्रभावित होकर विधानों की शरण 
' लेने की प्रपेक्षा शान्ति से बैठना श्रधिक श्रेयस्कर है। इन विधानों के सम्बन्ध में ठुड 
भी नहीं कहा जा सकता और न उनके प्रभाव ही मापे जा सकते हैं। स्वशा-प्रमाप के 
विकल्प के रूप में भारत सरकार बहुत समय तक अन्तर्राष्ट्रीय हिंातु: था अपनाए 
, रही, जबकि सारी दुतिया इसका परित्याग करती जा रही थी । १८६“ और १८६६ 
के बीच उत्तरी भ्रमरीका भर विभिन्‍न यूरोपीय देशों में मुद्रा-प्रचलन की कवियाईां 
"के निवारणार्थ कम-से-कम चार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए । | न 
:४.. चतुर्थ काल (१४९३-१६००)--इस बीच चांदी के मूल्य में लगातार कमी हीरे 
तथा संयुक्त राज्य द्वारा शर्मव कामून हटा देने से प्रतिवर्ष टंकत के लिए परकी 
को ५४० लाख भ्रौंस चाँदी खरीदनी पड़ती थी | इसके कारण चाँदी तथा फलस्वहप 
“भारतीय रुपये की स्थिति पहले से भी अ्रधिक संदिग्ध हो गई । १८६२ मेंइन 
"परिस्थितियों में भारत सरकार ने फिर राज्य-सचिव तक पहुँच की और पन्ततः स्व्णं 
प्रमाप श्रपतामे के उद्देश्य से चाँदी की स्वतन्त्र हलाई बन्द करने का प्रस्ताव उस दा 
के लिए रखा जवकि बुसेल्स में हो रहा द्रव्य-सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसी 
निर्णय पर न पहुँच सके | फलतः १८६९२ में भारत सरकार के उपयुक्त प्रस्तावें कै, 
साथ 0074 परौर विनिमय की अवस्था पर विचार करते के लिए हशंल समिति की 
नियुक्ति हुई । जब हर्शल समित्ति बैठी हुई थी उसी समय ब्रसेल्स सम्मेलन थित” 
श्रौर स्वर्ण-प्रमाप की दे में मे हे 50307 3 रा 

| हुई विनिमय-दर के कारण -भारत सरकीरि 
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-स्थापित हो छुके- थे और रुपये के मूल्य में लगातार कमी होने से भारत,के विदेशी 
व्यापार -की कठिनाइयों की वृद्धि तथा -परिकल्पना का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी 
था । इसके अ्रतिरिक्त रुपये के मुल्य की कमी से तियोक्ताश्नों को स्थायी लाभ मिला, 

-परन्तु यह कारण मजदूरों के मत्ये जाता था.क्योंकि “मूल्यों की तुलना में मजदूरी की 

- वृद्धि शिथिलतर होती है। भारत के हित. को ध्यान में रखते हुए हम यह नहीं कह 
सकते कि विनिमय का प्रनवरत गिराव लाभप्रद था |. एल 
८. विनिमय भर विदेशी पूंजी में गिराव--विदिमय का ग्रम्भीर गिराव भारत में 
विदेशी पूंजी के. विनियोग तथा अ्रधिकांशत:: उस पर निर्भर देश के विकास को रोकने 
लगा, क्‍योंकि उघार देने वाला बाज़ार लन्दन था श्र वह स्वर्ण में ही सोचता था। 
विनियोग पर ब्याज-सम्बन्धी श्रनिद्चितता तथा विनियोजित पूजी को पुन: इंगलण्ड 
स्थानान्तरित करने में उसके मूल्य में कमी -की सम्भावना ने भारत में-ब्रिटिश पूजी के ह 
प्रवाह को ग्रवरुद्ध कर दिया । विविमयय के गिराव के कारण यूरोप-निवासियों की 
सेवाएँ प्राप्त करने के लिए विदेशी फर्मों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था.। 
देश में विदेशी पूंजी आकषित करने की कठिनाइयों का प्रतिकूल प्रभाव भारत की 
स्थानीय संस्थाओ्रों के वित्त पर भी पड़ा। 
६. यूरोपीय प्रधिकारियों की दशा--भारत सरकार को प्रपने श्रधिकारियों के 
सम्बन्ध में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करता पड़ा । विनिमय में गिराव के कारण 
श्रधिकारी-वर्ग क्षतिपूर्ति माँगने लगा । उन्हें वेतन रुपये में मिलता था तथा इंगलेण्ड में 
श्रपने परिवार की सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें श्रपती श्राय.का पहले 
से अधिक भाग स्टर्लिंग के रूप में भेजना पड़ता था। इससे अधिकारियों में गहरा 
असन्तोष फैल गया । ॥ 
१०. हँशेल समिति की सिफारिशें--तत्कालीन द्रव्य-व्यवस्था कें शी प्र सुधार के सम्बन्ध 
में इृढ़त हो जाने पर हर्शल समिति ने अपने सुझाव दिये । द्विघातु प्रणाली का अर्ब 
कोई प्रश्न ही नहीं था। चांदी के विमृद्रीकरण झौर स्वरणं-प्रमाप करेन्‍्सी के स्थान पर 
एक प्रकार की पंगु प्रमाप की सिफारिश की गई, जिसके भ्रन्तर्गत सोने या चाँदी के 
स्वतन्त्र टंकन की मनाही कर दी गई । 

भारत सरकार ने इसका अनुमोदन किया श्रौर १८७० के कानून और भारतीय 

कागजी चलार्थ श्रधिनियम (इण्डियन पेपर करेन्‍्सी एक्ट) १८८२ के सुधार के लिए... 
१८६३ में एक कानून पास किया गया । चांदी की स्वतस्त्र हलाई के लिए टकसालों की 
तुरन्त बन्द कर देने की व्यवस्था थी, यद्यपि भारत सरकार को अपने-आप (प्रपने लिए) 
झुद्रा बनाने की इजाजत थी । उसी समय शासन-सम्बन्धी तीन अधिसूचनाएँ जारी की 
गईं | पहली अधिसूचना ने १६ पैँस-- १२० की दर से स्वशां-मुद्रा भर स्वरा-पिण्ड के 


बदले रुपया देने की व्यवस्था की । दूसरी प्रधिसूचना ने उसी भाव पर सार्वजनिक देने . 
दारो के लिए सावरेन शोर श्रद्धं-सावरेन को स्वीकार करने को विहित ठहराया । तीसरी 
अधिसूचना ने उसी भाव पर स्वरां-मुद्रा और स्वर-पिण्ड के बदले काग्रज़ी चलर्य 
कार्यालय (पेपर करेन्सी श्रॉफ़िस) से कागज़ के नोट जारी करने की व्यवस्था वी। 


आओ 


लिए 
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के सोने पर आधारित कर देगी । साथ ही श्रनिष्चितत सीमा तक प्राप्त रुपयों के बदते ' 
लन्दन में सोने में भ्रदा करने की देनदारी भी भारत की होगी । |; 
फाउलर समिति के अनुसार सोने के स्वतन्त्र श्रावाह-प्रवाह पर भ्राधारित स्व 
प्रमाप और चलाये (करेन्सी) की स्थापना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस उ्शय 
से उन्होंने श्रधोलिखित प्रस्ताव रखा-- (१) सावरेन झौर प्र््ध-सावरेन के टंकन ] 
लिए भारत में टकसालें खोल दी जाएँ । १८६३ के निराय के श्रनुसार चाँदी के स्वत 
टंकन के लिए टकसालें उस समय तक के लिए बन्द कर दी जाएँ जब तक चलार्थ में 
सोने का प्रनुपात जनता की श्रावश्यकता से श्रधिक न हो जाए। (२) अन्ततोगत्वा 
विनिमय-दर १ शि० ४ पे प्रति रुपया स्थिर कर दी जाए, वर्योंकि यह पहले भी 
निश्चित की जा छुकी थी भ्रोर इस दर से मूल्यों का सामण्जर्य हो जाने के कार्ए 
किसी प्रन्य अनुपात छी तुलना में इसदा निर्वाह सरल था । (३) रुपया ग्रसीमित 
वैधानिक ग्राह्म बना रहे । (४) सरकार सोने के बदले में रुपया देना जारी रखें गौर 
श्रपते-भापकों रुपये के बदले में सोना देने को बाध्य न करे, बयोंकि सोना देने के लिए 
बाध्य होना असुविधाजनक होगा तथा सरकार से सोने की श्राकस्मिक माँग भी की 
जा सकेगी, जिसकी पति के लिए भारी लागत पर स्टलिंग ऋण लेना आवश्यक रह 
जाएगा । (५) रुपये को सावरेन में बदलने के लिए भविष्य में चांदी के टकने हीं 
लाभ विशेष सुरक्षित कोप के रूप में एक स्वरण-कोप में जमा करना चाहिए जो पत्र 
मुद्रा सुरक्षित-कोप तथा सरकारी कोप से अ्रलग हो । यद्यपि सरकार काबूनी तौर पर 
रुपये को सोने में बदलने के लिए वाध्य नहीं है, फिर भी लोगों के इच्छुक होने एव 
कोप से श्रदायगी सम्भव होने पर सोना देना लाभप्रद होगा । (६) जिस समय व्यापाः 
रिक संतुलन विपरीत हो, उस समय सरकार को सोना सुलभ करने के लिए तैयार 
रहना चाहिए । समिति ने श्राथा की कि सोना सामान्यतः स्वर्ण सुरक्षित-कोप श्री 
विशेषतया उनके द्वारा प्रस्तावित स्वर्श-कोप से मिलेगा, यद्यवि श्रन्ततोगत्वा सि्े' 
प्रमाप और स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी) के पूर्णातया प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप प्रवर्ती 
से भी सोना प्राप्त हो सकेगा । ; 

. संक्षेप में, फाउलर समिति का मत था कि निश्चित विनिमय-दर प्रभाव 
स्वणं प्रमाप से ही प्राप्त की जा सकती है। समिति ने लैटिन यूनियन भौर सं 
राज्य द्वारा अपनाये गए पंगु प्रमाप को नमूने के तौर पर स्वीकार विया । इस पता 
में सोना ओर चाँदी एक निश्चित वैधानिक श्रनुपात के साथ श्रसोमित वैधानिक गह 


गा माने गए, परन्तु टकसालों को केवल सोने की स्वतस्त्र टंकन करने की और दी 
गई । 


१२. द्रव्य-सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए श्रपनाये गए उपाय--[* ) ख्ं 
का प्रचलन--फाउलर समिति की सिफारिशों को पूरा करते के लिए उपर्गु्त कद 
उठाये जाने के वाद सरकारी नीति श्रपने ध्येय से विचलित होकर निरद्ेश्य हे" 
उधर भुकने लगी और अन्ततोगत्वा कठिनाइयों को दर करते-करते स्वेर्णो विरनिग 
परमाप पर आा गई। टकसालों के बन्द करने से बड़ी तंगी आरा गई जो व्यापार 


) 
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१६०२ में ये सारे नियम- स्थायी वना- दिये गए। १९०४ में भारत के:सुरक्षित 
कोष में ५० लाख पौष्ड जमा हो गया और यह रकम लन्दन-स्थित इंगलेण्ड'बैंक को 
पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में रखने के लिए भेज दी गई । ' यह साधारण कार्यों के लिए 
नहीं खर्च किया जाता था । इसका एक भाग इंगर्लण्ड की स्टर्लिंग प्रतिभृत्ियों में जमा ह 
किया जाता था। १६०६ के बाद पत्र-सुद्रा सुरक्षित कोष का अ्रधिकांश भागससोने के - 
रूप में रखा जाने लगा । ० बी । , 
१३. स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष--१६०० में भारत सरकार ने एक सुरक्षित स्वणंकोप 
को भारत में रखना प्रस्तावित किया, जिसे फाउलर समिति भी चाहती थी । उन्होंने ह 
'यह भी अस्ताव रखा कि पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोय घीरे-घीरे- अपनी पूर्वे स्थिति पर पहुंच 
जाए और इसका प्रयोग केवल करेम्सी नोटों के भुगतान के लिए ही किया जाए। इसका 
निर्माण मुख्यतः रुपयों और प्रतिभूतियों से ही हो । इसके. विपरीत सुरक्षित स्वएँ-कोप 
में प्रधानतः सोना ही रखा जाए । | े 

भारत-सचिव की योजना के ग्रनुसार रुपयों के टंकन का लाभ लंदन भेज दिया 
जाता था शोर होता यह था कि भारत में टंकित रुपयों के बदले लन्‍्दन-स्थित पत्र- 
मुद्रा सुरक्षित कोप में से सोना ले लिया जाता था। १६०६ में रुपयों की माँग की कठि- 
नाई दूर करने के लिए पत्न-मुद्रा सुरक्षित कोष से श्रलग एक विश्ञेप रुपया सुरक्षित कोप 
वनाया गया, जिसे स्वरुं-प्रमाप सुरक्षित कोप की रजत शाखा का नाम दिया ग्या।' 
रुपया सुरक्षित कोष का उद्देद्य रुपये की विनिमय-दर की १ शि० ४ पैं० से प्रागे 
न बढ़ने दैना था। श्रतएव इसी दर पर सावरेन के बदले में रुपयों की दर निश्चित है 
गई । १८६३ की अधिसूचना, जिसने ब्विटिश स्वर्ण-मुद्रा से भिन्‍न स्वर्ण के बदले रुपयों 
और नोटों के प्रचलव का अधिकार दिया था, वापस ले ली गई । इसी-बीच, विभिले 
कोषों में एकलित सोने को लन्दन भेजने का कार्य आवश्यक रूप से व्ययशील मतों 
गया। इसलिए १६०४ में कॉसिल ड्राफ्ट बेचने की प्रथा प्रपने प्रारम्भिक उ्व्य 
से भ्रागे बढ़ गई। भारत-सचिव ने १ श्ि० ४ पैं० की दर पर असीमित मात्रा मे 
कोंसिल बिल वेचने की इच्छा घोषित की । यदि इसके लिए भारत के नकद कोप 
श्रपर्याप्त हों, तो इसकी पूर्ति भारत के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से रुपया विकलतिकर 
की जा सकती थी भ्ौर इसके वरावर सोना लंदन में पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में बा 
हक जाता था। भारत सरकार के पास सावरेन एकत्रित हो जाने तथा उन्हे 

१ शि० ४ह पैं० पर भारत में निर्यात करना सर्देव मेंहगा न होने के कारण मिस्र श्रौर 
आस्ट्रेलिया से भारत भेजे जाने वाले सावरेन के आधार पर. वार द्वारा स्थानान्तरण 
(टेलिग्राफिक ट्रांसफर) कैरंना 'निश्चित किया 'गया । स्थामास्तरण की देर १ शि० 
४ हे और ६ शि० ४5४ पैं० के बीच चीं (जो कॉसिल बिल की दर से भी कम थी) 
ताकि ऐसे सावरेन के स्वामियों को उन्हें भारत से लक्दन भेजना लाभप्रद हो सेके। . 


- *- इस तियि से स्वर्ण सुरक्षित कोष का नाम स्वर्ण-प्रमाप सुरक्ित कोष हो गया | - 
हक. कार्य-विधि के वर्णन के लिए देखिए, जे० एम० क्ेन्स दी “इश्डियन करेन्सी 
 शिड फ़ाइनेन्स?, पृ० १३१४-६८ | ) 'म० केन्स को पुस्तक 
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रुपया और चोटों से भुगतान करने की क्रिया पहले से ही प्रचलित थी श्रौर १६०४ में 
भारत-सचिव ने निश्चित दर पर असीमित राशि.के लिए प्रतिश्चित काल के लिए 
कौंसिल विलों के वेचने की इच्छा प्रकट की | १६०७-८ में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के 
लिए रुपयों को स्टलिंग में बदलने की क्विया अर्थात्‌ रिजव कौंसिल की विक्ी ने स्वरा 
विनिमय प्रभाप की तींव डाली । | 

संकेट का सामना करने हेतु उठाये गए कदमों के परिणामस्वरूप सरकार 
के सोने के साधन खाली हो गए। लस्‍्दन में करेन्सी कोष में सावरेव ७० लाख पौष्ड' 
से घटकर १५ लाख पौण्ड रह गई, जबकि भारत में सोने का- सम्पूर्ण भण्डार समाप्त 
हो गया था ।' इस प्रकार सरकार सुरक्षित स्वर कोष को बढ़ाने की प्रावश्यकता से 
प्रभावित हुई ताकि भविष्य में ऐसे संकटों का स्थिर चित्त होकर सामना किया णा 
सके । १६०६ में उन्होंने भारत-सचिव के सामने प्रस्ताव रखा कि सुरक्षा के लिए. 
आवश्यक न्यूनतस राशि ३५० लाख पौण्ड होनी चाहिए और -जब तक इतनी रकम 
पूरी न हो जाए तब तक उसका कोई भाग रेलों पर खर्च ने किया जाए।. उन्होंने 
स्वर्ण प्रमाप सुरक्षा कोष को तरल रूप में रखने की भी सिफारिश की | 

भारत-सचिव ने उत्तर दिया कि उनके भ्रनुस्तार स्वर प्रमाप सुरक्षित कोप 
ओर पत्न-मुद्रा सुरक्षित कोष दोनों को मिलाकर २ ५० लाख पौण्ड उचित राशि होगी 
भौर जब तक दोनों की संयुक्त राशि इतनी नहीं हो जाती, तब तक स्वरा अ्रमाप . 
पुरक्षित कोष से कोई भी रकम नहीं ली जाएगी । संयुक्त राशि के २५० लाख पौष्ड 
हो जाने पर इस पर विचार किया जा सकता है। ह पक, 

१६१२ में भारत सरकार की इच्छा के प्रति आदर-भावना तथा सार्वजनिक 
आलोचना के कारण भारत-सचिव ने यह निरंय किया कि स्वर प्रमाप सुरक्षित कोप 
का प्रमाप २५० लाख पौण्ड हो भर ५० लाख पौण्ड-का सोना बैंक आ्रॉफ़ इंगलैण्ड में 
प्रक्षेप के रूप में रखा जाए।* ३४५ ५ 

उपर्युक्त कदम उठाने में सरकार अनजाने में फाउलर समित्ति द्वारा पस्तावित 
स्वर प्रभाप के सीधे और संकुचित मार्ग से श्रलग हो गई और प्रनेक अवसरवादी 
उपायों के क्रम के फलस्वरूप लिणडसे द्वारा प्रस्तावित योजना पर पहुँच गई. इस पद्वति 
के बारे में १८९३ में सोचा भी नहीं गया था श्रौर श्य8८ में फाउलर समिति और 
सरकार दोतों ने ही इसका विरोध किया था | कोई ऐसी निश्चित तिथि वतावा भी 
सम्भव नहीं है जिस दिन से यह विचारपृवेक ग्रपनाई गई हो। 9 

स्वर्गीय सर विट्वुलदास थेकरते की प्रेरणा से सोने की टकसाल ओर टंकन के 
अस्ताव पुत्र: रखे गए। इन्होंने १६१२ में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में इस 
आधय का एक अ्रस्ताव रखा । इस सम्बन्ध में एक वर्ष तक वातचीतव चलती रही | उ् 
समय यह निश्चित हुआ कि यह प्रदत अ्रन्‍्य प्रइनों के साथ करेन्सी आयोग के समक्ष 





है शप) एच० पफ० हॉदर्, 'इरिव्या एरट द गोल्ड सर! ६० ३५ । 
९. देखिए, शिराज्र, पूवे छूपत, ए० २१५ ७५ ध 
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ड्राफ्ट की बिक्री गृह-व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत-सचिवद्वा ' 
ही की जाती थी। यह प्रथा भारत-सचिव को अनुकूलतम दरों पर' श्रधिक बन प्राण 
करने में सहायक होती थी । व्यापार के लिए भी यह सुविधाजनक थी, वर्योंकि भारत 
के आयात से नियत की भ्रधिकता होने के कारण भारत के प्रति अन्य देशों की देगें: 
दारी तय करने का यह सरल साधन थां। सच तो यह है कि सामान्य परिस्थितियों 
निर्यात की अधिकता से हुई बचत के कारण ही कसिल ड्रोपट प्रथा सम्भव श्र ताम' 
प्रदहो सकी। 5 पक - 
१८६३ के बाद कुछ वर्षों तक इस प्रथा का नकारात्मक: प्रयोग किया गो 
अर्थात्‌ कौंसिल ड्राफ्ट की:विक्री वन्द्र करके रुपये के विधिमय मूल्य को बढ़ाने की वेष्ट 
की गई । इसका प्रभाव यह हुआ कि रुपया स्वतन्त्रता से मिलना बन्द हो गया प्रोर' 
स्टलिंग में उसका मूल्य बढ़ने लगा । 4 कट 
यह हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १८९८: में जब रुपया १'शि०' हैं'पैं-तै 
वराबर हो गया था, १५९८ के एक्ट ने भारतीय पत्न-मुद्रा. सुरक्षित कोष के. ग्रेश 
रूप में बैंक आ्रॉफ़ इंगर्लण्ड में जमा सोने के श्राधारं पर कौंसिल ड्राफ्ट वेच॑ने का अधि 
कार दिया तथा किस प्रकार कौंसिल ड्राफ्ट के लिए समान मूल्य के नोट भौर शो 
भारत में जारी किये जाते थे | इसका उद्देश्य केवल शृह-व्यय को पूरा करेने के लिए 
धन एकत्रित करना नहीं था, बल्कि द्रव्य-सम्बन्धी कठिनाइयाँ होने पर जब भारत : 
सरकार के पास कौंसिल ड्राफ्ट के लिए सरकारी खज़ानों में श्रतिरिकत धर्म नहीं. 
होता, तो व्यक्तिगत रूप से भारत को सावरेन भेजने के. विकल्प के रूप में. करेंसी 
का विस्तार करना भी इसका उद्दृश्य था । - रपट 
१६०६-१० में लन्दन में सोता प्राप्त करने के लिए कौंसिल ड्रापटों का वि 
स्वतस्त्रतापूर्वक "किया गया। इसका. विक्रय रुपयों की उस बड़ी मात्रा के स्थाव ४ 
किया गया था जो संकट-काल में लन्दन में रिवर्स-कौंसिल की विक्की से भारत के लेंए 
प्रमाप सुरक्षित कोष में जमा हो गई थी । इसका फल यह हुआ: क्रि स्वर प्रमा 
सुरक्षित कोप पुनः लन्दन चला गया। ] 2 । 
रुपयों के टंकन का लाभ, जो स्पष्टतः रुपये के रूप में होता था, लम्दन में स्टिंग 
में परिवर्तित कर दिया गया । लाभ प्रदर्शित करने वाले रुपये लम्दन में बेचें 
कौंसिल ड्राफ्टों के बदले भारत में जारी कर दिए जांते थे । इस प्रकार कौंसिल डॉट 
की प्रथा भारत-सचिव को घन एकत्रित- करते का साधन प्रदान करने के अति 
कहीं श्रधिक विस्तृत थी । उसका उद्देश्य व्यापार में सुविधा प्रदान करना तथा सरकारी 
साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित करना- था, ताकि करेस्सी, विनिमथ और विंग 
मामलों में सरकारी नीति पूर्णतया प्रभावशाली रहे । 
रद चेम्बरलेन श्रायोग--स्वर्गीय सर श्रास्टिन चेम्बरलेन की अध्यक्षता में अप्रेल, 
रिपोर्ट प्रस्तुत की । कस निष्क्प रे गा हुई, जिसने व न 
ह र सिफारिश नीचे दी जे रंही हैं-< 
हा 


२२६ भारतीय अशथकज्ञास्त्र 


पाहिए । (१३) सुरक्षित कोष का अ्रधिकांश भाग सोने हे एप में होगा चाहिए। 
इस सुरक्षित कोष प्र पत्र-पुद्रा सुरक्षित कोष के बीच सम्पत्ति के विनिमय से गा 
लाख पोण्ड का सोना तुरन्त मिल सकता था | अवसर श्राने पर यह १५० लाख पोछ 
तक बढ़ाया जा सकता था। इसके बाद श्रश्िकारियों को कुल सुरक्षित कोप के गे 
भाग को सोने में रखना चाहिए । सुरक्षित कोष को सोने के रूप में रखना अनावश्यक 
शौर फिजूल है | संकट-काल में प्रतिभूतियों के वसूल करने से हुई हानि की रक्षा ३ 
राशि को सरल रूप में रखने से होती है । (१४) स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप के 
भारतीय शाखा समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत श्रालोचवा हुई है 
शोर सुरक्षित कोष की उपादेयता के सम्बन्ध में सस्देह उत्पन्त करने के लिए भी ह 
उत्तरदायी थी। (१५) स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष को रखने का उचित स्थान लस्दे 
ही था। (१६) आ्रावश्यकता होने पर १ झ्षि० ३३. पैं० प्रति रुपये की दर से ता 
की हुण्डियाँ सरकार को भारत में बेचना चाहिए। - रा] 
देश में, बम्बई में स्व टकसाल की स्थापना के लिए किये गए प्रदर्शन, ५90 
चर्चा अपर की जा चुकी है, सर विट्वुलदास के प्रस्ताव के रूप में चरम सीमा को 
पहुँच गए । इस प्रदर्शन के प्रति सहानुभूति रखते हुए भारत सरकार ने १६ 
इस विषय पर भारत-सचिव को लिखा और ज़ोर देकर कहा कि जनता की हि 
टकन की माँग को वे अनसुनी कर दें। वेस्वरलेन श्रायोग ने सरकार के विन 
को एकदम नई दिश्ञा में मोड़ने का प्रयत्त किया। आयोग के अनुसार सरकार ने हा 
णाने में हो स्वर्ण विनिमय प्रमाप अपनाकर भारत को अन्य देशों के साथ प्रथम पति 
में ला दिया । । हट! 
सिफारिशों पर विचार करते और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त सम 
भिलने से पहले ही १९१४-१५ के विश्वयुद्ध ने एकदम त्नई प्रकार की परिस्थिति 
ओर समस्याएँ उत्पत्त कर दीं, जिन पर हम अब विचार करेंगे। | 


१६१४-१८ के युद्ध का भारतीय करेन्‍्सी पर प्रभाव 


१९. अथम्त युग (अ्रगस्‍्त १६ (४ से फरवरी, १९१५ तक)--विश्वयुद् के प्रभाव की 


विवेचन दो प्रधान कालों के अन्तर्गत किया जा सकता है--(१) पहले काल कीः परवि 


अगस्त १६१४ से फरवरी, १६ १५ तक है। यह ग्रव्यवस्था का' काल था, ( 
करेन्सी और विनिमय को रस्थित् 


ते बहुत दुबंल हो गई । ; ' 
(२) द्वितीय काल की अवधि फरवरी, १६१४ से १३१६ के, भ्रन्त तक है। 
यह पमुत्यान-काल था। इसकी विशेषता उत्पादन-सम्बन्धी भ्रदम्य उत्साह था। है 
काल में विनिमय प्रौर चाँदी क्षे स्वसुं-मृल्य में भपूववे वृद्धि हुई। . 

उंद्ध छिड़ जाने से जनता के विश्वास को बहुंत बुरा धक्का लगा, जिसे . 
९: बेम्करलेन सपोशन सिर, पैरा २२३ | ;' 


हा पे आर 55 रे हु 
दे विवख अधिकांशतः बैविंग्टन स्मिथ समिति की रिपोर्ट है। दूसरे ब्रा 
तीय करे रिपोर्ट पर आधारित है | दूँ 
करतीय करेन्‍तो पर द्वितीय विश्वूयुद्ध 


के असाव का विवरण दिया गया है | 


श्र भारतीय अर्थशास्त्र 


के निस्तारण के लिए युद्ध से पूर्व प्रयुक्त विधियों के उपलब्ध न होने के कारण युद् 
सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रति ग्रावश्यक निर्यात व्यापार की रक्षा के लिए सरकार 
को एक प्रकार का स्थानापन्‍्न प्रस्तुत करना पड़ा । अतएव उन्हें भारतीय विर्यात वी 
अ्रदायगी के लिए साधन भ्रस्तुत करने हेतु लन्‍्दन में बहुत बड़ी मात्रा में कपिल वितों 
को वेचना पड़ा । इन कौंसिल बिलों की विक्री के कारण भारत में रुपये का श्रत्यविक 


टंकन भ्रावश्यक हो गया। इस काम में बड़ी कठिनाइयाँ थीं, क्योंकि अनेक परिस्थितियों 
के कारण चाँदी का मूल्य बहुत बढ़ गया था | ४ 


२१. चाँदी के मुल्य में वृद्धि--करेन्सी-स्थिति पर चाँदी के मूल्य की ग्रसाधारण वृद्धि 


का प्रमुख प्रभाव था। युद्ध से पूर्व उत्पादन की तुलना में चाँदी की पूर्ति में प्रत्यंधिक ' 


कप्ती आरा गई थी, जिसका कारण मैक्सिको की आन्तरिक कलह और लागत में वृद्धि 
थी | इसके विपरीत सम्पूर्ण विश्व में करेन्सी के लिए इस धातु की माँग असाधारए 
रूप से बढ़ गई । चाँदी की माँग में वृद्धि होने का प्रमुख कारण सोने की कमी तथा 
युद्ध में लगी श्रोर तटस्थ सरकारों की सोने की पूर्ति को सुरक्षित रखने की चिर्ती 
थी | सबसे अधिक माँग भारत और चीन की थी । हम लोग भलीभांति देख चुके 
है कि अनुकूल व्यापार सन्तुलन के तिस्तारण और ब्रिटिश युद्ध-कार्यालयों (ब्रिव्णि 
वार आॉफ़िस) की श्रोर से व्यय करने के लिए क्रय-शक्ति ढूँढ़ने का भार मुख्यतः भारत 
सरकार पर डाल दिया गया था। इसने स्थानोय करेन्‍्सी, विशेषकर रुपयों की परत" 
घिक माँग, का रूप धारण कर लिया । विधानतः मनाही होते हुए भी रुपया पिघताते 
के कारण माँगें ये भर वढ़ गई, क्‍योंकि चाँदी के मूल्य में वृद्धि होने के कारण ह्पे 
का वास्तविक मूल्य इसके भ्रंकित मूल्य से बढ़ गया था । इसी दशा में प्रभावित करवें 
वाला दूसरा कदम डालर-स्टलियग अथवा स्यूयार्के-लन्दन विनिमय का प्रभाव था। ञिम्त 
समय मार्च, १९१६ में डालर-स्टलिंग वितिमय से नियन्त्रण हटा लिया गया, तो इसकी 


प्रभाव इंगलेण्ड के प्रतिकूल ही हुआ भौर श्रन्त में विनिमय-दर ३:४० डालरत्त 
पौण्ड की निम्न सीमा पर पहुँच गई। 


चाँदी की वृद्धि के कारणों को समभने के वाद अ्रव इसकी वृद्धि का क्रम देशी 


चाहिए । १६१४ में चाँदी का न्यूनतम मूल्य २७ पैंस प्रति ग्रॉंस था। १६१६ में यह 


२७ पैस प्रति भ्रौंस तथा १६९१७ में ४३ पैस प्रति श्रौंस हो गया । (जो रुपये के 
शि० ४ पैं० की विनिमय-दर पर उसके बास्तविक मूल्य के बराबर था ॥) पित्त 
१६१७ में यह ५४ पैंस प्रति शरॉस हो गया । संयुक्तराज्य, श्रेट ब्रिटेन, कताडा आदि 
देशों ने चाँदी के व्यापार को नियन्त्रित किया और श्रनुज्ञा-प्राप्त निर्यात को छोड़ गैप 
निर्यात बन्द कर दिए। वाद में चाँदी का अनज्ञा-प्राप्त निर्यात भी निर्दिष्ट मुल्य पर 
होने लगा । इन उपायों के फलस्वरूप चांदी का मूल्य ४१ झ्रौर ४६ पैँस प्रति परत 
की सीमाओ्रों के अन्दर आ गया । परन्तु भई, १६१६८ में संयुक्तराज्य और ग्रेट ब्रिटेन 
ने इस नियन्त्रण को हटा दिया, जिससे चांदी का मूल्य फिर बढ़ गया । उसी महीने 
में चांदी का मूल्य ५८ पैस प्रति औँस हो गया | उसके बाद साल-भर यह बढ़ता ही 

गया और दिसम्बर में ७८ पैस प्रति श्रींस हो गया। फरवरी, १६२० में मूल्य उन 


२३० . भारतीय ग्रथंज्ञास्त्र 


बाजार-दर तथा फरवरी, १६२० के बाद रिवर्स कौन्सिल विलों की विक्रय: 
दर जनवरी से मार्च, १६२० तक २ शि० ६ पैंस, २ श्षि० ८ पैंस, २ शि० १० पप 
और २ शि० ११ पैँस थी । सबसे ऊँची दर १६२० के प्रारम्भिक महीनों में पी। 

(३) रजत-क्रय--करेन्‍्सी की पूर्ति के लिए विशेष उपाय अपनाने पड़े। फरवरी, 
१६१६ से इस काम के लिए चाँदी खरीदी जाने लगी । व्यक्तिगत खरीदारों की श्र 
से प्रतिस्पर्धा दूर करने के लिए सरकार ने सितम्बर, १६१७ से निजी तोर पर चाँदी 
के श्रायात को बन्द कर दिया। सयुक्तराज्य भ्रौर भारत सरकार के बीच हुए पत्र-ब्यवहार 
के फलस्वरूप संयुक्तराज्य ने पिटमेन कानून पास किया, जिसने सुरक्षित कोप की 
चाँदी बेचने का श्रधिकार दिया। १०१३ सेण्ट प्रति शुद्ध श्रॉस के भाव मे भाख 
सरकार ने २००० लाख भ्रौंस शुद्ध चाँदी खरीदी । 

(४) चाँदी की सुरक्षा भ्रौर उसकी पमितव्ययता--चाँदी की सुरक्षा और मिंतः 

'व्ययत्ता के लिए और उपाय भी झपनाये गए । सोने और चाँदी के सिवकों को पिन 
श्रौर उसके निर्यात को रोकने के लिए सरकार ने जुन, १६१७ में करेन्सी विधान पा 
किया । दिसम्बर, १६१७ में २३ भौर १ रु० के नोट जारी किये गए | सबसे पहुँईे 
जनवरी, १६१८ में २, ४ और ८ आने के गिलट (निकल) के सिक्के बनाये गए, किह 
१ रुपये तक कानूनी मुद्रा माना गया । जून, १६१७ से रुपये के स्टलिंग विनिमय पूल 
के आधार पर सरकार ने मिजी तौर पर झ्रायात किये हुए सोने को प्राप्त किया। इस 
प्रकार प्राप्त सोने के बल पर नोट जारी किये गए और चांदी की करैन्सी तवा तो 
की मुहर के पुरक के रूप में सोने की मुहर भौर सावरेन बनाई तथा जारी की गई | 
जून, १६१६ में उत्तरी अमेरिका से स्वणं-तिर्यात पर लगे प्रतिवन्ध हटा लेक 0 
प्रास्ट्रेलिया और अफ्रीका के स्वर्ण बाज़ार स्वतस्त्र कर देने से देश में अधिक सोने की 
आयात होने लगा और सरकार ने भी श्रधिक सोना प्राप्त किया । 

(५) पन्नमुद्रा-प्रसार--धातु रखे बिना जारी किय्रे गए नोटों की दूँदि करके 
भी स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया । इसकी परिवततनीयता पर प्रतिवरत त्तया 
दिये गए, उदाहरणाथे परिवरतंन के लिए अतिरिक्त वैधानिक सुविधाओं को रोके दिया - 
गया । नोट बालों के लिए प्रतिदिन जारी किये गए रुपयों को सीमित करके भी समर 
को हल करने का प्रयत्न किया गया । | 

(६) श्रायिक उपाय--साधारण श्रौर पूँजी-ब्यय न्यूनतम रखे गए तथा पे 
कार की क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए श्रौर प्रधिक कर लगाये गए। इसके ग्रतिर्णि! 

- भारत में ऋण लिये गए, जिससे १६१७-१८ और १६१६ में १३० करोड़ रुपया प्राप्त 
हुआ । भ्रक्तूवर, १६१७ से १२ महीने की अवधि के अ्रल्पकाली न ट्रेज री विस भी बारी 
किये गए । करेन्‍्सी की प्रत्यक्ष माँग और भारत में भेजने की भारी माँगों को है! 

“करने में इन उपायों ने बड़ी सहायता. की | | ४ + 
या की आप 25% चेम्वरलेन समिति की सिफारिशों सब 
अनेक अर धो जन्म दिया रा ! दम अम्री देस इसे हैं कि पढ़े हे पा 0 

ह अतः सर हेनरी वैविगटन स्मिथ की अध्येक्षएी ५ 


के 
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(२) सावरेन के क्राबूनी सुद्रा-पुल्य में परिवर्तन--सावरेत भौर ये का 
१ ; १० का प्रास्तरिक अनुपात उस समय तक अ्रभावपूर्ण नहीं हो सकता जब है 
समिति द्वारा प्रस्तावित अनुपात की तुलना में स्वरु-पिण्ड भ्रधिक पसन्द किया जाएगा। 
हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १६१७ से ही सरकार ने स्वर्ण-पिण्ड की पत्तदंगी 
समाप्त करने के लिए मिजी तौर पर श्रायात किये हुए सोने को आ्राप्त करना तथा 
सितम्बर, १६१६ से हर पद्वहवें दिन उसे बेचना प्रारम्भ किया था। स्मिथ पृ्मिति 
द्वारा प्रस्तावित मुल्य के ऊपर भी सोने की पसन्दगी वहुत भ्रधिक बनी रही । फखरी, 
१६२० में सरकार ते घोषणा की कि प्रथम छः महीने में १५० लाख तोला यु होता 
वेचा जाएगा, परन्तु यह प्रोग्राम प्रगस्त भौर सितम्बर तक बढ़ा दिया गया। . .. 
२१ जून, १६२० के आाडिनेन्स ३ से सावरेन भौर प्र्ध-सावरेन की वेबानिक 
ग्राह्मता बन्द हो गई । परन्तु २१ दिन तक १४ रुपये की दर से उन्हें स्वीकार करे 
की व्यवस्था की गईं। इस भ्रवधि के समाप्त होने के बाद ब्रिविशि स्वर्ण -मुद्राओं के 
आयात पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गए। २१ दिन की प्रवधि में ही २१ बात पोष 
के सावरेन और अर्ध-सावरेन करेन्‍्सी कार्यालयों और खजातों में पेश किये गए | 
१४ रुपये के स्थान पर १० रुपये की दर से सावरेन की काबूनी मुद्रा बनते 
के सम्बस्ध में करेन्सी समिति की सिफारिश को जुन, १६८० के इण्डियत बाय 
(प्रमेंडमेण्ट) एक्ट ३६ द्वारा कार्यान्वित किया गया । इस कानून हारा सावरेत झौर 
अ्ध-प्तावरेन को कानूनी मुद्रा का रूप पुनः दे दिया गया, जिसे २१ जूते, १०४० 5 
आडितेन्स ३ मे बन्द कर दिया था | नये कानून के अ्रतुसार नई दर १० ₹० पति 
सावरेन निश्चित की गई तथा खजानों श्रौर करेन्सी कार्यालयों को निर्देश दिया गया 
कि वे सावरेन शोर भ्र्ध-सावरेन क्रमशः १० श्र ५ रुपये की दर पर स्वीकार करें 
परन्तु इस दर पर शावरेन या अध॑-सावरेतन जनता को न दें। सावरेन की वीजा 
मूल्य सर्देच १० रुपये से प्रधिक रहने के कारण वह इस नई दर पर करेच्सी के हे मे 
नहीं चल सकी । अ्रतएव वम्बई में एक स्वर्ण टकसाल खोलना श्रावश्यक समझा गया 
(३) धुद्धकालीन प्रतिवन्धों को समाप्ति--फरवरी, १६२० में चांदी 
अधयात पर लगा हुआ प्रतिबन्ध (निर्यात का नहीं) हुटा लिया गयी और ४ अते 
प्रति गे का आयात-कर भी समाप्त कर दिया गया । करेन्‍्सी के अलावा अत्यकी 
के लिए सोने भोर चांदी को बन्द करने वाली युद्धकालीन अधिसूचनाएँ रहे के का 
गईं । चाँदी के मूल्य में गिरावट तथा चांदी के सिक्कों के प्रचलन में कमी हो जाते 
बहुमूल्य घातुओं पर लगे झेप प्रतिवन्‍् को समाप्त करता भी सम्भव हो गया। है 
जून को स्वसा-पिण्ड भ्रौर विदेशी सिक्के के श्रायात पर से प्रतिवन्ध हटा लिया गयी । 
कुछ दिनों के वाद सरकार की शोर से भुगतान करने के लिए चाँदी के प्रयोग पर प्‌ 
भी प्रतिवन्ध हटा लिया गया,। खजानों को श्रादेश दिया ग्रया कि प्राप्तकर्ता हथ 
इच्छित करेन्‍्सी में भुगतान किया जाए। अतिरिक्त वैधानिक सुविधाश्रों को पुनर्डीविंत 
ेल्‍ करने के लिए (प्रर्थात्‌ नोटों को रुपयों में बदलने के रि ० में गए। ये 
सुविधाएँ पहले अस्थायी रूप से समा 8 5 कर तप | 
प्त कर दी गई थीं। उदाहरणतः लेजर 
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लागू करने की आशा छोड़ दी थी। यह दर छः महीने के अन्दर ही स्थापित की गईं 
और गिर गई । बाज़ार-दर नीचे गिरती गई भौर सरकार उसके गिराव को नहीं रोक 
सकी । वाज़ार-दर के अनुसरण में सरकार को अपनी दर भी कम करनी पड़ी प्लौर 
उसे वाज़ार-दर से कुछ ऊँचा रखने के नियम का ही पॉलन किया जा सका। १रतु 
यह दर अ्रतिश्चित काल तक नहीं रह सकती थी, अ्रतएवं सरकार ते विनिमय के 
मियमन के प्रयास छोड़ दिए ॥ १६२० के प्रारम्भ से सितम्बर, १६३० तक ख् 
कौंसिल की विक्नी १४,३८२,००० पौण्ड तक हो गई। लन्दन में रिवर्स कौंतित की 
प्रदायगी पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप से सम्बंधित स्टिंग प्रतिभूतियों भौर ट्रेज़॒री बिल 
की विक्की से प्राप्त राशि द्वारा होती थी । ये प्रतिभूतियाँ झौर बिल ११ से प्रति 
पौण्ड की दर पर खरीदे गए थे श्रौर ७ से १० रुपये प्रति पौष्ड की दर पर वैन 
गए । क्रय और विक्रय मल्य के इस अ्रन्तर के फलस्वरूप भारतीय खज़ानों को ३९ . 
करोड़ रुपये की हाति हुई । 0 2 ० 
अधिकतम हानि का कारण व्यापारियों का सरकार हारा मिर्धारित ऊँची 
दर पर विश्वास करना था | माल का ग्रॉडर इस श्राशा और विश्वोस से कियी गगी 
था कि वितिमय-दर ऊँची रहेगी, परस्तु माल भ्राने तक विविमय-दर वह गिर गई । 
इस कारण अनेक आयातकर्ताओं का दिवाला पिट गया, वयोंकि सरकार द्वारा ऊँ 
विनिभय-दर वनाए रखने के सम्बन्ध में इन्हें इतना विदवास था कि इ्होंगे कोई 
सावधानी ही न वरती । ; 
२६. सरकारी नीति की परीक्षा--इ बातों से यह सिद्ध होता है कि परत व्यापारी 
ऐसी ऊँची दर को बनाए रखना पंसम्भव नहीं समझते थे, चहे वे उसकी उपदेय्वा 
के बारे में भले ही सन्देह करते हों । अल 
सरकार स्वयं २ शि० स्वर्ण दर की व्यावहारिकता के बारे -में सम्देह नहीं 
करती थी, क्योंकि इस विषय पर उसे स्मिथ समिति के वहुमर्तें का समर्थ भी आते 
था । यह सत्य है कि सर ददीवा दलाल मे अ्रपना भिन्‍न मत प्रकट करते हुए ईसे उच्च 
दर से सम्भावित दोषों की योग्यतापूर्णं विस्तृत विंवेचना की थी, पर*तु उन्होंने भी 
इस दर को बनाए रखने की ग्रसम्भाव्यता पर विज्ञेप बल नहीं दिया । 
इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखता चाहिए कि जब सरकार वेविर्दर् 
स्मिथ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने चली, उस समय ग्रेनेक ऐसी बे 
हे हा 243 पर हे परिव्तत करने से पहले सरकार को रुकने और सोचने 
7 लिए बाध्य कर रही थीं के २७ में, जिस समर 
परिवर्तित अनुपात बज तक जाग आह । कप अल बिक 
रहा था, परन्तु नये हक क्के श्रमुसार उ्से लत पक से विकतों 
चाहिए था। इस प्रन्तरे को देखते कक लीक 2५ आसक शि० 
स्पणं दर को बनाए रखने बाप रे कक है जाना चाह कि 2 
होगा । इसके प्तिरिक्त पुन चाँदी कि हक 2 26 जे कक दा था 
श्रौर रुपया पिघलाने का अय, लगभग पक 22 अ मेक कष प्रति 2 हो डे हि 
भग समाप्त हो चुका था। यदि कहीं थीड़े। 5 


२३४ भारतीय भ्रथशास्त्र 


लागू करने की श्राशा छोड़ दी थी । यह दर छः महीने के अन्दर ही स्थापित की गई 
और गिर गईं । वाज़ार-दर नीचे गिरती गईं और सश्कार उसके गरिराव को नहीं रोक 
सकी । बाजार-दर के अनुसरण में सरकार की अपनी दर भी कम करनी पड़ी और 
उसे बाज़ार-दर से कुछ ऊँचा रखने के नियम का ही पालन किया जा सका | परत 
यह दर प्रतिक्चित काल तक नहीं रह सकती थी, श्रतएवं सरकार ने विनिमय के 
नियमन के प्रयास छोड़ दिए । १९२० के प्रारम्भ से सितम्बर, १६३० तक ख्िरस * 
कौमसिल की बिक्री ५५,३८२,००० पौण्ड तक हो गई । लम्दन में रिवर्स कॉंसिश की 
अदायगी पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से सम्बंधित स्टरलिंग प्रतिभरूतियों भौर द्रेज़री बिल 
की बिक्ी से प्राप्त राशि द्वारा होती थी । ये प्रतिभूति्याँ श्रौर ब्रिल १५ एप प्रति 
पौण्ड की दर पर खरीदे गए थे श्रौर ७ से १० रुपये प्रति पौण्ड की दर पर बेचे 
गए । क्रय और विक्रय मुल्य के इस अन्तर के फलस्वरूप भारतीय खज्ञानों को ३१ 
करोह रुपये की हामि हुईं । 
प्रधिकतम हानि का कारण व्यापारियों का सरकार द्वारा निर्धारित ऊंची 
दर पर विश्वास करना था। माल का प्रॉडेर इस श्राक्षा और विश्वास से किया गया 
था कि विनिमय-दर ऊँची रहेगी, परन्तु माल भ्राने तक विनिमय-दर बहुत गिर गई। 
इस कारण अनेक श्रायातकर्ताओं का दिवाला पिठ गया, क्योंकि सरकार हग ऊँची 
विनिमय-दर बनाए रखने के सम्बन्ध में इन्हें इतना विश्वास था कि इस्होंने कोई 
सावधानी ही न बरती । | ह 
२६. सरकारी नीति की परीक्षा--इत बातों से यह सिद्ध होता है कि भ्रनेक व्यापारी 
ऐसी ऊँची दर को बनाए रखता अंसम्भव नहीं समझते थे, चाहे वे उसकी उपरदिंगता 
के बारे में भले ही सन्देह करतें हों । | | कं 
सरकार स्वयं २ शि० स्वर्ण दर की व्यावहारिकता के बारे में सत्देह नह 
करती थी, क्योंकि इस विषय पर उसे स्मिथ समिति के बहुमर्ते का समर्थन भी आर्य 
या । यह पर है कि सर ददीवा दलाल ते अ्रपता भिन्‍न मत श्रकट करते हुए इस उर्वे 
दर से सम्भावित दोषों की योग्यतापूर्ण विस्तृत विंवेचना की थी, परन्तु उन्होंने री 
इस दर को वनाए रखने की प्रसम्भाव्यता पर विशेष बल नहीं दिया । ह 
इसके साथ हो यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब सरकार वैबिं 
स्मिथ सप्रिति की प्तिफारिशों को कार्यान्वित करने चली, - उस समय भ्रेनेंक ऐसी वात 
थीं जो करेन्‍्सी प्रंस़राप में ऐसे परिवतेत करने से पहले सरकार को रुकने श्रौर सोचते 
हर का वाध्य कर रही थीं। उदाहरण के लिए, अगस्त १६६० में, जिस सा 
परिवर्तित अनुपात लेगगू होने वाला था. उस सम्रय सोना २३१ रुपये प्रतितोला बिक 
8 परन्तु नये प्रतुपात के अनुसार उसे १५ रुपये १४ भ्राने के भाव से बिक 
'होगा। इसके अतिरि के है कम वो अतापासभ सर मेक 
'क्त पुनःवाँदी का यूल्य गिरकर. ४४ पैंस प्रति औँस ही हैक 


और रुपया पिघलाने * 
; नेक है थोड़े “ढहुए . 
। । भय लगभग समाप्त हो चुका था। यदि कहीं थोड़े 


ह १] 
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रटलिंग मूल्यों में तेज़ी से हुई कमी थी जो इंगलेण्ड द्वारा स्टलिंग को स्वर समता पर 
लाने के लिए उठाये गए कदमों के फलस्वरूप हुई थी । इन परिस्थितियों में, जैसा कि 
होना चाहिए था, रुपये का स्टलिंग मुल्य गिरता गया । १६२१ में ३१,५८,००० श्प्ये 
की करेन्सी का संकुचत किया गया । यह वितिमय की मिम्नगामी गति को रोकने के 
'लिए पर्याप्त नहीं थी, जो १ शि० ३ पैंस के निम्न स्तर तक पहुँच गई थी । 
१६२२-२३ में यूरोपीय देशों में क्रम-शक्ति में सुवार होने भर भारत में प्च्धी 

फसल होने के कारण भारत के निर्यात का पुनरुत्थान हुआ । मुद्रा के संकुचन प्रोर 
निर्यात के पुनरुत्थान का सम्मिलित प्रयास रुपये के विनिमय-मूल्य को धीरे-धीरे बढ़ाना 
था। सितम्बर, १६२३ में रुपया १ शि० ३६ पैंस सोने के बरावर था और ! शि० 
४ पैंस का युद्ध के पूर्व का अ्रनुपात किसी के हिंत को हानि पहुँचाए विना ही पुलः 
स्थापित किया जा सकता था। इसके लिए भारतीय व्यापार-मण्डल ने प्रार्थना भी की 
थी, जो श्रसफल रही। सरकार १ शि० ६ पैँस के अनुपात को प्राप्त करने के तिए 
अयत्न कर रही थी । वास्तव में रुपया १ शि० ६ पैंस स्टर्लिंग के स्तर पर अवदृबर, 
१६२४ में पहुँच गया । इसके वाद सरकारी कार्य रुपये के मूल्य को इस स्तर से परधिक 
न बढ़ने की ओर प्रेरित हुआ । इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, सरकारी विप्रेषण 
के लिए आवश्यक, स्टलिग खरीदने की विधि का स्वतस्वतापूवेक प्रयोग किया गया 
श्रौर इस खरीद के वल पर नई करेन्‍्सी चालु की गई, जिससे द्रव्य-सम्बन्धी कठिनाई 
भी कम हुईं। अप्रैल, १६२४ में रुपये का विनिमय मूल्य १ शि० ६ पैंस स्वर्ण हो गया 
और हि १ सितम्बर, १६९३१ तक इसी प्रकार बना रहा । जैसा कि आलोचकों का कथन 
है, उसे इतना ही रखा गया | 

,. पश्रेव निष्करियता-नीति का अ्रन्त दृष्टिगोचर होने लगा। अनैक और से की गई 
प्रा्थनाश्रों के उत्तर में सरकार ने १६२५ के आरम्भ में करेग्सी-रिथिति की जाँच करे 
के लिए एक अ्रधिकृत समिति की स्थापना का वादा क्रिया । सरकार को यह भार्शी 
थी कि तब तक विद्व की परिस्थितियों में स्थिरता श्रा जाएगी । लेपिटनेप्ट कमा 
हिल्दन-यंग की प्रध्यक्षता में भारतीय करेन्सी और विलिमय के राजकीय आयोग की 
नियुक्ति हुई । 


हे प्रायोग के मत झभौर निर्णय पर विचार करने से पहले, हम भारतीय पत्र-मु्ी 
पद्धति का विवरण देंगे । 


भारतीय पत्र-मुद्रा 


२८. प्रारम्सिक इतिहास--१६०६, १८४० और १८४३ के कामूनों के भन्तर्गत बंगाल, 
क मद्नास के प्रेशनीडेन्सो बैंकों को यह अधिकार दिया गया कि वे नोंट जारी 
करें, जनका वाहकों हारा माँगे जाने पर भुगतान कर दिया जाए। इन जोटों के जारी 
फरने के सम्बन्ध में प्रघिकतम सीमा और सुरक्षित-कोव-सम्बन्धी नियमों का परदे 
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पमाप्त करने तथा नोटों को अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु उनके भुगतान के लिए अति- 
रिक्त वंघानिक सुविधाओं के विस्तार की सिफारिश की । १९३१-३२ में ४०० श्रौर 
१००० रुपये के नोट भी सर्वत्र कानूनी मुद्रा बना दिये गए ।! । 
३०. पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोब--१५६१ के कानून के भ्रन्तर्गत सरकारी प्रतिभूततियों 
के रूप में ४ करोड़ रुपये तक स्थामी विश्वासाभ्रित निगम (फिक्सड फिड्शरी इश्ु) 
करने की व्यवस्था है। यह सीमा समय-समय पर विशेष कानूनों द्वारा बदल दी गई। 
यह १:७१ में ६ करोड़, १५९% में ८ करोड़, १५९७ में १० करोड़ तथा १६०४ में ११ 
करोड़ रुपये कर दी गई। श्रव तक ये प्रतिभृतियाँ भारत में रखी हुई भारत सरकार 
की रुपये वाली प्रतिभूत्तियाँ थीं, परच्तु १६०५ के कानून. ने २ करोड़ तक की स्टिंग 
प्रतिभृतियों को इंगलेण्ड में रखने की व्यवस्था कर दी । इस प्रकार सुरक्षित कोष में 
विनियोजित भाग का कुछ अंश स्टलिंग प्रतिभूति के रूप में रखा जाने लगा ।' १६११ 
में प्रतिभूतियों की श्रधिकतम प्रीमा १४ करोड़ निश्चित की गई, जिसमें ऐे ४ करोड़ 
स्टलिग प्रतिभूतियों में रखने की व्यवस्था थी | ४ 3 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, १८९८ तक स्थायी विश्वासाश्रित भाग की 
छोड़कर अतिरिक्त सम्पूर्ण त्र-मुद्धा सुरक्षित कोष चाँदी के रूप में था । १५६५ में 
गोल्ड नोट एक्ट मे सरकार को चुरक्षित कोष के घातु वाले भाग के अंश को स्वरां-मुद्रा 
में रखने का भ्रधिकार दिया । १६०० के कानून ने इन स्वर्ण मुद्राओं को लस्दत में 
रखने का भी अधिकार दिया। १६०१ के कानून ने सुरक्षित कोप के धात्वीय भाग 
को अथवा उसके किसी अंश को, लन्दन प्रथवा भारत में, स्वर-मुद्रा या खरा-पिष् 
था रजत्-पिण्ड में रखने का अधिकार दिया; परन्तु सभी टंकित रुपयों को भारत में 
ही रखने की व्यवस्था थी ] ; रा 
इसके फलस्वरूप नोटों की परिवततंनीयता निश्चित करने के लिए श्रत्यधिक 
सुरक्षित कोष रखा गया । ऊन जारी किये गए नोटों के कुछ प्रतिशत या अनुपात को 
तरज़ रूप में रख और विनियोजित भाग को बढ़ाकर इससे बचा ज़ा सकता था। 
इस के भी विश्वासाश्रित सीमा बढ़ाने के लिए वैधानिक आश्रय की श्रावश्यकता व 
पड़ती । - 
३३. पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की भालोचना-- १६१४ से पहले पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप 
के विरुद्ध प्रमुख आलोचना लि आवधारों पर थी--(१) धात्वीय कोष का प्रनावश्यक * 
हे से भ्रधिक रा (२) विशेष कानून के बिना स्थायी विश्वासाभ्रित कोप को 2 
की प्रसम्भावना श्र - का इंगलैण्ड में स्टिंग 
पतिशियं में विनियोजित होता हरकत कोष के भाग का इंपदेर मं 
(१) और (२ ) के कारण व्यवस्था लोचहीन हो गईं । जहाँ तक (३) का 
वह इस प्रथा का समर्थन इस आधार पर किया गया कि स्टलिंग प्रतिभृत्तियाँ 
२. रिपोर्ट ऑफ़ दि कण्ट्रोलर आफ केन्सी (१३३१-३२), बैस ६० | १०० रपये से अधित के नोट 


२ 8४७ से सरकारी आिनेन्स द्वारा कि 
ही फ गे मुद्रीकरय 
*> +- पीछे सेक्शन १२, अन्तिम प्रा | हर जियो गंदी, 
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मुद्रा पाने की कठिनाई के कारण सुरक्षित कोष का श्रपूर्व विस्तार शवश्यक हो गया | 
इंगलैंड की शोर से भारत में किये गए युद्ध के व्यय भारत सचिव द्वारा लन्दन में ले 
लिये गए । इसे लन्दन-स्थित पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में सोने के रूप में रखना राजकीय 
हित के विरुद्ध समझा गया। झतएवं उसे ब्रिटिश ट्रेज़री बिल्स अथवा श्ल्पकालीन_ 
स्टलिंग प्रतिभूतियों में रखने के विकल्प को अपनाया गया।* यद्यपि कुछ भाग को 
विनियोग भारतीय ट्रेजरी बिल में भी किया गया। (३) घात्वीय सुरक्षित कोप 
१६१४ में ७८.६३ था। १६१६ में यह २५.८५ रह गया । (४) चाँदी की मित 
व्ययता के उपाय के रूप में १६१७ और १६१८ में क्रमशः १ और २३ रुपये के नोट 
जारी किये गए जो स्पष्टतः इंगलैण्ड में जारी किये गए १ पौण्ड और १० क्षि० के 
नोट के अनुकरण-मात्र थे । जनता ने प्रारम्भ में इनके प्रति उदारता नहीं दिखाई । 
१ रुपये का नोट खूब चलने लगा । ३१ मार्च, १६९१६ को १०५० लाख रुपये के ऐक 
रुपये वाले नोट चल रहे थे जबकि २६ रुपये के वोट का प्रचलन केवल १८४ लाख 
रुपया था । (५) रुपये की कमी के कारण नकदी भुगतान के लिए, भ्रतिरिक्त वैधानिक 
सुविधाओं? को समाप्त कर दिया गया। (६) १६१८ के पत्र-मुद्रा एक्ट का सामना 
करते के लिए पिट्मन कानून के अन्तर्गत २००० लाख श्रौंस भ्रमरीकी चाँदी का 
आयात हुआ । । 
३३. पत्र-सुद्रा सुरक्षित कोष का पुतंनिर्माण- सितम्बर, ६१६ में पत्न-मुद्रो कानून 
के श्रस्थायी सुधार से पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के विनियोग की श्रधिक सीमा १२० 
करोड़ रुपये कर दी गई, जिसमें १०० करोड़ रुपया ब्रिटिश ट्रेज़री विलों में लगाना 
आवश्यक था । 

मार्च, १६२० में छः महीने के लिए एक अस्थायी कानून बनाया गया जिसने 
सुरक्षित कोष के विनियोजित भाग को १२० करोड़ रुपया रखने की आज्ञा दी, परन्तु 
इसने विनियोग के स्थान श्रोर उसके स्टलिय अथवा रुपये के प्रकार-सम्बन्धी प्रतिबन्ध 
हटा दिए । इंगलेण्ड को सोना भेजने की तत्कालीन माँग और राजसचिव के नकद कोष 
से इसे पुरा करते की असम्भावना ने इसे अनिवार्य कर दिया । लन्दत-स्थित पत्र-मुद्रा 
चुरक्षित कोष में एूखी स्टलिंग प्रतिभूतियों के विक्रय से माँग पुरी की गई। वर्तमाव 
कानून के अनुसार । के मूल्य में स्टलिंग प्रतिभूतियों के बरावर १४ रू०८-१ पौं० 
की दर से नोटों की केशपती श्रौर रहगी श्रावश्यक हो गई । 


२४२ भारतीय गअशथशास्त्र 

व्यवस्था की गई ।' दूसरी कठिताई सोना और प्रतिभूतियों को पहली दर की 3 
पर पुन.मूल्यन करने से उत्पन्त अन्तर को पुरा करने के सम्बन्ध में थी। इस कठिनाई 
को हल करने के लिए सरकार को अ्रधिकार दिया गया कि वह रुपये बाली प्रतिभूतियाँ 
(जिन्हें तदथ॑ प्रतिभूतियाँ कहा जाता था) उत्पन्त करे और उन्हें पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप 
को निर्गमित करे | चूँकि ये प्रतिभूतियाँ रुपये वाली प्रतिभूतियों की कानूनी सीमा 
पार कर जाएँगी, इसलिए यह प्रस्तावित किया गया कि इस सीमा से आगे बढ़ी हुई 
प्रतिभूतियाँ घीरे-धीरे स्टरलिंग प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर दी जाएँ । चूंकि यथेष्ट 
स्टलिंग भ्रतिभूतियों को खरीदने के लिए कोप नहीं था, श्रतएव १२ करोड़ रु० की 
अनुज्ेय सीसा से अधिक उत्पन्त की गई रुपये वाली प्रतिभ्रूतियों को कम करने के लिए 
यह व्यवस्था की गई कि पन्र-मुद्रा सुरक्षित कोप का व्याज, नये रुपयों के टंकन का 
लाभ तथा ४०० लाख पोण्ड से श्रधिक होने पर (३० सितम्बर १६२१ को यह 
अधिक हो गया था) भ्रस्थायी निर्गम की सुरक्षा के लिए कण्ट्रोलर श्रॉफ़ करेन्सी के पास 
जमा व्यापारिक हण्डियों के व्याज का लाभ पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में जमा कर दिया 
जाए । 

१६२७ के इण्डियन पेपर करेन्‍्सो एक्ट के श्रनुसार १ अप्रैल, १६२७ से पत्र- 
मुद्रा सुरक्षित कोष की प्रतिभूतियाँ, जिनका मूल्यन १६२० में १० रुपये प्रति सावरेन 
की दर पर हुआ था, भ्रव इनका मूल्यन १३ रु० १ श्रा० ३ पा० की दर से किया 
गया। इसके परिणामस्वरूप सोना ओर स्टर्लिग में ३० लाख रु० की वृद्धि हो गई, 
जिसे इतनी हो मात्रा के भारतीय ट्रेज़री विल रह करके वराबर कर दिया गया। इसके 
फलस्वरूप ट्रेज़री बिल ४६७७ लाख रुपये से घटकर ४०४७ लाख रुपये रह गए ।* 
३४. ३१ साथ १६२५ और १६३४ के बीच पत्न-मुद्रा सुरक्षित कोष की बनावट 
और स्थिति---१६२५ झौर १६३५ के बीच पत्न-परद्रा सुरक्षित कोष में परिवर्तन 
किये गए। १६२६-२० झऔर १६३०-३१ के वर्षों में नोटों के प्रचलन में बहुत 
कमी श्रा गईं, जिसका कारण उस्तुझ्नों के गिरते हुए मूल्य के साथ मुद्रा-संकुचन 
का होना था। मूल्यों में सामान्य कमी १६२६-३० के ग्रन्तिम भाग से प्रारम्भ 
हुईं। दूसरा कारण निर्याव व्यापार में मूल्यों के गिर जाने के कारण वितिमय 
में कमजोरी श्राने की प्रवृत्ति थी, जिसके लिए श्रंशतः भारत की श्रनिश्चित राज- 


१. ब्रव्यन्सम्बन्धी कठिनाई दूर करने के लिए फरवरी, १६२५ के संशोधन कानून द्वारा यह सीमा 
१०० करोड़ कर दी गई। इस कानून के अनुसार मारत सरकार द्वारा उत्पन्न की हुई प्रतिभूतियों वी 
मात्रा ५० करोड़ २० से अ्रिक नहीं होनी चाहिए | 
२. १६३१-३९ के लिए केन्द्रीय वजट और श्रध्याय € का सेक्शन १७ भी देखिए । . 

१६२४-२५ से १६३४-३५ तक करेन्‍्सी कण्ट्रोलर की रिपोर्ट देखिए । १६३४ के पत्रन्सुद्रा 
चलन घुरच्या कोप की वतावट और स्थिति का अंक £ १३ अ्रध्याय में दिया गया है । 
है. पत्र-सुद्रा के सम्बस्ध में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों और द्वितीय महायुद्ध के प्रभावों के लिए 
है अध्याय देखिए | निगेम कार्य रिजवे वेंक को सुपुर्द करने तथा नोटों के लिए सुरक्षित कोष रखने 
के लिए नये ग्रवन्ध रिज्व बैंक आफ इण्डिया एच्ट (१६३४) के अन्तर्गत अध्याय ११ में दिये गए हैं | 
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मुद्रा कोप की यह स्थिति स्वागत योग्य थी ।' . 

२० सितम्बर, १६३१ को इंगलेण्ड के स्वर्ण प्रमाप त्यागने तथा रुपये का मूल्य १ शि० 
६ पैं० निश्चित करने के फलस्वरूप रुपयों में सोने का मूल्य बढ़ जाने से ३१ दिसम्बर 
१६३७ तक ३०८ करोड़ रुपया बाहर भेजा गया । 
३५. नोट प्रचलन और करेन्सी की खप्त--इस भाग में २ मुख्य प्रश्नों का विवेचन 
प्रस्तावित है-- 

(१) कुल और सक्रिय नोट प्रचलन--जब हम पत्र-मुद्रा के प्रचलन की बात 
करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हम कुल प्रचलन की बात कर रहे हैं श्रथवा सक्रिय 
प्रचलन की । 

(क) कुल प्रचलन का अर्थ जारी किये गए नोटों के कुल सूल्य से है जितका 
भुगतान नहीं हुआ है । (ख) १ अप्रैल, १९३५ से जब नोट चलाने का काये रिजर्व 
वेक ने ले लिया, सक्रिय प्रचलन का अर्थ वैक्रिग विभाग, में रखे हुए नोटों को छोड़कर 
जारी किये गए शेष नोटों की संख्या से है.। 

हल के वर्षों में सक्तिय नोट प्रचलन की वृद्धि से देश में नोटों का भ्रधिक प्रयोग 
श्रौर पुनरुत्थान प्रकट होता है। युद्धजनित दशाओं के परिणामस्वरूप १६३६-४० में 
हुई वृद्धि को दूसरे ग्रध्याय में समभाया गया है । . 

(२) करेन्‍्सी के विभिन्‍न रूपों की खपत--१६ १४-१८ के युद्ध के पूर्व, मध्य 
श्ौर बाद में मुद्रा चलन के शोषण भर नोट तथा रुपये की अपेक्षाकृत -लोकप्रियता 
में श्राश्वयंजनक परिवर्तत हुए। नोट और रुपये रूप में बड़े पैमाने पर 
युद्धकालीन मुद्रा चलन का प्रसार भली प्रकार जाँचे गए साधनों के कारण चित्रों 
हारा स्पष्ट हो रहा है। १९२०-२१ में मुद्रा चलन का विस्तृत संकुचन प्रतिकूल 
व्यापारिक सन्तुलन और हुण्डियों के विक्रय -के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। 

१६१४-१८ के बाद के २० वर्षों में बिना अपवाद के एक श्रोर खजानों से चाँदी के 
रुपये के लाभ का काल था और दूसरी ओर नोटों द्वारा रुपयों का पक्षपातपूर्स स्थान- 
परिवर्तेन था | यह तालिका युद्ध-पूर्व, युद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में सिक्‍कों श्र पत्र- 
मुद्रा की सापेक्षिक खपत श्रौर लोकप्रियता के विद्येप परिवर्तन को स्पष्ट करती है। इन 
आँकड़ों से रुपये और नोटों का युद्धकालीन विस्तार भली भाँति प्रकट हो जाता है। 
१६२०-२१ में मुद्रा का संकुचन प्रतिकुल व्यापारिक संतुलन और रिवर्स कौंसिल की 
बिक्री प्रदरशषित करता है ।, १६१४-१८ के बाद २० वर्ष तक का समय चाँदी के रुपयों 
की वापसी तथा अंशतः सिक्‍कों का नोट से प्रतिस्थापन का युग था, यद्यपि कुछ थोढ़े- 
बहुत अपवाद भी थे | रुपयों की वापसी का एक कारण यह था कि लोग घन जोड़ने 
के लिए उसके स्थान पर सोने का प्रयोग करने लगे, क्योंकि २१ सितम्बर, १६३१ 
ई देखिए अध्याय ११, करेन्‍्सी कंट्रोलर की रिपोर्ट (१६३३-३४), पैरा ३६ और (१६३४-२५) 
रा३१। 


*. अधिक स्पष्टीकरण के लिए अगला श्रध्याय देखिए और नोट प्रचहन के आंकड़े के लिए शशवा 
अध्याय देखिए । 


अध्याय २२ 
चलार्थ और विनिमय (माग २) 


कायरत हिल्ठन यंग कमीशन . 


१. स्वर्ण विनिमय प्रसाप के दोष--४ जुलाई, १६२६ की हिल्टन यंग आयोग की 
रिपोर्ट प्रंकाशित हुई । भारत के लिए द्रव्य प्रमाप-पसम्बन्धी श्रपती योजना के प्रति- 
पादन के पूर्व ही आयोग ने पद्धति की निम्नलिखित विद्यमान बुराईयों की ओर 
संकेत किया।' 

(१) यह पद्धति सरल और ग्राह्म नहीं थी। करेन्‍्सी में दो संकेत मुद्राएँ-- 
रुपया श्रौर नोट--तथा पूर्ण ग्रूल्य की सावरेन नामक एक तौसरी मुद्रा थी, जिसका 
लेश-मात्र प्रचलन नहीं था । संकेत मुद्रा का एक रूप, अर्थात्‌ रुपया, जिसमें दूसरी 
संकेत मुद्रा श्र्थात्‌ नोटों को परिवर्तित करने का श्रसीमित दायित्व था, बहुत ही 
व्ययशील था और चाँदी का मूल्य एक निश्चित स्तर से ऊपर हो जाने पर जब यह 
संकेत मुद्रा नहीं रह जाता, तो इसके गुप्त होने की सम्भावना थी । 

(२) सुरक्षा स्वरों प्रमाप तथा पत्र-मुंद्रा और बैंकिंग सुरक्षित कोप के रूप में 
दोहरे सुरक्षित कोप थे । करेन्सी और साख नीति के नियच्चण के लिए उत्तरदायित्व. 
का पुराना और भयानक विभाजन था । जबकि अन्य देशों में यह दायित्व किसी. एक 
केन्द्रीय बैंक पर होता है, भारत में करेन्सी का नियन्त्रण सरकार के हाथ में था श्ौर 
साख का नियन्त्रण केवल इम्पीरियल बैंक द्वारा किया जाता था-। ' 

(३) इस पद्धति में करेन्सी का स्वाभाविक प्रसार और संकुचन सम्भवः नहीं 
था । इस प्रकार का प्रसार या संकुचन पूर्ण रूफ से करेन्सी-अधिकारी श्रर्थात्‌ सरकार 
की इच्छा पर निर्भर था । सुरक्षित कोप के रिक्त होने के साथ-साथ इस पंद्धति में 
स्वभावतः आस्तरिक करेन्सी का संकुचन नहीं होता था । 

इस प्रकार करेन्‍्ती प्रसार के सम्बन्ध में अनेक अवसरों पर सरकार ने मुद्रा- 
प्रसार के बिना ही स्टलिग खरीदने के दायित्व को पूरा किया--पहले-पहल सरकारी 
कोष से क्रय किया गया और मुद्रा प्रसार सरकार के चिवेक पर छोड़ दिया गया | 

(४) अन्ततः इस पद्धति में लचक नहीं थी। स्मिथ समिति की सिफारिश 
पर की गई लचक की व्यवस्था को भारतीय व्यापार के श्र्थ-प्रवन्धन के विभिन्‍न ढंगों 
द्वारा कार्यान्वित किया गया । ये ढंग नकद साख भ्रथवा अ्रभियाचन प्रतिज्ञा श्रथ्॑पत्र 


हम पर कल पका लिट 
२. देखिए हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट, पैरा २१ | 
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जहाँ भारत की ओर से राज-सचिव के व्यय भर इंगलेण्ड तथा विश्व के प्रतिः भारत 
की व्यापारिक देतदारियाँ चुकाने के लिए रुपये की आवश्यकता: होती . थी ।..-यदि 
सुरक्षित कोष भारत में रखा:जाता तो इसे लन्‍्दन भेजना पड़ता: जिससे ,्ननावेश्यके 
विलम्व और व्यय होता । भारत में कोई अल्पकालीन साख बाज़ार - नहीं था और 
सुरक्षित कोष का यहाँ रखना बेकार ही था, क्योंकि उस पर:क्रिसी प्रकार. का. व्यॉज 
नहीं मिल सकता था । इसके श्रतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों की केन्द्रीय बैंकों द्वारा 
हुण्डियाँ रखने की प्रथा ने लन्दन में सुरक्षित कोष रखने की भारतीय प्रथा के लिए 
एक उदाहरण प्रस्तुत किया । ्ि 
सुरक्षित कोष को स्थिति-सम्बन्धी यह पेचीदा व्यवस्था सम्भवतः व्यापार के 
प्रतिकूल सन्तुलन द्वारा उत्पत्त विनिमय की कठिताइयों को ठीक रखने के लिए की 
गई थी । इस तथ्य को दृष्टि में रखने पर कि भारत के लिए प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन 
एक असाधारण वात थी (जो हर दस वर्ष में होती थी) यह प्रतीत होगा कि कभी 
होनेवाली इस घटना के लिए ऐसे विस्तृत और स्थायी प्रवन्ध आवश्यक न थे । 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल होने . पर श्रन्य देश 
- विदेशी केन्द्रों में सुरक्षित कोष नहीं रखते हैं । उदाहरण के लिए, प्रतिवर्ष व्यापारिक 


देनदारियों के भुगतान के लिए प्रन्य देशों द्वारा भारत में कोई सुरक्षित कोप नहीं रखा 
जाता था । 


इन विश्ञाओं में कोई प्रयास करने के बजाय, सरकार ने चाँदी के श्रायात 

पर कर लगाकर ऐसे बाज़ार के विकास की रोक दिया । श्रगर क्रय लन्दन में ही किये 
जाते थे, तो कोष वहाँ रखने के वजाय श्रावश्यकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरित्त 
करने में ही कौनसी विशेष हानि थी ? प्रचलित सन्देह और श्रसन्‍्तोष को कम करने 
के लिए श्रावश्यक धन इंगलैण्ड भेजने की असुविधा और अतिरिक्त व्यय उचित ही 
थे। यह भी प्रकट ही है कि श्रावश्यकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरण न होने पर 
इंगलेण्ड में आवश्यक घन एकन्न करने का प्रवन्ध, उदाहरणार्थ बैंक ऑफ़ इंगलैण्ड की 
सहायता से, किया जा सकता था। भ्रन्ततः चांदी की खरीद के सम्बन्ध में, बरती 
जाने वालो गोपनीयता ने स्वभावत: ही अनेक विरोधी श्रालोचनाओं को जन्म दिया। 
३. विश्रेषित धनराश्ियों (रेमिटेन्सेज्) का प्रबन्ध--जैसा कि हम कह चुके हैं, राज- 
सचिव द्वारा कौंसिल ड्राफ्ट की बिक्नी भारत से लन्दन में कोष जमा करने का एक 
यन्त्रमात्र थी। इस सम्बन्ध में यह शिकायत थी कि अत्यधिक घनराशि, विशेषकर 
१६०४ के बाद से, इस प्रकार अनावश्यक रूप से लन्दन भेजी गई। इसका समर्थत 
इस आधार पर किया गया कि इससे राज-सचिव की आआथिक स्थिति हढ़ हो गई, 
परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकररा नहीं किया गया कि इस प्रकार की 
हढ़ता की क्‍यों आ्रावश्यकता थी । इसी प्रकार यह भी कहा गया कि राज-सचिव, के 
लिए यह वाब्छनीय है कि वह कौंसिल बिलों की अत्यन्त लाभपुर्ण दरों का, जब 
कभी वे धराप्त हों, लाभ उठाए । यहाँ पुनः यह अनुमान निहित है कि घन की अपेक्षा 
) “प्रश्न एक गौरा प्रश्न है। प्राय: इस वात का भी दावा किया गया कि अपने व्यय 
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थी--क्योंकि सभ्य देशों में किसी-त-किसी रूप में प्रबन्ध तो आवश्यक ही होता है--- 
वरन उसके कुप्रतरन्ध के सम्बन्ध में थी । प्रोफेसर निकल्सन के शब्दों में, “किसी देश 
की अधिकांश जनता का यह सोचना कि करेच्सी में कुछ दोष है, उस देश के लिए 
बुरा है। स्वर्ण विनिमय प्रमाप की निहित विशेषत्ताएँ चाहे कुछ भी हों, परन्तु उसके 
कारण निश्चय ही भारतीय यह सोचने लगे थे कि देश की करेन्‍्सी प्रथा वड़ी-गड़वड़ है ।' 
४. मुद्रास्फीति श्रौर सूल्यों की वृद्धि--जैसा हम देख चुके हैं कि हिल्दन यंग आयोग 
ने कहा था कि भारतीय पद्धति स्वतःचालित नहीं थी और अ्रतिरिक्‍त करेन्‍्सी को 
संकुचित करने की दृष्टि से विशेष रूप से दोषपुर्ण थी । इसका- स्वाभाविक परिणाम 
मुद्रा-स्फीति श्रौर मूल्यों की श्रत्यधिक वृद्धि हुई ।' जैसा कि चेम्वरलेन श्रायोग की 
रिपोर्ट की आलोचना में प्रोफ़ेसर निकल्सन ने कहा था, रुपये की परिवर्ततीयता 
आंशिक होने भर कभी-कभी बन्द कर देने तथा और अधिक रुपया जारी करने के 
सम्मिलित प्रभाव से मुल्य-वृद्धि श्रवश्यम्भावी थी। 

श्रत्यधिक शुभचिन्तना के वावजूद भी देश की करेन्सी-सम्बन्धी आवश्यकताओं 
के सम्बन्ध में सरकार के अनुमान गलत होने की सम्भावना तो थी ही । रुपयों की 
माँग वास्तविक और आवश्यक होने पर भी वहुधा ऐसी' ही प्रतीत होती थी, अ्तएवं 
गलत निर्णय बहुत सरल थे, क्योंकि जनता को एक बार जारी किया गया रुपया पूरे 
देश में फंलकर शीघ्रता से वापस नहीं आता था । 
५. अ्विचारित एवं व्ययश्ञील पद्धति--किसी विचारपृ्वक श्रपनायें गए उद्देश्य के 
प्रतिकूल झासन-सम्बन्धी अधिसूचनाम्रों ने भारत में स्वर्ण विनिमय प्रमाप को जन्म 
दिया । बहुत-सी प्रथाएँ, जो इस पद्धति के मुख्य भाग के रूप में प्रचलित हो गई थीं, 
वेध नहीं थीं। जैसा कि अपना मतभेद प्रकट करते हुए (मिनट श्रॉफ़ डिसेण्ठ, पेरा' 
५६-६०) स्वर्गीय सर ददीवा दलाल ने कहा था, इस पद्धति की स्पष्ट व्याख्या कभी 
नहीं की गई और सामान्यतः इसका प्रभाव स्थायित्व के प्रतिकूल ही पड़ा । 

स्वर प्रमाप की तुलना में स्वर्ण विनिमय प्रमाप का सस्तापन ही प्रधानत्त:- 
इसकी प्रशंसा का कारण था । यदि हम ऊपर स्पष्ट की गई सारी हानियों का उचित 
मूल्य श्राँकें तो हमारा यह निष्कर्ष क्षम्य होगा कि यह सस्ती पद्धति सचमुच बहुत 
महगी पड़ी । 

यह पद्धति जनता की आसंचयन प्रवृत्ति को नष्ट करने और करेन्सी के 
मितव्ययी रूपों के प्रयोग के लाभ सिखाने में अ्रसफल रही । 
६. झ्रान्तरिक बनास बाह्य स्थिरता--स्वरणं विनिमय प्रमाप के प्रति स्याय करने के 
लिए हमें इसकी सफलता और ग्रसफलता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए । इसे श्रेय” 
देने वाली एक सफलता यह है कि इसने देश को विनिमय स्थायित्व का दीर्घे काल 
प्रदान किया । सचमुच १६१४-१८ के युद्ध में यह बुरी तरह छिल्त-भिन्‍त हो गया,. 
परन्तु उस॒ समय विदहृव में लगभग प्रत्येक देश की करेन्सी भी ऐसी ही हो गई $ 


१. देखिए अध्याय १० | 


२४५२ भारतीय अथंशास्त्र 


और निर्दिष्ट समता के स्वर्णा-विन्दुओं के बीच (विदेशी) विनिमय की स्थिरता वनी 
रहे । स्वर्ण प्राप्त करने के उद्दे इय पर कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं लगाया गया । 
थ८, स्वर्ण की ऋय-विक्रय दरें--आयात लागत श्रथवा स्वर्ण समता की हृष्ठि से करेन्सी 
के मूल्य के परिवर्तन पर ध्यान दिये बिना रुपये के सम-मूल्य. के श्राधार पर निश्चित 
स्वर्ण की क्य-विक्रय दरें करेन्सी अधिकारियों को सोने के लिए सबसे. सृस्ता बाजार 
बना देंगी । ये केवल भारत में स्वर्ण-पिण्ड बाजार को ही नहीं नष्द करेंगी वरन्‌ 
करेन्सी भ्रधिकारियों को श्रद्वव्यात्मक कार्यो. के लिए सोना बेचने का कार्य भी सॉप 
देंगी, जो वास्तव में इनका काये नहीं है । इस वन्वन से स्वतन्त्र करने के लिए आयोग 
ने सिफारिश की कि स्वर्ण का विक्रय-मूल्य ऐसी दरों पर निश्चित किया जाए ताकि 
सोने के भण्डार की पुनः पूतति किसी हानि के विना ही इंगलेण्ड से श्रायात करके सम्भव 
हो सके ।' है 

आयोग ने सावरेन के कानूनी मुद्रा होने के भुणा को तब तक के लिए हटाने का 
प्रस्ताव किया, जब तक कि सुरक्षित कोप में स्वर्ण करेन्सी को प्रारम्भ करने के लिए 
पर्याप्त सोना न हो जाए तथा स्वर्ण करेन्‍्सी प्रारम्भ करने के पक्ष में निश्चित निर्णय 
न हो जाए, भ्रन्यथा करेन्सी के संकुचन को रोकते श्नौर विनिमय के क्षतिपूरक प्रभावों 
का प्रतिरोध करते हुए सोना सुरक्षित कोष से प्रचलन में चला जाएगा । 
९, नोटों की परिवर्ततीयता--आयोग ने भारतीय करेन्सी पद्धति में एक प्रकार के 
नोट को भर्थात्‌ कांगज़ी नोट को दूसरे प्रकार के नोट अर्थात्‌ रुपया, जो केवल चाँदी 
पर अंकित नोट है, में बदलने के दायित्व से उत्पत्त गड़बड़ी को दूर करने की सिफारिश 
की ताकि पद्धति चाँदी के मूल्य की वृद्धि से उत्पन्त भय से मुक्ति पा सके । निस्सन्देह 
वर्तमान नोटों को रुपये में बदलने की प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही चाहिए, परन्तु नये 
नोटों को चाँदी के रुपयों में बदलने का कोई दायित्व नहीं होना चाहिए । फिर भी यह 
वाञड्छनीय था कि जनता का विश्वास और नोटों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए घातु 
के रुपये भर नोटों के स्वतन्त्र विनिमय की सुविधाएँ दी जाएँ । 

नोटों की रुपयों में परिवर्ततीयता के कानूनी ्रविकार को वापस लेने के कारण 
यह आवश्यक हो गया कि एक रुपये के नोट को छोड़कर समस्त कानूनी द्रव्य के छोटे 
नोटों और चाँदी के रुपयों में बदलते का परिनियत दायित्व करेन्‍्सी भ्रधिकारियों पर 
रखा जाए। नोटों के बदले चाँदी के रुपये देना करेन्सी अधिकारियों की इच्छा पर था, 
यद्यपि धात्विक करेंसी के लिए जनता की समस्त उचित माँगों को व्यवहार में पूरा 
करना चाहिए । 
१०. सुरक्षित कोष का एकीकरण और बनावट--आयोग ने सिफारिश की कि पत्र 
मुद्रा शौर स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष को मिलाकर एक सुरक्षित कोष कर देना चाहिए 


ताकि इसकी कार्ये-क्षमता का आश्वासन हो सके तथा यह और अधिक सरल होकर 
जनता की समझ में आ सके । 
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| २१. आयोग द्वारा अस्तावित रुपये का सम-मूल्य १ शि० ६ पेंस था (८-४७ ग्रेन शुद्ध स्वर्ण) ।' 


२५४ भारतीय भ्रर्थशास्त्र 


स्व॒र्ण-पिण्ड बनाम स्वर्ण करेन्सी प्रमाप 


२१. स्वर्ण-पिण्ड प्रसाप की आलोचना--आयोग ने स्वरणुं-पिण्ड प्रमाप का समर्थन 
किया और इसके पक्ष में कहा कि इससे स्वर्ण ही एकमात्र श्रर्थ का प्रमाप हो जाएगा 
और हर काम के लिए आन्तरिक करेन्सी की स्वर में परिवर्ततीयता कां श्राश्वासन 
रहेगा, यद्यपि इसके अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई कि देश में करेन्सी के बदले स्वर्ण 
सदेव उपलब्ध रहेगा तथा करेन्‍्सी के विनिमय-मूल्य की सहायता के लिए केन्द्रीय 
सुरक्षित कोप में भी रहेगा परन्तु वह प्रचलन में नहीं आएगा ।'* श्रन्तिम उद्देश्य की 
पूर्ति सावरेन के विमृद्रीकरण और दण्ड (बार) के रूप में करेन्सी अ्रधिकारियों द्वारा 
सीने के विक्रय से की गई। गेर-मुद्राचलन उद्देश्यों के लिए श्रविकारियों द्वारा जनता 
से स्वर्ण-क्रय के प्रति इस प्रकार सावधानी बरती गई कि कम-से-कम ४०० आ्ौंस 
(१०६४ तोला) की मात्रा में प्रस्तुत किये जाने वर ही सरकार खरीद करे तथा खरीद 
की दर में लनन्‍्दन से वम्बई तक सोना भेजने की लागत भी शामिल हो । . 
१६१४-१८ के युद्ध के पहले स्वर्ण विनिमय प्रमाप के श्रन्तर्गत अ्रनुमानंतरः 
६,०००,००० पौण्ड की सावरेन जनता के हाथ में थी । इंगलैण्ड में भी १६२४ के 
करेन्सी-सम्बन्धी नये प्रवन्धों के अन्तर्गत सोवरेन का विमुद्रीकरण नहीं किया गया । 
१२. भारत में स्वर्ण करेन्सी प्रमाप का पक्ष--श्रायोग की स्वर्णा-पिण्ड प्रमाप वाली 
योजना स्पष्टत: अंग्रेज़ी पद्धति से प्रभावित थी । यह कहा गया कि १६२४ में इंगलैण्ड' 
में पिण्ड प्रमाप के रूप में स्वर प्रमाप की पुनस्थापना १६२२ में जेनेवा सम्मेलन की 
सिफारिशों के अनुसार विश्व करेन्सी की श्रादर्श पद्धति--अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय प्रमाप-- ु 
के विकास की ओर कड़ा कदम था । इस पद्धति के अन्तर्गत आन्तरिक करेन्‍्सी अपरि- 
वर्तेनीय पत्र-मुद्रा की होगी और स्वर्ण केवल विदेशी ऋषणों के भुगतान के लिए उपलब्ध 
होगा । १६२६ में भारतीय परिस्थितियाँ स्वर्ण प्रमाप एवं स्वर्ण मुद्रा चलन का निर्देश 
कर रही थीं। इन परिस्थितियों में स्वरा मुद्रा अनावश्यक विलासिता अ्रथवा स्वर्ण 
प्रमाप से सम्बद्ध परम्परागत शिष्यता नहीं समझी जा सकती थी | इसीलिए लगभग 
असन्दिग्व सभी भारतीय साक्षी और कुछ यूरोपीय साक्षी, जैसे डॉ० कैसन और डॉ० 
ग्रेगरी , ने हिल्टन यंग आयोग से स्वर्ण करेन्सी प्रमाप अपनाने के लिए आग्रह किया | 
१३. श्रायोग के प्रस्तावों के विरुद्ध श्रन्य झ्रापत्तियाँ--आयोग हारा प्रस्तावित स्वर्ण 
को क्रय-विक्रय दरें भी प्रतिकुल आलोचना का विषय थीं | दरों के ऐसे व्यवस्थापंन से, 
कि करेन्सी अधिकारी सबसे सस्ता होने पर सोना खरीदें और सबसे मेहगा होने पर 
बेचें, भारत में स्वर्ण का क्र-विक्रय लगभग नहीं के बराबर हो जाएगा । यह बात 
करेन्सी अधिकारियों द्वारा स्वणुं-विक्रय पर विशेष रूप से लागू होगी । जनता तो 
निर्यात कार्य के लिए आवश्यक होते पर ही खरीद करेगी । इसंके अ्रतिरिकत विनिमय- 





६ १३ नवम्बर, १६२६ को दिल्ली में सर बेसिल ब्लैकेट का मापण देखिए | 
५ ** देखिए, हिल्ट्त यंग कमीशन रिपोर्ट, परिशिष्ट ८० और ८१ | 
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साधारणतया उपभोक्ताओ्रों और विशेष रूप से कम वेतन वाले शिक्षित वर्ग की कठि- 
नाइयाँ बहुत बढ़ जाएँगी । इससे श्रमिकों की वास्तविक मज़दूरी में भी कमी होगी 
जिसके औचित्य श्रथवा आवश्यकता का किसी भी प्राधार पर समर्थन नहीं किया जा 
केगा । १ शि० ४ पैस की दर से केद्धीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों की वित्त- 
व्यवस्थाएँ वुरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएँगी जिससे प्रान्तीय अनुदानों की समाप्ति 
श्रनिश्चित काल के लिए स्थग्रित हो जाएगी । 
१४. विमति टिप्पणी (सिलंट श्रॉफ़ डिसेण्ट)--सर. पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने 
अपनी विमति टिप्पणी में बताया कि किस प्रकार सरकार ने विनिमय दर बढ़ाकर 
१ शि० ६ पेंस कर देने का विचार किया और इस निश्चय से श्रायोग की जाँच भौर 
निष्कष दोनों को प्रभावित किया । उन्होंने स्पष्ट-रूप से बताया कि किस प्रकार सितम्बर 
श्रौर अ्रक्तूबर, १६२४ में युद्ध के पहले की ? शि० ४ पैंस की दर पर रुपये को स्थिर 
करने के भ्रवसर को सरकार ने त्याग दिया और विनिमय दर बढ़ाने के लिए २ शि० 
स्वर्ण की भूठी दर का प्रयोग किया, जिससे करेन्सी में भयावह रूप से संकुचन हुआ । 
उनके प्रधान निर्णय इस प्रकार थे--- 

(१) मजदूरी में कोई भी सामंजस्य नहीं हुआ था। बिना भंगड़े के कोई 
सामंजस्य सम्भव भी नहीं था । (२) पूर्ण सामंजस्य होने तक १ शि० ६ पैंस की दर 
ने अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी निर्माताओं को १२३ प्रतिशत की आर्थिक - सहायता दी, 
जिससे भारतीय उद्योग पर अ्रधिक भार पड़ा । (३) अनुपात में परिवर्तत का अश्र्थ 
ऋषकर्ताओशों पर, जो कृषक हैं, १२३ प्रतिशत का श्रतिरिक्त भार बढ़ाना था । ऋण 
पुराने होने के कारण यह अनुमान करना स्व्राभाविक था कि अधिकांश ऋण १ शि० 
४ पैंस के भ्राधार पर ही लिये गए होंगे । (४) भ्रतः १ शि० ४ पैस की दर स्थापित 
करने से राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों को बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया था। (५) १ शि० 
४ पस का बुरा प्रभाव जनता के छोटे भाग (लगभग २१ प्रतिशत) तक ही सीमित 
था जिसमें कम वेतन वाले शिक्षित बर्ग के लोग थे। इसकी तुलना में ऊँची दर 
से ७६ प्रतिशत व्यक्तियों को कष्ट होगा । जहाँ तक श्रम का सम्बन्ध है, १ शि० 
४ पेंस की दर अपनाने से मूल्य में सम्भावित वृद्धि से पारिश्रमिक की वर्तमान दरें, 
जो काफ़ी ऊँची थीं, व्यवस्थित हो जाएँगी । प्रत्येक दशा में निम्न दर से उद्योग 
और कृषि अ्रधिक समृद्ध होते और इससे रोज़गार बराबर मिलता रहता, जबकि उच्च 
अनुपात से इन दोनों को हानि पहुँचती । (६) १६१४-१८ के पूर्व-प्रचलित £ शि० 
४ पैंस का अनुपात विश्व के अन्य देशों के अनुपात की तरह ही अ्रव्यवस्थित हो. गया, 
परन्तु अन्य देशों ने स्थायी रूप से युद्ध के पहले के अनुपात को पुमः प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया । यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि दोनों दश्शाओ्रों में उत्पन्न गड़बड़ी 
समान थी, तो निर्णय १ शि० ४ पैंस के ही पक्ष में होगा । 

१६. वितिमय दर के विवाद का परीक्षण---बवहुमत की रिपोर्ट और विमति टिप्पणियों 
ने एक ऐसा शस्त्रागार प्रस्तुत किया जिससे दोनों शोर के प्रतिह्वन्द्रियों ने भयानक 
| विवाद में अपने-अपने हथियार खींच लिए। देखने में तर्क कितने ही युवितसंगत क्यों 
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इसका कुछ भाग अल्पकालीन होता है ।* 
भविष्य के आ्िक इतिहासवेत्ता नये अनुपात के बाद के समय को वैभव- 
गाली समय के रूप में अंकित नहीं करेंगे तथा नये श्रनुपात के बाद देश के कठित 
समय और १६२९-३३ के आशिक अवसाद ने सरकारी विनिमय पर किये जाने वाले 
आक्रमणों को और उग्र बता दिया था । तर्क के रूप में यह कहा जा सकती है. कि 
यदि देश पुराने अनुपात को रखता तो उद्योग और वाशिज्य की और भी बुरी 
दशा हो गई होती । परन्तु इस तके में तो यह मान लिया गया है कि १ शि० ६ पैंस 
की दर पर आधे से अधिक संक्रमण पूरा हो चुका था, जबकि यही सिद्ध करना है। 
हुम लोग ऊपर कह चुके हैं कि सामंजस्य-सम्बन्धी श्रायोग के विचार के पक्ष में दी गई 
वाक्षियाँ विश्वतनीय नहीं हैं । हम तो यहाँ तक कह चुके हैं कि यदि १ शि० ४ पेंस० की 
: दर से अपेक्षाकृत अधिक आशिक अव्यवस्था की सम्भावना को मात भी लिया जाएं-- 
समस्त साक्षी पर निष्पक्ष रूप से विचार करने वाला व्यक्ति भी इससे भ्रधिक नहीं 
मात सकता--तो भी पुराने अनुपात के लिए इस अ्रवस्था की जोखिम उठाना श्रेयस्कर 
था । यह नितान्‍्त स्पष्ट होना चाहिए कि जितने अधिक समय तक नई दर बती 
रहेगी, उतनी ही उसके संदर्भ में परिस्थितियों के व्यवस्थित होने की भावना दृढ़ 
होती जाएगी और पुराने अनुपात को पुनः स्थापित करने का पक्ष निर्वल होता 
जाएगा ।* 
१७. अनुपात (विभिसय दर) के विवाद का तदनन्तर विकास (पप्रेल १६२० से 
सितम्बर १६९३१ तक)--शरद १६२६ में अ्रमे रिका से प्रारम्भ होने वाली आशिक संकद 
की हवा धीरे-घीरे विश्व-भर में फल गई और सम्पूर्ण विश्व में वस्तुओं और प्रति- 
भूतिओों के मूल्य एकदर गिर गए। भारतीय प्रतिभूतियों का भी यही हाल. हुआ । 
इन परिस्थितियों में विनियोक्‍ताओं की दुर्बलता विनियोग-सम्बन्धी हिचक के रूप में 
प्रकट हुई । इस प्रवृत्ति को कठिन राजनीतिक विरोध से और भी बल मिला । विश्व. 
आर्थिक अवसाद की भ्रमुख विशेषता मूल्यों, विशेषकर क्ृषि-मूल्यों, का तौन्न गिराते 
था, जिससे भारत के कच्चे माल के निर्यात को बहुत हानि पहुँची । 
इन . परिस्थितियों में सरकार १ शि० ६ पैं० की विनिमय. दर बनाये रखने 
और विशेष आर्थिक उपायों को अपनाने के लिए विवश हो गईं । विनिमय की हृढ़ता 
के लिए साख नियस्त्रण हेतु अपनाये गए इत उपायों में विभिमय बैंकों तथा अन्य 
ज्ताओं को ट्रेज़री त्िलों के निर्मम तथा इम्पीरियल बैंक श्रॉफ इण्डिया की बैंक दर 
की वृद्धि को गिनाया जा सकता है । 
विश्व ग्राथिक अवसाद के बीच मन्दी की व्याख्या के लिए एकमात्र नये अनुपात 


१. देखिए, सर जे० सी० कीयाजी, इस्डियाज्ञ करेंसी, ऐक्सचेंज एएड बेकिंग ग्राब्लेम्स, पृष्ठ १० 
२. देखिए, चीचे सेक्शन १६, साचे, १६२७ के इसिडियन कंरेग्सी ऐद्ट द्वारा १ शि० ६ ऐ० की नई 
दर बंध घोषित की गई | 

३. देखिए, सेव्शन २०, २३ और २५ ! 
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उपनियन्त्रक (डिप्टी करेन्सी कण्द्रोलर) को प्रार्थता-पत्र देकर वम्बई की टकसाल से 
सोना अ्रथवा सरकार की इच्छानुसार लन्दन में तुरन्त भ्रमित करने के लिए स्टरलिंग 
प्राप्त कर सकते थे, परन्तुं शर्त यह थी कि २१ रुपया ३ आना- १० पाई प्रति तोला 
शुद्ध स्वर्ण की दर पर कम-से-कम १०६५ तोला (४०० औंस) शुद्ध सोना अथवा 
स्टलियग की माँग करें और उसका दाम चुकाएँ ।' वम्बई से लन्‍्दन तक के यातायात 
व्यय की छूट देकर स्टलिंग का विक्रय भी उसी कीमत पर होता था। इन दापित्तों 
को पूरा करने के लिए स्टलिंग की सरकारी विक्रय दर १ शि० १हूँडे पै० मियत की 
गई ।' १ अप्रैल, १६२७ को, जब इण्डियन करेन्‍्सी एक्ट लागू किया गया, वम्बई 
टकसाल में स्वर्ण स्वीकार करने की शर्तें प्रकाशित की गईं । 
इस कानुन के अनुसार सांवरेन श्रौर अर्धघ-सावरेन भारत में कानूनी मुद्रा ने 
रही, परल्तु सरकार पर यह दायित्व रखा गया कि वह इन सिक्कों को सभी करेन्‍्सी 
कार्यालयों और ख़जानों में २१ २० ३ आा० १० पा० प्रति तोला शुद्ध स्वर्ण के मूल्य 
पर अर्थात्‌ १३ रुपया ५ आना ४ पाई प्रति सावरेन की दर पर स्वीकार करे | ईन 
सिक्‍कों के कानूनी मुद्रा न रहने पर भी भारत में सावरेत का प्रशंसनीय श्रायात हुआ । 
१६२७ के करेन्सी एक्ट ने देश में स्वणं-पिण्ड एवं स्टलिंग वितिमय प्रमाप की स्थापना 
की । स्टर्लिंग देता सरकार की इच्छा पर निर्भर होने के कारण संकुचित भ्र्थ में इस 
प्रकार स्थापित प्रमाप स्टलिग विनिमय प्रमाप था, यद्यपि व्यवहार में २० सितम्बर, 
१६३१ तक इसने स्वर्ण विनिमय प्रमाप के रूप में काम किया, क्योंकि तब तक 
स्टलिंग और सोने का मूल्य समात था । यदि सरकार रुपयों के बदले में स्वर्ण देने के 
विकल्प का प्रयोग करती तो व्यवहारतः भारत में स्वर्ण प्रमाप ही होता | १६२७ के 
स्टरलिंग विनिभय प्रमाप में स्वर प्रमाप बनने की क्षमता थी । इससे यह प्रकट होता 
था कि स्वणं प्रमाप निश्चय ही सरकार का उद्देश्य था । 
स्टलिग और स्वर्ण का सम्बन्ध तथा भारत में इसकी प्रतिक्रियाएँ--प्रेटब्रिटेत 
तथा श्रन्य कई देझ्षों में स्वर्स प्रभाप की समाप्ति के फलस्वरूप घिहव-करेन्सी तथा 
विनिमय स्थिति में हुए नाटकीय परिवर्तनों के कारण १६२७ के कानून द्वारा स्थापित 
द्राध्यिक प्रमाप को मौलिक स्वर्ण (पिण्ड) प्रमाप में परिवर्तित होने का उचित भ्रवसर 
नहीं मिला । २१ सितम्बर, १६३१ से ग्रेटब्रिटेन ने स्वर्ण प्रमाप को त्याग दिया । उसी 
तिथि को सोना अ्रथवा स्टलिग बेचने के दायित्व को स्थग्रित करते हुए गवचेर जनरल 
ने एक आइडिनेन्स जारी. किया शौर राज-सचिव ने १ शि० ६ पैं० स्टलिंग की दर पर 
रुपये को बनाये रखने के निर्णय की घोषणा की । २४ सितम्बर को ग्रवर्नर जनरल 


१. देखिये एल० सी० जैन, मॉनिटरी प्रावलेम श्रॉक़ इस्डिया, पृष्ठ ३४ | 

२. रिपोर्ट ऑफ़ दि कण्ट्रोलर ऑफ़ करेन्सी (१९२६-२७), पृष्ठ ३ | 

३. यहाँ यह जानना भावश्यक है कि ब्रिटिश गोल्ड स्टेंडड एक्ट १६२५ द्वारा स्वर्ण मुद्रा का विमुद्री- 
करण नहीं किया गया, हालाँकि स्वतन्त्र मुद्रण बन्द कर दिया गया | 
४. जैन, पूर्वोधत, ए० ३५ | 


५ 
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योग्य था । (२) यद्यपि हिल्टत यंग आयोग का मत रुपये को स्टर्लिंग से सम्बद्ध करने 
के विपरीत था, परन्तु इस विचार का, जो साधारण समय में बहुत ठीक था, कवि 
परिस्थितियों में प्रमुसरण नहीं किया जा सकेता था। भारत का वारपिक दायित्व ३२० 
लाख पौण्ड स्टिंग का था और १५० लाख पौण्ड का स्टलिंग ऋण १६३२ के 
प्रारम्भ में परिपक्व होने वाला था। रुपये को स्टलिंग से सम्बद्ध किये विना इन 
उद्देश्यों के लिए श्रवश्यक कोष एकत्र करने में श्रवेक कठिनाइयाँ थीं । स्टलिग रुपये 
की स्थिरता के अभाव में भारतीय आ्राय-व्ययक् (बजट) विनिमय की दूत ऋ्रौड़ा 
(जुआ्आा) हो जाएगा। (३) जब तक भारत ऋणी देश था, तब तक रुपये को अकेला 
छोड़कर एक श्रज्ञात दिशा में अ्रवानक कूद पड़ने का जोखिम इंगलैण्ड-जसे साहुकार 
देशों की तुलना में बहुत श्रधिक था । (४) स्टलिंग पर ग्राधारित देंश तथा लम्दन ते 
होते वाला भारत का व्यापार उसके कुल विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा भाग थी, 
अतएव इस व्यापार के लिए स्थायी आ्राधार प्राप्त करता उचित ही था। (१) सोने 
में रुपये के अवमुल्यन के कारण स्वर्ण प्रमाप वाले देशों के साथ भारत के निर्यति 
व्यापार को प्रोत्साहन--चाहे वह अ्ल्पकालीन क्यों न हो “मिलेगा | (६) सरकार 
के जो आलोचक रुपये को १ शि० ६ पैं० से कम पर स्थिर करना चांहते थे, उततते 
तब यह शिकायत करते नहीं वनी जब प्रचलित क्रास रेट पर रुपये का मूल्य ! शि० 
४ पैस से कहीं कम था। 

दूसरे पक्ष के प्रधान तर्क इस प्रकार थे--(१) रुपये को स्टलिंग से सस्बई 
करने से भारत स्टलिंग के उतार-चढ़ाव का भागी हो गया, जिससे भारत की ही नहीं 
वरन्‌ इंगलैंड की श्राथिक दशा प्रदरक्षित होती थी । इसके विपरीत रुपय्रे को भ्रकेला 
छोड़ देने से निस्‍्सन्देह श्रस्थायित्व पैदा हो जाता, परन्तु वह स्वयं भारत की दक्ञाश्रं 
को प्रदर्शित करता । इस प्रकार विदेशी व्यापार और ग्रान्तरिक मूल्य-स्तर के सम्बन्ध 
में श्रपनी श्रावश्यकताओ्रों के अनुकूल विनिमय-दर अपनाने की स्वतस्तवा भारत है 
छीन ली गई । (२) उत्तरी अमरीका-जैसे स्वर्ण प्रमाप वाले देशों को नियति के लाभ 
के विपरीत इन देश्षों:से श्रायात की हानियों को भी ध्यान में रखना चाहिये। सार 
ही इस वात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि रुपये को स्टरलिग से सम्बन्धित करनी 
इंगलैण्ड को दिये गए साम्राज्य अ्धिमान का एक रूप ही था। (३) यह भय भी 
था कि १ शि० ६ पैंस की दर पर रुपया स्थिर करने के प्रयास से देश के शेप 
सुरक्षित स्वर्-कोप समाप्त हो जाते । उसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वीदा 
किये गए प्रवन्थों, यथा जनत्ता को स्टलिग वेचने के प्रतिवन्ब, के कारण महें भेंथे 
अधिक गम्भीर नहीं था। (४) अन्त में यह तके भी उपस्थित किया गया कि यद्यति 
सोने में रुपये का अवमूल्यत हो गया था, फिर भी १ शि० ६ पैस की दर पर रुपया 
भ्रविमूल्यित था, जवकि येन और श्रन्य करेन्सियों का स्टलिंग में अवमुल्यत हो चुका 
था। इस प्रकार भारत को काफ़ी हानि उठानी पड़ी ।' 


१ भारत में त्वर्य-निर्यात-विवाद के दोनों पत्नों की विवेचना के लिए, बी० आर० शिनाय और बी 


| 
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२३, अ्रतुपात का प्रइन श्रौर रिज्ञर्व बेंक बिल--हम देख चुके हैं. कि किस प्रकार 
सितम्बर, १९३१ में रुपये को स्टलिंग से सम्बद्ध किया गया और मार्च, १६२७ के. 
करेन्सी एक्टलागु रहने पर भी किस प्रकार भारतीय द्रव्य प्रमाप स्टलिंग विनिमय प्रभाव 
के हुप में काम करने लगा । प्रस्तावित रिजवं बैंक श्रॉफ इण्डिया पर लगाए जाने वाले 
विनिमय-सम्बन्धी दायित्वों भ्रौर वच्धनों की- प्रकृति के सम्बन्ध में उचित द्रव्यात्मक 
प्रमाप भौरअनुपात का सम्पूर्ण प्रश्न पुनः विवाद का विषय बन गया । रिज़र्व बैंक विधान 
को लन्दत कमेटी ते श्रपनी रिपोर्ट (अगस्त, १९३३) में कहा कि बैंक पर लगाए जाने 
वाले विनिमय-दायित्व के सम्बन्ध में उठने वाले प्रइन वर्तमान परिस्थितियों: में 
कठिनाई उपस्थित करते हैं। विश्व की वर्तमान द्रव्यात्मक श्रस्तव्यस्तता के समय 
में (रिज़र्व बैंक) बिल में उन प्रस्तावों को रखना असम्भव है जो द्रव्यात्क पढुंति 
के पूत्रः स्थिर होने.पर उचित होंगे । इन परिस्थितियों में भारत के लिए 
सबसे सुन्दर मार्ग स्टलिंग प्रमाप पर रहना ही है। इस आधार पर बिल में निहित . 
वितिमय-दायित्व बिल पेश करते समय विद्यमान रुपया और स्टर्लिग के अनुपात क 
अनुसार होवा चाहिए। यह कथन वत॑मान ग्रगुपात के गुर और अवगुरा पर कमेटी 
का कोई मत प्रकट नहीं करता है। बिल में अनुपात-सम्बन्धी प्रस्तावों से यह स्पष्ड 
है कि रिजत्र बैंक एक्ट के कार्यान्वित होने से ही वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं 
होगा । हम सत्र लोग इसमे सहमत हैँ क्रि किसी भी दा में इसको प्रस्तावना में 
स्पष्ट कर देता चाहिए कि भारत के लिए उचित द्रव्यात्मक प्रमाप पर उस समय 
पुनः विचार किया जाए जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति स्पष्ट रूप से समक्ष भ्रा जाए और 
स्थायी विधान के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर हो जाए। (पैरा १६) जैसा कि कमेटी 
ने स्वयं स्वीकार किया है, भारतीय प्रतिनिधियों के बहुमत ने श्रपने इस विचार को 
अंकित करना अपना कर्तव्य समभा कि रिजर्व वैंक के कार्यों की सफलता के लिए. 
उचित विनिमय-अनुपात का होना- आवश्यक था । पिछले कुछ वर्षों में विश्व के 
लगभग सारे देशों में करेन्सी के आ्रधारों और करेन्‍्सी नीति में पर्याप्त परिवर्तन हो 
चुके थे । उनके ग्रतुसार भारत को करेन्‍्सी पद्धति पर निम्ततम भार रखते के विचार 
से भारत सरकार प्रोर विधानमण्डल की इन वातों की परीक्षा करनी चाहिंए। 
एक प्रृथक्‌ वोट में सर पुरुषोत्तमदास ठाबुरदास ने रिज़व॑ बैंक श्रॉफ़ इंध्डिया के 
उद्घाटन से पूर्व श्नुषात के पुनविलोकन का जोरदार समर्थन किया भ्रौर आ्रास्ट्रेलिया, 
न्यूज़ीलैण्ड और संयुक्तराज्य के उदाहरण प्रस्तुत किये, जिन्होंने व्यापारिक सन्तुलग के; 
सुधार और मूल्य-वृद्धि के लिए अपनी करेस्सियों का ग्रवमूल्यत किया था । उन्होंने 
भारत के इस हृढ़मत को उद्धृत किया कि १ झि० ६ पै० के वर्तमान अनुपात की कमी 


से किसानों को बहुत सहायता मिलेगी ।. रिजर्व-बैंक विल सितम्वर, १६३३ में संयु्त 
प्रवर समिति (ज्वायण्ट सल्लेक्ट कमेटी) को सौंपा गया। के 


र४. नये करेन्सी श्रधिकारी के हूप में रिजर्व बैंक आफ दृष्डिया का ' विनिमय 
दायित्व--१६३४ के कानून में निहित अनुपात-सम्बन्धी घाराग्रों (४८म्ौर ४१) ने 
रिजिव बैक विधान के लिए नियुक्त लन्दन समिति को सिफारिशों को कार्यूलित | 


२६६ भारतीय अर्थशास्त्र 


शिचित किया जबकि पहले यह मूल्य र० २१-२४ प्रति वोला था । 

यह परिवतत नितान्त भ्रनौषचारिक था और इसका श्रभिप्नाय बैंक के. स्वर 
कोप के अर्थ को नये मूल्य के अनुसार प्रदर्शित करता था । इसके परिणामस्वरूप ही 
सुरक्षित स्वर्श-कोप की मात्रा ११४ करोड़ -रु० निश्चित की गई थी जबकि पहले 
(अर्थात्‌ जब सोने का मूल्य रु० २१.२४ प्रति तोला था) यह ४० करोड़ र० था! 
१६५७ में प्रधितियम में पुनः परिवतेत किया गया। रिज़र्व बैंक ऑफ़ दृण्डियां 
(द्वितीय संशोधन) भ्रधिनियम १९५७ ने यह निर्धारित किया कि सौना, सोने के सिवके 
तथा विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य किसी भी समय २०० करोड़ र० से कम नहीं 
होना चाहिए । पहले की तरह इसमें से ११५ करोड़ रु० के मूल्य का सोना अथवा 
सोने का सिक्का होना चाहिए । इस अधिनियम के अन्तर्गत रिज़र्व बक को यह अधि- 
कार भी दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के वाद वह विदेशी प्रति- 
भूतियों के रूप में कुछ भी न रखे, किन्तु ११४ करोड़ रु० के मूल्य का सोना उसे 
स्देव रखना चाहिए । 5 
२५. प्रवमृत्यन्त का पक्ष श्रौर विपक्ष---उपर्युक्त प्रबन्ध सरकार की करेन्‍्सी नीति के 
प्रालोचकों श्रौर भारतीय व्यापारिक समाज में अवमूल्यन के समर्थकों को सन्‍्दुष्ट 
कर सका (सेक्शन २३ भी देखिए) । इसके अतिरिक्त वित्त-सदस्य के विचार में भरपाई 
कम करने से भारत की आय-व्ययक-सम्बन्धी समस्याएँ, जी अ्रभी बहुते कठिन हैं, 
हल न हो सकेंगी। (१६३६-४५ के युद्ध के कुछ पु के आय-व्ययक की वंचत ईप 
तर्क के विरुद्ध थी ।) सस्ते द्रव्य की विद्यमान प्रचुरता ने, जो मूल्य-चूद्धि का मान्यता- 
प्राप्त सामान्य साधन है, भारत में अस्वास्थ्यकर परिकल्पना की परिस्थितियों की 
जस्म दिया, जिससे प्रतीत होता था कि क्ृषि-प्रधान देश में मूल्य की वृद्धि के लिए 
सस्ता द्रव्य-मात्र ही पर्याप्त नहीं है। वित्तमन्त्री के विचार में सस्ते द्रव्य के अतिरिक्त 
यह भी आवश्यक था कि विश्व के देशों में अ्रपत्ती-प्रपती करेग्सियों को स्थिर करने 
और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रतिवन्ध कम करने की सहमति हो ' अ्रक्तूबर, १६३६ ह 
में रुपये के अवमूल्यन के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़ा हुआ, जो सितम्बर में फ्रॉक 
तथा स्वरा-समूह देशों की करेन्सियों के अवमूल्यन की प्रतिक्रिया के फलस्वृहूप भार्यि 
में उत्पन्न हुआ था । अवमूल्यन के समर्थकों ने विधानसभा में काम स्थगित करने की 
प्रस्ताव पेश किया जो केवल सभापति के वोद से ही हराया गया । 

इसके विपरीत अवमूल्यन के विरोधियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उस समय 
भारत द्वारा करेन्सी का अवमृल्यण (१६३६) इंगलिस्तान (यूनाइटेड किंगडम), 
संयुक्तराज्य और फ्रांस द्वारा किये गए त्रिपक्षी द्राव्यिक समभौते को भंग कर देगा 
और इससे विश्व की करेन्सियों के स्थिरीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । भरते 
द्वारा रुपये का श्रवमूल्यन प्रव्यत्र प्रतिकारों को उत्तेजित करेगा और करेन्‍्सी-युड की 


ह 


र हे अवमृल्यन-सम्बन्धी विवाद गे तुत आलोचनास्मक विवरण के लिए देखिए, बी० ए्न० अदा. 
डिवेल्युएशन शोक दी रुपी? (१६३७) । ॥ ; 


रद भारतीय अर्थशास्त्र 


“किया । 


देश के जानकार लोग केवल भौतिक लाभ के लिए ही नहीं वरन्‌ देश के 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता और भ्रतिष्ठा के कारण भो इन महत्त्वपुर्ण संगठनों में भारत बे 
आग लेने के पक्ष में थे । इसलिए सरकार ने विधानसभा की स्वीकृति से पहले .ही 
कदम उठाना उचित समझा, ताकि प्रारम्भिक सदस्यता का लाभ समाप्त न हो जाए। 
बाद में विधानसभा की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई । प्रारम्भिक सदस्यता के निम्न- 
“लिखित लाभ थे--( १) भारत को सदस्यता की झर्तें भौर श्रपना कोटा ज्ञात था, जबकि 
३१ दिसम्बर, १६४५ के बाद सदस्यता की शर्ते कोप भर वैंक द्वारा निश्चित की 
जातीं । (२) प्रारम्भिक सदस्य की हैसियत से भारत प्रारम्भ से ही प्रशासन संचालकों 
में स्थान ग्रहरा करने का अधिकारी होता, जबकि बाद में इस अधिकार के लिए भारत 
को कम-से-कम दो वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती । ््ि 
अस्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मकर कोप के समझौते की धाराप्रों में धारा २० सेक्शन ४ 
(क) के अ्रन्तगेत १२ सितम्बर, १६९४६ को भारत सरकार से निवेदत किया गया 8 - 
वह २८ अ्क्‍्तूवर, १९४४ श्रर्थात्‌ समभौते प्रारम्भ होने से साठ दिन पुर्वे प्रचलित दरों 
के अनुसार रुपये का सम-मूल्य अमरीकी डालर अथवा सोने के रूप में स्पष्ट कर १९ 
अक्तूबर, १६४६ तक कोप को सूचित कर दे । उस दिन प्रचलित विनिमय दरों, जैसे 
१ र०-८१ शि० ६ पैं, १ पौण्ड--४.०३ डालर और १ ऑऔंस शुद्ध सोतात्तरे१ 
डालर, के आधार पर सोने के रूप में रुपये का सम-मुल्य ०.००५६२५७ श्रौंस शुद्ध 
सोना हुआ झ्रौर यही कोष को सूचित कर दिया गया ।*** में 
/ सोने को भाजक संख्या के रूप में प्रयोग करते हुए सिद्धान्तत: एक रुपये में 
४,१४५ १४२८५७ प्रेन शुद्ध सोने के तत्त्व समभे जाने चाहिए । सोने के इस वर्जन ते 
रुपये श्रौर डालर की दर ३.३०८५१६४ रुपया (अमरीकी) हुईं और स्वर्णो का सैमेः 
मूल्य २११५ र० १२--६.२५०५६ प्रति औंस शुद्ध सोना हुआ ।' | 
सम-मृल्य को परिवर्तित न करने के मुख्य कारण निम्नलिखित थरे-- 
(१) प्रचलित आथिक दशाओं की श्रनिदिचतता और संक्रमशकालीत रूप क्को 
देखते हुए विद्वास के साथ यह कहना सम्भव नहीं था कि उपयुवततम श्रनुपात कौनसा 


होगा । भ्रतएवं परिस्थितियों के और अधिक स्थायी होने तक श्रनुपात-प रिवर्तत के प्रइत 
को स्थगित करना वाञछनीय था। ह ह - | 





१. भारत की ओर से वाशिंगटन में भारत के एंजेश्ट जनरल ने जिस दिन दस्तखत किये वह दिने १९ 
दिसम्बर १६४५ था | 3 है कक पा 

२. यह १६१४ के पूव के अस्तर्राष्ट्रीय खबर अमाप का सुधार-मात्र ही नहीं था | शव खर्ण और पंजी 
के प्रवाह का १६१४ की पड्धति-जेसा महत्त नहीं रददेगा | इसका एक कारण यह है कि अब केकीय 
दें ने हक को ग्रभावहीन बनाने की विधि पूर्ण कर ली है | इसके भ्रतिरिक्त सदस्य देशों की 
स्थिति को "ठोक करके विनिमय स्थायित्व बनाए रखने की जिम्मेदारी अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्याह्मक कोप की 
होगी। इस रूप में खर्ण का पहले जैसा निर्णयात्मक भाग नहीं रहेगा | 


२७० भारतीय ग्रथशास्त्र 


की पपेक्षा स्टरलिय क्षेत्र पर हमारी निर्भरता अधिक होने के कारण सामान्य मूल्य-स्तर 
अथवा उत्पादन-लागत में वृद्धि नहीं होगी और वस्तुश्रों का प्रान्तरिक मूल्य भी प्रभा- 
वित नहीं होगा । इसके अ्रतिरिक्त मूल्यों की वृद्धि की किसी भी प्रवृत्ति का सामना 
नियमन अधिकार युक्तीकरण और उत्पादन की वृद्धि से किया जा सकता है. 

स्टलिग क्षेत्र के देशों में केवल पाकिस्तान ने अपनी करेन्‍्सी के श्रवमूल्यन के 
विरुद्ध निर्णय किया, क्योंकि देश के व्यापारिक भुगतानों में मौलिक प्रसन्तुलन नहीं था, 
तथा पाकिस्तान के निर्यात का कोई विशेष प्रसार, जो प्रायः कच्चे माल का-ही था, 
अवमूल्यन से सम्भव नहीं था। मुद्रा-अवमूल्यन न करने से देश की श्राथिक व्यवस्था 
को हानि तो होगी ही नहीं वरन्‌ इसके विपरीत देश को अतेक महत्त्वपूर्ण लाभ भी 
होंगे। इससे ्रायात सस्ते हो जाएँगे, जिसका देश में रहन-सहन के व्यय पर स्वागत- 
योग्य प्रभाव पड़ेगा---विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान में, जहाँ कुछ समय से मुद्रा-स्फीति 
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। मशीनें श्र आवश्यक कच्चे माल को मुद्रा-प्रव- 
भूल्यन वाले देझ्षों से कहीं श्रधिक अनुकूल मूल्यों पर प्राप्त किया जा सकेगा और इस 
प्रकार औद्योगिक विकास में सुविधा होगी । 
२८. द्वितीय विश्वयुद्ध का भारतीय चलार्य . (करेन्ती) और विनियम पर प्रभाव-- 
भारत की श्राथिक व्यवस्था पर युद्ध के प्रारम्मिक प्रभाव अनेक क्षेत्रों में युद्धन॒नित 
अवश्यम्भावी अस्तव्यस्तता के बावजुद भी देश के लिए लाभदायक थे; उत्पादन-मूल्य 
और विदेशी व्यावार को काफ़ी प्रोत्ताहन मिला और कृषक की स्थिति में भी सुधार 
हुआ । १६१४-१४ के युद्ध के प्रारम्भ होने पर रुपया-स्टलिंग विनिमय की निर्बलता 
के बिलकुल विपरीत है। उस समय (१६१४-१८) तो रुपया श्रतुपात की सहायता के 
लिए सरकार द्वारा स्टलिंग की बिक्री की गईं थी । 

यद्यपि स्टलिग के सम्बन्ध में रुपया स्थिर रहा, परन्तु डालर, येन और महा- 
ह्ीपीय करेल्सियों के सम्बन्ध में पौण्ड की मन्दी के बाद इसका (रुपये) मूल्य कम ही 
गया। (जर्मनी द्वारा घिरे होने अथवा अधिकृत होने के कारण प्रमुख महाद्वीपीय 
करेन्सियों की विनिमय-दरों को सूचनाएँ समाप्त हो गईं) १ पौंडर-४"०२ डालर की 
दर पर स्टलिंग को डालर के साथ स्थिर करने के कारण रुपया और डालर की विनि- 
>य देर १००० डालर--३३२ रुपये के श्रासपास स्थिर रही । युद्ध प्रारम्भ होने के 
वाद बढ़ती हुई व्यापारिक क्रियाशीलता श्ौर वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि के प्रत्यत्तर में 
गंव बैंक भ्रॉफ़ इण्डिया ते १६३६ में सितम्बर और दिसम्बर के बीच बैंक नोट भर 
सिक्कों के रूप में ४८ करोड़ रुपये से करेच्सी का विस्तार किया तो सक्रिय प्रचलन में 
नोटों की औसत संख्या सितम्बर, १६ ३६ में १८६०६ करोड़ रुपये थी । जुन, १६४० 
ने यह २३७२६ करोड़ रुपये हो गई । करेन्‍्सी का यह विस्तार रिज़र्व बैंक द्वारा 


बल कलम मा कल 
२. देखिए, 'एनुअल रिपोर्ट ऑफ दि स्थिवे बैक आक 5 52225 
रे के दि रिज्ञव बेक ऑफ़ २३-१४) 
अगस्त १६४०, पृ० १६-१२ ऑफ़ इंडिया? (फरवरी १६४०, १० १४) 
| 


परी र्पों ! कफ ' अर है 
$25२ १८) ओर “रिपोर्ट श्रॉन करेन्सी ऐण्ड फ़ाइनेन्सर (१६३६-४० हि 
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चुकाने के लिए २२६० लाख ऑँस चाँदी की बचत हुई, जिसे भारत ने उधार-पटू 
के अन्तर्गत उधार लिया था। 

दशसलव प्रणाली--दशमलव प्रणाली लागू करने के लिए १६०६ के भारतीय 
टंकन अधिनियम (इण्डियत क्वायनेज एक्ट) को संशोधित करने के लिए ७ मई, १६११ 
को लोक सभा में एक बिल पेश किया गया। यह बिल २७ जुलाई, १६५१ को पाप्त 
हो गया तथा ! भ्रप्रैल, १६५७ से लागू हुआ । इस तिथि से रुपयों को १०० नये पैसे 
के छोटे सिवकों में विभाजित किया गया-। एक न० पै०, दो न० पै० , पाँच न० पै०, 
दस न० पृ०, पचास न० पै० के सिक्‍कों के जारी करने की व्यवस्था की गई । 
१ अप्रैल, १६९५७ से सारे सरकारी विभाग, मिश्रित पूंजी वाली तथा सहकारी बैंकें--+ 
सभी नई प्रणाली के अनुरूप हिसाव रखने लगे । पुराने सिक्कों के ३ वर्ष तक चलते 
रहने की व्यवस्था की गई थी । 

१६६० में जनता के हाथ में द्रव्य की मात्रा २७४० करोड़ रू० (जिसमें हाली 
सिक्का भी शामिल था) थी जो १६५६ की तुलना में २१८८ करोड़ ० ग्रधिक 
थी। इस मात्रा में १२४९*८७ लाख रु० के मूल्य के दशमलवी पिक्‍के भी सम्मिलित 
थे | दशमलव सिक्कों का यह मूल्य ३१ अक्तूबर, १६६० तक प्रचलन में श्राये हुए 
सिक्कों के लिए है । ० ह 
३१. विनिमय-नियन्त्रण--युद्ध प्रारम्भ होने पर केन्द्रीय सरकार ने भारत धुरक्षा 
कानून के अन्तर्गत रिजवं बैंक को सिक्‍कों, घातु-पिण्डों, प्रतिभूतियों और विदेशी 
विनिमय के लेन-देन-सम्बन्धी नियमों को कार्यान्वित करने का श्रधिकार दिया। 

विदेशी विनिमय का लेन-देन श्रधिकृत व्यापारी विनिमय बैंक तथा अमुन्नी- 
प्राप्त सम्मिलित पूंजी वाली बैंक ही कर सकती थीं। कुछ श्रपवादों को घोइकर 
साम्राज्य की करेन्सी के ऋय-विक्रय पर सामान्यतः -कोई श्रतिवन्ध नहीं लगाया गया, 
परन्तु साम्राज्य के बाहर की करेन्सियों का ऋय-विक्रय व्यापारिक उद्देश्यों, यात्रा 
व्यय और व्यक्तिगत विश्रेषण तक सीमित कर दिया गया। विनिमय नियत्त्रण की 
नीति इस वात को निश्चित करने के लिए थी कि भारत में विदेशी विविमय का 
सारा लेन-देन लन्‍्दत विनिमय नियन्त्रण द्वारा उद्घृुत दरों तथा स्टलिग के लिए 
रुपये की चालू दरों के श्राधार पर किया जाए । विदेशियों से प्रतिभूतियों की खरीद 
पर भी नियन्त्रण लगाया गया और रिजवं बैंक की श्राज्ञा लिये विना प्रतिभूतियों की ' 
निर्यात नहीं हो सकता था। इन उपायों का भ्रभिप्राय भारत से पूंजी के निर्यात तथा 
युद्ध-जनितत परिस्थितियों से प्रोत्साहित विनिमय-सम्बन्धी परिकल्पना को रोकता था। 

मई, १६४० में सरकार ने विदेशी विनिमय को सुरक्षित रखने तथा रोक 
लगी वस्तुओं का विना आज्ञा भुगतान रोकने के लिए आयात को अनुज्ञा प्रदान करने 
की पद्धति का प्रारम्भ किया। ये प्रतिबन्ध, जो प्रारम्भ में वस्तुओं की छोटी सूची 
पर ही लाए थे, दूसरे वर्ष कनाडा की कुछ कस्तुओं को छोड़कर सभी देशों की वस्‍्तुग्नों 
हि दिये गए ।* ये उपाय केवल विदेशी विनिमय के व्यय में मितव्ययता आरप्त 
पाए ही आवश्यक नहीं थे, वरन्‌ संयुक्तराज्य में जहाजों में स्थान तंथा 
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१६४० को ये बढ़कर १३१४० करोड़ रुपये हो गईं, परंतु रिजर्व बेक' के स्वर्ण- 
भण्डार में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा वह ४४.४२ करोड़ रुपया ही रहा ।' * 

३३. साम्राज्य का डालर संचय तथा युद्धोत्त डालर कोष (प्रम्पायर डालर पुत्र 
एण्ड पोस्ट-चार डालर फण्ड)--युद्ध से पूर्व बहुत-से देश, जो सामान्‍्यतया स्टलिंग 
समूह के देश कहे जाते थे, श्रपने सम्पूर्ण विदेशी विनियम या उसका ग्रधिकशि भागे 
स्टलिंग के रूप में लन्दन में रखा करते थे। उस समय स्टर्लिंग भ्न्य करेस्सियों में 
स्वतन्त्रतापूर्वक परिवर्ततीय था, इसीलिए अपन-प्रपने विदेशी विनियम का स्टर्लिग 
के रूप में रखने वाले देश अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए भ्रपनी 
इच्छा और आवश्यकतानुसार उन्हें किसी भी करेन्सी में वदल सकते ये । युद्ध के 
प्रारम्भ होने श्रौर स्टलिंग की परिवर्ततीयता की कठिनाई के साथ इस पढ्वि में 
कठोरता भरा गई, जिसका पहले अनुमान ही नहीं किया गया था। स्टलिंग समूह के 
उन सदस्यों ने, जो स्टरलिय क्षेत्र के सदस्य बने रहे, विदेशी विनिमय को अपने संरक्षण 
में रखते का भ्रधिकार छोड़ दिया तथा विदेशी विनिमय के व्यय पर प्रतिवन्व लगाता 
तय किया ताकि स्टलिण क्षेत्र के विदेशी विनिमय के सीमित साधनों का युद्ध चालू 
रखने के लिए भली प्रकार उपयोग किया जा सके । सम्पूर्ण स्टलिग क्षेत्र के विदेशी 
विनिमय की राशि एक ही स्थान पर बैंक श्रॉफ इंग्लैंड तथा ब्रिटिश ट्रेजरी के संरक्षरा 
में रखी हुई थी । इस संचय में डालर सबसे महत्त्वपूर्णा करेन्सी थी, अतएवं इसका पाम 
स्टरलिंग एरिया पूल श्रॉफ़ फ़ारिन एक्सचेंज न होकर अम्पायर डालर पूल पड़ गया। 
साआज्य डालर संचय में स्टलिय क्षेत्र के देशों द्वारा व्यय के लिए व्यक्तिगत रूप से 
विभिन्‍न विदेशी करेन्सियों का भाग निर्दिष्ट नहीं किया गया था। । 

.. भारत सरकार दुलंभ करेन्‍्सी के अर्जन और व्यय का हिसाव रखती थी । युद्ध 
के प्रारम्भ से ३१ मार्च, १६४६ तक भारत ने ४०५४ करोड़ रु० के श्रमरीकी डालर 
का अर्जेन किया और २४० करोड़ रुपयेका डालर व्यय किया । इस प्रकार उसके 
पास १६५ करोड़ रुपये के डालर की बचत हुई, परल्तु श्रन्य दुलेभ करेस्सियों (जे 
कनाडा, स्वीडन, स्विट्ज्रलैण्ड और पुतंगाल) के सम्बन्ध में भारत ने अजित राशि से 
४६ करोड़ रुपये अधिक व्यय किये, इसलिए १६४५-४६ के श्रन्त तक-संचय में भारत 
का वास्तविक अ्ंशदान लगभग १२४ करोड़ रुपया था। * 

६६४६ में जून तक खाद्यान्न के झ्रायात तथा अत्य सरकारी म॒दों के भुगतान 

की अदायगी के लिए संचय से भारत ने काफ़ी रुपया लिया । 


मम कल अमल 
१ स्टलिग ऋण के भुगतान के लिए बुध स्टर्लिं प्रतिमूतियों के विवरण के लिए श्रध्याय ११ और 
१२ देखिए । 

२. रबंणु का मूल्योंकन २५ श्पया ३ आना १० पाई ग्र्ति तोला की दर पर ही किया गया, जबकि 
चाज़ार में ३१ माचे, १६४७ को सोने का भाव १०३ रुपया ८ लाना] 


ह अल अभिकांरातः ७ अवतूबर, १६४६ को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रेस वोट से वद॑पृत 
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१६४७ के बाद विनिमय-नियन्त्रण में कोई संरचनात्मक (स्ट्रवचरल) परिवर्तन 
“नहीं हुए हैं, किन्तु पंचवर्षीय योजनाओ्रों के संदर्भ में उसका श्रर्थ और भ्राशय बदल 
गया है। प्रारम्भ में विनिमय-नियस्त्रण युद्धजनित ग्रावश्यकता्रों को पूरा करने या 
युद्ध के समय लागू रोक (रेस्ट्रिक्शन) से उत्ान्‍न परिस्थितियों के लिए अ्रपनाया गया 
'था। यह स्थिति १६५० तक समाप्त हो गई । इसके पश्चात्‌ विकास योजनाओं को 
पूरा करने के लिए, जो स्वभावतः कई वर्षों तक चलेंगी, विनिमय-नियन्त्र ण॒ु श्रावश्यक 
हो गया । १९५७ तक आयात की चालू आवश्यकता्रों को निम्नतम कर दिया गया 
'था। विकास-सम्बन्धी झ्रायात तथा विदेशी ऋण की अश्रदायगी को दृष्टिगत रखते हुए 
यह कहा जा सकता है कि भविष्य में भी विनिमय-नियन्त्रण का महत्त्व बना रहेगा । 
'विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, - १६४७ के २५ मार्च १६४७ से लागू होने पर 
 विनिमय-नियन्त्रण की व्यवस्था को स्थायी रूप मिल गया । इस अ्रधिनियम के अन्तर्गत 
सरकार और रिजव बैंक को भारत में विदेशी विनिमय श्रौर विदेशी प्रतिभूतियों के 
“7 नियस्त्रण और वियमन झ्रादि का अधिकार मिला । : 
२४, साख संभरण तथा मुद्रा--१६६४ में साख का संभरण जनता के पास ३६१३ 
करोड़ रुपया (१०२०) वढ़ गया । मुद्रा का परिभ्रमण (रपया तथा छोटे सिक्के) 
२८०२१ करोड़ तक जा पहुंचा और इस प्रकार. १६४२-६४ में सुद्रा-परिभ्रमण 
१५२६६ करोड़ बढ़ गया (१२०३%,) ।. यह वढ़ोतरी श्रधिंकतर बैंक साख सरकार 
के प्रति है (फरवरी १६६६ में परिसंख्या वैंकों.का रिजर्व बैंकों के पास जमा घन 
२६२२ करोड़ रुपया था) दूसरे कारण मुद्रा बढ़ने के ये थे-- 
(१) कुल (९८) बैंक साख निजी क्षेत्र में । 
(२) कुल विदेशी पूंजी की परिसम्पत्ति रिज़र्व बैंक के पास बढ़ना । 
(३) सरकारी मुद्रा देबता जनता के लिए । 
पह वात ध्यान देते योग्य है कि इस मुद्रा संभरण में नोटों तथा छोटे 
का थोड़ा हाथ है और रुपयों का अधिक । पहली जुन १६६४ को नये पैसे के 
न पर पंसा शब्द निर्धारित किया और पैसे के सिक्‍के १ जुलाई १६६४ से चालू 
की । भ्रवतूवर १६६४ से तीन पैसे वाले सिक्के बार चालू किये गए । 
वर १६६४ में जवाहरलाल नेहरू की स्प्रृति में ५० पैसे तथा एक उपये के 


“सिक्के जारी किये गए जो कि देश के वे हि आओ ते में 
सम्मिलित कर लिये गा वधानिक रूप से चालू मुद्रा के अन्य सिक्के ह 


सिक्कों 
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पूजीपतियों के रूप में हैं, दूसरी शोर देश-विदेश में एजेन्तियाँ रखने वाले व्यापारिक 
महाजनों ने सम्पन्त और व्यक्तिगत सामेदा रियाँ-- विशेषत: कौठ्ुम्विक सामेदारियाँ--.. 
बना रखी हैं, जो सम्पन्त तथा सुसंगठित हैं । इन देशी महाजनों की एक विशेष श्रेणी 
भद्रास के चेट्टी हैं, जिनके व्यापार में सारी जाति की करीब-करीब सम्मिलित 
जिम्मेदारी होती है ।' मद्रास के मदुरा जिले के नाट्रुकोट्टई चेट्टी व्यापारी महाजन रूप 
में विशेष प्रसिद्ध हैं श्लौर प्रायः उनका कार्यक्षेत्र संसारव्यापी है। भारतीय सर्राफों 
तथा साहुकारों द्वारा सम्पादित कुल महाजनी व्यापार अवश्य अत्यधिक होगा तथा इन 
महाजनों की कारवार-सम्बन्धी न॑तिकता भ्रति उच्चकोटि की मानी गईं है। भारतीय 
देशी अधिकोप प्रणाली का संगठन मिश्रित पूजी के आधार पर नहीं है । निक्षेप रूप 
में तो प्रायः थोड़ी-सी ही पूजी आती है, पर इसकी वापसी चेक द्वारा नहीं, वरन्‌ 
नकद में होती है। यहाँ हिस्सा-पूजी की प्रथा नहीं है भौर उत्तरदायित्व वेयक्तिक 
अथवा सामेदारी में सम्मिलित और असीमित होता है । ही 
आधुनिक अधिकोप तथा देशी अधिकोप प्रणाली के बीच दो महान्‌ श्रन्तर 
हैं--(१) आधुनिक युग में मिश्रित पूंजी वाले श्रधिकोपों का विकास और (२) 
निकासी-यह के माध्यम द्वारा रुपया भेजने के लिए चेक का सावेभौमिक प्रयोग ) ग्रतीत 
काल में सर्राफ लोगों का प्रधान काम मुंद्रा-भुनाई था ।.._ । 
२. देशी भ्रधिकोष की वर्तमान स्थिति--सर्राफ वर्ग अब भी भारतीय द्रव्य वाजार 
तथा व्यापारी समुदाय के बीच की अनिवार्य कड़ी के रूप में देश की श्रा्थिक व्यवस्था 
में महत्त्वपूर्ण भाग ले रहा है । वह कृषकों, साधारण शिल्पियों और व्यापारियों को 
रुपया उधार देता, उपभोग के स्थानों श्ौर बन्‍्दरगाहों तक फसलों के पहुँचाने में 
सहायक होता तथा देश के भोतरी भाग में सब प्रकार की चीज़ों का वितरंण करता 
है । फसल कटने के मौसम में आवश्यकतानुसार अपने एजेंट को रेल द्वारा नकद रुपये 
के साथ भेजता है श्रथवा सरकारी खजाने पर.हुण्डी खरीदता तथा रुपये की आरवश्यं- 
कता पड़ने पर उस हुण्डी को इम्पीरियल बैक या व्यावसायिक शहरों के अन्य बैंकों में 
चष्ा करा लेता है ।' कुछ अंशों में ये देशी साहुकार आधुनिक प्रंशाली के आधार पर 
संगठित मिश्ित पू'जी वाले बैंकों के घोर प्रतियोगी भी हैं। ऊँची दर की सूद लेकर 
कभी-कभी ये बड़े-बड़े वैंकों से भी प्रधिक निक्षेप (डिपाज़िद्स) इकट्ठा कर लेते हैं। 
निजी विश्वास पर भी वे कर देते. हैं तथा आधुनिक बैंकों की अ्रपेक्षा इन महाँजनों 
हारा मग्री गई जमानत की पूर्ति श्रधिक आसानी से होती है. उन्हें एक और भी लाभ 
है। श्राज की स्थिति में हमारे. देश के आधुनिक बैंक मुद्दी-भर बड़े व्यापारियों की 
8 मल पर वे समूचे देश के व्यापारी-वर्ग से निकट .सम्पर्क 
जा अन्य सभी, भहाजनों से है | निर्तेप लेने, हुण्डियों का कारवार करने तथा रुपया उधार देने दाते 
7 के की के के 


२० एम० एस गुब्बे टीजेनस गरंकिं: 
। लिए पक लिखित 'इसडीजेनस बैंकिंग इन इण्डियार, ए०-११-१३ | 
“ के इंसिडियूट फ़ोइनेन्स एरड वैकिंग?, पृ० २४१ | , 
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कौंसिल) के सामने ऐसे प्रस्तावों के साथ विवरण प्रस्तुत करता था जिसके अनुसार 
रिजर्व बैंक एक्ट में ग्रनुसुचित श्रधिकोपों को प्रदत्त सुविधाएँ और ब्रिटिश भारत में 
बैंकिंग व्यापार ऐसे व्यक्तियों श्ौर फर्मो को प्रदान किया जाए जो श्रनुसूचित नहीं हैं । 
१६३७ ई० में रिज़र्व बक के तत्कालीन गवर्नर ने केन्द्रीय श्रघिकोष' खोज 
समिति की सिफारिश तथा १६३६ ई० में संशोधित इण्डियन कम्पनी एक्ट में बैंकिंग 
कम्पनी के नियमों के अनुसार ही निजी साहुकारों को संयुक्त करने की योजना का _ 
प्रारूप प्रस्तुत किया ।' रिज़र्व बैंक ने यह सुझाव रखा कि श्रगर देशी साहुकारों को 
रिज़र्व बैंक से सम्बन्धित होना है तो उन्हें श्रपनी महाजनी व्यवस्था को मिश्रित पूंजी 
वाले बैंकों के अनुरूप बनाना होगा तथा महाजनी के निक्षेप (डिपाजिट) पक्ष को श्रधिक 
विकसित करना होगा । जिन साहुकारों के पास कम-से-कम दो लाख की स्वीकृत पूंजी 
हो तथा जिसे वे ५ वर्ष में ५ लाख तक कर लेंगे वे वैयक्तिक बैंक बनने के लिए रिजर्व 
बक को आदेदन-पत्र भेज सकते हैं । उन्हें एक निश्चित समय के भीतर गेर-महाजनी 
कारवार बन्द करता होगा। उनकी अ्भियाचमा का उत्तरदायित्व (डिमांड लाइ- 
विलिटी) जब तक उनकी निक्षेप देनी उनके कारवार में लगी पूंजी पाँच ग्रुना या उससे 
प्रधिक न हो जाएगी तब तक उन्हें रिज़वं बैंक में भ्रनिवार्य निक्षेप (डिपाज़िट) नहीं 
रखना पड़ेगा । वे हिसाव के उचित खाते रखें तथा हिसाब का संप्रेक्षण किसी निवव॑ं- 
वित संख्याता से कराएँ । वे अपने हिसाव-किताव का सत्रिक (पीरियोडिकल) वक्तव्य 
रिज़व॑ वैंक को भेजें तथा श्रधिकोपों की भाँति उनके लिए बने श्रधिनियम में निर्धारित 
श्रॉकड़ों को अपने निक्षेपकों की जानकारी के लिए प्रकाशित करें | इन शर्तों को पूरा 
करने वाले देशी महाजन मान्य पत्रों के श्राधार पर अपने विनिमय-पत्रों का रिज़र्व बैंक 
से सीधे बट्टा करा सकेंगे । अश्रतः रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार को सूचित किया कि 
वह रिज़वं बैंक अधिनियम के संशोधनार्थ ऐसी कोई तात्कालिक सिफारिश नहीं कर 
सकता जिसके अनुसार अनुसूचित बैंक-सम्बन्धी घाराश्रों को देशी- साहुकारों के 
सम्बन्ध में लागू किया जा सके ।* * ह 
अक्तूबर, १६५३ में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से रिज़वं बैंक ने एक समिति 
(जिसे श्राफ समिति कहते हैं) यह विचार करने के लिए -नियुक्त की कि वैयक्तिक 
साहस-क्षेत्र में वित्त-ब्यवस्था की, विशेषतः श्रधिकोपों द्वारा, सुविधा कंसे “उपलब्ध की 
जाए। समिति की रिपोर्ट में साहुकारीं और सर्राफों के सम्बन्ध में भी कुछ सिफारिशों 
की गई हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं-- * - 
; कं (क) सर्राफों और साहुकारों का रिजव॑ बैक से सम्बन्धीकरण करने की चेप्टा 
अधिक लगन के साथ की जाए । 
(ख) सर्राफ उपयुक्त ह रे हिन्दी या अंग्रेज़ी में रखें और रिजर्व बैंक की 
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ने ही दिया था। १८४० में पहली- बैंक श्रॉफ़ वम्वई' की स्थापना ५९ लाख रुपये की 
पूँजी के साथ हुई | इसमें सरकार ने तीन लाख रुपये के हिस्से लिये थे । श्रमरीका के गह- 
युद्ध तथा कपास के श्रकाल से उत्पन्न तीन्न सट्टेबाज़ी में इस बैंक ने भी हिस्सा वेटाया 
झौर उसी के कारण १८६८ में इसका दिवाला भी निकल गया ।. द्वितीय बैंक श्रॉफ 
बम्बई की स्थापना उसी साल एक करोड़ रुपये की पूँजी के साथ हुई । १ प४३ में 
बैंक प्रॉफ़ मद्रास की स्थापना ३० लाख रुपये की पूंजी के साथ हुईं, जिसमें ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने तीन लाख रुपये के हिस्से लिये थे। कुछ दिनों से यह कल्पना की 
जा रही थी कि बैंक श्रॉफ़ बंगाल अखिल भारतीय बैंक का स्थान ग्रहरा कर लेगा, 
पर इन तीनों बैंकोंकी स्थापना ने इस सम्भावना की समाप्ति कर दी। प्रारम्भ से ही 
प्रेसीडेन्सी बैंक का निकट सम्पर्क सरकार के साथ था, जिसने केवल उनकी हिस्सा- 
पूंजी में ही योग नहीं दिया वरन्‌ कुछ डाइरेक्टरों की नामदजगी का भी उसे भ्रधि- 
कार था। १८५७ तक सिविल सविस दरजे के भ्रफ़सर ही बैंक का मन्‍्त्री, सेक्रेटरी 
तथा कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बदले बैंकों को कुछ रिप्रायतें मिलती थीं, 
जिसमें सरकारी अ्धिकोपीय व्यापार का एकाधिकार सर्वप्रमुख था। उस समय बैक 
के पास नोट छापने का भ्रधिकार तो था, पर इस पर भी कुछ नियन्त्रण थे, जैसे 
दर्शनी उत्तरदायित्व नक़द कोप का तीत ग्रना--और बाद में चौगुना से श्रधिक नहीं 
होना चाहिए । इन प्रतिवनन्‍्धों की वजह से व्यवहार में इस अधिकार का मूल्य नहीं के 
बराबर था। १८३६ के बाद तो नोट छापे जा सकने की कुल मात्रा तक निश्चित 
कर दी गईं। जैसा हम देख ही चुके हैं, १५६२ में सरकार ने नोट छापने का श्रथि- 
कार भी छीन लिया-ओौर स्वयं अपनी पत्न-मुद्रा का निर्ममन किया । बैंक की क्षति- 
पूर्ति-स्वरूप सरकारी नकद प्रेसीडेन्सी नगरों के प्रेसीडेन्सी बैंकों में रसे गए । 
भारत सरकार ने १५७६ के प्रेसीडेन्सी एक्ट के अ्रनुसार अपने हिस्से की 
पूँजी वापस ले ली तथा डाइरेक्टर, मन्त्री और कोपाध्यक्ष नियुक्त करने का ग्रधि- 
कार भी त्याग दिया । इसके बाद प्रेसीडेन्सी बैंकों का सरकारी स्वरूप न रहने पर 
भी अन्य बैंकों से उनकी भिन्‍्नता इस श्रर्थ में थी कि वे १८७६-के विशेष प्रधिकोष- 
अधिनियम द्वारा शासित थे तथा जनता श्रौर सरकार दोनों ही उन्हें इस देश की 
पद्धति का प्रधान अंग तथा सरकारी खज़ानों का - अनिवाय अंग मानती थीं । | 
७. सुरक्षित कोष पद्धति-...१ ८ ६३ से सन्‌ १८७६ ई० तक मुख्यावासों (हैड क्वार्टर्स) 
को सारी,सरकारी रकम प्रेसीडेन्सी बैंकों में ही रखी जाती थी, लेकिन बंगाल तथा 
वम्बई के बैंकों से इन निधियों की वापसी में कठिनाई अनुभव होने के कारण भारत 
सरकार ने १५७६ में वम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में निजी सुरक्षार्थ खज़ानों की 
स्यापना की। तदनन्तर सरकारी रकम विश्ेषतया इन्हीं तीन सुरक्षित खजातों में 
रखी जाती थी । जिला और ताल्लुका के खजाने में तो थोड़ी रकम सुरक्षा तथा 
३४ श्ाकता के लिए रहती थी। १८७६ में प्रारम्भ होने वाली नई व्यवस्था 
कक की हा वात से सहमत हो गई कि अगर वास्तविक निक्षेप निश्चित 
| मे पड़ें तो वह अन्तर-निधि पर बैंकों को सूद देगी । वास्तविकता 
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महत्व बदता ही गया। झतः झब एम ऐसी ख्ेणी मे बंक के लिए काफी क्षेत्र उपलब्ध 
हो गया जो गिशेष्याया थिदेशी विनिमय-सम्बन्धी कार्य करें । 

१६१४के पूर्व केवल इण्टियन स्पीसी ये कटी प्रमुग भारतीय मिश्रितपूं जी बाला 
सके थे ।, भिसयी घिनिमय बसों गी भांति सन्‍्दन में श्गः शासा थी शिसको सोसने का 
उद्दधय विदेशों में बंक के चांदी तमा मोती के सगदोबार में सहायता प्रदान करना 
था । अपने जीवस के झुद प्रारश्मिक बर्षों में भारत शो मिसी भी विभिमय बैक ने 
विनिमय का जितना कारोबार किया उससे काम एसाम्ेस्स बैक प्रो शिमता 
(१६२३ में जिसका दिवाला निकल गया), दादा दृह्डस्ट्रियल थे (सेप्ट्रल गेके प़ोफ़ 
एण्हिया के साथ इसफा एकीकरसा १६२३ में हुय्रा) ने सहीं किया । पराज भी ढुछ 
मिप्रित पूंजी बाले बैक इस झारोबार में हाय बंटाती तो है, पर ग्रभी थे इस क्षेत्र में 
विशेष बिकास नहीं कर पाए हैं । 

इस प्रयगर हम देरते हैं कि हमारे देश के विदेशों सिमिमग मे व्यवसाय पर 
विदेशी बैंकों का ही एकाम्रिकार रहा है । विदेशी केस्दों में घाराग्रों को स्थापित करने 
मे सम्बन्ध में निम्ननिरित अ्रमुसा फ्द्िताइयों का सागगा झरना पड़ता है“) 
इतनी प्रधिक पूँजी नहीं है कि इन केस मे द्वस्यन्याज्ार में साय बनी रे; (२) जब 
तक विदेश स्थित ये घासाएँ घात्मनिर्भर नही हो जातीं, तब तक इनमे संचासन में 
घाटा उठाना पड़ता है; (३) पस्तर्राष्ट्रीय विनिमय कार्म की शिक्षा पाये हुए ऐसे 
फर्मचारियों को कमी, जिन पर निर्भर रहा जा सके; (४) विदेशी बैंकों का बैर-माव; 
तथा (५) भारतीय वैयों के प्रधान कायनियों के भारतय् में ही रहने की बगह से ये 
प्रन्तराष्ट्रीय द्रव्य की स्थिति ये; निकट सम्पर्क में महीं रहते तथा ध्रायात-नियति की 
हुण्डी (इम्पोर्ट एण्ड एयरपोर्ट बिल) एवं वसूली के लिए विनिगय-पत्नों का व्यापार 
प्राप्त करने में कदिनाई का सामना करना पड़ता है। १६३६ में बार्कलेश वेक, सदन 
के साथ इसका एकीकरगा हो गया | 

लेकिन बाद में इस देश का सम्पर्य प्रन्य राष्ट्रों के साथ बढ़ा, जिसके परिणाम- 
स्वरूप भ्रन्य देशों के प्रमुग बैंकों की शागाएँ भी गहां पुलने लगीं । भारतवर्ष के 
व्यापार में होने वाले विध्न तथा कुछ विदेधों के, जिनका पहले भारत के प्रस्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार ह प्रति छोटा स्थान था, महत्वपूर्ण आरधिपत्य के कारण विदेशी बैंकों को 
इस देझ्ष में अपनी झाखाएँ सोलने का प्रोत्माहन मिला । श्रत: भारत-स्थित विनिमय 
बँंक अ्रधिकांश लन्दन-स्थित बैंकों की घाताएँ हैं। श्रव यूरोपीय देशों, सुदृरपू्व तथा 
अमरीका की बैंकों की शाखाओं की संसुषा भी बढ़ रही है। विनिमय बैयों का वर्गी- 
करण हम यों कर सकते हैं --- ( १ ) जो भारत में प्रत्यधिक कारोबार फरते हैं, गौर 
(२) हरी एशिया में कारोबार करने वाले बैंकों की एजेस्सी-मात्र हैं । 
१०. विजनिमय बैंकों फे कारोबार तथा उनकी वर्तमान स्थिति-- प्रारम्भ में विनिमय 
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वेपर' हुण्डी द्वारा की जोती है । भारतीयों द्वारा किये गए आयात॑ के लिए अर्य: 
पहले तरीके का उपयोग होता है। स्टलिंग में लिखे ऐसे ड्राफ्ट को लम्दव-स्पित 
विनिमय बैंक भुगतान करते हैं भौर फिर अपनी भारप-स्थित शाखागों के पास 'बसुली 
के लिए भेज देते हैं जो इन्हें स्वीकृति तथा भुगतान के लिए आयातकों के सामने पेश 
करते हैं। श्रायात करने वाले विना पूरा - भुगताव किए ही वस्तुग्रों को दो तरीकों से 
प्राप्त कर लेते हैं---(१) विनिमय बैंक की प्ोर से ट्रस्ट रसीद पैदा करके आायातक 
वस्तुश्रों को प्राप्त करना वथा चीज़ों की श्रन्तिम चुकती होने के पूर्व उन्हें अपने पास 
धरोहर-स्वरूप रखकर । दूसरा उपाय यूरोप के उन झ्रायातकर्ताओं को प्राष्य है, जिनकें 
लन्दन में पुराने वैंक़ हैं। ये अपनी लबन्दन-स्थित बैंकों के नाम हुंण्डियाँ लिखते 
हैं जो उन बैंकों द्वारा स्वीकृत होने पर लब्दन में ही वद्दे पर भुवाई जा सकती हैं । 
उनका वद्टा करने वाले बैंक सम्बन्धित पत्रों को भ्रपनी भारत-स्थित शाखा्रों की 
भेज देते हैं। शाखाएँ हुण्डियों की श्रवधि पूरी होने के पहले रकम वसूल करने लब्दर्त 
श्रेज देती हैं। वितिमय वैंक के विदेश-स्थित कार्यालय तथा शाखाएँ आरतवर्ष के 
प्रायात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने में प्रमुख भाग लेती हैं ॥ भारतीय ासाग्रों 
का तो साधारणतया यही कार्य होता है कि वे आयात की हुण्डी की प्रवधि पूरी ही 
जाते पर उसकी वसूली करें. तथा हुण्डी भुगतान करने वांलों की शक्ति तथा स्थिति- 
सम्बन्धी सूचना अपनी शाखाओं को दें । निर्यात की हुण्डियों के विपरीत भायाद की 
हुण्डियों का भारतवर्ष में पुनवंद्ठा न होने के कारण विनिमय बैंक नियति-व्यापार क्री 
अपेक्षा श्रायात॒ व्यापार को ही अ्रधिक वित्तीय सहायतो देते हैं। अरे आयात की 
हुप्डी के बट्टा बाज़ार को हम विकप्तित करना चाहते हैं. तो यह आवश्यक है कि 
इन्हें रुपये में ही किया जाए तथा ये स्वीकृति पर देय हों। इन सुवारों दारा भारत 
के आयातकर्ताओं की यथार्थ शिकायतों को दूर करने में भी सहायता मिलेगी । 
सन्‌ १६४७ में भारत में विनिमय वैंकों--विदेशी बैंकों की संख्या १७ थी | 
इस बे निक्षेप की राशि २०४१४ करोड़ र० थी जबकि १६४६ में यह १८७४४ 
करोड़ रु० थी। फरवरी, १६६६ में भारत में विनिमय बैंकों की संझ्या १५ थी और 
इनका कुल निक्षेप ३५२८६ करोड़ रुपया था | 
११. विदेशी बैंकों पर प्रतिबन्ध--अब हम विनिमय बैंकों के दीप और उन्हें दूर 
करने के लिए प्रस्तावित प्रतिंवन्बों की चर्चा करेंगे। अनुमान है कि इस देश के विदेशी 
व्यावार में भारतीयों का हिस्सा केवल १४ से २० प्रतिशत है। गत: कमीशन, 
दलाली तथा बीमा के रूप में गैर-भारतीयों को वहुत-सी रकम देकर हमें काफ़ी 
घाटा उठाना पड़ता है। लोगों को यह घारणा है कि भारत के विदेशी व्यापार में 
विदेशी संस्थाओं की/अधिकता इसलिए है कि ये विदेशी विनिमय बैंक भारत के सी 
४ कक वाले शा देशवासियों कौ बहुत सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अति- 
, जैसा हम ऊपर 'हेख चुके हैं, इन वैंकों को विदेक्षी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था 
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लेते हैं। केन्द्रीय श्रधिकोष खोज समिति ने निम्नलिखित युक्तियाँ बताईं जिनके द्वारा 
भारतवधं बैंकिंग तथा व्यापार में उचित स्थान प्राप्त कर सकता है (के० भ्र० रि०, 
४८१)--(१) सुस्थापित मिश्रित पूंजी वाले बैंकों को इस प्रकार का विदेशी सम्पर्क 
करना चाहिए जो उनके ग्राहकों के लिए लाभदायक हो। (२) रिज़र्व बैंक की 
स्थापना के साथ-ही-साथ इम्पीरियल बैंक पर विदेशी विनिमय कार्य-स्म्बन्धी 
प्रतिवन्धों को हटाने के पश्चात्‌ इम्पीरियल बैंक श्रॉफ़ इण्डिया- को भारत के विदेशी 
व्यापार में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। (१ श्रप्रेल, १६३५ को . 
रिजवं बैंक की स्थापना के वाद इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इण्डिया के विदेशी विनिमय 
कार्ये-सम्बन्धी पुराने प्रतिबन्धों को हटा दिया गया है तथा इम्पीरियल बैंक की 
नियुक्ति रिजर्व बैंक के एकाकी एजेंट-रूप में भी हुई है ।) (३) समिति ने यह भी 
सिफारिश की कि अगर इम्पीरियल बैंक भारत के विदेशी व्यापार की वित्तीय 
व्यवस्था ठीक तरह से नहीं कर पाता तो एक भारतीय विनिमय बैंक की स्थापना की 
जाए (के० अ्र० रि० ४८५५) । इस बैंक की-३ करोड़ रुपये की ऐसी पूँणी होनी 
चाहिए जिसे भारत में रजिस्टर्ड: मिश्रित पंजी वाले बैंक पहली किश्त में ही खरीद 
लें। अगर सम्पूर्ण हिस्सा-पजी की बिक्री निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं हो जाती तो 
सरकार बाकी रकम की पूर्ति करके उसे जनसाधारण के हाथ वेच दे । जब तक ५० 
प्रतिशत से अधिक पूंजी सरकार की हो, तव तक संचालकों की नियुक्ति में उसका 
विशेष हाथ होना चाहिए। सरकार के प्रेपण-सम्बन्धी कार्यों को रिजव॑ बैंक द्वारा 
नियन्त्रित किसी नए बैंक को सौंपने के प्रइन पर इस शर्त पर रिज़र्व बैंक के साथ 
विचार करना चाहिए कि उस नये बैंक को यह स्वीकृति न-दी जाएगी कि वह 
एजेण्ट की हैसियत से खुलें बाज़ार में इस प्रेरणा का उपयोग मुनाफा कमाने के लिए 
करे ।' (४) ऐसे बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए जिन पर भारतीय तथा विदेशी 
सम्मिलित नियन्त्रण वरावरी के हिस्सेदार की हैसियत से हो। .- 
इस समय विदेशी बैंकों का नियन्त्रण करने-की. हृष्टि से . बैंकिंग कम्पनी 
अधिनियम १६४६ में निम्नेलिखित व्यवस्था की गई है-- 
(क) प्रत्येक विदेशी बैंक के पास त्रैमासिक के अन्त पर उसके भारतीय 
दायित्व (माँग भर सावधि) के ७ ५५% के आदेय भारत में होने चाहिए 
(ख) वम्बई और कलकत्ता में स्थित विदेशी बैंकों की पूँजी तथा-रिजव 
कम-से-कम २० लाख रुपये तथा अन्य स्थानों में स्थित होने पर १५-लाख रु० होना 
चाहिए । ये विधियाँ भारतीय बैंकों के लिए निर्धारित: सीमाओं से अधिक हैं । 
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त्तेज़ो ने. नये बैंकों को खड़ा होने की और भी प्रेरणा प्रदान की, पर बाद की मन्दी ने 
अनेकों का दिवाला निकाल दिया । भारत के मिश्रित पूंजी वाले बैंकों के लिए 
१६१३-२४ के वीच के वर्ष भ्रति भयावह थे । इस अवधि में लगभग ६३ करोड़ 
रुपये के प्राप्त हिस्सा-पूँनी वाले करीव १६१ बैंकों का दिवाला निकला | युद्धोत्तर- 
कालीन दिवालों में १६२३ में हुए बैंक श्रॉफ शिमला का दिवाला प्रमुख है । इसका 
प्रभाव सुदृर-व्यापी तथा अति दुःखदायी था । 
१५. बेंकों का दिवाला निकलने के कारण--वेंकों के दिवाले के, विशेषतः १६१३-१४ 
में होने वाले दिवालों के, कारण निम्न प्रकार थे--(१) निक्षेप-दायित्वों के अनुपात 
में नकद का प्रतिशत कम श्रर्थात्‌ श्रौसतन १० से ११ प्रतिशत था, (२) प्राप्त हिस्सा- 
पूँजी की कमी की पूर्ति हेतु निक्षेप आकपित करने के लिए दी जाने वाली व्याज-दर 
अधिक थी, (३) स्वीकृत श्रौर बिकी हुई हिस्सा पूजी में तथा विकी हुई हिस्सा-पूंजी 
और प्राप्त हिस्सा-पूँजी के बीच उचित श्रनुपात का भ्रभाव, (४) बैंकिग कारोवार 
जानने वाले योग्य प्रवन्वकों तथा निर्देशकों का श्रभाव भौर संचालक-मण्डल द्वारा 
उचित निरीक्षण का न होना', (५) कुछ संचालकों तथा प्रवन्धकों का कपट व्यवहार, 
(६) भोले-भाले निक्षेपकों का आऑँकड़ों की तड़क-भड़क तथा पंजी में से भी बाँटे 
लाभांश के कारण ठगा जाना, (७) ऐसे शमनकारी उपायों का भ्रभाव जिनकी [[ति 
केवल सरकारी या अरद्ध-सरकारी संस्थाओ्रों द्वारा हो सकती थी, तथा (5) श्रापस में 
चेंकों के बीच सहयोग की परम्परा का श्रभाव । 
जैसा कि श्री डोरास्वामी ने लिखा है भारतीय बैंकों के दिवालापन के पथ 
पर यूरोपियनों द्वारा संचालित संस्थाओं के दिवाले भी पड़े मिलते हैं ।' इसकी पृष्दि 
प्रथम बैंक श्रॉफ़ बम्बई (१८६८), झार्वथ नाट बैंक तथा एलाएन्स बैंक श्रॉफ़ शिमला * 
की असफलताशरं के दृष्टान्त द्वारा करते हैं । यद्यपि कुछ ह॒ुद तक कपट-अ्रवन्ध इसे 
बैंकों के दिवालापन का कारण अवश्य ही पाया गया, पर उनका प्रधान कारण तो 
अनुभव तथा ज्ञान की कमी ही थी । बैंकों की इन असफलताों मे यह सबक सिखाया 
कि बैंकिंग न तो सीधा कारोव्रार है, न केवल कपटपूरं ही तथा संक्रांति के खतरों 
को कम करने के लिए बैंक की व्यवस्था-प्रणाली के सुधार, कर्मचारियों का सावधानी 
से चुनाव भ्रीर स्वस्थ बैंकिंग व्यवस्था का पालन करना अ्रति आवश्यक है । ः 
१६३८ के दक्षिण भारत के बैंकिंग संकट ने अनुसूचित बैंकों को रिज्व वके 
के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने की आवश्यकता का अनुभव करा दिया, ताकि इसके समक्ष 
वे अपनी स्थिति तथा व्यापार का स्पष्ट चित्रण रख सकें, जिससे संकट के समग्र रिजव 


बैंक योग्य संस्थाश्रों को साख सहायता दे सकें ।' इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि 
४ ७४++++-+त>त+त_5..... 
१. यद बात ठीक देसी ही है कि बिना' किसी शिक्षित अफसर को साथ लिये तथा अधिकारियों की 


308 दी सेना लड़ाई में चली 'जाए [?--शिराज़- लिखित इंडियन फिनान्स एण्ड बैंकिंग) 
छ.॥ 


देखि ए, श्री एस० वी० 


ढोरास्वामी द्वारा लिखित इंडि एण्ड वैंकिंग,.ए० ३ । 
हु यह पहला वैकिंग संक इंडियन फिनान्स, करेन्सी ए हे । 


उ था जिसका मुकावला रिज़र्व देंक को करना पड़ा ! 
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१८. संशोधित इण्डियन कम्पनीज्ञ एक्ट (१६३६) में बेकिंग कम्पनियों से सम्बद्ध 
विशेष विधान--पाँच वर्ष के विलम्ब के पश्चात्‌ भारत सरकार ने श्रधिकोपों से सम्बद्ध 
विशेष विधानों को श्रपने इण्डियन कम्पनीज़ (एमेण्डेड) बिल में सम्मिलित करने का 
निशचय किया। नये विघान निम्नलिखित हैं और इनका प्रारूप तैयार करते समय 
केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति की सिफारिशों का ध्यान रखा गया ।' ह 
(१) बैंकिंग कम्पनी वह है जो रुपया उधार देने, हुण्डियों का बट्टा करने, 
विदेशी विनिमय की खरीद या बिक्री करने, साख-पत्रों की मंजूरी देने, वेशकीमती 
वस्तुओं को संरक्षण में रखने, पू जी-हिस्से, ऋण॒-पत्र श्रादि का बीमा करने तथा उनका 
सेन-देन करने, भ्रौर प्रन्यासों को ग्रहण तथा उनका सम्पादन करने प्रादि कार्यों में से 
किसी एक या सभी को करने के अ्रतिरिक्त चालू खाते पर या भ्रन्य प्रकार से निक्षेप 
स्वीकार करने का, जिसकी वापसी चेक, हुण्डी या भ्रा्डर द्वारा हो सकती है, अपना 
प्रमुख व्यवसाय करती है । (२) अ्रधिकोप कम्पनी की रजिस्ट्री इस शर्ते पर की जाएगी 
कि कम्पनी के विधान-पत्र में यह उल्लिखित हो कि कम्पनी केवल साधारण बैंक- 
सम्बन्धी कार्य करेगी। (३) भविष्य में बैकों के प्रवन्थ-हेतु प्रबन्ध श्रभिकर्त्ताशों की 
नियुविति निपिद्ध है [ (४) हिस्सा-पूजी के बंटवारे द्वारा ५० /००० रुपये की कार्य - 
शील पूंजी एकत्र हो जाने का प्रमाण-पत्र देने पर ही कम्पनी कार्य आरम्भ कर सकती 
है। इस प्रकार निम्नतम पूंजी का रखना प्रनिवार्य हो गया है। (५) किसी भी 
वैंकिंग कम्पनी को यह्‌ अनुमति नहीं है कि वह भ्रपनी अ्रदत्त पूंजी पर किसी प्रकार 
का दायित्व लादे । (६) किसी भी प्रकार के वापिक लाभांश वितरण की घोपणा 
करने के पूर्व लाभ का कम-से-कम २० प्रतिशत सुरक्षित कोप में जमा करना पनिवार्य॑ 
है, जब तक यह कोप चुकाई हुई पू'जी के वरावर न हो जाए । इस प्रकार एक सुरक्षित 
रकम का होना भ्निवाय्य कर दिया गया है। भ्रवधि-दायित्व (टाइम लाइविलिटीज़) का १६३ 
प्रतिशत तथा माँग-दायित्व (डिमाण्ड लाइविलिटीज) का ५ प्रतिशत का एक नकद 
निम्नतम नकद कोप रखना आवश्यक है तथा अनुसूचित बैंकों को छोड़कर भय 
बैंकिंग कम्पनियों द्वारा इस प्रकार की रकम तथा दोनों प्रकार के दायित्वों का विवरण 
रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल करना प्रावश्यक है । (८) किसी बैंकिंग' कम्पनी को यह 
इजाजत नहीं कि वह एक ऐसी कम्पनी के प्रतिरिक्त, जिसका निर्माण स्वयं उसी ने, 
अन्यास को अहरण करने एवं उनका सम्पादन करने या जायदाद के प्रवन्ध श्रादि 
को लेने झादि उद्देश्यों से, जो निक्षेप को स्वीकार करने से सम्बद्ध नहीं है, किया 
है, किसी श्रत्य सहायक कम्पनी में हिस्सा निर्मित करे या घारण करे। (६) बैंकिंग 
कम्पत्ियों को अ्रल्पकालीम कठिनाइयों के कारण दिवालापन से बचाने के लिए 
अदालत को यह भ्रधिकार दिया गया कि वैकिंग कम्पनियों के दरखास्त करने 
पर, वशर्ते कि दरखास्त के साथ रजिस्ट्रार का विवरण भी हो, वह इन कम्पनियों के 
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अन्तर्गत रिज़र्व बैंक को यह अधिकार मिला कि वह अपनी समझ के अनुसार पर्याप्त . 
जमानत पर आवश्यक पेशगी दे और बैंकों की उधार देने की नीति तथा उनके कारो- 
बार की जाँच कर सके । अधिनियम के अन्तर्गत यह श्रावश्यक होगा .कि प्रत्येक बैंक 
त्ैमासिक अवधि के अन्त में इस देश के अपने ग्रवधि तथा माँग-दायित्व के कम-से-कम 
७५% श्रादेय को भारत में रखे । रिज़व बैंक की सहमति से ही वैंक्रों के बीच एकी- 
करण प्रबन्ध की योजना तथा समभौते का होना सम्भव था । 

प्रधिकोषीय श्रधिनियम, १६४६--अश्रन्ततोगत्वा भारतीय संसद ने १७ फरवरी 
१६४६ के अधिकोप अधिनियम को पारित कर दिया तथा १६ मार्च, १६४६ से इसे 
लागू कर दिया गया । १६१३ के कम्पनी-अधिनियम के श्रन्तगंत दी हुई बैंक-सम्बन्धी 
घारा्रों तथा तव से श्रव तक के श्रधिनियमों और भश्रध्यादेशों की बातों का नये श्रधि- 
नियम में समावेश था और जहाँ तक अधिकोपों का प्रध्न था, केवल नया अ्रधिनिय्म 
ही उन पर लागू होगा । इसमें कतिपय नई घाराओ्रों का समावेश भी है--- 

(१) यह कामून सहकारी वैकों को छोड़कर सभी अधिकोपों पर लागू है तथा 
भारतीय संसद को भारतीय-संघ में शामिल हो जाने वाले जिन राज्यों के लिए बैंकिंग 
कानून वमाने का अ्रधिकार है वे. राज्य तथा इस देश के सब प्रदेश इस अ्रधिनियम के 
अधिकार-क्षेत्र के भ्रन्तर्गत हैं। इस भ्रधिनियम ने बैंक-कार्य की परिभाषा यों दी है-- 
कर्ज देने या विनियोग के प्रयोजन से जनता से ऐसे निक्षेप स्वीकार करना, जिन्हें 
माँगते ही या अन्य प्रकार से लौटाना हो तथा जो चैक, हुण्डी, श्राडेर या अन्य उपाय 
द्वारा वापस माँगे जाने के योग्य हों | सुरक्षा तथा तात्कालिक वापसी की दृष्टि से 
जिन संस्थाओं में कोप जमा किया जाता है उन तक अधिनियम के क्षेत्र को सीमित 
करने तथा १६३० के इन्डियन कम्पनीज़ एक्ट की २७७वीं धारा में दी “प्रमुख व्यापार 
शब्द की परिभाषा के कारण उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए उपर्युक्त सरल 
परिभाषा आवश्यक थी । 

(२) रिजव बैंक इस कानून के अन्तर्गत आने वाले सारे बैंकों की वित्तीय 
स्थिति की दृढ़ता के प्रति निश्चित हो जाने के बाद उन्हें श्रधिकार-पत्र प्रदान करेगा, 
पर अगर कोई देश भारत में निवन्धित बैंकों के प्रति भेद-भाव प्रदर्शित करता है तो 
उस देश में रजिस्टर्ड (इनकारपोरेटेड) बैंक को अधिकार-पत्र नहीं. दिया जा सकता। 

(३) अधिनियम में वैंक के भौगोलिक कार्य-क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए उसकी 
प्राप्त हिस्सा-पूँजी तथा सुरक्षित कोष की निम्ततम सीमा भी निर्धारित कर दी 
गई है । का 

(४) अधिनियम के अनुसार और अनुसूचित बैंकों के लिए भी यह प्ननिवार्य 
है कि वे अपने पास या रिज़र्व बैंक में कम-से-कम अवधि-दायित्व का २०% तथा 
माँग-दायित्व का ५% घन सुरक्षित रखें तथा भत्येक शुक्रवार के नकद एवं समय व 
माँग-दायित्व के आँकड़े प्रतिमास रिज़व बैंक को प्रस्तुत करें । 

-दायित्व का २०९८ नकद में या प्रचलित वाज़ार-- 
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पूरे समय काम करता हो या कुछ समय तक ही) सम्बन्धी व्यवस्था में कोई परिवर्तन 
रिज़र्व बैंक की श्रनुमति के बिना नहीं हो सकता | १६५६ के संशोधन अ्रधिनियम के 
प्रन्तगंत रिजर्व वैंक की श्रस्वीकृति केवल प्रवन्धक, संचालक (मैनेजिंग डाइरेक्टर), 
प्रबन्धक (मैनेजर) या मुख्य प्रशासकीय श्रधिकारी तक ही सीमित थी। 
२०. तिकासी-गृह--'निकासी-गृह” पद्धति का ब्रारम्भ इंगलैण्ड में १८वीं दंताब्दी के 
अन्तिम चतुर्थाश में हुआ । अनेक प्रतिदावों (क्रासक्लेम्स) का सन्वान (एडजस्टमे०्ट) 
इसने नकद या द्रव्य के वास्तविक उपयोग के विना ही कर दिया। इस पद्धति के 
कारण ही इंगलैण्ड तथा अन्य देशों की चेक पद्धति का ग्राशातीत विकास हुग्ना हैं 
इस पद्धति की अत्यधिक सफलता के लिए यह आ्रावश्यक है कि निकासी-गृह के सदस्य 
वैकों में से एक बैंक भुगतान बैंक या बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करे तथा दूसरे बैंक 
इसके पास कुछ रकम रखें ताकि प्रतिदावों का भुगतान पूर्णोरूपेणा तथा आसानी से 
हो जाए। 
केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति के सम्मुख इम्पीरियल वेंक के तत्कालीन 
मैनेजिंग गवर्नर श्री मैकडानल्ड ने निपठारा करने वाले बैंकों वी एक परिपद्‌ की 
स्थापना का सुझाव रखा था । निकासी-गृह के निजी नियम होने चाहिए तथा प्रत्येक 
निकासी-गृह का विस्तारपूर्वक प्रवन्ध करना चाहिए । प्रत्येक रादस्य बैंक के अपने-अपने 
“तथा निकासी-गृह के साहुकार बैंक होने चाहिएँ । हमारे देश में रिजर्व बैंक की स्थापता 
होने के पहले तक इम्पीरियल बैंक ही इन कामों को करता था | इस कारण गड़बड़ी 
भी पैदा हो जाती थी तथा अन्य बैंक प्रायः इम्पीरियल बैंक में रखे हुए अपने कोप 
को निकासी-गृह में रखे हुए एक अंश के समान ही इस निपटारे के अन्तर को वरा- 
वर करने का एक साधन मान लेते'थे और वे इस वात को भूल जाते थे कि रकम की 
झ्रावश्यकता केवल निपटारे की भिन्‍नता को ही पूरा करने के लिए ही न होकर अश्त 
वेंक-सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए भी है | चेक का व्यवहार केवल व्योवे- 
सायिक शहरों तक में ही होने के कारण अभी यह अपने शशव-काल से ही ग्रुज़र रही 
है, पर श्रव धीरे-धीरे यह देहात की ओर भी फैल रहा है झ्ौर इम्पीरियल बैंक की 
वहुत-सी शाखाओं के खुलने के बाद तो यह प्रवृत्ति विशेष स्पष्ट दिखाई पड़ रही है । 
सहकारी बैंकों द्वारा जारी किये गए चेक भी श्रांतरिक क्षेत्रों की जनता को चेक-पद्धति 
से परिचित वना रहे हैं । निकासी-गृह-पद्धति को लोकप्रिय बनाने तथा उसका विस्तार 
करने के लिए यह आवश्यक है कि देहात की वैयवितक फर्मो के चेकों के निपटारे के 
लिए उन्हें श्रधिक सुविधा दी जाए तथा निकासी-गृहों की सुविधा उचित स्थिति 
नाली. रि पे निजी फर्मों को भी दी जाए। चेकों का व्यवहार तो निस्सन्देह ही 
सकी आह हे है तब भी इस देश के वृहत्‌ आकार तथा जनसंख्या की 
पद्धति के जिकांस के वागकों में है।। कक 2 आम 
23258 हम क (5३ तथा १८३४ के बीच ग्रेसिडेंसी नगरों में सरकारी 
ई। १८१७ में कुछ चूने हुए जिला-खजानों से 
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रकम १६४६-४७ में ५.४८ करोड़ रुपया तथा १६४८-४६ में (प्रारम्भ में)--७६ लाख 
रुपया थी | १ श्रवद्वर, १६९४३ से उनके बदले में द्वादशवर्पीय नेशनल सेविंग 
सटिफिकेटों को चलाया गया, जिनकी बाकी रकम १६४६-४७ में ७०,६२ करोड़ 
रुपया तथा १६४८-४६ में (प्रारम्भ में) २५.०१ करोड़ रुपया थी । इसमें १ जून, 
१६४८ से प्रचलित किये गए पंचवर्षीय तथा सप्तवर्षीय नेशनल सेविग्ज सर्टिफिकेट 
की भी बाकी रकम थी। डिफेन्स सेविग्ज़ बैंक का कार्यारम्भ १ अप्रैल, १६४१ को 
हुआ तथा इनका निक्षेप १६४६-४७ में १०.६३ करोड़ रुपया एवं १६४८-४६ में 
(प्रारम्भ में) --४.०७ करोड़ रुपया था । ः 
भारत तथा पाकिस्तान सरकार के बीच १५ अगस्त, १६४७ के पूर्व जारी 
किये गए एवं एक देश के पोस्ट ऑफिस में दूसरे देश के पोस्ट श्रफ़िस के नाम पर 
दर्ज पोस्ट श्रॉफ़िस कैश एवं डिफेन्स तथा नेशनल सर्टिफिकेटों को ३० जुन, १६४९ 
तक हस्तान्तरित करने के लिए सुविधा प्रदान करते का समभौता हुत्ना । इसमें यह 
भी तय हुआ कि १४ अगस्त, १६४७ के पूर्व के वाकी तथा ३१ मार्च, १६४६ के 
पूर्व या उस दिन तक निर्गमेमन कार्यालय द्वारा हस्तान्तरणार्थ प्रमाणित सर्टिफिकेट 
साधारण ऋण के समान भारत का वित्तीय दायित्व होगा तथा उसके साथ इस 
अकार व्यवहार किया जाएगा मानो विभाजन के पर्व वह एक भारतीय पोस्ट श्रॉफ़िस ' 
हारा जारी किया गया हो । ३१ मार्च, ४८ के बाद हस्तान्तरित सर्टिफिकेट उस देश 
के दायित्व होंगे, जिसमें मूल निर्ममन पोस्ट श्रॉफ़िस है तथा जिस देश से वे हस्तान्त- 
रित हुए हैं उसी से उनके बोनस तथा निरसन (डिस्चार्ज) की प्राप्ति की जाएगी। 
१ जून १६५७ से वारहवर्षीय राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेट जारी किये गए 

जिससे ७१४५ लाख २० की प्राप्ति हुई | डाकखाने के सेविग्ज बैंक निक्षेप १६५४- 
५६ में ३२७ करोड़ रुण थे। १६५६-५७ तथा १६५७-५८ में वे घटकर २६ करोड़ २० 
तथा १७ करोड़ रु० हो गए। १६५५-४६ में पुनः कुछ वृद्धि हुई भौर निक्षेप की 
राशि २१ करोड़ रु० हो गई। १६५६-६० के लिए डाकखाने के सेविग्जञ बैंक के 
निक्षेप की अनुमानित राशि २७ करोड़ रु० है । १६६४-६५ में डाकखाने के सेविंग्ल 
बैंक का निक्षेप बढ़कर २६३.६८ करोड़ रुपया हो गया । है 

२२. भारतीय द्रव्य-बाज़ार की विद्येषताएँ तथा न्रुटियाँ--भारत के द्रव्य-वाजार की 
अनेक विशेषताएँ तथा त्रुटियाँ हैं, जिनमें से कुछ का नीचे उल्लेख किया जाता है । 
पहले ही वन किया जा चुका है कि भारत का द्रव्य-वाज़ार अनेक हिस्सों में वंटा 
हुआ है तथा इन हिस्सों को आपसी सम्बन्ध भी बिलकुल ही शिथिल-सता है। स्टेट 
बैंक, 3888 बैंक, मिश्रित पूंजी वाले बैंक, सहकारी बैंक, देशी साहुकार आदि 
उण्डी सम्बन्धी संस्थाएँ अलग-अलग विशेष श्रेणी के कारोबार तक झपने को सीमित 
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इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ लक्षित हुई, यद्यपि अधिकतम दर कुछ अधिक थी, विशेषकर 
मार्च और भ्रप्रेल में, जब वह ३३-४ प्रतिशत श्रौर ३३-४३ प्रतिशत थी ।._ 
विभिन्‍न द्र॒व्य-दरों की समानता का श्राविर्भाव शर्न:-शने: विकास द्वारा ही 
सम्भव है। हमारा अन्तिम उद्देश्य देश के सारे चल साधनों का एक ऐसे बृहत्‌ कोष 
के रूप में व्यवस्थित करना होना चाहिए जिससे हुण्डियों का भ्रुगतान शी क्रातिशीघ्र 
तथा कम-से-कम मध्यस्थों के हस्तक्षेप से हो जाए ।' रिजव बैंक की स्थापना के पश्चात्‌ 
ऐसी श्राशा की जाती थी कि द्रव्य-दरों की गोलमाल की समाप्ति तथा द्रव्य-बाज़ार में . 
प्रचलित अनियन्त्रित दर पर नियन्त्रण के पश्चात्‌ हुण्डी के बाज़ार की उन्नति हो 
सकेगी (अगले सेक्शन देखिए) । 
र४. द्रव्य-सम्बन्धी सौसमी तंगी (सीज्षनल मोनेटरी स्ट्रिजेन्सी )---द्रव्य-सम्वन्धी मौसमी 
तज्जी तथा साल के कुछ महीनों तक द्वव्य की दर का श्रधिक रहना हमारे देश के द्रव्य- 
बाज़ार की दूसरी विशेषता है । भारत में साल स्पष्टतया दो पृथक कालों में विभा- 
जित है--(१) नवम्वर से जून तक का समय कारोबारी है। इन दिनों फसल के 
देहाती इलाकों से बन्दरगाहों तथा देश के भीटरी भागों में उपभोग करने वाले केत्तों 
तक ले जाने के लिए द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। (२) जुलाई से श्रक्तूवर तक 
मन्दी का मौसम होता है । इस समय पराट (बुलियन) तथा भ्रन्य वस्तुओं के मूल्य के ' 
रूप में द्रव्य वित्तीय केन्द्रों को लौट आता है | हर साल के दोनों कालों के वीच द्रव्य- 
दरों में बहुत ही उतार-चढ़ाव होते रहते हैं ।* १६५६ के मन्दी के मौसम में बैंक द्वारा 
उधार दी गईं राशि में ७६ करोड़ रु० की कमी हुई। नवम्बर १६५६ से प्रेत 
१६६० तक्र के कारोबारी मौसम में बैंक द्वारा उधार दी गई राशि में १८९ करोड़ 
रु० का विस्तार हुआ जो १६५८-५६ के कारोबारी मौसम के साख विस्तार (जो 
१८२ करोड़ रु० था) से अविक था। यह विशेषकर चीनी के अधिक उत्पादन तथा 
चीनी उद्योग के मौसमी स्टाक की वृद्धि के कारण ऐसा हुम्रा । ; 
फसलों के परिवहन हेतु द्वव्य-माँग के कारण द्रव्य-बाजार में मौसमी तज्जी 
उपस्थित हो जाती है, पर ठीक इसी समय त्यौहारों तथा शादी ग्रादि के लिए रुपये की 
अत्यधिक माँग इस कठिनाई को और भी बढ़ा देती है | द्रव्य की ऊँची दर का एक 
भोलिक कारण पूँजी की कमी है, जो हमारे देशवासियों की गरीबी का साक्षात्‌ फते 
है। अधिकांश व्यवितयों की श्रामदनी इतनी कम है कि वे कुछ भी बचा नहीं पाते । 
इपरा कारण है हमारी सम्भाव्य पूँजी का संचित धन के रूप में पड़े रहना। वाभ- 
दायक वितियोग के लिए आ्राकषित करने वाली वैंकिग सुविधाओं के न होने के कारस 
संचित राहि बेकार लथा अनुत्पादक ही बनी रहती है। ये त्रुटियाँ ऐसी बैंकिंग व्यवस्था . 
ला की भर इंगित करती हैं जो आवश्यक साधनों का वितरण देह के 
वभिन्‍्न भागों तथा साल के विभिन्‍न मौसम में समान रूप से करें । 
हम जन कि ग ब के० झ० रि०, भ्प्श | 


६30 भारत मेंद्र ब्ठः द्वित री पु पु । थे ह 
बिका का के अभाव की विशेष जानकारी के लिए सकने, 2 
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सुविधाओं से लाभ उठाएँ। रिज़र्व बैंक को योग्य व्यावसायिक पत्रों का -पुनर्वट्ठा करने 
का अधिकार प्राप्त है, पर श्रभी तक वह भारत में हुण्डी के बाज़ार को विकसित 
करने के लिए प्रोत्साहन प्रदाव करते में समर्थ नहीं हो सका है। (२) बट्टा-व्यय घटाना 
चाहिए तथा एक ही बार बट्टा देना पड़े, इस हेतु यह ग्रावश्यक है कि प्रत्येक प्रादेशिक 
राजधानी में हुण्डियों के लिए निकासी-गृहों की स्थापना की जाए। (३) भारत के 
विभिन्‍न भागों में गोदामों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि इनके कारण 
व्यापारियों तथा सर्राफों द्वारा लिखी गई शुद्ध व्यावसायिक, (या वित्त-योग हेतु लिखी) 
हुण्डियों का स्थान ऐसी विल्टी-सहित हुण्डियाँ ले सकेंगी, जिनका बैंक सुझी से 
दुनवद्टा करेंगे । (४) हुण्डियों पर आवश्यक टिकट-्व्यय (स्टाम्प डूबूटी) भी कम 
देना चाहिए । (५) उचित है कि डाकखानों में अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में 
हुण्डियों के छपे फार्म मिल सके । हुण्डी के मालिक को श्रसुविधा तथा कप से बचाने 
के लिए बैंकों, सर्राफों तथा व्यापारियों की ्रधिक्षत संस्थाओं द्वारा की गई हुप्डी 
आदि की अस्वीकृति की सूचना (नोटिंग ऑफ़ डिसऑॉनर) श्ौर निकराई-सिकराई 
(नोटिंग ऑफ़ प्रोटेस्ट) को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए । हुण्डियों का चलने बढ़ाने 
के उद्देश्य से उनसे सम्बन्धित र॒स्मों का प्रमाणीकरण कर देना चाहिए । (६) वैंक- 
स्वीकृत-विपत्रों' के निर्माण-कार्य में बैंकों को अग्नणी होना चाहिए । ये हुण्डियाँ 
साधारण व्यापारी हुण्डियों की श्रवेक्षा झासानी से विनिमय-साध्य होंगी । (७) ह॒प्डी 
के दलाली-कार्य को देशी साहूकारों के व्यापार का एक अ्रेग बनाकर तथा रिजर्व बैंक 
की संरक्षता में इन साहुकारों तथा उनके घनी निक्षेपकों द्वारा एके वह्टा-ह स्थार्पित 
करके एक हुण्डी वट्टा बाज़ार की स्थापना की जानी चाहिए । (5) हुण्डियों के 
उपयोग का विस्तार कृपकों को फ़सल उपजाते के कार्य के लिए पेशगी देने, फ़र्सेले- 
बिक्री हेतु वित्त-पवन्ध करने, गाँव के साहुकारों को सर्राफों द्वारा आर्थिक सहाय 
देने, शहरों से वस्तुश्नों को देश के भीतरी भागों में ले जाने के कार्य का वित्तीय प्रबन्ध 
करने तथा देश के विदेशी व्यापार के वित्तीय प्रबन्ध करने के लिए कर देना चाहिए। 
जनवरी १६४२ में रिज़र्व बैंक ने विल बाज़ार के संगठन के लिए एक योजना 
बनाई । प्रारम्भ में यह योजना उन अनुसूचित बैंकों तक सीमित रखी गई जिनके पारस 
१० करोड़ रुपये या इससे अधिक के निक्षेप हों, ऋण तथा बिल की विम्ततस सीमा 
क्रमशः २५ लाख रु० और एक लाख रु० निश्चित की गई । रिजर्व बैंक ने बैंक-दर' 
है प्रतिशत कम दर से व्याज लेने तथा आधी स्टाम्प ड्यूटी स्वयं वहन करने की 
सुविधा प्रदान की । ये सुविधाएँ १ मार्च १६५६ से समाप्त हो गई । जून १६४१ गा 
यह्‌ योजना रू हे करोड़ रु० या इससे अधिक निक्षेप वाले बैंकों तथा जुलाई ! ६५४ में 
उन सभी बैंकों पर लागू हो गई जिन्हें १९४६ के बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अत 





२. चेक-स्वीक्ृत- हो 
2- वेक-स्वीक्त-विपत्र वह हुण्डी हे जिसे वस्तु-विक्रेता लिखता दे और वसतु-जेता के स्थान पर उत. 


चेक उसकी स्वीकृति देता दे । उधार 
ध क्रय क असम लीट नल श्र 
सम्बन्ध में वातचीत किये रहता दे | रने की द्टि से वस्तु-क्ेता पहले से ही अपने वें से. 
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से बह की दर पर नियन्त्रण रखने का कार्य केन्द्रीय बैंक के ही क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता 
है | इसी बैंक से यह भी आशा की जाती है कि वह सरकारी विधि का व्यापारिक तथा 
श्रौद्योगिक कार्य-हेतु उचित उपयोग करेगा । ;ल्‍ 
श्८, इम्पीरियल बैंक की रचना---इम्पीरियल बैंक की केन्द्रीय परिषद्‌ के लिए साल में 
कम-से-कर्म एक वार प्रत्येक स्थानीय प्रवाव कायलिय में एकत्रित होना आवश्यक 
था। पहले तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों की पूँजी का योग ७ करोड़ रुपये ही था, पर प्रव 
पूँजी तथा सुरक्षित घन को १५ करोड़ रुपये करके बैंक के पूँजी के भ्राधार को विस्तृत 
कर दिया गया । 

अत: इम्पीरियल बैंक एक निजी निगम ही है, पर १६३४ में रिजर्व बैंक 
ऑफ़ इण्डिया की स्थापना तक यह राज्य बैंक भी इस सीमित भ्र्थ में था कि भारतीय 
व्यवस्थापिका के एक विशिष्ट कानून द्वारा इसका निर्माण हुआ था तथा कुछ मंप्नों 
में इसका नियन्त्रण, सहायता तथा निरीक्षण सरकार ही करती थी । इम्पीरियल बैक 
और इंगलेण्ड तथा फ्रान्स के केन्द्रीय बैंकों के वीच मुख्य भेद यह था कि यह बैंक 
राज्य-बैंक के वहुत बड़े कार्यो को कर पाता था । 
२६, इस्पीरियल बैंक का विधान--इम्पीरियल बैंक का नियन्त्रण गवर्नरों को एक 
केन्द्रीय परिपद्‌ के सुपुर्द कर दिया गया। गवर्नर जनरल को वित्तीय नीति या सरकारी 
रकम की सुरक्षा से सम्वन्धित किसी विपय पर बैंक को आदेय देने का श्रधिकार था । 
केन्द्रीय परिपद्‌ के कतेव्य ये थे--सामान्य नीति से सम्बन्धित मामलों को तय करना, 
स्थानीय परिपदों को नियन्त्रण-सम्बन्धी साधारण शक्ति का उपयोग करना, बैंक की 
निधि के बंटवारे तथा बेंक-दर का निरंय करना (जिसे श्रव अ्रग्निम दर कहा जाता 
है) तथा बैंक के हिसाव के साप्ताहिक प्रकाशन की जिम्मेदारी लेना । स्थानीय परि- 
पद्‌ अपने-अपने क्षेत्र के दैनिक कारोबार से भ्रपना सम्बन्ध रखते थे | देनिक साधारण 
(किम्द्रीय) प्रवन्ध के लिए केन्द्रीय परिपद्‌ के तीन सदस्यों की एक समिति होती थी 
जिनमें से एक मुद्राध्यक्ष होता था । इस सम्बन्ध में एक नई बात यह थी कि बैंक को 
लन्दन में शाखा स्थापित करने की कानूनन इजाजत थी । यह बैंक लन्दत में भारत- 
सचिव, सार्वजनिक संस्यात्रों, दूसरे बैंकों तथा प्रेसीडेन्सी वैक के पुराने ग्राहकों के साप- _ 
साथ भारत सरकार की ओर से व्यापार का कारोबार तो कर सकता था, पर विदेशी 
विनिमय के सिलसिले में जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने की इजाजत इसे नहीं थी। 
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खोलने की नीति बहुत सफल नहीं रही । कभी-कभी तो ये शाखाएँ ऐसी जगह है 
खोली गई जहाँ पहले से ही अ्रत्थ बैंकों को पर्याप्त सुविधाएँताप्य थीं और इसपर 
तत्कालीन अन्य भारतीय बैंकों के साथ. उरा इम्पीरियल बैंक की प्रनुचित घ्वा है 
जिसे रिज़र्व बैंक की स्थापना के पूर्व विशेष अधिकार प्राप्त थे और जिसका सरकारी 
कौप के ऊपर अधिकार था। इसके झतिरिक्त यह भी कहा गया कि वैंके को बहुत 
ही थोड़े कार्यों का दायित्व सुधुई किये जाने के कारण इसकी ढुछ भी उपयोगिता 
नहीं रह पाती । सरकार द्वारा छिये जाने योग्य बैंकिंग तथा मुद्रा-सम्बन्धी कार्य है 
के सम्बन्ध में यूरोप के गैंकों के साथ इस बैंक की बहुत ही कम समानदा थी। इक 
केवल सरकारी नक़द रक़म रखने तथा बैंकिंग के साधारण कारोवार की जिम्मेदा, 
सौंपी गई थी । कांगज्जी मुद्रा, स्वरणं-मानकोप तथा भारत सरकार के इंग्लेण्ड में हा 
के भुगतान के लिए भेजे जाने वाली रकम का प्रबन्ध स्वयं सरकार ही कली 4 
नोट छापने का अधिकार अ्रपने हाथ में न होने के कारण इम्पीरियल वी बेक-वर 
की सहायता से उतनी भ्रच्छी तरह से द्रव्श-्बाजार पर नियस्त्रणा नहीं कर सकती ३ 
जैसा भ्रन्‍्य बड़े-बड़े केद्रीय बैंक किया करते हैं । हि गे 
३३. इस्पीरियल बेंक श्रॉफ़ इण्डिया संशोधन एक्ट, १६३४--यह सर्वसम्मत वीते 

कि देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापता के परचात्‌ इम्पीरियंल 
के मिश्रित रूप के कारण इसके ऊपर रखे गए नियन्त्रण को हटाने तथा इसके कार्य के 
ऊपर सरकारी नियन्त्रण में संशोधन की ह्टि से इम्पीरियल बैंक के विधान को वर: 
लगा श्रावश्यक होगा । अतः १६३४ में रिज़र्व बैंक बिल के पारित होने 5 साव-हे" 
साथ इम्पीरियल बैंक श्रॉफ़ इण्डिया एक्ट (१६३४ का तीसरा) के रूप में इग्पीसियत 
बैंक ऑफ़ इण्डिया संशोधन बिल को भी पारित किया गया ।' संशीपन अधितियम 
हारा निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किये गए--- 

(१) बैंक के विधान में परिवर्तत--कैन्द्रीय परिषद्‌ की स्थापना निम्नति्ित 
संचालकों को मिलाकर की गई---(क) इस काबून द्वारा स्थापित स्थानीय परिपदों के 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष; (ख) इस कानून द्वारा.स्थापित हर स्थानीय परिषद्‌ के तद्सो 
में से ही उन्हीं द्वारा चुना गया एक सदस्य; (ग) केन्द्रीय परिषद्‌ ढीरि श वर 
लिए नियुक्त एक प्रवस्ध-संचान्क, जिसे वह परियद्‌ अधिक-से-अधिक और है 
लिए रख सकती है; (घ) गवनेर-जनरल-इन-कौंसिल द्वारा मनोनीत प्रधिक-से-अर्थित 
दो सदस्य जो सरकारी अफ़सर न हों; (च) केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा तियुकत ऐंए हे 
प्रबन्ध-संचालक; (छ) लोकल बोडों के सचिव; (ज) इस कामून द्वारा स्थापित कि 
नई स्थानीय परिपद्‌ का प्रतिनिधित्व करने वाले वे सदस्य, जिनकी व्यवस्था हा 
परिषद्‌ ने की हो । (च) तथा (छ) में निर्दिष्ट संचालकों को केस्द्रीय पर्रि्यई है 
सभा में मत देने का अधिकार नहीं था । इस प्रकार बैंक के कारोबारे, पर सेसरकी 
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(२) रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक-एक संचालक | 
(३) क्षेत्रीय भ्रथा भ्राथिक हितों के प्रतिनिधित्व हेतु रिज़वे बैंक के परा- 
मर्शसहित केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत झ्राठ संचालक । 
(४) रिज्वे बैंक को छोड़कर श्रन्य हिंस्सेदारों द्वारा निर्वाचित छः संचालक । 
(५) भारत सरकार की स्वीकृति से स्टेट बैंक के केसद्रीय संचालक-मंदेत 
द्वारा मनोनीत सदस्य, जिनकी संख्या दो तक हो सकती है । 
जहाँ रिजव बैंक की शाखा नहीं है तथा जहाँ वह स्टेट बैंक से कहें वहाँ 
स्टेट बैंक--यदि उसकी वहाँ शाखा है तो--रिज़व बैंक के प्रतिनिधि रूप में काम 
करेगा । भारत सरकार की अनुमति से स्टेट बैंक श्रन्य बैंकों के कारोबार, श्रादेय व॑ 
दायित्व कम कर सकता है। 
स्टेट बैंक इम्पीरियल बैंक की भाँति उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय की सेवा 
करेगा शरौर बैंकिंग विकास को तीज बनाएगा । गोदाम और विक्री-विकातत हो जाने 
पर यह आशा की जाती है कि स्टेट बैंक ग्रामीण साख भ्रसार का महत्त्वपूर्ण साधन 
सिद्ध होगा। अगले पांच्र वर्ष में वह ४०० शाखाएँ खोलेगा, द्रव्य भेजने की अर्िक 
सुविधाएँ देगा भौर ग्रामीण वचत प्राप्त करने में योग भी देगा । हे 
१६५६ तक स्टेट बैंक ने ३५९ शाखाएँ खोल दी थीं। इसी वर्ष स्टेट दत 
श्रॉफ़ इण्डिया (सब्जिडियरी बैवस) सहायक बैंक श्रधिनियम पास हुआ, जिते 
सितस्वर १९५९ को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की । इस भ्रधिनियम के अन्तर्गत 
राज्य से सम्बन्धित आ्राठ वैंकों--वबैंक श्राफ़ बीकानेर, बैंक ऑफ़ इन्दौर, बैंक भरी 
जयपुर, बैंक श्रॉफ मैसूर, वक श्रॉफ़ पटियाला, ट्रावतकोर बैंक, स्टेंट बैंक भ्रोर्फ 
हैदराबाद तथा स्टेट बैंक ्रॉफ़ सौराष्ट्र--को स्टेट बैंक प्रॉफ़ इण्डिया के सहायक वर 
के रूप में संगठित किया गया ! इसी वर्ष स्टेट बैंक श्रॉफ़ इण्डिया (संझोधत) अरधि- 
नियम भी पास किया गया, जिसे राष्ट्रपति ने २८ श्रगस्त १६५६ की स्वीकृति प्रदीर्त 
की । संशोधन श्रघिनियम की धाराएँ स्पष्टीकरण तथा स्टेट बैंक एक्ट की धारा इधर 
के अन्तगेत स्टेट बैंक श्रॉफ़ इण्डिया द्वारा किसी बैंक के कार्य को ले लेने की पढ़ती 
सरल बनाने के लिए हैं। 
३४. रिजर्व बेंक श्रॉफ़ इण्डिया एकट १६३४--१६३३ में प्रकाशित भारतीय हु 
सम्दन्धी स्वेतपत्र में यह शर्ते रखी गई कि केन्द्र को वित्तीय जिम्मेदारी सौंपने के ूरव 
आवश्यक है कि भारतीय व्यवस्था पिका सभा राजनीतिक प्रभावों से रहित एक रिज़व बैंक 
की स्थापना करे। जुलाई, १६३३ में रिज्वे बैंक विधेयक-सम्बन्धी लन्दन समिति ने कह 
प्रस्ताव का संपरीक्षण फिर किया । इस समिति ने अगस्त, १६३३ में अपनी . रिपोर्ट दी 
कि आवक 2527 पर तिभित्त रिजर्व बैंक श्रॉफ इण्डिया बलि हर 
जग 0 पनिला व डक में प्रस्तुत किया गया और ६ माचे। 
(१) यह निर्णाय हुम्ना कि से न मूल पूंजी 
४ करोड रुपये की होगी जो पूर्णतया धि डे हि में 
प्राप्त हिस्सा तथा सौ-सौ रुपये के टिंती 
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१६४८--वैंक को राज्य-अधिकृत सेंस्था का रूप देने के सरकारी दा 
रूप में परिणत करने के उद्देश्य से इस अधिनियम ५ को पारित 40476 । 
इसके कार्यों का नियन्त्रण सावंजनिक हित के लिए किया जा सके तथा गे हर 
प्राथिक एवं वित्तीय नौति के वीच समस्वय स्थापित हो सके 5 शक मे 
को यह कानून लागू हो गया तथा बैंक की पूंजी के सारे हिस्सों क 
रा हस्तान्तरित समझा गया । रा 
गे शाखाएँ ओर कार्यालय--बैंक का मुख्य कार्यालय वस्त्र में है । 3, हे 
कार्य सौंपे गए हैं उन्हें सम्पूर्ण देश में सन्‍्तोपप्रद ढंग से करने के लिए जार 
स्थानीय कार्यालय-शाखाएँ बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानठुर, मद्गात, 22 हैं 
नई दिल्‍ली में स्थापित की हैं। इनमें दोनों ही--बैंकिंग और निगम दा 
अन्यत्र इसका प्रतिनिधित्व इसके एजेण्ट करते हैं। इसके भ्लावा रिज़र्व हज है 
विभाग की एक शाखा लन्दन में भी है। बैंकिंग विभाग के प्रादेशिक हे के जे 
लौर को छोड़कर उपर्युक्त स्थानों तथा त्रिवेन्द्रम में हैं । अमन लिप नि 
शिक (रीजनल) कार्यालय कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्‍ली में हैं त जे र 
नियंत्रण विभाग के कार्यालय कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्‍ली और आग (्त्त कैदीय 
प्रबन्ध--इस समय बैंक के कार्यो की देखभाल १५ सदस्यों से तिमित 
संचालक परिपद (सेस्ट्रल बोर्ड श्रॉफ़ डाइरेबटसे) के हाथ में है । ॥॒ जी] 
छः संचालक अधिनियम की धारा ८ (१) (स) के अन्तगंत की (१) 
कारी श्रधिकारी धारा ८ (१) (द) के अ्रन्तगंत नियुक्त होता है। पक 
(स) के मनोनीत संचालकों की कार्यावधि चार साल होती है शरीर वाल बी 
(रोटेशन) से प्रवकाश ग्रहरा करते हैं । घारा ८ (१) (व) के अन्तर्गत हे कप 
कार्यावधि स्थानीय परिषद्‌ की सदस्यता पर निर्भर होती है। केन्द्रीय संचालक 
पद्‌ की वैठक वर्ष में कम-से-कम छः माह तथा तीन माह में कम-सै-कम 3 हे 
अ्रवश्य होनी चाहिए। व्यावहारिक सुविधा के लिए परिषद्‌ ने 200 7 08 होती 
समिति को सौंप दिए हैं जिसकी बैठक गवर्नर के मुख्य कार्यालय में प्रति सप्ताह 
। गे ह 
केन्द्रीय संचालक परिषद्‌ का भ्रध्यक्ष तथा बैंक का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी 
गवतेर होता है। उसके सहायक तीन उप-गवर्नर होते हैं । धो, 
हर रिज॒वे बेक के कार्य---रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया अधिनियम १६३४ के कलह 
वना में कहा गया है कि बैंक का मुख्य कार्य देश में स्थिरता रखने की हृष्टि दा 
निर्गमेमन का नियमन तथा सुरक्षित कोष रखना तथा देश के हित में किक लक 
संचालन करना है। (१) बैंक को नोट निर्गममन का एकमात्र अधिकार है । (२) रि हर 
वैक व्यापारिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों, जिनमें राज्यीय सहकारी वह ;) 
सम्मिलित हैं, के वैंकर के रूप में कार्य करता है। उनका नकद कोप (श रिव। ) 
रिज़ब बैंक की संरक्षा में रहता है तथा वह इच्छानुसार उन्हें सहायता (एकम कह 
पदान करता है। (३) रिजर्व बैंक साख-व्यवस्था का नियमन करता है। ईसे की 


कं 


३२६ भारतीय अरथश्ञास्त्र 


प्रनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से कुछ सुविधाएँ प्राप्त आर से हे अर 
दायित्व भी होते हैं। निम्न झर्तों को पूरा करने पर ही कोई बंक कि 
सकती है। (१) बैंक की परिदत्त पूजी तथा कोप (रिजर्व) का हे होगा 
रु० से कम नहीं होना चाहिए। (२) रिज्ञव बैंक को इस वात ग ३ 20 
चाहिए कि उसकी कार्यवाही निक्षेपकों (रुपया जमा करने बालो) का अप 
है। (३) १६५६ के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक हे. हा बज 
या केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रधिसूचित संस्था या भारत के बाहर पर कर 
(जो लागू हो) कारपोरेशन या कम्पनी होनी चाहिए। माच, हे दे धिवियम की 
कम्पनियों में से ६२ ब्रनुसूचित वैंक थीं। रिजव बैंक ऑफ़ इण्डिया श्र हम 
घारा ४२ (१) के अन्तर्गत श्रनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास है के 
(डिमाण्ड लाइविलिटी) तथा सावधि दायित्व (टाइम लाइविलिटी) गे जा 
से-कम ५% शौर २% नकद कोप रिज़र्व बैंक के पाप्त रखना 38, विश्व 
१९६६० को एक अधिसूचता द्वारा सभी अनुसूचित बैंकों के लिए हे ४ गा 
गया कि वे माँगनदायित्व तथा सावधि-दायित्व की वृद्धि का २५% न 
निक्षेप के रूप में रिज़व बैंक के पास रखें, किन्तु किसी भी समय हक (परधि- 
२०% तथा सावधि-दायित्व के ८५% से भ्रधिक न होना चाहिए व हि 58 को रहे 
नियम द्वारा निश्चित) भ्रधिकतम वरें हैं । ६ मई १६६० को पूर्व अविस »0६०/ हो 
कर एक नई अधिसूचना निकाली गई, जिसके अनुसार, (१) ११ जी व बा 
तुलना में ६ मई, १६६० को कुल दायित्व (सावधि तथा माँग) की इर्डि हि 
प्रतिशत रिज़ब बैंक के पास रखा जाए तथा (२) ६ मई १६६० के हक बे कआ 
में जो वृद्धि हो उसका ५० प्रतिशत रिज़र्व बैंक के पास रखा हक ॥ हर कक 
इन अतिरिक्त निक्षेपों के लिए व्याज देना स्वीकार क्रिया । यह निश्चय अलुयुचित 
कि व्याज हर छमाही दिया जाए तथा व्याज की दर उस छमाही के लिए तंग 
बैंक द्वारा दी जाने वाली व्याज-दर से ४ प्रतिशत ज़्यादा हो, किन्तु ४४ 
से भ्रधिक न हो । ०५५ 
की विभाग---रिज़वे बैंक ऑफ़ इण्डिया श्रधिनियम की हि के 
अम्तगंत अप्रैल १६३५ में कृपि साख विभाग की स्थापना की गई । प्रारम्भ में 3 
परिनियत कार्यो में कृपि-साख से सम्बन्धित प्रश्नों के अध्ययन हेतु विशेषज्ञ को किक 
तथा कृपि साख प्रदान करने वाली संस्थाओं--जैसे राज्यीय सहकारी बैंक और रिं | 
वैंक--के कार्यों के बीच समस्वय स्थापित करना था। ग्रामीण अ्रथे-प्रवन्धन के 82 
के साथ-साथ कृषि-साख विभाग के कार्यों का भी विस्तार हो गया है। १६५६ में जग 
उत्पत्ति (विकास और भण्डार) निगम अधिनियम के पास होने के वाद यह 3०78 
कृषि-उत्पत्ति के विक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए भण्डार-पुहों के देशव्यापी रे 
उन की स्थापना के लिए केन्द्रीय और 'राज्यीय सरकारों से सहयोग करता है। ) 
उसय इसका कार्य चार भागों में विभाजित है--(१) वित्त और निरीक्षण, हे | 
जियोजन और पुनर्गठन, (३) सहकारी प्रशिक्षण और प्रकाशन तथा (४) है 
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को अधिक सक्षम ही बनाया है। निकासी-गृह के माध्यम से होने वाले भुगतान का 
सन्‌ १६३८-३९ में २०००३ अरव रुपये से बढ़कर १६४४-४४ में ५६:१७ प्रव 
रुपया हो जाना भी प्रगति का ही सूचक है। १९४४-४६ तथा १६४६-४७ के अंक 
ऋमश: ६५:४२ श्ररव रुपये तथा ७१-६८ अरब रुपये हैं । श्रत: हम यह कह सकती हैं 
कि भारतीय बैंकिंग पद्धति ने अत्यधिक जीवन-शक्ति दिखाई है तथा युद्ध ने 
साधारणतया इसे और भी सशक्त बनाया है। 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतीय बैंकों की प्रगति में दो उल्लेखनीय 
परिवतंन हुए हैं । देश-विभाजन के बाद बैंकों तथा उनकी शाखाओं की संख्या तथा 
उनके विक्षेपों में ढवास हो रहा था, परन्तु १६५३ के पदचात दोनों ही में पुनः वृद्धि 
की प्रवृत्ति स्पष्ट है। १६५४ में यद्यपि बैंकों की संख्या में २३ की कमी हुई, परन्तु 
शालाश्रों को लेकर कुल बैंकों की संख्या में २२ की वृद्धि हुई। वृद्धि अधिकतर अनुसूचित 
बैंकों में हुई थी । गर-अनुसूचित बैंकों में तो हास ही हुआ है। १६५४ में बैंकों में 
कुल निक्षेप १०६३ करोड़ रुपये था, जो दो साल पहले की अपेक्षा लगभग १०० 
करोड़ रुपये अधिक है। इस वर्ष प्रति साढ़े दस हज़ार व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है । 
यह भी उल्लेखनीय है कि ५५% श्रनुसूचित बैंक तथा ३३% गेर-पनुसूचित वेक 
५०,००० से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थित हैं। मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की 
विदेशों में १०७ झाखाएं हैं । 

१६५५ में स्टेट बैक झॉफ़ इण्डिया की स्थापना भारतीय बैंकिंग की एक 
महत्त्वपूर्ण घटना है । स्टेट बैंक का परिनियत कार्य शाखां के विकास द्वारा बैंकिंग 
व्यवस्था का विस्तार करना है। कुछ राज्यों की बैंकों को स्टेट बैंक की सहायक 
बनाने तथा करेन्सी रिज़र्व को घटाकर २०० करोड़ रु० निश्चित करने के प्रथिं- 
नियम की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। १६५४ के संशोधन अ्रधिनियम के अत्त- 
गंत रिजब बैंक ने राष्ट्रीय कृषि साख (दीघ॑कालीन) कोष की स्थापना की । इस 
कोप के लिए कम-से-कम ५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष का श्रनुदान पाँच वर्ष तक देने की 
व्यवस्था है। शेष की स्थापना १० करोड़ रु० से हुई । इसका उद्देश्य राज्य सरकारों 
को ऋरा देना है ताकि वे सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी खरीद सकें। १६४७ में 
अनुसूचित बैंकों की संख्यों ६९ थी तथा इनके कार्यालयों की संख्या ३२७३ थी। 
६६५४६ में अंनुसूचित बेंकों रा संख्या ८६ थी श्र कार्यालयों की संख्या २६६४ थी । 

कि तृतीय पंचवर्षीय याजिना प्रारम्भ हो रही है। वित्तीय व्यवस्था का श्राधार 
होने के करण बैंकों को इस दिश्ञा में महत्त्वपूर्ण कार्य करना है। अ्रतएवं उन्हें भावी 
आवश्यकताओं के लिए अपने- शैषपको सक्षम बनाने की चेष्टा करनी चाहिए ।नियौ- 
के * फलस्वरूप बैंकों को व्यापार की नई दिशाओं में प्रवेश करनो ही होगा । इस 
न्‍ है 3 0 के हक दया उधार देने का काम अवश्य ही एक नई 2 
रेशन को स्पा के हक हक गे हक 5 06878 हे 
यों कि रिफाइनेन्स कायोरिगन शा में कार्य करने की सुविधा झौर बढ़ गई.ह 
। शन अनिशोधन (रिस्व्सेमेण्ट) की सुविधा अ्रदान करता है 


३३० भारतीय अथंशास्त्र 


संचालकों तथा प्रवन्धकों की सम्बन्धित उद्योगों के संचालकों के रूप में नियुक्ति करके 
बैंकों तथा उनसे सहायता पाने वाले उद्योगों के बीच उपयोगी सम्बन्ध स्थापित कर 
सकते हैं | | 
उपरयक्त व्यावसाधिक बैंकों के सहयोग द्वारा निःसन्देह ही बहुमूल्य परिणाम 
की ग्राशा की जा सकती है, पर केवल इसी विधि द्वारा पर्याप्त श्रौद्योगिके विकास 
की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव नहीं है । अ्रपने-पपने क्षेत्र में उद्योगों का विकास 
करना प्रादेशिक सरकारों का कार्य है। इच कार्यों को सम्तोपजनक ढंग से करने के 
लिए प्रादेशिक सरकार द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में या स्थायी रूप से दी गई पूंजी के 
साथ प्रास्तीय औद्योगिक नियमों श्रौर उनकी शाखाओ्रों की स्थापना उपयोगी प्िद्ध 
हो सकती है। इन निगमों हारा विशेषतः उन उद्योगों को सहायता मिलनी चाहिए 
जो जनता के लिए लाभदायक हों, उस प्रदेश की उत्पादन-शक्ति बढ़ाएँ तथा जिनसे 
लोगों को रोजगार मिलें ।* अखिल भारतीय श्रौद्योगिक निगम की आवश्यकता भो 
स्पष्ट है। राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन्हे विकसित करने की जिस्मेवारी 
प्रान्तीय सरकारों की नहीं वरन्‌ केन्द्रीय सरकार की समझी जानी चाहिए । 
३६, औद्योगिक वित्त विगस अधिनियम, १६४८--पार्लमेंट ने १३ फरवरी, १६४८ 
को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम को पारित किया । इस कांगून के झजुतार 
१ जुलाई १६४८ को श्रौद्योगिक वित्त निगम की स्थापना भोरतवप देथा 
विलयित देशी राज्यों में ऐसी मिश्रित पूँजी वाली रजिस्टर्ड कम्पनियों तथा सहकारी . 
समितियों को मध्यम तथा दीघकालीन ऋण देगे के लिए हुईं जो वस्टुओं + 
उत्पादन करने, खान खोदने तथा विद्युत या किसी श्रत्म प्रकार की शर््ति को 
पैदा करने या वॉटने के कार्य से सम्बद्ध हों। इस अ्रधितियम का सुठय उद्देश्य 
श्रौद्योगिक घन्धों को आ्राज की अपेक्षा श्रधिक आसानी से मध्यम तथा दीघेकालीन 
साख को उपलब्ध बनाना है। कॉरपोरेशन की हिस्सा-पूँजी १० करोड़ रुपये 
की है, परन्तु अभी ५ करोड़ रुपया प्राप्त हिस्सा-पजी के रूप में है । इन १० करोड़ 
रुपयों में से १ करोड़ केद्रीय सरकार, १ करोड़ रिजर्व बैंक, ३४ करोड़ अप 
बैंक, वीमा कम्पनियों, विनियोग ट्रस्टों आदि तथा डे करोड़ सहकारी बैंकों द्वारा 
प्रदान किया गया । ज़रूरत के समय शेप पूँजी को सरकार की अनुमति के अगुत्ञा: 
निर्मेमित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार ने पूजी के लौठाने तथा प्रोयन्‍कर 
उक्त कम-से-कम २१% लाभांश देने की गारन्दी दी है। इसे मिगम पर सरेकीर 
रह 
हेगा। इसके हिस्से का ४० प्रतिशत सरकार तथा रिजवं बैंक कें हीं 
। हु 


है 


२५ डहॉ० नो ध न्त । १ टि 

से उत्पन्स कक ने प्रान्तीय वैक्ों को सब कोटि के उद्योगों को आर्थिक सदायता देने की लत 
उचोगों को हक कल को स्पष्ट करते हुए यद्द सुकाव दिया दे कि वे केवल सोवबनिक 3 
२. यद अब स्डेट बैंक सा. (देखिए, बह्ी, पृष्ठ २६८ । ' 

। पट आफ इंडिया है और सरकारी अधिनियम से वँधा दे ! 


२ भारतीय भअथशास्त्र 


न्प्ण 
न्प्डा 


इसके अ्रतिरिक्त तीन अन्य निगम अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित किए 

(१) राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम (१६४४) की स्वीकृत पूँजी १ करोड़ . 
रु० तथा प्राप्त पूँजनी १० लाख रु० हैं। निगम नियोजित विकास-हेतु उद्योगों को 
वित्तीय सहायता देगा । वह स्वयं भी उद्योग स्थापित कर सकता है तथा श्रौद्योगिक 
योजना की जाँच भी । इस सम्बन्ध में वह वैयक्तिक श्रौद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध 
औद्योगिक विशेषज्ञों के ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाएगा । 

(२) औद्योगिक साख तथा विनियोग-निगम (१६५४५) की स्वीकृत पूँजी २१ 
करोड़ रु० थी तथा निर्ममित पँजी ५ करोड़ रु० है, जिसमें से दो करोड़ ₹० के ह्स्मि 
भारतीय बैंक तथा बीमा-कम्पतियों ने, १ करोड़ अ्रग्रेणी कम्पनियों ने, ०५ करोड़ 
अमरीकी कम्पनियों ने तथा शेप भारतीय जनता ने लिए हैं। निगम इस वात का 
प्रयत्न करेगा कि इसके सदस्य विस्तृत क्षेत्र के हों । भारत सरकार पन्द्रह वर्ष बाद मे 
अगले पन्द्रह वर्षों में चुकाते की शर्त पर ७छड्टे करोड़ रुपये का ऋण दे रही है। भारत 
सरकार की गारण्टी पर पु्ननिर्माण तथा विकासार्थ अस्तर्राप्ट्रीय बैंक ने भी १ फरोड़ 
डालर का ऋण निगम को ४४% वाधिक सूद की दर पर १५ वर्ष की श्रवत्रि के 
लिए देना स्वीकार किया है । 

(३) दाष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (१६५५) की १० लाख रुपये की स्वीकृत 
'पूंजो १०० रुपये वाले १०,००० हिस्सों में बँटी है, जो पूर्णतः भारत सरकार ने श्रदान 
की है। भारत सरकार चालू पूंजी हेतु भी पर्याप्त निधि देगी । निगम पाँच लाख से 
कम पूंजी वाले शक्ति-चालित परन्तु ५० से कम श्रमिक वाले तथा विना शर्वित- 
चालित और १०० तक श्रमिक वाले उद्योगों को सहायता, वित्त, संरक्षण तथा विकास- 


योग देगा। फरवरी, १६६६ में इसका उत्त रदायित्व और सम्पत्ति १३२६१ करोड़ 
रुपये थी । 


ही 


गए हे 


ऊ 


/34' 


३३४ भारतीय अर्थशास्त्र 


ड भाग से भी झ्रविक स्वर्ण संचय करने के उपरान्त संचय करने की वृत्ति को केवल , 
भारतीय एकाधिकार नहीं कहा जा सकता । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन केन्द्रों में 
स्वर्या का भ्रधिकांश भाग केन्द्रीय बैंक के सुरक्षा-कोष में एकत्र था| परन्तु यदि भारत 
में स्वर्ण का ऐसा उपयोग नहीं किया गया तो क्या इसका कारण यहां की टपित 
मुद्रा-प्रणाली (स्वर्ण-विनिमय-मान), जो यहाँ पर्याप्त समय तक चलन में रही, 
आंशिक रूप से नहीं है ? जो लोग भारत के संचय पर खेद प्रकट करते हैं, सामान्यतः 
थे यह भूल जाते हैं कि यहाँ की खपत में झ्राने वाले स्व के एक अंश का उपयोग 
झद्योगिक और घरेलू आवश्यकताश्रों के लिए भी होता रहा है । 

जब इन सभी तथ्यों को ध्यात में रखकर एक धार यह स्वीकार कर लिया. 
गया कि सोने-चाँदी के लिए भारत की माँग श्रसामान्य नहीं है, तो दूसरे देशों की 
मुद्रा की स्थिरता में उत्पस्न होने वाली वायाओं के विशिष्ट दायित्व से भारत को 
चरी कर दिया गया | ; 

जो कुछ भी ऊपर कहा गया है उसका उद्देश्य यही प्रदर्शित करना था कि 
भारत में संचय की मात्रा के सम्बन्ध में अत्युवितपूर्णा उल्लेख हुए हैं। हाँ, संचय के 
अस्तित्व से विलकृल इनकार करना तो सत्य की उपेक्षा करना होगा । -इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि मुद्रा के श्रतिरिक्‍त भ्रन्य उपयोगों में स्वणं की भारी खपत होती हैं 
और संचय हारा जड़ (अचल) वनी बहुमूल्य घातु की वर्तमान रोशि पर्याप्त विपुल 
होगी । 

यह कहता कठिन होगा कि यह प्रवृत्ति धन और सम्पन्तता की परिचायक है। 
प्रधिकांशत: यह संचित घन लाखों प्रथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों के पास छोटी-छोटी राशियों 
में बिखरा पड़ा है भर उत्पादक-कार्यों में इसका उपयोग नहीं हो रहा है । यह उचित 
ही है कि इन्हें सम्पन्नता का संकेतक न स्वीकार करके निर्धनता का कारण माना 
जाता है ।' 

सोते तथा चाँदी के आभूषणों को भी साधारणतया संचित राशि का एक 
हिस्सा माना तो जाता है, पर इसकी स्वीकृति विवादास्पद विषय है। यह समझना 
कठिन है कि अ्रगर हम दांत में लगाए सोने को संचित घन नहीं माचते तो श्ंगार के 
लिए उपयोग किये गए सोने को ऐसा क्यों मानें ? सच्ची वात यह है कि भास्तवासी 
सोने तथा चांदी के गहने दो उद्देश्यों से बनवाते हैं--- निजी श्रृंगार के लिए तथा 


आपत्ति-काल में सहायता के लिए ।' फिर भी इन दोनों प्रयोजनों में भेद करता 
0005 %50%०००६०८०-०+६-८- ००० 


8. ५, 
रा 24020 "आयात कानून - 7 बन्द है | तब भी चोरी-चोरी विदेशों से काफी सोना वेंदरे- 
है। नस, पिता है। भारत सरफार ने इस चोरी से किये आयात को रोकने के कड़ें उपाय 


४ । इसके तथा अच्छी पंग्केंव 
रस के मुख्य व घर नो के कार किसान की बहुमूल्य धातुओं की बड़ी माँग के वीस्य 


२. बैविंगयल हि थ घ््स | फ्जीडि 
या झुस्लिम महिला दा भर व्यावहारिक सत्य को रवीकार किया है कि जिस किसी भी हिन्दू 
ते ६, उसे यह अधिकार है ने _ चौँदी के आभूषण तथा आमृषर के ही रूप में परिवर्तित सिंनके 
< दे कि|वह उन्हें अपनी निजी जायदाद समझें | 
ह | 


३३ भारतीय अथशास्त्र 


-ण्त 


दो गेर-सरकारी संस्थाएँ राष्ट्रीय वचत की केन्द्रीय परामर्श समिति (नेशनल सेकिज 
सेण्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड) तथा राज्यीय परामर्श समिति--श्रल्प बचत आदव्दोलन के 
सम्बन्ध में सरकार को सलाह देती हैं । | 
४१. भारतीय बेंकरों की संस्था--जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, हमारे देश में 
आधुनिक बैंकिंग की भ्रज्ञानता १६१३-१४ के बैंक संकट का एक कारण थी । २० 
अप्रैल, १६२८ को इण्डियन कम्पनीज एक्ट के अ्रनुसार स्थापित इण्डियन इन्स्टिदृयूट 
श्रॉफ वैंकर्स (भारतीय बैंकरों की संस्था) का उद्देश्य इन्हीं चरुटियों को कुछ ह॒द तक 
दूर करने का है । इस संस्था के कुछ मुख्य उद्देश्य ये हैं-- (१) विशेषतः भारतवर्ष में 
बैंकिंग कारोबार करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार, पद तथा हित की रक्षा-तथा 
सहायता करना । (२) बैंकिंग के सिद्धान्त के श्रध्ययन को प्रोत्साहव देना तथा इसी 
उद्देश्य से एक व्यवस्था करना तथा इस सम्बन्ध में सर्टिफिकेट, छात्रवृत्ति तथा इनाम 
देना । (३) भाषणों, वादविवाद, समाचार-पत्रों, पुस्तकों, सार्वजनिक संस्थाओं तथा' 
व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार द्वारा वैकिंग तथा उससे सम्बद्ध विषयों की सूचना का 
प्रचार करता । (४) भारतीय बैकिग से सम्बद्ध आँकड़े इकट्ठा करना तथा उनका 
प्रसार करता ।' , 

सितम्बर १६५४ में रिज़वं वैक मे अरधिंकोपों के निरीक्षक कर्मचारियों को 
अधिकोपीय व्यवहार की शिक्षा देने के लिए बम्बई में एक बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलिज की 
स्थापना की है। कॉलिज ने श्रव तक २६ पाठ्यक्रम (कीसे) संचालित किये हैं, जिनमें 
देश-भर की विभिन्‍न बैंकों से ६३६ कर्मचारियों ने प्रशिक्षरा प्राप्त किया । १६४६-६० 
में पाँच पाठ्यक्रम संचालित किये गए तथा १३६ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 
अ्रव उप-प्रवन्धकों तथा खजांचियों ग्रादि तक प्रशिक्षण-सुविधाशों का विस्तार करते 
की दृष्टि से एक माध्यमिक पाठ्यक्रम (इण्टरमी जियेट की्स) बनाकर बैंकों को भेजा 
गया हैं। राज्वीय वित्त निगम तथा रिफ़ाइनेन्स कारपोरेशन के सदस्य बैंकों के निरी- 
क्षण-वर्ग के कर्मचारियों के लिए जुलाई १६६० से प्रारम्भ होने वाले 'श्रौद्योगिक 
वित्त' के विशेय पाठ्यक्रम (एडवान्स कोर्स) की योजना भी रिज़वे बैंक ने वनाई है । 
वैंकस ट्रेनिंग कॉलेज श्रधिकोपीय प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी दूर करेगा । 
४२. बैंकों की वर्तमान स्थिति--१६६३ के मुकाबले में १६६४ में बैंकों का निर्षेष 
दिशेपतया चालू जमा में था । वैंकों के ऋण में बढ़ोतरी का कारण एक तो यह भा कि 
(६६३१-६४ के व्यस्त समय में बहुत बढ़ोतरी हुईं। मन्दे समय में इत्तनी श्रधिक संविदा 
पाप मे नहीं हुईं । १६६४ में बैंकों में जमा पत्र ११.६ प्रतिशत से बढ़े श्रौर उनके 
हर हे जा रे इस कार जमा-उचार श्रचुपात ७१*८ प्रतिशत हो रे 
द्िभिय बात यह है कि कक 5 मी 3 जप ही ५ े 

३ हैं (॥ पहली जुलाई १६६० से लघु उद्योगों की साख गारन्टी सम 


यो ओर बचाया झ्ौ रहइस १: जप 
+ डाया भैया और इस समय ६४ साख सस्वाएँ कार्य कर रही हैं । जब से मह 


अध्याय २५ 
: वित्त और कर 


१. परिचयात्मक विचार--१६ १४-१८ कें' महायुद्ध के पहलें समस्त भारत के लिए 
एक ही 'आय-व्यंयक (वंजट) होता थां तथा प्रान्तीय सरकारों को स्वतन्त्र रूप से 
'कर लगाने का श्रधिकार नहीं थो। केवल केन्द्रीय सरकार को ही कर लगाने का 
ग्रधिकार था। इस युद्ध के पद्चात प्रान्तीय श्र्थ-प्रवन्धन केन्द्रीय, अर्थ-प्रवन्धन से 
सवंथा पृथक कर दिया गया और भारतीय अरथ्थ॑-व्यंवस्था की रूपरेखा संघीय अथ- 
प्रबन्धन के ढंग पर विकसित हो रही है । श्रफोम, जो अभी हाल तंक आय 'कां:एक 
'महत्त्वशाली साधन था और जिसका मालग्रुज़ारी के बाद-दूंसरा स्थान था, लगंभग 
पूणुं छूप से भारत की परॉपंकारी अथे-व्यवस्था की 'नीति- प्रं॑ जोर देने के फलस्वरूप 
लुप्त हो गंया और जो थोड़ी-सी आय इस श्ीपंक में वजट में दिखाई जाती है वह 
१६३४ के बाद से भारत में प्रयोग में श्राने वाली अफीम की बिक्की के उत्पाद-कर से 
प्राप्त होती है । 


आय के केन्द्रीय शीषंक 


२. निराक्राम्य (कस्टम) प्रशुल्क का इतिहास--(क) १६१४-१८ के महासमर के 
पहले श्रायात प्रशुल्क पद्धति शुद्धरूपेण स्वतन्त्र व्यापार-नीति पर आधारित थी। 
इसके कारण बहुत साधारण श्रायात-कर लगाया जाता था। जो माल इंगलैण्ड के 
अतिरिक्त भ्रन्‍्य देशों से श्राता उस पर श्रंग्रेज्नी माल की तुलना में दूना कर लगाया 
जाता है । 

मेनचेस्टर को प्रसन्‍त करने के विचार से भारतीय मिलों में तैयार किये हुए ३० 
अथवा २० से भ्रधिक काउण्ट के सूत पर भी ५९%, कर लगाया गया । सूत पर लगाये 
हुए इस कर से लंकाशायर को पूर्ण सन्तुष्टि नहीं हुईं, इसलिए १८६६ में सूती वस्त्रों 
पर आयात-कर की दर घटाकर ३३%, कर दी गई श्रौर उसी दर से भारतीय मिलों 
में बने हुए कपड़ों पर लगा दिया गया; सूत को-चाहे देशी श्रथवा विदेशी 
हो---इस कर से पूरी छूट दे दी गई। 

भारत में इस कर का घोर विरोध हुआ । इस उत्पाद-कर से मेनचेस्टर को 
किसी प्रकार का लाभ पहुँचाए बिना ही भारत को घाटा हो रहा था । सर जेम्स 
बेस्टलैण्ड के कथनानुसार भारत्ञ के ४४% सूती वस्त्र के निर्माण से मेनचेस्टर की 
प्रतिदवन्द्तिता की कोई सम्भावना ही न थी । भारतीय माल के मोटे होने के कारण 
महीन बस्त्रों के सम्बन्ध में मेनचेस्टर का एकाधिकार ही था और उसका अधिकांश 
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और सिनेमा फ़िल्मों पर लगाए कर की दर में विशेष वृद्धि कर दी। (२) २३ ' 
१४ प्रतिशत अतिरिक्त कर अ्धिभार के रूप में लगा दिए । १ नवम्बर १६३१ के . 
पूरक वित्त अधिनियम ने रुई, मशीनरी, रंग, कृत्रिम रेशमी सूत, रेशमी वस्त्र, बिजली 
के बल्व श्रादि वस्तुग्रों के श्रायात-करों में वृद्धि कर दी, और प्रचलित आयात-कर तथा 
अ्धिकर, जो पिछले अधिनियम ने लागू कर रखे थे, की एक-चौथाई मात्ना का श्रधि- 
भार लगा दिया । 

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधित) अधिनियम (मई, १६३६) ने ऐसे परि- 

बर्तनों को कायेरूप दिया जो भारत श्र इंगलैण्ड के वीच हुए नये व्यापारिक समभौते 
के अन्तर्गत थे । इस सममौते ने पिछले उठावा समभौते का स्थान ले लिया | इस 
नये समभौते के श्रनुसार भारत के लिए इंगलिस्तान को ७ह प्रतिशत प्रशुल्क अधिमान 
विशेष प्रकार की मोटरगाड़ियों पर तथा १० प्रतिशत का अ्रधिमान किन्हीं विशेष 
वस्तुओं पर देना आवश्यक हो गया ।' इस नये समभौते के अन्‍्तगेत इंगलेण्ड के सूती 
कपड़ों पर आयात-कर में भी कमी की गई । १६४१ के वित्त-अधिनियम ने कत्रिम 
रेशम के सूत श्रौर डोरे पर झ्रायात-कर ३ आने से ५ आने कर दिया । १६४२-४३ 
में वर्तमान श्रायात प्रशुल्क के ऊपर (कपास, पेट्रोल और नमक को छोड़कर) सभी. 
वस्तुओं पर २० प्रतिशत का निराक्राम्य अधिभार लगा दिया गया । पेट्रोल पर भी 
२५० टैक्स बढ़ा दिया गया । १६४४ में तम्बाकू और स्प्रिट पर भी भ्रधिभार बढ़ा 
दिया गया । १६४२ में कॉटन फण्ड आार्डिनेन्स के अ्न्तगंत १ आना प्रति पौण्ड के कर 
को मिलाकर २ आना प्रति पौण्ड (बिना अधिभार के) कर दिया गया जो कि पूरो- 
रूपेण भारतीय प्रशुल्क श्रधिनियम के अन्तर्गत लागू किया जा सकता था; झौर विदेश 
से मँगाये हुए सोने के सिक्के पर २४५ रु० प्रति तोला, जिसमें १०८० प्रेन शुद्ध सोना - ' 
हो, का प्रामाणिक कर (विना अधिभार के) लगाया गया तथा चाँदी पर ३ आना ७ 
पाई के वरतंमान कर (जिसमें अधिभार सम्मिलित है) को ८ आना प्रति झौंस (विना 
अधिभार के) कर दिया गया । 

१६४८-४६ में मोटरकार पर आयात-कर ४५% से ५० ९, कर दिया गया, 
पर इंगलिस्तान को ७६% का अधिमान दिया गया । दियासलाई पर कर प्रति ग्रुस 
१ रु० १२ आना से २ रु० 5 श्राना कर दिया गया श्रौर टायरों पर ५० ५५, कर बढ़ा 
दिया गया (जो श्रगले वर्ष और अधिक बढ़ाया गया ) ॥ 

१६४६-५० में मोटर की स्पिरिट पर आयात-कर १२-आने से १५ आने 
प्रति गैलन (ऐसी ही वृद्धि उत्पादन-कर में भी की गई) कर दिया गया। मोटरों में 
प्रयुक्त ठायरों के मूल्य पर कर १५% से ३०% कर दिया गया और सुपारी' .पर 
कर ५ आना प्रति पौण्ड से ७६ प्राना प्रति पौण्ड कर दिया गया, परन्तु अंग्रेज़ उप- 
निवेशों से मंगाई हुई सुपारी पर ६ पाई प्रति पौण्ड का अधिमान मिलता रहा । 


मद. ली जल अजब अजकीअल दर अब अटल कई 


१. विशेष विवरण के लिए अध्याय ७ देखिए । 
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आय के ही दृष्टिकोण से नियमित थे | कुछ कर इतनी ऊँची दर के थे क्रि उनका 
प्रभाव निश्चित रूप से संरक्षणात्मक होता था । इससे वतंमान अव्यवस्थित संरक्षण- 
प्रणाली के स्थाव पर, जो अनायास स्थापित हो गई थी, एक सुव्यवस्थित विचार पूर्ण 
संरक्षण-प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता का लोगों को अनुभव हुआ । १६२४ के 
स्टील प्रोटेक्शन एक्ट के पास होने के वाद से श्रनेक संरक्षण-करों का श्रारोप किया 
गया । उठावा ट्रेड एग्रिमेण्ट (१६३२) तथा इण्डो-ब्निटिश ट्रेड एग्रिमेण्ट (१६३६) के 
परिणामस्वरूप भारतीय प्रशुल्क-पद्धति सम-भ्यवहार वाली न रह सकी, क्योंकि उसमें. 
इंगलिस्तान, उपनिवेशों और संरक्षक शासनाधीन राज्यों से आने वाली कुछ व्रस्तुभ्नों 
को पअ्रधिमान प्राप्त थे । इस प्रकार विभिन्‍न देशों की. वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में 
विभिन्‍न नीति बरती जाती थी ! 2०7 
१६३४ के वित्त अधिनियम ने कच्चे चमड़े प्र लगा निर्यात-कर उठा-दिया, 
क्योंकि चमड़े का नियति-व्यापार विशेषकर जम॑नी से घटता जा रहा था। १६३५ के ह 
अधिनियम ने सामान्य निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कच्चे पशु-चर्म पर 
लगे निर्यात-कर को हटा दिया। १६४० के एग्रिकल्चरल प्रोड्यूसर्स एक्ट के श्रन्तगंत 
कुछ विशेष वस्तुओं पर; जैसे हड्डी, मवर्खन, गेहूं, बीज, चमड़ा, तम्बाकू, कच्चा ऊन 
इत्यादि, जिन पर भ्रभी तक कोई निर्यात-करः श्रथवा .किसी प्रकार का उप-कर नहीं 
लेगा हुआ था, राजकीय कृषि अनुसन्धान परिपद्‌ (इम्पीरियल काउन्सिल , श्रॉफ़ 
एग्रिकल्चरल . रिसचं) की आर्थिक स्थिति को हृढ़तर बनाने के दृष्टिकोण से २३% 
का' उप-कर लगा दिया गया-। १६४६ में चाय और रूई पर नये निर्यात-कर लगाये 
गए और जूट के निर्यात पर कर बढ़ा दिया गया | १६९४७ में चाय पर निय्ति-कर 
२आ० से ४ श्रा० प्रति पौण्ड कर दिया गया-। १६४८-४९ में (१) कपड़े का निर्यात: 
कर २५% के मूल्यानुसार-कर के रूप में परिवर्तित कर दिया- गया । (करघे हारा 
निर्मित वस्त्रों को छोड़-दिया गया), (२)-सूत प्र लगाया हुआ कर उठा दिया गया, 
और (३) 5० रु० प्रति टन का निर्यात-कर तिलहन पर श्ौर १६० रु० प्रति टन का 
निर्यात-कर - वनस्पति- तेलः पुरु लगा दिया गया । (अगले वर्ष दोनों कर -उठा लिये 
गए):। १६४६-५० में १५% का एक नया-मूल्यानुसार कर ९.गार; सिगरेट और 
चुस्ट पर लगा विया-गयाक -. -«“ 7 - | है. 
निराक्राम्य-करों (कस्टम्सू) से प्राप्त-प्रय १६६१-६२ में १६६०-६१ के संशो- 
धित अ्रनुमान की तुलना में १ करोड़ रु० अधिक होगी । कुल मिलाकर १६६१-६२ 
सें ४१ मदों, पर निराक्ताम्य-कर की दर बढ़ा दी गई, जैसे अनिर्मित तम्बाकू, सुपारी 
आदि, जिनकी चर्चा-की जा चुकी है । १६६५-६६ के वजट के श्रागणन के श्रनुसार 
यह ५०१ करोड़ रुपये थी:प्रौर १६६६-६७ में ५६१ करोड़ रुपये की सम्भावना है । 
४. केन्द्रीय उत्पाद-कर--उत्पाद-कर केन्द्रीय सरकार की आय के प्रमुख साधनों 
में से है। १९६०-६१ में १४ वस्तुओ्रों पर केन्द्रीय उत्पाद-कर लगा था; उदाहरण 
के लिए मोटर, स्पिरिट, मिट्टी का तेल, चीनी, दियासलाई, लोहा, टायर, तम्बाकू, 
पैनस्ति घी, सुपारी, कहवा, चाय श्रौर कोयला आदि । मिट्टी के तेल का उत्पादन 
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शिल्पियों और व्यापारियों पर लाइसेन्स-क र, दुर्भिक्ष-बीमा-अनुदान (फ़ेमीन इन्झ्योरेन्स 
ग्राण्ट) के ख्चें के एक अंश को पूरा करने के लिए आरोपित कर दिया गया और 
१८७८ में इसके लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, बंगाल और बम्बई प्रान्तों में अधि- 
नियम पास कर दिये गए । ये श्रधिनियम १८८६ तक लागू रहे। १८७८ का लाइ- 
सेन्स-कर १८८६ के आय-कर श्रधिनियम द्वारा साघारण आय-कर के रूप में परिणत 
कर दिया गया, जो समस्त भारत पर लागू हुआ । इस भ्रधिनियम के श्रनुसार कृषि 
के अतिरिक्त आय के अन्य सभी साधनों पर कर लगा दिया गया । ५०० रु० से 
लगाकर २००० रु० तक की झाय पर, चाहे वह वेतन से प्राप्त हो या प्रतिभूतियों के 
ब्याज से प्राप्त हो, प्रति रुपया ४ पाई कर लगा दिया गया, और २००० २० के 
ऊपर की आय झौर कम्पनियों के लाभ पर ५ पाई प्रति रुपया कर लगाया गया। 
इसके भ्रतिरिक्त कर का और कोई वर्ग न था । इसी प्रकार के श्रन्य साधनों से प्राप्त 
आय पर लगभग इसी दर से कर लगाया गया। दान तथा घा्िक संस्थाओं की श्राय 
को छोड़ दिया गया । १९०३ में श्राथिक स्थिति के श्रच्छे होने के कारण ४५०० ₹० 
से १००० रु० तक की आय की छुट प्रदान कर दी गई । है 
१६१४ के पहले श्राय-कर से प्राप्ति बहुत कम थी, श्रर्थात्‌ लगभग ३ करोड़ 
रुपये के लगभग थी, शौर धनी वर्ग के लोग बड़ी आसानी से ही मुक्त हो जाते थे । 
१ अर्प्रल, १६३७ से वर्मा के श्रलगं हो जाने से १.४० करोड़ रुपये का घाटा हुझा । 
१६४२-४३ में अ्रधिक-से-अधिक प्रतिशत अनुपात ६४%, १६४३-४४ में ६८%, 
और १६४४-४५ में ६६-१% थे। हा 
श्राय-कर से प्राप्त धनराशि-सम्बन्धी इधर हाल के आँकड़े इस प्रकार हैं-- 


१९५६-५७ २०२६२ करोड़ रु० (एकाउन्ट्स) 

१६५७-५५ २१६'८३ करोड़ रु० (एकाउन्द्सं) * 
१६५८-५६ २१८५० करोड़ रु० (बजट का संशोधित अनुमान) 
१६५६-६० २२५०० करोड़ रु० (बजट) जा 


कैवल १६५८-५६ के वर्ष को छोड़कर प्रतिवर्ष श्राय-कर से प्राप्ति बढ़ती रही . 
है । १६५७ के वर्ष में यह देखा गया कि यदि भ्रधिकर श्रौर श्रधिभार को छोड़ दिया 
जाए तो सबसे भ्रधिक श्राय-कर १५००१--२०,००० २० के वर्ग से प्राप्त हुआ। 

१६६१ के वित्त श्रधिनियम के अ्रस्तगंत प्रत्येक विवाहित हिन्दू भर भ्रविभाजित 
हिन्दू परिवार, जिनकी झाय २०,००० रू० (वाषिंक) से अधिक नहीं है, के लिए 
निम्न वरें प्रस्तावित की गई हैं । विवाहित व्यक्ति के लिए, यदि उसके कोई बच्चा" 
न हो, कर-मुकत आय ३००० ह० है। यदि उस पर एक बच्चा ही आश्रित हो त्तो 
कर-मुक्त आय की सीमा ३३०० रु० होगी तथा दो या दो से अधिक- बच्चों के 
प्राश्चित होने पर कर-मुक्त आय की सीमा ३६०० रु० होगी । है 

हि ' कुल आय में १ लाख रु० से अधिक अ्रजित आय होने पर श्रधिभार की दर 
” परिवर्तन हो जाता है। विशेष अ्धिभार भी लगता है। १६९६१ के वित्त श्रधि- 
नियम में झाय-कर अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ संशोधन भी हुए हैं। उदाहरण के 


फ़ 


३४६ भारतीय भश्रर्यश्ञास्त्र 


ऐसी व्यवस्था कर दी गईं थी कि थोड़ी संख्या वाले-धनी लोगों से वसूली- श्रधिकः हो 
श्रौर निर्धनों पर भार कम हो -तथा कुल वसूली भी पहले -की-अपेक्षा अधिक मिल 
सके। श्रविनियम की वहुत-सी आ्राज्ञाएँ जाइंट स्टॉक कम्पनियों से सम्बन्ध रखती थीं 
विशेषकर- अवक्षयण अधिदेय (डेप्रिसिएशन एलाउन्स) ,की परिवर्तित व्यवस्था «के 
कारण इस अधिनियम में पारिवारिक अधिदेय के रूप में आाय-कर में छूट देने की 
व्यवस्था नहीं थी । पारिवारिक अध्रिदेय - (फ़ेमिली एलाउन्स) : देने! के विरुद्ध मुख्य 
आपत्ति यह थी कि ऐसी छूट बहुत बड़ी संख्या से देनी पड़ेगी जो छूट बहुत. ; महंगी 
सिद्ध होगी । न 
७. क्षषि-आय पर कर--आय-कर के सुधार का “दूसरा अंग. कृषि-आय पर कर से 
सम्बन्धित था । सर वाल्टर लेटन ने इस बात, की.सिफारिश की थी कि कृपि-प्राय 
की कर-मरुवत्तता निश्चित श्रवधि में धीरे-धीरे हटा देनी चाहिए ।. यह तके - कि श्रत्य 
देशों में मालगरुज़ारी श्राय-कर के ही स्थान पर वसूल. जी जाती है और यदि आय-कर 
भी आरोपित कर दिया जाए तो एक प्रकार से दुहरा कर लग जाएगा, युक्तिसंगत 
नहीं लगता; क्योंकि मालगुजारी उत्पादकता की वृद्धि के अनुपात -में श्रस्थायी बन्दी- 
वस्त में ही नहीं बढ़ाई 'जा सकती और स्थायी बन्दोबस्त में तो बिलकुल ही नहीं 
बढ़ाई जा सकती है । बार-बार तथा पर्याप्त मात्रा में मोलगरुजारी में हेर-फेर करने. 
से बहुत-सी राजनीतिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं शौर बड़े-बड़े भुस्वामियों :के 
साथ-ही -साथ छोटों पर भी उसका अनुचित भार पड़ता है । यूदि कृषि-आ्राय पर कर 
झारोपित कर दिया जाए तब ये ग्रापत्तियाँ उपस्थित नहीं होतीं। भूमि-सम्बन्धी लेखा 
सुरक्षित रखने तथा प्रशासन और मालगुज़ारी वसूल करने से सम्बन्धित वर्तमान 
विशद पद्धति का प्रयोग कृषि-लाभ का अनुमान करने में. बहुत श्रच्छे ढंग से क्रिया जा 
सकता है । इस कर का एक सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हर प्रकार की आय--- 
कृपीय तथा गैर-क्ृपीय भ्राय--का हिस्ाव रखने के कारणाःउन लोगों की, जिनके 
पास भूमि भी है, गैरे-कृपीय झ्राय पर ऊँची दर से श्राय-कर झारोपित किया. जा 
सकेगा। इसके साथ-ही-साथ यह परिवर्तत करके बचाव के लिए उद्योगों में बचाये 
हुए धन को भूमि में लगाने की प्रवृत्ति की रोकथाम भी करेगा | “7 एप 

१६३४५ के गवर्नमेण्ट ग्रॉफ़ इण्डिया एक्ट ने प्रत्येक प्रान्त को व्यक्तिगत रूप 
से अनुमति दे रखी थी कि यद्दि वे चाहें तो श्रपने प्रान्त की कृषि-आय पर कर आरो- 
पित कर सकते हैं। १६३६ में श्रासाम की धारासभा ने कृपि-प्राय-करःविधेयक, जिसे 
सरकार को ओर से पेश किया गया था, थोड़े-से वोदों के आधिवय “से - पास :कर 
दिया । बंगाल, विहार और ट्रावनकोर ने भी आसाम का अनुकरण किया और: झषि- 
आय पर कर लगा दिया । 

हैदराबाद में क्ृपि-आय पर १६५०-५१ में कर लगाया गया, परन्तु-विधान 
और नियमों के लागू न हो सकने के कारण उस वर्ष यह कर वयूल न किया ली. 
सका | कृपि-आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में राजस्थास के विधानमण्डल ने २६ 
अल, १६४३ को कानून पास किया । १६५४-५४ के वजट में मद्रास सरकार मे 
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करता है कि जम्मू और काश्मीर, उड़ीसा तथा पर्चिमी बंगाल को छोड़कर शेप सभी _ 
राज्यों में स्थित कृपि-भूमि पर यह लागू होगा । १९४६-६० में इस कर से २७८ 
करोड़ रु० प्राप्त हुए। सेण्टूल ब्रोर्ड श्रॉफ़ रेवेन्यू ने संशोधित अ्रधिनियम की लागू . 
करने के लिए उत्तराधिकार-कर नियमों में प्रावश्यक सुधार कर लिया है। १६६६ 
६७ में भू-सम्पत्ति कर नियम में कुछ परिवर्तन किए जाएँगे, जिससे ७० लाख एपंया 
सरकार को अधिक मिलेगा। १ लाख रुपये को छोड़कर बाकी सारी रकम राज्य 
सरकारों को वाँट दो जाएगी । | 
€, सम्पत्ति-कर (वेल्थ टेक्स)--इस कर के सम्बन्ध में डॉ० वाल्डर ने श्रपनी रिपोर्ट 
(रिपोर्ट प्रॉन इण्डियन टैक्स रिफार्म) में सुकांव दिया. था । यह कर एक व्यक्ति , 
की वास्तविक सम्पत्ति पर लगता है । यह कर वापिक है तथा व्यक्तियों पर दो लाख 
रु० तक नहीं लगता । वास्तविक सम्पत्ति कुल सम्पत्ति के मूल्य से देय-ऋण घटा देने 
पर मालूम होती है। इस कर के लिए निजी स्वामित्व के अन्तर्गत चल और प्रचत 
सभी प्रकार की सम्पत्ति है; किन्तु कुछ सम्पत्तियाँ विशेष रूप से मुक्त हैं । उदाहरण 
के लिए 
१) कइषि-भूमि | 
२) ट्रस्ट के भ्रन्त्गंत दातव्य सम्पत्ति 
३) लकड़ी का सामान, बरतन प्रादि । 
४) ज्ेवरात २४००० रु० तक | 

(५) ड्राइंग, चित्रकारी आदि । पे 

(६) श्रदायगी के लिए अपरिपक्व बीमा पॉलिसी की रकम । 

(७) नये श्रौद्योगिक संस्थानों के हिस्से श्रादि । - 
१०. व्यय-कर (एक्सपेन्डीचर टेबस)--यह पूर्णतः वैयक्तिक कर है, जो व्यक्तियों 
त्तथा भ्रविभाजित हिन्दू परिवारों के वैयक्तिक उपयोग पर किये व्यय पर लगंता है। 
यह कर कम्पनियों पर लागू नहीं होता । निम्न व्यय कर-मुक्त हैं-- 

(१) अचल सम्पत्ति प्राप्त करने पर व्यय । 

(२) वॉंड, निक्षेप ( डिपाज़िट ), हिस्से और प्रतिभूतियों में विनियुकत 


| 
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घन । 
(३) उधार लिये ऋण की अदायगी । 
(४) उपहार । 
(५) जीवन-बीमा तथा आग भ्रौर चोरी के बीमा का प्रीमियम । 
(६) दिये गए कर। 
(७) किसी दावे (कचहरी के) में किये गए वेबानिक व्यय । 
(८) निश्चित सीमा के भ्रन्दर श्रपने झाश्वितों के विवाह, इलाज, शिक्षा ग्रादि 
पर व्यय । 
का १६६६-६७ के वजट के अ्रनुसार इसको-हटा देने. का निश्चय किया गया. है, 
कि इसमे कर कम इकट्ठा होता है और कर इकट्ठा करने पर बहुत घन व्यय हो 
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हक 


श्राय भारत में उपयोग के लिए उसकी विक्री पर सीमित है जो बहुत ही निय- 
मित है । | 

आजकल श्रफ़ीम से प्राप्त आय पहले की अपेक्षा बहुत के हो गईं है 
जवंकि १६१३ के पहले के तीन वर्षों की वापिक औसत झाय लगभग ८ करोड़ रुपये 
थी. १६४६-५७ में केवल २.३० करोड़ रुपये' से भी कम हो गई है। १६५६-६० 
में अफीम से प्राप्त आय ४:१६ करोड़ रु थी । १६६०-६१: के बजट (संशोधित) 
अनुमान के अनुसार प्राप्त श्राय ५६६ करोड़ रु) थी तथा १६ १-६२ के बजट 
श्रनुमोने में श्रफीम से प्राप्त श्राय ६२५ करोड़ रु० आँकी गई 


राज्यीय आय के साधन 


१३, मालगुज़ारी--खण्ड १ के अध्याय १२ में इस'विपय पर हम प्रकाश डाल चुके 
हैं। १६५६-५७ में कुछ प्रमुख राज्यों की मालगरुज्ारी की प्राय इंसे प्रकार॑ थी-- 
आन्ध्र ७.५१ करोड़ र०, ग्रासाम २.२४ करोड़ रुं०, केरल १००५ करोड़ रु४ उडीसा 
१५८ करोड़ रु०, उत्तर प्रदेश १६.०८ करोड़ रु० तथा पदिचमी वंगाल-४.४ करोड़ 
रु० । १-११-११५६ से ३१-३-१६५४७ की भ्रवधि के लिए पंजाव, राजस्थान, मध्य- 
प्रदेश, मद्रास तथा विहार की मालगुजारी श्राय कमशः १.५६ करोड़ ० रे-३* 
करोड़ २०, ४.२२ करोड़ रु०, २.४२ करोड़ रु० तथा ३.६५ करोड़ रु० थी । 
१४, झ्रावकारी (एक्साइज्ञ)--आवकारी की आय नशे की वस्तुओं जैसे गाँजा, भंग, 
अफ़ोम इत्यादि, के बनाने तथा बिक्री से प्राप्त होती है। 
मद्यपाव के दोप को रोकने के विपय में इस बात पर सभी सहमत हैं कि बड़े 

साहस और अ्रध्यवस्ताय के साथ काम करना श्रावदयक- है, पर यह कैसे किया जाए 
इस पर एकमत नहीं हैं। कांग्रेस मंत्रिमंण्डलों द्वारा प्रान्तीय सरकार का कीर्य-भार 
अपने हाथों में लेने के पहले सरकार यथासंम्भव मूल्य बढ़ा देने के उपाय पर विशेषतया 
निर्भर थी, परन्तु मूल्य इतना अ्रधिक नहीं बढ़ाया जाता था कि अरवेध रूप से शराब 
बनानां श्रारम्भ हो जाए | शराब के उपयोग में कमी करने के दूसरे उपाय राशनिंग, 
दुकांनों की सख्या में कमी, पास रखी जाने वाली शराब की मात्रा में कमी, शराव की 
तेजी में कमी, चिक्री के घण्टों में कमी श्रादि थे । वंहुत-से प्रान्तों ने मद्य-निपेव का कार्य कम 
आरम्भ कर दिया जो कि विभिन्‍न प्रास्तों की स्थानीय स्थिति और इसके फलस्वरूप 
उत्पन्न होने वाली श्रारथिक कठिनाई को सहन करने की शक्ति पर निर्भर था| ईसे 
मामले में मद्रास सरकार ने बड़े साहस से सलेस जिले में पूर्ण मच-निपेध करके नेतृत्व 
किया । विहार ते इसका अनुकरण किया । जुलाई, १६३४ में वम्बई ने अहमदाबाद 
नगर में तथा श्रगस्त, १६३६ में बम्बई नगर तथा टांपू में पूर्ण मद्य-तियेध अचंलित 


२- ये केन्द्रीय सरकार की भाय से सम्बन्धित आँकड़े है | ह 
१. देखिए, इण्डिया १६६१, पएृ० २१५ | ह 


० ** देखिए, स्टेटिस्टीकल एच्सट्रेदट १६५७-५८, घू० २ ६७-२२१ | 


|| 


। 
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बम्बई में है । - 

(२) वन--इस साधन से आय मुख्यत: लकड़ी तथा अन्य उत्पत्ति की विक्री 
पश्ु चराने की फीस, पेड़ों तथा जंगल की अन्य उत्पत्ति को काटने के लाइसेन्स की 
फीस द्वारा प्राप्त होती है। इस प्राप्त श्राय की वृद्धि की बहुत प्रच्छी सम्भावना 
दिखाई पड़ती है । राज्यीय सरकारें, जिनके अधिकार में ये जंगल दे दिये गए हैं, 
प्रतिवर्ष करीब २३ करोड़ रुपये का वास्तविक लाभ श्राथिक अवसाद-काल के आरम्भ 
तक उठाती रही हैं। १६५६-५७ में विभिन्‍न प्रान्तों के वनों से निम्न आय प्राप्त 
हुई--आंध्र १.५८ करोड़ रु०, श्रासाम -६६*२६ लाख रु०, वम्बई २:६३ करोड़ ₹० 
बिहार ५७-१६ लाख रु०, मध्य प्रदेश ३:३५ करोड़ रु०, मद्रास ६७"६५ लाख रु० 
तथा उत्तर प्रदेश ५०२ करोड़ रु० ।' जंगलों से अधिक और-स्थायी श्राय प्राप्त करने 
के लिए आरम्म में बहुत अधिक खर्चे की आवश्यकता है । 

(३) रजिस्ट्रेशन--रजिस्ट्रेशन से श्राय न्यायालयों में प्रयोग किये जाने वाले 
स्टाम्पों से प्राप्त श्राय की ही तरह होती है और विशेषकर रजिस्ट्री किए जाने वाले 
प्रलेखों (डाक्यूमेंट) के मुल्य पर निर्भर होती है । दानपन्नों तथा स्थायी सम्पत्ति के 
क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में रजिस्ट्री होना श्रनिवाय है और अन्य मामलों में ऐच्छिक । 
रजिस्ट्रेशन की फीस को एक प्रकार से सेवाओं का मूल्य कह सकते हैं । इससे लाभ 
तक॑ में स्थिरता, उभय पक्ष वालों का सारी कार्यवाही को प्रकाशित कर देने के लिए 
बाध्य होना तथा लिखा-पढ़ी में एक सन्तोषप्रद सबूत का होना, जिससे या तो भविष्य 
में मुकदमेबाजी कम हो जाए अथवा न्यायालयों में उनका निरणंय जल्दी हो जाएं, 
आदि है । न ेृ 
(४) परिगणित टेक्स-- १६२१ के सुधारों के श्रनुसार प्रान्तीय सरकारों को 
इन करों के आरोप का श्रधिकार दे दिया गया था, पर प्रान्तों ने इन करों के विशेष 
लाभदायक न होने अथवा किसी अन्य कारण से अपने इस भ्रधिकार का समुचित रूप 
से प्रयोग नहीं किया । जुए और मनोरंजन पर कर अनेक प्रान्तों हारा लगाये गए हैं; 
जैसे बंगाल, वम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश श्ौर आासाम,। उनसे प्राप्त झ्राय बढ़ रही है। 
१६. पान्तीय स्वायत्त-शासन के अ्रन्तर्गंत नये कर ; बिक्नी-कर---गवन मेण्ट ऑफ़ इंडिया 
एक्ट १६३४ के अन्तगंत प्रान्तीय स्वायत्त शासन के १ अ्रप्रेल १६३७ से आरम्भ होने 
के कारण प्रान्तों में कुछ ऐसे नये कर लगाये गए जिनके आरोपण का: अधिकार उन्हें 
नये विधान में प्राप्त था। इन नये करों के श्रारोपित करने का आशय झाय और व्यय 
के बीच के व्यवधान को पूरा करता था । यह व्यवघान कुछ तो कांग्रेस मन्त्रिमण्डल 
की मद्यपान-निषेघ नीति और कुछ सामाजिक सेवा-संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली 
बनाने के लिए किये गए व्यय के कारण उत्पन्त हो गया था । इन नये करों से, जिन्हें 
प्रान्तों ने प्रचलित किया, विक्री-कर (सेल्स टैक्स) यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 

वम्बई के १६३६ के विक्री-कर अ्रघनियिभ (सेल्स टैक्स एक्ट) के अनुसार 
घुनी हुई दो वस्तुओं--मोटर स्पिरिट तथा मशीनों द्वारा निर्मित वस्त्र--की फ़ुटकर 
१- अम्पई, बिद्वार, मध्य प्रदेश तथा मद्रास की आय १-११-५६ से ३१-१२-५७ तक के लिए है | 
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१७. भारत में सार्वजनिक व्यय--सावंजनिक व्यय का निम्त वर्गीकरण किया जा 
दकता है ।' ः * 

(१) राष्ट्रीय सुरक्षा--पंदल सेना, समुद्री सेना और हवाई सेना, सरहदी 
तथा सैभिक महत्ता वाली रेलें, बन्दरगाह तथा रक्षा से सम्बन्धित कारखाने और युद्ध, 
जैसे सरहदी मोर्चा इत्यादि, पर किया जाने वाला व्यय इसके अन्तगंत आता है। 

(२) भ्रान्तरिक शांति और व्यवस्था कायम रखना--इसके अन्तर्गत (कं) 
पुलिस, न्यायालय और जेल पर किया जाने वाला व्यय, (ख) सामान्य प्रशासन का 
व्यय, (ग) कर-वसूली पर किया जाने वाला व्यय, (घ) राजनीतिक व्यय, जिसमें 
विधानमण्डल पर खर्चा, विदेशों के प्रतिनिधियों तथा राजदूतों पर किया जाने वाला 
व्यय और (च) कमंचारियों की पेन्शन, भत्ते तथा अन्य व्यय आते हैं । 

(३) राष्ट्रीय उन्‍तति--इसके भ्रन्तर्गत (क) नैतिक तथा (ख) आशिक 
उन्नति के हेतु किये जाने वाला व्यय श्राता है। पहले शीष॑कः में वैज्ञानिक तथा भ्रन्य 
प्रकार की शिक्षा, उपचार तथा सफाई-सम्बन्धी खर्चे और दूसरे शीषंक में रेल, सिंचाई, 
सरकारी सड़कों तथा इमारतों के बनाने के विभाग पर ख्चे, कृषि तथा अ्रकाल पर 
व्यय; तार शौर डाक पर खर्च और सरकारी ऋण पर दिये जाने वालो व्याज श्रादि 
भ्ाते हैं । अ्रनुत्पादक ऋण का व्याज पहले अश्रथवा दूसरे शीष॑क के ही अन्तगंत रखा 
जाना चाहिए । कक 

भारत का सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ता 'रहा है स्वर्गीय गोखेले ने -बहुत 
दिन हुए कहा था, “राजकीय व्यय की वृद्धि हमेशा चिन्ता और भय का कारण नहीं 
होनी चाहिए ।” इस बारे में बहुत-कुछ इस बात -पर निर्भर रहता है कि व्यय की 
वृद्धि किसलिए की गई है तथा उसंका परिणाम क्‍या हुआ है । 

सितम्बर, १६३६ में द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ जाने भर विशिष्ट रूप से 

१६४१-४२ के परंचात्‌ जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने के बाद रक्षांका' 
व्यय बहुत अधिक बढ़ गया । न्‍ न्‍ 
युद्ध छिड़ जाने के ठीक पूर्व - भारतीय सेना को नवीनतंर रूप देनें के सम्बन्ध 

में चेंटफील्ड कमेटी के सुझावों को' इंगलैंड तथा भारत की सरकार ने स्वीकार कर 
लिया था। भारतीय सेना को नवीनतम रूप देने के व्यय का अनुमान लगभेंग 
४५७७ करोड़ रुपये कर दिया गया था, जो इंगलैण्ड की सरकार से ५ वर्ष के अन्दर 
प्राप्त: होने वाला था, जिसका | भाग तो भेंट के रूप में और बाकी 3 कर्ज के रूप में 
भा, जिसे भारत सुविधा के साथ घीरे-घीरे लौटाता । युद्ध छिड़ जाने के' कारण इन 
प्रस्तावों पर फिर से विचार करना आवश्यक हो गया; क्योंकि सेना का प्रभिनवी- 
करण तत्कालीन आ्रावश्यकता के अनुसार तथा बढ़े हुए मूल्य के आधार पर होना 
रे था। इसके अतिरिक्त भारत में ही पूरी शक्ति पर उत्पत्ति करने के लिए वहुत 
अधिक खचे को आवश्यकता थी, ताकि कारखानों, युद्ध और श्रावश्यकताओं की 


5 5 कप अल । अं लक मल जिड 
२. देखिए, शाइद, 'सिक्सदी इंअर्स ऑफ़ इण्डियन फ़िनान्स?, पृष्ठ ४४-४६ । 
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सेना के भारतीयकरण की योजना लगभग पूरतया कार्यान्वित हो चुकी है 
और शभ्रव लगभग ॒ सारी संन्‍्य-शक्ति भारतीयों से ही निर्मित है। स्वतन्त्रता के बाद 
रक्षा-व्यय के बढ़ने के प्रधान कारण विभाजन के फलस्वरूप भारत- की सीमा का बढ़ 
जाना, देशी राज्यों की रक्षा का भार भारत के कन्धों पर पड़ना, रक्षा के सम्बन्ध में 
श्रात्मनिर्भेरता का प्रयत्न करना, भश्रादि हैं । 
१६५१-५२ के बाद सावंजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है । १६५१-५२ 
में केन्द्र तथा राज्यीय सरकारों का कुल व्यय ६६८ करोड़ रु था । १६५५-५६ 
में यह राशि १,४७० करोड़ रु० हो गई तथा १६६०-६१ के बजट-अनुमान के अनुसार 
यह २,५८७ करोड़ रु० है। हर्ष की वात यह है कि सार्वजनिक व्यय की यह वृद्धि 
चिन्ता का विपय नहीं है, क्योंकि वृद्धि मुख्यतः: विकास-कार्यों पर व्यय बढ़ने के कारण 
हुईं है । विकास-कार्यो पर किए जाने वाले व्यय का कुल व्यय से अनुपात १६५१-४२ 
में ४५ प्रतिशत, १६५५-५६ में ६० प्रतिशत तथा १६६०-६१ में ६६ प्रतिशत था । 
केन्द्रीय सरकार का कुल खर्चा राजस्व-लेखा के लिए १६६६-६७ के लिए २१७० 
करोड़ रुपया निर्घारित किया गया, जिसमें से रक्षा-व्यय ७६८ करोड़ रुपया और 
नागरिक प्रशासन के, लिए १३७२ करोड़ रुपया और पंजी लेखा २२०७ करोड़ रुपया 
होगा। कुल व्यय ६२७, विकास के लिए ५२७, भ्रविकसित १०० तथा रक्षा के 
लिए १२१ करोड़ रुपये होगा । 
१८. नागरिक प्रशासन पर व्यय--वागरिक प्रशासन पर व्यय में हुई वृद्धि के सम्बन्ध 
में लोगों का सामान्य विरोध यही था कि भारतीय प्रशासन संसार-भर में सबसे 
प्रधिक मेहगा था और जो वेतन तया भृत्ति उच्चाधिकारियों को दिए जाते थे, जिसमें 
कुछ दिन पहले तक अधिकतर अंग्रेज ही थे, बहुत अत्रिक थे । * 
द्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भ हो जाने के वाद से प्रशासन पर ब्यय बहुत 
अधिक मात्रा में बढ़ गया है । इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध के समय अनेक विभागों के 
विस्तार की ब्रावश्यकता थी, पर झ्राइचय तो इस बात का है कि युद्ध समाप्त हो जाने' 
पर व्यय का स्तर पहले की अवेक्षा अधिक ऊँचा था । युद्ध के पहले शासन-व्यवस्था पर 
व्यय १:८७ करोड़ रुपया था। १६४४-४४ में, जबकि युद्ध अपनी चरम सीमा पर 
था, यह व्यय ४४२४ करोड़ ₹० था, १६४६-४७ में यह ६१२३ करोड़ रु० था झौर 
१६४७-४८ में अनुमान किया गया कि उसमें £ लाख रु० की कमी होगी । रे 
वर्तेमान समय में व्यय-वुद्धि अंत: सरकार द्वारा वेतन आयोग (पे कमीद्ान) 
की सिफ़ारियों की स्वीकृति तथा विकास-योजनाओं के परिणामस्वरूप विभागीय 
सेवाश्ना के स्थापना तथा प्रसार के कारण है। पर यह भी मानते हैं कि श्रपव्यय दूर 
करन तथा खर्च कम करते का बहुत अवसर है । प्रशासन के प्रत्येक विभाग में मित- 
व्ययता के गम्भीर प्रयत्नों की सबसे बड़ी आवश्यकता है और जिन लोगों के अधिका र 
पक 3 फोप उन्हें कर॑डेने वाले के हष्टिकोश से अपनी स्थिति का पुरा ज्ञान 
पे तथा उसके व्यय के ढंग में पूरी जागरूकता का परिचय देना चाहिए । 


है 
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तालिका से प्रकट है--- 














करोड़ रुपयों में 
आय के शीष॑क न कर-भार की मात्रा जो वहन की गई 
धनी वर्ग द्वारा निर्घन वर्ग द्वारा 
निराक्राम्य-कर ४६ २० २९ 
मालगुज़ारी और सिंचाई-कर ... २०३ .. २१३ 
झ्ाय-कर न २० ५ 
उत्पाद-कर रे 2३ * २० 
नमक «३८ श्डे छ्डे 
जंगल और रजिस्ट्रेशन 37% २्‌ प्र 
स्टाम्प हे ६३. ड 
रेलवे न ३३ ६० 
डाकखाना ब . ५ श्र 
नगरपालिका-कर कस . कई १० 
जिला परिपेघ-कर 22 जे १० 
कुल 344 १६७ 





इस तालिका से प्रो० शाह इस निरंय पर पहुँचे कि आशिक दृष्टि से जो 
कमज़ोर तथा कम योग्य थे वे ही लोग भार में कर-भार का अधिकांश वहन करते 
थे | रेल, डाक आदि कुछ करों को श्रपवाद मानते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि 
जबकि घनी वर्ग १०० करोड़ रुपया कर के रूप में देते हैं तो निर्धन वर्ग के लोग १५० 
करोड़ रुपया देते हैं । परिवार की १००० रु० श्रौर इससे अधिक औसत वाधिक झाय 
के हृष्टिकोश से कर की कुछ वसूली, ६०० करोड़ रुपये की प्रामदनी में से, जोकि 
कुल जनसंख्या के छए अंश से कम लोगों द्वारा उपयोग की जाती है, लगभगे १०० 
करोड़ रुपये के होती है; और बाकी १५० करोड़ रुपया १००० या १२०० करोड़ 
रुपये की कुल आमदनी में से, जो वाकी जनसंख्या के ६६%, लोगों द्वारा उपयोग की 
जाती है, वसूल किया जाता है । यह वितरण मितव्ययी भ्रथवा न्‍्यायोचित नहीं कहा 
जा सकता ।! 

इण्डियन चेम्वर झॉफ़ कॉमसे के सलाहकार श्री ए० सी० सम्पत झायंगर 





£- देखिए, शाह और खम्बाट, 'विल्थ एस्ड टेक्सेवल केपेसिटी?, पृष्ठ २८६४-६१, भौर शाह) 
_.... सिक्सठी ईअस ऑफ़ इग्डियन फिनांस?, दूसरा संस्करण, पृष्ठ २३७३-७४ | 
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कारण हुए व्यंय के अतिरिक्त भारत पर अफगानिस्तान के आक्रमण के कारण भी 
कठिनाइयाँ वढ़ गईं, जिसके फलस्वरूप कई करोड़ रु० का खर्च बढ़ गया । इसके अति 
रिक्त सैनिक तथा असनिक प्रशासन का खर्च भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया । रेल-प्रवन्ध 
का खर्च भी बहुत बढ़ गया भर व्यापारिक श्रवसाद के कारण, जो युद्ध के पश्चात्‌ 
क्षणिक अ्भिवद्धि-काल के समाप्त होते ही श्रारम्भ हो गया था, आमदनी घट गई। 
रेल की श्राय की कमी के श्रतिरिक्त आय-कर से होने वाली प्राप्ति में भी कमी श्रा 
गई थी । इन सब कारणों का संयुक्त प्रभाव १६१४-२२ के बीच के काल में करों की 
वृद्धि के होते हुए भी घाटे के बजटों में लक्षित हुआ । ः 

रिव्रेंचभेण्ट कमेटी' (१६२२-२३) की सिफारिशों के अ्रनुसार १६२३-२४ में 
असनिक व्यय में ६६ करोड़ रुपये की कमी और सैनिक व्यय में ५*५ करोड़ रु० की 
कमी की गई। परन्तु वजट के अ्रसन्तुलन को संभालने के- लिए केवल इतनां ही पर्याप्त 
नहीं था और वाइसराय को नमक-कर दूना श्रर्थात्‌ १ रु० ४ आने से २ ₹० ८ श्राने 
करने के लिए बाध्य होना पड़ा । १६२३-२४ में स्थिति ने पलटा खाया और श्राय के 
अनुमान से श्रावश्यकता से अधिक सावधानी बरतने, रुपये की विदेशी विनिमय-दर 
१ शि० ६ पैं० पर निश्चित हो जाने, आय-दर पर करों के आरोप को ज्यीं-कात्त्यों 
बनाए रखने और उद्योग और व्यापार में घीरे-घीरे उन्नति होने के कारण अस्थायी 
रूप से बजट में भ्रतिरेक की पुरानी प्रवृत्ति फिर से दिखाई पड़ने लगी । इन अतिरेकों 
का प्रयोग प्राल्तों के श्रनुदान को घटाने तथा अनुत्पादक ऋण को कम करने में किया 
गया | १६२७-२८ के पश्चात्‌ बजट के सन्तुलन में फिर से गड़बड़ पैदा हुई भौर 
0 अनुदान के पूर्ण रूप से हटा देने के पश्चात्‌ वजठ वरावर घाटे प्रकाशित करते 
रहे । 

१६३९-४० के व्यापार में निरन्तर होती हुई श्रवनति के कारण प्राय में बहुत 
घाटा हुआ । विशेष रूप से निराक्राम्प्र-कर में और नये प्रचलित श्राय-कर की वर्ग- 
प्रणाली (स्लैब्र सिस्टम) के अन्तर्गत वृद्धि के होते हुए भी ऋरण पर व्याज देने प्रौर 
रक्षा पर व्यय करने में कमी करते हुए भी वजट में लगभग ५० लाख का घाटा पूरा 
करने के लिए बाकी रह गया | यह कमी कच्ची रूई पर आयात-कर .को दुता करके 
पुरी की गई।' सितम्बर १६३६ में लड़ाई छिड़ जाने से बजट में अगले महीने में 
विभिन्‍न परिवर्तेन हुए । १६३९-४० के आय-व्यय का अन्तिम परिणाम ७७७ २० 
के अतिरेक में लक्षित हुम्न, जिसके कारण रक्षित श्राय-कर कोष में ६८६ लाख रुपया 
अधिक जमा किया जा सका । यह झाय में ६८१ लाख रु० की वृद्धि और व्यय में 
» लाख रुपये की कमी के कारण सम्भव हो सका। 

१६४०-४१ में रेल की आय में वृद्धि होते हुए भी पूरे वर्ष के लिए इस प्रथम 
युद्धछधालीन बजट ने ७१६ लाख रुपये की सम्भावित कमी को नवीन साधनों से श्राय 


अल मा रह 
र्‌ देखिए, रिट्रेंचमेण्ट कम्टी की रिपो१, पाई ६१, पेरा ८) 
६ पाई अति पौण्ड से » आना प्रति पौरड कर दी गई । 
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के किराये तथा द्रंककाल की फीस पर अ्धिभार लगाकर पूरी की गईं थी।) यह 
पहला अश्रवसर था जब कि वजट में श्रजित और अनजित झाय में अन्तर माना गया। 

१६४७-४८ के बजट के आगरन के अनुसार व्यय ३२७.८२ करोड़ रुपये 
और प्राय २७६.४२ करोड़ रुपये वर्तमान करों के श्राधार पर की गई। इसके 
परिणामस्वरूप वजट में ४८५,४६ करोड़ रुपये का घाटा था। रक्षा पर १२२.७१ 
करोड़ रुपये के व्यय भ्ौर शासन-व्यवस्था पर १३६.१७ करोड़ रुपये के लगसंग अनु- 
मान किया गया । 

१६४७-४८ में भारत का अधिक इतिहास दो भागों में वाँठा जा सकता है-- 
पूर्वे-विभाजन काल तथा उत्तर-विभाजन काल । आय में ४८.४६ करोड़ रुपये की 
कमी, जिसका ऊपर ज़िक्र आ चुका है, पूवं-विभाजन काल के वजट में नमक-कर के 
हटा देने से ८.२४ करोड़ रुपये से और वढ़ गई और ५६.७ करोड़ रुपये हो गई । 

ग्रन्तर्कालीन बजट में, जोकि ७३ महीने के लिए था, १७१.२ करोड़ रुपये की 
प्राय श्रौर १६७.४ करोड़ का व्यय तथा आय में २६.२ करोड़ की कमी थी। इस 
कमी का १.६ करोड़ रुपये का अ्रंश सृती कपड़े पर ३% के मूल्यानुसार कर के स्थान 
पर ४ प्राना प्रति वर्ग गज़ की दर से भौर रुई के सूत पर ६ झ्राना प्रति पौण्ड की 
दर से परिमाण-कर लगाकर पूरा किया गया । जिस कमी को पूरा नहीं करना था 
वह २४.६ करोड़ रुपये की थी और वह अ्रसामान्य कारणों से थी, जैसे २२ करोड़ 
रुपया लोगों को पाकिस्तान से रक्षित भ्रवस्था में लिवा लाना और शरणार्थियों को 
सहायता देना तथा २२.५ करोड़ रुपया विदेश से मेंगाये हुए अन्त की सहायता देना 
श्रादि । देखने में बहुत अधिक लगने वाला रक्षा पर ६.२७ करोड़ रुपये का खर्च 
बंटवारे के पदचात्‌ सेना के घीमी गति से स्थानान्तरण तथा सामान्य काल से ब्रधिक 
सेना के रखने के कारण था । 

असैनिक व्यय में वजट के श्रमुमान से ४८.१४ करोड़ रुपये की वृद्धि (१) 
बेंटवारे के पूर्वकाल के ऋण को देने के लिए २०.७५ करोड़ रुपये के श्रलग रख देने 
के कारण, (२) १२.०४ करोड़ रुपये के व्यय की विदेशों से मेंगाएं जाने वाले शर्त से 
सहायता देने के निमित्त तथा प्रान्तीय सरकारों को अपने-अपने राज्य की सीमा में 
श्रन्‍्त एकच्ित कर लेने में लाभांश देने के कारण झौर (३) सहायता तथा पुनर्वाति पर 
श्रधिक व्यय कर देने के कारण हुई । ः 

१६४६-४० के वजट के अ्रनुसार कुल आय ३२३ करोड़ रुपये श्रोर कुल व्यय 
३२२६३ करोड़ रुपये था। संशोधित आ्रागणन में श्राय ३३२ करोड़ रुपये से कुछ 
अधिक शौर व्यय ३३६ करोड़ रुपये से कुछ अधिक था; इस प्रकार बजट में केवल 

३.७४ करोड़ की कमी रह गई थी। 'रक्षा पर व्यय १२३ करोड़ रुपये से बढ़ गया 
था। इसके विरुद्ध निराक्राम्य-कर में अनुमानित भ्राय से &£ करोड़ रुपये की वृद्धि 
5 थी। इन दोनों के बीच का भ्रन्तर कमी की मात्रा के लगभग वरावर था। 
कि अर ज स्तर पर रखना पड़ा, वर्योकि काइमीर की समस्या का शास्ति 
3. ह जिसकी झाशा वी जातो थी, नहीं हो सका। निराक्राम्य-कर में वृद्धि 
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ठीक क्षेत्रों मे इसका निवेश होगा । साथ ही बजट में इस बात पर भी ज़ोर दिया कि . 
खर्चे में कुछ कमी हो और ऐसे प्रोजेक्ट, जिनकी सरकारी उत्पादन-शक्ति को बनने में . 
समय लगेगा, उन्हे इतना अ्रधिमान न दिया जाए जितने का उन उद्योगों को, जिनकी 
आवश्यकता जल्दी है । ल्‍ ह 
इस बजट के प्रस्तावों के भ्रमुसार नये करों से १०१९४ करोड़ रुपया और प्राप्त 
होगा । कर प्रस्तावों का विशेष रूप इस प्रकार हैं--- ा 
(१) बोनस शेयर कर को हटा दिया जाए । 
(२) लाभांश कर को ठीक रूप दिया जाए । 
(३) कुछ परिहार समवाय पर करों का लगाना । 
(४) १० प्रतिशत स्पेशल अधिभार बड़ी. श्राय वाले लोगों पर । 
(५) कम आंय वाले लोगों पर कुछ परिहार शरीर श्रन्त में 
(६) समवाय क्षेत्र को कुछ प्रोत्साहन दिये जाएँगे त्ताकि घन का निवेश तथा 
पूँजी का संचय बढ़ सके । - ः 
१६६६-६७ के बजट में ११७ करोड़ रुपया मौजूदा करों को देखते हुए, घाटे का 
भाग रहेगा। एक बड़ा अंश इस घाटे का करों से पूरा किया जाएगा, वाकी भाग राज- 
कोष पत्रों को रिजर्व बैंक को जारी कर पूरा किया जाएगा । १६६६-६७ के वजट में 
कुछ मजबूरियों के कारण जनपद प्रशासव ऋणरा-व्यय, सये वित्त कमीशन के प्रस्तावों 
के श्रनुसार राज्य सरकारों को अधिक श्नुदान देने के कारण, राजस्व व्यय २१७० 
करोड़ रुपया हो जाने की सम्भावना है। उसके मुकाबले में राजस्व-प्राष्ति नये करों 
से घन को मिलाकर २४८१ करोड़ रुपये की सम्भावना है । इस प्रकार राजस्व लेखे 
में ३११ करोड़ रुपये की वचत होने क्री सम्भावना है | परन्तु विशेष जमा तथा वित्त 
पूँजी-गणना १६६५-६६ में १८७३ करोड़ रुपये हो जाएंगे श्रौर इस प्रकार पूंजी- 
गरान में ३३४ करोड़ रुपये का घाटा होगा । इस प्रकार इस वर्ष कुल १६५ करोड़ 
रुपये के घाटे के मुकाबले में १२५ करोड़ रुपये का घाटा होगा । पा 
१६६६-६७ के लिए लोक क्षेत्र खर्च के लिए १२३ करोड़ रुपया झौर बढ़ने से 
कुल १३७३ करोड़ रुपया हो जाएगा । ऋरा-व्यय इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार 
को स्वदेशी तथा विदेशी ऋरा व्यय का कर देना होता है । १९६६ में रक्षा पर १०० 
करोड़ रूपया खर्च हुआ। केन्द्रीय सरकार का भ्रुगताव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा 
रहा है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उघार तथा श्रनुदान दे रही है योजनाग्रों 
की पूत्ति के लिए। चौथे वित्त कमीशन के प्रस्तावों के अनुसार राज्य सरकारों का 
भाग केन्द्रीय आरय-कर में बढ़ गया है । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की सहायता राज्य 
सरकारों को ६७० करोड़ रुपये (१६६२-६३) से वढ़कर १४०६ करोड़ रुपये 
(१६६६-६७) हो जाने को सम्भावना है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की 
कक पई कैन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक ऋण विशेषकर योजनाश्रों की पृर्ति के 
श्र अल अ क चला जा रहा है। मार्च १६६६ में कुल संशोधित ऋण 
! ड़ रुपये था (पहली योजना में यह ऋण -६४६--करोड़ “रुपये, दूसरी” 
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उप-खज़ानों में प्राप्त थीं, का आभारी होना चाहिए। इस सम्बन्ध में डाकखाने की 
युद्ध-सम्बन्धी ऋण शाखा और कंश सर्टिफिकेट की प्रणाली, जिसे सर्रकार की ऋण 
नीति में स्थान मिला था, विशेष उल्लेखनीय है । 

ट्रेजरी बिल १६१४-१८ की लड़ाई की देन थे, जो सर्वेप्रथम १६ १७ के ब्रिटिश 
युद्ध-कार्यालय की तरफ से सरकार द्वारा वितरण के लिए जारी किये गएं । युद्धोत्तर- 
काल में आय की कमी पूरी करने के लिए ये फिर जारी किये गए थे, जबकि पुराने 
विलों की रक़म नये-बिल जारी करके अदा की गई थी भ्रन्त में ट्रेज़री बिल की बहुत 
बड़ी बकाया रकम लम्बी अवधि के ऋण से प्राप्त धनों द्वारा दी गईं, जोकि अंच्छे 
अर्थ-प्रवन्ध की दृष्टि से अनुचित थी। १६२९-३०: से ट्रेजरी बिल का जारे करना 
केन्द्रीय अर्थ-प्रवन्ध का एक साधारण काये हो गयों है । 

१ फरवरी, १६४१ से छः:-वर्षीय सुरक्षापत्र (डिंफ़ेन्स-ब्रॉण्ड) के स्थेनन परे 
३९%, का दूसरा सुरक्षा ऋण (डिफेन्स लोव) अ्रधिक लम्बी श्रधि के लिए जोरी 
किया गया । १६४२-४३ में सुरक्षा ऋण में लोगों ने ११५ करोड़ रुपया लगायो-। 
वाद में तीसरा, चौया तथा अनेक ऋण जारी किये गए, जिनमें १६४३-४४ में कुल 
२७६ करोड़ रुपया जमा हुआ और यदि युद्ध-आरम्भ-काल से ही हिसाव लगाया 
जाए तो कुल' ५४७ करोड़ रुपया जमा हुम्मा। ऊपर वर्णित ऋणों में पंतिरिंक्त 
सरकारी कर्मचारियों के लिए डिफेन्स सविस प्राविडेण्ट फण्ड आरम्भ किया गया, 
जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप॑-से रुपया जँमा करने की सुविधा 
हो गई । एक सरल ढंग सर्वसाधारण के लिंए रुंपंया जमां करने को पोस्ट ऑफ़िसें 
डिफ़ेन्स सेविग्ज़ बैंक अ्रकाउण्ट की नई योजना द्वारा प्रचलितं कियां गया, जिसमें 
जमा किया हुआ्ना रुपया माँगने पर नहीं ' बल्कि युद्ध-समाप्ति के एक वंष बांद मिले 
सकता था । इसे प्रोत्साहित करने के लिए इसमें व्यांज की दर सांवाररणों पोस्ट सेविग्ज 
बैंक अ्रकाउण्ट से १५८ अधिंक रखी गई । 

१६३७-३८ से भारंत के लोक-ऋण को निम्न मुख्य विशेष॑तांएँ रही हैं--- 
(१) ब्याज वहन करने वाले भारत सरंकांर के ऋण की मांचा में निरन्तर वृद्धि 
(जिसमें प्रनिश्चित काल के ऋण शौर निश्चित काल के ऋण सम्मिलित थे); (२) 
१६४२-४३ तक सावधि और विना अवधि के ऋण की मात्रा में, जो किसी सीमा 
तक स्टलिग ऋण की अ्रदायगी के सम्बंन्ध में प्रचलित किये गए थे, निरन्तर वृद्धि; 
(३) १६४२-४३ तक॑ अल्पकालीन ऋण में वृद्धि, जिसका प्रतिनिधिंत्व ट्रेज़री ब्िलों 
द्वारा किया जा रहा था, जिसकी -मात्रा युद्ध के पहले से ६ गरुंनी बढ़ गेई थी जो 
स्टलिंग ऋण की अ्दायगी के लिए प्रचलित किये गए थे (४) श्रगले चार वर्ष में 
अल्पकालीन ऋण में कमी होना और अनिश्चित काल' के ऋण की मांत्रो में वृद्धि 
(५) १६४२-४३ तक छोटी मात्रा में बचत में कमी, पर बाद के वर्षों में फिर से . 
मात्रा बढ़ना (विशेषकर नेशनल सेविग्ज़ सर्टीफिकेट के प्रचलन के कारण); और 


कि जलिंग ऋण का भ्रन्‍्त, जो युद्ध के समय में रुपये के ऋण से बढ़ गया थां, 
भ 27 ॥ 5 
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था । पौण्ड-पावना भारतीय जनता का भारी त्याग प्रदर्शित करते हैं, - जो .भारत की 
अपनी सुरक्षा की लागत तथा ब्रिटेन और मित्र-देशों की सरकार के युद्ध-सम्बन्धी 
प्रयासों के लिए वस्तुएँ झ्नौर सेवाएँ प्रस्तुत करने के कारण कठोर अभाव और मुद्रा- 
स्फीति के रूप में प्रकट हुआ । यह लागत भी भारत को अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल 
वाइस राय के अप्रजातन्त्रात्मक आदेश से-युद्ध में सम्मिलित होते के कारण उठानी 
पड़ी । भ्रतएवं भारत का पूरा भुगतान मिलने का अधिकार बहुत ही हढ़ है और 
उसके प्रति पहले की अपेक्षा" अब बहुत कम. विरोधी है.। 

३१ दिसम्बर, १६४७ तक की अवधि के लिए भारत के. पौण्ड-पावनों के 
सम्बन्ध में एक अन्तर्कालीन समझौते (इण्टरिम एग्रीमेण्ट) पर लन्दन में १४ अगस्त, 
१६४७ को हस्ताक्षर हुए । इस समभौते की मुरुंय बातें निम्न थीं--- 

(१) रिजव बैंक को दो खाते रखने के लिए कहा गया । खाता नं० १ खास 
चालू खाता होगा, जिसमें परिवतंचीय मुद्रा होगी । पौण्ड-पावने से दी जाने वाली . 
रकम और भविष्य की अजित राशि इसी खाले में जमा की जाएगी । 

खाता नं० २ शेप एकत्रित राशि होगी । 

(२) खाता न॑ १ में ३५० लाख पौण्ड जमा करना था । 

(३) ३५० लाख पौण्ड के श्रलावा विदेशों को भुगतान करने के साधनों की: 
कमी पुरा करने के लिए खाता नं० १ में ३०० लाख श्रोर जमा किया गया । 

१६४८ के एक नए समभौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसकी मुख्य बातें निम्त 
थीं--- ह ० 
(१) भारत में इंगलिस्तान के भण्डार---१ अप्रैल, १६४७ को दिये गए सारे 
भण्डारों आ्रादि के पूरे और श्रन्तिम भुगतान के लिए १००० लाख पौण्ड (१३३ करोड़ 
रुपया) दिया जाएगा । 

(२) स्टलिग पेन्शन (निवृत्ति-वेतव)--इंगलिस्तान की सरकार को १४७५ 
लाख पौण्ड (१९७ करोड़ र०) दिया जाएगा और भारत सरकार :क्रमश; ह्वासमाव 
वापिक वृत्ति (एनुइटी) खरीद लेगी, जो १६४८, में ६३,००,००० पौण्ड से शुरू 
होगी । धीरे-धीरे ६० वर्ष में घुन्य हो जाएगी । - 

; (३) सुरक्षा-व्यय योजना--अविभाजित ,भारत के १६४६-४७ के अन्तिम 
लेखों के अनुसार भारत और इंगलैण्ड के बीच सुरक्षा-व्यय निर्वरिण योजना के अन्त- 
गंत इंगलिस्तान पर ४६० लाख पौण्ड (६५ करोड़ रुपया) था.! इस योजना में 
विचारित अवधि की अन्य देयताओं को ध्यान में रखकर अन्तिम रकम ६५० लाख 
पौण्ड (७३ करोड़ रु०) निश्चित की गई | 

(४) पौण्ड-पावना को श्रदायगी--१ जुलाई, १६४८ से तीन वर्ष की अ्रवधि 
में इंगलिस्तान ८०० लाख पौण्ड पौण्ड-पावने में से देगा और भारत खाता नं० ६ 
में पौण्ड-यावते की इससे पंहले अदा की गईं रकम से 5०० लाख पौण्ड जमा 
रचतेंगा | 


(५) बचहु-परिवर्तेतशोलता (मल्टीलेटरल कनवर्टिबिलिठी)--पहले वर्ष यानी 
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भागों में वाँठ दिया गया । 

१८८२ में लार्ड रिपन ने वित्त-सदस्य मेजर वेरिग की सहायता से प्रान्तीय 
समभौतों में कुछ सुधार किये-। अब हर पाँचवें वर्ष इन समभौत्तों:का.पुनविलोकन 
होना था। उन्होंने निश्चित इकट्ठी रकम के अनुदान'को वन्द कर दिया और विम्म 
प्रकार से श्राय के साधनों का फिर से वटवारा किया--- 

(१) केन्द्रीय सद--अ्रफ़ी म, नमक, निराक्राम्य-कर, व्यापारिक कारये इत्यादि। 

(२) प्रान्तीय मद--नागरिक विभाग, प्रान्तीय.निर्मा ण-का्य और प्रान्तीय कर । 

(३) विभाजित सद--उत्पाद-कर, आरोपित कर, स्टाम्प, वन, रजिस्ट्रेशन 
इत्यादि । 

शअ्रपना घाटा पूरा करने: के लिए निश्चित धनराशि का श्रनुदान देने के स्थान 
पर उन्हें मालगुज़ारी का एक विशेष प्रतिशत दे दिया गया. और उसके साथ-साथ 
निश्चित रोकड़ उसी मद के अन्तगंत.हस्तांकित कर दी. गई जोकि व्यवस्थापन का 
एक महत्त्वशाली साधन बन गई 'इसी' प्रकार के समभौते सिद्धान्तों:में' परिवर्तन: किये 
बिना १८०८७, १८९२ श्रौर १८६७ के सिद्धान्तों में किये गए;- यद्यपि प्रान्तों में कुछ 
श्रसन्‍तोष झौर मतंभेद रहा । 

वित्तीय नीति कीं अनिश्चितता और निरन्तरता कीःकमी दूर करने के:लिए 
पंचवर्षीय प्रान्तीय समभौतों को .लॉर्ड कर्जन ने १६०४ में श्रद्धंनस्थायी बना दिया, 
अर्यात्‌ पूर्व॑स्थिति में काफी 'परिवतेन होने श्रथवा प्रकाल या युद्ध-जैसेटविपत्ति-काल 
के उपस्थित होने पर ही उन्हें बदला जा सकता था-। ह 

१६१२ में लॉड हाडिग द्वारा यह समझौता स्थायी घोषित करु. दिया गया 
और निम्त विभाजन किया गया । जहाँ -तक श्राय से. सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने 
वे सारे आय के ख्रोत अपने पास रखे जो बाँटे' नहीं जा'सकते थे या: किसी प्रान्त- 
विशेष के नहीं थे । इनको साम्राज्य (इम्पीरियल) आय-्ख्रोत. कहा: गंया, जैसे श्रफ़ीम, 
रेल, निराकाम्य-कर, नमक, टकसाल, विनिमय, डाक और तार, सेना द्वारा आय 
और देशी रियासतों से प्राप्त घन । वचे हुए में सेःकुछ तो पूर्णारूपेरा प्रान्तीय थे, जैसे 
जंगल, उत्पाद-कर, (बंगाल और वम्बई में) रजिस्ट्रेशन तथा विभागों से प्राप्त आय, 
जैसे शिक्षा, न्याय श्रादि । अन्त में एक बहुत महत्त्वशाली आय का स्रोत विभाजित 
मद थे, जैसे मालगुज्ञारी, झ्राय-कर, उत्पाद-कर (बंगाल और बम्बई को- छोड़कर) 
सिंचाई और स्टाम्प । सुबार के पूर्व की प्रणाली में अनेक दोप ये---(१) दोनों सर- 
कारों के वीच बँटने वाले आय के स्रोत निरन्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तेक्षेपं के 
साधन बने थे और प्रान्तों के विकास में वाघक थे; (२) समय-समय पंर प्रान्तीय 
सरकारों को केन्द्रीय सरकार, पल अभ्रपनी बचत से दी हुई 'संसिक्षा” (डोल्स) का 
प्रभाव प्रान्तीय वित्त पर अस्तू-व्यस्तकारी था; (३) इसमे अन्तप्रन्तीय वित्त-सम्बस्धी 


गम्भीर असमानता को जन्म दिया; (४) प्रान्तीय सरकारों को करारोपण तथा ऋण 


५ पर, वात स्धिकार नहीं, था; (५) के्लीय सरकार द्वारा आन्‍्तों के वजट 


प्यय पर बहुत विशद नियन्त्रण [तर लगाया गया था । उदाहरण के लिए धान्तीय 
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केन्द्रीय सरकार की आय में धीरे-धीरे वृद्धि होने के कारण १६२५-२६ और १६२६-६७ 
में कुछ सहायता सम्भव हो सकी । १६२७-२८ में जो-कुछ अंशदान का अवशेष था 
उसको कम कर दिया गया और १६२८-२६ में उसका श्रन्त कर दिया गया-। 

२८. भारत में संघात्मक वित्त की समस्या--प्रान्तीय अ्रंशदान के अन्त से प्रान्यीय 
और केन्द्रीय सरकारों के बीच झ्राय के स्रोतों के वटवारे के भंगड़े का अन्त नहीं 
हुआ । प्रान्तों, विशेषकर औद्योगिक प्रान्तों, जेसे बंगाल और वम्बई की मुख्य आपत्ति 
फिर भी बनी रही । आपत्ति यह थी कि यद्यगि केन्द्रीय सरकार के व्यय स्थायी बने 
रहे, जिनमें केवल सेना के बनाए रखने का व्यय और लोक-ऋणा पर व्याज के व्यय 
ही सम्मिलित थे, केन्द्रीय सरकार ने अपने लिए आ्राय के ऐसे स्नोतों को, जैसे श्राय कर 
और मिराक्राम्य-कर भ्रादि, अपना लिया था, जिनमें वृद्धि हो रही थी अथवा जिनमें 
वृद्धि की सम्भावना थी और उन्होंने प्रान्तों के लिए आय के ऐसे स्नोत छोड़ रखे थे 
जो लोचहीन और न बढ़ने वाले थे, जैसे मालगुज़ारी और उत्पाद-कर श्रादि, होलाँकि 
प्रान्तों की आवश्यकताएँ तीत्र गति से बढ़ रही थीं। कुछ स्थानों पर मालगुज़ारी 
पहले से ही बहुत ग्रघक थी और सर्वत्र बहुत लम्बी अवधि के लिए निश्चित की 
जा चुकी थी । इसके श्रतिरिक्त किसी प्रकार की वृद्धि के लिए जनता सहमत नहीं 
थी.। मद्य-निषेध की नीति अपनाने के कारण उत्पाद-कर में अ्वनति अ्रवश्यम्भावी 
थी । वन-विभाग के विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी के वितियोग की आ्रावर्य- 
कता थी। केवल स्टाम्प ही एक ऐसा स्रोत था जिसमें वृद्धि की कुछ सम्भावना थी । 
प्रान्तों पर ही राष्ट्रीय ,उन्‍नति के विभागों, जैसे शिक्षा, औपधि, कृषि झ्ादि, का 
उत्तरदायित्व था, जिन पर बड़ी मात्रा में विनियोजन अत्यन्त आवश्यक था-। दुर्भिक्ष- 
सम्बन्धी व्यय भी प्रान्तों ही के कन्धों पर डाल दिया गया था। नये सुधारों के श्रत्त- 
गेंत अतिरेक आय के बटवारे में जो भाग प्रान्तों को हस्तान्तरित किया जाता था, 
उसकी मात्रा का निर्णय अनियमित ढंग से किया जाता था और उसका सम्बन्ध न 
तो प्रान्तों की आवश्यकताओों से ही था और न उनसे वसूंल की जाने वाली कुल 
झाय से ही। निस्सन्देह १६२० के आय-सख्रोतों के बटवारे के परिणामस्वरूप सब 
प्रान्तों को अधिक व्यय-शक्ति मिली । इसका लाभ असमान माता में अनुभव किया 
गया और अंशदान के अन्त ने प्रान्तीय आय-स्रोतों की असमानता को और भी श्रधिक 
बढ़ा दिया । जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी (१६३०), तो उस समय 
स्थिति यह थी कि प्रान्तों की झ्राय तो स्थिर थी पर उसकी भावी आवश्यकताएँ सर्वत्र 
असीमित थी ॥ !्‌ 

२६. १६३४५ के घिधान के!अनुसार केन्द्र श्रौर प्रान्तों के बीच श्राय-खोतों का 
बटवारा--गवर्नेभेन्ट श्रॉफ़ इण्डिया एक्ट के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि: कर 


३ 


) 
१- साइमन कमीशन रिपोर्ट, खए्ड २, पेरा २६००-६१ और २६३ | 


॥ कि हर हक 
"" आपनेमेण्ट ऑफ़ इस्डिया एक्ट की वित्त-सम्बन्धी व्यवस्था उस एक्ट के १३७-४४ सेवशनों में दी 


न्‍र्‌ 
हुई है 
| ५ | 


४१४३ 20० ) 





* ३७४ भारतीय अथंशास्त्र 


मिलाकर १३ करोड़ रुपये से कम -.होती, उस-समय तक झाय कर छोड़ा जाने वाला 
नहीं था । 

' जिस अतिशत अनुपात में प्रान्तों के-बीच आये बटने वाली थी, वे निम्न हैं-- 

मद्रास १५, वंम्बई २०, वगाल २०, यू० पी०१५४, पंजाब ८, बिहार १०, मध्य प्रदेश 
पू, आसाम २, उ० प० सीमाप्रान्त १, उड़ीसा २ और सिन्ध २। 
३१. प्रान्तों को सहायता--प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के आर रम्भ-काल से ही कुछ प्रास्तों 
को तुरन्त सहायता देने के लिए सर श्रॉटो निमेयर ने प्रस्तांव किया था। यह सहायता 
कुछ सीमा तक -नकद'सहायता के रूप में थी, कुछ सीमा तक १६३६ के पहले लिये 
वास्तविक ऋण (कुछ चीज़ें घटाकर) के विलोपन के रूप में थी और कुछ सीमा तक 
१२३५ के ज़ुट-कर के बटवारे के रूप में थी। बंगाल, विहार, प्रासाम, उत्तर-पश्चिमी: 
सीमाप्रान्त और उड़ीसा के सम्बन्ध में सारा वास्तविक ऋण विलोपित कर दियां गया 
था और मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में १६३६ के पहले के आय के धाटे के कारण लिये 
गए ऋण और उसके साथ १६२१ के पहले का लगभग २ करोड़ रुपये का ऋण-भी 
विलोपित कर दिया गया था । 

वापिक श्रर्थ-सहायता निम्न प्रकार थी--उत्तर प्रदेश २५ लाख पाँच वर्ष तक, 
आ्रासाम ३० लांख, उड़ीसा ४० लाख,-उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त १०० लाख, (पाँच 
वर्ष पदचात्‌ इस पर पुनः विचार करना श्रावश्यक था ), सिन्‍्ध १०५. लाख, जो दस 
वर्ष बाद धीरे-घीरे कम किया जाना था । 

सर झॉटो निमेयर का कहना था कि पर्याप्त मात्रा में न्‍्याय तभी हो सकेगा 
जबकि- बाँठने की दर कुछ तो निवास-कील और कुछ जनसेंख्या के आधार पर निश्चित 
की जाएगी । इन दोनों सिद्धान्तों के प्रति 'कट्टर सिद्धान्तवांदी श्रांदर दिखाना असंगत 
और अन्यायपूरां होगा । 
३२. .संभझोते के. सिद्धान्त --रिपोर्ट के मुख्य अंश नीचे दिये जाते हैं--गवमनमेण्ट 
_ ऑफ़ इण्डिया एक्ट तक जितने वादविवाद इस सम्बन्ध में हुए हैं सबमें यह वात मान 
'ली.गई थींः कि प्रान्तीय स्वोयत्त शासन के आरम्भ-काल से ही प्रत्येक प्रान्त को इस 
प्रकार सम्पन्त कर देता चाहिए कि आर्थिक संतुलन बनाए रखने की सम्भावना पर 
उनमें विश्वास रहे और विशेष रूप से स्थायी आशिक हीनता की दशा का, जिसमें 
कुछ प्रान्त पड़ गए थे, अन्त हो जाए | इसलिए मेरा सर्वप्रथम ध्येय प्रान्तों की वर्तमान 
और भावी आ्थिक स्थिति की परीक्षा करना श्रौर इस वात का पता लंगाना रहा है 
कि इस ध्येय को पूरा करने के लिए किंस सीमा तक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी 
और दूसरे यह समझ लेना भी झ्ावश्यक रहा है कि किस सीमा तक केन्द्रीय सरकार 
श्रपत्ती आथिक समृद्धि को हानि पहुँचाए बिना इस प्रकार की सहायता प्रदान -करने . 
की स्थिति में है। श्रन्त में हमें भविश्य की शोर भी देखना और सुझाव देना था कि 
कब और किस सीमा तक केन्द्रीय-सरकार प्रान्तीय सरकारों के समक्ष झराय-कर की 
प्राप्ति में से खर्चे करने के लिए:-श्ौर अधिक घन दे सकेगी । हे 
: प्रान्तीय दष्टिकोर से इस घ्येय की प्राप्ति की वाऊछनीयता अस्वीकार नहीं 
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पुरानी बात को आवदयकता से अधिक महत्त्व दिया गया है भौर वेकार ही यह घारणा 
बना ली गई कि यदि सीमाप्रान्त अलग न किया गया होता तो उसके ऊपर वह एक 
बहुत भारी बोभक के रूप में होता । 

प्रान्तों की कुछ शिकायतें श्रवरय उचित थीं और उनका उपचार सम्भव था, 
पर ऐसा शअ्रसम्भव था कि उनके कारण पुनविलोकन आवश्यक सिद्ध कर दिया जा 
सकता । एक प्रकार के तक के समक्ष दूसरे वराबर के युक्तिपुर्ण तक॑ उपस्थित करना 
तो सरल था | यह स्मरण रखना चाहिए कि एक दल को अश्रधिक दे देने का अर्थ 
दूसरे को कम देना था, चाहे वह केन्द्र हो या अन्य प्रान्त हो और यह सम्भव था कि 
केन्द्र की श्रावश्यकता अधिक तीब्र हो अथवा वह राष्ट्र की जनता के साधारण हित के 
लिए हों और इसलिए उसका पर्याप्त रूप से पूरा करना ब्रावश्यक हो । 
३४. केन्द्र की श्रावश्घकत्ताएं--यह अत्यन्त भ्रावश्यक है कि प्रान्तों को यथेष्ट मात्रा में 
देश का विकास करने वाले विभागों पर व्यय करने की पर्याप्त शक्ति प्रदान की जाए, 
झौर यह भी सत्य हू क्रि केन्द्रीय सरकार की आवश्यकताएँ तुलनात्मक हृष्टि से स्थायी 
हैं, इसलिए उसके श्राय के साधन भी स्थायी होने चाहिएँ। सर श्रॉटो मिमेयर का यह 
विचार बिलकुल सत्य था कि वेस्नद्रीय सरकार का श्रर्थ-प्रवन्च स्थायी झौर पर्याप्त होना 
एक पूल आवश्यकता थी । अ्रशखिल भारतीय कार्यों पर व्यय करने के लिए केन्द्र के 
पास पर्याप्त घन होना चाहिए, जैसे देश की साख बनाए रखना, वाह्दा देशों के श्राक- 
मण से अपने देश की रक्षा करना और श्रान्तरिक श्रशान्ति को श्ञान्त करना, इत्यादि। 
इस बात पर भी जोर दिया गया था कि बिना केन्द्रीय सरकार की समृद्धि पर दृढ़ 
विश्वाय हुए भारतीय रियासतें संघ की सदस्य बनने में आनाक्रानी करेंगी; और चूँकि 
नई व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार को थोड़ा-सा अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, जैसे संघीय 
न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में, और चूंकि उसके कुछ ज्ञोत अ्रव उतने विश्वस- 
नीय नहीं रहे जितने वे पहले थे । 

सर झॉटो की योजना की सफलता विशेषकर उस भाग की, जिसका सम्बन्ध 
आय-कर के केन्द्रीय भर प्रान्तीय सरकारों के बीच बटवारे से था, रेल-विभाग के 
सन्तोपपूर्णो ढंग से काम करने पर निर्भर थी। प्रान्तीय सरकारों को अपने ही हित के 
लिए भारत सरकार के साथ रेलवे की समृद्धि को पुनः स्थापित करने के लिए तंथा 
उनको पुन: देश की आय के प्रति पर्याप्त माचा में अंशदान देने योग्य बनाने के लिए 
सहयोग करना चाहिए था। इसके लिए प्रान्तीय सड़क नीति को नियमित करना 
झ्रावद्यक था, ताकि सड़कें रेलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के वजाय रेलों की सहायता 
दारें। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा रेल-विभाग के व्यय का भी आद्योपान्त 
सुधार होना अत्यावश्यक था और विभिन्‍न प्रकार के यातायात के साधनों का सामंजस्य 
भी ज़रूरी था । १६३७ ६5 में रेल-विभाग की आय में अ्रतिरेक होने से, रेल-विभाग 
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अनुदान (ग्रान्द्स:-इन-एड) लाख रुप॑यों में निम्न प्रकार 'है--पश्चिमी बंगाल १०४, 
आसाम ४०, विहार ३५ और उड़ीसा ५ । यह परिनिणांय वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त 
होने तक लागू रहने को था जिसे.२२ नवम्बर, .१६५१ की संविधान की 'घारा' १८० 
(१) के अन्तगंत राष्ट्रपति नें श्री के० सी० नियोगी की-अध्यक्षता में नियुक्त किया । 
इस आयोग की नियुक्ति कुछ करों की श्राय का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण, 
राज्यों को सहायक श्रनुदान 'तथा केन्द्र और राज्यों-के.बीच धारा २७८ (१) के अच्त- 
गंत किये गए समभौतों आदि के सम्बन्ध में सिफ़ारिश करने के लिए की गईं थी । 
आयोग ने अ्रपनी अन्तिम रिपोर्ट ३१ “दिसम्बर, १६५२ को प्रस्तुत की । इस भ्रायोग 
ने वर्तेमान परिस्थितियों में राज्यों की आय निश्चित करने के लिए जनसंख्यां को 
प्राधार बनाया और श्राय-कर की विभाज्य राशि में से २०% राज्यों की सापेक्षिक 
वसूली के आधार पर श्रौर 5०% (१६५१ की जनगराना) सापेक्षिक जनसंख्या के 
आधार पर बॉटने की सिफारिश की | 

जूट निर्यात-कर---देश मुख-परि निर्णाय के श्रनुसार परिचमी वंगाले, भझ्रासाम, 
बिहार भर उड़ीसा को जुट निर्यात-कर के स्थान पर सहायक अनुदान 'दिये जाते 
परन्तु ये राज्य इन अनुदानों से सन्तुष्ट नहीं थे श्रौर श्रधिक की-माँग करते थे। इस 
सम्बन्ध में वित्त-आयोग ने-निम्न अनुदानों की सिफ़ारिश की-- 


(लाख ० में) 
राज्य देशमुख-परिनिर्णाय के अन्तर्गत... वित्त-प्रायोग द्वारा 
दी जाने वाली रकम : ;$ 'प्रस्तावित रकम 
पर्चिमी बंगाल... १०४५. ' १५० 
आसाम ४०  ., ७५ 
बिहार - रैक .. ७५ 
उड़ीसा प्र 34 





संघीय उत्पाद-कर--इन करों की बढ़ती हुई आय -के कारण राज्य की सर- 
कारों ने इनमें भाग माँगना शुरू कर दिया। राज्यों ने वित्त-आरयोग से इस श्राय में 
से भाग देने की माँग की । श्रायोग ने कुछ वस्तुओं -के उत्पाद-कर को-वितरित करते 
का निशुचय किया । 

सरकार ने इन सिफारिशों 'को स्वीकार कर लिया और मारे, १६५३ में 
यूंनियन ड्यूटीज़ ऑफ़ एक्साइज (डिस्ट्रीव्यूशन) एक्ट पास किया । 

जून १६५६ में दूसरा वित्त श्रायोग नियुक्त किया. गया ।:वित्त आयोग को 
निम्न वातों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी-- 

(१) केच्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन, 

(२) राज्यों को सहायक अनुदान (प्राण्ट इन एड) देने के नियम, तथा 

(३) भारत सरकार द्वारा राज्यों को.दिये' गए.ऋणा की ब्याज-दर - भौर 
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(क) संध और राज्यों के बीच में केन्द्रीय करों की वास्तविक आय का 
वितरण | हे 

(ख) केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले सहायक अनुदान (ग्राण्ट इन 
एड) को निश्चित करने के नियम । | 8 व कप 

इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने निम्न विषयों पर भी आयोग से सुभाव देने के 
लिए कहा है-- > 0 0४ ; : 

(१) तृतीय योजना का श्रावश्यकताम्रों के लिए राज्यों को धारा (आदि- 
किल) २७४ के अन्तर्गत दिये जाने वाले सहायक अनुदान तथा राज्यों द्वारा उपलब्ध 
साधनों से अतिरिक्त झ्राय की प्राप्ति । 

(२) घारा २६६ के श्रन्त्गंत कृपि-भूमि के श्रलावा अन्य श्षम्पत्ति पर उत्तरा- 
घिकार-कर (एस्टेट ड्यूटी) की वास्तविक श्राय को किसी वित्तीय वर्ष में राज्यों के 
बीच वितरित करने से सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन । - 

(३) धारा २६६ के श्रन्तगंत रेल के किराये पर लगे करों से प्राप्त झा 
वितरण-सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन । | 

(४) निम्न वस्तुओं पर लगे श्रतिरिक्त उत्पाद-कर से प्राप्त आय के वित्त- 
रख-सम्बन्धी नियमों में परिवर्तत--(१) सूती वस्त्र, (२) रेयन या झइृत्रिम रेशम 
के वस्त्र, (३) ऊनी वस्त्र, (४) चीनी भौर. (५) तम्बाकू, जिसमें निर्मित तम्वाकू भी 
सम्मिलित है। "४ ह 

भई १६१४ में डॉक्टर पी० वी० राजामनार मद्रास के हाईकोर्ट के मुख्य 
सेवा से मुक्त न्यायाधीश की श्रध्यक्षता में एक चौथा वित्त कमीशन नियुक्त किया गया। 
इसकी सिफारिश १६६६-६७ से लेकर १६७०-७१ तक लागू रहेगीं .भ्ौर केन्द्रीय 
तथा राज्यों में वित्त-वितरण पर प्रभाव. डालेंगी । ेल्‍ 
३७, वर्तमान प्रास्तीय श्र्थ-प्रवन्ध--प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के आरम्भ होने के वाद 
से प्रान्तीय सरकारों की आय झौर उनके व्यय दोनों में ही वहुत काफी वृद्धि हुई है-- 
विशेषकर द्वितीय युद्ध के बाद। शआराय में वृद्धि कृषि की उत्पत्ति के मूल्य में वृद्धि, 
प्रान्तीय श्राय के साधनों, जैसे जंगल के उत्तरोत्तर प्रयोग, अनेक प्रान्तों में भ्रतिरिक्त - 
अथवा नये करों के आरोपणा, जो मुद्रा-प्रसार के प्रभाव को रोकने के लिए थे, और 
केन्द्र के पास एकत्रित आय-कर से प्रान्तों के भाग में प्रतिवर्ष वृद्धि के कारण हुई थी । 

व्यय के अन्तर्गत वृद्धि पुलिस और नागरिक रक्षा के उपायों के कारण अति- 
रिक्त आथिक भार, मेहगाई तथा श्रन्य अ्धिदेयों, खाद्य-सामग्री पर -विनियोग, पूर्ति 
तथा वितरण-सम्वन्धी योजनाओं, बुछ प्रान्तों द्वारा अपने ऋण के भार को कम 
करने के लिए केन्द्र को धन देने, राष्ट्रविकास की .योजनाम्रों पर अधिक व्यय करने 
ओर अधिकतर प्रान्तों द्वारा- युद्ध के पश्चात्‌ पुनरतिर्माणय-कार्यों पर व्यय करते के लिए 
घन पृथक्‌ करने श्रादि कारणों से हुई थी । 
दूसरी विशेषता युद्ध-काल के प्रत्येक व में आय का अतिरेक होना था, जोकि 
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इन लगातार होने वाले घाटों के कारण १६३१-३२ के वाद देश की सामान्य 
आय के प्रति रेलवे कोई भी झंशदान न कर सकी । सेपेरेशन कान्वेंशन के श्रन्तर्गत 
एकत्रित किया हुआ अ्रंशदान का- बकाया. १६३१-३२ से लगाकर १६३६-३७ तक 
३०.७४ करोड़ रुपये हो गया था । १६३६- ० के अन्त तक यह संख्या वढ़करं ३६३ 
करोड़ रुपये हो गई थी । इस काल में रेल-विभाग ने यही नहीं कि: श्रपना, सामान्य- 
कोप कमर कर दिया हो, वरन्‌ श्रवक्षयण कोप से भी उन्होंने ३१.३४ करोड़ रुपया ऋरण 
पर व्याज भ्रदा करने के लिए उधार ले लिया । यह नितांत असंभव था कि लगभग 
६२ करोड़ रुपये कौ: इतनी बड़ी देयता भविष्य में होने वाले श्रतिरेक से थोड़े-से. नपे 
हुए समय के: अन्दर अदा की जा सके ।, इसी बीच नये विधान, के श्रन्तर्गत प्रान्तीय 
स्वायत्त शासन के .प्रचलित- हो जाने के साथ-ही-साथ और अ्रधिक श्राय. के साधनों की 
प्राप्ति के लिए ज्ञोर लगाया जा रहा; था। चूंकि वर्तमान सेपेरेशन- कार्वेंशन के भन्त- 
गत अवक्षयण कोप से लिये.हुए ऋण भविष्य के श्रतिरेक परः सबसे प्रथम अधिकार 
समझे जाते थे श्रौर उसके पश्चात्‌ सामान्य श्राय की देयता भी पूरी करती थी। इस- 
लिए सामान्य झ्राय को रेल से अ्ंशदान पाने के लिए बहुत काफ़ी प्रतीक्षा करनी 
आवश्यक थी । इससे बचने का उपाय. देयता पूरी करने के. लिए: १६३७ से, तीन वर्ष 
के विलम्ब-काल में निहित था-।' इस -विलम्ब-काल- के कारण यह सम्भव-होसका 
कि व्याज देने के बाद -रेल-विभाग: की वास्तविक आय के श्रतिरेक की, जो १६३६-३७ 
से दिखाई पड़ने लगा था; व्यवस्था की जा सके, ताकि ६२.करोड़ रुपये का भारी 
ऋण पूरा किये बिना ही सामान्य आ्राय में भ्रृंशदानः देना तुरन्त श्रारम्भ किया जा 
सके ।.इससे केन्द्रीय सरकार को भी १६९३७-३४८,, १६३८-३६ शभौर १६३६-४४ में 
निमेयर परिनिणंय के श्रन्तर्गत श्राय-कर की प्राप्ति को सीमित मात्रा में प्रान्तों को 
हस्तांकित करने का अवसर प्राप्त हुआ । 

१९३८-३६ में प्राप्त श्रतिरेक १९३७ करोड़ रुपये काःथा, परन्तु १६३६-४० 
में वह बढ़कर ४३३ करोड़ रु० हो गया । वर्ष के आरम्भ में. अ्ंनिश्चित श्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक स्थिति के कारण कुछ वस्तुओं की लोगों ने राशि एकत्रित केर ली और 
यात्रियों की संख्या तथा भेजे जाने वाले माल से प्राप्त- भ्राय में :कमी-भ्रा गई | युद्ध 
की घोषणा के पश्चात्‌ परिवर्तन हुआ, विश्वेषकर भेजे जाने वाले माल-से प्राप्तःआय 
में और बाद में यात्रियों से भी; क्योंकि लोगों की आरम्भ में ही श्राधिक स्थिति कुछ 
सुवर गई थी। समुद्र-मार्ग से हटकर रेल-मार्ग से यात्रा. बढ़ जाने के कारण भी-रेल 
की झाथिक स्थिति-में उन्‍्तति हुई, जैसा कि १ माचे, १६४० से किराया और शुल्क 
बढ़ने से हुआ था । 

१६४५-४६ के हिसाव में ३८२० करोड़ रुपये का लाभ दिखाई पड़ा। १६४३ 
के निर्णय, के अनुसार, जिसमें सामान्य आय में ३२ करोड़ रुपये का अंशदान दोनों वर्षो 
के लिए (१६४४-४५ झौर १६४५-४६) निश्चित किया गया था, ३२ करोड़ रुपया 
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नवम्बर, १६५४ में रेलवे काम्वेन्शन , कमेटी ने श्रपनी रिपोर्ट , अस्तुत की । 
यह कमेटी: दिसम्पर, १६४६ के कान्वेन्शन प्रस्ताव के अनुसार, मई १६५४ में विठाई 
थी । अन्य बातों के साथ इस कमेटी के परीक्षा के विषय निम्न थे-- 
(१) रेलवे द्वारा सामान्य आय को दिया जाने वाला लाभांश 
(२) पूँजी और आय के खाते में रेलवे.व्यय का वित्तरण, और 
(३) तीनों रेलवे कोप--अ्रवक्षयण सुरंक्षित कोप, विकास-कोप तथा सुरक्षित 
आय-कोप-- को दी जाने वाली रकम । 
कमेटी ने भी १९५५-५६ से ५ वर्ष तंक ४% के लाभांश की सिफ़ारिश की । 
अवक्षयण सुरक्षित कोप को दी जाने वाली रकम ३०. करोड़ से बढ़ाकर -३५ करोड़ 
रुपये करने की धिफ़ारिश भी की गई । 
. रेलवे व्येय तथा अ्रंशदान 








(करोड़ों में) 
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३६. स्थानीय (गाँव-सम्बन्धी) बोर्ड--चूँकि भारत के अधिकांश लोग गाँवों में निवास 
करते हैं, इसलिए नगर-पालिकाश्रों की तुलना में, जो संख्या में बहुत कम जनसस्या 
की सेवा करती हैं, जिला और उपजिला-बो्डों की महत्ता बहुत श्रधिक है । किसी 
समय में भूमि पर प्रान्तीय शुल्क श्रथवा अधिकर केन्द्रीय सरकार के बजट के मुल्य 
अंग हुआ करते थे । आज वे स्थानीय और ज़िला बोर्डों की आय के मुख्य अंग हो 
गए हैं। ये आरम्भ-काल में वम्बई और मद्रास में १८६४ शौर १८५६६ के वीच 
शुरू किये गए थे श्रौर सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए, स्कूलों और भ्रस्पतालों 
को चलाने के लिए, गाँव की सफाई के लिए तथा अस्य स्थानीय खर्चों के लिए भूमि 
पर लगाये गए थे। इस सिद्धान्त का लाडे मेयो की विक्रेद्धीकंरण-योजता के भ्रनुसार 
असर किया गया था। इसी प्रकार के उपकर बंगाल, उत्तर प्रदेश औरं पंजांत्र में 
खा हा के लिएऐ अ्रनेक विधेयक झास किय्रे गए । पंजाब और अवध में सड़कों 
८ वार, ० के डाकखानों के लिए मालगुज़ारी का बन्दोबस्त होते समय 
वस्तीय उपकर हक नये सामान्य उपकर के साथ-साथ जारी रहे । ऐसे ही वन्दो 
से श्रदेश, ज्र्मा और झसाम में लगाये गए, पर बाद में उनका स्थात 
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अपेक्षा भौर अधिक कुशल होने की आवश्यकता है । सबसे श्रधिक व्यय लोक-स्वास्थ्य 
सुविधा तथा लोक-निर्माण श्रौर शिक्षा पर है.। नगरपालिकाएँ प्रायः अपनी साधारण 
आय से अपना व्यय-पूरा नहीं कर पाती और उन्हें प्रायः सरकार पग्रथवा जनता से 
रुपया उघार लेना पड़ता है, विशेषकर अपनी. ऐसी वड़ी-बड़ी योजनाग्रों को पूरा ' 
करने के लिए, जैसे पानी का प्रबन्ध और गन्‍दे पानी | के बहने का प्रवत्ध 
श्रादि।.... . -: 8 ० 8 पा पा 5 
४१. स्थानीय संस्थाओं के श्रपर्याप्त -साधन--अधिकारों के ,घीरे-धीरे स्थानीय 
संस्थाओं के प्रति, हुए -भ्रवक्रमण और विस्तृत कार्य, जो लार्ड मेयो के समय से भ्रोर 
विशेषकर स्थानीय स्वशासन के चुने हुए मन्त्रियों के हाथ में श्राने के बाद-से नगर- 
पालिकाओं, ग्राम-बो्डों प्रौर पंचायतों को दिये गए हैं, जैसे लोक-स्वास्थ्य श्रौर शिक्षा 
आदि को विचाराधीन रखते हुए. यह कहा ज़ा सकता है कि इन संस्थात्रों के प्राय कै 
स्रोत नितान्त अ्रपर्याप्त हैं। उनके लिए आधुनिक प्रशासन प्रणाली का अ्चलन उत्त | 
समय तक असंम्भव है: जब तक कि उनकी भ्ाय की. वृद्धि का उपाय न किया जाए। 
१६१६ और १६३५ के विधान के अन्तर्गंत:स्थानीय संस्थाश्रों से यह आशा की जाती 
है कि वे उन सेवाग्रों का खर्च: -उठायेंगी जो पहले, विभिन्‍न: विभागों के सरकारी; . 
कर्मचारियों द्वारा निःशुल्क प्राप्त- होती थीं । आरम्भ के उत्साह में स्थानीय संस्थाएं. 
यह भूल गईं कि “सारे कार्य घन के ऊपर निर्भर हैं” श्ौर उन्होंते बड़ी महँगी शिक्षा, 
उपचार झादि की; योजनाएँ आरम्भ कर दीं ज़ो, उनकी "शक्ति के बाहर थीं.। इस 
प्रकार उत्पन्त आर्थिक कठिनाई.बाद में व्यय में कमी करके, ग्रतिरिक्त कर का प्रारोप 
करके और भ्रधिक विचारपूर्णा ढंग से साधनों का वटवारा-करके दूर की गई.। फिर 
भी यह कहा-जा सकता है कि मूलतः स्थानीय संस्थाझरों की श्राथिक स्थिति बहुत ही 
श्रधिक असन्तोषजनक है । उनकी कठिनाइयाँ हाल में व्यय में वृद्धि के कारण श्रौरः 
भी भ्रधिक बढ़;गई हैं, जोकि श्रम और पूंजी के मूल्य के बढ़ जाने, वेतन के पुनरीक्षण 
और मेंहगाई भत्ता देने के- कारण हुई है, जबकि उनके भ्राय के साधन कम और लोच- 
हीन ही बनेरहे हैं।।.. क्‍ । 

४२. साधनों के श्रपर्याप्त होने का कारण--वम्बई , की स्थानीय स्वशासन कमेटी 
(१६४०) ने कहा था कि “प्रान्तीय सरकारों और:स्थानीय वोर्डों के वीच ग्राय के 
साधनों का बटवारा स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है और प्रान्तीय सरकार अच्छे प्राय के 
साधनों से लाभ उठाती रही है,” जो कि श्रौचित्य के हष्टिकोश से स्थानीय वोडों 
को मिलने चाहिए थे। स्थानीय और प्रान्तीय श्राय-प्राप्ति के क्षेत्रों का स्पष्ट 
बटवारा अत्यन्त श्रावश्यक है । भारत में स्थानीय संस्थाश्रों की निर्धनता का एक 
कारण यह भी रहा है कि उनका विकास घनी, श्रद्धं-स्वतन्त्र और छोटी-छोटी 
पकाइयों में बड़े राजनीतिक संघ के रूप से व्यवस्थित होने के बजाब अ्रधिकारों के 
अवन्‍मण से हुआ है । दूसरा कारण यह भी है कि स्थानीय बोर्डो का अधिकार- 
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करना, (२) जंगल की प्रमुख उत्पत्ति से प्राप्त आय पर १३२ श्ाने का उपकर लगाना 
भ्रौर (३) मालमुज्ारी के १०% का हस्तांकन करना । कमेटी ने ठोक ही कहा था 
कि स्थानीय संस्थाओ्रों वे: लिए सबसे उपयुवत ढंग करों झौर उपकारों को व्यक्तियों के 
प्रति की गई निश्चित सेवाग्नों पर लगाना होना चाहिए, ज॑से प्रनिवार्य शिक्षा पर 
उपकर ।' ह 

१६४६ में नियुक्त स्थानीय वित्त जच समिति ने सिफारिश की थी कि संघीय 
सूची के ८९वें मद में दर्ज रेल, हवाई या पानी से जाने वाले सामान श्र सवारी पर 
लगा टमिनल टैक्स तथा रेल के किराये भौर भाड़े पर लगे कर को स्थानीय संस्थाप्रों 
के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए । इसके श्रलावा राज्योय सूची की सातवीं प्रनुसूची 
में दर्ज टाल व्वेस तथा भ्रन्‍्य कर, जेसे अखबारी विज्ञापन के अलावा प्रन्प विज्ञापन 
पर कर, विद्युत के उपयोग श्रौर विक्रय पर कर श्रादि, को स्थानीय संस्याओ्रों के उप- 
योग के लिए सुरक्षित कर देने की सिफारिश की । १६५३ में नियुक्त कर जाँच आ्रायोग , 
ने यह मत व्यकवत किया कि स्थानीय वित का ठोस आधार स्थानीय प्रत्यक्ष करा रोपण 
ही हो सकता है। पश्रायोग ने स्थानीय संस्थानों को कर लगाने के सम्बन्ध में श्रधिकार 
प्रदान करने के लिए दो कसौटियाँ रखीं : (१) कर का स्थायित्व तथा (२) करा- 
रोपण भौर प्रशासन की क्षमता | प्रायोग ने राज्य सरकारों द्वारा ऋण और ग्राविक 
सहायता देने की भी सिफारिश की । 

पश्चिमी देझों में नगरपातिकाम्रों के क्षेत्र के विस्तार--भूमि की स्थायी 
सम्पत्ति तथा ग्रौद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र--में वृद्धि हो रही है और म्युनिर्ति- 
पैलिटियाँ ट्राम्बे, पानी के कारखाने, गैस भौर विजली के कारखाने, कब्रिस्तान, स्ताना- 
गार, मछली मारने के स्थान, जहाज़ों के ठहरने के स्थान, रोटी बनाने के स्थान, रंग- 
मंच, सराय, जलपान-गृह, का रखाने, चककी भोर दुग्घशालाएँ इत्यादि चला रही हैं। 
ये सब श्राथिक कार्य प्रभावशाली रुप से केवल सेवा ही नहीं हैं वरन्‌ झ्राय के अच्छे 
साधन भी हैं। भारत में स्थानीय दित्त के इस अंग पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया 
है शौर यदि स्थानीय संस्थाएँ इन साधनों के प्रयोग की सम्भावनाम्रों पर श्रपनी छोटी 
ग्राय को बढ़ाने तथा नागरिक जीवन की सुविधाम्रों को बढ़ाने के लिए ध्यान दें तो 
बहुत अच्छा हो । 
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न 


संगठित उद्योगों की वृत्तिहीनता से भिन्‍न यत्किचित्‌ वेकारी कुटीर-श्रमिकों ' 
में भी पाई जाती है । भारत में 'आ्राथिक-संक्रमण” वाले श्रष्याय तथा कुटी र-उद्योगों 
की स्थिति' के विवरण में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न वर्ग के लोग 
आ्राथिक संक्रमण से प्रभावित हुए । इस विवरण में ही हमें अ्रपनी रोज़ी खो देने भ्रौर 
कोई उपयुक्त रोज़ी न मिलने के कारण उत्पन्त कठिनाइयों और दुखों का भी कुछ 
अनुमान मिल गया था। 

एक झौर प्रकार की. वृत्तिहीनता श्रभी हाल में ही विकसित होने लगी है। 
यह है मध्यवर्गीयों की वत्तिहीनता । इससे वे लोग प्रभावित होते हैं जो कि एक स्तर 
तक शिक्षा पा छुक्के हैं ओर श्रपती जीविका के लिए बाबूगीरी या क्लर्की पर निर्भर 
रहते हैं । हाल में यह समस्या प्रधान स्थान ग्रहण करने लगी थी । 


ग्रामीण वृत्तिहीनता : दुर्भिक्ष का वर्तेमान रूप और उसका उपचार 


२. दुभिक्ष का उत्तरदायित्व--देश की राजनीतिक जागृति के साथ-साथ बार-बार 
दुर्भिक्षों के पड़ने के कारण इन देवी श्रापत्तियों को एक प्रकार की प्रमुखता मिल गई 
जो कि अन्यथा श्रप्राप्य होती । 

१८६७ के विशेष आयोग ने दुर्भिक्ष की परिभाषा करते हुए बतलाया कि 
जनता के बड़े समृह का भूख की यातना सहना दुर्भिक्ष है । लेकिन भारत के इतिहास 
का श्रष्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्रधान कारणों से शब्द के इस श्रर्थ 
में परिवर्तन हो गया है । एक तो यातायात एवं परिवहन के साधनों में सुधार होने के 
कारण एक भाग के दुर्भिक्ष को दूसरे भाग की बहुलता से सहायता पहुँचाई जा सकती 
है । दूसरे, प्रशासन में भी दुभिक्षों का सामना करने की पद्धति में प्रगति हुई है। अत- 
एवं वर्तमान दुर्भिक्ष खादय-दुर्भिक्ष न होकर द्रव्य-दुर्भिक्ष है। सरकार के सामने समस्या 
है कि समुचित रूप में मजदूरी और काम की व्यवस्था करे | ह 

द्रव्य-दु्भिक्ष या वृत्ति-विस्थापन के मुख्य 'कारण जब तक दूर नहीं किये 
जाएँगे, ग्रामीण वेरोज़गारी की समस्या हल नहीं हो सकेगी। ये कारण हैं--(१) 
जनता का क्ृपि पंर अत्यधिक अवलम्बन--कृषि एक ऐसा पेशा है जो भझ्रनिश्चित 
बृष्टि पर निर्भर है; (२) पुरामे पा का विनाश तथा कितने ही उद्योगों की अनु- 
'पस्थिति; (३) जनता का ऋण पें हवा होना आादि। भारतीय जनता किसी प्रकार 
अपनी आजीविका प्राप्त करती है ;ः उसके पास कोई सुरक्षित धनराशि नहीं रहती 
जिस पर वह कमी और श्रकाल के्मय आश्रित रह सके । जनत्ता की आधिक शक्ति 
'को सुदृढ़ करने के तरीकों में श्रमेक 'बातें शामिल हैं, जैसे जनता के जीवन-स्तर को 
बढ़ाना और उसकी शाख को कायम रखना; सुरक्षा-कार्य -- सिचाई की नहरें, सड़कों 
का निर्माण, कुत्रों की मरम्मत इत्यादि; साधारण प्रशासन में सुधार, विशेष 'रूप से 

सल-प्रशासन के स्थगन और छूट की व्यवस्था; सुविचारित और उदार वन-नीति; 
९: देहिए, उछ २, प्ख्याव ६ | 
2 अध्याय २, सेव्शन ३६-४६ । 
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४. मध्यवर्योय बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता झौर प्रसार--मध्यवर्गीय धृत्ति- 
हीनता ने इधर हाल में भयंकर श्राकार ग्रहण कर लिया है।' कुछ समय से .जनता का 
घ्यान इस ओर गया है । सरकारी तथा गैर-सरकारी भ्रौर भ्रद्धं-सरकारी संस्थाप्रों, जैसे 
विश्वविद्यालयों, ने इसमें रुचि प्रदशित की है । १६२४ झ्रौर २८ के बीच विशिष्ट 
रूप से आयुक्त समितियों द्वारा कितनी ही गवेषणाएँ की गई हैं। ये गवेषणाएँ एवं 
प्रयोग बंगाल, मद्रास, पंजाब श्रौर बम्बई-जंसे प्रान्तों एवं ट्रावनकोर-जैसी रियासतों में 
किये गए हैं । सबसे हाल में नियुक्त होने वाली समितियों में युक्त प्रान्त (सर तेजबहादुर 
सप्रू की भ्रध्यक्षता में) की और बिहार की समितियों का नाम लिया जा सकता है।* 

इन समितियों की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि मध्यवर्गीय वृत्तिहीनता 
झखिल-भारतीय प्रकार की है ।* मद्रास प्तमिति ने बताया कि रोज़ी खोजने वाले 
शिक्षित व्यक्तियों और रोज़गार का श्रनुपात २ : १ है। स्कूल और कॉलेजों की वाधिक 
उत्पत्ति और वर्ष में होने वाली रथान-रिक्तता की गणना के अनुसार वे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि वृत्तिहीनता की संख्या वस्तुतः दुखद थी । १६२७ की पंजाब समिति भी 
इसी प्रकार की गणना के उपरान्त इस नतीजे पर पहुँची | जबकि अंग्रेज़ी वर्नाक्युलर 
स्कूलों की उत्पत्ति या उत्पादव ५ वर्ष में (१६२२-२७) बढ़कर दूना हो गया है, 
इसके विपरीत रोजगार में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है--न तो सरकारी नौकरी में झौर 
न व्यावसायिक क्षेत्र में ही । | ह 

इस प्रकार की वृत्तिहीनता की भयंकरता को हम पूर्णतया समझ नहीं पाते । 
इससे वृत्तिहीन व्यक्ति को कष्ट तो पहुँचता ही है, साथ ही एक प्रकार का नैतिक पतन 
होता है जो साधारण रूप से समाज को ग्रस्त कर लेता है श्रौर पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ता 
ही जाता है । इस प्रकार के असन्तुष्ट. नवयुवकों का अभ्रधिक संख्या में वेकार होना देश 
की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी हानिकारक और भयंकर है। क्रान्तिकारी.समाज- 
वाद था साम्यवाद उन युवकों में बड़ी ही शीघ्रता से जड़ जमा लेता है, जिनके दिल 
ह 38 के खिलाफ एक श्रकार का विरोधी भाव पहले से ही घर कर छुका 

त्त ॥ हि 

५. विशेष रूप से प्रभावित वर्ग--शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षितों में श्रप्नशिक्षितों की 
अपेक्षा कम बेकारी थी । कानूनी पेशे में बहुमत इस. पक्ष में था कि यह ज़रूरत से ज्यादा 
३. द्वितीय मदायुद्ध ने वृत्ति के अनेक द्वार खोल दिए और छुछ समय के लिए शिक्षित वृत्तिहीनता 
समाप्तप्राय हो गई । मारत सरकार के अ्रम-मन्त्रालय के वृत्ति-विनिमय, जोकि पहले पुराने नौकरी वालों 
और छूटे लोगो को श्रम दिलाने के लिए काम करते थे, अब सबके लिए खोल दिये गए हें । 
२. १६३० में हुए विश्वविद्यालय सम्मेलन ने इस प्रश्न पर विचार किया, लेकिन वे इसके आगे कोई 


सुझाव नहीं रख सके कि विश्वविद्यालय अपने स्नातकों को वत्तिद्ीनता का पता लगाएँ | ध 
हे बम्बई के अ्रमालय ने १६३८ में विश्वविद्यालय के स्नातकों की वृत्तिहीनता की जॉच फिर से आरम्भ 
की। पक 
४. १६३७ को नवें उधोग सम्मेलन की चुलेटिनों में भारत के विभिन्‍न आरन्तों और रियासतों को मध्य- 
जा इक्तिदी नता को परिस्थिति की समीक्षा और उसे दूर करने के लिए काम में लाये गए या बिचा रत 
ः * विवरण प्राप्त होगा | 'बुलेटिन्स ऑफ़ इशिड्यन इणडस्ट्रोज़ एए्ड लेवर', नं० छू 


जीन... 
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मिलने पर अद्धं-सरकारी प्रकार की वलर्की, जंसे रेलवे, म्युनिसिपल बोर्ड भौर भ्रन्य 
स्थानीय संस्थाएं, जैसे पोर्ट-ट्रस्ट इत्यादि, की क्लर्की हूढ़ता है। शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध 
यह भी आरोप है कि यह लड़कों को अ्रपने पैतृक पेशों के लिए भी बेकार बना देती 
है, क्योंकि वे एक क्षण के लिए हाथ से काम करके अपनी जीविका कमाने की बात 
'नहीं सोच सकते । वे पंचम श्रेणी का वलक॑ होना पसन्द करेंगे, चाहे उन्हें उससे हाथ 
का काम करने से कम की ही श्रामदनी क्‍यों न हो। वे कृषि को भी हेय हृ्दि से 
देखने लगते हैं। इस प्रकार हाथ से काम न करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है । 
इसका कारण वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का दूषित होना ही है जोकि प्रनुत्पादक होने के 
प्रतिरिक्त देश की मानसिक शक्ति को नष्ट कर देती है। किसान, हस्तकार्य करने वाले 
तथा अ्रन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी भ्रपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लालच में पड़- 
कर, स्कूलों शौर कॉलेजों में भेजने लगे हैं। इस प्रकार वे सामाजिक सीढ़ी के ऊँचे 
वाले डंडों पर चढ़ रहे हैं। साहित्यिक एवं भ्रद्ध-साहित्यिक पेशों का यह श्राक्षण, 
जोकि भ्रपनी परिधि में उन वर्गों को भी सन्तिविष्ट कर रहा है जिनके पास कोई ,भी 
विद्या की पृष्ठभूमि नहीं है, तथा इससे प्रचलित वृत्तिहीनता श्रौर भी बढ़ रही है । 

(३) सामाजिक कारण--कुछ सामाजिक कारण, जंसे जाति-प्रथा, शीघ्र 
विवाह, संयुक्त परिवार झौर सामुदायिक ग्रसमानताएँ, सव श्ान्त किन्तु सशक्त रूप से 
नवयवकों की श्राथिक महत्त्वाकांक्षाओं और भाग्य को निर्धारित करने में क्रियाशील 
हैं । उदाहरण के लिए जाति-प्रथा युवकों को कितने ही ऐसे घन्धे करने से रोक देती 
है, जोकि लाभदायक हैं किन्तु जो सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर के माने जाते हैं । 
शीघ्र विवाह के परिणामस्वरूप नवयुवकों पर ज्ञीघ्र ही जिम्मेदारी पड़ जाती है भौर 

प्रशिक्षा भी भ्रवरुद्ध हो जाती है। संयुक्त परिवार-प्रथा इस प्रकार के उत्तरदायित्व का 
भार हलका कर देती है श्रीर कमज़ोर तथा श्रसहाय को सहायता और सुरक्षा देकर 

. भाथिक पराश्रयता को जन्म देती है और वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा तथा प्रतिभा को समाप्त 
कर देती है । शिक्षित वर्ग में वृत्तिहीनता का एक कारण नवयुवंकों में अपने घरबार से 
दूर जाकर श्रपने भाग्य-निर्माण की श्रनिच्छा भी है, जोकि संयुक्त परिवार-प्रथा की देन 
है । इसके विपरीत मद्रास समिति के मत में इस प्रकार की गतिहीनता श्रब धीरे-धीरे 

. घट रही है और इसका पृत्तिहीनता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। बृत्तिहीनता मूलत 
माँग से पूर्ति का अधिक होना ही है । 

(४) आर्थिक पिछड़ापन--देश के आथिक अ्रविकास का कारण झौद्योगिक 
दृष्टि से देश का पिछड़ा होना है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षित नवयुवकों को वृत्ति 
के मार्ग नहीं मिलते | विलायत में सेना, नौसेना श्रौर सिविल सर्विसेज को छोड़कर इस 
समय देश में कुल १६,००० पेशे हैं। भारत में कुल मिलाकर ४० से भी कम हैं। 

* यह याद रखना चाहिए कि केवल व्यावहारिक शिक्षो देते और उसकी सुविधाएँ करते 
२. देखिए, रद्रास की रिपोर्ट, पृ० १८, खयड १, अध्याय ४ भी देखिए | | 


' १. मद्रास रिपोर्ट, पृ० १८ और २७ | 
* देखिए, नावनकोर रिपोर्ट, पैरा ५८ | 


सह भारतीय अथंशास्त्र 


ओर २३ ज़िला वृत्ति-कार्यालय हैं। केन्द्रीय-वृत्ति-विनिमयालय का काम एक अन्तर्प्रान्ती य 
निकास-गृह (क्लियरिंग-हाउस) का है। यह विभिन्‍न भागों के श्रम की माँग और पूर्ति 
को व्यवस्थित करता है। 
€. भ्रन्य उपचार--जसा ऊपर कहा जा छुका है कि हर प्रकार श्रौर श्रेणी की वत्ति- 
हीनता अन्तिम व्याख्या में देश के श्राथिक अविकास श्रौर पिछड़ेपन का प्रतिबिम्ब-मात्र 
है। प्रतरव जिस किसी भी साधन से देश का आधिक विकास होगा उससे देश की 
चृत्तिहीनता की समस्या का समाधान होगा। भौतिक समृद्धि से न केवल वृत्ति के 
नवीन पथों का उद्घाटन होगा, वरन्‌ देश की समृद्धि के स्तर के उठ जाने से वकीलों, 
डॉक्टरों, अध्यापकों इत्यादि की भी श्रावश्यकता बढ़ जाएगी । इसी प्रकार समृद्धि-तल 
के उठ जाने से प्रशासकीय सेवाश्रों में भी प्रसार होगा और श्रन्त में, सरकार द्वारा 
४ झ्राथिक पुनरुद्धार के किसी भी काय॑ में शिक्षित वर्ग में से व्यक्ति श्रवश्य लिये 
जाएँगे । 

मद्रास समिति का 'क्षेत्र-उपनिवेश”' (फार्म कॉलोनीज्) स्थापित करने का ' 
प्रस्ताव काफ़ी आकर्षक था, किन्तु व्यावहारिक हष्टि से उसकी उपयोगिता सीमित 
थी | पहले तो पंजाब श्रौर प्रासाम-जैसे प्रान्तों को छोड़कर शिक्षित वृत्तिहीनों को देने 
के लिए काफ़ी. भूमि नहीं पाई जा सकती, चाहे इसके लिए ग्रामीण समाज श्रौर 
दलित-वर्ग के दावे को थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए। दूसरे, यदि यह पता 
चल गया कि सरकार शिक्षित वृत्तिहीनों के लिए भूमि देगी तो मध्य-वर्ग के लोगों का 
अपने पुत्रों को स्कूल और कॉलिजों में भेजने का श्राकषंण अधिक बढ़ जाएगा। 

पंजाब वृत्तिहीनता जाँच समिति के बहुमत ने यह सुझाव रखा कि वृत्तिहीनता 
को कम करने का एक तरीका यह होगा कि उच्चतर शिक्षा के लिए केवल पर्याप्त 
योग्यत्ता और तीक्ष्ण चुद्धि वाले छात्रों को ही भेजा जाए। वे यदि गरीब हैं तो उन्हें 
सरकारी सहायता भी दी जाए या उन लोगीं को भेजा जाए जो इसकी पूरी कीमत दे 
सके (पैरा १६)। हम यह ठीक नहीं समभते कि उच्चशिक्षा को खरचीली वनाने के 
लिए कुछ भी किया जाए या इसका क्षेत्र संकुचित किया जाए, हार्लांकि हम यह 
स्वीकार करते हैं कि छात्रों के अभिभावकों को इस बात का पता लग जाए कि व्तें- 
समान काल में सरकारी नौकरियों के लिए व्यक्तियों की माँग की श्रपेक्षा पूर्ति बहुत. ही 
भ्रधिक है, भौर यह्‌ कि उन्हें भ्रपने बच्चों के लिए श्रन्य प्रकार के पेशों की बात सोचनी 
चाहिए । सम्रू-समिति भी किसी भी कृत्रिम नियम द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रवेश को 
जाधित करने के खिलाफ थी। द्वावनकोर समिति के इस कथन में श्रधिक सार है कि हर 
प्रकार की सरकारी नौकरी को प्रतियोगिता-परीक्षा के श्राधार पर होना चाहिए । 
परीक्षाश्रों को कठोर कर देने श्रौीर मानदण्ड को ऊँचा .उठा देने से कितने ही उम्मीद- 
चार, जो श्रयोग्य होंगे, छेट जाएँगे श्नौर इस प्रकार की शिक्षा में होने वाली शक्ति 
तथा घन का शअ्रपव्यय भी न होगा | जो प्रतियोगिता-परीक्षा में फेल होंगे वे जान जाएँगे 
कि उनके लिए सरकारी नौकरी मिलना सम्भव नहीं और वे श्रनिदिचतत काल तक इस 
आशा में तो नहीं रहेंगे कि शायद कंभी उन्हें सरकारी. नौकरी मिल ही जाए। इससे 


इ्ह्८ . भारतीय अथशास्त्र 


चैज्ञानिक कृषि को जीविका के साधन के रूप में श्रपनाएँ। उनके लिए वैज्ञानिक पशु- ' 
पालन में भी खपत होगी । यह भी कोशिश करनी चाहिए कि योग्य शिक्षित व्यक्ति 
नौकरी के लिए व्यवसाय-ग़हों के सम्पर्क में श्रा सकें | इस उद्देश्य की प्रति के लिए 
विभिन्‍न खण्डों में पेशों की रहनुमाई के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। 
सरकार को चाहिए कि समन्वित जीवन-पथों की सूचना दिया करें और इस प्रकार 
की व्यवस्था संगठित करें कि अभ्रभिभावकों को उनके लड़कों की मानसिक और शारीरिक. 
कुशलता की परीक्षा करके उनके आगे की गति के विषय में संलाह दे ।. माध्यमिक 
पाठशाला्रों को चाहिए कि वे श्रध्यंयन के शऔर भी भ्रधिक विविध पाठ्य-क्रम निर्धारित 
करें । विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक और पेशे की शिक्षा पर अधिक ज़ोर दें. कैम्ब्रिज 
यूनिवर्सिटी के नियुक्ति-संघ (भ्रषॉइण्टमेंट्स बोडूस ) के ढंग का नियुक्ति-संघ यहाँ भी बनाया 
जाना चाहिए, जिसमें यूनिर्वार्सटियों के उप-कुलपति, कुछ विभागाध्यक्ष (उदाहरण के 
लिए शिक्षा, उद्योग श्र कृषि) तथा कुछ जनता के व्यक्ति शौर कुछ यूरोपीय तथा 
भारतीय व्यापारी हों। इसी प्रकार माध्यमिक पाठशालाओं के .उत्पादनों की समस्या 
को सुलभाने के लिए भी संधों की नियुक्ति की- जानी चाहिए। इन .बोर्डों को चाहिए 
कि वे विश्वविद्यालयों के स्नातक तथा स्कूल श्रौर कॉलेजों के छात्रों की धृत्ति की: 
समस्या सुलभाएँ | 

तृतीय योजना में मध्यवर्गीय वेकारी दूर करने- के सम्बन्ध में कहा गया है 
कि उद्योगीररण, विकास की योजनाओं तथा ग्रामीण जन-शक्ति के उपयोग के लिए 
प्रारम्भिक कार्यक्रम स्वतः शिक्षितों को रोजगार देंगे। वृत्ति-विनिमयालय में दर्ज व्यक्तियों, 
के सम्बन्ध में यह अनुमान कर. लेने पर-कि इनका प्रतिशत निश्चित रहा है, यह कहां 
जा सकता है कि १० लाख शिक्षित बेकार योजना के प्रारम्भ में होंगे श्रौर ३४ लाख .. 
नए शिक्षित बेकार योजना-भ्रवधि में काम ढंढ़ेगे । प्रतएव यह सुभाव - रखा गया है. 
कि शिक्षा में इस प्रकार के परिवर्नेन किए जाएँ ताकि भविष्य के उपलब्ध कामों के 
लिए व्यक्ति मिल सकें । प्राविधिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है तथा नई शिक्षा- 
संस्थाएँ खोली जा रही हैं। पेशों के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन (वोकेशनल गाइड्स) 
करने की योजनाएँ भी पिछले पाँच वर्ष में विकसित की गई हैं। निकट भविष्य में 
स्रामीण क्षेत्रों भौर ग्रामीण कार्यक्रमों में ही शिक्षितों को रोज़गार मिलने की सम्भावना 
है। अ्तएव यह सुझाव रखा गया है.कि शिक्षितों को विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित 
किया जाए । इस दिशा में शिक्षा-पद्धति का पुनर्गठन तथा पेशेवर श्ौर प्राविधिक शिक्षा 
की सुविधाप्रों का विकास सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है । 

बेरोजगारी की समस्या पर उचित ढंग से विचार करने के लिए सभी प्रकार 
की बेरोजगारी पर दीर्घकालिक हष्टि से बिचार करना आवश्यक है। श्रागामी १५ वर्षों 
में श्रम-शक्ति की वृद्धि ७०० लाख के लगभग होगी--तृत्तीय योजना में १७० लाख 
चतुर्थ योजना में २३० लाख' तथा पाँचवीं योजना में ३०० लाख । पिछली दो .योज- 
नाओं का भ्रनुभव यह है कि रोजगार के अवसर अधिकांशतः गैर-कृपीय क्षेत्रों में बढ़े हैं । 
डैस भ्रनुमान पर कि यह प्रवृत्ति भविष्य में बनी रहेगी तथा श्रागामी १५ वर्षों में 


अध्याय, २७ 
मारतीय पंचवर्षीय योजनाए 


१. भूमिका--हम श्राज उस युग में से गुजर रहे हैं जवकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 
सभी दिशाओं से राष्ट्र की झर्थिक उन्नति के लिए योजनाप्रों का वर्णन हो रहा है। 
विशेष रूप से जब से रूस ने योजना के पथ पर अग्रसर होकर अपने-प्रापको विश्व के 
बड़े देशों में ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया है, तव से योजना के मार्ग को और भी उन्नत 
स्थान मिला है । वेसे तो भारत में काफी समय से योजना की आवश्यकता को महसूस 
किया गया था । १६३१ में सर आ रार्थर साल्टर और बाद में १६३४ में डा० बाऊले 
तथा प्रोफेसर डी० एच० रॉबर्टंसन ने योजना झारम्भ करने का विचार रखा। देश के 
एक सर्वेश्रेष्ठ इज्जीनियर सर विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 
प्लैंड इकॉनमी भ्रॉफ़ इण्डिया! (?्शा९त ऐएणागाए ० ॥7079) । उसके परचात्‌ 
१६३८ में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने, जोकि उस समय कांग्रेस के श्रध्यक्ष थे, जवाहरलाल 
नेहरू की अध्यक्षता में “राष्ट्र योजना समित्ति' देश की श्राथिक उन्नति के लिए बनाई । 
परन्तु दूसरे महायुद्ध के छिड़ जाने तथा कांग्रेसी मेताओों के जेलों में भेज देने के कारण 
इस कप्रेटी के कार्य में विध्त पड़ गया । 

वैसे तो कई कागज़ी योजनाएँ वर्नीं, उदाहरणतया 'बॉम्बे प्लॉन' (80709 
शक्वा), 'पीपल्स प्लॉन' (7९09०5 ए]श),, गांधियन प्लॉन (0श्वाांशा एव), 
तथा पोस्ट वार रिकन्‍्सट्रकशान एण्ड प्लॉनिय (ए0#-ज़द्या ९००॥शएलां०त उर्त 
एंभाणंग8) । परन्तु स्वतन्त्रता के पदचात्‌ सुचारु रूप से योजना के महत्त्व को सम- 
भते हुए भारत सरकार ने मार्च १६५० में (राष्ट्र के सभी स्रोतों के ठीक उपयोग और 
उसके उत्पादन के सन्तुलित वित्तरण के लिए) योजना आयोग बनाया । कीौफी सोच- 
विचार के बाद पहली पंचवर्षीय योजना संसद के सम्मुख दिसम्बर, ह १६४९ में रखी गई। 
वैसे तो पहली योजना को १६५१ से ही चालू समझा गया। 
२. योजनाश्रों के लक्ष्य--भारतीय योजनाश्रों के कई लक्ष्य हैं । पहली योजना में विशेष 
लक्ष्य को सामने रखते हुए, इसके अन्तर्गत वह एक नया उन्नति का मार्ग बनायेगी, जिससे 
जनता का रहन-सहन ऊँचा हो सकेगा श्रौर श्पने जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए 
अच्छे श्रवसर मिलेंगे । योजना का मतलब न केवल साधनों को उन्नत करना होगा, 
चल्कि मानवता की कार्य-शक्ति और संस्था के ढाँचे में परिवर्तत लाया जाएगा। दूसरा, 
लम्बे समय के लक्ष्य थे कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति श्राय को टुगुना किया जाएं। 
तह श्ाशा प्रकट की गई कि १६७५-७६ तक ६ प्रतिशत के लगभग वृद्धि की दर हो 
नि राष्ट्रीय श्राय (१६६०-६१ की कीमतों को सामने रखते हुए) १६६०-६१ में 


४०२ भारतीय अभक्ञास्त्र 


पहली दो योजनाओं में राष्ट्रीय ग्राय ४२ प्रतिशत बढ़ी, परन्तु प्रति व्यक्ति श्राय 
तेज़ी से जनसंख्या के बढ़ते के कारण केवल १६ प्रतिशत ही बढ़ सकी । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि इस समय में प्रौद्योगिक उत्पादन ६२ प्रतिशत बढ़ गया और विश्येषतया 
वूसरी योजना में कई क्षेत्रों में उन्त्रति हुई श्ौर एक अकार का देश में श्रौद्योगिक 
झान्दोलन चालू हो गया । श्रौद्योगिक उन्नति श्रौर राष्ट्रीय श्राय के अधिक न बढ़ने के 
ये निम्नलिखित कारण हैं-- | 

(१) खेती-उत्पादन दर न केवल अस्थायी रही बल्कि इसके साथ-साथ औद्यो- 
गिक श्र निर्यात को बढ़ाने में श्रसफल थी । 

* (२) विद्देशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण कई शक्ति-साधनों को बढ़ाने 
वाले प्रोजक्टों और रासायनिक प्रोजेक्टों को चलाने में बड़ी देर लगी । 

(३) इन दस वर्षों में निर्मात स्थिर रहा और उतना न बढ़ पाया जितनी 
ग्राद्य थी । | 
(४) औद्योगिक तथा सेती के क्षेत्रों में प्रशासन के ठीक न होने और योजना 
के कार्यो को ठीक प्रकार से कार्यान्वित ने होने के कारण बहुत बाघाएँ पढ़ी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरी योजना का समय बहुत संकटपुर्ण था। इन 
रुकावरट्टों को दूर करने के लिए श्रौर योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए तीसरी 
योजना में विशेष रूव से ज़ोर दिया । ः 
४, तीसरी पंचवर्षीय योजना--(क) लक्ष्य--तीसरी पंचवर्षीय योजना (१६६१-६६) 
में लम्बे समय के उद्देश्यों को सामने रखते हुए ये लक्ष्य रखे गए--- 

(१) राष्ट्रीय श्राय में लगभग ५ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो भ्रौर इस प्रकार 
का निवेश का श्राधार बने जिससे कि प्रात्म-निर्भरता की स्थिति बन सके । 

(२) खेती की उन्नति इस प्रकार से हो कि खाद्य-पदार्थों में श्रात्म-निर्भरता 
हो, उद्योग तथा निर्यात की श्रावश्यकताएँ पूरी हो सके। 

(३) बुनियादी उद्योम-बन्धे, इस्पात, रासायनिक, इंघन-शक्ति झ्रादि, मशीन: - 
तथा यन्त्र इस प्रकार से बढ़ें कि १० वर्ष के समय में भर भ्रौद्योगिक उन्नति स्वदेशी 
साधनों से पूरी हो सके । हद 

(४) बहुबल साधनों का श्रधिक-से-अधिफ उपयोग हो और राष्ट्र में रोजगारी 
के श्रवसर बढ़ सके । हि की 

(५) आयों में अन्तर तथा भ्राथिक साधनों के अक़ेन्द्रीकरेंश का कार्य (रा 
करना । ४ 
(ख). व्यय तथा धन-विभाजन--तीसरी योजना में भौतिक उत्पादन केलिए 

<,००० करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र में, ४,१०० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में निर्धारित 
दा । परन्तु सरकारी क्षेत्र में वित्त साधन ७,५०० करोड़ रुपया ही मिलने की झाशा 
४ गई । 


